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भारतीय विधान-परिषद्‌ की प्रथम बेठक कांस्टीव्य शन हाल नई दिव्ली 
मेँ सोमवार ता० ६ दिसम्बर १६४६ के सवेरे ११ बजे बेढी । 





अस्थायी सभापति का सुनाव 





आचाय जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत: जनरल) : (डा० सच्चिदानन्द सिनहाय 
से अस्थायी सभापति के नाते सभापति का आसन प्रहण करने का अनुरोध करते 
हुए) आपने कहा :-- 


मित्रो, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से में . 
डा० सशब्चिदानन्द सिनहा को आमंत्रित करता हूँ कि वह अस्थायी सभापति का 
झासन अभ्रहदण करें। डाक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं हे, 
उन्हें आप लोग जानते हैं| वह हम लोगों में न केवल वयोवृद्ध ही हैं, वरन भारत 
के सबसे पुराने पार्लियामेन्टेरियन भी हैं। आप सन्‌ १६१० से १६२० तक इस्पी- 
रियल लेजिस्लेटिव कोन्सिल के सदस्य रह उके हैं ओर इसके अलावा सन्‌ १६२१ में 
आप सेन्‍्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के न सिर्फ सदस्य बल्कि उसके उप-सभापति 
(00७णए 7?०8४0०70) भी थे। उसके बाद आप बिहार ओर उड़ीसा की 
गवनमेंट में एक्जीक्यूटिव कोंसिलर (/7:60प४५०७ 0००४०५१००) और अथ-सद्स्य 
(77700 (०००७०) रहदे। जहां तक मुझे याद है, अअ्रथम भारतीय जो किसी 
प्रांतीय सरकार में अरथे-सद्स्य बना, वह डाक्टर सिनहा ही थे। आप जानते 
हैं कि शिक्ता के साथ आपका खास सम्बन्ध है। आप आठ वे तक पटना विश्व- 
विद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा आप लोग यह्‌ भी 
जानते हैं कि डा० सिनहा सबसे पुराने कांग्रेसी हैं। सन्‌ १६२० तक आप 
बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और एक समय आप इसके मन्‍्त्री भी रह चुके हैं। 

सन्‌ १६२० के बाद जब हम आजादी हासिल करने के लिए एक नई राह पर 
चले, तो आप हमसे अलग हो गए। फिर भी आपने हमें कभी भी बिलकुल 
छोड़ नहीं दिया। हमेशा से ही आप हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। 
शाप कभी किसी दूसरे संगठन में शामिल नहीं हुए और आपकी सहानुभूति 
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अञ्द्ष हमारे साथ रही हैं। ऐसा व्यक्ति इस विधान-परिषद्‌ का अस्थायी सआपति 
होने का सर्वधा अधिकारी है। उनका कार्य है इस परिषद की कारशई का 
इदघाटन करना । यह काम अल्पकालीन है, पर है दड़े महत्व का । हम लोग हर- 
एक काम परमात्मा के मंगलरूयथ आशीर्वाद से प्ररम्भ करते हैं। अतः हम 
आदरणीय डा० सिनहा से अनुरोध करेगे कि वे इस आशीर्वाद का आवाहन 
करें, ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चले। अब में पुनः आपकी ओर से 
डा० सिनहा से सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। 


(इसके बाद आचाये कृपलानी ने डा० सचिदानन्द सिनहाः को सभापति के 
आसन तक आदर के साथ पहुँचाया और हथेध्वनि के बीच आप उस पर विराज- 
सान हुए )) 

शुभ कामनाओं के संदेश 

सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : माननीय सदस्यो, आज में आपको शुभ 
कामना के तीन सम्वाद सुनाता हूँ, जो मुके अमेरिका और चीन के जिम्मेदार 
राजकीय पदाधिकारियों तथा आरस्ट्र लिया की सरकार से ग्राप्त हुए हैं।. ... ««««* 
.« ०००» अमेरिकन सरकार के भारत स्थित प्रतिनिधि लिखते हैं:-- 
प्रिय डा० सिनहा, 


निम्निलिखित तार मुझे अमेरिका के स्थानापन्न सेक्रेटरी आफ स्टेंट से मिला 
है । इसे आपके पास भेजने में मुझे बड़ी खुशी है। 
तार की इबारत यों है :-- 


“सथानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाशिगटन, डी० सी० से-- 


डाक्टर सब्िदानन्द सिनहा 
अस्थायी सभापति, विधान-परिषद्‌, 
नई दिल्ली॥.' 
नवीं दिसम्बर के आगमन पर में; विधान-परिषद के अस्थायी सभापति होने 
के नाते आपको और आपके द्वारा भारतीय जनता को इस महान कार्य की 
सफलता के लिए, जो आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं, अमेरिकन सरकार एवं 
अमेरिका की जनता की शुभ-कामनाएं समपित करता हूँ। मानवजाति के 
स्थायित्व, शान्ति ओर सांस्कृतिक समुन्नति के लिए भारत को बहुत कुछ देना 
है। आपके काम को संसार की सवातंत्य-ग्रेमी जनता गम्भीर उत्साह और 
आशा से देखेगी।” 
(हष्ध्वनि) 


[.३ ] 
दूसरा सम्वाद मिला है चीनी प्रजातन्त्र के दूत से, जो यों हैः-- । 
“नई दिल्ली, 
विधान-परिषद्‌ के प्रारम्भिक सभापति डा० सचिदानन्द सिनहा को :--विधाने- 
परिषद्‌ के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर में आपको चीन की राष्ट्रीय 
सरकार की ओर से ससम्मान अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ । मेरी हार्दिक कामना है 
कि आपकी यह विधान-परिषद्‌ सुसम्पन्न और ग्रजातंत्रीय भारत की ठोस नींव 
डालने में सफल हो । 
वांग शीह चेह 
चीन भ्रजातंत्र के वेदेशिक मन्त्र” 
(हथेध्वनि) 
तीसरा और अन्तिम सम्बाद जो मुझे; इस परिषद्‌ को पढ़कर सुनाना है, वह 
है. आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से भारतीय विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को; 
बह यों है :-- 


“आस्ट्रेलिया ने बड़ी दिलचस्पी और हमददी से उस घटनाक्रम को देखा है, 
जिससे आज भारतीय जनता को विश्व की राष्ट्रसभा में उसका उचित स्थान 
' मिला है। अतः आरस्ट्रेलियन सरकार विधान-परिषद्‌ के उद्घाटन के शुभ 
अवसर पर इसे भारत के नवीन युग का प्रतीक समझ कर, इसकी सफलता के 
लिए विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभ-कामनाए' भेजती हे।” 

(दषेध्वनि) 


मुझे! विश्वास है, यह सभा मुझे अधिकार और अनुमति देगी कि में इसकी 
तरफ से इन सरकारों को; जिन्होंने हमें ऐसे प्रसन्‍नता और प्रेरणापूर्ण सम्बाद 
भेजे हैं, धन्यवाद भेज दूँ । में यह ओर भी कहना चाहेता हूँ कि आपके 
' कार्य की सफलता के लिए यह बड़ा ही शुभ चिन्ह है। 
(हषेध्वनि) 





ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुसूसमद खां का छुनात् 
सम्बंधी आवेदन 
सभापति ((%7४००) : दूसरी चीज जो मुझे इस सभा को निगह में लानी 


है, वह यह है कि मुझे त्रिटिश बलूचिस्तान के खान अच्दुस्समद खां से एक 
अर्जी मिली है, जिसमें उन्होंने जिटिश बलूचिस्तान की तरफ से नवाब मुहम्मद 
. जो जोगजाई के विधान-परिषद्‌ के प्रतिनिधि होने पर वेधानिक आपत्ति की दे । 
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निश्चय ही यह सभा स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर यथासमय इस 
मामले पर ध्यान देगी। पर, मेरा यह निणेय है कि स्थायी सभापति के चुनाव 
हो जाने पर जब तक इस मामले का फेसला नहीं हो जाता, तब तक यही सदस्य जो 
प्रतिनिधि घोषित किये गये हैं, इस सभा के सदस्य बने रहेंगे । 


कार्यक्रम का दूसरा विषय है, अस्थायी सभापति का उद्घाटन विषयक भाषण ॥ 
में यथाशक्ति कोरिश करूँगा कि सारा भाषण पढ़कर सुना दूँ, पर यदि इसमें मुमे 
धकावट मालूम हुई, तो आप कृपया मुझे अनुमति दे कि भाषण की टाइप की हुई 
प्रति सर बी० एन० राव को दे दूँ. जिन्होंने बड़ी कृपा कर मेरी तरफ से इसे पढ़ देने 
का भार स्वीकार किया है; परन्तु मुझे आशा है इसका अवसर न आयेगा | 


सभापति का उद्घाटन-भाषण 


प्रथम भारतीय विधान-परिषद्‌ के माननीय सदस्यो, मुझे अपनी विधान-परिषद्‌ 
का प्रथम सभापति स्वीकार करने में आप सब सहमत हैं, इसके लिए में आपका 
बड़ा ही आभारी हूं । इससे में इस सभा के प्रारम्सिक कार्यक्रम को--जेसे स्थायी 
सभापति का लनाव, कार्य संचालन के लिये नियम-निर्माण, विभिन्न समितियों 
की स्थापना, परिषद्‌ की कायवाही को जो स्वतंत्र भारत के लिए एक 
उपरक्त ओर स्थायी विधान बनाकर आपके प्रयास को सफल करेगी, गुप्त रखने 
या प्रकाशन देने आदि का काये--सम्पादित कर सकू'गा । आपकी महती कृपा के 
प्रति प्रशंसात्मक भावना व्यक्त करते हुए में अपनी एक और अनुभूति को छिपा नहीं 
सकता, वह यह है कि में ऐसा अनुभव करता हूं--अवश्य ही यह लघुता की महत्ता से 
तुलना होगी--कि वर्तमान अवसर पर में अपने को उसी स्थिति में पाता हूं, जिस 


में लाड पामस्टेन (28॥70/800) ने अपने को उस समय पाया था; जब साम्राज्ञी 
विक्टोरिया ने उन्हें शूरता की उच्चतम उपाधि “नाइटहुड ऑफ दी गार्टर” 
(8780॥07000 ० 08० ७७४४7) प्रदान की थी। साम्राज्ञी की इस कृपा को स्वीकार 
करने के सम्बन्ध में लाडे पामस्टेन (],070 ?&७॥7078000) ने अपने एक मित्र को 
यों लिखा था:-- 


“मैंने साम्राज्ञी की इस उपाधि को इसलिए कृतज्ञता-पूर्व क स्वीकार किया हैं 
कि परमात्मा को धन्यवाद है--उपाधि प्राप्ति के) योग्यता सन्देहद 
से परे है।” 

में खुद को कम या बेगी उसी स्थिति में पाता हूं । यह्‌ बात में इसलिए कहता 
हैँ के आपने मुझे अपना सभापति स्त्रीकार किया है. केवल इस आधार पर कि में इस 
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अभा का सबसे वयोवृद्ध सदस्य हूँ। अस्तु, चाहे जिन कारणों से भी आपने मुझे 
सभापति चुना हो, में इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। सावजनिक 
सेवाओं के लिए मुझे इस दीघे जीवन में अनेक सम्मान मिले हैं, पर में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में आपकी इस कृपा को सर्वोच्च सम्मान 
'सममभता हूँ और इसे अपने अवशिष्ट जीवन में सदा सुरक्षित रक्खँंगा | 


इस ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर पर अगर में विधान-परिषद क्‍या है, 
इस पहलू पर आपके सामने कुछ वात कहूँ वो मुझे विश्वास है कि आप कुछ 
ख्याल न करेंगे। देश के लिए विधान वनाने की यह राजनेतिक प्रणाली हमारे ब्रिठेन 
लिधासी प्रजा बन्धुओं को नहीं मालूम थी। यह इसलिए कि ब्रिटिश विधान में 
विधान मूलक नियम (0०7४४४/ए०४॥ ]89) बोल कर कोई चीज नहीं है। 
सर्वेशक्ति सम्पन्न सभा होने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी कानूनों को, 
यहां तक कि विधान मूलक नियमों को भी बनाने और रद्द करने का खास 
अधिकार या सुविधा ग्राप्त है। अतः विधान-परिषद की वास्तविक स्थिति कया है, 
इसे जानने के लिए हमें ब्रिटेन को छोड़ दसरे देशों की ओर देखना होगा। 
यूरोप में स्विटजरलेन्ड के प्राचीनतम प्रजातंत्र के पास भी वास्तविक अथे में 
विधान मूलक नियम ((0०78४४/76४४ ॥,0) नहीं हूँ, क्‍योंकि यह्‌ कई शताब्दियां 
पहले ऐतिहासिक कारणों और घटनाओं के वशवर्ती हो, अपने-आज के आकार से 
कहीं अधिक छोटे आकार में उत्पन्न हुआ था। जो भी हो, रिविटजरलैंड की बतेमान 
वेधानिक प्रणाली ने कई उल्लेखनीय और उपदेशात्मक वातों की पूर्ति की है, 
जिनकी सिफारिश बड़े-बड़े योग्य अधिकारियों या विद्वानों ने भारतीय विधान 
निर्माताओं से की है। मुझे विश्वास है, यह सभा स्विस-विधान का ध्यान से मनन 
करेगी ओर स्वतंत्र भारत के उपयुक्त-विधान के निर्माण में लाभ उठाने के लिए 
इसका उपयोग करने की कोशिश करेगी। 
यूरोप का एकमात्र दूसरा राज्य जिसके विधान की ओर सुविधा प्राप्ति के 
लिए हम दृष्टि डाल सकते है, वह है फ्रांस का विधान | इसको पहली विधान-परिषद 
““प्रतंसीसी राष्ट्रीय परिषद्‌? (४० कफशाएा पिबापं0तकं ॥5670709ए) के 
नाम से सन्‌ १७८६ में जब फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति फ्रेन्‍्च राजतंत्र को उखाड़ 
फेंकने में सफल हुई, बुलाई गई थी। पर तब से समय-समय पर फ्रांसीसी 
गणतंत्र प्रणाली परिवर्तित होती आई है और फिलहाल भी यह कम या वेशी 
निर्माण प्रक्रिया में है। अत: यद्यपि विधान मूलक नियमों से सम्बन्ध रखने वाल्ली 
क्रांसीसी प्रणाली के अध्ययन से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते, जितना कि 
सस्विस प्रणाली के अध्ययन से, फिर भी कोई कारण नहीं कि आप विधान-निर्माण के 
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छापने महान कार्य में उससे जो भी लाभ मिलते हों, उन्हें ग्राप्त करने का प्रयास 
थे कर 4 


फ्रांसीसी विधान निर्माता, जो सन्‌ १७८६ में अपने देश की प्रथम विधान- 
परिषद्‌ में सम्मिलित हुए थे, वे इससे दो बे पूर्वे १७८७ में फिलाडेल्फिया में होने 
वाले अमेरिकन विधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विधान-सम्मेलन (0075रप- 
धै0१७! (0007०78070) की कारवाई से वस्तुतः स्वयं बहुत प्रभावित थे । स-पालिया- 
मेंट त्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजनिष्ठा (४/०४279706) का परित्याग कर 
अमेरिका के विधान-निर्माता समवेत हुए थे और उन्होंने ऐसा विधान बनाया, जो 
आज दुनिया में सबसे ठोस और व्यावह्मरिक विधान समझा जाता है और वह है 
भी ऐसा। यही महान विधान बाद में बने सभी विधानों के लिए, न केबल 
क्रांस के, बल्कि कनाडा, आस्ट लिया और दक्षिणी अफ्रीका प्रश्ृुति श्रेटिश कामन- 
वेल्थ के स्वायत्त शासन पू्ण सभी उपनिवेशों के विधानों के लिए आदरशो स्वरूप 
माना गया था। मुझे सन्देह नहीं है कि आप भी और देशों की विधान-पद्धति की 
अपेक्षा अमेरिकन विधान-पद्धति की ओर अधिक ध्यान देंगे । 

मेने ऊपर चर्चा की है कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त 
शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकन विधान की हूबहू प्रति नहीं है, तो कम से कम 
बहुत हद ठक उसके ही आधार पर बने हैं। अमेरिका की विधाय-प्रणाली से _ 
लाभ उठाने वाला पहला दंश कनाडा था। स्व-शासन-विधान बच्चने के लिए 
इस देश का ऐतिहासिक सम्मेलन (0०7ए००४ं०४) सब्‌ १८६४ में कं बेक में हुआ. 
था। इसी सम्मेलन ने कनाडा का वियात बनाया, जो बाद में त्रिटिश पार्लियामेंट 
हारा सन्‌ १८६७ में स्वीकृत “त्रितिश नाथ अमेरिकन ऐक्ट” (796 छा॑प्रंड0 
स्‍078 3767090 4०9) में मिला दियात्गया, जो 3८65 आज भी 3॥86प॥७ 
8005 मेँ दर्ज है। आपको यह जान कर शायद दिलचस्पी होगी कि के बेक सम्मे- 
लन ((१५९७०७४६ (४णएश।ा४07) में केवल ३३ प्रतिनिधि ही थे, जो कनाडा के सारे 


प्रांतों से आये थे और केबल तेतीस ग्रतिनिधियों के इस सम्मेलन 
छिहत्तर प्रस्ताव पास किय, जो बाद में उ|्यों के त्यों “ब्रिटिश नाथ अमेरिकन 


ऐक्ट” (छप्रंड। 3००0 4शाठल॑ठक्षात +००) में समवेत कर दिय गये और इन्हीं 
के आधार पर सन्‌ १८६७ में ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ कनाडा (38) 0079- 
007७€8४६॥ ०६ (87809) के त्वायत्त शासन प्राप्त उपनिवेश की उत्पत्ति हुई | 
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कनाडियन सम्मेलन की सारी योजनाए' केवल एक. 
संशोधन के साथ ज्यों की त्यों स्वीकार करलीं। माननीय सदस्यो, मेरी आशा 
ओर आधेना है कि आपका अयास भी इसी तरह साफल्य मंडिंत हो। 


च् 


न जी 
कप 


के 

 झमेरिका की विधान प्रणात्री आस्ट्रेलिया ओर दक्षिणी अफ्रीका के विधान 
निर्माण की योजनाओं में भी कमी-वेशी व्यवह्नत की गयी हैं। इससे ए्ष्ट हैं 
कि सन्‌ १७८७ में फिलाडेल्फिया में समवेत अमेरिकन सम्मेलन का परिणाम 
विभिन्न देशों के स्वतंत्र संघ-शासन-विधान के बनाने के लिए आदशे स्वरूप माना 
गया था। इन्हीं कारणों से मेंने यह उचित समझा कि आपका ध्यान अमेरिका 
की विधान-प्रणाली और विधान मूलक नियमों की ओर आकृष्ट करू' कि आप 
ध्यान से उसका अध्ययन करे, इसलिए नहीं कि आप उसे पूर्णतः ग्रहण करें, बल्कि 
इसलिए कि अपने सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक जीवन के अनुसार उनकी 
व्यवस्थाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ, देश की आवश्यकतानुसार विषेक के 
साथ अपनाये । श्री मुनरो (१४०7०) का जो इस विषय के स्वेमान्य अधिकारी हैं, 
कथन है कि अमेरिका का विधान बहुत सी शर्तों ओर समभोतों के आधार पर निर्मित 
है। श्री भुनरो के सन्तव्य के अनुसार ही मेने आपको यह राय दी है। अपने 
आधी शताब्दी के सावेजनिक जीव॑न के अनुभवों के आधार पर में यह 
ओर भी कहना चाहता हूँ कि भारत जेसे देश के लिए विधान बनाने में तके- 
संगत शर्तों और विवेकपू्ण समभौतों की जितनी आवश्यकता है, उतनी और 
कहीं नहीं । ० 


अमेरिकन विधान के आधार-सूत्र सिद्धान्ती को तके संगत शर्तों एवं विवेकपूर 
समभीतों के साथ खूब सोच विचार कर आप स्वीकार करें, ऐसी सिफारिश करते 
हुए बहुत अच्छा होगा कि में उस विषय के सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान श्री विस्काउन्ट 
ब्राइस (५१8००प४८ 379००) के उल्लेखनीय कथन को उद्धु व करू' जो उन्होंने 
अपनी अमर पुस्तक दी अमेरिकन कामनवेल्थ (3४6 27७१ ९६४8 (ए08700॥- 
एछ०७।80) में अमेरिकन विधान के आधार-भूत सिद्धान्तों का सपरांश रखते हुए 
यों लिखा है :-- 


“अमेरिका का केन्द्रीय संघ केवल एक लीग (जमाअत) नहीं है, क्योंकि 
उसका अस्तित्व वहां के मिन्न-भिन्न स्टेटों या ग्रान्तों पर निर्भर नहीं 
करता । यह तो खुद स्वेशक्ति सम्पन्न कामनवेल्थ और कतिपय 
कामनवेल्थों का संघ है, क्‍योंकि उसे तो सीधे प्रत्येक नागरिक पर 
शासनाधिकार प्राप्त हे और वह इस अधिकार को अपने न्यायालयों 
ओर अधिकारियों या हाकिमों (/१5००प४४०७) के द्वारा प्रत्येक 
नागरिक पर लागू करता हे। इ“्लेंड या फ्रांस की तरह यहां 
के भिन्न-भिन्न स्टेट या रियासतें महज संघ के अन्तगंत एक छोटा 
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सा इलाका नहीं है, बल्कि उनको अपने नागरिकों पर शासना- 
घिकार प्राप्त है, जो उन्हें केन्द्रीय संघ से नहीं मिला है ।” 


यह सम्भव है. कि अपनी आवश्यकतानुसार बुद्धिमत्तापृवक अपनाई हुई किसी 
ऐसी ही योजना में स्वतंत्र भारत के विधान का सनन्‍्तोषजनक हल मिल जाय 
ओर वह विधान इस देश के प्रायः सभी प्रमुख दलों की वाजिब आशाओं ओर 
आकांज्ञाओं को सन्‍्तोष दे सके। अमेरिकन विधान के महान गुणों पर सर्वोच्च त्रिटिश 
बिद्वान का उद्धरण मैंने आपको दिया है। अब में जॉसेफ स्टोरी (3०४०० 5600०) 
नामक सर्वोच्च अमेरिकन |०7४४ का काफी लम्बा उद्धरण सुनाता हूँ ओर आशा 
है, मेरी तरह धीरज रखकर आप सुनेंगे। ““007077९7&708 ०॥ ४० (00789- 
हंप्पा०० ० 0० ए77/०0 508०8? नामक प्रसिद्ध पुस्तक के अन्त में आपने 
कुछ उल्लेखनीय और उत्साहपद बाते' कही हैं, जिसे आपके मनन योग्य समभकर 
में आपके सामने रखता हूँ । ं 


वह यों है।-- 


“अमेरिका के नवयुवकों को यह कभी न भूलना चाहिए कि अपने विधान 
मैं उन्‍हें एक ऐसी ऊंची विरासत मिली है, जिसे उनके पूवेजों ने 
अथक परिश्रम, कष्ट और बलिदान करके, अपना खून देकर 
उपार्जित किया था और यदि ईमानदारी से इसकी रक्षा की 
जाय और वुद्धिमत्ता से ईंसे और समुन्नत बनाया जाय तो वह्‌ 

इस योग्य है. कि वह उनके सुदूरभावी वंश्जों को जीवन की 
समस्त कामनाये-- स्वातंत्र्य, सम्पन्नता ओर धर्म का सुखद 
उपभोग--प्रदान कर सकता है । इस विधान की इमारत को 
बड़े-बड़े कुशल कारीगरों ने बताया है; इसकी नींव ठोस है; इस 
इसारत का हर हिस्सा बड़ा फायदेमन्द ओर खूबसूरत है; इसकी 
व्यवस्था बुद्धि और तारतम्य से पूर्ण है; इसकी रक्षात्मक व्यवस्था 

. बाहर से. अजेय है; यह इस तरह खड़ी की गयी हे कि अमर 
रहे-यदि मलुष्य-कृति अमरत्व प्राप्ति का अधिकारी हो सकती है। 

पर अपने रक्षकों की यानी प्रजा की मूखेता, उपेक्षा और आचार- 
हीनता से यह इमारत क्षण भर में ढहकर खंडहर बन 

जा सकती है। में चाहूँगा, आप इसे याद रक्‍खे कि ग्रजातंत्रों 

की स्थापना होती है नागरिकों के बुद्धिबल से, उनकी जनसेवा 
भावना और उनके गुणों से, और जब ईमानदार बने रहने 

का साहस रखने के कारण बुद्धिमान ओर विवेक परायण पुरुष 

जन सभाओं से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं और सिद्धान्त विहीन 
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व्यक्ति जनता को ठगने के लिये उसकी मिथ्या प्रशंसा या 
खुशामद कर सम्मान प्राप्त करने लगते हैं, तो प्रजातंत्र 
विनष्ट हो जाते हैं ।” 


अमेरिका के आदर्श विधान के बारे में एक और विद्वान का कथन में उद्धृत ' 
करता हूँ। श्री जेम्स (0७72०) जो एक समय अमेरिका के सालिसिटर जनरल थे। 
“गुण 0तराइप्रॉपांफा 0 ० एफ्र0०त0 808068--%७४०/१७ए, 70099ए 
400 ग'.0700/09 नामक अपनी पारिडत्यपूर्ण पुस्तक में लिखते है :-- 


“शासन प्रणालियों के महोीषधि स्वरूप कितने ही विधान बने ओर बिगड़े, 
पर अमेरिकन विधान की स्थिरता के सम्बंध में वह ऊंचा उद्गार 
लागू किया जा सकता है, जो डाक्टर जॉनसन ने महाकवि 
शेक्सपियर की अमरकीति की प्रशंसा में कहा हे। जहां बड़े-बड़े 
ठोस विधान समय के प्रबल प्रवाह में बह गये, अमेरिका का 
शक्तिशाली विधान इससे बिल्कुल अछूता बच गया। प्रथम दस 
संशोधनों को छोड़ कर जो प्रायः मूल प्रस्ताव के ही भाग थे, केवल 
नो संशोधन ही १३६ वर्षों के दीघेकाल में अपनाये गये। भत्ता 
कौनसी दूसरी शासन प्रणाली है जो जमाने की जांच में इससे 
ज्यादा पक्की साबित हुई हो ९” 


माननीय सदस्यो, मेरी यह प्रार्थना है कि जो विधान आप बनाने जा रहे हैं वह्‌ 
भी अमर हो, “यदि मानव कृति ऐसा महत्व पाने का वस्तुतः अधिकारी हो सकती हे' 
ओर ऐसा प्रबल शक्ति-सम्पन्न हो कि व्तेमान और भविष्य की तमाम विनाशकारी 
शक्तियों को पदूदलित कर दे । 


अमेरिका और यूरोप के विधान-निर्माण के कुछ पहलुओं की ओर आपका 
व्यान आकृष्ट कर तेने के बाद अब में अपने विधान सम्बन्धी प्रश्न के कुछ पहलुओं 
की ओर लाभ के लिये आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ। महत््मा गांधी के 
सन्‌ १६२२ में दिये एक वक्तव्य में विधान-परिषद्‌ का जिक्र मुझे मिला है, यद्यपि 
इस नाम से नहीं । महात्माजी ने लिखा था :-- ह 


“स्व॒राज्य त्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक उपहार की तरह नहीं होगा । 
यह तो भारत की समस्त मांगों की स्वीकृति सूचक एक घोषणा 
होगी, जिसे ब्रिटिश पालियामेंट एक कानून पास कर, भ्रदात् 
करेंगी। परन्तु यह घोषणा तो भारतीय जनता की चिर घोषित, 
मांगों की केवल सौजन्यपूर्ण स्वीकृति ही होगी। यह स्वीकृति 


वियाका, 


| १० | 


बतोर सन्धि या समभोते के होगी जिसमें ब्रिदेन एक पार्टी 
रहेगा। जब यह समभौता होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय 
प्रजा की इच्छानुसार चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की हुई 
भारतीय जनता की मांगों को स्वीकार करेंगी । ” 


समय-समय पर भिन्न-भिन्न राजनेतिक संगठनों ओर नेताओं ने भारतीय 
जनता की इच्छानुसार चुने प्रतिनिधियों से बनी विधान-परिषद सम्बन्धी महात्माजी 
की मांग का जबरदस्त समर्थन किया था। पर मई सन्‌ १६३४ में रांची (बिहार) 
में संगठित स्वराज पार्टी! ने एक योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव भी 
शामिल था। प्रस्ताव यों था :-- 


“यह कान्फ्र नस भारतवर्ष के लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा करती 
है ओर इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का एकमात्र रास्ता यह है 
कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक 
विधान-परिषद बुलाई ज्ञाय; जो एक स्वीकृति-योग्य विधान 
बनाये । ? 


जो नीति इस भ्रस्ताव में सन्निहित है. उसे छुछ दिनों चाद अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने, जिसकी बेठक बिहार की राजधानी पटना में मई सन्‌ १६३४ में 
हुई थी, स्वीकार किया। इस तरह भारतीय विधान बनाने के लिए विधान-परिषद 
की योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने व्यक्तरूप से अपनाया । 


द्सिम्बर सन्‌ १६३६ में फेजूपुर में होने वाले कांग स अधिवेशर में उक्त प्रस्ताव 
का पुनः समर्थन किया गया। समथेन करने वाले प्रस्ताव में थों घोषणा की 
गई थी :-- 


“कांग्रेस भारत सें वास्तविक अजातंत्रीय राज्य चाहती है, जहां सम्पूर्ण 
राजनेतिक [] 
ज् सत्ता जनता को हस्तान्तरित कर दी गयी हो और 
हुकूमत ((/0ए०7:0१॥०7४$) सम्पूर्णतः प्रजा के हाथ में हो। ऐसे 
राज्य का निर्माण तो ऐसी विधान-परिषद ही कर सकती है, जो 
देश के लिए विधान बनाने की समस्त सत्ता रखती हो |” 
भवम्बर सन्‌ १६३६ में कांग्रेस की कार्य-समिति ले एक प्रस्ताव पास किया 
जिसमें यह कहा गया था :--- 


“भारत की खतंत्रता तथा उसकी जनता को विधान-परिषद के द्वारा अपना 
विधान निर्माण करने के अधिकार की स्वीकृति परमावश्यक है ।” 


[११] 


मैं यह भी कह द॑ कि उपरोक्त शरस्तावों में जिनसे मेने उद्धरण दिया. है, 
(जिसे नवम्बर सन्‌ १६३६ में कार्ये-समिति ने पास किया और सब्‌ १६३६ में फेद्रपर 
फे कांग्रेस अधिवेशन ने पास किया ) यह कहां गया था कि विधान-परिषेद्‌ 
यालिग मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर चुनी जानी चाहिए। जब से सन्‌ १६३४ 
सें कांग्रेस ने इस प्रश्न पर नेतृत्व प्रदान किया, देश के ग्रायः सभी राजनीति- 
चेतना- सम्पन्न वर्गों में विधान-परिषद्‌ का विचार बतोर विश्वास (47806 0 
मअक्ा४४) की तरह जोर पकड़ गया है.। 


सार्च सन्‌ १६४० के पहले जबसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सम्बन्धी 
प्रस्ताव रखा, यह राजनेतिक संगठन (मुस्लिम लीग) इस देश के विधान-निर्माण 
के लिये विधान-परिषद ही उचित और उपयुक्त उपाय है, इस विचार के पत्ष 
में में कमी न था। पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग 
का रुख विधान-परिषद्‌ की स्थापना के पक्ष में बदल गया है। पर वे दो विधान- 
परिषदें चाहते हैं, एक तो उस क्षेत्र के लिये जिसे लीग प्रथक मुस्लिम स्टेट 
बनाने की मांग करती है ओर दूसरा शेष भारत के लिए। इस तरह कहा ज्ा 
सकता है कि देश के विधान निर्माण के लिये विधान-परिषद्‌ की कल्पना को इन दोनों 
प्रमुख राजनेतिक दलों ने सन्‌ १६४० में स्वीकार किया और प्रश्नय दिया | पर दोनों 
में अन्तर यह था कि कांग्रेस समस्त भारत के लिये एक विधान-परिषद्‌ चाहती 
. थी जब कि मुस्लिम लीग देश में दो राज्यों की मांग के अनुसार दो विधान- 
परिषद्‌' चाहती थी। अस्तु , चाहे एक परिषद हो या दो, देश के विधान-निर्माण के 
लिए विधान-परिषद द्वी उपयुक्त उपाय है, यह विचार उस समय तक स्पष्ट रूप में 
उत्पन्न और जागृत हो उुका था। इसी जबरदस्त मानसिक जागरण के सम्बन्ध में 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने कह था -- “इसका मतलब है कि एक राष्ट्र अपने 
चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने लिए, स्वशासन निर्माण के लिए 
अग्रसर हो उका है” | 


मुझे इतना और भी जता देना है कि सभू - समिति (5७070 (४070770008) 
के सदस्यों ने भी भारत का शासन-विधान बनाने के लिये विधान-परिषद ही 
सर्वोचम उपाय है, इस कहपना को पसन्द किया था। इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट में, जो गत वर्ष सन १६४४ में प्रकाशित हुई है, विधान-परिषद के निर्माण के 
लिए एक विशेष योजना भी वनाई है। पर आज हम सब इस सभा में ब्रिटिश 
केबिनेट मिशन द्वारा निर्मित योजना के अनुसार समवेत हुए हैं। कांग्रेस, लीग 
एवं अन्य राजनेतिक संगठनों द्वारा इस मसले पर दिये गये सुमावों से मतभेद 
रखते हुये भी त्रिटिश केबिनेट सिशन ने एक योजना बनाई है। इस योजना को 
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यद्यपि सबने तो नहीं स्वीकार किया है, पर न सिर्फ देश के प्रमुख राजनेतिक 
दलों ने और राजनीति-चेतना-सम्पन्न वर्गों ने ही, बल्कि उन लोगों ने भी जिनका 
किसी खास राजनेतिक-दल से सम्बन्ध नहीं है, उसे वतेमान राजनेतिक गतिरोध 
को दूर करने के लिये परीक्षणीय मान कर स्वीकार किया है । यह राजनेतिक गतिरोध 
अर्स से चला आ रहा हैः और इसने हमारी समस्त कामनाओं और लक्ष्यों पर 
पानी फेर रक्खा है। मेरी इच्छा नहीं है कि में त्रिटिश केबिनेंट मिशन की योजना 
के गुणों पर और कुछ कहूं, क्योंकि इससे में मतभेद के प्रश्नों पर विषयान्तरित 
हो जाऊंगा और मेरी इच्छा नहीं कि में इस अवसर पर विषयान्तर में पड़ूँ। में 
ज्ञानता हूं कि त्रिटिश केबिनेट मिशन की योजना के कुछ भाग पर हमारे कुछ 
रा्जनेतिक दलों में गहरा मतभेद हे और इसलिये में नहीं चाहता कि ऐसे 
स्थल पर चला जाऊं, जहां जाने में बड़े-बड़े राजनेतिक-देव भी डरते हों । 


माननीय सदस्यो, सुझके भय है कि शायद मैंने आपका काफी सम्रय ले लिया, 
अतः अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारतीय इतिहास का यह महान 
ओर स्मरणीय अवसर अभूतपूर्व है। देश की जनता की बहुसंख्यक श्रेणियों ने 
जिस अद्भ्य उत्साह से इस परिषद्‌ का स्वागत किया है, वह बेजोड़ है। परिषद 
सम्बंधी प्रश्नों ने देश के विभिन्न सम्प्रदायों में जो दिलचस्पी उत्पन्न की है वह 
अट्वितीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या--हमारी 
रशाजनेतिक स्वतन्त्रता, हमारी आर्थिक स्वत॑त्रता-पर समभौता प्राप्त करने की 
उज्वल आशा आज भी वरतेमान है; और आपको इतनी देर तक रोक रखने में 
यही एक-सात्र ओचित्य है। मेरी कासना है कि आपका प्रयत्न सफलीभूत हो। 
में परमात्मा से प्राथेना करता हूं कि वह आपको अपना मद्गलमय आशीर्वाद दे, 
'लिससे आपकी परिषद की कारबाई केवल विवेक, जन-सेवा-भावना और विशुद्ध 
देश भक्ति से ही परिपूर्ण न हो, बल्कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और सबके 
प्रति सम्मान, सद्भावना से भी ओतग्रोत हो। भगवान परिषद्‌ के काये स॑चालन में 
आपको वह दुरदृष्टि दे, जिससे भारत को पुन: अपना अतीत गौरव प्राप्त हो 
ओर उसे विश्व के महान राष्ट्रों के बीच प्रतिष्ष और समानता का स्थान मिले। 
महान भारतीय कवि इकबाल की चन्द्‌ चिर सुन्दर पंक्तियां आपको इस पुनीत 
अवसर पर सुनाता हूँ। उस कवि को देश का कितना अभिमान था। इस प्राचीन 
पेतिहासिक ओर महान देश के सौभाग्य की अमरता के ग्रति उसका कितना धभ्रव 
विश्वास था | स्मरण रहे कि आपको इस कवि के अमर विश्वास और अभिमान 
की सही साबित करना है। कविता यों है :-- 


[ १३ ] 


यूनान, मिस्र, रोमां, सबं समिट गये जहां से 

बाक्ती अभी तलक है नामो-निशां हमारा. ४ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जञमां हमारा .॥ 


इसका अथे यों है :-- “भ्रीस, मिस्र ओर रोम प्रश्नति सभी देश दुनिया के 
पर्दे से उठ गये, पर हमारे देश का नाम और गौरव आज भी समय के विनाश- 
कारी प्रवाह से संघषे करता हुआ - जीवित है । शताब्दियों से देव की ही कोप-दष्टि 
हम पर रही है, पर अवश्य ही हम में कुछ ऐसे अमर-तत्व हैं, जिन्होंने हमारे 
ब्रिनष्ट करने वाले सारे प्रयासों को पछाड़ दिया है।” 


मैं आपसे यह विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रयत्न में विशाल 
झौर उदार दृष्टि से काम लें। पवित्र मंथ बाइबिल हमें सिखाता हें --“जहां 
द्र-दृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य का विनाश है।” ( हषेध्वनि ) 


उप-सभापति का मनोनीतकरण 

सभापति (डा० सबिदानन्द सिनहा) : मुझे केबल व्यक्तिगत कारणों से आपके 
सामने एक प्रस्ताव रखना है। आशा है, क्रषया आप इसका सम्रथेन करेंगे। अपने 
चिकित्सक की सलाह से में गत कई वर्षो से दोगहर बाद कुछ भी काम करने में 
असम हूँ । में नहीं चाहता कि जलपान के अवकाश के बाद में फिर का्ये-संचालन 
करूँ । अतः जब तक में अस्थायी सभापति हूँ ओर सभा में परिचय-पतन्न 
(0४७१०४४०) पेश करने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का काम चलता है, तब 
तक के लिये में सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह मुके एक उप-सभापति की 
सहायता दे। में प्रस्ताव करता हूँ कि इस पद के लिये श्री फ्रक एन्‍्थॉनी 
(05. ए"ा।: 0700०79) को आप नामज़द करें। (कुछ रुककर) मैं इस प्रस्ताव 
को स्वीकृत घोषित करता हूँ । 


क्‍ श्री असन्नदेव रेकुट की स॒ृत्यु 
सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : मुमे सूचना मिली है कि नियमानुसार 
चुने हुए इस परिषद के एक सदस्य बंगाल के श्री असन्नदेव रेकुट की मत्यु हो 


[१४ ) 
* गई है। इस सभा (0078#/००॥४ 48897709) की ओर से में उनके सम्बन्धियों 
“ को समवेदना भेजना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि में इसे स्वीकृत समझसकता हैँ। 





प्रिचय-पत्र की पेशी ओर रजिस्टर में हस्ताक्षर 


सभापति (डा० सचिदानन्द सिनहा): अब में सममता हूँ कि हमें परिचय- 


पत्रों की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर की कारवाई शुरू करनी चाहिए । में 
'झपना परिचय-पत्र स्वयं अपने सामने पेश करता हूँ। यद्यपि माननीय सदस्यों को 
इसमें कुछ खास रस्में अदा करनी पड़ती हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों 
का मंच तक आकर सभापति से हाथ मिलाने की रस्म को में हटा देता हूँ। कल 
हम लोगों ने इसकी परीक्षा की और देखा कि हर सदस्य को हस्ताक्षर करने 
के बाद घूमकर मंच पर आने ओर सभापति से हाथ सिलाकर अपने स्थान पर 
जाने में दो मिनट नहीं तो कम से कम डेढ़ मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। 
इसलिए मेंने सोचा कि यह रस्म हटा देनी चाहिये। मंत्री (००००४"ए) अब 
माननीय सदस्यों का नाम पुकारेगे ओर सदस्य उनके पास जाकर आप. अपना 
परिचय-पन्र देंगे और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने स्थान पर वापिस चद्ने 
जाय॑ंगे । 

निम्नलिखितं सदस्यों ने तब अपने परिचय-पत्र (0९१०४) पेश किये 
ओर रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये :-- 


मद्रास 


१. माननीय श्री सी० राजागोपालाचाये 

२. डा० बी० पद्मचमि सीतारमेया 

३« साननीय श्री टी० प्रकाशम्‌ 

४. साननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आय॑गर 

४. दीवान बहादुर सर अल्लादी ऋष्णास्वासी अय्यर 

६. श्रीमती अम्मू स्वामिनाथने एस० एल० ए० (केन्द्रीय) 

७, मिस्टर एस० एच० प्रेटर, ओ० बी० ई०, जे० पी०, सी० एम० जेड० एस०, 
एस० एल० ए० (बम्बई) 

८, डा० पी० सुब्बरायनू 

*. महाराज बोब्बिली 


[१५ | 
१०, श्री एम० अनंतशयन आयंगर एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
११. ओफेसर एन० जी० रंगा एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
१२. श्री टी० ए० रामालिंगम चेट्टियर एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
१३- श्री के० कामराज नाडर एम० एल० ए० 
१४. श्री के० माधव मेनन एम० एल० सी० 
१४५ श्री बी० शिवाराव 
१६. श्री के० सन्तानस्‌ 
१७, श्री टी० टी० कृष्णमाचाये 
१८. श्री बी० गोपाल रेंडि एम० एल० ए० 
१६. श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदून एम० एल० सी० (कोचीन) 
-२०. श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई एम० एल५० ए० 
२९. श्री के० चन्द्रमोलि एम० एल० ए० 
२२. श्री डी० गोविन्द्दास एम० एल५० ए० 
२३. रेबरेन्ट जेरोम डी सोज्ञा एस० जे० 
२४. श्री रामनाथ गोयनका 
“२४. श्री एच० सीताराम रेड्डी एम० एल० ए० 
२६. श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या 
२७, श्री काला वेकटराव एस० एल० ए० 
४५८. श्री पी० कुन्हीरासन 
२६. श्रीमती जी० दुर्गाबाईं 
३० श्री पी० कक्कन एस० एल० ए० 
३१. श्री एन० संजीव रेड्डी एम० एल० ए० 
३२. श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्यर एम० एल० सी० 
३३. श्री सी० पेरूमलस्वामी रेडी एम० एल० स्री० 
३४. श्री एम० सी० बवीरबाहु पिल्लई 
३४. मिस्टर टी० जे० एस० विल्सन एम० एल० ए० 
३६. श्री पी० एल० नरसिम्हा राजू एम० एल० ए० 
३७, श्री एस० नागप्पा एम० एल० ए० 
2८ श्री एल० कृष्णास्वामी भारती 
३६. श्री ओ० वी० अलगेसन 
४०. श्री वी० सी० केशवराव 
“४७१. डा० बी० सुन्रद्वण्यम 


४३. 


ब्च्यित. अश्यकि. >न्‍्ासछ. छादूफ 
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श्री सी० सुननद्वा्यम्‌ 
श्री बी० नाडीमुथु पिल्लई 


बम्बई 


« माननीय सरदार वल्लभ भाई जे० पटेल 

» माननीय श्री बी० जी० खेर 

» माननीय डा० एस० आर० जयकर पी० सी० 
» श्री के० एम० मुशी 

« श्री शंकर दत्तात्रेय देव 

« श्री नरहर विष्णु गाडगिल 

» श्री एस० के० पाटिल 


श्रीमती हंसामेहता एम० एल० सी० 


» डा० जोसफ आलूबन डी० सौज्ञा एम० एल० ए० 
« श्री एम० आर० मसानी एस० एल० ए० (केन्द्रीय) 
« श्री आर० एम० नलवबदे एम० एल० ए० 

» श्री बी० एम० शुप्ते एम० एल० ए० 

» श्री एस० निजलिंगप्पा 

श्री आर० आर० दि्वाकर 

» श्री एस० एन० माने एम० एल० ए० 

» श्री खन्डूभाई कासनजी देसाई 

« श्री एच० वी० पातास्कर एम० एल० एं० 

» श्री कन्हेयालाल नानाभाई देसाई एम० एल० ए० 


श्री फे० ए्म० जेधी 


बंगाल 


श्री शरतचन्द्र बोस 

« डा० बी० आर० अम्बेडकर 

' श्री किरणशंकर राय एम० एल० ए० 

* मि० फ्रेन्‍्क रेजीनाल्‍ड एन्थॉनी-एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
« श्री सत्यर॑ंजन बर्शी 

* डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष 


[£१७ | 
७. सर उदयचंद महताब के० सी० आई० ई०, एम० एल० ए० 
८. डा० सुरेशचंद्र बनर्जी एस० एल० ए० 
. ६, श्री देवीग्रसाद खेतान एम० एल० ए० 
१०. मिसेज लीला रे 
११. श्री डम्बर सिंह गुरंग एम० एल्न० ए० 
१२. डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी एम० एल० ए० 
१३ श्री आशुतोष मल्लिक एम० एल० ए० 
१४. श्री राधानाथ दास एम० एल० ए० 
१६५ श्री प्रमथरंजन ठाकुर एस० एल० ए० 
१६- श्री हेसचंद्र नस्कर एस० एल० ए० 
१७. श्री सोमनाथ लाहिरी 
१८. श्री राजकुमार चक्रवत्तों 
१६. श्री प्रियारंजन सेन 
२०. श्री अफुल्नचंद्र सेन 
२१. श्री जे” सी० मजूमदार 
२२. श्री सुरेंद्र मोहन घोष 
२३. श्री अरुणचंद्र गुहा 
२४. श्री धनंजयराय एम० एल० ए० 
२४. श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता एम० एल० ए० 


सू्‌० पी ० 


* आचाये जे० बी० ऋपलानी 

« माननीय श्री पं० गोबिंद बल्लस पंत 

« माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 

माननीय श्री पं० हृदयनाथ कुंजरू 

. श्री गोविन्द मालबीय एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
 पँ० श्रीकृष्णद्त्त पाल्तीवाल एम० एल० ए० (केन्द्रोय) 
. श्री मोहनलाल सक्सेना एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
« आचायें जुगल किशोर एम० एल० ए० 

« श्रीमती पूणिमा बनर्जी एम० एल० ए० 

" श्री श्रीप्रकाश एस० एल० ए० (केन्द्रीय) 

* श्रीमती सचेता कृपलानी 

« सरदार जोगेन्द्र सिंह एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 


बे. च्चि) 
>> ० 


१३. 
हे २ ्छ 
१४. 
१६. 
१७, 
श्प. 


१६. 


२०. 
२१. 
२६२. 
२३. 
२४. 
२५: 
२६. 


२७. 


श्द. 
२६. 
३०. 
३१८ 
३२७ 
३३. 
३ 
३४- 
३६० 
३७५ 
३८, 
३६. 
* ६2०, 
8१: 


| १८ ] 
श्री दामोद्रस्वरूप सेठ एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
श्री अलगूराय शास्त्री एम० एल० ए० 
श्री बंशीधर मिश्र|एम० एल० ए० 
श्री भगवानदीन एम० एल० ए० 
श्री कमलापति तिवारी एम० एल० ए० 
श्रीमती कमला चोधरी 
राजा जगन्नाथ बख्शसिंह एम० एल० ए० 
श्री हरिहर नाथ शास्त्री एम० एल० ए० 
श्री गोपाल नारायण एम० एल० ए० 
श्री फिरोज़ गांधी 
श्री जसपत राय कपूर 
माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू 
माननीय मि० रफीअहमद किद्वई 
सर एस? राधाकृष्णन 
श्री दयालदास भगत एम० एल० ए० 
श्री ए० धमेदास एम० एल० ए० 
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव 
श्री धर्मेग्रकाश 
श्री अजीतग्रसाद जेन एम० एल० ए० 
श्री रामचन्द्र गुप्त एम० एल० सी० 
श्री प्रगीलाल एम० एल० ए० 
श्री फूलसिंह एम० एल० ए० 
श्री मसूरिया दीन एम० एल० ए० 
श्री शिव्बन लाल सक्सेना 
श्री खुरशीद लाल 
श्री सुन्दर लाल 
श्री हरगोविन्द पंत एम० एल० ए० 
श्री आर० बी० धलेकर एस० एतल० ए० 
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी एम० एल० ए० 


४२. श्री बेकटेश नारायण तिवारी एम० एल० ए० 
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पंजाब 
दीवान चमनलाल एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
» सरदार हरनामसिंह 
« सरदार करतारसिंह एम० एल० ए० 


सरदार उज्ललसिह एसम० एल० ए० - 
माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना 


. सरदार ग्रतापसिंह एस० एल० ए० 
« बख्शी सर टेकचंद 


सरदार प्रथ्वीसिंह आज़ाद एम० एल५० ए० 


, पंडित श्रीराम शर्मा एम० एल५० ए० 

» राव बहादुर चौधरी सूरजमल एम० एल५० ए० 
» डा० गोपीचंद भागेब एम० एल५० ए० 

५१२६ 


श्री चोधरी दरभजराम एम० एल० ए० 


बिहार 


, माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


, माननीय श्री जगजीवन राम 

, माननीय श्री श्रीकृष्ण सिनहा 

« श्री सत्यनारायण सिनहा एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 

» माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिद के० सी० आई० ई०, 


दरभंगा 


. डा० पी० के० सेन 


८. माननीय श्री अनुग्रहनारायण सिनहा 
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श्री बनारसी प्रसाद कुनकुन वाला एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
माननीय राय बहादुर श्रीनारायण मेहता 

श्री देशबंधु गुप्त एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 

श्री रामनारायण सिंह एस० एल० ए० (केन्द्रीय) 

श्री ए० के० घोष एम० एल० ए० 

श्री भगवत प्रसाद एस० एल० ए० 

श्री बोनीफेस लकरा एम० एल० सी० 

श्री रामेश्वरप्रसाद सिनहा एम० एल० ए० 
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श्री फूलन प्रसाद वर्मा एम० एल० ए० 
श्री महेश प्रसाद सिनहा एस० एल० ए० 
श्री शारंगधर सिनहा एम०एल०ए० 
राय बहादुर श्यामनंदन सहाय एम० एल० ए०, सी०आई० ई० 
श्री अजेश्वर प्रसाद 
श्री जयपाल सिंह 
श्री चन्द्रिका राय एस० एल० सी० 
श्री कमलेश्वरी अ्रसादू यादव एम० एल० ए० 
श्री जगव नारायण लाल एस० एल० ए० 
श्री यदुबंश सहाय एम० एल० ए० 
श्री गुप्तनाथ सिंह एस० एल० ए० 
श्री दीपनारायण सिनहा एम्० एल० ए० 
श्री देवेन्द्रनाथ सामन्‍त एम० एल० सी० 
डा० सच्चिदानन्द सिनहा एस० एल० ए० 
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मध्यप्रान्त ओर बरार 


» साननीय पं० रविशंकर शुक्ल 
» डा० सर हरीसिंह गोड़्‌ 


माननीय श्री जजलाल नन्‍्दलाल वियाणी 
श्री रुस्तम खुशेंदजी सिधवा एम० एल० ए० 


* श्री सेठ गोविन्द्दास एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 
" श्री ठाकुर छेदीलाल एम० एल ०ए० 


७, 


श्री हरि विष्णु कामठ 
मि० सेसिल एडवडे गिब्बन एस० एल० ए० 
श्री शंकर ज्यम्बक धर्माधिकारी 


१०. श्री गुरु आगमदास अगर॒मनदास एम० एल० ए० 
११. डा० पंजाबराव शामराबव देशमुख 

१२. श्री बी० ए० मंडलोइ एम० एल० ए० 

१३- श्री एच० जे० खांडेकर 

१४. श्री एल० एस० भाटकर एस० एल० ए० 
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आसाम 


* माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई 
. माननीय रेवरेन्ट जे० जे० एम० निकल्सराय 
* श्रीयुत अमियकुमारदास एस० एल० ए० 


माननीय श्रीयुत बसन्‍्त कुमार दास 


" श्रीयुत धरणीधर बासू मातारी एम० एल० ए० 
* श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 


* बाबू अक्षयकुमार दास एम० एल० ए० 
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सीमाग्राँत 


९. मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 
२. खान अब्दुल गफफार खां 


२ 
दब 
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उड़ीसा 
माननीय श्री हरेकऋष्ण मेहताब 
श्रीमती मालती चोधरी 
श्री विश्वनाथ दास 
श्री बोधराम दुबे एम० एल५० ए० 
श्री लक्ष्मी नारायण साहु एम० एल०ए० 
श्री बी० दास 
श्री नन्दकिशोर दास 


श्री राजकृष्ण बोस एम० एलं० ए० 
श्री शान्तनुकुमार दास एम० एल० ए० 


सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : मझुमे यह सूचित किया गया है कि 
सिंधमें कोई स्पीकर नहीं है, क्‍योंकि फिलहाल वहां धारासभा नहीं है। इस स्थिति में 
बहां की धारासभा के सेक्रेटरी ने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, ये स्वीकार 
किये जा सकते हैं । 


५८ 


सिंध 


श्री जयरामदास दोलतरास 


[२१] 
| दिल्ली 
' "9, माननीय श्री एम० आसफञअली 
अजमेर-मेरवाड़ा 
१. पं० मुकुटबिहारी लाल भागेब एम०एल०७० (केन्द्रीय) 
कुंग 
१. श्री सी०एम०पुनाका एम०एल०सी० 


सभापति (डा० सश्चिदानन्द सिनहा) : आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ । दोपहर 





में कोई बेठक न होगी। अब सभा कल बेठेगी। नया कार्यक्रम तेयार किया 
जायगा जो अभी गस्तुत नहीं है। मेंने वेधानिक सलाहकार के कार्यालय को 
कहा है कि वह माननीय सदस्यों को कार्यक्रम यदि -सम्भव हो तो आज शाम 
तक पहुँचा दें। मुझे आशा है यह हो जायगा। जेसा आप चाहें, सभा कल 
११ बजे या १९ बजे बेठेगी | 


बहुतेरे सदस्य: ११ बजे । 


सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): हम लोग कल ११ बजे समवेत होंगे | 


तब सभा मंगलवार ता० १० द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० के १९ बजे दिन तक 
के लिए स्थगित हुई । 
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भारतीय विधान-परिषद्‌ का 


मंगलवार, १० दिसम्बर सन्‌ १६४६ ६० 


भारत की विधान-परिषद कांस्टीटयुशन हाल नई दिल्ली में आतः ११ बजे 
अस्थायी सभापति डा० सब्चचिदानन्द सिनहा के सभापतित्व में बेठी | 


“सभापति (डा० सचिदानन्द सिनहा) : यदि कोई माननीय सदस्य कल दोपहर 


के बाद आये हों ओर अपना परिचय-पत्र दिखाकर अब तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
न किये हों, तो इस समय ऐसा कर सकते हैं । 
(हस्ताक्षर करने कोई नहीं आया) 


*सभापति (डा० सबच्िदानन्द सिनहा): अब में स्थायी सभापति के चुनाव के 


लिए विधि निर्धारित करने का श्रस्ताव लेता हूँ जो कार्यक्रम की दूसरी चीज़ है। 
में समभता हूँ, आचाये कृपलानी उस अस्ताव को पेश करेंगे । में उन्हें आसंत्रित 
करता हूँ कि वे प्रस्ताव उपस्थित करें । 





स्थायी सभापति के चुनाव की विधि 


*आचाय जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्नांत: जनरल) : समापति महोदय, 


आपकी अनुमति से में निम्नलिखित ग्स्ताव उपस्थित करता हूँ, जो स्थायी सभापति 
के चुनाव की व्यवस्था निर्धारित करता है। स्थायी सभापति को आगे हम सभापति 
विधान-परिषद के नाम ही से सम्बोधित करेंगे। ग्रस्ताव यों है :-- 
“यह सभा निश्चय करती है कि सभापति के उनाव के लिए निम्नलिखित 
नियम पयोग किए जायें :-- 


(१) आज दोपहर २-३० के पहले कोई भी सदस्य सभापति के 
चनाव के लिए किसी भी सदस्य का नाम उपस्थित कर 
सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह नामज़दगी के 
पर्च को जिस पर गस्तावक का तथा किसी तीसरे समथथंक 


नमनआ# #१ 


हट 


+इस संकेत का अथे हैं कि यह अंग्रेज़ी बक्त ता का हिन्दी रूपान्तर हे। 


२ भारतीय विधान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ है ७ 
[आचाये जे० बी० कृपलानी] 
सदस्य के हस्ताक्षर हों, अस्थायी ससापति को या वे जिसे नियुक्त 
करें, उसे उक्त समय के पहले दे दे'। नामज़दगी के प्चे में इन 
चातों का उल्लेख आवश्यक है -- 


(क) मनोनीत सभापति का नाम | 


(ख) यह कि ग्रस्तावक ने इस बात का खुलासा कर लियां है कि वह 
सज्नन सभापति उने जाने पर कांयभार प्रहण करने के 
लिये पस्तुत हैं । ' ै 

(२) किसी भी समय अस्थायी सभापति होने के नाते अस्थायी सभापति ' 

सभा के सामने मनोनीत सदस्यों का तथा उनके अस्तावकों 

ओर समर्थकों का नाम पढ़कर सना देंगे और यदि एक ही 

सद्स्य मनोनीत किये गये हैं, तो वे उन्हें निर्वाचित घोषित करेंगे | 

यदि एक से अधिक सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो सभा अस्थायी 

सभापति द्वारा निर्धारित दिन बेलट (अप्रकट-मत प्रणाली) द्वारा 
सभापति का चुनाव करेगी । 


(३) नियम (२) की उद्द श्य-पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार 
मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझ जायगा, यदि उसने 
या उसके प्रस्तावक अथवा समथेक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर 
बहेसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किया हो । 


(७) यदि दो ही उम्मीदवार सभापति-पद के लिये मनोनीत किये गये हों, 
तो वह उस्मीदवार जिसे बेलट में अधिक मत मिले होंगे, चुना 
हुआ घोषित किया जायेगा। यदि दोनों को समान मत मिल्ले हैं, 
तो लाटरी से इसका फेसला होगा। 


(५) जब दो से ज्यादा उम्मीदवार मनोनीत किये गये हों और पहली मत 
गणना (बेलट) में किसी भी उम्मीदवार को शेष समस्त 
उम्मीदवारों द्वारा ग्राप्त मतों के कुल जोड़ से अधिक मत नहीं 
मिला है, तो वह उम्सीदवार जिसे सबसे कम मत मिले हैं 
चुनाव से हटा दिया जायगा और फिर मत गणना (बेलरटिंग) की 
जायगी | इस तरह हर मतगणना में सबसे कम मत पाने वाला 
उम्मीदवार चुनाव से अलग होता जायगा, जब तक कि एक 
उम्मीदवार अपने प्रतिद्न्द्दी से अधिक मत न पाले, या शेष 
समस्त उस्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल मत से अश्रधिक 


स्थायी सभापति के चुनाव की +थि ३ 
मत न पा ले । इस तरह अधिक मत प्राप्त करने वाला उस्सीदवार 
निर्वांचित घोषित किया जायगा | 


(६) किसी मतगणना (बेल्लट) में यंदि तीन या अधिक उम्मीदवारों को 
समान मत मिले हों और उनमें से एक को नियम (9) के अनुसार 
चनाव से अलग करना है, तो समान मत ग्राप्त उस्मसीदवारों में 
से कौन अलग किया जाय, इसका फेसला लाटरी से किया 
जायगा ।” 

सभापति के निर्वाचन की विधि निर्धारित कम्ने दाले इस प्रस्ताव के लिये 
इसकी आवश्यकता नहीं है कि में सभा से इसकी सिफारिश करू । सभी धारा- 
सभाओं (7,८2४. ४४९४००४) में सबेदा ये ही नियम प्रयोग किए जाते हैं । 
*साननीय पं० जवाहरलाल नेहरू (संयक्तग्रांत : जनरल) : मे इस प्रस्ताव का 
समथेन करता हूँ। 


“सभापति (डा० सच्च्चिदानन्द सिनहा) : अस्ताव बाकायदा पेश हो डुका है 
ओर इसका समर्थन किया जा डइुका है। अब में उस पर मत लेता हूँ। 





*डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रांत और बरार : जनरल) : सम्मापति महोदय, 
क्या प्रस्ताव में कुछ शाव्दिक परिवर्तन का सुझाव पेश करने की अलुंमति मुमे 
मिल सकती है ९ 

“सभापति (डा० सब्यचिदानन्द सिनह्य): माननीय सदस्य को पूरा हक है कि 


वह जेसा चाहें समाद पेश करें। हम सन सुझावों पर विचार करेंगे। कया सुझाव 
पेश करने के पहले माननीय सदस्य मंच पर आना चाहते हैं ९ 


*हा० पी० एस० देशमुख : (मंच पर आकर) मेरा सुझाव है कि पेरा (१) की 





पंक्ति (७) में 'तीसर (४070) शब्द्‌ की जगह अन्य शब्द रख दिया जाय । और 
पेरा तीन की दसरी पंक्ति में और! की जगह दोनों स्थानों पर या! रख दिया 
जाय | मेरी राय में यह १रिवतेन आवश्यक हे। 


*सभापति (डा० सब्विदानन्द सिनहा) : क्‍या आचाये कृपलानी इन परिवतनों 
को स्वीकार करते हैं 
छातचाये दृपकानी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है | 





भारतीय विधान-परिषद्‌ [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ३० 
“*श्री के० सन्‍्तानम (मद्रास: जनरल) : इस परिवततेन से तो यह अथ निकलता 
है कि समर्थक ऐसा भी हो सकता है, जो सभा का सदस्य न हो । 

“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : में यहां भाष्य करने के लिये नहीं हूँ । 
भाष्य करना संकट का कार्ये है। यदि सभा अनुमति दे तो में प्रस्तावित संशोधन 
पढ़कर घुनादं। पहला संशोधन हे कि पेराप्राफ (१) में तीसरे! शब्द की जगह 
“अन्य! शब्द रक्खा जाय | क्या आचाये कृपलानी इसे स्वीकार करते हैं 0 

*आचाये कृपलानी : जहां तक मेरा सम्बंध है, में इसे स्वीकार करता हूँ। मुमे 
कोई आपत्ति नहीं है । | 

*सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : तीसरे” शब्द के स्थान पर “अन्य! 
शब्द रक्‍्खे जाने पर ओर किसी सदस्य को आपत्ति है ९ 

“श्री एम० .अन॑तशयन आयंगर (मद्रास : जनरल) : मुके इस संशोधन पर 
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कोई आपत्ति नहीं है। पर इस परिवतेन को मान लेने में एक असुविधा है। इस 
पेराम्राफ के पहले के पेराभाफ की दूसरी पंक्ति में अन्य! सदस्य शब्द आ उका है। 
यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं, इससे यह मतलब हो जाता है कि जो 
सब्स्थ सभापति बनाये जारहे हैं, उन्हें खुद समथेक होना चाहिए और यह बात 
बिल्कुल अथेहीन है। अतः इस संशोवन का मैं विरोध करता हूं । मूल शब्द 
तीसरे! रहना चाहिए। यह संशोधन अनावश्यक है। 

“सभापति (डा० सब्िदानन्द सिनहा) : क्या आप चाहते हैं कि आचाये 
कपलानी के अस्ताव में जो शब्द हैं, वे ही रहें, उनमें कोई रहोबदल न हो ९ 

*श्री एम० अनंतशयने आयंगर : हां | 


*डा० पी०एस०देशमुख : संशोधन पर उठाई गई आपत्ति मेरी समझ में आगई 
ओर में अपने संशोधन पर ज़ोर देना नहीं चाहता। पर में समझता हूं यह ज्यादा 
अच्छा मालूम पड़ेगा, यदि ' प्रथम “किसी” की जगह कोई “किसी एक” और “तीसरे” 
शब्द की जगह “अन्य रख दिया जाय | मुमे डर है कि कहीं ऐसा न सममा जाय कि 
वहुत रहोबदल का सुझाव पेश कर रहा हूं। पर हम लोग विधान बनाने बैठे हैं । 
में नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ सभा के बाहर. ...... ........। 

“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : यह तो वेधानिक बात नहीं है। पहले 
आपने एक सुझाव दिया कि “तीसरे! शब्द की जगह “अन्य” रख दिया जाय | 








स्थाय सभापति के चुनाव की विधि 
आपके प्रथम संशोधन पर कोई निर्णय हो, इसके पूर्व ही यदि आप दूसरा संशोधन 
रक्खेंगे तो सभा के साथ ज्यादती होगी। इस समय तो सभा के साभने केवल 
यह प्रश्न है कि आया आचाये कृपलानी के ग्स्ताव में तीसरे! शब्द की जगह 
अन्य! रक्‍्खा जाय या नहीं ; उसके तय हो जाने पर आप चाहें तो दूसरा संशोधन 
रख सकते हैं । 


*डा० पी० एस० देशमुख: यह तो अलुवर्ती सुझाव है। में इसे पढ़कर 
सुना देना. ... ... . .. : 





*सभापति (डा. सच्चिदानन्द सिनहा) : नहीं, नहीं । 


*आचाये जे० बी० कृपलानी : मेरी सममक में अस्ताव का मूलरूप बहुत अच्छा 
है। मेंने तो बाद-विवाद बचाने के विचार से ही सुकाव स्वींकार कर लिया था | 


*सभापति (डा० सब्च्चिदानन्द सिनहा) : यदि सभा मेरी राय मांगे तो में यही 
कहूंगा कि श्रस्ताव के मूल शब्दों से कोई अन्य अथे नहीं लगता। वे ज्यों के 
त्यों रखे जा सकते हैं, पर उसका फेसला करना सभा के हाथ में है। 


“माननीय श्री सी० राजगोपालाचाय्य (मद्रास: जनरल) : में समझता हूं, संशो- 


धन के उपस्थित करने वाले सञ्वन गल्त-फहमी में हैं। यह तो सिफे भाषा के 
सौन्द्य की बात है। प्रस्ताव के मूल शब्दों से जो अर्थ निकलता हे वह यह हैं-- 
प्रस्तावक, प्रस्तावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दसरा सदस्य होना चाहिये। दूसरी 
बात है कि समथेक भी प्रस्तावक या अस्तावित सदस्य के अलाबा कोई और 
सदस्य होना चाहिए । अत*प्रस्ताव में तीसरे? शब्द उपयुक्त है और उसकी जगह 
कोई भी अन्य शब्द रखने से गलत-फहमी पेंदा हो सकती है । 


*+एक सदस्य : जब ग्रस्तावक ने खुद संशोधन स्वीकार कर लिया है, तो में 
नहीं समझता कि उस पर और बहस जरूरी है। 


*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा ): एर अव्श्य ही आप प्रस्ताव उपस्थित 
करने वाले सदस्य को बाद-विवाद सुनने के बाद अपनी राय बदलने की अनुमति 
देंगे । इससे कोई क्षति न होगी। आप उनको राय बदलने से जबरदस्ती रोक 
नहीं सकते। मेरी समझ में इतने वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अब प्रस्ताव 
में 'तीसरे' शब्द ज्यों का त्यों रह जाना चाहिए । 


##१, 
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. *एक सदस्य : सभापति महोदय, आचाये कृपलानी ने पहले यह संशोधन 
रखा “था कि चेयरमेन ,को प्रेसीडन्ट कहा जाय । इस पर सभा की राय नहीं ली 
गई है। में नहीं जानता, आया इस पर राय लेना जरूरी है या यह रुजूर किया 
गया है। 

“सभापति (डा० सश्चिदानन्द सिनहा) : नहीं, वह अभी मंजूर नहीं किया गया 
है | वेधानिक सलाहकार से मुमे परामशे मिला है. कि पालियामेंट के नियमानुसार 
स्थायी और अस्थायी दोनों समापतियों के लिए हमें चेयरमेन शब्द का ही प्रयोग 
करना होगा। मेरे लिए अस्थायी चेयरमेन और दूसरे को स्थायी चेयरमेन कहा जायगा। 
परन्तु नियम-निर्माठ-समिति (0प९४ 007777086) जो शीघ्र ही निर्मित होगी, 
इस मामले का फेसला करेगी। नियम-निर्माट-समिति को अधिकार है, वह “प्रेसीडेन्ट 
शब्द का ही व्यवहार करे। अत: फिलहाल “चेयरमेन” शब्द ज्यों का त्यों रहने देना 
चाहिए । 


अब हम आचाये कृपलानी के प्रस्ताव के तीसरे भाग को लेते हैं, जो यों है :-- 


“नियम नं० (२) की उद्ं श्य पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार 
मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझता जायगा, यदि उसमे 
ओर उसके ग्रस्तावक और समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर 
बहैसियत सदस्थ के हस्ताक्षर न किये हों।” 


संशोधन यह है कि इस भाग में और” शब्द जो दो जंगह आया है, 
उसकी जगह 'या' शब्द रख दिया जाय। में आचाये कृपलानी से जानना चाहता 
हूं कि क्या वे यह संशोधन मंजूर हक हैँ? के 

*आचाणे जे० बी० कृपलानी : में यह कहना चाहता हूं कि इससे अथे में 


कोई अन्तर नहीं आता, बल्कि ओर' शब्द ज्यादा उपयुक्त है। 


*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): में समझता हूं आप “और! शब्द 


प्र ही कायम रहना चाहते हैं, बजाय उसे “या” में बदलने के, यद्यपि आप दोनों 
में अन्तर नहीं समभते | 


*आचाये जे० बी० कृपलानी : हां जनाब, जो शब्द प्रस्ताव में है, मैं उसे ही 
चाहता हूं । * । 


*सभापति (डा० सच्चचिदानन्द सिनहा) : सभा की क्या राय हर ! 


स्थायी सभाप्ति के चुनाव की विधि 
कुछ सदस्य: या! उपयुक्त है । 
बहुत से सदस्य: कोई रद्दोबदल न हो । 


“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा): सभा की यह राय मालूम पड़ती हैं, 
आर! शब्द को या में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अस्ताव ज्यों का 
त्यों रहना चाहिए । ह 

+श्री एच० वी० कामठ (मध्यग्रांत, बरार : जनरल): सभापति महोदय, इस 
प्रस्ताव पर में चन्द्‌ शब्द कहना चाहता हूँ। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 
प्रतिइन्द्दी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सके | 

“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा): में समझता “हूँ कि माननीय सदस्य 
लो सभा के सामने बोलने आये हैं, वह यह कहना चाहते हैं [कि ऐसे नियसों 
में यह व्यवस्था रहती है. कि कोई सदस्य उनाव की प्रतियोगिता से अपना नाम 
वापस ले सके । मेरी समझ में यह बात सच है| उनका कहना हे. कि--दहो सकता 
है इसकी जरूरत न पड़ें--प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव के 
' लिए नामज़द किया हुआ कोई सदस्य यदि प्रतियोगिता से हटना (चाहे, तो वह 
समय पर ऐसा कर सके। ऐसी व्यवस्था जोड़ देने में में कोई क्षति नहीं समझता । 

*श्री एच० वी० कासठ : सभापति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो में 
निम्नलिखित भाग जोड़ने की सिफारिश करू गा। “जब एक से ज्यादा .उम्मीदवार 
का नाम आजाय, तो चेयरमैन एक तारीख और समय निर्धारित कर देंगे कि कोई 
उश्सीदवार जो प्रतियोगिता से हटना चाहते हैं, उस समय तक अपना नाम 


वापस ले ले ।” 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बहुत ठीक | में आपके अभिप्राय को 


जहां तक मुझसे हो सकता है, सीधी-साफ भाषा में रखने की कोशिश करूँगा, 
यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है । 
अब सारे संशोधन तय हो गये हैं ओर अब में आचाये ऋपलानी का प्रस्ताव 
' बदस्तूर सभा के सामने रखता हूँ, दाकि यह पास होजाय। 
प्रस्ताव मंजूर किया गया। 
* *सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा): में आचाये कृपलानी के अस्ताव को 


स्वीकृत घोषित करता हूँ। 
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केन्द्रीय घारा सभा के नियमों ओर स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति 


“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : अब में माननीय सदस्य पं० जवाहर- 
लाल नेहरू को आमंत्रित करता हूँ कि बाकी तीन प्रस्तावों में पहला सभा के सामने 
रखें । 

“माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयक्त प्रांत: जनरल) : मैं निम्नलिखित 


प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ और आशा है, इससे सभा के काये 
संचालन में मदद मिलेगी । 

“यह सभा तब तक के लिए जब तक कि विधान-परिषद के कार्य संचालन 

के लिये इसके अपने नियम न बन जांय, केन्द्रीय धारा-सभा के 


नियमों ओर स्थायी आज्ञाओं को ऐसे परिवतेनों के साथ जो 
सभापति उचित समझे, मंजर करती है।” 


सभा को मालूम है कि विधान-परिषद ने बिना ऐसे नियमों के जिन्हें 
किसी विदेशी सत्ता ने बनाये हों, अपना काम शुरू किया है। इसे अपने नियम 
खुद बनाने हैं । बाद में में नियम निर्माण के लिए एक समिति बनाने का भ्रस्ताव 
सभा के सामने रखूंगा। सम्भवतः उस समिति को अपना काम पूरा करने में 
दो-तीन दिन लग जायंगे। इन चन्द दिनों तक जब तक नियम नहीं बन जाते, 
हमें अपना काम जारी रखना है | इसलिए यह वांछनीय है कि हम किसी व्यवस्था 
का सहारा ले'। उसके लिये सरलतम उपाय यह है कि हम धारा-सभा के सारे 
नियम ओर स्थायी आज्ञाओं को अपनालें; पर ज्यों का त्यों नहीं, क्योंकि इससे' 
काफी दिक्तते' पेदा हो सकती हैं। हम उन्हें मंजूर करलें और सभापति को 
अधिकार दे दें कि वह अवसर के अनुकूल यदि आवश्यक समझे, तो उसमें 
परिवतेन करते । 


+सभापति (डा० सश्चिदानन्द, सिनहा) : क्‍या माननीय प्रस्तावक प्रस्ताव के इन 


शब्दों को--'जो सभापति उचित समम--क्ष्या सष्ट कर देंगे में सममता हूँ यहां . 
स्थायी सभापति से मतलब है। 


“माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू : मतलब है, उस समय जो भी सभापशित्व 
'ाााणणण््रणणणणणााणाभाणाणणाशााभस्‍आआइअआ३ ३३४४३ ३ लक 

करता हो । 
“सभापति ( डा० सब्चिदानन्द सिनहा ): बहुत अच्छा । 


रा 


केन्द्रीय धारा सभा के नियमों ओर स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति ९ 
भू + गोविन्द ब्‌ ९७/ 4 वि पे ब्ताव का छः 
माननीय पं० गोविन्द बल्लम पन्त (सँयुक्तप्रान्तः जनरल) : में प्रस्ताव का समर्थन 





करता हूँ। 

* सभापति ( डा० सच्चिदानन्द सिनहा ) : अब माननीय सदस्य, यदि संशोधन 
या सुझाव हों, तो पेश कर सकते हैं। ह 

* श्री विश्वनाथ दास ( उड़ीसा : जनरल ) : सभापति महोदय, में यह कहना 
चाहता तह 

* सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा ): क्या में यह जान सकता हूँ कि आया 
सदस्य महोदय संशोधन पेश करने जा रहे हैं ? 

* श्री विश्वनाथ दास : प्रस्ताव की रचना में मुझे कुछ कठिनाइयाँ दिखाई दे रहीं 
हैं। में चाहता हूँ कि प्रस्तावक स्थिति पर गौर करें और विचारे कि क्‍या भ्स्ताव 
को वापस ले लेना सम्भव या वांछुनीय नहीं है ९ 

* सभापति (डा० सच्च्चिदानन्द सिनहा) : क्षमा कीजिऐ, में समझ नहीं पाया कि. 
आपने क्‍या कहा । 

* श्री विश्वनाथ दास : प्रस्ताव की असली सूरत में मुमेः कुछ कठिनाशइ्यां नअर 
आ रहीं हैं, में उन्हे' बता देना चाहता हूँ । रे 

* सभापति ( डा० सच्चिदानन्द सिनहा ): दुसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि 
आप प्रस्ताव का, जिस सूरत में वह रखा गया है, विरोध करते हैं । 

* श्री विश्वनाथ दास : हां। 

* सभापति ( डा० सच्चचिदानन्द सिनहा ) : यानी आप प्रस्ताव नहीं चाहते ? 
आशा है प्रस्तावक महोदय इसे समझेंगे ।पं० नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव 
को अमली रूप देने में वक्ता को कुछ कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं। इससे वे 
इसका विरोध करते हैं, यद्यपि वह “विरोध” शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं । 

* श्री विश्वनाथ दास : खेद है कि मुझे एक ऐसा कार्यभार लेना हैं, जिसका में 
अभ्यस्त नहीं हूँ । इस सम्बंध में क्‍या मुझे यह बताने की जरूरत हे कि विंग 
कमेटी ओर पं० नेहरू द्वारा प्रदर्शित पथ का में सदा ही नीरव समथक रहा हूँ ? पर 
मुझे इस प्रस्ताव को अमली रूप देने में कुछ दिक्कते दिखाई दे रही हैं । प्रस्ताव 
दो या तीन बाते' कहता है। पहली बात तो वह यह कहता है. कि “ऐसे परिवतेनों 


है 


की. 


कण भारतीयधिन-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[भी विश्वनाथ दास ] 
के साथ जो सभापति जरूरी सममे ” फिर प्रस्ताव कहता है “केन्द्रीय धारा सभा के 
नियम अमल में लाए जायें”। सभापति जी, नियम निर्मात-समिति शीघ्र ही बनने 
जा रही है। में समता हूँ नियम बनें और सभा के सामने आये, इसमें ज्यादा से 
ज्यादा तीन दिन लगेंगे। उम्मीद है कि इस बीच हम कोई महत्वपूर्ण काम हैँन 
करेगे। इसलिए इस अस्थायी प्रस्ताव से कुछ विशेष लाभ न होगा ओर इसे लागू 
करने में भी तरह-तरह की दिक्कते' पेश होंगी | 

दूसरे, सभापति महोदय, प्रस्ताव में बहुत कुछ सभापति की मर्जी पर छोड 
दिया गया है। में अपने नेता से अपील करू'गा कि वह इस बात पर विचार करें कि 
क्या यह्‌ ठीक न होगा कि तीन दिनों तक सभा का कार्य संचालन सभापति पर 
छोड़ दिया जाय । बाद में नियम बन कर सभा के सामने आ जायंगे। मेरा सुकाव 
है कि इस बीच में यदि सभा कोई काम करना चाहे तो काये संचालन बिल्कुल 
सभापति पर छोड़ दिया जाय, जेसा प्रस्ताव में कहा गया है | 

तीसरे, केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को जानना हमारे 
लिए कठिन है। में खुद नहीं जानता और मेरा ख्याल है. बहुत से सदस्य ऐसे हैं 
जिन्हें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। सभी प्रांतों में ये एक से नहीं हैं; आवश्यक 
मामलों में भी इनमें प्रांत-प्रांत में भेद है । केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को जानने 
में सदस्यों को दो-तीन दिन लग जायंगे। सदस्यों को इस कठिनाई में डालने के बजाय 
मेरी समर में यह्‌ बहतर होगा कि तब तक के लिए जब तक अपने नियम नहीं 
बत्त जाते, सभा का यदि कोई काम हो तो उसे सभापति पर छोड़ दिया जाय | 


सभापति जी, इस के अलावा सभा के २२० सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के 
'नियसों की एक-एक प्रति देनी होगी। में नहीं समझता कि केन्द्रीय धारा सभा इतने 
कम समय में नियमों की इतनी प्रतियां दे सकेगी | इन कठिनाइयों को देखते हुए मु 
यकीन है कि इस में कोई नुकसान न होगा, यदि पंडित जी प्रस्ताव वापस लेने पर राजी 
हो जायें और सब कुछ सभापति की मर्जी पर छोड दें, जैसा प्रस्ताव में भी है। मुमे 
- ओर कुछ नहीं कहना है । सभापति जी, मुमे बहुत खेद है. कि मुके इसका विरोध 
करना पड़ रहा हे-जेसा आप कहते हँ--यंत्पि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं । 
- सभापति (डा० सश्निदानन्द सिनहा) : श्री विश्वनाथ दास को में सूचित कर 
दूं, कि आप चाहे जो भी उपयुक्त शब्द इसके लिए समसें, प्रयुक्त करें; पर बहैसियत 


सभापति के इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं कि में आपके इस रूख 
को विंरोध कहूँ । 


केन्द्रोय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति ३२ ! 
* श्री विश्वताथ दास: हो सकता है, पर विरोध की भावना से मैंने यह नहीं 


. कहा है। ह 

* श्री श्रीप्रकाश (संयरुक्तप्रांत: जनरल ): मैं माननीय पं० नेहरू द्वारा उप- 
स्थित अस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं | यदि माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास 
केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को पढ़ें तो देखेंगे कि वे बिलकुल दुरुस्त हैं। उन्हें 
आओर अच्छा नहीं बनाया जा सकता | मुझे; विश्वास है कि हमारी समिति बेंठेगी 
ओर अपना काम शुरू करेगी तो उसे मालूम होगा कि उसे केन्द्रीय धारा सभा के _ 
नियमों में कोई परिवर्तेन नहीं करना है। सभापति जी, यदि मन्त्री केन्द्रीय, धारा 
सभा के नियमों की एक-एक प्रति परिषद के सदस्यों को वितरित कर दें--और 
इसमें ज्यादा ख्े भी नहीं है--तो श्री विश्वताथ दास और दूसरे सदस्य भी यह 
देखेंगे कि जो नियम केन्द्रीय धारा सभा के लिए उपयुक्त हैं, वे हमारे लिए भी 
उपयुक्त हैं| मेरी समझ में यह महज़ वक्त की बर्बादी होगी कि हम नियम बनाने के 
लिए सभा का काम स्थगित करें | सभापति जी, में नहीं समझता कि बह्ैसियत 
अस्थायी सभापति आप यह पायें कि केन्द्रीय धारा सभा के नियम) परिषद्‌ के 
बहस-मुबाहसे के सिलसिले में जो भी उलमने' सम्भव हैं, उनके लिए काफी 
नहीं हैं । में माननीय मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करता हूं । 

7 सभापति (डा० सबच्च्चिदानन्द सिनहा) : मुझे तो यह जानने की ज्यादा फिकर 
है कि श्री विश्वनाथ दास का कोई समर्थन कर रहा है या नहीं । (हंसी) मुझे तो प्रश्न 
के इस वेधानिक पहलू की फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास के मन्तव्य का किसी 
ने समर्थन भी नहीं किया । मेरी समझ में सभा का सब दहुमत इसी पक्त में 
है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मंजूर किया जाय | 


+ श्री एन० बी० गाडगिल (बम्बई : जनरल) : में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 
परिषद के सभी सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति दी जाय | 

* सभापति (डा० सच्च्चिदानन्द सिनहा) : मुझे नहीं मालूम है कि इतनी प्रतियां 
प्राप्य हैं या नहीं । हो सकता है कि न प्राप्य हों, फिर भी में कोशिश करू'गा कि आपकी 
इच्छा पूरी कर सकू' | 





अब में पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर मत लेता हूं: * “**“*“* १ मैं इसे स्वीकृत 
घोषित करता हूं । हु 
अब में पंडित नेहरू से अनुरोध करू गा कि वे श्रस्ताव न॑० ६ को उपस्थित करे | 


श भारतीय विधान-परिषद . [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई9० 
विधान-परिषद कार्यालय के वतमान संगठन की स्वीकृति 


+ साननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत: जनरल) : सभापति महोदय, 
में निशम्नमिलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :-- 
“यह सभा विधान-परिषद्‌ का अन्तिम निर्णेय होने की अवधि तक. 


किये. 


विधान-परिषद्‌ कार्यालय के वर्तेमान संगठन को मंजूर करती है।” 


सभा को शायद यह मालूम है. कि गत कई महीनों से विधान-परिषद्‌ का 
कार्यालय काम कर रहा है और हमारे पहले यानी इस सभा के समवेत होने के पहले 
जो कुछ हो चुका है; उसको इसी ने संगठन किया था। इसका बहुत कुछ काम तो 
नेपथ्य में ही हुआ है और सभा के समवेत होने के पूषे के जो कठिन काम इस 
कार्यालय ने किये हैं, उनका अनुमान शायद कम ही सदस्यों को होगा। जो भी हो, 
जब तक यह सभा कुछ अन्य निर्णय नहीं करती, इस कार्यालय को जारी 
रखना है । किसी न किसी तरह का कार्यालय तो सभा को रखना ही है। सभा 
वर्तमान कार्यालय को ही जारी रख सकती है, चाहे तो इसे बढ़ा या इसमें 
रहोबदल कर सकती है, पर कार्यालय को तो जारी रखना ही होगा । मेरा प्रस्ताव एक 
तरह से' इस कार्यालय के संगठन को तब तक के लिए, जब तक सभा अन्य 
निणेय न करे, वेधानिक रूप देता है। सभापति जी, इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव 
पेश करता हूं । 


+ सभापति (डा० सच्चचिदानन्द सिनहा): क्या इस प्रस्ताव का समथन हो 
रहा है ९ 


* माननीय श्री एम० आसफअली _(दिल्ली): पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समथन 
करने में मुमे बड़ी खुशी है। 


* सभापति (डा० सशच्चिदानन्द सिनहा): आपका मत लेने के लिए प्रस्ताव रखने 


में मुझे भी बड़ी खुशी है । (हंसी) क्‍या बिना हंसाये में कुछ भी आपके 
सासने नहीं कह सकता १९ (और हंसी) पं० नेहरू, आपके कथन 
के समथन में में यह कह चाहता हूँ कि इन चंद दिनों में, जबसे मुझे सर 
बी० एन० राव के साथ काम करने का सौसाग्य सिला है, मैंने उनसे हर तरह 
की सम्भव मदद पाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी को भी 


विधान-परिषद कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति १8 


वे अपनी बहुमूल्य सहायता देते रहेंगे ।. . .. - « - «में प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित 
करता हूँ। 


अब आचाये कृपलानी सातवां प्रस्ताव उपस्थित करेंगे। 





कार्य संचालनाथ नियम-निर्माव-समिति की स्थापना 


* आचाये जे० बी० कृपलानी (संयुक्तप्रांत: जनरल) : सभापति महोदय, हम 
यहां एकत्र तो हुए हैं पर कार्ये संचालन के लिए हमारे पास नियमादि नहीं हैं । 
इसीलिए प॑० जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम प्रस्ताव पेश किया, ताकि उस 
अवधि तक जब तक हम अपने नियम नहीं बना लेते, उन्हीं से काम लें। हम अपनी 
तजबीज़ों के बहस-मुबाहिसे के सिलसिल्ले में उन्हीं नियमों से काम ले', जो केन्द्रीय 
धारा सभा के कोये संचालन में बरक्छजाते हैं। इन नियमों पर काफ़ी विचार 
करने की ज़रूरत है। इसके लिए में चाहता हूँ कि एक समिति बना दी जाय; अतः 
यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ । 

“यह सभा निश्चय करती है कि :-- 


(१) सभापति और १५ सदस्यों की एक समिति निम्नलिखित विषयों 
पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बनादी जाय । 


३०५ 


(क) सभा के काये संचालनाथे नियमादि” 


जो प्रति आपको मिली है, उसमें आप 'सेकुशन्स और समितियां! शब्द भी 
पायंगे । सेक्शन्स और समितियां सभा के ही अंग हैं और इसलिए मुझे 
ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़े । इसी आधार पर मैंने ये शब्द हटा दिये हैं-- 


“(कू) सभा के कार्य संचालनाथे नियमादि। 
(ख) सभापति के अधिकार । 


(ग) सभा के कार्ये का संगठन, जिसमें नियुक्तियों तथा सभापति के 
अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं | 


(घ) सभा के रिक्त स्थानों की घोषणा तथा उनकी वूर्ति की व्यवस्था । 


१४ भारतीय विवान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९५६ ई० 
. | आचाये जे० बी० कृपलानी ] 
(२) परिषद के सभापति ही इस समिति के सभापति होंगे। 


(३) समिति के सदस्य सूची सें दिये हुए तरीकों के मुताबिक चुने जाय॑। 
(४) इस मामले में समिति का निर्णय होने तक सभापति ही निम्नलिखिद 
बाज तय करेंगे :-- 
(क) सभा के सद्स्यों का भत्ता नियत करना | 


(ख) केन्द्रीय सरकार या आंतीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों का, जिनकी 
सेवाए' परिषद्‌ के काम में ली जायंगी, वेतन और भत्ता, सम्बंधित 
हुकूमतों के परासशे से नियत करना । 


(ग) विधान-परिषद के काम के लिए जो लोग नियुक्त किये जायँगे उनका 
वेतन ओर भत्ता नियत करना | 


रु 


स्त्ची 


(१) समिति के सदस्य, आजुपातिक फ्रब्निनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी 
हस्तान्तरित मत की पद्धति द्वारा चुने जायंगे। इस सम्बन्ध सें 
केन्द्रीय धारासभा में जो नियम बरते जाते हैं, यथासम्भव उन्हीं 
के अनुकूल चुनाव किया जायगा | ' 


(२) समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए (यदि यह आवश्यक 
हुआ) सभापति तारीख और समय निर्धारित तथा घोषित करेंगे। 


(३) कोई भी सदस्य जो चुनाव के लिए किसी सदस्य या सदस्यों का नाम 
प्रस्तावित करना चाहते हूँ, इसकी सूचना दे सकते हैं। सदस्य 
परिषद्‌ के मंत्री के नाम स्वहस्त लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर 
सहित नोटिस आफ्रिस में सभापति द्वारा नियत तारीख के दिन 
१२ बजे सध्याह तक दे सकते हैं। सूचना देने वाले सदस्य को 
यह पहले ही पक्का कर लेना होगा कि जिसका नाम बह प्रस्तावित 
हक हे वह (सज्जन) चुने जाने पर समिति में काम करने के लिए 
रा । हि । 


इसके बाद मैंने एक दूसरा पेराप्राफ जोड़ दिया; जो यों है, थह पेरा जो 
कागज आपको दिया गया है उसमें नहीं है, पर बढ़ाया जा सकता है :-- 

“ सभापति द्वारा नियत किये हुए समय के अन्दर यदि कोई भ्रस्तावित 

सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें, तो वे वापस ले सकते हैं । 

(४) यदि नामज़द सदस्यों की संख्या उन जगहों या सीटों से कम है, जिन्हें 


कार्य स॑चालनाथ निवम-निर्मातू-समिति की स्थापना १७: 
भरना हे, तो सभापति और अवधि निर्धारित कर दँगे, जिसके 


भीतर उक्त सूचना (॥०४००) दी जा सकती है और इसके बाद 
भी जब तक जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामज़द नहीं हो 
जाते; सभापति इसके लिये और अवधि बढ़ा सकते हैं । 


(४) यदि नामजुद उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली जगहों के बराबर - 
क्‍ होगी तो सभापति सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देंगे। 
(६) यदि नामजृद उम्मीदवारों की संख्या जगहों से ज्यादा हो तो नियम १ के 
मुताबिक चुनाव होगा । 


(७) इन नियमों के उ्दं श्यों को सामने रखते हुए कोई भी सदस्य बाकायदा 
नामजझद न समझा जायगा और न वोट (मत) देने का अधिकारी 
माना जायगा, अगर उसने या उसके प्रस्तावक ने परिषद्‌ 
(3.88670]9) के रजिस्टर में बह्देसियत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं 
किये हैं ।” 

+एक सदस्य : इन नामज़दगियों के लिए क्‍या किसी समथेक की ज़रूरत नहीं 

हे ? यहां केवल प्रस्तावक या उम्मीदवार का ही नाम आया है। 

*राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय (बिहार : जनरल) : इन नियमों में जिनका 
प्रस्ताव अभी किया गया है, समर्थक नहीं रखा गया है । में इसका खू लासा करना 
चाहता था कि आया इन नामज़दगियों के लिए समर्थक की ज़रूरत है या केवल 
प्रस्तावक से ही काम चल जायगा | 


*सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय यह 


जानना चाहते हैं कि समिति के चनाव के लिए जो नामज़दगियां होंगी, उनके लिए 
केवल प्रस्तावक की आवश्यकता है या समर्थक की भी ९ 


“आचार्य जे० बी० कृपलानी : जनाब, इसके लिए समर्थक ज़रूरी नहीं है। 


*सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : बहुत अच्छा | 





*श्री एच० वी० कामठ (मध्यप्रांत, बरार : जनरल) : सभापति जी, निवेदर। 
करूँगा कि चुनाव की अर्जियों के फ़ेसले के सिलसिले में एक जबरदस्त दोष रह गया 
है। जनाब, मेरी राय में जहां चुनाव को चेलेंज किया गया हो यानी उस पर बैधा- 
निक आपत्ति की गई हो, ऐसे चुनाव की दरख्वास्तों को निबटाने के लिए परिषद को 
एक टि्यूनल ज़रूर मुकरेर कर देना चाहिए । उदाहरण के लिए, कल ही 


३२६ भारतीय विधान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[ श्री. एच० वीं० कामठ ] 
बलुचिस्तान के चुनाव पर आपत्ति की गयी थी । कल वह कार्यक्रम में था, पर 
दिव्यूनल नियत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ह 

*समभापति (डा० सब्िदानन्द सिनहा): में समझता हूँ समिति इसके लिए कुछ 
नियम बनायेगी। मैं सलाह देता हूँ कि उन्हें यहू ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव 
सम्बंधी मामलों को निबटाने के लिए भी उन्हें नियम व्गगेरह बनाने जरूरी हैं । 

*डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल: जनरल ) : क्या अस्तावक महोदय 
का यह अभिप्राय है कि ये नियम सेक्रानों पर भी लागू होंगे ? मेरी राय 
में यहां सेक्शन शब्द खोलकर लिख देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ 
खास सेक्शनों को लेकर कठिनाइयां हैं । 

*डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल : जनरल): डा० सुरेशचंद्र बनर्जी के 
मसविदे का में भी समथेन करता हूँ । में समझता हूँ इसे स्वीकार कर लेना ज्यादा 
सुरक्षा-मूलक है । यदि प्रस्तावक का यह अभिप्राथ है. कि नियम-निर्माठ-समिति 
सेकशनों (बर्गों) और समितियों के लिए भी नियम बनायेगी, तो यह वांछनीय है. 
कि प्रस्ताव में साफ़-साफ़ सेक्शन ओर समितियां भी सम्मिलित कर दी जायें, 


ताकि बह यों पढ़ा जाय, “सेक्शनों ओर समितियों सहित सभा के कार्य संचालनाथे 
नियमादि” । 


“सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : डा० श्यामाप्रसाद मकर्जी आपको एक 


सुझाव दे रहे हैं कि आप कृपाकर इस स्थल पर एक शब्द और शामिल करने की 
बात स्वीकार कर ले | | 


आचाये जे० बी० कृपलानी : में समझता हूं जनाब, कि “सभा के कार्य संचाल- 


नाथे नियमादि” में सेकूशनों और समितियों के नियम भी आजाते हैं. और में 
नहीं समझता कि सभा के सम्मुख उपस्थित प्रस्ताव में यह अनावश्यक जोड़ 
क्यों किया जाय | 


“डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी : सभापतिजी, क्‍या में आपकी अनुमति से इस बात 
को स्पष्ट करदूं कि “सेक्शनों और समितियों सहित” का जोड़ा जाना यहां 
क्यों आवश्यक है ? जब सेक्शनों की परिषदें बेठेंगी तो हो सकता है, वे कार्य 


संचालनार्थ अपना प्रथक-प्थक नियम बनावें। उस समय यह प्रश्न उठ सकता है 
न करे कर कै 
कि विधान-परिषद्‌ को सेक्शनों के लिए कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने का 


कार्य संचालनार नियम-निर्मात-समिति की स्थापना १७ 
अधिकार भी है या नहीं ? उस समय नियम-निर्माठ-समिति को अधिकार प्रदान 
करने वाले इस ग्रस्ताव का प्रसंग जरूर ही उठेगा और तब उसमें केवल यही ज़िक्र 
पाया जायगा कि समिति केवल विधान-परिषद के कार्य संचालनाथे नियमादि बनाने 
के लिए नियुक्त की गयी थी। उस समय इस भाष्य का प्रश्न उपस्थित होगा कि आया 
इस नियम-निर्मात-समिति को सेक्शनों के लिए भी नियमादि बनाने का 
अधिकार है या नहीं ९ यदि आपका यह असिप्नराय है कि नियस-निर्मात-समिति 
सेक्शनों के लिए भी नियम बनायेगी, तो साफ़-साफ़ यहां “सेक्शनों और 
समितियों सहित” क्यों नहीं जोड़ देते; ताकि जब सेक्शन अपना काम शुरू करें; 
तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई दुविधा न रह जाय। * 


“माननीय श्री प्रुषोत्तमदास टंडन (सर्य॑क्त प्रान्त: जनरल) : डा० मुकर्जी के 
संशोधन का में समथन करता हूँ। 


“सभापति (डा० सबच्चिदानन्द सिनहा ) अमिप्राय को और स्पष्ट 
करने के लिए सुमाए हुए शब्दों को जोड़ लेने में आप को कोई आपत्ति है ९ 


*आचारये ज़े० बी० कृपलानी : में समझता हूँ कि सेक्शनों को अगर और 
अतिरिक्त नियमों की जरूरत हुई, तो यह निर्धारित कर दिया जायगा कि सेक्शन 
कोई ऐसे नियम न बनायेंगे जो विधान-परिषद के नियमों से असाम॑जस्य रखते 
हों। सभापति महोदय, मेरा मतलब है कि नियम-निर्मात-समिति व्यापक 
ढंग के नियम बनायेगी जो सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। यदि कोई 
समिति या सकरान को ओर नियमों की ज़रूरत है तो वह अपना स्वयं बना लेगा 
पर प्रतिबंध यही रहेगा कि उसके बनाये नियम विधान-परिषद्‌ के बनाये नियमों 
से बेमेल न होंगे। इसलिए में चाहता हूँ कि प्रस्ताव का यह हिस्सा ज्यों का त्यों 
रहे । 

*सरदार हरनाम सिंह (पंजाब : सिख) : सभापति जी, आचाये कूपलानी द्वारा 
उपस्थित किये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे सभा के सामने दो बाते कइनी हैं। एक तो 
प्रस्ताव के पेरा १(क) के सम्बन्ध में है। में डः० श्यामाप्रसाद मुक्र्जी से पृण 
सहमत हूं कि पेरा १(क) में बजाय “सभा के काय संचालनाथ नियमादि” के यों 
- हों “सभा, सेक्शनों ओर सबितियों के कार्य संचालनाथ नियमाडि” यह मेरा 
पहली सुझाव है। केबिनेट मिशन ने अपने स्पष्टीकरण में सेक्शनों का जिक्र 
हमेशा विधानं-परिषद्‌ के सेक्शनों के नाम से ही किया है। अतः मेरा मत है कि 


हि भारतीय विधान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १५४६ ई०७ 
[सरदार हरनाम सिंह] हे. 
नियम सम्बन्धी पेरा १ (क) यों पढ़ा जाय “ सभा, सेक्शनों ओर समितियों के 
कार्य संचालनाथे नियमादि” | 

एक बात और है। प्रस्ताव पेश करते हुए आचाय कृपलानी ने कहा है कि 
“सैक्शनों और समितियों” का जोड़ना अनावश्यक है और इसलिए वे इसके 
निकाल देने के पक्त में हैं। उनका कहना है कि सभा के कारये संचालनार्थ जो 
नियम भ्रस्तावित हैं उनमें सेक्शनों और समितियों के नियम भी शामिल हैं। 
इस प्रारम्भिक बेठक में आप जो समितियां बनायेंगे, उनमें एक परामर्श -दावृ- 
समिति (8097807"ए (0777700००) भी होगी, जो उन चंद्‌ खास बातों के लिए 
होगी जिनका व्यौरा केबिनेट मिशन की योजना के पेराग्राफ़ २० में है । 


केबिनेट मिशन ने यह साप्म-साफ़ कहा है कि परामशे-दातृ-समिति (एडवाइज़री 
कमेटी) में सभी अल्प-संख्यकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एडवाइज़री 
कमेटी के काये संचालन के लिए नियमों का निर्माण जब एक ऐसी समिति करेगी 
. जिसको यह सभा सूची के पेराग्राफ १ के अनुसार इनेगी, तो मुझे; संदेह है कि उन 
नियमों के निर्माण में जिन के अनुसार एडवाइज़री कमेटी का कार्य संचालित होगा; 
अल्प-संख्यकों की कोई आवाज़ न होगी। इसलिए मेरा दूसरा सुमाव है कि सूची का 
पेरा. १ इस तरह हो “समिति के १० सदस्य आजनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 
पर एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति से चुने जाय॑ ”। में एक दूसरा पेरा भी जोड़ना 
चाहता हूं, जो यों हो “बाकी ४ सदस्य परिषद्‌ के सभापति द्वारा मनोनीत किये 
जाय॑ ताकि आवश्यक अल्प-संख्यकों को समिति में यथेष्ट प्रतिनिधित्व ग्राप्त होसके |”: 
अन्यथा मुझे डर है कि एडवाइज़री कमेटी का काम इस ढंग पर होगा जो सभा - 
के एक आवश्यक वे (अल्प-संख्यक ) के हितों के प्रतिकूल होगा। ये मेरे दो 
सुझाव हैं कि सूची का पेरा १ उपरोक्त ढंग से संशोधित होजाय, सूची में एक दूसरा 
ओर पेरा बढ़ा दिया जाय और इस तरह सूची में बजाय सात के साठ पैराप्राफ हों। - 


*श्री के०एम०मंशी (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, में श्री सुरेशचंद्र बनर्जी 
के संशोधन का समन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसका समर्थन डा०श्यामाप्रसाद 
मुकर्जी कर डुके हैं। हाउस आफ़ कामन्स के शब्दों में इस परिषद के काम में 
सेक्शनों और समितियों का काम्न भी स्वयं शामिल है; अतः यदि यहां “सभा के 
काय संचालनाथे नियमांदि” इतना ही रहा तो भी सेकशनों और सप्रितिथों के जिक्र 
की जरूरत नहीं है । इसमें सन्देह नहीं है, पर साथ ही इस सम्बंध में स्टेट 


अनन्‍ऊन्‍>मक 


काय स॑चालनाथ तियम-निर्मात-समिति को स्थापत्ता १९ 
पेपर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः सभापति महोदय, यहां “सेक्शनों और 
समितियों” का न जोड़ना बुद्धिमत्ता से ख़ाली होगा, क्योंकि इससे यह जाहिर होगा 
कि विधान-परिषद सर्वेसत्ता सम्पन्न नहीं है । जिस बात पर हम जोर देते हैं. उस 
हालत में हमारे सामने यह तक पेश किया जा सकता है कि इसका कोई भाग, 
सेक्शन था समिति खुदमुख्तारी से काम कर सकती है और अपना विधान बचा 


सकती है। स्वयं आचार्य कपलानी ने कहा है कि यदि हम इस प्रस्ताव को ज्यों का 
त्यों रहने दें तो हम ऐसे रूल या नियम बनायेंगे जिनसे सेक्शनों या समितियों 


को ऐसे नियम बनाने का अधिकार न होगा, जो इस समिति द्वारा बनाये नियमों 
के प्रतिकूल या असंगत हो। यह तर्क स्वयं यह प्रकट करता है कि इस गसीज्योर 
कमेटी को अख्तियार है कि कुछ हद तक वह सेक्शनों ओर समितियों के कार 
संचालन-पंद्धति को नियंत्रित रखे। जो बहस-मुवाहिसा यहां हुआ है उसको 
मद्देननर रखते हुए यह बेहतर है कि “सेक्शन ओर समितियों” रखा जाय 


बजाय इसके कि इन शब्दों की अनुपस्थिति में इस अस्ताव के अथे पर पुनः आगे बहस 
खंडी हो । मुके एक पाइन्ट ऑफ़ आउडेर की मुश्किल दिखाई दे रही है। मान लीजिए 


कि श्रोसीज्योर कमेटी सेक्शनों के प्रश्न पर विचार करती है या कोई नियम 
बनाती है, जैसा आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो निश्चय ही यह पाइन्ट आफ़ आडेर 
उठाया जायगा कि आया “एसेम्बली” शब्द में सेकशन और समितियां भी शामिल हैँ 
या नहीं। उस समय प्रोसीज्योर कमेटी के तत्कालीन चेयरमेन को इस पर रूलिंग 
देनी होगी। यह ज्यादा अच्छा है कि यह प्रश्न ओसीज्योर करमूंटी के चेयरमेन 
पर न छोड़ा जाय जो सम्भव है स्थायी सभापति ही हों। इस सभा को यहां यह 
बात साफ-साफ निर्धारित कर देनी चहिए कि विधान-परिषद्‌ एक ओर अविभाज्य 
है । सैकशन जिनका जिक्र किया गया है वे इस एसेम्बली के ही सेक्शन हैं 

ओर ये सेकशन स्वतंत्र संस्था नहीं है. कि अपने कार्य संचालन के लिए ऐसे नियम 
बनावे जो परिषद्‌ के नियमों से बेमेल हों। अतः में अज़े करता हूं कि यह बहुत 
ज़रूरी है और इसी समय जब कि यह प्रश्न सभा के सामने उठाया गया है कि इस 
प्रस्ताव की सीमा और क्षमता सभा के सेक्शनों ओर समिति सहित इन शब्दों को 
जोड़कर सष्ट कर दी जाय “सभा के कार्य संचालनाथे, जिसमें इसके सेक्शन और 


समितियां सी शामिल हैं नियमादि” 
---- #माननीय श्री बसन्‍्त कुमार दास (आसास : जनरल): सभापति महोदय 
मैं जो कहना चाहता था उसमें से बहुत कुछ श्री मुन्शों ने कह द्या। में यहां इस 


0 


२० १ रतीय विध्वून-५रिपद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[माननीय श्री बसन्त कुमार दास] 

बुनियादी सवाल पर कि आया विधान-परिषद्‌ को सेक्शनों और एडवाइजरी 
कमेटियों के कारों की जांच-पड़ताल करने का हक है या नहीं, एक पाइन्ट आफ़ 
आडेर उठाना चाहता हूं । प्रस्ताव की सीमा के अन्दर सेक्शनों और समितियों 
को सम्मिलित करने वाले संशोधन में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसे देखते हुए 
यह आवश्यक है। सेकशनों और एडवाइज़री कमेटियों को अलग-अलग 
काम दिये गये हैं। सेक्शन गुट (म्रप) और प्रान्त दोनों का ही विधान बनायेगा। 
अल्प-संख्यकों के हित केसे सुरक्षित रहेंगे और 775०पघ१०० ०7७७४ के नाम 

से परिचित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की क्‍या योजना होगी, इन बातों को 
ध्यान में रख कर एडवाइज़री कमेटी नागरिकों के मोलिक अधिकारों की 
बाबत परामर्श देगी। सेक्शन और एडवाइज़री कमेटियां चाहे जो भी करें, उसमें 
वे कह सकते हैं कि विधान-परिषद एवं उसके प्रारम्भिक अधिवेशन को कोई 
हक नहीं है कि उनके कामों की जांच-पड़ताल करें। इसलिए जनाब, में आप 
से अनुरोध करू'गा कि आप इस प्रश्न पर अपनी रूलिंग (निर्णय) दें कि सेक्शनों 
ओर एडवाइजरी कमेटियों के कामों में आदेश देने या उनकी जांच-पड़ताल 
करने का कितना अधिकार इस एसेम्बली को होगा। अतः सभापति जी, पेश्तर 
इसके कि ग्रस्ताव पेश हो तथा प्रस्ताव और संशोधनों के सम्बन्ध में उठाये हुए 
प्रश्नों पर आगे बहस हो, में अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी रुलिंग दें | 


“सभापति (डा० सच्िदानन्द सिनहा) : मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरी 
रूलिंग फेडरल कोटे तक घसीटी जाय । इसलिए बजाय रूलिंग देने के, जो में 
नहीं चाहता, में पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करूगा कि इस पर वे 
अपने विचार व्यक्त करें। 


| 


“माननीय पं० जवाहरंतलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत: जनरल) : सभापति महोदय, 
यह तो महज एक रस्मी तजबीज समझी गयी थी। पर ब हस-मुबाहिसे के रुख से 
मालूम पड़ता है कि सदस्यों के दिमाग में कुछ गलत-फहमियां हैं । दुछ लोग इस 
पर कड़ी. राय रखते हैं। इसमें शक नहीं कि सेक्शनों में जो कुछ किया जायगा 
उस पर यह सभा विचार करेगी। मेरी समभ में असली रुसविदा बहुत ठुरुस्त था पर 
जब मसला संशोधन की शेक्ल-में आ गया, तब जरूर ही यह एक जुदा चीज हो 
जाती है। इसका विरोध किया जा रहा है. और एक सरोघन स्वीकार करने को 

. कहा जा रहा है। अगर सभा के विचारों की यह तरदीर है, इरुसे वो आप 
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काय स॑चालनाथे नियम-निर्मातृ-समिनि की स्थापना २१ 
जाहिर है कि कमेटी को पूरा हक है कि वह सारी बातों पर सोच-सममत कर काम" 
करे | इस हालत में संशोधन मौलिक ग्रस्ताव के प्रतिकूल है । अब आसाम के एक 
सदस्य ने एडवाइज़री कमेटी का भी जिक्र कर दिया। यह साफ़ है कि एडवाइज़री 
कमेटी को विधान-परिषद के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है। इसमें शक की कोई 
गुंजाइश नहीं है। में नहीं समझता कि सभा के किसी भी सदस्य को इस पर 
कोई सन्देह होगा और में तो यह मानता हूं कि इस सभा की सभी समितियां 
सभा को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसलिए में तो माननीय सदस्य को यही सुझाव 
दंगा कि जब खास मसले पर सभा एकमत है, तो यह समय बिलकुल इसके 
लिये उपयुक्त नहीं है कि हम इस मसले के सब पहलुओं पर विचार करें । अतः 
में तो प्रस्तावक महोदय आचाय कृपलानी को यह सुझाव दंगा कि वे उपस्थित 
संशोधन को मंजूर करनलें । 


*आचाये जे० बी० कृपलानी : में संशोधन को स्वीकार करता हूं । 

श्री आर० बी० धुलेकर (संयुक्तप्रांत: जनरल) : सभापति महोदय, में चाहता 
हैँ कि संशोधन में. . .. . .. . .. ०-० ०-** । 

सभापति (डा० सचिदानन्द सिनहा) : क्‍्यां में माननीय सदस्य से यह पूछ 





सकता हूं कि क्या वह अंग्रेज़ी नहीं जानते ९ 


श्री आर० बी० घुलेकर : में अंग्रेडी जानता हूं पर हिन्दुस्तानी में बोलना 





चाहता हूं । 
सभापति (डा० सचिदानन्द सिनहा): बहुतेरे सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं 





जानते । उदाहरण के लिए श्री राजागोपालाचाये को ही लीजिए । 
श्री आर० वी० घुलेकर : जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें हिन्दुस्तान में रहने 





का अधिकार नहीं है। जो लोग यहां भारत का विधान निर्माण करने आये हैं 
ओर हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं । 
अच्छा हो वे सभा से चले जायें। 


सभापति (डा० सबचिदानन्द सिनहा): कृपया आप जो कहना चाहते हैं 


वह कहिए | 


२२ भारतीय विधान-परिषद , [१० दिसम्बर सन्‌ १९४५ ३० 
श्री आर० बी० घुलेकर : में यह कहना चाहता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने 


सारे नियम हिन्दुस्तानी भाषा में बनाये और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी 
में हो। 
सभापति (डा० सबिदानन्द सिनहा) : आडेर, आडेर, आं-ंए्टपथां80 के 





प्रश्न पर ओर सभा के कागजात दो या ज्यादा जुबानों में छपे, इस पर सभा के 
सामने वोलने की अनुमति आपको नहीं है। आप एक दम क़ायदे के खिलाफ 
हैं| आचार्य ऋपलानी के प्रस्ताव .प्रर पेश संशोधन पर आप बोलने के लिए 
खड़े हुए हैं । 

श्री आर० वी० घुलेकर : मेरा यह संशोधन है कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने 
नियम हिन्दुस्तानी में बनाये | फिर उनका अनुवाद अंग्रेजी में हो । जब कोई 
सदस्य नियम पर बहस करेंगे तो वे उसका हिन्दुस्तानी रूप पढ़ेंगे ओर उसी के 
आधार पर फ़ सला चाहेंगे । अंग्रेजी रूप के आधार पर नहीं । मुझे खेद है 20३ 


“सभापति (हा० सब्चिदानन्द सिनहा): आडर, आडर ! 


श्री आर० वी० धुलेकर : में आचाये कपलानी के प्रस्ताव पर संशोधन पेश 
कर रहा हूं। सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इसका अधिकार है। में संशोधन 
रखता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सब नियम हिन्दुस्तानी में बनाये और 
बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो। भारतीय होने के नाते में अपील 
करता हूं कि हम लोगों को और उन लोगों को जो देश को आज़ाद करने पर तले 
हैं और इसके लिए संघषे कर रहे हैं, अपनी भाषा में सोचना और बोलना 
चाहिए ! हम अरसे से अमेरिका, जापान, जमेनी, स्विदृजरलैंड और हाउस आफ 
कासन्स की चर्चा कर रहे हैं। इसने मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया। मुमे 
' अएचय हूँ कि भारतीय अपनी भाषा में क्‍यों नहीं बोलते। में भारतीय हं और 
यह महसूस करता हूं कि सभा की कारवाई हिन्दुस्तानी भाषा में होनी चाहिए। 
दुनिया के इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास अपने लाखों वर्ष 
के प्राचीन देश का इतिहास है। 


“संभाषति (डा० सब्निदानन्द्‌ सिनहा): आडेर, आडेर | 


श्री आर० वी० धुलेकर : में अनुरोध करता हूं कि मुझे संशोधन पेश करने को 


कार्य स॑चालनार्थ नियम-गिर्मात -समिति की स्थापना २३ 
अनुमति दी जाय | 


सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आडेर, आडेर | म आपको आगे 
बोलने की इजाजत नहीं देता। सभा मुमसे पूर्ण सहमत है कि आप कायदे के 
चाहर हें 

*आचाये जे० बी० कृपलानी : में अज़ करता हूं कि यदि सुझाव मंजूर कर 
लेने से सभा का बहस-मुबाहिसा कम होजाता हो तो में उसे मंजूर कर लंगा। 

“माननीय डा० एम० आर० जयकर (बम्बई : जनरल) : इस प्रस्ताव पर में, 
चन्द शब्द कहना चाहता हूं। मुझे पक्का मालूम नहीं है कि जो में कहने जारहा हूं उसे 
सभा अति सतकेता मूलक न समझेगी, पर आपके सामने चन्द बातें कहने के लिए 
मजबूर हूं" और में चाहता हूं कि इन पर पूरा सौर करें। ये चंद दातें “सेक्शनों 
ओर समितियों” का स्पष्ट उल्लेख हो, इसके विरुद्ध हैं। अवश्य ही मेरा यह विचार 
सतकता से ग्रेरित है और में समझता हूं कि इस समय सतर्कता वांछुनीय भी है। 
सेक्शन! शब्द को याद रखें। आपसे यंह स्पष्ट शब्दों में कहा जारहा है. कि 
आप सेक्शन के संगठन के पहले ही उनके लिए नियम (कानून) बनादें | ग्रह भी 
याद रखें कि 'सेकशनों” में “बी” और “सी” सेक्शन्स भी शामिल हैं। यह भी याद 
रखें कि बी” और “सी सेक्शनों में इस बात की सम्भावना हैं, बल्कि यह निश्चित 
है कि एक दल विशेष के आदमियों का बाहुल्‍य होगा जो आज ,उपस्थित नहीं हे, 
पर उस समय मौजूद हो सकते हैं. जब सेकशनों का काम शुरू हो। उस दल के 
लॉग अगर विरोध नहीं तो सन्देह की भावना से आज यहां अनुपस्थित हैं। कया 
आप अभी उनके लिए यहां पहले ही से नियमादि बना देना चाहते हैँ ? आप इस 
मसले को फ़िलहाल यहीं न रहने देंगे, यानी चूंकि 'एसेम्बली' शब्द में कानूनी 
रू से सेक्शन! खुद शामिल है। कोई भी सेक्शन 'ए! या “बी” अथवा “सी' ऐसे नियम 
नहीं बना सकता जो एसेम्बली के निर्मित नियमों से प्रतिकूल हों, यही आम वेधानिक 
रास्ता होगा | इस मसले को यहीं रहने दें । क्या आप आगे बढ़कर सेकशनों का स्पष्ट 
उल्लेख कर इस बात पर रगड़ा करेंगे ० इससे यही जाहिर होगा कि हम उस दल 
की गेरहाज़िरी में सेकशंन्स का स्पष्ट उल्लेख करके उनके लिए यह लाज़मी कर देना 
चाहते दें कि एसेम्बली दारा बनाये नियम सेक्शनों पर लागू होंगे ? इस तरह 
का रगड़ा बिलकुल अनावश्यक हैं, क्‍योंकि कानूनी रू से एसेम्बली के नियमों में 
सेक्शनों के नियम भी शामिल हैं| यह्‌ याद रखें कि इस दल के क्ोग आज मोजूद 
नहीं हैं और इसके अलाद्य वे आपकी कारबाई को' सन्देह और ईध्यां से देख 
रहे हैं। वे इस ताक में हैं कि कहीं आप उनके हाथ. से कुछ छीन तो नहीं रहे हैं, 


2 भारतीय पिधान-परिष ३ [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ह० 
[ माननीय डा? एम० आर० जयकर ] 

उनके यहां आने के पहले ही आखिरी फेसला तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा 
करते हैं. तो इससे क्या इस बात में बाधा न पड़ेगी कि वे यहां मेत्री और विश्वास के 
वातावरण में आवे ९ इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय 'सेक्शनों और समितियों” 
का स्पष्ट उल्लेख करने के आचाये कृपलानी के असली प्रस्ताव को ज्यों का यों 
मंजूर कर लिया जाय | 


*श्री देवीप्रसाद खेतान (बंगाल: जनरल) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर 


बोलने की मेरी इच्छा न थी, पर संशोधन के सिलसिले में श्री मुंशी ने कहा है कि 
इसमें “इसके” जोड़ दिया जाय, इस बात को तथा आदरणीय मित्र डा० जयकर के 
भाषण को मद्देनजर रख मुके! चंद शब्द कहने की इच्छा हुई। पहले में श्री 
मुंशी के इस सुझाव पर कि संशोधन में इसके” जोड़ा जाय विचार करू गा। आशा 
है, संशोधन को रखने वाले माननीय सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस सुभाव 
को स्वीकार न करेंगे। पस्ताव में “इसके” के जोड़े जाने से एक ऐसा अथ निकलने लगेगा- 
जो न तो आचाये कृपलानी का ही अभिप्नाय है और न डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी 
का । इससे यह अर्थ लग सकता है कि “इसके! शब्द से केवल एसेम्बली द्वारा नियुक्त 
समिति का ही मतलब हे ने कि सेकशनों द्वारा नियत समितियों का। अत: 
सभापति जी, मेरा सुझाव है. कि डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित “सभा, 
सेक्शन और समितियों सहित” के संशोधन को सभा मंजूर करे। 
डा० जयकर द्वारा व्यक्त आशंका के सम्बंध में मैं यही कहूंगा, जेसा पंडित 
जवाहरलाल नेहरू और आचाये कृपलानी ने समझाया है कि यह परिषद एक 
ऐसी संस्था है, जिसे न सिफ यूनियन कान्स्टीट्युऐट एसेम्बली के कार्य संचालन 
के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बल्कि इसके द्वारा निर्मित सभी समितियों 
तथा सेक्शनों के काये संचांलनाथे नियम बनाने का भी अधिकार है। मुझे! इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि चाहे किसी दल के लोग यहां उपस्थित हों या नहीं, 
इस सभा को अपना सास काम करते जाना है।यह दल इसमें शामिल होने 
का फेसला करता है या नहीं, इस प्रश्न की अपेक्षा न कर हमें अपना काम करना 
है। और मुमे अवश्य ही इस बात की आशा है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता है, 
यह दल इस बात को. आवश्यक या ठीक सममेगा कि उसे इस सभा में शामिल 
होकर एवं देश का विधान केसा बने, इसमें हमें परामश देकर समस्त देश के हितों 
की सेवा करनी चाहिए। में अपना विचार फिर दुह्राता हूँ कि जब तक यह दल 


कार्य स॑चालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना २० 


शामिल नहीं है, हमें सारे मुल्क के हितों को ध्यान में रूख अपना काम करते 
जाना है | अतः मुझे आशा है कि आप कोई भय न अनुभव करेंगे ओर 
प्रकट करेंगे और पेचीदगी से बचने के लिए भस्ताव में “सेक्शन्स और समि- 
तियां” हम जोड़ लेंगे। आशा है समूची. सभा इस संशोधन को स्वीकार करेंगी। 


*श्री एस० एच० ग्रेटर (मद्रास : जनरल) : सभापति महोदय, डा० एम० आर० . 
जयकर ने जो कुछ भी कहा है, में उसका पूर्ण समर्थन करता हूं । में यह अजुभव 
करता हूं कि यह सभा का्ये संचालन के लिए जनरल रूल तो बनावे पर इस जगह 
सेक्शनों के नियमों में न हस्तक्षेप करे न उन्हें बनावे ही । ऐसा करने का क्या अर्थ 
होगा, इसे डा० जयकर ने बताया है और उनकी बात मानना अच्छी राजनीति होगी। 
यह काम तो हम सब॑ करना ही चाहते हैं, पर इस समय नहीं । इसलिए आचाये 
कपलानी के असली प्रस्ताव का में हृदय से समर्थन करता हूं । 


*श्री शरतचन्द्र बोस (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, मेरा ख्याल हे 
कि यदि डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी का सुझाव जिसका डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने 
समर्थन किया है, अस्ताव में शामिल कर दिया जाय तो इससे बात और साफ 
हो जायगी। 


+एक सदस्य : क्‍या ये शब्द “इसके सेक्शनों और समितियों सहित” ९ 
*एक दूसरे सदस्य : “इसके' नहीं | 
“श्री शरतचन्द्र बोस: “इसके! शब्द से कोई अच्छाई नहीं आती। में पूरो 


सहमत हूं यदि “ सेक्शनों ओर समितियों सहित ” प्रस्ताव में जोड़ दिया 
जाय | अ्रस्तावः पेश करते हुए आचाये कृपलानी ने कहा है कि 
उनका यही अभिप्राय हे कि एसेम्बली के कार्य संचालक नियम 
सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे । पर चंंकि सभा के कई 
सदस्यों ने इस बात पर पाइन्ट ऑफ आडेर उठाया है कि आया ऐसा किया 
जाना चाहिए या नहीं, में समझता हूं कि यदि ये शब्द शामिल कर लिए जाय॑ 
तो इससे भविष्य के सारे झगड़े तय हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में में आपका 
ध्यान डा० जयकर के कथन की ओर ले जाऊंगा। में नहीं समझता कि अगर 
एसेम्बली ने ऐसे नियम बनाये जो इसके कार्य संचालन के साथ ही संक्शनों 
ओर समितियों की भी कार्ये-पद्धति पर लागू हों, तो इससे भविष्य में कोई विवाद 
खड़ा होगा। बल्कि में तो यह सममता हूं कि इससे बहुतेरे कगड़े फ्ले ही से सुलक 


२६ ह भारतीय विधान-परिषद (१० दिसम्बर सन्‌ ११४६ ६० 


[ श्रीशरतचन्द्रबोस | 
जायँंगे। में इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता कि अगर दम यही सममते 
हैं. कि आगे इस एसेम्बली और सेक्शनों में विवाद उत्पन्न होगा तो बेहतर हे कि 
« सैक्शनों और समितियों ” जोड़ कर हम झगड़े को यहीं दुफूना दे । 

*सभापति ( डा० सच्चिदानन्द सिनहा ) : मैं समभता हूं कि इस प्रसंग पर हम 
काफी लम्बी बहस कर डुके | 


*माननीय श्री बी० जी० खेर (बम्बई : जनरल) : सभापति जी, मुझे एक सुभाव 
देना है । 

“सभापति (डा० सच्चिदानन्द॒ सिनहा) : आशा हे कि माननीय सदस्य का 
सुझाव एक लम्बे भाषण के साथ न होगा । 


*माननीय श्री बी० जी० खेर : में भाषण देने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं हूँ । 


इस सभा के द्माय में या बाहरी दुनिया के दिमाग में हमें ज़रा भी इस बात का 
शक न रहने देना चाहिए कि यह सभा जहां तक इसके सेक्शनों और उनकी 
कार्य-पद्धति का सम्बंध है, अधिकार सम्पन्न है। इस बहस ओर व्यक्त की हुई 
आशंकाओं के बाद “सेक्शनों ओर समितियों” को न जोड़ना राजनीतिज्ञता के 
प्रतिकूल होगा। हमें आज इस बात का निश्चय नहीं है कि आया सेक्शन 
शामिल होंगे या अलग रहेंगे। इस स्थिति से निकलने का यही अच्छा उपाय 
होगा कि “सम्मिलित करने के अधिकार के साथ” इतना और जोड़ दें ताकि जब 
दूसरे लोग आयें और ये नियम उन्हें नाम॑जूर हों, या इनमें कोई संशोधन आवश्यक 
हो जाय अथवा कोई सुझाव पेश हो जाय, तो उन्हें संशोधित करना सम्भव रहे । 
इसलिए भेरा सुझाव है कि जो समिति हम बनाने जा रहे हैं उसे ओर सदस्य 
सम्मिलित करने का अधिकार दे दें, ताकि वे समय-समय पर संशोधन या परिवतेन 
का सुझाव दे सके जो बाद में इस सभा द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित हो। 
अतः मेरी समझ में फिलहाल डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी के संशोधन को “सम्मिलित 
करने के अधिकार के साथ”:इतना जोड़कर हमें प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए । 
यदि ऐसा क्रिया गया, तो में समभता हूँ कि परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं को 
हम और अच्छी तरह पूरा कर सकेगे। 

*श्री जयरामदास_ दौलतराम (सिंध : जनरल) : में वबाद-विवाद की 


वरतेमान हालत में सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । जो कुछ कहना 
है बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरी राय में हर आदमी को इस पर हृढ रहना 


-- 


काय स॑चालनाथ नियम-निर्माठु-समिति की स्थापना २७ 


है. 


चाहिए कि यह विधान-परिषद सर्वेसत्ता सम्पन्न है। में नहीं समझता कि यह 


बुद्धिमानी की बात होगी कि हम सिफ्‌ “एसेम्बली” शब्द ही रखें और इसबात' को 
भाष्य के लिए छोड़ें कि सेकूशनों और समितियों को भी शामिल करने का हमारा 
अभिआ्याय था। “अमभिप्राय' और “भाष्य! ये दोनों ही, जेसा अनुभवों ने बताया 
है, खतरनाक हैं। हमें हर बात को जहां तक हो सके साफ कर देना चाहिए। 
साथ ही अपने अनुपस्थित मित्रों के बाद में शामिल होने की सम्भावना का भी 
हमें ख्याल रखना है, ताकि अगर वह हालत आई तो हम उसका भी उचित 
बन्दोबस्त करले। अतः मेरे प्रिन्न खेर के कथन का में समर्थन करता हूं। साथ ही 
मेरी राय में सहित! (70८कंफ्ट) शब्द ऋऋुपयक्त है। अगर प्रस्ताव का 
मोलिक रूप हो रखा जाता है, तो 'सहित' शब्द में जो थोड़ा रगड़ा है वह भी 
खुद-ब-खुद दूर हो-जाता हें। इसके अलावा हमें सभी नियम एक साथ तो 
बनाने नहीं हैं। सम्भव हे, सेक्शनों के सम्बन्ध में आगे चलकर नियम बनाने 
हों या हम अभी ही नियम बना दें, पर यह समझ कर कि यदि कोई संशोधन या 
परिवतेन ज़रूरी हुए नो प्रोसीज्योर कमेटी उन्हें ठीक कर लेंगी । यदि इसे और 
सदस्य शरीक करने का अधिकार मिल जांये तो सारी कठिनाइयों और आने 
वाली उलभनों से बचाव का रास्ता पहले से ही निकल आयगा | 


आचाये जे० वी० कृपलाणी : इस समिति की कार्येसीमा तथा यह कितने दिनों 


तक रहेगी, इस सम्बंध में सदस्यों में कुछ ग़लत- फ्हमियां हैं। जैसा कि पस्ताव 
पेश करते हुए मैंने कहा था, जिन नियमों को बनाने की ज़रूरत है, वे यहां के 
वतमान कार्यों के संचालन के लिए होंगे। हमारे पास कोई भी कायदे नहीं हैं 
ज्यौर हम नये सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि नियम 
उसी तरह के होंगे, जिनसे अमुमन सभाओं का कार्य संचालन होता है। इस 
सम्बंध से मुझे ज़रा भी सन्देह नहीं हे कि सेक्शनों और समितियों को स्वयं 
ओर नियम बनाने होंगे । वे उपनियम (बाई-रूल्स) या इसी तरह' और कुछ 
कहे जा सकते हैं। यह समिति विस्तृत नियम न बनांयेगी। जहां तक शरीक 
करने (कोआपशन) का सवाल है, वह अभी नहीं उठता । यह समिति स्थायी 
नहीं होगी । सभा का कोई भी वर्ग आज अनुपस्थित है, यदि बाद में शामिल 
होने का फ़ेसला करता है और उसे इन नियमों पर कोई आपत्ति है, तो 
यह सभा आज्ञा दे सकती है कि उन्हें दुहरा कर फिर ठीक किया जाय। इसलिए 


-शरीक करने ( कोआपूशन ) का सवाल ,भी नहीं उठता। मेरी समझ में यह 


श्८ भारतीय विधान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[ आचाये जे० बी० कृपलानी ] 
गलत तरीका है कि कोई भी कमेटी एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा बनाई 
जाय और फिर उसे शामिल करने का अधिकार दिया जाय। सभापति जी, 
मुझे नहीं मालूम कि आपने इस संशोधन को पेश करने की इजाजत दी है या 
नहीं कि १० सर्स्‍्य एकाको हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायें और बाकी 
४ अल्प संख्यकों से लेकर शालि किये जायँ। हमने तो यह व्यवस्था कर ही दी 
है कि इस समिति के सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चने जायेँ । इस 
व्यवस्था से सभी अल्प-संख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जायगा। यह अच्छा नहीं 
कि अल्प-संख्यक दस सदस्यों की एक समिति द्वारा नियुक्त किये जायें। इसलिए 
सभापति जी, में इस संशोवन का विरोध करता हूं, अगर आपने इसे रखने की 
इजाजत दी हैं। पस्ताव में “सेक्शनों और समितियों सहित” को जोड़ने की बात 
को में मंजूर करता हूं, चूंकि इसके पक्त में एक बड़, बहुमत है। (ह्षध्बनि) 
“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आचाये कृपलानी ने एक प्रस्ताव 
पेश किया था। डा० सुरेशचंद्र वर्नजी ने उस पर एक संशोधन पेश किया | उसपर 
एक लम्बी बहस हुई है ओर सवाल के सारे पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला जा 
चुका है। उत्तर में आचाये ऋपलानी ने यह घोषित किया है कि वे डा० सुरेशचंद्र 
बनी के संशोधन को मंजूर करते हैं। अब में इस पर सभा का मत लेता हूं । 
*सरदार उज्जल सिंह (पंजाब: सिख): उस संशोधन का क्या हुआ, जिसमें 
सभापति द्वारा मनोनीत करने तथा मेम्बरों द्वारा शामिल करने की बात थी ? 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : बह पेश नहीं हुआ था और इस समय 
में किसी भी संशोधन को रखने की इजाजत न दूगा, जिसका मज़मून मेरे सामने 
नहीं है । 
इस सभा के सामने यह संशोधन है कि भाग (क) में 'एसेम्बली” शब्द के बाद 
-“सेक्शनों और समितियों सहित” जोड़ दिया जाय । 
संशोधन मंजूर हुआ । 
“सरदार उज्जल सिंह : सभापति जी, में यह संशोधन रखता हूँ कि--- 
“दूसरी पंक्ति में ' १५ अन्य सदस्य ? शब्द के बाद “ जिन्हें कोआप्ट करने का 
अधिकार हे” जोड़ दिया जाय। ” 


इस संशोधन को रखने में मेरा उद्देश यह है--आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 


काये स॑चालनाथ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना २९ 
पद्धति में सम्भव है, कुछ आवश्यक अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व न मिले । आचाये 
कपलानी ने कृपा कर इस बात का ज़िक्र किया था कि सभी अल्पसंख्यकों को प्रति- 
निधित्व देने की व्यवस्था कर दी गयी है । पर शायद वह इस बात को भूल गये कि 
२१४ सदस्यों की सभा को १४ व्यक्ति चुनना है ओर यदि सभा में कोई दल सिफु 
४ या ४ सदस्यों का ही है, तो सम्भव है उसे प्रतिनिधित्व मिले ही नहीं। हो सकता 
है. उस दल के सदस्य को आवश्यक मत न मिले और कमेटी में स्थान पाना उसके . 
लिए सम्भव न हो । उस लघु अल्प मत को प्रतिनिधित्व देने का एकमात्र रास्ता है, 
सभापति द्वारा मनोनीत करने की या शामिल करने की व्यवस्था। उसी बात को - 
दृष्टि में रखकर में यह संशोधन पेश करता हूँ। में तो समझता हूँ कि यह उपयुक्त 
होगा कि इस प्रश्न को हम सभापति पर छोड़ दे कि जिस दल को प्रतिनिधित्व नहीं 
मिला है, उसके सदस्य कमेटी में कैसे लिए जायँ । इससे सभापति के अधिकारों 
में वृद्धि होगी। पर यदि यह सम्भव नहीं हेया सभा को ग्राह्य नहीं हैं, तो 
में सुकाव दूंगा कि यह अधिकार खुद कमेटी को दे दिया जाय । बहुत सी संस्थाओं 
में प्रतिनिधित्व न पाए हुए हितों को प्रतिनिधित्व देने की ऐसी व्यवस्था हे । इन चंद ' 
शब्दों में में यह संशोधन पेश करता हूँ। े 

“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): संशोधन यह्‌ है कि दूसरी पंक्ति में . 
“मेम्ब्स ” शब्द के बाद “जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार हे” जोड़दिया जाय । 


*सरदार हरनास सिंह (पंजाब : सिख) : सभापति जी, मेरा सुझाव है कि 
यदि जरूरत हो तो हम इतना ओर जोड़ दें “पाँच से अधिक नहीं” । 





*श्रीं एस० एच० ग्रेटर : में संशोधन का समथन करता हूँ । 





*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): श्री रोहन लाल सक्सेना ने एक 
संशोधन का नोटिस दिया है । वह कृपया संक्षेप में इसे पेश कर । 


श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्तप्रानत: जनरल): में यह संशोधन रखना चाइता 
हूँ कि पेरा ४ में. . ... .. - « «| 


सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): किस पैरे से जनाब का मतलब है ! 





श धर ूँ मे हे 
- श्री मोहनलाल सक्सेना : में चाहता हूँ कि पैरा न० ४ में चेयरमैन के बाद ये 





१० | भारतीय विधान-परि पद [१० दिसम्बर सन्‌ १५४६ ३४ 
[ श्री मोहन कल सक्सेना ] 
वद जोड़े जाय । “सदस्यों को पा 
मौजूदा तजबीज यह है कि अगर जो लोग नामज़द किये गये हैं, उनकी तादाद 
चुने जाने वाली जगहों से कम हो तो नामज़दगी के लिए दूसरा मौका देना होगा 
ओर उस समय तक ऐसा करते रहना होगा, जब तक नामज़द किये जाने वालों की 
तादाद खाली जगहों के बरावर या उससे ज्यादा न हो जाय। आम तौर से यह 
कायदा होता है कि अगर नामजद किये आदमियों की तादाद कम होती है, तो ऐसे 
जितने लोग नामज़द किये जाते हैं वह चुन लिए जाते हैं और बाकी जगहों के 
लिए दोबारा कारवाई की जाती है। मेरे संशोधन का भी यही मतलब है । में 
समभता हूँ सभा इस संशोधन को मंजूर करेगी। आचाये कृपलानी ने भी इसे 
मंजूर कर लिया है। 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री मोहनलाल सक्सेना का संशोधन यह 





है कि सूची के पैरा नं० ४ में “चेयरमैन” के बाद इतना और जोड़ दिया जाय “ऐसे 
नामज़द किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए” । 

कोई इसका समथन कर रहा है 

*ज्री एफ० आर० एन्थॉनी (बंगाल: जनरल): सभापति जी, मेने आखिरी पेरा 
नहीं सुना 

“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आपने आखिरी हिस्सा नहीं सुना ? 


सर बी० एन० राव कृपया पढ़ कर सुनादे। 

*सर बी० एन० राव (वैधानिक सलाहकार) : सूची के परा नं० ४ में “चेयरमेन' 
के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायेँ “ऐसे नामज़द किये हुए सदस्यों को चुना हुआ 
घोषित करंगे ओर बाकी जगहों के लिए” | सभापति जी यदि आपकी इच्छा हे 
कि मैं संशोधित पेराप्राफं पढ़कर सुना दूं, तो में खुशी से बेसा कर दँँगा। 





“सभापति (डा० सबश्चिदानन्द सिनहा) : हां, सर नरसिंह पढ़ कर सुना दीजिए | 





*सर बी० एन० राब : संशोधित पेराप्राफ यों है, “यदि नामज़द सदस्यों की 
संख्या उन जगहों से कम हे जिन्हें भरना है, तो सभापति ऐसे नामज़द्‌ किये सदस्यों 
को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए और अवधि निर्धारित 
करेंगे, जिसके अन्दर उक्त सूचना दी जा सकती हे । और इसके बाद भी जब तक 


कार्य स॑चालनाथ नियम-निर्मातु-समिति की स्थापना - ई१ 


जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामज़द नहीं हो जाते, सभापति इसके लिए 
ओर अवधि बढ़ा सकते हैं। ” 


+श्री एफ० आर० एन्धथॉनी : सभापति जी, एक जानकारी चाहता हूँ। मेरे एक 
सिख मित्र द्वारा उपस्थित संशोधन का क्या हुआ ९ 

*सभापति' (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : वह तो पास हो गया। 

*एक सदस्य : पांच से अधिक सदस्य न कोआप्ट किए जायें क्या यह संशोधन 
पास हो गया ९ 

*आचाये जे० बी० कृपलानी : इसके सम्बंध में मुझसे राय ही नहीं ली गयी 
कि आया में इसे मंजूर करदा हूँ या नहीं । 


*सभापति (डा० सबिदानन्द सिनहा) : आपके प्रस्ताव पर आये हुए संशोवन 


के बारे में आपकी राय नहीं ली गयी ९ 





*आचाये जे० बी० कृपलानी : मुझे मालूम ही नहीं कि संशोधन सभा के 


सामने आया है। यह पेश किया गया था और इसका समर्थेन भी हुआ था, पर 
सभा ने इसे पास नहीं किया । 


“सभापति (डा० सब्चिदानन्द्‌ सिनहा): सभा की राय पक्ष में मालूस पड़ी 
ओर इस तरह वह पास हो गया | 

*आचाय जे० बी० कृपलानी : यह भी नहीं हुआ था (लोग बीच में बोलने लग) । 

“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आडेर, आडेर। संशोधन मंजूर 
किया गया था। 

*छा० पी० सी० घोष (बंगाल: जनरल) : सभा की राय उस पर नहीं ली 
गयी थी। सभापति के आसन से आपने सिफे कह दिया था कि वह मंजूर हो गया। 

*सभापति (डा० सच्चचिदानन्द सिनहा) : सभा का काम कुछ तेजी से चलाना 
होगा। यदि माननीय सद्स्य सावधान नहीं थे, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेंदार 
हैँ । 

में मोहनलाल सक्सेना के संशोधन को पढ़ कर सुनाता हूँ। आशा है सभा पुनः 
मुझ पर इल्ज्ाम न लगायेगी कि में सभा का काम शीघ्रता से निपटाता जा रहा हूं। 


है 


श्र भारतीय विध्वन-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ ९९४६ ई० 
[सभापति] 
मेने उसे एक बार सुना दिया था और सर बी० एन० राव ने इसे पुनः पढ़ दिया । 
यदि सभा चाहती है तो में इसे फिर पढ़ दंगा । सूची के पेरा न॑० ४ में 'चेयरमेन 
शब्द के दाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाये. ... ... . (बाधा). . .. ... ..« - | 

में नहीं चाहता कि जब में सभा के सामने बोलता रहूं, तो मुके बीच में टोका 
जाय । संशोधन है “सभापति ऐसे नामज़द किये सदस्यों को नियमानुसार 
निर्वाचित घोषित करेंगे ओर बाकी जगहों के लिए” चाहे इसका जो अथथे हो, 
संशोधन यही है। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दे । 
मिस्टर आयंगर, कृपया गिन तो लीजिए । 

*माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू : सभापति जी, जब तक कोई विरोध न हो 


इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं । 
*श्री एच० बी० आर० आयंगर (सेक्रेटरी, विधान-परिषद्‌) : ४० पक्त में । 





“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : विपक्ष में कितने हैं ९ 
*श्री एच० वबी० आर० आयंगर (सेक्रेटरी, विधान-परिषद) : एक | 


“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): ४० पक्ष में और एक विपक्ष में, 
इसलिए यह पास हुआ -- संशोधन मंजूर हो गया । 

*श्री० एच० बी० कामठ : मैने एक जुबानी संशोधन रखा था। क्या मैं बोलने 
के लिए खड़ा हो सकता हूँ ९ 

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आपके जुबानी संशोधन ओरों के 
बाज़ाब्ता आए हुए संशोधन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप यह चाहते हैं कि 
भाग १ (सी) में “नियुक्ति” के बाद “कार्यों” जोड़ दिया जाय । फिर वह भाग यों 


होगा :-- है 

“४(ग) सभा के काये का संगठन जिसमें नियुक्तियां, कर्तब्य तथा सभापति के 

अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं ।” 

धारा (घ) में भी पूर्ति! शब्द के बाद "में? जोड़ा जाय। आइये, प्रायः अपने 
संक्षिप्त भाषणों से आप अपनी बात मनवा लेने में सफल हो जाते हैं। 


“श्री एच० वी० काम्ठ : सभापति जी, में चाहता हूँ कि धारा (ग) में “नियुक्तियां! 


काय स॑चालनाथ नियम-न्मि|तृ-समिति की स्थापना | 

शब्द के बाद, 'कतंव्य' भी जोड़ दिया जाय और बह धारा यों हो :-- 

“जिसमें नियुक्तियां, कतेव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के: 
अधिकार भी सम्मिलित हूं !” 

दूसरा संशोधन जो में रखना चाहता हूँ, दह है. धारा (घ) में | सभापति जी, 
प्रस्तावक महोदय से ससम्मान में निवदन दरूँगा कि पूर्ति में! (78 77) यह 
मुद्दाविरा अधिक शुद्ध है ओर इसलिए यही प्रस्ताव प्रयुक्त हो | 

*एक सदस्य : में एक संशोधन रखना चाहता हूँ । 


*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : श्री कामठ के संशोधन का, जिसे एक 
बार मेने पढ़ा और फिर उन्होंने भी पढ़ा, समर्थन हो चुका है । कया इस पर कोई 
जबरदस्त विरोध हे १ 

*श्री के० एम० मुंशी : हम लोगों ने नहीं सुना । 

*सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : में काफी ऊँचा बोलता हूँ। अगर 
आपने नहीं सुना तो में फिर पढ़ देता हूँ । 

*दीवान चमनलाल (पंजाब : ज़नरल) : मैं “7४ 47” इस मुहाबिरे 
के प्रयोग का विरोध करता हूँ । न तो यह शुद्ध है और न सभाओं के 
कारय संचालनादि के नियमों में प्रयुक्त ही होता है। प्रस्ताव में जो मुद्दाविरा 
है वह बिल्कुल सही है और माननीय मित्र का यह संशोधन कि “नियुक्ति! के 
बाद 'कतेव्य” भी जोड़ दिया जाय, ठीक हे। इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि पदाधिकारियों के अधिकार' में उनका कर्तठय भी शामिल है। यदि 
अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह जोड़ा जा रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं हो सकती | 
पर असली प्रस्ताव में दिये हुए मुहाविरे के प्रयोग पर जो आपत्ति उठाई गय्रो है,.. 
वह नहीं स्वीकार दी जा सकती, क्योंकि में नहीं समझता कि हम लोग यहां व्याकरण 
कौर मुहाविरों पर बहस कर सकते हैं । 


*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : में समभता हैँ कि मिस्टर मु'शी चादइते 
हैं. कि संशोधन फिर पढ़ा जाय । 


नियम १ के धारा (ग) में “नियुक्ति! शब्द के बाद 'कतंव्य” जोड़ दिया जाय, 
ताकि वह धारा यों पढ़ी जाय “नियुक्ति, कतेव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदा- 
धिकारियों के अधिकार? 'कतव्य” शब्द जोड़ने के लिए ही यह संशोधन रखा गया * 





त््म 


म्क 


रैड भारतीय विधान-परिषद [१० दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई७ 


[ संभाषति ] 
है ।य.द्‌ सभा का रुख सममने में में भूल नहीं कर रहा हूँ, तो सभा इस संशोधन 
को मंजूर करने के पक्ष मे है. ..... में उसे स्वीकृत घोषित करता हूँ। 


श्री कामठ का एक दूसरा संशोधन है. धारा (घ) में, मुदह्दाष्रि के सम्बंध 
में 


*कई सदस्य : नहीं, नहीं । 
*सभापति (डा० सच्चिदानगद सिनहा): सभा का रुख इसके विरुद्ध मालूम पड़ता 





है; यह नही मंजूर हुआ। कोई ओर रुशोधन है 
*श्री एच० जी० खान्डेकर (मध्य प्रान्त और दरार : जनरल) : धारा ७ में ही! शब्द 
के बाद 'शी' शब्द भी जोड़ देना चाहिए, क्‍योंकि सभा में महिला सदस्य भी हैं. 
ओर यहां उनका जिक्र नहीं है। “सदस्य” शब्द से यह ध्वनि निकलतो है कि 
कोई महिला सदस्य नहीं ह और इसलिए (ही” के बाद 'शी' ओर “हिज्ञ! के बाद 
“रः भी धारा मे जोड़ देना चाहिए | 
*सभापति (डा० सब्चिदानूद सिनहा): संशोधन का अभिप्राय यह हे कि 
जहां दक रूमा के महिला सदस्यों वा सम्बंध हे, हमें री” शब्द रखकर उनकी 
स्थिति स्पष्ट कर देरी चाहिए। मेरी रुलिंग हे कि ही' में 'शी' थी शामिल हे । 
“माननीय ५० जदाहरलाल #ेहरू: सभापति जी, प्रस्ताव पर समष्टि रूप से 





मत नहीं लिया गया है । 

*. भाषति (डा० सच्चिदानग्द सिनहा): में यही कहने जा रहा था। सारे 
संशोधनों पर पैसला हो चुका है। अब में लम्बे प्रस्ताव को बिना पुनः पढ़े, राय 
के लिए आपके साम्ने रखता हूँ। यदि आचाय कृपलानो चाहते हैं, तो वे इसे पुनः 
सुना सकते हैं। हमने इन पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। तमाम संशोधनों 
के साथ में इसे स्वीकृत घोषित करता हूँ । 


सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): आज मुझे दो ऐलान करने हैं। पहला 
तो यह कि इस समिति के लिये नामज़दगी बुधवार ११ दिसम्बर, १२ बजे दिन 


सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के सम्बन्ध में विदवप्ति ३५ 

सेक्रेटरी (श्री आयंगर) के कमरे में होगी। सब नामज़दगियां कल १२ बजे तक * 
हो जानी चाहिये। चुनाव कल चार बजे अंडर सेक्रेटरी के कमरे में होगा। मुझे 
नहीं माल्म कि एक काम के लिए सेक्र टरी का कमरा और दूसरे काम के लिए 
अंडर सेक्रेटरी का कमरा क्‍यों रखा गया है। शायद सेक्रेटरी का कमरा ज्यादा 
बड़ा है। बेलट बक्स वहां हैं; में उस समय अनुपस्थित रहूँगा। मेरी तरफ्र से 
श्री एन्थानी उपस्थित रहेंगे । 

दूसरी विज्ञप्ति मुझे करनी है स्थायी सभापति के नामज़द्गी की। स्थायी सभा- 
पति के चुनाव के लिए. . .नामज़द्गी का समय कल दोपहर २-३० है. और यह होगा. 
सेक्र टरी के कमरे में । यदि चुनाव की जरूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। 
इसके बाद आज का काम समाप्त हुआ | दूसरी पहर अब कोई काम नहीं है । 


*श्री शरतचन्द्र बोस (बंगाल: जनरल) : स्थायी सभापति की नामज़दगी के लिए 
प्रस्ताव में यह है कि नामज़दगी का परचा आपको या आपके द्वारा नियुक्त 


किसी व्यक्ति को देना होगा। 
*सभापति (डा० सच्चिदानग्द सिन्हा): नामझदगी का परचा लेने के लिए 


मैने सेक्रेटरी श्री आयंगर को नियुक्त किया है। 
“बख्शी सर टेकचन्द : कल दिन को २-३० तक ९ 


रूभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा): आज अभी एक बजा है और नाम- 





जदगी के लिए डेढ़ घंटा और है। नाम वापस लेने का समय आज दो बजे तक है । 
कल सभा ११ या ११॥ बजे, जेसा आपको अनुकूल हो समदेत होगी । 


*बहुत से सदस्य: ११ बजे। 
*सभापति (डा० सब्चिदानग्द सिनहा): बुधवार ता० ११ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 
को १९ बजे तक सभा स्थगित हुई । 
इसके बाद सभा बुधवार ता० ११ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० को ११ बजे दिन के लिए 
स्थगित हो गई | हि 





, विधान-परिषद्‌ को प्राप्त शुभ काममा के संदेशों का उत्तर - 
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२. स्थायी ससापति का निर्वाचन 
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भारतीय विधान-परिषद 


'बुधवार, ११ दिसम्बर सनू १६४६ ई० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ कान्स्टीव्यू शन हाल नई दिल्ली में १९ बजे प्रातः 
डा० सच्चिदानन्द सिनहा के सभापतित्व में समवेत हुईं । 





“सभापति : यदि किसी सदस्य ने अब तक अपना परिचय-यपत्र न पेश किया 
हो और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किया हो वह इस समय ऐसा कर सकते हैं । 


(कोई नहीं) 
विधान-परिषद द्वारा प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर 


“सभापति : यद्यपि यह आज के कायेक्रम में नहीं है, पर मेने अपने दायित्व 
पर यही अच्छा समझा कि में उस उत्तर को सभा के सामने पेश कर द' 
जिसे में अमेरीका, प्रजातंत्रीय चीन तथा आस्टे लिया की सरकारों के पास, उनसे 
प्राप्त शुभ-कामना के उत्तर में उनके दिल्ली स्थित प्रतिनिधि द्वारा भेजने का 
इरादा करता हूं | अवश्य ही मेरा मसविदा आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है । 
उत्तर यों है :-- 


“आप से प्राप्त सद्भावना एवं शुभकामना के कृपापूणं सम्बाद को विधान- 
परिषद तथा समस्त देश ने सम्मान के साथ स्वीकार किया है! 
इसके उत्तर में विधान-परिषद की ओर से, एवं अपनी ओर 
से में आपको हादिक धन्यवाद देता हूं। हमारा यह विश्वास कि 
संयुक्त-राष्ट्र, चीन तथा आस्टे,लिया के देशवासी और उनकी 
हुकूमतें हमारे काये को बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से देख रहीं हैं; 
हमें साहस प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि उनकी सहानुभूति 
भारतीय विधान-निर्माण में हमारे. लिए बड़ी सहायक होगो। ” 


माननीय सदस्यो, यह उत्तर आपकी स्वीकृति पर निर्भेर करता है। 


(ह्षेध्वनि) 


२... क्फि+-.33._38>33.+-+7+_++++++_+++++++++/ 


*इस संकेत का अथे हैं कि यह अंग्र जी वक्त ता का हिन्दी रूपान्तर है। 


भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ३०. 


स्थायी सभापति का निर्वाचन 


“सभापति : आज के कार्यक्रम का दुसरा विषय है, समापति का निर्वाचन | 
मुझे; निम्नलिखित नामज़दगी के परचे मिले हैं । 


“विधान-परिषद्‌ के सभापति पद के लिए मैं परिषद्‌ के सदस्य 
डा० राजेन्द्रम्साद का नाम प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित सदस्य 
की स्वीकृति मैंने ग्राप्त कर ली है । 
प्रसतावक--जे० बी० कृपलानी 
समर्थेक--बल्लभभाई पटेल 
मनोनीतकरण से में सहमत हूं। राजेन्द्रप्रसाद” 





यह परचा नियमालनुकूल है। दूसरा भी एक परचा है। 
“विधान-परिषद के सभापतित्व के लिए में परिषद के सदस्य 
डा० राजेन्द्रप्रसाद के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मेंने पता लगा 
लिया है कि वह कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, यदि 
जलने जाये । 
प्रसतावक--माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब 
में इसका सर्मथन करता हूं--नन्द किशोर दास ” | 


यह भी परचा नियमालुकूल है। 


अन्य दो परचे जो मुझे मिले हैं वे जायज़ नहीं हैं। उनमें एक जिसे माननीय 
श्री प्रकाशम्‌ ने दिया हैं, वह निश्चित अवधि के बाद आया और उसमें किसी 
समथथेक का नाम भी नहीं है। 


इसी तरह एक ओर परचा सर एस० राधाकृष्णन से मिला है। यह भी 
नियमानुकूल नहीं हे, क्योंकि इसका कोई समर्थक नहीं है । इन दोनों में किसी पर 
भी (एक माननीय श्री प्रकाशम्‌ और दूसरा सर एश्व० राधाकृष्णन हारा प्राप्त) 
डा० राजेन्द्र प्रसाद की यह स्वीकृति नहीं है कि वे कार्यभार लेने के लिए प्रस्तुत 
हें। 

अस्त, चँंकि अन्य दो भ्रस्ताव पूर्णतः नियमानुकूल हैं और दसरा कोई 
मनोनीतकरणशा-पत्र मेरे सामने नहीं. हे, में. माननीय डा० राजेन्द्रप्रसाद को 
नियमानुसार निर्वाचित स्थायी सभापति घोषित करता हूं। ( हृष्ध्वनि ) 


स्थायी सभापति का निर्वाचन 
अब अस्थायी सभापति के नाते मैं आचाये कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद साहब से अनुरोध करूँगा कि वे परिषद की ओर से उसके नियमालनुकूल 
निर्वाचित सभापति के पास जाय॑ और उन्हें प्लेटफार्स पर लाकर मेरे पास के 
आसन पर आसीन करें। ( हर्षेध्वनि ) 
( आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने 
डा० राजेन्द्र श्रसाद को ससम्मान सभापति के आसन पर विठाया ) 


“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): हिप हिप हुरर, हिप हिप हुरे। 


“माननीय सद्स्यगणु : इनकलाब ज़िन्दाबाद, इनकलाब ज़िन्दाबाद। जय 
हिन्दू, जय हिन्द । 
सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : अब जब सभा के स्थायी सभापति ने 
अपना आसन ग्रहण किया है, सदस्यों को हक है कि वे उनका अभिनन्‍्दन करें , 
२ च्प् 
इसके लिए सब प्रथम में सर एस० राधाकृष्णन को आसन्त्रित करता हूँ । 
:0:---- 


स्थायी सभापति को बधाहयां 





“सर्‌ एस० राधाक्षष्णन्‌ (संयुक्त प्रान्त : जनरल) : आदरणीय सभापति महोदय, 
में इसे अपना महान सम्मान समझता हूं कि परिषद के स्थायी सभापति के 
निर्वाचनोपराल्त में यहां पहला वक्ता बन रहा हूं । में सभा की ओर से इस अतुल- 
नीय सम्मान प्राप्ति पर स्थायी सभापति महोदय का सादर अभिनन्दन करता हूं । 

यह परिषद यहां समवेत हुई है विधान बनाने के लिए, ब्रिटेन के राजनेतिक 
आथिक तथा सामरिक नियंत्रण की वापसी को कार्यान्वित करने के लिए, एवं स्वतंत्र 
भारत की राज्य स्थापना के लिए। यदि हम सफल हुये, तो सत्ता हस्तान्तरित 
करने का यह काम मानव इतिहास में जितने भी ऐसे काये हुये हैं, उनमें सर्वाधिक 
महान ओर रक्तपात-शून्य होगा । ( ह्षध्वनि ) 

सब से पहला अड्गरेज जो भारत में सन्‌ १५७६ में-आया, वह था एक ईसाई 
धर्मग्रचारक । उसके बाद व्यापारी आये, जो आये तो थे व्यापार करने पर शासन 
करने के लिए यहां जम गये। सन्‌ १७६४ में राज्य सत्ता ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
को हंस्तान्तरित हुई। बाद में धीरे-धीरे कम्पनी का शासन पालियामेंट के आधीन 
होता गया और फिर पालियामेंट ने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। तब से 
पालियामेंट ही यहां शासन कर रही है और यह शासन चल रहा हे--“विश्व प्रेम 
एवं मुनाफा” के प्रसिद्ध सिद्धान्त पर जो साम्राज्याद का आधारभूत सिद्धान्त हे 


भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ह० 
| सर एस० राधाकृष्णन ] 
जिसे श्री सेसिल रोड्स ने निकाला था। परन्तु त्रिटिश-शासन के विरुद्ध यहां 
हमेशा ही आवाज उठती रही। सन्‌ १८८४५ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 
से उन समस्त विरोथों का प्रताह एक धारा में बहने लगा। महात्मा गांधी के 
आगमन तक महासभा नम्न उपायों से काम लेंती रही, पर बाद में यह उप्र ओर तीज- 
गामी हो गई । सब्‌१६३० में लाहोर में भारतीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ ओर 
आज हम उसी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यहां समवेत हुये हैं. | अद्भरेज 
जाति अथ से इति पर्यन्त अनुभवगामी है। लाडे पामस्टेन ने कहा था-- 
“हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धान्त नहीं हैं, हमारे लिए हित 
ही सनातन एवं नित्य है ?। अंग्रेज जब कोईं विशेष पथ अपनाते हैं, 
तो आप इसे सत्य समर्के, वे सत्ता को बाध्य हो समर्पित करने की भावना 
से ऐसा नहीं करते, श्रत्युत्‌ स्थिति की गम्भीरता एवं ऐतिहासिक आवश्यकता 
के उत्तर स्वरूप ही ऐसा पथ ग्रहण करते हैं । जब असंतोष उम्र हुआ तो 
उन्होंने हमें मोरले-मिन्टो सुधार दिया और सामस्प्रदायिक निर्वाचन की पद्धति 
प्रारम्भ की। यह पद्धति जनता को परस्पर प्रथक रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ 
की गई थी। ब्रिटेन के उच्च मस्तिष्कों में--विवेकी विद्वानों ने--यहां के अधि- 
कारियों को यह परामशे दिया था कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघ की 
पद्धति को उन्होंने चतुराई से यहां चालू कर दिया, तो वे उस धरोहर के प्रति 
विश्वासघात करेंगे जो उन्हें सॉपी गई है. | इससे वे यहां के राजनेतिक 
समुदाय में एक ऐसा घातक विष प्रविष्ट करा देंगे, जिसका निकालना बहुत ही 
कठिन होगा और यदि हम उसे निकाल भी सके, तो गृह-युद्ध, रूपी मूल्य जुका 
कर ही यह कर सकेगे । हम देख रहे हैं कि ये पू्ज्ञान या आशंकाएं 
आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसके वाद क्रमशः हमें मांग्टेगू-वेम्सफोर्ड सुधार, 
सन्‌ १६३४ का ऐक्ट, क्रिप्स-प्रस्ताव मिले और आज मंत्रिमंडल की योजना मिली | 
इस विषय पर सम्राट की स़रकार का हाल का वक्तव्य यह प्रकट करता है कि 
अधिकार का सहज आत्म-समपेण मानव-स्वभाव के लिए मुश्किल है। (इेध्वनि) 
एक समुदाय को दसरे समुदाय से मभिड़ा देना महती जात की मर्यादा के प्रतिकूल 
है।यह तो चालाकी की अति है और टिक नहीं सकती। यह ग्रेट ब्रिटेन 
और भारत के पारस्परिक सम्बन्ध को बड़ा अप्रिय बना देगी। ( प्रशंसा सूचक 
ध्वनि ) ब्रिदेन को यह जानना नितान्त आवश्यक है कि अगर कोई काम करना 
है, तो उसे यथा सम्भव सुन्दरता से पूरा करना चाहिए | फिर भी हम सब 
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यहां समवेत हुए हैं, भावी भारत का विधान बनाने के लिए। विधान ' राष्ट्र 
के मोलिक नियम हैं। इसमें जाति की आकांक्ताओं, अभिलाबाओं और कल्पनाओं 
का वास्तविक चित्र आना चाहिए। यह समस्त देश की स्वीकृति से ही निर्मित 
होना चाहिए और इस महान देश में बसने वाले सभी समुदायों के अधिकारों 


का इसे सम्मान करना होगा । 


हम एक दुसरे से अलग रखे गये हैं। अब हमारा यह कतंव्य है कि एक 
दूसरे को अपनाय । विधान-परिषद से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अनुपस्थित 
हैं, इसका हम सभी को दुःख है । कल और परसों वक्ताओं ने इस पर दुःख 
प्रकट किया हैं। हम तो यही मानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति क्षशिक होंगी, 
' क्योंकि हम जो भी विधान यहां बनायें उसकी सफलता के लिए उनका सहयोग 
नितान्त आवश्यक हैं | समस्याओं के समाधान के लिए - हमें वास्तविकता की 
ओर दृष्टि रखनी होगी। इन समस्याओं को ही लीजिए--हमारी क्षुधा, पीड़ा, 
गरीबी, बीमारी और अपर्याप्त पोषण--ये सब्॒ के लिए समान हैं । इन मनो- 
वेज्ञानिक बुराइ्यों को लीजिए--प्रतिष्ठाआावना का अभाव, मानसिक गुलामी, 
सदूबुद्धि का बिलकुल नष्ट हो जाना, पराधीनता की श्खला--य हिन्द और 
मुसलमान, राजा और रंक सब को समान रूप से कष्टप्रद हैं । हो सकता है 
दासता की यह अर 'खला सोने की हो, पर है तो आऋखला ही, जो हमें बांधे हैं। 
देशी रजवाड़ों को भी यह समभाना होगा कि वे इस देश में पराधीन हैं, गुलाम हैं । 
हषे ध्वनि) यदि उनमें आत्म सम्मान की किंचित॒मात्र भी भावना है और वे अपनो 
स्थिति का विश्लेषण करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनकी स्वतंत्रता कितनी सीमावद्ध 
ह्‌। 


ओर फिर जाति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, है तो इसो 
एक देश की। जमीन और आसमान ने मिलकर उन्हें एक दूसरे का बना दिया हैं। 
यदि वे इस सत्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन-सहन, 
उनकी आकृति, उनकी विचार-पद्धति, उनकी व्यवहार-पद्धति ये सब उनकी 
इस कुचेष्टा को व्यथे कर देंगी। (प्रशंसासूचक ध्वनि) हमारी राष्ट्रीयता प्रथक हे, 
ऐसा सोचना हमारे लिए असम्भव है। हमारी वंश परम्परा-पूवे पुरुषों की 
परम्परा--अमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है। जो भी विधान बने उसमें 
यह बात तो होनी ही चाहिए कि सभी नागरिक यह अनुभव करें कि उनके 
आधार भूत अधिकार--शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक और आशर्थिक--उन्हें प्राप्त होंगे; 


्ज 
| 
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उनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी ; किसी को दबाया न जायगा ; वह विधान सही- 
सही मानी में गणतांजत्रिक होगा, जिसकी छत्रछाया में हम राजनेतिक स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद आर्थिक ख्तंत्रता एवं समानता ग्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को इस 
गौरव का ज्ञान होना चाहिए कि बह इस महान राष्ट्र का नागरिक हें । 


इसके अलावा जाति-साहश्य, भाव-साहृश्य या पूर्वजों की यादगार पर 
राष्ट्रीयता नहीं निर्भर करती ; यह तो निर्भर करती हैँ उस जीवन-पद्धति पर, जिसे 
हम चिरकाल से बरतते चले आ रहे हैं। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की 
भूमि की निजी वस्तु हे। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की निजी वस्तु है उसी 
तरह, जिस तरह गंगा का जल या हिमालय का बफे इसमें हैं | हमारी सभ्यता की - 
तह में, सिन्धु नदी के मेदान में इसकी समुत्पक्ति काल से आज पयेन्त एक ही 
संस्कृति है, जो हम--हिन्दू और मुसलमान--होनों में ही व्याप्त है ; इस दी्घ काल 
में हम लोगों ने बुद्धिवाद तथा परोपकार का आदशे सामने रखा है । 


मुझे स्मरण होता है कि पहली मई सन्‌ १८६४० को किस तरह फ्रांस का परम 
प्रसिद्ध लेंखक अनातोले फ्रांस, पेरिस के ग्रख्यात म्युज़ियम गुमेट में गया और वहां 
एशियाई देवताओं की प्रशान्‍्त मधुर प्रतिमाओं के बीच बेठ ध्यान मग्न हो 
जीवन के उहंश्य पर, उसकी वास्तविकता पर ओर उस सार या महात्म्य पर 
विचार करने लगा, जिसे जनता और सरकारें आज तलए्श रही हैं। उसकी दृष्टि 
भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। चिर-युवा भगवान बुद्ध सन्यासी वेश में 
पद्मासन पर समासीन हो, दो अंगुलियां उठाये मीठी मिड़की से मानवता को 
समझा रहे थे कि वह ज्ञान एवं परोपकार, बुद्धि एवं प्रेम, प्राण और करुणा की वृद्धि 
करे। अनातोलें के जी में आया कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे मक्ुककर 
प्राथेना करे, जेसे भगवान से की जाती है। अगर आप में ज्ञान है, करुणा है, तो आप 
विश्व की सारी समस्याओं का समाधान ग्राप्त कर लेंगे । उनके महान शिष्य अशोक 
ने अपने राज्य को भिन्न-भिन्न धर्म ओर जाति के लोगों से बसा हुआ पाया, तो 
उसने यह आदेश दिया, समवाय एवं साधु | “ संग्रोग ही सब श्रेष्ठ है, ” अर्थात्‌ 
एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। 


भारत एक स्व॒र-लहरी के समान हैं, एक आरचेस्ट्रा के समान है, जिसमें 
भिन्न भिन्न वाद्य-यंत्र, भिन्न-भिन्न स्वर, अपनी-अपनी मधुर ध्वनि और मिठास 
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के साथ एक ही चीज को अदा करते हैं । इसी तरह का सामझ्जस्य या ऐक्य देश 
अरसे से चाहता है । दूसरे क्या करते हैं कया नहीं, इसे किसी तरह जानने की 

उसने कभी कोशिश नहीं की । पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान जो यहां शरण लेने 
आए, उनसे इसने यह कभी नहीं कश कि वे इसका धर्म मान लें या हिन्दुओं में 
मिल जाय॑ | “ जिश्मो और दूसरे को जीने दो ” यही हमेशा इस दे रा की भावना रही 

"हैं। यदि हम सच्चाई से इस भावना पर रिथर हैं, यदि हम उस आउशे पर दृढ हैं, 
जो पांच-छ हज़ार वर्यों से हमारे संस्क्रति में व्याप्त हे, तो हमें रंच मात्र भी सन्देह 
नहीं है कि हम समुपस्थित संकट पर उसी तरह विजय पायेंगे, जिस तरह अपने 
अतीत-इतिहास के संकटों पर पाये थे । 


आत्म-हत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्मा का हनन करना, आत्म प्रवँचनता करना, 
क्षुद्र भोतिक सुख के लिए अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति दे देना, आत्मा का हनन कर 
शरीर की रक्षा करना यह महान पातक है। यदि हम उन महान आदर्शों पर स्थिर 
न रह सके जिन पर यह देश हमेशा दृढ़ रहा है; उन आदशों पर जो विदेशी 
आक्रमणों के निरन्तर आधात पर भी जीवित रहे; जिनकी ओर से आज का 
असावधान संसार मुँह फेर चुका है; यद्‌ हम आज हृढ़ रह सके तो वह ज्वाला: 
जिससे हम विदेशी शासन पर विजय पासके हैं; हमारे स्व॒त॑त्र ओर संगठित भारत 
के निर्माणात्मक प्रयासों को प्रबलतर बनायेगी। 


यह केब्रल्न संप्रोग की ही बात नहीं हे कि हमारे अस्थायी ओर स्थायी 
सभापति डा० सचब्चिदानन्द सितहा एवं डा० राजेन्द्र प्रसाद दोनों ही विहार के हैं। 
दोनों ही 'बिहार' की भावना से--अजेय सौजन्य--से परिपूरित हैं । महषि 
व्यास महाभारत में कहते हैं :-- 


मृदुना दारुणंस हन्ति 
सदुना हन्ति अदारुणम्‌, 
नासाध्यं मदुना किंचित्‌ 
तस्मात्तीच्णतरं हि मृदु। 


अर्थात्‌, म्दुता या सुजनता; कठोरतम और कोमलतम दोनों ही पर विजयम्राप्त 
करती है। सौजन्य के लिए कुछ भी अखाध्य नहीं है। अत : सौजन्य ही 
तेज से तेज अस्त्रहे । 
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मृदुता और सौजन्य ऐसे अमोघ अस्त्र हैं, जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी 
पराजित हो जायगा | हम इसके प्रति सच्चे नहीं रहे । हमने अपने ही लाखों 
बन्धुओं को ठगा और उनके साथ अन्याय किया। हमारे अतीत अपराधों के. 
प्रायश्चित का आज समय आया है। यह न्याय ओर परोपकार को बात नहीं है, - 
यह तो हमारे विशुद्ध प्रायश्चित की बात है। में तो इसे इसी दृष्टि से देखता हूं । 

डा० राजेन्द्र असाद को पाकर हम ऐसा व्यक्ति पा गये हैं जो सोजन्य की स्वयं 
प्रतिमा है। (हषैध्वनि) इनमें असीम घेये है, असीम साहस हे। इन्होंने घोर 
कष्ट सहदे हैं । यह राष्ट्रीय महासभा का ६० वां वर्ष है और आज हम विधान-परिषद्‌ 
का आरम्भ कर रहे हैं। यह केवल संयोग की ही बात नहीं है। कृतज्ञतापूवेक हमें 
उन महान विभूतियों को याद करना है, जिन्होंने इस देश की स्व॒तंत्रता के लिए आज 
के स्वणिम दिन के लिए प्रयास किया है और कष्ट सहे हैं | हजारों मर गये; हजारों ने 
कारावांस, निर्यातन ओर यातनाय सहीं। उनकी असीम यातनाओं के बल पर ही 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा रूपी यह विशाल अट्वालिका निर्मित हुई हे । (प्रशंसा-ध्वनि) 
हमें उन सभी त्यागियों को याद रखना है। डा० राजेन्द्र ग्रसाद सदा ही देश के, 
कांग्रेस के कष्ट मेजनने वाले सेवक रहे हैं। देश की भावना के आप मूर्तिमान प्रतीक 
हैं। हमारी तो यही आशा है कि बन्धुत्व और ऐक्य की वह भावना, जो हमारी 
संस्कृति में भगवान शिव से लेकर महात्मा गांधी और डा० राजेन्द्र प्रसाद तक 
चली आई हे, हमारे ग्रयत्नों को प्रेरणा प्रदान करेगी। (प्रशंसा-ध्वनि) 


*श्री श्रीप्रकाश (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : कया में जान सकता हूँ कि इस समय 
कोन सभापति है ९ 
*ससापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : में सभापति हूं । 


*साननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर (मद्रास : जनरल) : 


सभापति महोदय, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को जो सब सम्भति से इस परिषद के 
स्थायी सभापति चुने गये हैं, में भी अपनी चुद्र श्रद्धान्नललि समर्पित करना चाहता 
हूं। मेरे मित्र सर० एस० राधाकृष्णन अंग्रेजी भाषा के एक श्रेष्ठ भारतीय वक्ता 
हैं। उनके लालित्यपूर प्रवाह के बाद में कह सकता हूं कि मेरा भाषण आपको 
नीरस ही लगेगा। 


स्थायी सभापति को बधाइयां दे 


डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन उस असीम विश्वास का प्रतीक है जो 
विधान-परिषद ही कया समस्त देश इनमें रखता है। सभापति चुन कर वस्तुतः हम 
उनका उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, जितना बह हमारे आमंत्रण को स्वीकार 
कर हमारा कर रहे हैं. । (हे ध्वनि) इसलिए वस्तुतः हमें अपना अभिननन्‍्दन करना है 
कि उन्होंने विधान-परिषद्‌ के स्थायी सभापति का आसन स्वीकार किया | 


डा० राजेन्द्र असाद जी एक दुःसह दायित्व स्वीकार कर रहे हैं। उनका जीवन 
समपेण देश सेवा के लिए आत्म समपेण का जीवन रहा है । अनुपम त्याग और 
तपस्या से इनका जीवन पवित्र हो चका है। मेरे लिए यह अनावश्यक है कि में 
उनके महान पारिडत्य, गम्भीर विद्वत्ता, तथा मनुष्य ओर स्थिति के विस्तृत 
ज्ञान पर प्रकाश डालूं। इन शुछ्यों ने ही उन्हें इस महान कारये के योग्य बनाया है 
ओर इसके निर्वाह में उन्हें जिन कठिनाइयों, जटिल समस्याओं का सामना करना 
पड़ेगा, उनके समाधान के लिए उन्हें इन गुणों का ही सहारा लेना होगा | गत कई 
दिनों से ही में उनके सम्वर्क में आया हूं और उनसे मेरा साक्षात हुआ है। 
अब मुझे दुख होता है कि और पहले से तथा अधिक घनिष्टतापूवेक उन्हें जातने 
का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। में इनके सम्बंध में सुन चुका था, पढ़ चुका था; पर 
गत दिनों के अनंतर जब से साज्षात हुआ है और इन्हें जानने का अवसर मिला 
है, मेंने यह अनुभव किया है कि अपनी तीत्र बुद्धि ओर गम्भीर ज्ञान के कारण ही वह्‌ 
देशवासियों का आदर-सम्मान पाते हैं और पाते रहेंगे ही। इनकी सर्वोपरि विशेषता 
जिसके कारण ये सप्रस्त्र देशवासियों के बिना सम्प्रदाय, बगे भेद के, स्नेह और 
सम्मान के भाजन हैं ओर सदा रहेंगे, वह हैं इनके महान मानव-जुण--इनका 
स्वाभाविक सौजन्य, समस्या को समझने की इनकी पद्धति, जो वाइ-विवाद में 
आवेश की ओर प्रवाहित होने वाले व्यक्तियों को शान्त होने के लिए बाध्य कर 
देती है और इनके मधुर बचन जो क्रोध को फटकने नहीं देते-- ये इतनी बहु- 
मूल्य निधि हैं, जो इनके उस दायित्व को सफल बनाने में बड़ी सहायक होंगी जिसे 
इन्होंने स्वीकार किया है । 

इनके समापति निर्बाचित हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि विधान- 
परिषद्‌ ने अपने भाग्य-निर्णायक जीवन का श्री गणेश किया है | यह सभा अपना 


३७ भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ है० 
[माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर | 


सारा काम सम्माप्त करे, इसके पहले निश्चय ही इसके सामने ऐसी कठिनाइयां 
ओर जटिल स्थितियां आयेगी, जो डा० राजेन्द्र श्रसाद जेसे अतलगुण-सम्पन्न 
व्यक्ति की क्षमता को भी क्वान्त कर देंगी। निस्सन्देह, हमें पूर्ण विश्वास है कि वे 
सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। -अवश्य ही वे सभा के गोरव ओर प्रतिष्ठा 
को स्थिर रखेंगे, सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। पर इनका सब से 
कठिन काम होगा, उन सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को परास्त करना, जो इस 
सभा की सत्ता को कमजोर बनाने के लिए किये जायंगे । यह अवसर नहीं हे कि 
में विस्तारपूबेक इस बात पर प्रकाश डालें कि यह सभा उस काये के लिए ब्स्तुतः 
सबे सत्ता सम्पन्न है, जिसे इसने पूरा करने का भार लिया है। यह्‌ तथ्य कि इसके 
सदस्यों को वत्त मान भारत सरकार की मशीनरी ने समवेत किया हैँ, इस' सभा की 
सत्ता को लबु नहीं कर सक्रगा। (ह्ेथ्वनि) इस सभा का काप्त हें-- 
जिसे मंत्रिमंडल ने अपने बयान में सुन्दर शब्दों में तो नहीं दिया है-- 
सम्पूर्ण भारत के लिए, जिसमें संघ (यूनियन) ही नहीं बल्कि इकाइयां भी शामिल 
हैं, विधान बनाना । और यदि यह सभा और इसके अन्य सेक्शन फेसला करे तो 
शुटबंदी (४70०.०४४) हो सकती है.। 


मंत्रि-मंडल के वक्तव्य को में इस सभा की रचना विषयक योजना का आवार- 
भृत कानून सममता हूँ। इस योजना या संगठन को केवल इस बात से सत्ता नहीं 
प्राप्त होती है कि इसे सम्राट की सरकार के तीन मंत्रियों ने बनाया है, वरन्‌ 
इसे सत्ता इसलिए प्राप्त है कि इस योजना के अन्तर्गेत जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें इस 
देश की जनता ने स्वीकार किया है। इस सभा के अधिकारों पर जो भी पाबनिदियां 
वक्तव्य में हैँ, वे स्वकीय हैं. जिन्हें हमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। योजना 
ने तथा बाद में उसके निर्मताओं की व्याख्याओं ने यह साफ़ कर दिया है. कि इस 
सभा को विधान में रहोवहल करने, योजना की दी हुई व्यवस्था को घटाने या बढ़ाने 
और यहां तक कि योजना के बुनियादी मामलों में परिवर्तेन करने का 
वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस सभा का कार्य संचालन किसी बाहरी शक्ति पर, 
चाहे वह शासन सम्बंधी हो, या न्याय सम्बंधी, स्थिर नहीं है । 


सिर्फ एक स्थल पर ही आवश्यक है कि कोई निणेय करने के पहले सभा के 
प्रमुख सम्प्रदायों के बहुमत के अनुरोध पर सभापति मामले पर संघ न्यायालय की 
राय मागे। उससे यह साफ है कि उस सभा की कार्य-पद्धति पर जो भी वेधानिक 


स्थायी सभापति की बधाइयाँ ११ 
अश्न उठेगा, उसका निणय स्वयं सभापति करेंगे और वह भी सभा द्वारा प्राप्त 
आदेशों के आधार पर करेंगे। अन्य मसले फेसला या राय के लिए बाहरी सत्ता के 
सामने तभी पेश किए जा सकते हैं, जब इस सभा का ऐसा आदेश हो ओर उसका 
फेसला स्वीकार करना भी इस सभा के लिए लाज़िमी नहीं है, जब तक उसने इस 
बात को स्वीकार न कर लिया हो। अतः सम्राट की सरकार के हाल के वक्तव्य की 
यह विचार धारा कि 'कोई भी पक्ष! (यही उनके शब्द हैं) इसके लिए स्वतंत्र है. कि 
वह व्याख्या सम्बंधी प्रश्न पर बाहरी सत्ता से फेसला मांगे और यह सभा उस फेसले 
को स्वीकार करे, कभी भी कार्यान्वित नहीं की जा सकती, जब तक यह सभा एक 
प्रस्ताव द्वारा ऐसा अधिकार न दे दे। (हे ध्वनि) इस वक्तव्य में दिया हुआ सुझाव, 
यदि बिना इस सभा के स्वीकारात्मक प्रस्ताव के ही कार्यानिवत किया गया, तो इससे 
इस सभा की सत्ता पर आघाप पहुँचेगा और मुमे पूर्ण विश्वास है कि डा० राजेन्द्र- 
प्रसाद ऐसे अयास को यथाशक्ति रोकेंगे। (हथे ध्वनि) ह 


भाषण समाप्त करने के पहले में इस सभा के सर्वेसत्ता सम्पन्न होने के प्रश्न 
के एक पहलू की चर्चा कहूँगा। इस सभा के सामने सिर्फ विधान बनाने का ही 
काम नहीं है, बल्कि इसे यह भी तय करना है कि विधान कार्यान्वित केसे किया 
जाय । दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि उन लोगों से अधिकार लेना है, 
जितर्के हाथ में आज हैं। अधिकार या सत्ता किस तरह हस्तान्तरित की जाय 
इसका निशेयभी यह सभा ही करेंगी । मेरी शाय में सम्राट की सरकार के इस दावे से 
कि सत्ता हस्तान्तरित करने की पद्धति का फेसला वह करेंगी, सभा की सत्ता को 
कम नहीं करता । सत्ता हृश्तान्तरित करना इन्होंने मंजूर कर लिया है। में सभा का 
ओर अधिक समय नहीं लेना चाहता। 


महोदय, आपको इस सभा का सभापति पाकर हमें अभिमान है ओर हम 
आपकी पूर्ण सकता को कामता करते हैं । (तुमुज्ञ हथेध्वनि) 


“सभापति (डा० सच्चिचि रानन्द सिनहा): इस सभा के दो बड़े प्रमुख स रस्य 





महान्‌ दाशेनिक और अध्यायक सर सबपल्ली राधाकृशन्‌ ओर परम प्रसिद्ध शासक 
सर एन० गोपालंस्तामी आयंगर ने डाक्टर राजेन्द्रतससाद को बधाई देते हुए सभा 
के समक्ष अपना भाषण दिया है. ओर प्रासंगिक रूप से कतियय उन प्रश्नों पर 
भी अपना मत व्यक्त किया है जो डा० राजेन्द्रप्ससाद के सम्मुख उपस्थित होंगे । 


१२ भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
* [सभापति] 
अब मे आने वाले वक्ताओं से कहूंगा कि वे संक्षेप में डा० राजेन्द्रप्रसाद के 
सम्बंध में बोले, (हंसी) और विधान विषयक बातों को छोड़दें । 


अब में श्री एफ० एन्थानी को आमंत्रित करूगा कि वे सभा के समक्ष बोलें | 


*श्री एफ० एन्यॉनी (बंगाल : जनरल): अस्थायी सभापति महोदय , चंद मिनट 
पहले मुझसे यह पूछा गया कि क्या डा० राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देने में, उनका 
अभिननन्‍्दन करने में में भी शरीक होऊंगा। मेंने हादिक प्रसन्नता से यह आमंत्रण 
स्वीकार किया था । 


महोदय, डा० राजेन्द्र प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मुमे 
भहीं मिला है, पर में उन्हें जानता हूं और मेरे लिये यह अनावश्यक है कि में उनके 
शुणों और वहुविदित तथा पास्डित्य-पूण कारनामों की व्याख्या करू | जिस 
पद के लिये वह सर्व सम्मति से निर्वाचित हुए हैं, वह न केवल महान ओर 
अपूर्वे ही हे बरन्‌ साथ ही दुःसह भी है। आपका यह सतत कतेंव्य होगा, आपकी 
यह निरंतर चेष्टा होगी कि देश के भिन्न-भिन्न हितों पर आपकी समहेष्टि 
रहे | इन विभिन्न हितों ने ही इस देश को विशालता ग्रदान की है। आज हमें 
अपने नेताओं में सर्वाधिक जिन गुणों की आवश्यकता हे वे हैं सहिष्णुता, दुरदर्शिता 
ओर उदार दृष्टि। डा० राजेन्द्रश्साद के सम्बन्ध में मेंने जो कुछ भी सुना हे, 
उससे मुझे! विश्वास हैं कि आप उन नेताओं में हैं, जिनमें ये गुण प्रचुर मात्रा में 
वतमान हैं। मुझे! इस बात का भी विश्वास हे कि आज प्रत्येक भारतीय चाहे वह 
किसी सम्प्रदाय का हो उसकी स्वाभाविक और तीकत्र प्रवृति हे कि वह अपनी 
मातभूमि की महत्ता - वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। (प्रशंसासूचक 
ध्वनि) मुझे इस बात का भी विश्वास हे कि भाषा, सम्प्रदाय तथा सामाजिक जीवन 
सम्बंधी जितने भी भेद हों -- और हमारे भारत जेसे विशाल देश में ये तो 
अवश्य ही रहेंगे -- उदारता तथा व्यापक दृष्टि के गुणों से सुसम्पन्न नेता इन 
समस्त विभिन्‍न सम्प्रदायों को मिलाने में, उनकी एक सम्मिलित तीत्र धारा अवाहित 
करने में अवश्य सफल होंगे ओर यह विशाल धारा अपने पथ पर निर्वाष्य आगे 
बहती हुई हमारे देश को उसके गन्तव्य-स्थान, उसके अधिकार पूर्ण स्थान पर पहुँचा 
कर उसे संसार का अग्रणी बना देगी। अन्त में मुझे इस बात का भी विश्वास हैं 
कि में सभा की ही राय व्यक्त कर रहा हूं, जब में यह विश्वास अ्रकट करता हूं 


स्थायी सभापति को बधाइयाँ १३ 
कि डा० राजेन्द्र ससाद न केवल मर्यादा पूवेक ही बल्कि श्र प्ठतापूवंक अपने 
अतिष्ठित पद को सुशोभित करेंगे। (हथध्वनि) 


“सरदार उज्जलसिंह (पंजाब : सिख) : सभापति महोदय, डा० राजेन्द्र श्रसाद के 


सर्वेसम्मति से परिषद्‌ का सभापति चने जाने पर सभा एक स्वर से प्रशंसा गान कर 
रही है और मुझे बड़ा हणे है कि में भी इसमें अपना सुर मिला रहा हूं। वस्तुतः 
मेरा विश्वास है कि इस अपूर्व और ऐतिहासिक सभा के सभापति के लिए इससे 
अधिक उपयुक्त और सुन्दर चुनाव हो ही नहीं सकता। अपने अतृल त्याग 
आओर सेवा, अनुपम पाण्डित्य और योग्यता, सौजन्य और सर्वोपरि 
निष्कलंक चरित्र के कारण आप न केवल बिहार के ही वरन समस्त- 
भारत के आराध्य बन गये हैं। मुझे निश्चय हे कि सभा को इस बात पर सन्तोष- 
बोध होगा कि डा० राजेन्द्रमसाद के सभापति रहते हुये इस सभा की क्षमता 
पर सिवा उन नियन्त्रणों को, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया हैँ और कोई 
नियंत्रण या पाबन्दी न लगाने दी जायगी। वे ऐसे व्यक्ति हैँ जिनकी सच्चाई, 
चरित्र और विनम्रता दोष से परे हे। ऐसा व्यक्ति सभा के प्रत्येक सदस्य के विश्वास 
का अधिकारी हे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बह अवश्य सभा का विश्वास ग्राप्त 
करेंगे। में जानता हूं कि एक दल है जो आज सभा में उपस्थित नहीं हे, परन्तु में यह्‌ 
कह सकता हूं कि इस दल के लोग भी जो डा० राजेन्द्र प्रसाद के राजनीतिक विरोधी 
कहे जा सकते हैं, सभा के काये संचालन में उनकी निष्पक्षता और न्याय पर 
भरोसा कर सकते हैं।समापति जी, मुझे आशा है और पूरा भरोसा है 
कि उनके योग्य-पथ प्रश्शेन ओर प्रेरणा में यह सभा न केवल विधान 
बनाने में ही सफल होगी, बरन्‌ स्वतंत्र, अजातंत्रीय राज्य स्थापित करने में भी सफल 
होगी। परमात्मा से मेरी आश्थना है कि वह उन्हें उन दुःसह कर्त्तव्यों और कठोर 
दायित्यों के सम्पादन की शक्ति दे, जो खाद्यमंत्री तथा इस ऐतिहासिक सभा के 
सभापति के नाते उन पर लागू हैं। ह 


“सभापति (डा ० सब्चिदानन्द सिनहा) : अब में दरभंगा के महाराजाधिराज 
ल्ञेफ्टिनंट कनेल सर कार्मेश्वर सिंह से बोलने का अनुरोध करूगा। 


“माननीय महाराजाधिराज द्रभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह (बिहार : जनरल): 
न 


सभापति महोदय, वस्तुतः हम सबों के लिए आज अभिमान का दिन है 


१४ भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
ः_[ माननीय महाराजाधिराज द्रभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह ] 


भारंत के अधिकारी प्रतिनिधियों ने देशरत्न डा० राजेन्द्रससाद को उस' गौरब- 
शालिनी परिषद की सत्ता का संरक्षक चुना है। ऐसा करके उन्होंने न केवल उनकी 
महत्ता का ही आदर किया है, बरन्‌ हमारे प्रान्त को भी सम्मानित किया हें 
जिसके वे सर्वोत्कृष्ट रतन हैं। उनकी उत्क्ृष्टता आज स्वीकृत हुई हैं, इसका 
हमें अपर हे है। उनका चरित्र, योग्यता, विद्वत्ता, सौजन्य, त्याग, सेवाभाव 
ओर स्वोपरि माठभूमि के लिए उनका आत्मोत्सगें--ये सब गुण अवश्य ही लोगों 
को उनकी ओर आक्ृष्ट करेंगे। उन्हें उनका भी सम्मान और आदर 
प्राप है जो उनकी राजनीति के अनुयायी नहीं हैं | में उनका 
अभिनंदन करता हूँ उस संत पुरुष की तरह, जो घर और बाहर 
दोनों जगह समाहत है। में समझता हूं कि उनका काये बहुत गुरु है। उन्हें देश 
को दासता से हटा स्वाधीनता की ओर ले जाना हैं । सही रास्ते पर चलने में 
ओर पथ की असंख्य बाधाओं को पार करने में उन्हें हमको सहायता देनी होगी । 
जब भी हमारे अधिकारों पर आघात किया जायगा, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी 
ओर अपनी हृढ़ता, न्याय तथा निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पेंदा करना 
होगा। में उनके सौजन्य, कर्तव्य परायणता, उदार दृष्टि से सुपरिचित हूं। मुझे 
पूरा विश्वास है कि वह अपने महान पद की प्रतिष्ठा का जिस पर देश ने सर्व 
सम्मति से उन्हें बिठाया है और जो देश वासियों का सर्थोच्च उपहार हे-- 
निर्वाह सन्तोषपूर्वेक करेंगे। परमात्मा उन्हें स्वास्थ्य और दीघे जीवन दे, जिससे 
वे अपने दुःसह कतेव्य का पालन कर सर्के और अपने परिश्रम का फलोपभोग 
भी कर सकें। में उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके साफल्य की कामना 
करता हूं। मुके आशा है, उन्हें सभा के सभी सदस्यों का सच्चा सहयोग मिलेगा, 
जो उनके तत्वावधान में शान्तिमय उपायों से स्वराज-प्राप्ति के लिए यहां समवेत 


हुए हैं । 


“सभापति (डा० सच्च्चिदानन्द सिनहा) : डा० जोसफ आलुबन डी० सोज़ा | 


*डा० जोसफ आलूबन डी० सौज़ा (बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, इस 
ऐतिहासिक परिषद के स्थायी सभापति निर्वाचित होने पर डा० राजेन्द्र प्रसाद के 


अमिनन्दन-गान में बड़ी प्रसन्‍नता से में सम्मिलित होता हूं । गत दो दिन 
तक अस्थायी सभापति डा० सब्च्चिदानन्द सिनहा ने अपनी तेज समझ, वाक्‌ 


स्थायी सभापति को बधाश्याँ ह १5 | 
चातुय ओर सर्वोपरि अपनी रसिकता से परिषद्‌ का काय संचालन खूब खूबी 
से किया विधान-परिषद्‌ रूपी पोत को आपने कठिन तरंगों से पार कर किनारे, 
पहुँचा दिया है। पोत को विधान-रूपी समुद्र के तरंगों में लाकर उसे स्थायी 
सभापति के हवाले कर दिया है । इस समय यह्‌ कहना कठिन है कि इन उठती 
हुईं तरंगों का अन्तिम स्वरूप क्‍या होगा। परन्तु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं 
हैं कि स्थायी सभापति के सामने एक बड़ा ही दायित्वपूर्ण काये है। 
इस पुरानी और रूच्ची कहावत में कि “हर अंधकार में प्रकाश छिपा रहता है” 
मुझे पूरा विश्वास है ओर सदा बना रहेगा | इस विधान-परिषद्‌ पर काली घटायें 
छाई हुई हैं, परन्तु इसमें भी रजद-रेखा अवश्य छिपी हैं और इसी बल पर भारत 
के आसज्न और सुदर सुन्दर भविष्य का मुझे पूरा विश्थास है। 


डा० संब्चिदानन्द सिनहा ने अभी यह आदेश दिया था कि प्रथम दो 
बक्तत्ओं के बाद जो दक्ता आय वे डा० राजेन्द्र प्रसाद के अभिनंदन तक ही अपने को 
सीमित रखें ओर वेधानिक था ऐतिहासिक प्रश्नों पर न जाय॑ । पर मैं उनसे इस 
की अनुमति चाहता हूं कि में एक वेधानिक प्रश्न का लघु उल्लेख करू' । 


इस विधान-परिषद्‌ की तथा इसके विधान निर्माण सम्बंधी कार्य की सूचना 
आज से सौ बे पूर्व हमें मिल डुकी थी। हम यह तो नहीं कहते कि इसकी 
भविष्य-वाणी हो हुकी थी, पर इसकी सूचना अवश्य हमें मिली थी। आज 
सो वर्ष से कुछ अधिक हुआ, तब महामना बके ने भारतीय साम्राज्य पर ब्रिटिश 
नियंत्रण के लिए ट्र्टीशिप या अमानतदारी के सिद्धान्त को लागू किया। उस समय 
उन्होंने यह घोषित किया था कि बालक भारत ज्यों ही वयस्क होगा, हमारी 
अमानतदारी समाप्त हो जायगी। 


अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत राजनीतिक रूप में अभी बालिग नहीं हुआ 
हे? क्‍या अभी भी वह नाबालिग है ? जब में इस महती परिषद्‌ की पहली 
पंक्ति पर दृष्टि डालता हूं, तो मुके ऐसी बड़ी-बड़ी विभूतियां दिखाई देती हैं, जो 
चर्चिल, रूज़बेल्ट था स्टालिन का न केवल पाटे ही अदा कर सकती हैं; बल्कि 
उनसे अच्छा अदा कर सकती हैं । यह तो हुआ भारत के चरम श्र णी के नागरिकों 
के सम्बंध में। निम्न से निम्न श्रेणी के नागरिकों की--देहात के रहने वालों की-- 
आज क्या अवस्था है? यदि हमारे नेता आज देहात में उस रेयत से मिले जो 
कुछ दिनों पहले घोर अज्ञान में थी, जिसे अपने अधिकारों ओर आवश्यकताओं का 


शक 


१६ भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ३० 
[डा० जोसफ आलूबन डी० सौज्ा] 
भी ज्ञान न था और अब उससे स्वतंत्रभारत की चर्चा करें तो वह तुरंत उनसे कह 
उठेंगी “यदि आप स्वयं हमारे लिए आजादी नहीं प्राप्त कर सकते तो हम ख॒द उसे 
पाने की कोशिश करेंगे ” बह जानती हे कि यह उसका पावना हैं, उस का जन्म- 
सिद्ध अधिकार है। 


मेरी समझ में यह विधान-परिषद भारत के ब्वलिग होने का एक महोत्सव 
समारोह है और इसलिए हिन्द, मुसलमान, सिख, क्रिस्तान, पारसी, हरिजन, सबको 
यथा शीघ्र स्वत॑त्रता ग्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से काम शुरू कर देना चाहिए। 


इस काम में भुमेश विश्वास है कि हमारे स्थायी सभापति हमें सहायता 
देंगे और हमारा पथ-अदर्शन करेंगे। मध्यकालीन सरकार में आपने थोड़े ही दिनों 
से काये भार सम्भाला है, पर इन थोड़े दिनों में ही खाद्यस्थिति को सुन्दरता से काबू 
में लाकर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। उनके अल्पकालीन कार्यो 
से हमें इस बात का परिचय मिल गया है कि आप बड़ी लगन और योग्यता से इस 
परिषद्‌ का कार्ये-संचालन करेंगे। आप सबकी ओर से सेरी यह कामना है कि 
हमारे स्थायी सभापति को स्वाथ्य और शक्ति प्राप्त हो, ताकि वह इस परिषद्‌ के 
समापतित्व का शुरू भार वहन करने में समथ हों। 


*ह्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास: जनरल) : स्थायी सभापति महोदय, 
में इसे अपना परम गौरव समझता हूं कि इस महती सभा के सम्मुख खड़ा हो में 
सर्वेसत्ता सम्पन्न इस सभा के सर्वेसम्मत सभापति चुने जाने पर आपका अभिननन्‍्दन 
कर रहा हूं। ६ करोड़ अछूतों की ओर से, ६ करोड़ जमीन खोदने वालों और 
लकड़ी काटने वालों की ओर से, जो देश की राजनेतिक एवं आश्िक सीढ़ी के 
निचले पाये पर हैं, में आपका अभिनन्‍दन करता हूँ। सन्‌ १८६० में हमारे प्रान्त 
के अपने एक श्रद्धय नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के नाम एक खुली 
चिट्ठी भेजी, जिसमें अछूतों की असहाय अवस्था का चित्रण था, पर 
१६३२ में महात्मा गांधी को यह भार दिया गया कि वे इसकी रूप “रेखा 
निश्चित करे' कि अछूतों को किस तरह सहायता दी जाय। इसी स्मरणीय 
अवसर पर में आपके सम्पके में आया और यह जान पाया कि अछूतों के श्रति 
आपको कितनी सहालुभूति है। उसी समय से में यह जान पाया हूं कि आपने 

. हरिजन सम्प्रदाय की कितनी बड़ी सेवा भी की हैं और वस्तुतः इस परिषद्‌ 
का अल्येक हरिजन सदस्य आपकी इन अमूल्य सेवाओं से परिचित है। इनकी 


स्थायी सभापति को बधाश्याँ , १७ 
ओर से में यह विश्वास प्रकट करता हूं कि आपके सभापतित्व में यहां सबको 
समानता मिलेगी और इस विशाल देश के लिए जो भी विधान बनेगा, उसमें 
हरिजनों को उचित स्थान ग्राप्त होगा। में जानता हूं कि आप अपने महत्‌ पद 
पर मर्यादापूवेक आसीन रहेंगे और हरिजनों के साथ न्याय करेंगे, ताकि 
डनको ओर सम्प्रदायों के समान स्थान प्राप्त हो सके । आदरणीय महोदय, 
६ कऐड़ अद्डूत हिन्द, समाज की रीढ़ हैं, मुझे इस जात का पक्का विश्वास हें 
कि आपके अधिनायकत्व में जो विधान बनेगा, उसमें आप यह चेटा करेंगे कि 
हरिजनों को अयोग्यताओं या कमियों की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वे इस 
देश में औरों के समान अधिकार का उपभोग कर सके। 

श्री खान अब्दुल गफ़्फार खां साहब: जनाब सदर साहब, बहनों और 
भाइयो, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस एसेम्बली के बहस-मुदाहिसे में कुछ 
हिस्सा लैं, क्योंकि आप जानते हैं. कि में इस ख्याल का आदमी हूं कि बहुत तकरीरों 
ओर तारीफों कों मुनासिब नहीं समझता । लेकिन चंद भाइयों ने मुके मजबूर 
किया कि इस मौके पर मुझे भी कुछ जरूर कहना चाहिए | अघ में यहँ इस गे 
के लिये खड़ा हुआ हूं कि बाबू राजेन्द्र असाद को जो सभा की तरफ से इतनी बड़ी 
इज्जत दी गई है, उसके लिये में आपकी तरफ़ से और सूवा सरहद की तरफ से 
इनको मुबारकवाद द॑ । 

में राजेन्द्र प्रसाद को खूब जानता हूं और यह कद सकता हूं कि जो लोग 
जेलखानों में और मुसीबतों ओर तकलीफों की जगहों में इक रहे हों, उनको पोका 
मिलता हैं कि एक दूसरे को पहचान। चुनाचे मुफ़े यह फक्र है क्रि में बाच 
रण्जेन्द्रप्साद के साथ जेल में काफी मुद्दत तक रहा ह'। में इनको खूब जानता 
हूँ, में इनकी आह्तों से वाकिफ हूं। में यह कहता हूं कि सबसे बड़ी तारीफ 
जो में उनकी कर सकता हूँ और जिसकी हर एक हिन्दुस्तानी को जरूरत है, बह 
यह है कि इनके दिल में सेद-भाव नहीं हे। बदकिस्मती से हिन्दुस्तानियों के 
दिलों में सेद-भाव और खराबियां हैं। आप जानते हैं कि एक खाना हिन्द के 
लिए है ओर दूसरा मसलमान के लिए। में यह दावे से कह सकता हूँ कि बाबू 
राजेन्द्र प्रसाह का दिल सबके लिए एक है। में यह बात महसूस करता हूं और 
मुझे; इस बात का दुख भी है कि मेरे मुस्लिम लीग वाले भाई इस सभा में नहीं 
हैं, में यह भी देखता हूं कि हिन्दुस्तान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वह हमारे सुन 
सरहद के लोगों से और खास कर मुझ से नाराज से हैं। वह कहते हैं कि आप 
मुसलमानों के साथ नहीं हैं। हमेशा जब में रेल में सफर करता हूं, तो ऐसी ॥त 


श्८ भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[ श्री खान अब्दुल गफ़्फार खां साहब ] 
'मुझ़े बहुत से भाई कहते हैं, लेकिन हमेशा में उनको यही जवाब देता हूं कि मैं 
हमेशा मुसलमानों के साथ हूं और उनसे जुदा नहीं हूं। जब वह कहते हैं. कि तम 
लीग के साथ नहीं हो तो में कहता हूँ कि लीग के साथ होना कोई जरूरी बात 
नहीं है, क्योंकि यह तो सियासी जमाअत है और हरएक आदमी अपना ख्याल 
रखता है और रख सकता है। मैं यह कहता हूं कि हर आदमी को यह आजादी 
होती चाहिए और उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। हर आदमी को यह हक 
हासिल है कि जिस चीज़ को वह ईमानदारी या दियानतदारी से कौम ओर 
मुल्क के लिये बेहतर समझे वही करे। इस वक्त यह कोई नहीं पूछे सकता कि में 
कांग्रेस के साथ क्यों हूं। में मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग तालीम में आप से 
बहुत पीछे हैं और यह भी मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग दौलत में भी आपसे 
बहुत पीछे हैं। हमारा छोटा सा सूबा है, आपके बड़े-बड़े सूबे हैं, लेकिन यह में 
कह सकता हूं कि सूबा सरहद के लोग हिन्दुस्तान के दूसरे: सूबों से अगर आगे 
नहीं है ठो पीछे भी नहीं हैं । जब हम हिन्दुस्तान की उस वक्त को तवारीख पढ़ते 
हैँ जब कि अंग्रेज नहीं आये थे और फिर अब जब कभी हिन्दुस्तान के सूबों में, उसके 
मुख्नतलिफ हिस्सों में फिरने का मोक्ता मिलता हे--शहरों में नहीं देहात में 
क्योंकि में देहाती आदमी हूं--ठो मैं देखता हूं, इस खुश हिन्दुस्तान के बच्चों ओर 
देहातियों में कितनी गरीबी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि मुल्क की तरक्की 
और बहबूदी का जो भी काम हमारे दिल में आता हे और हमारी ख्वाइश होती दे कि 
उसे पूछ करें, तो हम देखते हैँ कि उसमें बड़ी रुकाबर्ट डाली जाती हैं.। हमारा मुल्क 
ओर क़ौम तबाह ओर बर्बाद हो रहा हैं, पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते 
इस बेबसी ने सूबा सरहद के लोगों को मजबूर कर दिया है और हम बिल्कुल तंग 
आगये हें । हमारे दिमागों में ओर दिला में यह खयाल पेदा हो गया है कि जब 
तक इस बदकिस्मत मुल्क को आजाद नहीं कर लेते, इसको तबाही ओर, बर्बादी दूर 
नहीं होगी। मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को बताना चाहतां हूं कि हम इसलिए कांग्रेस 
के साथ हैं कि हमारा यकीन है कि कांग्रेस इस मुल्क को आज़ाद कराना चाहती है 
आर हम सममभते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है जो इस देश की गरोबी 
को दूंर कर सती है। हम कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि हम लोग गुलामी से तंग 
आंगये हैं। में यह भी बताना चाहता हूं कि अगर तालीम में हम लोग पीछे हैं 
तो उस अहिंसात्मक युद्ध मं जो सन्‌ १६४२ में शुरू हुआ था, सिर्फ एक सूबा सरहद 
डी था जिसने अहिसात्मक उपायों से काम लिया था और युद्ध किया था। 


स्थायी सम्वःति वो वध्वहयों श्र 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द,सिनहा) : अब में कु्गे के प्रतिनिधि मि० पुनाका 


से कहूंगा कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें । 


*श्री सी० एम० पुनाका (कु ) : सभा-ति महोदय, में इसे अपना सम्मान और 


सौमाग्य समझता हूं कि पूवे वक्ताओं की अभिव्यक्ति को दुहराने के लिए में भी यहां 
खड़ा हूँ। स्थायी सभापति महोदण, में छुगे से छाया हूं और कृ्गे निवासियों की 
ओर से आपका सादर अमिननन्‍्दन करता हूं। राष्ट्रपति की हेसियत से आपने 
हमारे ग्राग्त का दौरा किया था और हमें अपनी बहुमूल्य सलाह दी थी, 'जससे 
आज़ादी के आन्दोलन में हमें बड़ी सहायता मिली थी। आदरणीय महोदय, में 
लम्बा सापषण देना नहीं चाहता। संक्षेप में हम आपको अपना सादर 
अभिनन्दन समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में 
इस सभा को पूरी सफलता मिलेगी | (हषेध्वनि) 


*सभाणति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : श्री एच० वी० कामठ कृपया सभा के 
समक्ष अपना भाषण दे। 


*अ्री एच० वी० कासठ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : सभापति महोदय, 


स्थायी सभापति के निर्वाचन पर इस पुनीत परिषद्‌ के बहुसंख्यक सदस्यों ने अभि- 
नंदन गायन किया है और यदि आपकी अनुमति है, तो में भी इसमें सम्मिलित 
होता हूं। यह परिषद्‌ भारत में अपने किस्म की पहली परिषद्‌ है। इस पनीत और 
प्रसन्नता के अवसर पर जब हमने देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी सभापति के 
गौरवमंडित आसन पर सबै सम्मति से बेठाया हे, हमारे लिए यह स्मरण रखना 
अच्छा है कि हम इस स्थिति में क्‍्योंकर पहुँचे हैं। हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, 
भारतीय जाति की सम्मिलित इच्छा-शक्ति ओर परिश्रम से, महात्मा गांधी द्वारा 
परिचालित भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कठोर तप ओर बीरोचित संग्राम से और 
साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेठृत्व में परिचालित:आज़ाद हिन्द फौज की 
बहादुराना लड़ाई से । यह मेरे बस की बात नहीं है कि में डा० राजेन्द्र प्रसाद के 
हृदय और मस्तिष्क की खूबियों का वन करू । भारत की आत्मा उनमें स्वयं 
सन्निहित हे--वह आत्मा जिसने हमारे ऋषियों ओर मह्‌र्षियों को परब्रह्ममय- 
विश्व के प्राचीन परन्त चिर नवीन सिद्धान्त की शिक्षा देने की प्रेरणा दी--बही 


आत्मा डा० राजेन्द्र प्रसाद में सन्निहित हे। जब में उनको देखता हूं तो मुझे गुरुदेव 


२० भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[ श्री एच० बी० कामठ | 

' रवीन्द्रनाथ टेगोर- की वह. कविता याद आज्ञाती है, जिसका भाव हे “भगवन 
मुझे बह शक्ति दो कि सेवा ढारा अपने प्रेम को साथंक रख सक ; मुभमें वह 
बल दो कि में अपनी समस्त शक्ति को श्रद्धा और प्रेम से आपकी इच्छा के सामने 
समपित कर सकं ” । इस ऐतिहासिक अवसर पर में डा० राजेन्द्र प्रसाद का सादर 
अभिनन्दन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं।सवे शक्तिशाली परम दयालु 
परमात्मा से मेरी प्राथेना है कि वह डा० राजेन्द्र अ्रसाद को शक्ति और स्वास्थ्य दे, 
उत्साह ओर साहस प्रदान करे; जिससे परिषद्‌ रूपी छोटी नोका को वह खेकर सुख 
और शान्ति, स्वातंत्रयथ और सम्मिलन के तट पर लगादे। मित्रो, मेंने अपना वक्तव्य 
समाप्त किया। हां बेठने के पहले में इतना कहना चाहता हूं कि गीता का 
निम्नलिखित संदेश सदा हमें ध्यान में रखना चाहिए । 


“ उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वराज्िबोधत । ? 
जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो । जय हिन्द । 


“सभापति ( डा० सच्चचिदानन्द सिनहा ): अब श्री सोमनाथ लाहिरी सभा के 





समक्त अपना भाषण देंगे। 


*श्री सोमनाथ लाहिरी ( बंगाल : जनरल ) : कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 


जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे! गौरव है, में सवे सम्मति से परिषद का स्थायी 
सभापति चुने जाने पर डा० राजेन्द्र गसाद का अभिनन्दन करता हूं। 


श्रीमान्‌ डा० राजेन्द्र असादजी, जब आप राष्ट्रीय महासभा के सभापति थे, 
तब हमारी पार्टी ने आपका घेये, आपकी सहन शीलता देखी । दसरे दल के दृष्टि- 
कोण को जानने की तीत्र अभिलाषा भी हमने आपमें देखी | महोदय, में आशा 
है कि परिषद्‌ के सभापति पद पर रहकर आप अपने इन शुणों पर सदा अमल 
करेंगे ओर हमें भी औरों की तरह अपना मत व्यक्त करने की पूरी सुविधा देंगे। 
जनाब, एक जरूरी बात जो हमें याद रखनी हे वह यह हे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
अभी भी हम पर सत्ता रखता है। इस परिषद के किसी भी सदस्य का रूप, राज- 
नेतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, हमें पक्का विश्वास हे कि स्वन्नंत होने की एक 
तीघ्र आकांक्ा सब में जोर मार रही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंधनों से सद्य: 
ओर सम्पूरो रूपेश स्वतंत्र हो जाने की ज़बदेसत भावना सब में वर्तमान है । त्रिटिश 
साम्राज्यवाद ने गत दो शताब्दियों से हमारा रक्त शोषण किया है और आज 


स्थायी समापति को बचाश्याँ है 

भी अपनी सेना से, अपने वाइसराय से, अपनी नौकरशाही से, अपनी आर्थिक 
जंजीरों से, तथा अपने मित्र -देशी रियासतों के शासकों-की मदद से हमको दबाये 
बेठा है। जनाब, बहुत से लोग आपसे यह आशा करेंगे कि सभापति पद्‌ पर 
आसीन होकर आप सब दलों के अ्रति निष्पक्ष रहें। पर आप देशभक्त हैं, तपे-तपाये 
देशभक्त हैं और उन मामलों में जहां कि हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है--अपने 
दही एक वर्ग के विरुद्ध नहीं, सेक्शन और कमेटी के शब्द्जाल के झूगड़ों से नहीं, 

वरन्‌ त्रिटिश वायसराय को, जिटिश सेना को यह से हूट जाने का आदेश देकर 
बल्कि हट जाने के लिए उन्हें दाध्य करके--ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमें 

अपनी सत्ता स्थापित करनी है, हम आपसे निष्पक्ष रहने की आशा नहीं करेंगे। हमें 

तो इसका विश्वास है कि हम अपनी सत्ता की घोषणा यहां और अभी ही कर सकते 

हैं। यह पुनीत परिषद अभी ही इसकी यह घोषणा करके कि हम अब आज़ाद हैं, 
हम अब ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटिश वायसराय और उनके शब्द्जाल की सत्ता 

नहीं स्वीकार करते, संग्राम का श्रीगणेश कर सकते हैं ओर जनता का आवाहन कर 

सकते हैं | मेरी तो अभिलाषा है कि हम इस परिषद में ही इस वात की घोषणा 

करदें कि सत्ता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अब हम मंत्रिमंडल की योजना, 
अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जनित श्रम के चक्कर में न आयेंगे । में जानता हूं 
कि भ्रम मुश्किल से पिंड छोड़ता है। मुझे! विश्वास है कि इन भ्रमों को दर करने में 
मंत्रिमंडल की पेशाचिक योजना--वह योजना जिसने हमें आज संसार में हास्या- 
स्पद्‌ बना दिया है--के विरुद्ध भारतीय जनता को पुनः दृढ़ भाव से युद्ध संल्षग करने 
में आपकी पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल की योजना से उत्पन्न आठ-युद्ध 
तथा सृत्यु की काली छाया के बीच आज हम यहां समवेत हुए हैं और... ..... .. । 


*सभापति (डा० सब्चिदानन्द सिनहा) : मिस्टर लाहिरी, क्षमा कीजियेगा मैं 


टोक रहा हूं । आप डा० राजेन्द्र प्रसाद के सम्बंध में कुछ फरमा सकते हैं। 





*ओ सोमनाथ लाहिरी: में यह जानता हूं। इसीलिए तो मैने डा० राजेन्द्र 


असाद की प्रशंसा की है और आशा है अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपना 
इृष्टिकोण सामने रखने के लिए हमें भी उनसे वही उदारता प्राप्त होगी, जो दूसरों 
' को होती हैं। हम यह इसलिए कहते हैं कि हमारा यही अलुभष रहा है कि हम 
जब भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, हमसे संत्षिप्त होने को कहा जाता है। वस्तुतः 
यहां भी बोलने के पहले ही मुझे! दो बार कहा गया था कि संक्षेप में अपना वक्तव्य 
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समाप्त करू। अस्त, में इसकी परवाह नहीं करता । इस परिषद के सभापति 
के नाते में जिस बात की उम्मीद डा० राजेन्द्र अ्रसाद से करू गा, वह यह है कि वे 
हमारे देशवासियों के भ्रम को दूर करने में, हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतः प्रकट करने 
में तथा मंत्रिमंडल की योजना को ठुकरा कर संघ के लिए सबको सम्मिलित होने 
में सहायता देंगे । 

*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : माननीय सदसस्‍्यो, आप इस बात से 


अवश्य ही सहमत होंगे कि मैं गलतियों से परे नहीं हूं। अब में श्री जयपाल सिंह 
से कहेगा कि वे चंद मिनटों में अपना मंतव्य पूरो करे । वे छोटा नागपुर के आदि- 
निवासियों के प्रतिनिधि है। 

*श्री जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): सभापति महोद्य, में आपको धन्यवाद 
देता हूं कि आपने नागपर के आदि निवासियों के-प्रतिनिधि की हेसियत से मुम्े 
अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। डा० राजेन्द्र प्रसाद का 
अभिनन्दन करने को में चन्द बातें कहना चाहता हूं और विशेषतः आदि निवासियों 
की ओर से। जहां तक में समझता हूं हम केवल पांच सदस्य ही यहां हैं। पर 
हमारी संख्या कई लाख है और वस्तुतः भारतवषे हमारा हे । 'क्किट इन्डिया' 
(भारत छोड़ो) कुछ दिनों से प्रचलित हुआ है। मेरी तो यह दृढ़ आशा है कि 
यहां के आदि निवासियों के पुनः स्थिर होने और पूर्वावस्था में आने का यही समय 
है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, फिर बाद में आये हुए लोग यहां 
से कूच करें और तब यहां के मूल निवासी यहां रह जायंगे। सचमुच हमें बड़ी 
प्रसन्नता हैं कि डा० राजेन्द्र श्रसाद को हमने इस परिषद का स्थायी सभापति पाया 
हे। चूँकि डा० राजेन्द्र प्रसाद उस प्रान्त के हैं जिसके दक्षिणी भाग में आदि- 
निवासियों का एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है जेसी भारत भर में ओर 
कहीं नहीं हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने मामलों में उनसे पूर्ण सहानुभूति 
पायेंगे। उनकी योग्यता के सम्बंध में में कुछ नहीं कहना चाहता, वह सब विदित 
है। हम यही कहकर अपना . वक्तव्य समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि डा० 
राजेन्द्र प्रसाद से जहां हमें सहानुभूति मिलेगी, वहीं यह सभा भी उनके साथ वेसा 
ही सहानुभूतिपुणं व्यवहार करेगी। (हषेध्वनि) 


“सभापति (डा० सश्िदानन्द सिनहा) : अब में भारत-कोकिला, बुलबुल्े 
हिन्द से अनुरोध करू गा कि वे सभा के समक्ष अपना भाषण दें, पर गद्य में नहीं. 


स्थायी सभापति को बधाश्या स्ट्ट 
पद्म में । (हंसी और हथेध्व॑नि) 
(श्रीमती सरोजिनी नायडू तुमुल करतत्वनि के बीच रंगमंच पर आई”) 


“श्रीमती सरोजिनी नायडू (विद्ार: जनरल): सभापति महोदय आपको 


मुझे सम्बोधित करने का तरीका वेधानिक नहीं है । (हंसी) 
“सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा) : आडर, आडेर, सभापति पर कोई 
आहुंप नहीं किया जा सकता। (ज़ोर की हंसी) 


“श्रीमती सरोजिनी नायडू: इस अवसर पर मुमे असिद्ध काश्मीरी कवि की 
ये पंक्षियां याद आरही हैं :-- 


म्छ, 


“बुलबुल को गुल मुबारक गुल को सखुन मुबारक। 
रंगीन तबियतों को रंगे सखुन मुबारक ” 


मेरेमहान नेता और साथी, आज हम लोग डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा में दो हुई 
इन्द्रधनुष के समान सुन्दर बहुरंगी वक्तृताओं के अवाह में वह रहे हैं। ( इषेब्वनि ) 
में नहीं समझती कि कवित्त-कल्पना भी इन्द्रधनुष की सुमनोहर आभमा म॑ और कोई 
सुन्द्ररता जोड़ सकती है । इसलिए में तो स्वर्य राजेन्द्र बबू के आदशे का अनुकरण 
करती हुई विनम्र और अल्पभाषी होकर किसी कुलाचार ए्ं॑ गृहस्थी सम्बंधी अश्नों 
तक ही अपने को सोमित रखूँगी जेंसा कि एक महिला को चाहिए। (हंसी ) हम 
सभी अपने महान दाशेनिक सर राधाकृष्णन के वक्‍तृत्व-कल्ा के प्रवाह में वह गये 
और मालूम होता है कि वे भी दृश्यस्थल से तिरोहित हो चले हैं। 


श्रीं सर राधाकृणन्‌ : न, न, मैं यहां वतेमान हूं । ( ओर हंसी ) 


*छ्रीमती सरोजिनी नायडू : आपने अपनी वक्‍तता से हम पर ज्ञान-चृष्टि की 


है। भिन्न-भिन्न प्रांत, मत और सम्प्रदाय के अन्य सभी वक्ताओं ने ओर हमार 
सद्य: पूर्व वक्ता ने भी जो अंग्र जों के भारत छोड़ने के बाद हम सबको भारत छोड़ने 
का आदेश देकर इस देश पर आदिवासियों का दावा पेश कर रहे हैं, सबने बारी- 
बारी से अपने सत व्यक्त किये हैं, पर राजेन्द्र बाबू के सम्प्ंध में सभी <कम त हैं। 
प्रथम जब मुमसे कहा गया कि मैं राजे-द्र बाबू के सम्बंध में कुछ कहूँ, तो मैंने 
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जवाब दिया था कि मेरे लिए यह तभी सम्भव हे जब मेरे पास सोने की कलम 
ओर शहद की स्थाही हो, वर्योकि रंसार भर की स्याही भी काफी नहीं है, जिससे 
राजेन्द्र बाबू के गुणों का वए न किया जा सके या उनकी गुणावलि का अभिनन्द्न 
किया जा सके । हमारे थक पूर्ष वक्ता ने ठीक ही कहा था-यय्यपि में 
उनके कथन के एक भाग-से ही सहमत हूँ--कि परिषद के अस्थायी और स्थायी 
सभापति दोनों दी की जन्म भूमि बिहार हे और दोनों ने ही विहारोत्पन्न भगवान्‌ 
बुद्ध के कतिप्य शु्शों को अपना लिया है । मैने कहा कि उक्त वक्ता की एक बात से 
में सहमत हूँ दुसरी से नहीं । जिस बात से में सहमत हूं वह यह है कि राजेन्द्र- 
प्रसाद जी आध्यात्मिक रूप से करुणा, ज्ञान, त्याग, और प्रेम के अवतार भगवान 
बुद्ध के वंशज हैं । कई वर्षों तक उनके घनिछ संपके में रहने का सौभाग्य मुमे 
मिला है। वह हमारे नेता है, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई ह--बहुत छोटे, 
वह मुझसे पूरे पांच साल छोटे है यह बात मुके उनके जन्म-दिवस पर मालूम 
हुई--इसलिए में इस स्थिति में हूँ कि उन्हें आशीर्वाद द॑ और उनका अभिनग्दन 
भी करू' । प्रत्येक वक्ता ने इस सभा में विश्वास के साथ यह कहा हे कि राजेन्द्र बाबू 
सभा के संरक्षक रहेंगे, इसके जनक स्वरूप रहेंगे । पर मेरी कल्पना में वह संरक्षक 
एक कठोर खंड धारी न होकर एक सुमनोहर पृष्पधारी देवद्त के समान होगा, जो 
मानव हृदय पर विजय पाता हैं। यह इसलिए कि राजेन्द्र बाबू में स्वाभाविक 
माधुये है जो बल का काम करता है, उनमें अनुभव जन्य सहज ज्ञान है, शुद्ध 
दृष्टि है, रचनात्मक कल्पना शक्ति और विश्वास है, जो गुश उन्हें स्वयं भगवान 
बुद्ध के चरणों के सज्िकट पहुँचा देते हैं। इस सभा-भवन में कुछ जगह खप्ली 
दिखाई दे रही हैं और इन मुस्लिम बन्घुओं की अनुयस्थिति से मुमे हार्दिक क्लेश 
है। में उस दिन की ओर देख रही हूँ जब ये बन्घु सी चिर परिचित मिन्र मि० मुहम्मद 
अली जिन्ना के नेतृत्व में यहां उपस्थित होंगे । यद्दि इसके लिए प्रोत्साहन आवश्यक 
है, जादू की छड़ी जरूरी है तो में समझती हूँ कि राजेन्द्र बाबू का सहज सौजन्य, 
उनकी बुद्धि और उनका निर्माणात्मक विश्वास इसका काम करेंगे। मुमके आशा हे, 
ओर में विश्वास करती हूँ कि यह आशा ठीक है कि मेरे मित्र डा०.अम्बेडकर, जो 
आज इतने विरोधी हैं, शीघ्र ही इस विधान-परिषद्‌ के कट्टर समर्थक बन जायेंगे 
ओर उनके द्वारा इनके लाखों अनुयायियों को भी यह वोध हो जायगा कि ल्नके 
हित भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जेसे और अधिक सुविधा आप्त वर्गों के । मुमे 
आशा है कि आदिवासी भी, जो अपने को इस देश का मौलिक स्वामी समभते हैं 


स्थायी सभापति को बधाइयाँ २० 
यह जान जायेगे कि इस परिषद में जाति ओर धम का, प्राचीन और नवींब को 
कोई भेद-भाव नहीं हे | मुमके विश्वास है कि इस देश का छोटे से छोटा अल्प- 
संख्यक सम्प्रदाय भी, उसे चाहे जिस रूप में यहां प्रतिनिधित्व मिला हो, यह 
अनुभव करेगा कि उनके हितों की रखवाली काला एक ऐसा सतर्क ओर स्नेह- 
परायण संरक्षक है. जो कभी भी ऐसा न होने देगा कि सुविधा प्राप्त सम्प्रदाय 
उनके जन्मजात अधिकारों को समानता और सम अवसर के अधिकारों को रतक्ती- 

भर भी दबा सके। सुझे आशा है कि देशी नरेश भी, जिन में बहुतों को में अपना 
मित्र मानतो हूं, जो आज चिन्ता, अस्थिरता अथवा भय में पड़े हैं, यह समम्त 
जायंगे कि भारत का विधान ऐसा विधान होगा, जो प्रत्येक भारतीय को चाहे राजा 
हो या रंक सबको स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करेगा । में चाहती हूं कि सभी लोग 
इसे समझे, सभी इसका विश्वास करें और ऐसी समझ ओर ऐसा विश्वास उलनन्‍्न 
कराने का सर्वोत्तम माध्यम है राजेन्द्र वाबू की संरज्षकता और उनका तत्वावधान | 
मुझे बोलने के लिए कहा गया है पर कितनी देर तक ९ में समझती हूं कि मुझे निश्चय 
ही इस पुरानी कहावत का खंडन करना चाहिए कि “ओरत अन्त में बोलती है और 
वहुत ज्यादा बोलतो हे ”। में अन्त में तो वोल रही हूं पर इसलिए नहीं कि में 
औरत हूं बल्कि इसलिए क्िआज मैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा की मेजबान 
(यजमान) हूं और महासभा ने प्रसन्‍तता-यूवेक इन अतिथियों को जो सभा के 
सदस्य नहीं है, विधान बनाने में हमारा साथ देने के लिए आमंत्रित किया है 
ओर यह विधान भारतीय रव॒तंत्रता का अमर विधान होगा। 
मित्रो, में राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा नहीं करती और न उनकी सिक्ारिश ही 
करती हूं। में तो यह जोर देकर कहती हूं कि वे आज भारतीय भाग्य के, उसके 
लक्ष्य के प्रतीक हैं। वह हमें विधान बनाने में सहायता देंगे और ऐसा 
विधान बनाने में जो हमारी मात-भूमि को आज भी श्रखला में वद्ध मारत-मभूमि 
को उसका उचित स्थान दिलायेगा और उसके हाथ में शान्ति, स्नेह ओर स्वातंत््य 
का प्रदीप दे उसे संसार का पथ-अदेशक बनायेगा | 
बर्फानी छतों और समुद्री दीवारों के चिर प्राचीन अपने भवन में खड़ी होकर 
हमारी सारत-भूमि मानव इतिहास में फिर एक बार ज्ञान और प्रेरणा का दीपक 
जज्ञाकर संसार के स्वातंत््य पथ की आलोकित करेगी। इस तरह पुनः उसे अपना 
'संतति का गौरव और संतति को अपनी माता का गौरव प्राप्त होगा । 
*सभापति (डा० सच्चिदानन्द सिनहा): माननीय सदस्यो, अन्तिम वक्ता ने यह 


कह कर कि बहँसियत औरत के अन्त में बोलने का अधिकार उन्हें है, मेरा बोलना ही 


डे भारतीय विधान-परिषद (११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 


* [सभापति] हे 
रोक दिया, पर आप में से बहुतेरे जो कानृनदां हैं, यह जानते हैं कि आखिरी बात 


आखिर आखिरी बात है। 


में आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोके रखूंगा। अगर मैं चाहूं तो 
कल सुबह तक आपको रोके रख सकता हूं, क्योंकि इस महती सभा में जो लोग 
अभी यहां मौजूद हैं, उनमें में ही एक नाम का ऐसा व्यक्ति हूँ, जिसे डा० राजेन्द्र 
प्रसाद को गत ४४ वर्षों से घनिष्ठ रूप से जानने की सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त हे । 
मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब उन्होंने सन्‌ १६०२ में कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की, जिसका विस्तार उन दिनों आसाम से पंजाब और सीमाप्रांत तक थाः 
मेट्रीकुलेशन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. मुझे याद है कि उन्होंने जब 
मेट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया था तो मैंने “हिन्दुस्तान रिव्यू” में जिसका 
तब मैं संचालक था और आज भी हूँ इस आशय का एक नोट लिखा था कि 
राजेन्द्र प्रसाद सरीखे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को कोई भी वस्तु अग्माप्य नहीं हे । 
मैंने कहा था कि हम लोग इस बात की भविष्यवांशी कर सकते हैं 
कि वे एक दिन भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभावति बनेंगे और 
सभापति का भाषण पढ़ते समय जेसा कि गतबषे लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 
में सर नारायण चन्द्रावरकर के साथ हुआ इन्हें भी वायसराय से पत्र मिलेगा, 
जिसमें उन्हें हाई कोर्ट की जजी देने की बात लिखी होगी । इनके सम्बन्ध में उस 
समय मैंने यह भविष्यवाणी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा के एकाधिक- 
बार सभापति तो हुए पर हवाई कोर्ट का जज न होकर इन्होंने मुके अवश्य ही बहुत 
निराश किया है। भला मैं क्‍यों इतना चिंतित था कि वे हवाई कोट के जज बनें ? यह 
इसलिए कि उस पद पर पहुँच कर ये अपनी खतंत्र न्याय-बुद्धि और तीत्र आलोचना 
से त्रिटिश नौकर शाही के प्रबंध विभाग को ठीक कर देते। परन्तु यदि 
डा० राजेन्द्र प्रसाद हाई कोर्ट के जज नहीं हुए तो भारतीय विधान-परिषद्‌ के स्थायी 
सभापति तो निर्वाचित हुएं। आज मुझे; इस बात का गौरव है और मेरे जीवन 
का यह महत्तम गौएव है कि मैं उन्हें विधान-परिषद्‌ का प्रथम भारतीय सभापति 
कह कर सभापति के आसन पर आसीन करता हूं (जिसको आयोग्यता पूर्वक कई 
दिनों तक में सम्माले रहा)। (हर्षेध्वनि) अब मैं सभापति का आसन खाली करता 
हूं और इस महती सभा की ओर से डा० राजेन्द्र प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि 
वे आकर इसे सशोभित करें । वे स्वेथा इसके योग्य हैं । 
( इनकलाब जिन्दावाद, राजेन्द्र बाबू जिन्दावाद की ध्वनि) 


स्थायी सभापति को बधाश्याँ _्छ 
(इसके बाद अस्थायी सभापति डा० सचिदा नन्द्‌ सिनहा ने सभापति का आसंन 
खाली किया और । हर्षध्वनि के बीच माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया) | 


आचाये जे० बी० कृपलानी (सर्युक्तम्रांतः: जनरल): सभापति महोदय, 


अंग्रेजी में इतनी वक्त ताएं हुई हैं कि यह जरुरी है कि में जो कुछ बोल वह हिन्दी 
में ही बोले । मैंने हिन्दुस्तानी ही में डा० सिनहा को इस सभा के अस्थायी सभापति 
होने की दावत दी थी और यह ठीक होगा कि आपकी तरफ से में डा० सिनहा 
को मुवारकवाद दूँ जिन्होंने इस खूबी से अपने काम को पूरा किया है। हम लोग 
नहीं समझते थे कि सचमुच आप हम सब लोगों से उम्र में बड़े हैं | में यह कहंगा 
कि मैं डा० सिनहा साहब से उम्र में वहुत कम हूं, लेकिन फिर भी मुझको अपने 
केशों पर अभिमणन है। मैं देखता हूं उनके केश मुझ से ज्यादा काले हैं और जिस 
बुलंद आवाज़ से आपने हमलोगों को अपनी जगह पर बिठाया और 'आडेर, आडेर, 
कहा, इससे तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि आप हम लोगों से उम्र में भी बड़े हैं । 
ओर फिर आप उस जोश से जिसको जवानी का जोश समझना चाहिए, कभी-कभी 
हम लोगों के संशोधन को भी खतम कर देते थे। एक संशोधन पर आपने कहा 
“मुझे आशा है आप विवेक से कास लेगे?। यदि हम लोग इसके बाद कुछ कहते 
तो हमारी विवेकबुद्धि पर उन्हें संदेह होता और इसीलिए हमें चुप होकर 
बेठना पड़ा। आप इस तरह अपने काम को खूबी से अंजाम देते रहे और इसके 
लिए में आपको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस रसिकता के 
साथ आपने यह काम निबाह्य है उसी रसिहृता से आप हम लोगों के साथ आकर 
बेठेंगे और इस काम में हम लोगों का साथ देंगे। 





सभात्ति (मा० डा० राजेन्द्र प्रसार) : बहनो और भाइयो, में उम्मीद करता 


हूं आप मुझे माफ़ करेंगे और बुरा न मानेगे, अगर में यह कहूं कि इस वक्त इस 
भार से में अपने को दवा हुआ महसूस कर रहा हूं, जो आपने मुझे इस ऊँल्‍े पद 
पर चुन काके मेरे कन्‍्यों पर डाला हैं। आपने मुझे! इस पद पर चुनकर एक 
इतनी बड़ी इज्जत दी है, जो हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ी 
इज्जत हो सकती हैं | अगर आप माफ करें तो मैं यह भी कहूंगा कि इस देश में 
जहां जातिन॑ति के इतने भूगड़े फेले रहते हैं, आपने हमको चुनकर अपनी जाति 


ना 


श्प भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 

. | सभापति ] 
से एक तरह बाहर कर दिया है ओर अपनी जात-पांत में बेठने से मुके वंचित करके 
एक अलग दूसरी जगह, दूसरे किस्म की कुर्सी पर बेठने के लिए मजबूर किया 
है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने मुफे अपने से अलग हटा दिया है, बल्कि 
शायद आप में से हर एक यह भो उम्मीद रखेगा कि इस सभा के कार्यों में में कोई 
ऐसा काम न करू' जिससे यह बात जाहिर हो कि में किसी एक दल का आदमी हूं 
या किसी एक फिरके का आदमी हूं। आप यह आशा रखेंगे कि यहां जो कुछ 
में कछ' वह आप में से हर एक के खिद्मतगार को हेसियत से करू, हर एक 
के सेवक के रूप में करू'। मेरी कोशिश भी यही होगी कि में इस पद को जो 
आपने भुमे; दिया है, ऐसे तरीके से निबाहूं कि आज जिस तरह आपमें से 
बहुतेरे भाइयों ने और मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुबारकबाद दिया है। इससे भी 
और ज्यादा खुशी आप उस दिन जाहिर करें जिस दिन मुमे! यहां से हठना 
पड़े। मैं जानता हूं कि मेरे रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं। बहुत मुश्किलें हैं। इस 
विधान-परिषद का काम बहुत मुश्किल है। इसके सामने तरह-तरह के 
सदाल दरपेश होंगे । ऐसी-ऐसी वातें आयेगी जिनके बारे में फेसला करना किसी 
के लिये आसान नहीं होगा, मेरे लिये तो हरगिज्ञ आसान न होग। मगर मुझे 
इस दात का परा भरोसा है कि हमें इस काम में हमेशा आपकी सदद मिलती 

रहेगी । आपने जिस उदारता ओर फेंय्याजी के साथ मुझे चनकर यहां बिठाया हे, 
उसी उदारता और फेय्याजी के साथ मेरी मदद करते रहेंगे। . 

मा री विधा रिषद का यह जल्सा बड़े कठिन समय में हो रहा है | हम यह 

मा ते हैं कि इस तरह की दिक्कतें, और-ओर विधान-परिषदाँ के सामने, 
जहां-जहां वह हुई हैं, रही हैं। वहां भी आपस में मतभेद रहे हैं और 
इन मत सेदों को जोरों के साथ विधान-परिषद्‌ के सामने पेश 
सी किया गया है | हम यह भी जानते हैं कि बहुत सी विधान-परिषदें लड़ाई- 
कंगड़ा और खैरेज़ी के बीच हुई हैं और उनकी बहुत सी कारंवाइ्यां भी 
झगड़े और फसाद के बीच हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के इन परिषदों 
ने अपना काम पूरा किया और उस जमाने में जो इसके सदस्य हुआ करते थे 
उन्होंने हिस्मत, सद्भावना, फेय्याजी और रवादारी से' एक दुसरे के विचारों 
को सामने रखते हुए आपस में मिलकर इस तरह के विधान तेयार किये हैं 
जिन्हें उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है । आज बहुत 
दिनों के बीत जाने के बाद भी उन देशों के ज्ञोग इन विधानों को अपने लिए एक 
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बड़ी कीमती चीज़ मानते हैं।कोई कारण नहीं कि हमारी यह विधान- 
परिषद्‌ भी बावजूद इन कठिनाइयों के जो हमारे सामने हैं, अपने कासः को 
उसी खूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे । चाहिए हममें 
सच्चाई, चाहिए हममें एक दसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्जत और 
हुरमत । चाहिए हमको वह ताक॒त कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ 
समझ ही न सके, बल्कि जहां तक हो सके उनके दिलों में घुस कर उनको खुद 
अनुभव कर सके, महसूस कर सके और इस तरह से काम कर सके कि जिसमें 
कोई यह न सम मे उसकी उपेक्षा की गयी या उसको बातों पर ध्यान नहीं दिया गया 
अगर ऐसा हो, अगर हममें स्वर्य ऐसी शक्ति आ जाय तो मुझे इस वात का 
परा विश्वास है कि बावजूद इन कठिनाइयों के और सच मुश्किलों के हम अपने 
काम में पूरी तरह से कासयाब होकर रहेंगे। 


में यह जानता हूँ कि इस परिषद की पेदाइश तरह-तरह के प्रतिवंधों के साथ 

हुई है। बहुत से प्रतिबंध तो ऐसे हैं कि मुमकिन है, उन्हें अपने कार्यवाही के 
सिलसिले में हमें याद भी रखना पड़े। मगर साथ ही में यह भी जानता हूँ 
कि इस विधान-परिषद को प्रा अधिकार, मुकम्मिल अखितियार इस बात 
का हैं कि वह अपनी कारेवाई जिस तरीके से चाहे करे।| इसके अन्दर वह जो 
कुछ करना चाहे करे । किसी भी बाहरी ताकत को अखितयार नहीं है कि इसकी 
कार्रवाई में वह कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तन्दाज़ी कर सके | इतना ही नहीं, में यह्‌ 
भी मानता हूँ कि जो पाबन्दियां इसको जन्म के साथ मिली हैं उनको तोड़ देने 
ओर उनको खत्म कर देने का अखितयार भी इस एसेम्बली को है। आपकी 
कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन बंधनों से बाहर निकलकर एक ऐसा 
विधान, एक ऐसा कायदा अपने देश के लिए तेयार करें, जिससे इस देश के हर 

एक स्त्री-एरुष को यह मालूस हो जाय कि चाहे वह किसी भी सज़हब का क्‍यों 
न हो, किसी भी प्रान्त का क्यों न हो, किसी भी विचार का क्‍यों न हो, उसके 
सभी अधिकार सदा सब तरह से सुरक्षित हैं। अगर “हमारी एसेम्बली में इस 
तरह का प्रयत्न क्या गया और उसमें हमें सफलता मिली तो में यह भी मानता 
हूं कि संसार वे इतिहास में यह एक इतना बड़ा काम होगा, जिसके मुकाबिले की 
दसरी मिसालें कम मिल सकती हैं। 


रह २ शत रखने की चीज है और हम जो यहां आज बेठे हुए हैं, इस बात 
को एक लहमे के लिए भी नहीं भूल सकते हैं कि आज इस जल्से के अन्द्र बहुत 
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सी कुंसियां खाली पड़ी हैं। और चूँकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जल्से में 
आज शामिल नहीं हैं, हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी ओर भी बढ़ जाती 
है । हमको हर कदम पर यह सोचना होगा कि अगर बह यहां हाजिर होते तो वे 
कया कहते, क्या सोचते और क्या करते | इन सब बातों पर ध्यान रखकर इनें 
सारी कार्रवाई को चलाना होगा। साथ ही हम यह भी उम्मीद रखेंगे कि वे जल्दी 
ही आकर इन कुर्सियों पर बेठेगे ओर मुल्क को आज़ार करने में तथा आज्ञारो का 
कायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसे आगे 
बढ़ायेंगे । पर अगर हमारी बदकिस्मती से यह जगह खाली रहे तो हमारा यह फर्जे 
होगा, हमारा यह काम होगा कि हम ऐसा विधान तेयार करें, जिसमें किसी को 
किसी तरह की शिकायत की गु'जाइश न रहे । 


स्वराज्य हासिल करने की हमारी लड़ाई बहुत दिनों भरे चल रही है और आज 
यह एसेम्बली, में समझता हूं कि तीन शक्तियों के कारण से पेदा हुई है। पहली 
चीज़ है, हमारे देश के लोगों की जानें जो कुर्बान हुई हैं। आज तक हमारे कितने 
ही स्त्रियों और पुरुषों ने. अपनी जान देकर, अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत 
और तकलीफ़ उठाकर, हर तरह का त्याग और तपस्या करके यह हालत पेदा 
की है और फिर इस एसेम्बली के पेदा करने में ब्रिटिश जाति का इतिहास; 
उनका अपना स्वाथें और उनकी फेय्याजी सबने मिलकर मदद की है। उसके 
अलावा आदमियत रखने बाली दुनिया की कारवाइयां, दुनिया का वातावरण और 
दुनिया की उठती हुई शक्तियां इन्होंने भी इस विधान-परिषद को पेदा करने में 
कम हिस्सा नहीं लिया है। ये तीनों शक्तियां हमारा काम होते-होते अपना काम भी 
करती रहेंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ एक तरफ खींचे और कुछ 
दुसरी तरफ खींचे। मगर मेरा विश्वास है कि अन्त में हम सफल होकर रहेंगे। 
ईश्वर से आना है. कि वह हमें दुरदर्शिता दे, ताकि हम एक द्सरे के दिल को 
शुद्ध करें और मिल करके हिन्दुस्तान को आज़ाद कर सके | 


जिन भाइयों और बहनों ने मुझे मुबारिकवाद दिया हे उनसे में क्या कहूं ९ मैं 
शर्म से नीचे गड़ा जाता था और महसूस करता था कि चन्द्‌ मिनटों के लिए अगर 
मैं यहां नहीं रहता तो वेहतर होता । खासकर में डा० सिनहा का शुक्रिया अदा 
इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और 


रुथायी सभ् पति को बधाइयाँ ३१ 


मुझ पर यह भार नहीं डाला कि में भाइयों से कहूं कि वे मेरी तारीफ करें । में आप, 
सबको दिल से धन्यवाद देताहूं और यह विशवस दिलाना चाहता हूं कि 
आइन्दा की कारंबाई में जो कुछ शक्ति ईश्वर ने मुमके दी है और जो कुछ थोड़ी 
बुद्धि मुके मिली हे ओर जो कुछ संसार का थोड़ा-बहुत तजुर्बा मुके हासिल हुआ 
है, वह सब आपकी सेवा में अपित रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ओर 
से जो कुछ मदद हमें दे सकते हैं, देते रहेंगे। 


*सित्रो, उन लोगों के लाभ के लिए जिन्होंने मेरी हिन्दी बत्कृता न समभी हो, 
मैं चन्द शब्द »'ग्रेजी में भी बोल देना चाहता हूं । माननीय सदस्यो, आप इसे मेरी, 
आशिष्टता न समर यदि में आपसे निवेदन करूँ कि इस अवसर पर अपने जो 
महान सम्मान मुझे दिया है, उससे असन्न होने की अपेक्षा में अपने को इस 
दायिध्व-सार से दबा हुआ अनुभव करता हूं, जो आपने मेरे कन्धों पर छात्ता है। 
में मानता हूं कि इस मह॒ती सभा ने मुझे सबसे बड़ा सम्मान दिया हें, जो यह किसी 
भी भारतीय को दे सकती है । में इस सम्मान को बहुमूल्य समझता हूँ और इपके 
लिए आपका आभारी हूं । यह बात में केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं । 


छापके ऋदेश से मैं यह भार ग्रहण कर रहा हूं और इसके निर्वाह में जो-जो 
कठिनाइयां आयेंगी उन्हें में समझता हूँ | में जानता हूँ कि विधान-परिषद्‌ के कार्ये- 
संचालन में तरह-तरह की कठिनाइयां आयेगी, पर मुझे इस बात का भी विश्वास 
है कि अपना फजे अदा करने में मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा ओर आप 
उसी उदारता से काम लेंगे, जिससे आपने मुमे यह महान सम्मान दिया हैं। बड़ी 
कठिन स्थिति में हमारी विधान-परिषद्‌ समवेत हो रही है । इस अभागे देश में 
आज कई जगह लड़ाई-मगड़े के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। परन्तु दूसरे देशों ने 
जब विधान-परिषदों का निर्माण किया और उन्हें विधान बनाने को कहा, तो उन्हें 
भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इस बात से हमें आश्वासन 
सिलना चाहिए कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी, उन सतसभेदों के वावजूद भी 
जो उग्न रूप धारण किये और कभी-कभी लड़ाई-मगढ़ों में बदल गये, परिषदों को 
विधान बनाने में कामयाबी हासिल हुई और उन विधानों को अंत में वहां की 
लनता ने स्वीकार किया और ससय पाकर ते विधन उन देशों के निवासियों के 
लिए कीमती बसारस साबित हुए | 


, कोई कारण नहीं कि हम सी उसी तरह सफल न हों। जरूरत है केबल हममे 


कि 
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सच्चाई की, दृड़ता की और एक दूसरे के दृष्टिकोश को समभने की इच्छा 
की । हममें यह भावना जरूरी है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ 
यथासम्भव समानता का, सौजन्य का व्यवहार करेंगे। यदि हममें ऐसी इच्छाशक्ति, 
ऐसी भावना हो तो कोई कारण नहीं कि हम मार्ग में आने वाली बाधाओं पर 
विजय न पाये। मैं जानता हूं कि इस विधान-परिषद पर प्रारम्भ से ही कई प्रतिबंध 
लगा दिये गये हैं। अयनी कारवाई में और किसी फ़सले पर पहुँचने में हमें उत् 
प्रतिबंधों को न भूलना होगा और न उनकी उपेक्षा ही करनी होगी। पर साथ ही में 
यह भी जानता हूं कि उन प्रतिबंधों के बावजूद भी यह परिषद स्वतंत्र, सत्ता सम्पन्न 
संस्था है; इसे अप्ना शासन-विधान बनाने की पूरी आजादी है और कोई भी बाहरी 
शक्ति इसके काम में न हस्तक्षेप ही कर सकती है और न इसके नि्य को पलट 
सकती हैं । वल्लुतः इस परिषद को इस बात का अधिकार है कि वह उन 
प्रतिबंधों को हटा दे जो इस पर प्रारम्भ से ही लगा दिये गये हैं । ममे 
उम्मीद है कि भेरे भाई और बहन जो स्वतंत्र भारत का शासन-विधान बनाने 
के लिये यहां सपवेत हये हैं, वे इन ग्रतिबंधों को हटाने में समथे होंगे 
और दनिय के सामने एक ऐसा आदशे विधान पेश कर सकेंगे, जो 
इत विशाल देश के सभी वर्गों को, सभी सम्प्रदायों को और सभी 
सतों के मानने वालों की आकांक्षा पूणे कर सकेगा; ज्सिसे सभी नागरिकों 
को हर तरह की आज़ादी “- काम करने की, विचार व्यक्त करने की, इच्छा- 
नुसार और स्तानसरण पूजा करने की आज़ादी-और उन्नति प्राप्त करने 
के अठसर मिल सके। 


ममे आण् हे और विश्वास है कि और परिषद्ों की तरह यह पर्षिद भी 
समय प्णकऋर शक्तिसम्म्न्न बनेगी। जब ऐसे संगठन काम में लगते हैं, तो उन्हें 
गति मिल जाती है और ज्यों-ल्यों आगे बढ़ते हैं, शक्ति संचय करते जाते है, 
जिससे राह में आने बाली समस्त दुर्देसनीय बाधाओं पर भी पजन्‍हेँ विजय 
मिलती है | एरमात्मा से प्राथना है कि यह परिषद्‌ भी अपनी गति के साथ-साथ 
अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जाय । 


मुमे दस्ब है कि आज सभा में बहत सी कर्सिणं खाली दिखाई पड रही हैं। 
आशा करता ४ कि मस्लिम लीग के बन्ध भी शीघ्र ही यहां छापता स्थान ग्रहुशा 
कर देशवासियों के लिए विधान बनाने के काम में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे और 


कार्य स॑चालन के लिए नियम-निर्मात-सनिति का निर्वाचन के... दर 
विधान निर्माण करेंगे, जो ऐसा संसार के अनुभव के आधार पर, हमारे अनुभवों 
के आधार पर; हमारी अवस्था के आधार पर हर नागरिक को हर तरह का वांछनीय 
आश्वासन दे सके, जो हर नागरिक को सन्‍्तोष प्रदान करने की गारन्टी करे और 
जिसमें किसी को कोई शिकायत की शु जाइश न रहे । मेरी यह भी आशा है कि 
आप सब इस महान लक्ष्य की प्राप्ति की पूरी चेष्टा करेंगे | 


हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, रबतंत्रता | किसी ने ठीक कहा है “आज़ाद 
रहने की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है”? । आइए हम सब इस बात की प्रार्थना 
करें कि इस विधान-परिपद्‌ का श्रम साथंक हो और इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त 
हां ऐसी स्व॒तंत्रता जिसका हमें अभिमान हो सके | 


कक 
अधमय7ाकम5प+ आउग्तत'ऋयरा: परत व परर+स-+ 


काय संचालन के लिए नियम-निर्मात-समिति का निर्वाचन 
“सभापति : इससे आज का हमारा काम समाप्त हुआ, पर में सदस्यों से 





कहूंगा कि वे थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करे'।। आपको याद होगा कि कल 
हमने एक नियम-निर्माठत-समसिति बनाना तय किया था और इसके सदस्यों की 
नामज़दगी के लिए १२ बजे तक का वक्त तय किया था। हमें १५ सदस्य चुनने 
हैं। में देखता हूं कि केवल १४ सदस्य ही नामजद किये गये हैं। इससे अब 
बेल्ट द्वारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। में निम्न लिखित १४ 
सदस्यों को, जिनके नाम प्रस्तावित हुये हैं, निर्वाचित घोषित करता हूं :-- 


१. माननीय श्री जगजीवन राम 

, श्री शरतचंद्र बोस 

, श्री एफ० आर० एन्‍्थॉनी 

. दीवान बहादुर सर अल्लादी ऋष्णा स्वामी अय्यरं 
श्री बख्शी सर टेकर्चंद 

, माननीय श्री रफीअहमद किदवई 

, श्रीमती जी० दुर्गाबाई 

, डा० जोसफ आंलूबन डी० सोजा 

६ - माननीय दीवान वहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर 
१०, माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 

१९. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई 

१२. श्री डा० वी० पद्चासि सीतारमेया 


छा 


& ->क्ता # ८ ल्‍वट 0 ,२ 


है । 


श् 


४ 8 भारतीय विधान-परिषद ११ दिसम्बर सन्‌ १५४६ ६० 


| सभापति ] 
,. १३: श्री के० एस० मुंशी - 


१४. सानतनीय श्री भेहरचंद खज्ना 

१४. सरदार हरनाम सिह 

ये लोग नियम-निर्मात-समिति में नियमालुसार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। 

एक काम और है । पहले दिन डा० सिनहा ने सदस्यों की सुविधा और समय 
बचाने के ख्याल से सदस्यों के साथ द्वाथ मिलाने की रस्म को बन्द कर दिया था। 
आपके सभा स्थान छोड़ने के पहले में प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहता हूं । 
में जान, हूं कि इनमें दहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें अरसे से जानने का मुके सोभाग्य 
है। बहुतेरे ऐसे हैं. जिनके साथ्‌ मेरा घनिष्ट सम्पर्क तो नहीं हे, पर उनको में 
पहचानता हूं, कुछ के नाम भी याद है। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें में नहीं 
जातता ओर आज उतका परिचय पाता चाहता हूं यदि आपको कष्ट न हो तो 
यहू भी कास पूरा कर लिया जाय । 

उसके बाद सभा बरखास्त हो जायगी और कल प्रातः ११ षजे तक स्थगित 
रहेगी । 

(तव ससापति ने सभा भवन में घूमकर सभी उपस्थित सदस्यों से हाथ 


मिलाया) 
इसके बाइ सभा मंगलवार ता० १५ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ० के प्रातः 
११ बजे ठक के लिए स्थगित हुई। 
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माननीय पं० जवाहर त्वाल् तेहरू द्वारा उपस्थित विधान-परिषद्‌ के लरुब- 
के प्स्ताव पर विदादस्थगित. « * +* १ 


भारतीय विधान-परिषद 


वृहस्पतिवार १२ द्सिम्बर, सन्‌ १६४६ ई० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बेठक कान्ट्टीट्यूशान हाल नई दिल्ली में आवः-३३--. 
बजे माननीय छा० राजेन्द्र असाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई । 


“सभापति : जिन सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, वह इस समय 
दस्ताक्षर कर सकते हैं । (कोई आगे नहीं आया) 


मालूम होता हे कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया हे जिपने हस्तात्र न किया 
हो | अब हम दुसरा मुद्दा लेते हैँ, यह हू पंडित जवाहर लाल नेहरू का प्रस्ताव । 
मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका ख्याज़ हे कि इस आवश्यक प्रस्वाड 
पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मित्रा हे। इसमें शक नहीं कि प्रत्वाक 
मद्त्वपूर्ण हे और में नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह समझे कि उसे इस पर 
: पूरी दरह से विचार करने का रूमय नहीं मिा | यदि सभा की राय हो, दो कलः 
तक के लिये इस पर दाद-विवाद में स्थगित कर द । 


 *कई स॑दस्य : हां । 


“सभापति : और फिर इस सम्बंध में एक ओर बात हे जिस पर में सभा फी 
राय चाहूंगा । नियम-निर्माठ-समिति के सदस्यों को बेठ कर नियम बनाने हैं जिन्हें 
वे हमारे सामने पेश करेंगे। विधान-परिषद्‌ की साधारण बेठक के अलावा भी 
उन्हें समय मिलना चाहिये। यदि आप सहमत हों तो सभा स्थगित होने के बाद 
उक्त समिति की बेठक प्रारम्भ हो जाय और इस तरह यथासम्भव अधिक काम 
हम कर सके। पर यदि समिति अपना काम समाप्त न कर पाये तो उसे कल पुनः 
बैठना होगा। में जानना चाहता हूं कि सभा अपनी बेठक ग्राठः ११ बजे आरम्भ 
करना चाहेगी या दोपहर बाद । मेरी तो राय है कि सभा की एक दी बेठऊ हो चाहे 
प्रातः या दोपहर को, ताकि नियम-निर्माठ-समिति दिन के एक भाग में अपनी बैठक 
कर सके । यदि सभा चाहती हे कि उसकी बेठक प्रातः काल हो तो हम लोग सवेरे 
समवेत हों । ह 





* इस संकेत का अर्थ दे कि यह अँगरेज़ी वक्त ता का हिन्दी रूपान्तर है । 


रे भारतीय विधान-परिषद [१२ रिरिम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
' “कुछ सदस्य : हम लोग प्राइः:कालीन बेठक चाहते हैं । 
*बुछ सदस्य : दोपहर में बटक हो । 


#सझापति: इस सम्बंध में फ्रिंसी निणेय पर पहुँचता, मुमे डर हैः मेरे 
लिए मुश्किल है। में सदस्यों को कष्ट दूंगा कि वे हाथ उठा कर अपनी राय 
जाहिर करें। जो सबेरे की बेठक चाहते हैं वे हाथ उठाये । 

(प्रातःकालीन दैठक के पक्ष में अविकतर सदस्यों ने हाथ उठाये) 


[न ५६८ है दहरुयक सदस्य सवेरे की बेठक चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर 
दिचार बरने के लिए हस्तरी पैठक कल प्रातः ११ बजे होगी और यदि जरूरी 
हा दो स्थिम-नि्द-समिति की बेठक दोपहर बाद होगी। यदि सदस्यों को 
प्रराव पर रुशोधन पेश करने हैं दो वे कपया दिन में अपना सं रोवन मंत्री को 
है दें। हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। मंत्री इस दात के लिए प्रयन्नशील 
रहें कि प्राप्त रुशोधनों की वे यथा रूम्भब सभी सदस्यों को पहुँचा दें । 


(2॥। 


# के सदस्य; बया हम श निदार को देठ रहे हें ह। 





*सरतण्ति : मेरा ख्याल है, हम लोग शनिवाए को समवेत होंगे। यह मेरा - 





विचार है पर यह प्रश्न सभा के आधीन हे। में समझता हूं कि हम लोग शनिवार 
की भी बेठगे। 


. +मानलीय ५० हृदयनाथ कंजरू (सरुक्त प्रांत: जनरल) : में सममता हूं किं 
मल नुअबनइइइल( बंध“ गायााा हमें 
शनिवार को हमारी बेठक न होनी चाहिए । एक दिन का हमें अवका ग लेना चाहिए, 
हाकि उपरिथत रूमस्याओं पर हम श्यग्तिपृषेक बिचार कर सके। 
*श्री श्रीपकाश ( संयुक्तप्रान्त : जनरल ) : मेरे ख्याल में हर रविदार को 
. अवकाश रहना चाहिए और ५० हृदयनाथ कुंजरू बंगे शान्ति पू७+क विचार करने के 
लिए यह काफी हे। 
*सभापति : इस पर हम कल विचार करेंगे। जहां तक इस सभा का भ्रश्न है 


हमें इसे कल प्रात: ११ ८जे ठक स्थगित कर देना चाहिये, पर में चाहूंगग कि नियम- 
मिर्माठ-समित्ति के सदस्य आध घन्टा बाद बठ5 । इसो बीच में हम यह तय कर लेंगे 
कि वे किस-फ़िसं कमरे में बे०गे | हे 


ञ का 


विवाद का 
सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 
*डा० सर हरीसिंह गोड़ ( मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : मेरी समझ में 


यह बहुत लाभप्रद होगा, यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित कर अपना 
विचार व्यक्त करदें, ताकि सदस्यों को उसका पूरा तात्पये मिल जाय और तदनुसार 
वे उस पर संशोधन पेश कर सके, जिन पर कल या परसों विचार किया जा सके | 


*श्री सत्यनारायण सिनहा : ( बिहार : जनरल ) : सभा तो स्थगित कर दी गयी है 


*सभापति : सर €रीसिंह गौड़ का सुझाव हे कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उपस्थित 
कर भाषण से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दें, ताकि सदस्यों फो वह मालूम हो जाय 
ओर प्रस्ताव पर कल बहस की जा सके । मैंने स्वयं पहले ऐसा ही सोचा था, पर 
बाद में मेने समझा कि सदस्य कल सारी बातों पर विचार करना चाहते हैं। 

*कुछ सदस्य : कल । 

*सभापति : इस पर कुछ मतभेद मालूम पड़ता है और में इस पर मत लेना 
नहीं चाहता । विशेषतः इसलिये कि में सभा को स्थगित घोषित कर चुका हूं । अब 
सभा कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित है । 


इसके बाद सभा शुक्रवार १३ द्सिम्बर, सन्‌ १६४६ ६० के प्रातः ११ बजे तक 
के लिए स्थगित हुई । 
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भारतीय विधान-परिषद्‌ 
शुक्रवार, १३ दिसम्बर सच्‌ १६४६ ३० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में आतः 
११ बजे प्रारम्भ हुईं । चेयरमैन (माननीय डाक्टर राज़ेन्द्रम्साद) ने सभापति का 
झासन ग्रहण किया था | 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 


#सभापति ; पँ० जवाहरलाल नेहरू अब वह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके 
नाम से है । 


माननीय पं ० जवाहरलाल नेहरू (यू० पी: : जनरल) : साहबे सदर, कई 
दिनों से यह कान्स्टीस्य एंट असेम्बली ((१07058४प८पघ०ए०४ 2५ 552८०००ए) अपनी कारये- 
बाही कर रही है। अभी तक कुछ जाव्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते 
की कार्यवाही बाकी है । हम अपना रास्ता साफ कर रहे है ताकि आइन्दा उस साक 
जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था लेकिन मुनासिव है कि 
कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किघर जाना 
चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर 
है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप 
बहुत गौर करके -इस इमारत की एक-एक ईट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन जब 
कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता 
है और ईट-पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमायों में एक जमाने से आजाद 
हिन्दुस्तान के तरह-तरह के नक्शे रहे हैं। लेकिन अब जब कि हम इस कान्स्टीट्य एँट 
असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुमे यह जरूरी मालम होता है और में 
उम्सीद करता हूँ कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा 
ज़ाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के 
सामने रखें । चुनांचे जो 38903 न (२०३००४०॥) में आपके सामने पेश कर रहा 
हूं वह इस तरह के एक मकसद को साफ करने का, कुछ थोड़ा-सा नक्शा बतलाने का 
कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है । 
आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीट्य एंट असेम्वली है, बिलकुल उस किस्म 
रु छ बी ८ 
की नहीं है जेसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई 
ओर इसके पेदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरायत भी इसमें उन्होंने 
लगाई हैं। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्‍्स्टीव्य एंट असे- 


#इस संकेत का श्र है कि यद्द अंग्रेजी वक्त ता का हिन्दी रूपान्तर द्दै। 


२ | भारतीय विधान-परिषद्‌ [१३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


._-. [माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू] 
म्बली की बुनियाद-सा है, मंजूर किया है | हमारी कोशिश रही है ओर रहेरी कि 
जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप याद 
रखें कि आखिर इस कान्स्टोट्य एंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज 
ने इसको बनाया है | 
ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नहीं बनती हैं | हुकूमत के जो बयान होते 
हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम 
यहां मिले हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं । जो बात हम करें, 
डसी दरजे तक कर सकते हैं, जितनी कि. उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों 
की ताकत और मंजूरी हो--कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी 
खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह हर वक्‍त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों 
आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जजबात हों उनका 
तजु मा हम इस विधान में करें | हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर 
मेम्बरान इसमें इस वक्‍त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मानी में जिम्मेदारी बढ़ 
जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को 
तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो । हम' उस्मीद करते 
हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायंगे और वे भी इस आईन के 
बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है 
जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिंदुस्तान के सभी लोग सह- 
मत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज हम' बनायें जो 
कसरत से हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो । 
उसके साथ यह्‌ भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द्‌ 
लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रुक नहीं सकता | अगरचे यह असेम्बली, 
बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम 
जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे। 
यह जो रिजोल्यूशन में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक घोषणा है, एक 
ऐलान है जो रिजोल्यूशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया 
है । इसके अल्फ़ाज़ पर गौर किया गया है और कोशिश को गई है कि इसमें कोई ऐसी 
बात न हो जो खिलाफ समभी जाय ओर बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर 
है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले:ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोशिश यही हुई 
है कि उसमें बहस-मुबाहिसे की।.बातें कम-से-कम हों। इसमें बुनियादी बातें हों, 
उसूल की बातें हों, जोड,कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है और मंजूर करता 
है । में नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अब्वलन इस 
ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, 
चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 
बहुत सारे इख्तलाफ हैं लेकिन इन बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के-दुक्के 


लच्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [३ 


आदमियों के अलावा कोई इस्रतल्लाफ में नहीं जानता। इस रिजोल्यूशन का क्या 
बुनियादी उसूल है | वह यह है कि हिन्दुस्तान एक आजुद मुल्क हो--श्क सोवरन 
रिपब्लिक (5०072:2/]४ २ि९०प०८) हो | रिपव्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अर्भी 
तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में 
ओर हो क्‍या सकता है। सिवा रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक हो 
शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो । 

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, में इस बात को 
साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइन्दे इसमें 
शरीक नहीं हैं । यह भी तजर्व।ज हुई हैं ओर शायद एक तरमीम की शक्ल में पश भी 
हो कि चू'कि वाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह रिजोल्यूशन मुलतबी कर 
दिया जाय | मेरा खयाल यह हैं कि यह तरमम मुनासिव नहीं है। चूंकि पहली 
बात जो हमें करनी है ओर जो हमारे सामने है-दुनिया के सामने है-वह्‌ अगर हम 
न करेंगे तो हम बिलकुल एक वेजान चीज हो जायंगे ओर मुल्क हमारी बातों में 
दिलचस्पी नहीं रखेगा । लेकिन रियासतों का जो जिक्र किया गया है, उसके मुता- 
ल्लिक हमारा इरादा है ओर हम चाहते हैं ओर उसको समझना भी लाजिसी बात हैं 
कि हिन्दुस्तान का जो यूनियन बने उसमें हिन्दुस्तान के सब हिस्से खुशी से आयें | 
कैसे आये, किस ढंग से आयें, उनके क्या अख्तियारात हों-ये तो उन सबों को खुशी 
पर है।। श्रस्ताव में कोई तफसील नहीं हैं, सिर्फ बुनियादी बातें हैं। डसमें कुछ खुद- 
मुख्तार हिस्से हैं, उसकी कोई भी तफसील रिजोल्यूशन में नहीं है । लेकिन उसकी जो 
मौजूदा शक्ल है, उससे रियासतों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती है। यह गौर करने 
की बात है कि वह किस ढंग से आयंगे। रियासतों में अन्दरूनी हुकूमत कैसी हो 
इस बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन में उसको आपके सामने नहीं रखूगा। 
सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता जो हमारे 
बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो ओर हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में 
आजादी कम करे। वहां किस शक्ल की हुकूमत हो, जेसे कि आजकल की तरह 
राजा-महाराजा या नवाब (हैं या नही)। इस रिजोल्यूशन को इस बात से मतलब नहीं 
है । यह वहां के लोगों से ताल्लुक रखता है । यह बहुत मुमकिन है कि राजाओं को 
अगर लोग चाहें तो रखें, क्योंकि इन बातों से उन्हीं का ताल्लुक है, फेसला वही 
लोग करेंगे | हमारी रिपब्लिक सारे हिन्दुस्तान के यूनियन, की हे और उसके अन्दर 
अलग किसी हिस्से में वहां के लोग अगर चाहें तो अपना अन्दरूनी इन्तजाम 
दूसरा करें। 

इस रिजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है में नहीं चाहता कि आप उसमें कमी 
या बेशी करें। में यह मुनासिब समभता हूं कि इस कान्‍्स्टीव्य एंट असेम्बली सें कोई 
ऐसी बात न हो जो मुनासिब नहीं हो और किसी वक्त में खास-तौर से बे, जिनका 
इन सवालों से ताल्‍्लुक है और यहां मोजूद नहीं है, यह कहें कि इस असेम्बली में 
बेकायदा बातें हुई हैं । जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है में चाहता हूं कि 


हे 
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आपकी खिदमत में उसे पेश कर दू' | एक तफस्तीली च॑,ज की तरह नहीं, बल्कि इस 
तरह से कि हमें हिंदुस्तान को किस तरह पर ले जाना चाहिए | आप उसके अलकफ़ाज़ों 
पर गौर करें और में समझता हूँ कि आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन असल चीज़ 
यह है कि इस रिजोल्यूशन का कया जज्बा है। कानून वगैरा लफ्जों से बनते हैं . 
लेकिन यह उससे ज्यादा जरूरी चीज मालूम होती है। अगर आप उसके लफ्जों में 
एक कानूनदां की तरह जाय॑ंगे तो आप एक बेजान चीज पैदा कर सकते हैं। हम इस 
वक्त एक दरवाजे पर हैं, एक जमाना खत्म हो रहा है और एक नया जमाना शुरू 
होने वाला है। इस मौके पर हमें एक जानदार पेगाम हिन्दुस्तान को देना है और 
हिन्दुस्तान के बाहर भेजना है। उसके बाद हम अपने विधान और आइईन को लफ्जों 
का ऐसा जामा पहनायेंगे जैसा मुनासिब सममेंगे । लेकिन इस वक्त एक पेगाम' भेजना 
है और यह दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए इस रिजोल्यूशन से, 
इस घोषणा से और इस ऐलान से हमें यह दिखाना है. कि इससे क्‍या शक्ल और 
तस्वीर पैदा हो सकती है । यह इन्सानी दिमाग में जान पेदा करने बाली चीज है, 
कानूनी चीज नहीं है। लेकिन कानून भी जरूरी चीज है, जरूरी मामलों में । में 
उम्मीद करता हूं कि आप साहेबान इस रिजोल्यूशन को मंजूर करेंगे और जिस 
शक्ल में चाहें मंजूर करेंगे। रिजोल्यूशन आपके सामने आया है और यह खास 
हैसियत रखता है। एक तरह से यह एक इकरारनामा-सा है, अपने साथी--अपने 
लाखों करोड़ों भाई-बहनों के साथ जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर हम' इसे मंजूर 
करते हैं तो यह एक तरह की प्रतिज्ञा या इकरार होगा कि हम इसको पूरा करेंगे। 
इस शक्ल में में इसको आपके सामने पेश करता हूं। आपके पास हिन्दुस्तानी में 
इस रिजोल्यूशन की नकलें मौजूद हैं । में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । चुनांचे में 
उनको नहीं पढ़'गा। लेकिन में अंग्रेजी में उसको पढ़कर सुनाये देता हूं और कुछ 
और भी उसकी निस्वत अंग्रेजी जबान में कहूंगा । 


भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र 


#यह विधान-परिषद्‌ भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतन्त्र घोषित करने का 
हृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है ओर निश्चय करती है कि 
उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाय | 

जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा 
देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे 
स्वतंत्र भारत में सम्मिल्लित होना चाहते हों । 

और जिसमें उपयुक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी बत्त मान सीमा(चौहदी)चाहे 
कायम रहे या विधान-सभा ओर बाद में विधान के नियमानुसार 
बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व 
रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को 
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नहीं सौंपे जायंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी  अधि- 
कारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को 
सौंपे जायंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे 
या जो उससे फलित होंगे । 

ओर 
जिसमें सबतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और 
शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता 
द्वारा प्राप्त होगी । 

तथा 
जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और 
साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर 
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक 
स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और 
विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, 
इंश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की 
स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे ओर माने जायंगे । 

ओर 
जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों 
के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी 
संरक्षण-विधि रहेगी । 

ओर 

जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अच्षण्णता (आन्तरिक एकता) 
रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, 
न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे। 

ओर 
यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त 
करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन 
करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा । 

, विधान-परिषद्‌ की पहली बेठक का आज पांचवां दिन है। अब वक हम, 
कार्य-संचालन के लिए नियमादि बनाने का काम कर रहे थे और यह जरूरी भी था। 
अब हमारा कार्य-चषेत्र साफ है। हमें अब आधार तैयार करना है ओर यह काम कुछ 
दिनों से कर रहे हैं । अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। इसके पहले कि हम' उस 
परिषद्‌ के असली काम यानी जाति की आकांक्षाओं को, उसके चिर-स्वप्नों को 
लिखित रूप देने का महान काम प्रारम्भ करें, हमें कार्य-लंचालन के लिए नियम पास 
करने हैं और समितियां बनानी हैं. । परन्तु इस अवसर पर सी निश्चय ही यह बहुत 
वांछनीय है कि हम खुद को, उन लोगों को जिनकी निगाहें परिषद्‌ की ओर हैं, इस 
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देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह 
आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है ओर हम किस दिशा में ज्ञा 
रहे हैं | इसी उद्देश्य से मेंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है । प्रस्ताव होते 
हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा है। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय 
है यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हम सबों के लिए तो, हमें विश्वास है कि 
कि यह एक ब्रत है | में चाहता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर कानूनी शब्द-जाल की 
संकुचित भावना से विचार न करे बल्कि उसके मूल में जो भावना है उसे मद्दे-नजर 
रखकर उस पर विचार करे। अक्सर शब्दों में जादू का-सा चमत्कार होता है; पर 
कभी-कभी यह शब्दों का जादू भी मानव-भावना को, जाति की जबरदस्त लालसा को 
पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर पाता | अतः में यह नहीं कह सकता कि प्रस्तुत प्रस्ताव उस 
लालसा को व्यक्त करता है जो आज भारतीय जनता के दिल और दिमाग में है। 
यह प्रस्ताव संसार को टूटे-फूटे शब्दों में यह बतलाना चाहता है कि हमने इतने दिनों 
से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या |था ९ और निकट 
भविष्य में हम लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हैं । इसी भावना से, में यह 
प्रस्ताव सभा के सामने रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभा भी इसी भावना 
से उस प्रस्ताव को प्रहदण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। सभापति महोदय, 
में आपके सामने और सभा के सामने विनम्रता पूबक यह सुझाव रखना चाहता 
हूं कि जब प्रस्ताव को मंजूर करने का समय आवे तो हम सिर्फ रस्म के रूप में हाथ 
उठाकर ही उसे न स्वीकार करें बल्कि भक्ति भाव से खड़े होकर उसे स्वीकार 
करें और इसे अपना नवीन त्रत समझें। 


सभा को मालूम है कि यहां बहुत से लोग अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य, 
जिन्हें इसमें शामिल होने का हक है, यहां नहीं आये हैं - हमें इस बात का दु:ख 
है, क्‍योंकि हम चाहते हैं कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों और भिन्न-भिन्न 
दलों से ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिनिधियों को, हम अपने साथ सम्मिलित -करें । 
हमने एक महान्‌ काम उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग 
प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना 
हमने की है, किसी खास दल, सम्प्रदाय या ग्रान्त के लिए ही सीमित न होगा बल्कि 
वह तो भारत की चालीस करोड़ जनता के लिए होगा । हमें इन कुछ बेंचों को खाली 
देखकर और कुछ साथियों को, जो यहां उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थित पाकर 
बड़ा दुःख होता है । मुके आशा है ओर में समझता हूं कि वे आयेंगे और यह सभा 
पीछे चलकर उन सबके सहयोग का लाभ प्राप्त करेगी। पर इस बीच में हम सब पर 
एक दायित्व है कि हम अपने अनुपस्थित मित्रों का ध्यान रखें और हमेशा यह 
स्मरण रखें कि हम यहां किसी खास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे 
हिन्दुस्तान का, यहां के चालीस करोड़ नर-नारियों का सदा ख्याल रखना है । हम सब 
फिलहाल अपनी-अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहें इस दल के या उस दुल 
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के, और शायद अपने-अपने दलों के साथ काम करना भी जारी रखेंगे | फिर भी 
ऐसा मोका आता है कि हमको दल-भावना से ऊपर उठ जाना पड़ता है और सारी 
जाति या देश का-यहां तक कि कभी-कभी उस समूचे संसार का, ख्याल रखना पड़ता * 
है, जिसका यह देश भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है । जब मैं इस विधान-परिषद्‌ के काम 
का ख्याल करता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है कि जहां तक 
हमसे बन पड़े हम व्यक्तितत भावना और दलबन्दी के ऋंगड़ों से ऊपर उठकर 
अधिक-से-अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर 
विचार करें जो आज हमारे सामने है ताकि हम जो भी विधान बनावें वह समस्त 
भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान कार्य का 
सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था। 

एक ओर भी व्यक्ति यहां आज अनुपस्थित है जो अवश्य ही हममें से बहुतों 
के दिल में मौजूद है । हमारा इशारा उस व्यक्ति की ओर है, जो सारे देश का नेता है 
जो समस्त राष्ट्र का जनक है, (हर्ष-ध्वनि) जो इस सभा का निर्माता रहा है, जो हमारे 
कितने ही अतीत-कार्यों का कत्तों रहा है ओर हमारी भविष्य की बहुतेरी कार्रवाइयों 
का कत्ता-घत्तों रहेगा । आज वह यहां उपस्थित नहीं है । वह अपने महान आदर्शों 
की पूर्ति के लिए भारत के एक सुदूर कोने में निरंतर कार्य-रत है। परंतु मुमे इस 
बात में जरा भी शक नहीं है कि उसकी आत्मा इस भवन में वत्तेसान है और इस 
महान्‌ कार्य के सम्पादन में हमें सतत आर्श,वाँद दे रही है । 

सभापति महोदय, यहां बोलते हुए में चतुदिक व्याप्त स्मृतियों और समस्याओं 
. के बोझ से अपने को बोमिल अनुभव करता हूं। हम' लोग एक युग को समाप्त कर 
सम्भवतः बहुत शीघ ही। एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा ध्यान आज 
भारत के सहान्‌ अतीत की ओर, उसके पांच हजार वर्ष के इतिहास की ओर जाता है 
उसके इतिहास के प्रारंभ से--जों मानव-इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है--आज 
तक का सारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है| वह समस्त अतीत आज हमारे 
चतुर्दिक है और हमें आनन्द ओर जीवन प्रदान कर रहा है पर साथ-ही-साथ उससे, 
यह सोचकर मुझे कुछ वेदना भी होती है कि क्या हम उस अतोत के योग्य हैं । 

शक्तिशाली अतीत और अधिकतर शक्तिशाली भविष्य के बीच स्थित 
वत्त मान की तलवार के धार पर खड़े होकर जब में भविष्य की सोचता हूं, उस 
भविष्य की , जो मुझे विश्वास है कि अतीत से भी महत्तर है, तो अपने महान कार्ये- . 
भार से अभिभूत हो जाता हूं और भयभीत हो जाता हु' | भारतीय इतिहास के 
अद्भुत अवसर पर हम यहां समवेत हुए हैं। इस परिवत्त न क्षण में प्राचीन युग से एक 
नवीन युग में प्रविष्ट होने के इस परिवत्त न काल में मुझे कुछ विस्मय-सा मालूम होता 
है, वेसा ही विस्मय जेसा रात से दिन होने में मालूम पड़ा है, हो सकता है दिन 
मेघाच्छन्न हो; पर है तो आखिर दिन; इसलिए बादल फटने पर दिन अवश्य निकलेगा | 
इन सब बातों के कारण मुझे इस सभा के सम्मुख बोलने और अपने सारे विचार 
रखने में कुछ कठिनाई मालूस होती है। मुझे ऐसा मालूस होता हे कि इन पांच हजार 
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[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू] 
वर्षों के लम्बे सिलसिले में बड़ी-बड़ी विभूतियां, जो आई' और चली गई', आज 
मेरी आखों के सामने हैं। उन मित्रों की मूर्तियां भी मानों आज मेरे सन्मुख हैं, 
जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास किया है। आज हम समाप्त- 
प्रायः युग के छोर पर खड़े हैं और नवीन युग में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम और 
प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा वत्त मान अवसर की गंभीरता सममेगी 
और उसी गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिसे सभा के सन्मुख उप- 
स्थित करने का मुझे गौरव है। में समझता हू' कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन 
सभा के सामने आरहे हैं। इनमें से बहुतों को मैंने नहीं देखा है । सभा के किसी भी 
सदस्य को अधिकार है कि वह इसके 'सामने कोई भी संशोधन रखे और सभा को 
अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या नामंजूर। पर में स-सम्मान आपको यह 
सुझाव दू“गा कि यह अवसर ऐसा नही है कि हम छोटी-छोटी बातों में कानूनी और 
रस्मी ढंग अपनायें; जब कि हमें बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है, बड़े-बड़े 
कामों को अन्जाम देना है और महत्त्वपूर्ण मसले तय करने हैं। अतः में आशा 
करूंगा कि सभा गंभीरता से ही इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस करेगी और 
शाब्दिक झगड़े में ही अपने को न भुला देगी । 

मुझे विभिन्‍न विधान-परिषदों का भी ख्याल आता है जो पहले बैठ 'चुकी हैं 
अमेरिकन राष्ट्‌ के निर्माताओं ने विधान-परिषद्‌ में समवेत होकर राष्ट्र-निर्मोण 
के लिए एक विधान तैयार किया था, जो आज डेढ़ सो बरस की परीक्षा में पक्का 
साबित हुआ है | इस विधान-निर्माण में क्‍्यः-क्या-बातें हुईं, उन सबकी में कल्पना 
कर रहा हू' । इस विधान के फलस्वरूप जो महान्‌ राष्ट्र उत्पन्न हुआ उसको में सोच 


रह हूं; मेरी कल्पना उस जबदरत क्रांति की ओर जा रही है. जो आज से १४५० बर्ष 


पहले हुईं थी । में कल्पना कर रहा हू' उस विधान-परिषद्‌ की, जो आनन्द्दायक 
उस पेरिस नगर में समचेत हुईं थी, जिसने आजादी की कितनी ही लड़ाइयां लड़ीं 
हैं। में सोच रहा हु उन कठिनाइयों को जो इस विधान-परिषद्‌ को मिलीं, में सोच 
रहा हू' उन बाधाओं को जिन्हें सम्राट तथा अधिकारियों ने उस परिषदू की राह में 
रोड़े डाले। इस सभा को स्मरण होगा कि जब इसके मार्ग में रोड़े अटकाए गए, 
यहां तक कि उसे समवेत, होने के लिए स्थान देने से भी इंकार किया गया तो परिषदू 
ने टेनिस कोट में अपनी बेठक की और वहां ही उसने शपथ ग्रहण की; जो 
दी ओथ आबू टेनिस कोर्ट” के नाम से मशहूर है।सम्राट और अधिकारियों की; समस्त 
बाधाओं के बाव कप वे समवेत होकर तब तक अपना काम करते रहे ज़ब तक कि 
उन्होंने अपने काम को पूरा न कर लिया, जिसे पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया 
था। मुम्े विश्वास है कि हम लोग भी उसी गम्भीरता और पवित्र भावना से यहां 
समवेत हुए हैं और हम भी चाहे इस भवन में हो या अन्यत्र, मैदान में, बाजार में, 
कहीं ह समवेत होकर-तब तक अपना काम करते जायंगे जब तक कि उसे पूरा 
भेकर ले। 


नर 


लंचय-सम्बन्धी प्रस्ताव [ ६ 


इसके बाद हमारी याद जाती है निकट भूत की उस महती क्रांति की, ओर 
जो रूस में हुई थी और जिसके- फलस्वरूप एक नये ढंग के राज्य--रूस यूनियन 
आधब्‌ सोवियत्‌ रिपब्लिक--जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का ग्रादुभोव हुआ जो आज 
विश्व के कामों में प्रमुख भाग ले रहा हैं। यह महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र हम भारत- 
वासियों के लिए न सिर्फ एक महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र ही है वरन्‌ पड़ौसी भी है । 

इस तरह हम आज इन बड़े-बड़े उदाहरणों को स्मरण करते हैं और उनकी 
सफलताओं से लाभ उठाने की एवं उनकी असफलताओं से बचने की कोशिश करते 
हैं। शायद हम' असफलताओं से बच न सकें क्योंकि कुछ-न-कुछ असफलता तो 
मानव-प्रयास में सन्निहित रहती ही है । फिर भी हमें निश्चय है कि हम तमाम 
बाधाओं और कठिनाइयों के वावजूद आगे बढ़ेंगे ओर अपनी चिर-संचित आकां- 
ज्ञाओं और स्वप्नों को प्राप्त करेंगे। इस अस्ताव में, जो सभा जानती है कि बड़ी 
सावधानी से बनाया गया है, हमने अत्यधिक या अत्यल्प कथन को दूर ही रखा है । 
इस तरह के भ्रस्ताव का बनाना बड़ा कठिन है। यदि आप उसमें बहुत कम बात व्यक्त 
करते हैं तो वह केवल एक कोरा प्रस्ताव ही रह जाता है और दूसरे यदि आप 
उसमें अधिक कुछ कहते हैं तो यह्‌ विधान बनाने वाले सदस्यों के कारय में कुछ हस्त- 
ज्षेप-सा होता है | यह प्रस्ताव उस विधान का मार्ग नहीं है जो हम बनाने जा रहे 
हैं और हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए | सभा को विधान बनाने की पूरी 
स्वतन्त्रता है और दूसरे लोगों को भी, जब वे सभा में आ जाय॑ं तो विधान बनाने की 
पूरी आज़ादी है। अतः यह प्रस्ताव दोनों सीमाओं के बीच की राह है और केवल 
कुछ बुनियादी उसूलों को निधारित करता है जिन पर, मुझे पक्का विश्वास है, किसी 
दल या व्यक्ति को विवाद नहीं हो सकता । हम कहते हैं. कि हमारा यह दृढ़ 
ओर पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्व॒तन्त्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह भू व 
निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र, प्रजातन्त्र होकर ही रहेगा। में राज- 
तन्‍्त्र की बहस में न जाऊंगा । अवश्य ही हम भारत में शून्य से (बिना किसी 
आधार के) राजतन्त्र नहीं स्थापित कर सकते । जब भारतं को हम सवाधिकारपूर्णो 
स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न 
किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। यह तो निश्चय ही भ्रज्ञातन्त्रीय (२८- 
90०७5॥0) होगा । छुछ मित्रों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि मैंने प्रस्ताव में लोक- 
तन्त्रीय ([22700८7७7८)शब्द क्यों नहीं रखा। मेंने उन्हें बताया कि रिपब्लिक 
राज्य डेसोक्रे टिक न हो ऐसा समझा जा सकता है, पर हमारा सारा अतीत इस बात 
का गवाह है कि हम लोकतन्त्रीय संस्था ([22770८:8८८ [780:प४०/) ही क्री स्था- 
पना चाहते हैं । स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना ही है और 
उससे कम हम कुद्ध नहीं चाहते | उस लोकतनन्‍्त्र का क्या रूप हो, यह बात दूसरी है। 
वर्त्तमान युग के लोकतन्त्र ने यूरोप की और अन्य स्थानों की लोकतन्त्रीय शासन- 
पद्धति ने संसार की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। इसमें संदेह है कि ये लोकतंत्र, 
या दसही माने में इन्हें लोकतंत्र रहना है तो, अपना वत्त मान स्वरूप अधिक दिनों तक 
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रख सकेंगे । मुझे आशा है कि हम लोग किसी विशेष तथाकथित लोकतन्त्रीय देश 
की पद्धति की नकल न करेंगे । हो सकता है हम लोग वत्त मान लोकतन्त्र को और भी 
अच्छा बनायें । जो भी हो, हम जो भो शासन-पद्धति यहां स्थापित करें 
बह हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल और सबको श्राह्म होनी चाहिए। 
हम लोकतन्त्र चाहते हैं | यह काम इस सभा का है कि वह निश्चय करे उस 
लोकतन्त्र को, पूर्णतः लोकतन्त्र को, वह्‌ क्‍या स्वरूप देगी | सभा देखेगी कि हमने इस 
प्रस्ताव में डेमोक्र टिक शब्द नहीं रखा है क्योंकि हमने सममझ्का कि रिपब्लिक शब्द के 
अन्दर वह सन्निहित है और हम अनावश्यक अतिरिक्त शब्द रखना नहीं चाहते 
हैं। पर हमने प्रस्ताव में डेमोक्रे टिक ( लोकतन्त्रीय) शब्द से बहुत कुछ अधिक रख 
दिया है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतन्त्र का सार सन्निहित कर दिया है बल्कि में 
तो कहूंगा कि लोकतन्त्र का ही सार नहीं वरन्‌ इसमें हमने ( 7८०7077४८ [2070- 
०:४८9०) आर्थिक लोकतन्‍्त्र का सार भो सन्निह्ित कर दिया है। कुछ लोग इस बिना पर 
इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं कि इसमें समाजवादी राष्ट्र (50८ ०५॥5८ 5६9६९) 
नहीं अपनाया है | सज्जनो, में समाजवाद का समर्थक हूं और मम आशा है कि 

सारा हिन्दुस्तान समाजवाद का समर्थन करेगा ओर वह्‌ समाजवादी शासन विधान 
बनायेगा और सारी दुनिया को भी इसी दिशा में चलना होगा । उस समाजवाद का 
स्वरूप क्या हो यह भी आपका दूसरा विचारणीय विषय है | पर असली बात यह 
है कि यदि में अपनी इच्छानुसार इस भ्रस्ताव में यह रखता कि हम समाजवादी राष्ट्र 
चाहते हैं तो शायद इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती जो बहुतों को आह्य होती और कुछ 

को अग्राह्म । हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों की लेकर यह प्रस्ताव विवादात्मक 

हो जाये | इसलिए प्रस्ताव में हमने पारिभाषिक शब्द नहीं रखे हैं. बल्कि हम क्या 

चाहते हैं इसका निचोड़ रख दिया है। यह आवश्यक है और में समभता हूं इसमें 

कोई विवाद नहीं उठ सकता । कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इस श्रस्ताव में रिप- 

ब्लिक ( प्रजातन्त्र ) का रखा जाना देशी नरेशों को कुछ नाराज कर सकता है। 

संम्भव है इससे बे नाराज हों में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और सभा 

जानती है कि में वैयक्तिक रूप से राजतन्त्रीय पद्धति में, वह चाहे कहीं भी हो, विश्वास 

नहीं करता | संसार से राजतन्त्र आज तेजी से मिटता जा रहा है | फिर भी यह मेरे , 
विश्वास की बात नहीं है । देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम लोगों के विचार बहुत दिनों 
से यही रहे हैं कि सवे प्रथम इन राज्यों की श्रजा को आने बाली आज़ादी में पूरा- 
हिस्सा मिलना चाहिए यह बात तो मेरी कल्पना में ही नहीं आती कि देशी 
रियासतों की त्रजा और भारत के अन्य भागों की प्रजा की स्वतन्त्रता का भिन्न-भिन्न 
मापदंड हो । संघ में देशी रियासतें किस तरह सम्मिलित होंगी इस. बात को तो यह 
सभा ही रियासतों के प्रतिनिधियों से परामशे करके तय करेगी और मुझे आशा है कि 
सभा, रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले सभी ससलोंको रियासतों के सच्चे प्रतिनिधियों 
से ही बातचोत कर तय करेगी। हाँ, में जानता हूँ कि उन मसलों को तय करने में जिनका 
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देशी राज्यों के शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों के साथ या उनके प्रतिनिधियों 
के साथ भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह रजामन्द हैं। पर अन्त में जब हम 
भारत का विधान बनायंगे तो जिस तरह भारत के अन्य भागों के जन प्रतिनिधियों 
से सम्पक्र रखकर उसका निर्माण करेंगे उसी तरह देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों 
से भी सम्पक रखकर हम विधान को अन्तिस रूप देंगे । (हर्ष-ध्वनि) जो भी हो, 
हम या तो नियम निर्धारित कर देंगे या खुद आपसी रजामन्दी से तय कर लेंगे 
कि देशों रियासतों ओर अन्य भागों के लि स्वतन्त्रता का सर समान होगा। 
में खुद तो यह चाहूंगा और इसकी सम्भावना ,भी है कि सारे देश में शासन- 
व्यवस्था या हुकूमत की मशीनरी एक समान हो। पर यह बात ऐसी है जिसका 
फैसला रियासतों के परामर्श और सहयोग से करना होगा। में नहीं चाहता और 
मेरा ख्याल है यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देशी राज्यों पर उनकी मर्जी के खिलाफ 
कुछ लादा जाय। अगर किसी रियासत की प्रज्ञा काई खास तरह की शासन- 
प्रणाली चाहती है, चाहे वह राजतन्त्रात्मक ही क्‍यों न हो, उन्हें वेसी प्रणाली 
रखने का अधिकार है। इस सभा को मालूम होगा कि ब्रिटिश कामनवेल्थ 
में भी आज आयरलैण्ड एक रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) है और फिर भी कई तरह से यह 
ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य भी है। इसलिए यह बात तो समझ में आ सकती 
है। सें नहीं कह सकता कि होगा क्या, क्योंकि उसका निश्चय करना कुछ इस सभा 
का और कुछ दूसरों का काम है। इसकी असम्भावना या इसमें कोई असामंजस्य 
नहीं है कि रियासतों में किसी खास तरह की शासन-प्रणाली हो; बशर्ते कि वहां पूरी 
स्वतन्त्रता और दायित्वपूरणों शासन (२८४०००7०५०(४४ (50ए९८7778८7४) हो और 
वह प्रजा के आधीन हो | यदि किसी रियासत की प्रजा राजतन्त्र के प्रधान यानी राजा, 
महाराजा और नवाब को पसंद करती है तो, में चाहूं या न चाहूं, निश्चय ही में इसमें 
कतई दखल देना नहीं पसन्द करता । अतः में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक 
इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है यह, आगे जो कुछ करना चाहेगी या जो बात- 
चीत चलायेगी इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डालता। सिफे एक ही माने में 
यह प्रस्ताव हम पर कुछ सीमा या पाबन्दी ( यदि आप इसे पाबन्दी समझे ) डाल 
देता है। वह यह कि इस घोषणा में जो बुनियादी उसूल हैं हम उन पर ही चल्ेंगे। 
मैं तो कहता हूं कि ये बुनियादी सिद्धांत, सही माने में, विवादात्मक हैं ही नहीं। 
हिन्दुस्तान में कोई भी इनका विरोध नहीं करता और न किसी को इनका विरोध 
करना ही चाहिए पर यदि कोई विरोध करता है तो हम उनका सुकाबला करेंगे और 
अपनी-अपनी जगह पर डटे रहेंगे। ( हर्ष-ध्वनि ) 

सभापति महोदय, हम भारत के लिए विधान बनाने बैठे हैं। स्प्रष्ट है कि 
हमारे इस काम का बाकी दुनिया पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा । यह इसलिए नहीं कि 
इससे संसार-क्षेत्र में एक नये शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय होता है बल्कि इस 
कारण से कि भारत ऐसा देश है; जो न सिफे अपनी आबादी या क्षेत्रफल के विस्तार 
से वरन्‌ अपने प्रचुर साधनों और उसके उपयोग की क्षमता से विस्तृत संसार के 
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कामों में शोघ ही जबरदस्त हाथ बंटा सकता है। आज भी जब हम आजादी के 
किनारे खड़े हैं, भारत ने संसार के मामलों में जबरदस्त हाथ बंटाना शुरू कर दिया 
है। इसलिए विधान-निर्माताओं के लिए यह उचित है कि इस अंतरोष्ट्रीय पहलू को 
हमेशा ध्यान में रखें । 
हम संसार के साथ दोस्ताना बर्ताव चाहते हैं। हम सब देशों से मित्रता 
चाहते हैं । अतीत के भंगड़ों के एक लम्बे इतिहास के बावजूद इज्नलेंड को 
अपना मित्र बनाना चाहते हैं। सभा को मालूम है कि में हाल ही में विलायत गया 
था। में कुछ कारणों से, जिन्हें यह सभा अच्छी तरह जानती है वहां नहीं जाना 
चाहता था। पर भरेट-ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण में वहां 
गया। वहां मुझे सभो जगह सौजन्य मिला। फिर भी भारतीय इतिहास के इस 
भावनापूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसर पर जब हम दुनिया से और अपने अतीत सम्पर्क 
एवं संघर्ष के कारण ग्रे ट-त्रिटेन से तो खासतौर पर सहयोग, मेत्री, तथा खुशी के 
सम्बाद पाने के भूखे थे; दुर्भाग्य से हम खुशी का सम्बाद तो दूर रहा, बहुत कुछ 
निराशा का सम्बाद लेकर लौटे। मुझे उम्मीद है कि ये नई कठिनाइयां जो ब्रिटिश 
मन्त्रिमंडल और वहां के अन्य अधिकारियों के हाल के वक्तव्यों से उत्पन्न हुई हैं 
बे हमारी राह न रोकेंगी । और हम, यहां उपस्थित और अनुपस्थित सब के सहयोग 
से आगे बढ़ने में कामयाब होंगे । मुमे इस बात से सख्त सदमा पहुँचा है, सख्त 
चोट पहुँची है कि ऐन मौके पर जब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमारे रास्ते सें रुका- 
घटें डाली गई' । हम पर नई-नई पाबन्दियां जिनका पहले कहीं जिक्र भी न था, 
लगायी गई' और नये तरीके सुझाये गए। में किसी व्यक्ति की सद्भावना पर कोई 
आपत्ति नहीं करना चाहता पर में अवश्य ही यह कह देना चाहता हूं कि इसका 
कानूनी पहलू चाहे कुछ भी क्‍यों न हों, पर जब हमें ऐसे राष्ट्र से काम पड़ता है. जो 
आजादी के लिए मतवाला हो तो ऐसे भी अवसर उपस्थित होते हैं कि कानून लचर 
हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यहां हममें से बहुतों ने 
गत वर्षों से एक या अधिक पीढ़ियों से भारत की आज़ादी की लड़ाई में अक्सर 
हिस्सा लिया है। हम आफतों के बीच से गुजरे हैं। हम इसके आदी हैं और यदि 
जरूरत आ गई तो हम पुनः विपत्तियों से खेलेंगे (हे-ध्वनि)। फिर भी इन तमाम 
संघर्षों के दौरे में हम' हमेशा ही ऐसे अवसर की बात सोचते रहे हैं जब हम संघर्ष 
ओर विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण के काम में लर्ग जायं। और उस समय जब हम 
लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि स्व॒तन्त्र भारत में रचनात्मक काम करने का समय 
आ रहा है जिसकी बड़ी खुशी से बाट जोह रहे थे कि नई बाधायें हमारे रास्ते में 
डाली गई । चाहे जो भी शक्ति इसके पीछे हो, इससे यही जाहिर होता है कि चतुर, 
बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों में भी अपनी मर्यादा और पद के अनुकूल कल्प्रनामूलक 
साहस का अभाव होता है। यदि आपको किसी राष्ट्र से काम पड़ता है. तो अपनी 
कल्पना, भावना ओर साथ-ही-साथ बुद्धि की दौड़ से ही आप उसको ठीक-ठीक 
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समम सकते हैं। अतीत से ही यह दुखद परम्परा चली आती है कि भारतीय सस- 
स्थाओं को सममने में शासकों में कल्पना-शक्ति का सवेथा अभाव रहा है। इन लोगों 
ने अक्सर हमारी समस्याओं में अनावश्यक हाथ डाला या हमें राय दी और यह न 
समझा कि वर्तमान भारत न किसी की सलाह चाहता है ओर न अपनी मर्जी के 
खिलाफ किसी का समाधान ही अपने ऊपर लादना चाहता है। भारत को प्रभावित 
करने का एक मात्र रास्ता है मेत्री, सहयोग और सद्भावना का बरताव। जबदेस्ती 
उस पर कछ भी लादने या मध्यस्थ बनने की थाड़ी भी चेष्टा पर हम आक्रोश 
- करते हैं और करेंगे (हर्षध्वनि) | गत कई महीनों में, बहुत ह। कठिनाइयों के बावजूद 
भी हमने ईमानदारी से सहयोग का वातावरण पेदा करने की हरचन्द कोशिश की | 
हमारी यह कोशिश जारी रहेगी पर मुझे भय है कि अगर दूसरी ओर से इसका 
काफी जवाब न मिला तो सहयोग का वातावरण नष्ट या दु्बेल हो जायगा । हमने 
महान काम का बीड़ा उठाया है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा करने का प्रयास 
जारी रखेंगे । हमें यह भी विश्वास है कि यदि इस कारये में प्रयत्नशील रहे तो 
सफलता भी अवश्य मिलेगी | जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना है हम 
सद्भावना से उस काम में लगे रहेंगे यद्यपि हम समझते हैं कि हमारे कुछ देशवासी 
गलत रास्ता पकड़ते हैं।जों भी हो आज नहीं तो कल्ञ या परसों हमें इस देश में 
मिलकर ही काम करना है और हमारा आपसी सहयोग अवश्यम्भावी है | अतः हमें 
इस समय ऐसे किसी भी काम से बचना होगा जिससे हमारे भविष्य के सागें में 
जिसके लिए हम काम कर स्टहे हैं, कोई नई बाधा उपस्थित हो जाय | इसलिए जहां 
तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है उनका अधिक-से-अधिक सहयोग पाने के 
लिए हमें यथाशक्ति चेष्टा करनी है। परन्तु सहयोग का यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन 
मौलिक सिद्धान्तों का ही त्याग कर बेंठं जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं 
ओर करना चाहिए | सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम उन सिद्धान्तों को ही 
कुर्बान कर दें जिनके लिए हम जीते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मेंने अभी कहा है हम 
हगलैंड का भी सहयोग चाहते रहे और इस समय भी चाहते हैं जब वातावरण 
आपसी संदेह से भरा हुआ है | हम समभते हैं कि यदिउन्होंने सहयोग देने से इन्कार 
किया तो अवश्य ही इससे भारत को ज्ञति पहुंचेरं& पर इ ग्लेंड को उससे भी ज्यादा क्षति 
पहुँचेगी और संसार को भी कुछ नुकसान पहुँचेगा । युद्ध से हम अभी फुरसत 
पाये हैं और लोगों में ब्यापकरूप से आगामी युद्ध की मन्द-सन्‍्द्‌ चचों चलने लगो 
है । ऐसे समय में नवीन प्राखपूर्ण और निर्मय भारत का पुनजेन्म होने जा रहा है। 
विश्व की इस उथल-घुथल से भारत के पुनर्जन्म का यह शायद उपयुक्त अवसर है। 
पर ऐसे समय में हम लोगों की दृष्टि जिन पर भारत का विधान बनाने का जबदेस्‍्त 
भार है, खूब साफ दूरदर्शिनी होनी चाहिए । हमें वत्त मान की महती आशाओं और -. 
भविष्य की उससे भी महत्तर आशाओं पर सोच विचार करना है और इस दल या -. 
उस दल के क्ुद्र लाभ की तलाशी में ही अपने को नहीं खो देना है। विधान-परिषद्‌ 
में बेठ कर आज हम विश्व के रंग-मंच पर अभिनय कर रहे हैं और सारे संसार की 
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[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू | 


निगाह, हमारे सम्पूर्ण अतीत की दृष्टि, हमारी ओर है। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं। 
उसे हमारा अतीत देख रहा है और भविष्य भी देख रहा है यद्यपि अभी उसका 
जन्म नहीं हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को इसी दृष्टि से देखता हूं और मैं सभा से अनु- 
रोध करू गा कि वह अपने महान्‌ अतीत को, वर्तमान के जबदेसत उथल-पुथल को और 
उदित होने वाले महत्तर भविष्य को दृष्टि में रखकर उस पर विचार करे । सभापति 
महोदय, इन शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव पेश करता हूं। 


सभापति ; श्री परुषोत्तमदास टण्डन इस प्रस्ताव का समथन करेंगे। 


माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन (यू? पी० : जनरल) : सभापति महोदय, 
प॑० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तौर से में समर्थन करता हूं । विधान-परिषदू 
की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है । शताब्दियों के बाद हमारे देश में ऐसी 
सभा समवेत हुई है | यह सभा हमें अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है 
जब हम स्वतंत्र थे और बड़ी प्रतिनिधि सभायें बेठती थीं जहां बड़े-बड़े विद्वान देश 
के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया करते थे । यह हमें अशोककालीन 
बड़ी-बड़ी सभाओं की याद दिलाती है | उन दिनों का एक धुघला चित्र आज हमारी 
आंखों के सामने है। यह सभा हमें अमेरिका, फ्रांस ओर रूस प्रभृति अन्य देशों की 
परिषदों की याद दिलाती है । अन्य स्वतंत्र देशों के विधान-निमोण के लिए जो परि- 
पदें बैठी थीं उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद्‌ भी सबको सदा याद रहेगी । हम यहां 
* एक ऐसा शासन-विधान बनाने बैठे हैं. जिससे संसार को यह साफ मालूम हो जाय 
कि भारत का यह पक्का इरादा है कि वह संसार के साथ मिलकर बाइज्जत रहेगा 
उससे अलग नहीं । भारत तमाम मुल्कों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतों में 
उन्हें हरचन्द मदद देगा, वह उन सब प्रयत्नों में साथ देगा जिससे संसार का भला 
हो | हमें विश्वास है कि हम आज यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा 
ओर उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओं में होगी जिनसे संसार की समुन्नति 
में सहायता मिली है । 
गत डेढ़ सो वर्षो से हिन्दुस्तान त्रिटेन के आधीन रहा है। हम उन बातों का 
जिक्र नहीं करना चाहते जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगा- 
तार आवाज़ उठाई है। इन डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई 
, हम यहां उनका जिक्र नहीं करेंगे। उन चोटों ने हमें न केवल अपनी आज़ादी से 
ही वंचित किया बल्कि हममें एक आपसी सेद-भाव पैदा कर दिया । आज हम' उन 
सब बातों का जिक्र न करेंगे। पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं 
भूल सकते। प्रारम्भ में हमारे नेताओं ने महज़ प्रस्ताव पास कर और उन्हें सव्याख्या 
सरकार के पास भेजकर आज़ादी की मांग की । हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ 
ज्यादतीं की और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया | हमने शासकों से हर तरह अपील 
की कि हमारे साथ न्याय का बतोव हो । हमारे नेताओं ने उनके ऊचे आदर्शों की 


क्षेक्षय-सम्बन्धी प्रस्ताव [ १२ 
ओर-महामना बक और मिल के बताये आदर्शों की ओर-हुकूमत का ध्यान खींचा। 
हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शां से प्रभावित थे और उन्हें पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके 
साथ न्याय करेगा और उन्हें आज़ादी देगा | वह जमाना अब गुजर गया। अनुभवों 
ने सिखाया कि आज़ादी अपील या प्रार्थना से नहीं सिल सकती, उसे पाने के लिए 
हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है। हमारे इतिहास के पन्‍ने बताते 
हैं. कि उसके बाद नये-नये आन्दोलन चलाये गए और ब्रिटेन के साथ खुली 
बगावत की गई । १६०४-६ के आन्दोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी पर कुछ 
ओर आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाली नेताओं और युवकों ने ऐसे-ऐसे 
बहादुराना काम किये जो हमारे इतिहास में स्वणोक्षरों में लिखे जायंगे। हम आगे 
और राष्ट्र के क्धार महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे 
युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें एक नया सबक सिखाया और हमने 
एक नये सिलसिले से लड़ाई शुरू की | त्रिटिश कानूनों की न सिर्फे अवहेलना है की 
गई बल्कि सरे-आम बह तोड़े जाने लगे ओर हमने जरा भी परवाह न की कि इसका 
क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा | हमारे हजारों देशवासियों ने कानून तोड़े और 
जेल गये | उन वीरों की तस्वीर जिन्होंने संग्राम में जीवन बलिदान किया या वर्षों 
जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आंखों के सामने हैं। दरअसल अभी हाल का 
आन्दोलन--सन्‌ १६४२ का आन्दोलन--ही इस सभा का जन्मदाता है । ब्रिटेन द्वारा 
इस परिषद्‌ के बुलाये जाने में इस आन्दोलन का जबदस्त हाथ है। हमारी आगे की 
तरकी के लिए इसने एक नई राह निकाल दी । ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक 
नहीं सकती । इस वास्तविकता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की आंखें ख़ुल गई' और 
संसार चकित हो गया । दूसरे देशों ने खुलकर तो हमारा साथ नहीं दिया पर हमें यह 
अवश्य स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी ताकत का इजहार तो किया ही जो हमें 
अपनी मंजिल पर पहुंचाने में खास चीज है। पर साथ-ही-साथ उन बड़ी ताकतों ने 
भी जो आज दुनिया को एक करने में लगी हैं हमें सहायता दी है। संसार ने यह समझ 
लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका 
व्यापक असर खुद अत्याचारी के देश पर और उसके पड़ोसी देशों पर पड़ता है। 
गत दो महायुद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बड़े-बड़े नेता 
उपाय ढू ढने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बबादी से कैसे बचाया जाय। 
वे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जहां न और युद्ध होंगे, न इंसान का खून बहाया 
जायगा, जहां अमीर और गरीब का भेद-भाव न रह जायंगा, जहां हर एक को भोजन 
ओर अन्न मिलेगा, जहां हर आदमी को हक हासिल होगा कि वह अपने आदशोँ के 
अनुसार जीवन यापन करें। जहां प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, 
जहां आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे, जहां निवासियों के बीच एक आत्मिक 
सम्बन्ध होगा । 


बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे संसार उस 
दुलदल से बाहर निकल सके जिसमें बह आज फंस गया है, जिससे सारे मुल्कों को 
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[माननीय पुरुषोत्त मदास टंडन] 


बराबर हक हासिल हो सके | जमाना तेजी से बदल रहा है और दुनिया की ताकतें 
इन नये विचारों को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। हम लोग भी 
जब इसी दुनिया में रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन नई शक्तियों का हम भी 
हृदय से स्वागत करते हैं। ये ही शक्तियां हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का हमेशा 
आधार रही हैं | भारत के बारे में यह खास तोर से कहा जा सकता है कि उसके 
निवासियों ने “बसुधैव कुटुम्बकम” का ऊचा आदर्श सदा अपनाया है और संसार 
को एक देश समझा है | हमारे देश के महापुरुषों ने संसार के मनुष्यों में कोई भेद- 
भाव नहीं माना । बहुत से विदेशी हमारे देश में आये ओर हमने खुशी से उन्हें अपने 
गले लगाया । हमने यह नीति कभी भी अख्तियार नहीं की जिसे कुछ मुल्कों ने आज 
भारतवासियों के विरुद्ध अपना रखा है। हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी 
देशों से आये हुए आदमियों का सदा स्वागत किया, जो भी सहायता जरूरी थी, 
हमने उन्हें दी और यहां बसने में उनकी हर तरह मदद की । इंगलेंड के निवासी ही 
यहां पहले कैसे आये ९ उन्हें यहां पनाह दी गई । भारत में झगड़े और लड़ाइयां भी 
हुई पर इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा मानव-अधिकारों की रक्षा की । भाई-भाई 
के बीच के भेद पैदा करना हम' उचित नहीं समझते ओर न उनके राजनैतिक अधि- 
कारों में ही भेदभाव रखते हैें। इसमें शक नहीं कि हममें कमजोरियां थीं और 
आज भी हैं| हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते | 

हमारा अतीत इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है । हमें अपनी 
मंजिल पर पहुंचना है | जहां हम समानता के आदर्शों को न सिरे अपने देशवासियों 
के सामने बल्कि दुनिया के सामने रख सर्के ।इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा 
ख्याल अपने अतीत इतिहास की ओर, गुजरी हुईं घटनाओं की ओर जाता है, हमारे 
संघर्ष और बलिदान की ओर जाता है उस सहायता की ओर जाता है जो हमें दूसरे 
देशों से मिली है और जिसने आज हमें यहां समवेत किया है | इन सबसे हमें बल प्राप्त 
करना चाहिए | हम एक ऐसा विधान बनाने के लिए यहां समवेत हुए हैं जिससे देश 
को सुख-शान्ति मिल सके । अपनी मातृ-भूमि के प्रत्येक निवासी को समानता देना 
ही हमारा लक्ष्य है । 

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह में समानता का ही 
सिद्धान्त है। देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को स्वायत्त-शासन या शासन में खुद-मुख्तारी 
मिली हुई है। और हिन्दुस्तान समूचे को सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अख्तियार रखता 
है। उन विषयों में जिनमें हम एकता चाहते हैं, हम सब सम्मिलित रहेंगे । प्रस्ताव 
में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत एक आज़ाद मुल्क माना गया है। हमारा 
देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को पूरी आज़ादी हासिल 
है कि वे अपने लिए जेसी हुकूमत चाहें रखें। देश का मौजूदा प्रान्तों में विभाजन 
बदल सकता है। हम सब सम्प्रदायों के साथ न्याय करेंगे और उनके धार्मिक और 
सामाजिक सामलों में उन्हें पूरी आज़ादी देंगे। 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ १०७ 


प्रस्ताव पर इस आशय का एक संशोधन पेश किया गया हैं कि ग्रस्ताव॑ तब 
तक मुल्तबी रखा जाय, जब तक कि मसलिम लीग विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित नहीं 
होती | हमें यह लक्ष्य न भूलना चाहिए कि हर एक काम के लिए समय हुआ करता 
है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते हैं तो फिर कब यह हमारे सामने 
आयेगा ९ हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि मुसलिम लीग कब विधान-परिषदू में 
शामिल होगी हम आज यहां जब एकत्र हुए हैं तो क्‍या बिना कुछ किये-पघरे द्वी 
यहां से उठ जाय॑ ? क्‍या हमें कम-से-कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिए आज 
एक लक्ष्य नहीं निश्चित कर लेना चाहिए ? महज एक निधि-निमाण कमेटी ही बना- 
कर उठ जाय॑ ? हमारे बन्ध हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के 
लिए स्थगित कर दें | अगर वे यही चाहते थे कि मसलिम लग की गेर हाजिरी में 
हम यहां कुछ न करें तो आखिर यहां आये किस लिए हैं ९ 


हम अवश्य चाहते हैं कि मृुसलिम लीग हमें सहयोग दें। पर क्या हम आज 
उनके वत्त समान अभिलाषाओं और उद्देश्यों की पूर्ति में कछ भी हाथ बटा सकते हैं ९ 
हम भरसक कोशिश करेगे कि मुसल्तिम लीग के उद्देश्य को किसी तरह नुकसान न 
पहुंचे । में आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में इस वात का ध्यान रखा गया हैं। 
हममें से बहुत ऐसे हैँ जो इस बात के खिलाफ है. कि प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार 
दिये जाय॑ | ब्यक्तिगत रूप से में खुद मुल्क की भलाई के लिए हिन्दू-सुसलिम' तना- 
तनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वत्त मान परिस्थिति को देखते हुए प्रान्तों को अवशिष्ट 
अधिकार दिये जाने का विरोध करू गा। बंगाल तथा और प्रान्तों में कया हुआ ! 
जो हुआ है, उसे हम भली-भांति जानते हैं। अवशिष्ट अधिकार और राजनेतिक अधि- 
कार (0॥४८४ !२87:5) जिनसे देश की उन्नति ओर एकता में मदद मिल सकती 
है, केन्द्रीय या संघ सरकार के साथ ही होने चाहिए। पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधि 
कार ग्रांतों को दे देता है, ताकि मुसलिम लीग यह न कहे कि उनकी गरहाजिरी सें 
हमने मनसाने ढंग से काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा अका- 
शित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद्‌ का आधार है अवशिष्ट अधिकारां (२०४ 
(0००77 ?0%८:६) को प्रान्‍्तों को देने की बात कही है । हमने इस व्यवस्था को इस 
आशा से मंजूर कर लिया कि इससे मुसलिम लीग हमारे साथ मिल-जुल कर काम कर 
सकेगी। मसलिम लींग हमें सहयोग दे, इस बात के लिए जहां तक साध्य था हम 
आगे बढ़े । बल्कि में तो यह कहूंगा कि इसके लिए हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ 
गए | क्योंकि मसलिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से बिलकुल प्रतिकूल है। और 
इससे हमारे भविष्य में काफी कठिनाइयां पैदा होंगी । लीग की सहयोग-प्राप्ति के लिए 
हमने अपने आदर्शों के प्रतिकूल भी बहुत-सी बातें मंजूर कर ली हैं । अब हमें यह 
बन्द कर देना चाहिए और मसलिम लीग के साथ समभौते के लिए अपने बुनियादी 
उसूलों को नहीं भूल जाना चाहिए। में प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध हूं और 
ममे विश्वास है कि प्रस्ताव के महत्त्व को सभा सममती है। दूसरे देशों की विधान- 
परिषदों ने अपने लक्ष्यों को सामने रखकर ही अपना काम शुरू किया था। यदि 


८ ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [१३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हैं७ 


[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन | 


आप ग्रस्ताव को स्थगित रखते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी ? जब वे ग्रस्ताव को जानेंगे 
तो समभेंगे कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ सन्‌ १६४२ की 
“भारत छोड़ो” की लड़ाई अब हम जीतने जा रहे हैं । यह प्रस्ताव स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
मार्ग में बड़ा सहायक होगा । इसका मुल्तवी रखना में समभता हूं बुद्धिमानी का काम 
न होगा | 

प्रस्ताव पर और दूसरे संशोधन भी हैं। श्रस्ताव में यह बात साफ तौर पर 
कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ में होगी | कुछ लोगों का सुझाव है कि 
“जनता” की जगह “काम करने वाली जनता” रख दिया जाय। में इसके खिलाफ 
हूं। जनता शब्द से मतलब है, तमाम निवासियों का। में खुद किसानों का एक 
सेवक हूं। उनके साथ काम करना ही मेरे लिये एक बड़ा गौरव है। जनता शब्द 
काफी बोधगम्य है और इसमें सभी लोग शामिल हैं । अतः मेरी राय में उसके आगे 
कोई विशेषण न रखा जाना चाहिए। ऐसे भी संशोधन लाये गये हैं जिनमें अनिवार्य 
शिक्षा की बात कही गई है | यह सब साधारण बातें हैं, जमाना बदल चुका है और 
प्रांतीय सरकारों ने ऐसी बातों के लिए कानून बना लिए हैं। इस समय बड़ी-बड़ी 
समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए । ये सब संशोधन बहुत जरूरी 
नहीं हैं और इन्हें उपस्थित न करना चाहिए । 

जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत-सी विपत्तियां मेलने के बाद हमें विधान बनाने 
का यह अवसर मिला है। सन १६३४ में हमें कुछ रियायतें मिली थीं पर हमने अपनी 
लड़ाई सन्‌ १६४२ तक जारी रखी। इन संघर्षा के फलस्वरूप आज हम यहां विधान 
बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे प्रयासों का क्‍या फल होगा हम नहीं जानते । 
हमारे पथ में अभी भी बहुतेरी बाधायें हैं। लंदन से हमारे मित्र अभी भी राय भेजा 
करते हैं। किसी उसूल पर बोलते हुए सर स्टेफे.डे क्रिप्स हमें परामर्श देते हैं कि हमें 
यह व्यवस्था (#०77709) मंजूर कर लेनी चाहिए कि बहुमत को अपना विधान 
बनाना चाहिए और अल्पमत को हक है कि वह बहुमत द्वारा लगायी रुकावटों के 
लिए विशेष संरक्षण मांगे । मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि सर स्टेफोर्ड 
क्रिप्स हमें मदद देने की बात कहते हैं पर उनका असली अभिप्राय है हमारी राह में 
रुकावर्टे डालना। ब्रिटेन के साथ हमारे लम्बे सम्बन्धों का इतिहास बतलाता है-कि 
हिन्दू-मुसलिम भेद-भाव की सृष्टि अंग्रेजों ने की । 

हिन्दू-मुसलिम मनमुटाव की समस्या जिसका राग अंग्रेज अलापते हैं, वह 
तो उन्हीं की पेदा की हुईं चीज है। उनके हिन्दुस्तान में पधारने के पहिले यहां इस 
मनमुटाव का नामोनिशां भी न था। दोनों की सभ्यता एक थी और दोनों ही 
मित्र-वत रहते थे। क्‍या कलेजे पर हाथ रखकर अंग्रेज कह सकते हैं कि 
वर्तमान भारतीय परिस्थिति को उन्होंने नहीं पैदा किया है? और उन्होंने 
उसे बढ़ावा नहीं दिया है? जो लोग ब्रिटेन के बहकावे में आकर आज 
हमारा विरोध कर रहे हैं, वे हमारे ही भाई हैं। अवश्य ही हम उनका सहयोग 
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चाहते हैं। परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बुनियादी उसूलों को-ही 
कुबान नहीं कर सकते जिन्हें आज तक हम अपनाये रहे और जिनसे राष्ट्र का 
निर्माण होता है। सर स्टेफोडे हमें गहयुद्ध से सावधान करते हैं और सीख देते हैं 
कि गहयुद्ध बचाने के लिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए | कोई भी देशभक्त 
यह न चाहेगा कि गहयुद्ध हो और भाई-भाई का खून बहे। आजादी की लड़ाई 
लड़ने के लिए कांग्रेस ने देश के मिन्‍न-सिन्‍न वर्गों को मिलाने की सदा कोशिश की है। 
हमारे नेता साम्प्रदायिक झगड़ों में कभी नहीं पड़े । कांग्रेस ही एक मात्र ऐसा राज- 
नेतिक संगठन है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जेन, बौद्ध सभी संगठित हो 
सकते हैं । राजनेतिक क्षेत्र में घर्मं के आधार पर किसी तरह का भेद-माव कांग्रेस 
नहीं मानती | यह कहना कि अमुक-अम॒क प्रांत या वर्ग धर्मे की बिना पर देश से 
अलग कर दिए जाय॑, धर्म की बात नहीं हे वल्कि यह ता कोरी राजनीति है, ऐसी 
राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम' सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अन्य 
ब्रिटिश नेताओं से पूछते हैं : यदि आज से १०० वर्ष पहिले या २४ ही वर्ष पहिले 
आपके देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो 
आज आप केसी हुकूमत रखते ? हम अमेरिका से भी पूछते हैं. यदि आपके मल्क 
में भिन्न-भिन्न इसाई सम्प्रदायों को पथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो 
क्या आपके यहां उसी किस्म की गवनेमेंट होती जो आज है ? क्‍या फिर आपके 
मुल्क में निरन्तर ग्रहयुद्ध न हुआ होता ? हमारे देश में गहयुद्ध की सम्भावना तो 
ब्रिटिश हुकूमत ने पैदा की है । ब्रिटिश गवर्नमेन्ट अपनी पुरानी चाल चल रही है । 
ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के वक्त में इसी मनोव॒त्ति का आभास मिलता है । उनके द्वारा 
दिया हुआ भाष्य भी इसी बात पर जार देता है कि भारतीय-संघ के भिन्न-भिन्न वर्गों 
को पूरा हक है कि वे अपने लिए जेसा विधान चाहें, बनावें। जैसा वे पहिले कहते थे 
आज भी कहते हे कि ग्रांतों को अधिकार है कि वह चाहे तो किसी ग्रूप में शामिल 
रहें या उससे बाहर हो जाय॑ । पर साथ ही अपने वक्तब्य में वे एक ऐसी शर्त भी 
रख देते हैं जो, इस सम्भावना को-प्रांत अपने अधिकारों को काम में लावें-पहले से 
ही खारिज कर देती है। आप एक प्रांत को यह तो कहते हैं कि उसे हक है कि चाहे 
तो किसी वर्ग में शामिल हो या नहीं । पर साथ ही यह भी कहते हैं कि प्रप के सभी 
लोग विधान बनाने के लिए सम्मिलित होंगे। पच्छिमःत्तर सूबा प्रांत को पंजाब के 
साथ बंधना होगा और सिंध, बलूचिस्तान और आसाम को बंगाल के साथ बंधना 
होगा । इन ग्रांतों का विधान भ्रूप बी ओर ग्रुप सी बनायेंगे । पंजाब, सिंध और 
बलूचिस्तान वाला गुट पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के लिए विधान बनायेगा और 
बंगाल आसाम के लिए। क्या यह इंमानदारी की बात है ? एक तरफ तो आप कहते 
हैं कि प्रांत को हुक है कि वह ग्नप में रहे या अलग हो जाय । पर आप विधान ऐसा 
बना देते हैं जो प्रांत के गुट से बाहर निकल जाने की सम्भावना को ही खारिज कर 
देता है। मंत्रिमण्डल के वक्तव्य में यह साफ तौर पर कहा गया था कि गुट में शामिल 
होना प्रांतों की मर्जी पर है। वक्तव्य के अन्त में गुटों से बाहर निकलने की स्वतंत्रता 


१० | भारतीय विधान-परिषद्‌ [ १३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हूँ ० 


. माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन] 


दे दी गई । वक्तव्य के प्रथम भाग का अर्थ यह है कि गुटबंदी के समय प्रांत को 
आजादी है बह उसमें शामिल हो या- नहीं । हमने तो यही अथथे समझा और इसी- 
लिए कांग्र स ने उसे स्वीकार किया | पर अब यह कहा जाता है कि गुट बनते समय 
भी आंत को यह आजादी नहीं है कि बह गुट में शामिल न हो और न उसे यही 
अधिकार है कि वह अपना विधान खुद बनाये | विधान तो समूचे गुट के प्रतिनिधि 
मिल कर बनायेंगे | इसका मतलब यह हुआ कि हम हिन्दुस्तान का विभाजन मंजूर 
करलें और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और आसाम को उन लोगों के हवाले कर दें जो 
खुल्लमखुल्ला यह कहते हैं कि वे भारत को दो भागों में विभकत करने पर तुले हैं । 
गृहयुद्ध यदि अनिवाय ही हो गया है तो हो पर गृहयुद्ध की धमकी से हम गलत 
काम करने पर लाचार नहीं किये जा सकते। बहुत सम्भव है कि भारत के एक कोने 
में गृहयुद्ध हो और हमें अंग्रेजों से भी लड़ना हो । बे हमें गृहयुद्ध की धमकी देते हैं । 
पर असल बात यह है कि वे हमारे बीच में गृह युद्ध का बीज बोरहे हैं। वे चाहते हैं 
कि हम आपस में लड़ते रहें ताकि वे हम पर हुकूमत कर सके | मुझे यह सब कहने 
में दुख होता है। ब्रिटिश जनता के लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत है। ५ वे राजनैतिक 
मेदान में बहुत उन्नति कर चुके हैं और बुद्धिमान एवं स्वातंत्र्य प्रिय हैं। उनसे हमने 
बहुत कुछ सीखा है। मेरे मन में उनके लिए लेशमात्र भी घ॒णा नहीं है। मुझे इस 
बात पर बड़ी प्रसन्नता थी कि इंग्लैंड में एक नया जमाना आया है, वहां की हुकूमत 
मजदूर दल के हाथ में आ गई है और यह दल पुरानी नीति बदल देगा। गत सौ 
वर्षों से त्रिटिश हुकूमत की नीति दूसरे मुल्कों के साथ स्वार्थ और चातुरी की रही है। 
और अपने अंदरूनी मामलों में वे बड़े उदार हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। 
अपने देशवासियों के लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों को दबाना या खसोटना वे बुद्धिमत्ता 
की बात समभते हैं। टोरियों और कट्टरवादियों की हार और नई हुकूमत के आ 
जाने से यह आशा थी कि ब्रिटेन की नीति बिलकुल बदल जायगी और उनकी बैदे- 
शिक नीति सच्चाई ओर ईमानदारी के आधार पर स्थगित होगी। पर मुमे यह देख- 
कर बड़ा दुःख होता है कि उनके हाल के कुछ वक्तव्यों का यही लक्ष्य रहा है कि 
भारतवासियों में मनमुटाव पैदा हो। 

यह मानता हूं कि कांग्रेस केबिनेट मिशन मंत्रिमंडल की योजना को मंजूर 
करके ही विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित हुई है। पर में यह बता देना चाहता हूं कि 
विधान-परिषद्‌ समवेत होने के बाद अपना बिलकुल भिन्‍न मार्ग पकड़ सकती है। 
राजा लुइस के आमंत्रण पर फ्रांस में परिषद्‌ समवेत हुईं । जब उन्होंने देखा कि वे 
जो करना चाहते हैं, नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र कार्यवाही प्रारम्भ की | 
अपनी आशिक मांग स्वीकार कराने के लिए राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था पर 
उनका इरादा समझ कर उसने परिषद्‌ को भंग करना चाहा पर परिषद्‌ ने विधटित 
होने से इनकार कर दिया। हमारी परिषद्‌ ब्रिटिश हुकूमत के आमंत्रण पर समवेत 
हुई है पर हम आज़ाद हैं कि अपनी इच्छानुसार कार्य संचालन करें। हममें से कुछ 


[र१ 


इसके खिलाफ थे कि कांग्रेस परिषद्‌ में शामिल हो | वे ब्रिटिश कूटनीति से डरते थे 
पर कांग्रेस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी विनम्र राय भी यही थी कि हमें 
इसमे शर,क होना चाहिए। मु्के अपन साथियों की शक्ति और हृढ़ता में विश्वास 
था। यह अवसर खोने लायक नहीं था। यदि ब्रिटन की अड़ंगेवाजी के कारण हम 
कामयाब न हुए तो कम्-से-कम दुनिया को तो हम यह बता सकेंगे कि हम केसा 
विधान चाहते है। हमारे सभापति ने अपने भाषण में बहुत-सी अच्छी बातें कही 
हैं। उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के हम 
पाबन्द न होंगे, हमारा होसला वढ़ गया है । 

इस सभा में त्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव का हम स्वीकार नहीं कर सक्रत 
कि भारत वर्गों में विभक्त कर दिया जाय ओर प्रान्तों का विधान बनान का अधि- 
कार उन्हें दे दिया जाय जो भारत को विभक्त करन पर तुले हुए है। मे यह सब 
कहना नहीं चाहता पर यह कह देना समे अपना फर्ज मालूम पढ़ता हैं कि मसलिम 
लीग की ओर से दाव पश करने में विटिश हुकूमत अपनी सच्चाई की कर्मी जाहिर 
करती है । 

किसी ने यह ठंक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का माचा हैं। पंडित 

हरू ने अभी उस दिन कांग्रेप में कहा था कि दर्मियानी गवर्नमेंट में शामिल होन 

वाले ल्ञीग-सदस्य सम्राट की पार्टी की तरह आचरण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि 
लीग को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं 
हमारे भाई है ओर उनके साथ समभौता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज 
ब्रिटिश हुकूमत लीग को मोचों बनाकर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम 
ब्रिटिश वार को खूब समभते हैं और हमें अपनी हिफाजत करनी हैं | जो विधान हम 
बनायेंगे, उसमें यह कोशिश करेंगे कि हम' उन तोरों से बच सकें | ऐसा करने में यदि 
हमें त्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियों से लड़ना पड़े तो हम' उसके लिए 
तैयार हैं। हमें पक्का विश्वास है कि हम सब बाधाओं पर विजय पायेंगे। यह हमारे 
लिए परीक्षा-काल है । ज्यों-ज्यों सफलता सन्निकट आती जाती हैं तरह-तरह की 
कठिनाइयां पेदा होती जाती है । जब योगी योग के ऊंचे स्तर पर पहुँचता है तो 
प्रेतात्मायें उसे ओर परेशान करती हैं। वे उसे धमकाती है और धोखा देने की 
कोशिश करती हैं । हम सफलता के निकट पहुंच गये हैं और भिन्न-भिन्न दष्प्रवृत्तियां 
हमें अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए आज सर उठा रही है। हमारा कत्त ब्य 
है कि हम उनके जाल में न पड़ें ओर न उनसे भयभीत हों | 

विधान बनाने में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि समुन्नति की चाहें जो 
योजना बनावे, हम भारत को विभक्त करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार न करेंगे | 
भारत एक रहना चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सभ्यता की रज्ञा करते हुय हम 
आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में शान्ति स्थापना में वड़ा हिस्सा ले सकेंगे । 

#सभापति-भस्ताव पेश हो चुका है ओर इसका समथथन भी हो गया है । 


बहुत से संशोधनों की सूचना हमें मिली है। में समझता हूं चालीस से भी ज्यादा 


२२ | भारतीय विधानन्यरिधद्‌_ [१३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ है ० 


[सभाषति | 
संशाधन मेरे पास आ चुके हैं और संशोधनों के लिए समय देना मैं आवश्यक नहीं 
समभता । आये हुये बहुसंख्यक संशोधनों को देखते हुए में समभता हूँ कि संशे।धनों 
के इच्छुक सदस्यों का दृष्टिकोण आ चुका है । 

११ बज चुके हैं और मेरी समझ में हम लोग उठ सकते हैं | उठने के पेश्तर 
में सभा को बता देना चाहता हूँ कि कल से सम्भव है कि बक्ताओं पर समय की 
पाबन्ददी लगाने का अप्रिय काम सुभे करना पड़े | पहला दिन होने के कारण आज 
हस्तक्षेप करना मेंने ठीक नहीं समझा और वक्ताओं को पूरा समय दिया । 

कल शनिवार है और में नहीं चाहता कि कल सभा बैठे । इसका मतलब 
यह नहीं कि मैंने यह नियम बना दिया कि शनिवार को बैठक ही न होगी। कल तो 
हम इसलिए समयवेत न होंगे कि रूल्स कमेटी (नियम-निर्धारिणी-समिति) में भाग ले 
रहे है और में चाहता हूं कि इस समिति का काम शोध समाप्त हो जाय | अतः इस 
समिति के सदस्यों को पूरा समय देने के लिये ही कल सभा न बैठ सकेगी। हम सोम- 
बार को दोपहर के तीन बजे बेठेंगे। प्रतत: नहीं। सभा सोमवार को तीन बजे तक 
स्थगित होती है । 

तदनन्तर सभा सोमवार, १६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० को तीन बजे तक 
स्थगित की गईं । 
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भारतीय विधान-परिषद्‌ 
सोमवार, १६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ इईं० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कान्स्टीट्यू शन हाल नई दिल्ली में सोमवार, 

| पे क२ हर ४2 कर हे 

१६ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ ई० दोपहर ३ बजे माननीय डाक्टर राजन्द्रअसाद के सभां- 
पतित्व में प्रारम्भ हुई | 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 


#सभापति$ जो प्रस्ताव १३ दिसम्बर को उपस्थित किया गया था उस पर 


हम अब आगे बहस शुरू करते हैं। आप्त संशोधनों की संख्या 
लम्बी है पर में समझता हूं कि उनमें सभी पेश नहीं किये जायेंगे। 
अब मैं डा० जयकर से कहूँगा कि वे अपना संशोधन-पेश करें । 

>साननीय डा० एम० आर० जयकर (वम्पई: जनरल): सभापति महोदय 
ओर मित्रो, अपना संशोधन पेश करने से पहले में चन्द शब्द उस 
सुन्दर वक्त ता की.प्रशंसा में कहना चाहता हूं जो अस्ताव उपस्थित 
करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने दी है। उसकी स्पष्टता, विनय- 
शीलता और उसका गाम्भीय सभी प्रभावोत्पादक थे। वक्त ता सुनते 
समय मेरा ध्यान अतीत के उन दिनों की ओर गया जब यहां से 
कुछ ही गज की दूरी पर उनके श्रसिद्ध पिता स्वर्गीय मोतीलाल 
नेहरू के नेतृत्व में हम कानूनी युद्ध का संचालन करते थे। इस 
महती परिषद्‌ की तुलना में वह वाग्युद्ध आज बड़ा अवास्तबिक 
ओर छोटा मालूम पड़ता है । में सदा ही पं मोतीलाल नेहरू को 
बड़ा भाग्यशाली समझता था। उनकी दोनों संतानें उनके देहा- 
वसान के बाद यशस्वी निकलीं । एक तो पं० जवाहरलाल नेहरू जो 
इस महती सभा के पथ-पदर्शक एवं आ्राण हैं दूसरी उनकी गौरव- 
शालिनी पुत्री जिन्होंने न्यूयाक में सम्मिलित राष्ट्रसंघ की+बैठक में 
महती विजय गआराप्त की है और जिसके स्वागत की हम सभी प्रतीक्षा 
कर इहे हैं । ' 

“ पेश्तर इसके कि मैं अपना संशोधन पढ़ कर सुनाऊं में एक गलत- 
फहमी दूर कर देना चाहता हूँ जो मेरे संशोधन के सम्बन्ध में पेदा हो 
गई है। मेरे कई प्रसिद्ध और स्नेही मित्रों ने मिलकर मुझे गम्भीरता- 
पूर्वक यह समझाया है कि मुझे अपना संशोधन नहीं पेश करना 


& इस संकेत का अर्थ है कि यद्द अंग्रेजी वक्तता का हिन्दी रूपान्तर द्दै। 
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चाहिए । में यह संशोधन क्‍यों पेश करना चाहता हूँ उसको लेकर 
जो भी गलतफहमियां पैदा हुई हें उन्हें में दूर कर देना चाहता हूँ। 
यह कहा गया है कि संशोधन से इस परिषद्‌ में फूट पड़ जायगी 
जो वत्तमान समय में बहुत बुरी बात होगी। [जब आप मेरी 
वक्‍्तृता सुनेंगे तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह 
संशोधन फूट पैदा करने की गरज से नहीं पेश किया जा रहा है। 
ओर न उससे इस तरह की फूट पैदा ही होगी जैसा कि हमारे मित्र 
सममभते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा है कि में जानबूफ कर 
मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यदि इस 
सभा के श्रम को सफलोभूत करने के लिए यह आवश्यक हो, तो 
इसमें में कोई क्षति नहीं देखता । एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया 
है कि में मि० चर्चिल्त का समर्थन कर रहा हूँ। उस विश्व विख्यात 
चर्चिल का जिसकी कलई खोलने की कोशिश मेंने राउन्ड टेबुल कांफ्रेस 
में अपनी जिरह से की थी। इसकी किचित मात्र सम्भावना 
नहीं है कि में मि० चचिल का किसी तरह से समर्थन करू' । कुछ लोगों 
ने यह कहकर कि में जीवन भर हिंदू हितों का हामी रहा हूँ पर अब 
मुसलमानों का समर्थन करना और उन्हें संतोष देना चाहता हूँ, 
मेरी भावना को उत्तेज्ञित किया है। उत्तर में मेंने कहा कि इन दोतों 
में मुके कोई परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता । हिंदू हितों का में 
समर्थक हूँ, इसका यह अथे नहीं कि में दूसरे सम्प्रदाय के उन 
हितों पर कुठाराघात करू जिन्हें में जायज समझता हूँ । संशोधन 
उपस्थित करने में मेरा वास्तविक उद्देश्य है इस परिषद्‌ को 
नाकाम होने से बचाना । मुझे इस बात का डर है कि हम यहां जो 
कुछ भी कर रहे हैं वह शीघ्र ही व्यर्थ हो जायगा | में इस बात के 
लिए चिंतित हूँ कि हमारी राह में आने वाली दो-एक कठिनाइयों 
की उपेक्षा से कहीं इस परिषद्‌ का काम असफल और प्रभावशून्य 
न हो जाय। एक मित्र ने कहा है कि आप कांग्रेस टिकट पर चुने गए 
। में इस उदारता को स्वीकार करता हूँ और जब यह आमंत्रण 
मुझे मिला तो मैंने व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद भी उसे 
स्वीकार किया। पर उसकी कृतज्ञता के लिए यदि मुझे अपनी सेवायें 
सदा लोकप्रिय ही बनानी पड़ें तो मुझे डर है कि मेरे लिए यह 
सम्भव न हो सकेगा । अवश्य आपको मेरी सेवाओं पर अधिकार है 
पर यह लाजिमी नहीं है कि वह सदा लोकप्रिय ही हों। अवश्य में 
आपको अपना सहयोग ओर सेवा देने के लिए यहां आया हूँ पर में 
इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वे सदा आपकी इच्छानुसार 
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ही होंगी । हो सकता है कि कभी-कभी मेरी सेवायें दुखद जान पड़ें 
अथोत्‌ अपनी च्ुटियों और राह की कठिनाइयों की ओर आपका 
ध्यान आऊकृष्ठ करू | 

सभापति महोदय, में दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना 
चाहता हूँ । एक तो केवल शुद्ध कानूनी बात है ओर संक्षेप में उस पर 
अपना मत व्यक्त करके में इसे आप पर और वैधानिक सलाहकार 
पर छोड़ दू गा। में सलाहकार महादय को आज १० वर्षों से जानता 
हूं । वे विधान के ज्ञाता हैं, स्वतंत्र बुद्धि के आदमी हैं और उनका 
व्यवहार सदा सच्चा होता है | में तो यह कहूंगा कि यह हमारे 
लिए बड़ी सुविधा की बात है कि सर बी० एन० राव सरीखे योग्य 
विधान-वेता की हमें मदद मिल रही है. और मुझे इसमें रंच-सात्र 
भी संदेह नहीं है कि जो वात में कह रहा हूं, उस पर वे पूरा 
ध्यान देंगे । में एक वैधानिक आपत्ति ( प्वाइंट आफ आर्डर ) की 
तरह यह बात नहीं उठा रहा हूँ बल्कि राह की कानूनी कठिनाइयों 
को बताने के लिए यह कह रहा हूँ। मुझे इसमें सन्देद्द नहीं है कि 
जो भी समय हमारे पास है उसमें आप इस पर अच्छी,तरह गौर 
करेंगे और जैसा उचित समझें, फैसला देंगे। जो बात में कहना 
चाहता हूं, वह यह है कि विधान-परिषद्‌ की प्रारम्भिक बैठक में 
इस स्थल पर विधान के बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा 
सकता । पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी मंजूर किया है कि यह 
प्रस्ताव विधान की बुनियादी बातों को स्पष्ट करने के अभिग्नाय से 
ही रखा गया हे। ग्रस्ताव बड़ा महत्त्वपूर्ण हे। यह आगामी विधान 
की बुनियादी बातों को तय करता हैं। अगर आप इसकी छान- 
बीन करें तो एक बार पढ़ने से ही आपको यह मालूम हो जायेगा 
कि बहुत-सी बातें जिनका अस्ताव में उल्लेख है विधान के सिद्धांतों 
से सस्वम्ध रखती हैं| उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस- 
में एक गणतंत्र की--एक संघ की--चर्चा की गई है। इसमें वत्तेमान 
सीमाओं की तथा ग्रांतीय अधिकारियों के अधिकारों की चर्चा की 
गई है। इसमें अवशिष्ट अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के हकों का-- 
बुनियादी हकों का जिक्र है | इसमें कह्य गया है कि सत्ता जनता से 
प्राप्त है। साफ है कि ये सारी बातें विधान की बुनियादी बातें हें । 
मेरा कहना है कि कैबिनेट मिशन के १६ मई के वक्तव्य में इस 
प्रारम्भिक बेठक की जो अधिकार-सीमा निधारित की गई है उसके 
मुताबिक यह बेठक कानूनन विधान सम्बन्धी सिद्धांतों की रूप- 
रेखा भी निश्चित नहीं कर सकती । जब हम सेक्शनों में बैठते हैं 
और प्रांतीय विधान बन जाते हैं तभी इसका प्रसंग आ सकता है । उस 
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समय तक हमारे दो अन्य साथी मुस्लिम लीग और देशी रियासतें 
भी शामिल हो जायेंगी, इसकी आशा है। फिलहाल इस प्रारम्भिक 
बैठक में हमारा कार्य साफ-साफ शब्दों में सीमित रखा गया है । में 
वक्तव्य के इन शब्दों को अभी पढ़कर सुना देता हूं। इसमें विधान की 
बुनियादी बातों को रखने की या स्वीकार करने की बात शामिल नहीं 
है | इसके लिए तो हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसका 
जिक्र मेने ऊपर किया है। सभापति महोदय, निस्संदेह जेसा आपने 
फरमाया है और ठीक फरमाया है, यह सभा स्वेसत्ता-सम्पन्न है। 
पर कैबिनट मिशन के वक्‍तब्य से ही इस सभा की उत्पत्ति है और 
उस वक्तव्य द्वारा निधोरित सीमा के अन्दर ही हमारी सत्ता है। 
बिना पारस्परिक सममोते के हम इन सीमाओं के बाहर नहीं जा 
सकते और चूंकि अन्य दो दल अनुपस्थित हैं, समझौते की बात 
नहीं सोची जा सकती, इसलिए हम उन सीमाओं के अन्दर रहने 
के लिए बाध्य हैं। हां, अगर कुछ लोगों का यह ख्याल हो कि इन 
सीमाओं की बिलकुल उपेज्ञा की जाय और कैबिनेट मिशन के 
वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमाओं की अवहेलना कर परिषद्‌ द्वारा 
राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जाय और इस तरह देश में क्रान्ति 
उत्पन्न की जाय तो “यह बात इस योजना से बाहर है। और 
हमें इस संबंध में कुछ नहीं करना है । पर चूंकि कांग्रेस ने उक्त 
वक्तव्य को पूर्ण रूपेश स्वीकार किया है, यह उससे निधोरित 
सीमाओं को मानने के लिए बाध्य है। यदि आप अनुमति दें तो में 
चन्द मिनटों में वक्‍तब्य के आवश्यक हिस्सों को पढ़ कर. ... . . । 
#श्री किरणशंकर राय (बंगाल+ जनरल) ४ सभापति महोदय, एक नियम 
सम्बन्धी आपत्ति है। में यह्‌ जानना चाहता हूँ कि आया जयकर 
साहब नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं या संशोधन पेश कर 
रहे हैं ? यदि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं तो हमारा 
ख्याल है कि पहले उस आपत्ति का फेसला हो जाय तब वे अपना 
संशोधन पेश करें । हे 
#सभापति $ मेरी समझ में डा० जयकर ने कहा है कि वे नियम सम्बन्धी 
आपत्ति नहीं पेश कर रहे हें बल्कि यह बतला रहे हैं कि इस 
प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं। में समभता हूं 
वह इसी दिशा में चल रहे हैं; जेसा में समझता हूं वे विधान- 
सम्बन्धी आपत्ति पर नहीं बोल रहे हैं । 
#डा० बी० पद्ठामि सीतारमेया (मद्रास, जनरल) $ सभापति जी, क्या वे 
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का कोई त्रस्ताव पेश कर 
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रहे हैं (में तो यही सममभता हूं। 


अआपभावषति: में नहीं समझता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने 


का वह प्रस्ताव कर रहे हैं । वह चाहते हैं कि प्रस्ताव पर विचार 
हो | पर इस प्रस्ताव पर अभी यहां विचार करना ठीक है या नहीं, 
इस बात पर वे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं ओर इस मिलमिले में 


हमें व बता रहे हैं कि प्रस्तुत अस्ताव स्वीकार करने में क्‍या 
कठिनाइयां हैं । 


#डा० बी० पद्मामि सोतास्मेया। सभापति महोदय, में ससम्मान यह 


बताना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते कि हम इस विधय पर विचार 
करना जारी रखें। यह बात तो उनके संशोधन के शब्दों रो से साफ है । 
जनाब, में उनके शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । 


ञ्श्रो मोहनलाल सक्सेना (्‌ संयुक्त प्रान्त: जनरल ) सभापति जी,एक 


नियम सम्बन्धो आपत्ति है। धारा सभा के नियमानसार संशोधन 
पेश करने वाले सदस्य को अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले 
संशोधन उपस्थित करना होता है। में सुकाव दूया कि डा० जयकर 
से कहा जाय कि भाषण प्रारम्भ करने से पहले वे अपना संशोधन 
उपस्थित करें । 


#माननीय डा० एम० आर० जयकरः बहुत अच्छा, में संशोधन पढ़े देता 


हूं । में तों चंद मिनटों में अपनी बात कहकर आपका समय 
बचाना चाहता था। संशोधन यह है-- 

“यह सभा अपना दृढ़ और गम्भीर निः्बय घोषित करता है कि 
भारत के भावी शासन के क्षिण जो विधान यह बनायेगी वह एक 
स्वतन्त्र, गणतांत्रिक सत्ता-सम्पन्न राज्य का विधान होग!। परन्तु ऐसा 
विधान बनाने में मुस्लिम लीग ओर देशी रियासतों का सहयोग 
पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उम्र बनाने के उद्देश्य से 
सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थांगेत रखती ह, 
ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के अतिनिधि, यदि चाहें, इस सभा की 
कार्यवाही में हिस्सा ले सके |” 

संक्षेप में मेरे संशोधन का यह अभिग्राय हे कि इस प्रस्ताव पर 
और विचार आगे के लिए स्थगित रखा जाय--उस वक्त के लिए 
स्थगित रखा जाय जब संघ विधान बने जिस समय आशा की जाती 


हे कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों ही मोजूद होंगी। में ' 


इस बात को नियम सम्बन्धी आपत्ति बोल कर नहीं उठा रह! हूं । 
बल्कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व हमें जिस कठिनाई 
को दूर करना है, उसे मद्देनजर रख कर में यह बात उठा रहा हूं 


हि । 
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[माननीय डा० एम० श्रार० जयकर ] हु 

ओर इस प्रश्न पर आगे विचार स्थगित रखने के लिए यह एक 
तक है । इस प्रारम्भिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करने में 
परिषद्‌ के मार्ग में जो कानूनी कठिनाइयां है उन्हें में बता रहा हूं । 
इसलिए जो बात में कहना चाहता हूं बह यह हे कि इस प्रारम्भिक 
बेठक में काम को अंजाम देने का हमारा अधिकार सीमित है। 
साफ-साफ शब्दों में हमारे अधिकारों को सीमित रक्‍खा गया है। 
और जब हमने इन सीमाओं को--इन पाबन्दियों को मंजूर कर 
लिया है तो उस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह इस समय 
विधान सम्बन्धी कोई सिद्धान्त यहां पास करे। समापति महोदय, 
में आपका ध्यान मंत्रिमण्डल के वक्तब्य के चंद पैरों की ओर 
आकृष्ट करू गा । में धारा १६ को प्रारम्भ में लेता हूं । उपधारा (१) 
उन तरीकों का जिक्र करती है जिनके मुताबिक भिन्न-भिन्न संगठनों 
के श्रतिनिधि चुने जायेंगे। उसके बाद सेक्शन ए, बी, और सी 
का जिक्र आता है । ओर उसके बाद चीफ कमिश्नर वाले प्रान्तों के 
सम्बन्ध में एक “नोट है। में इसे छोड़ देता हूं । फिर उपधारा (२) 
आती है जिसमें रियासतों की बाबत कहा गया है। और फिर उप- 
धारा (३) है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह चुने हुए प्रतिनिधि-- 
यानी हिन्दू , मुसलमान और देशी रियांसतों की निगोशिएर्टिंग 
कमेटी--निगोशिएटिंग कमेटी का प्रसंग में अभी यहीं छोड़ देता 
हुँ--यथाशीघ्र नई दिल्ली में समवेत होंगे--हम लोग अब समवेत 
हो चुके हैं । इसके बाद प्रारम्भिक बैठक की बात कही गई है। 
ओर इसी प्रारम्भिक बैठक में हम आज शामिल हैं | इस बात में 
तो कोई विवाद ही नहीं उठ सकता कि यह प्रारम्भिक बैठक है। 
इस सम्बन्ध में में आपका ध्यान २० नवम्बर के आमंत्रण पत्र की 
ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे वायसराय ने इस बैठक में 
शामिल होने के लिए आपके पास भेजा था। उसमें इसे पहली 
बेठक कहा गया है। इसलिए यही प्रारम्मिक बैठक है, जिसका 
उल्लेख उपधारा (४) में किया गया है। अब आइये, हम यह देखें 
यह प्रारम्सिक बेठक क्या करने का हक रखती है: 

“एक प्आरम्भिक बेठक होगी जिसमें (१) कार्य-क्रम की सूची 
निश्चित की जायगी । (२) सभापति तथा अन्य पदाधिकारी चुने 
जायेंगे। (३) नागरिकों के, अल्प-संख्यकों के, कबीले वालों तथा 
पृथक क्षेत्रा ( #7टांप0९० ४:८०४) के बाशिन्दों के अधिकारों पर 
विचार करने के लिए एक एडवाइज्री कमेटी मुकरेर की जायगी। 
( नीचे पेराग्राफ ६० देखिए । ) में समभता हूं शीघ्र ही ऐसा 


लच्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ ७ 


किया जायगा । इसको छोड़ कर विधान के सिद्धान्तों को या 
उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में यहां एक शब्द - भी 
नहीं कहा गया हैं। 
. #श्री के० सन्तानम (मद्रास $ जनरल) $ सभापति महोदय, एक वैधानिक 
| आपत्ति है | यदि माननीय सदस्य का तक सही है. तो उनके संशों- 
धन का प्रथम वाक्य भी इस सभा के अधिकार के बाहर है, जिस 
तरह पं० जवाहर लाल नेहरू का मल ग्रस्ताव । 

माननीय डा० एम०आर० जयकर-दूर से सुनने में कठिनाई होती है 
इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा अगर मेरा भाषण समाप्त 
हो जाने पर सदस्य मंच पर आकर अपनी आपत्तियां प्रकट करें। 
उस समय उनकी बात सुनना ज्यादा आसान होगा ओर इस बीच में 
कछ होगा नहीं | में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूगा । बजाय इसके 
कि सदस्य असी मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें, यह ज्यादा अच्छा 
होगा कि मेरी वकक्‍त॒ता पर उन्हें जो भी आपति हो उसे मेरा भाषण 
समाप्त होने पर यहां मंच पर आकर ब्यक्त करें । और में, यदि 
मुझे मौका दिया गया तो उनका जवाब दू गा । मेरा कथन यह है, चाहे 
वह गलत हो या सही कि आरम्भिक बैठक के अधिकार इन्हीं 
बातों तक सीमित हैं । 

असभापति ; शान्ति, शान्ति (आडर आडेर) । श्री सन्‍्तानम आपकी क्या 
आपति है ९ 

$:श्री के० सन्‍्तानम ६ भेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यदि माननीय सदस्य 
का तक सही है तो उनके संशोधन का ग्रथम वाक्य इस सभा के 
अधिकार के बाहर है। 

अऋसभापति $ डा? जयकर की ओर सुड़ कर--श्री सन्‍्तानम का कहना है 
कि आपके संशोधन का पहला वाक्य आपके ही तक के अनुसार 
नियम से बाहर है । 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर $ यदि आपकी यह राय है तो वह 
हटा दिया जा सकता है। में इसके लिए राजी हूं, इस विचार के 
खिलाफ बहस करने में में सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता । 
यदि जरूरत हो तो में इस हिस्से को हटा देने के लिए और बाकी को 

ह रखने के लिए तेयार हूं। मेरे मतलब के लिए इतना काफी है । 

#डा० बी० पद्टामि सीतारमेया $ इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि 


यह तो प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने की एक तजवीज है । 
#सभापति $ वस्तुतः इससे एक कठिनाई पेदा होजाती है कि मंत्रि प्रतिनिधि मंडल 
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[ सभापति ] 
के वक्तव्य के अनुसार आपके संशोधन का पहला हिस्सा इसे एक 
संशोधन बताता है. . .यदि आपका तक सही है और यह हटा दिया 
जाता है तो नतीजा यह होता है कि आपका संशोधन सभा स्थगित 
करने का एक प्रस्ताव बन जाता है। 

माननीय डा ० एम० आर० जय हर ; अगर एक क्षण के लिए यही मान 

लिया जाय कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं तो क्‍या 
में इसे फिलहाल पेश नहीं कर सकता ९ यह एक ऐसा भ्स्ताव हैं 
जिस पर ओचित्य या श्र ष्ठता के ख्याल से और अन्य संशोधनों से 
पहले विचार करना चाहिए | इसलिए माना कि आप इसे स्थगित 
रखने का प्रस्ताव मानते हैं. फिर भी इस पर अभी विचार करने के 
लिए में जोरं दे सकता हूं । 

#मभापति $ इस मामले में में सभा के सदस्यों की सहायता चाहता हूँ। कठि- 
नाई यह है कि यदि कानूनी दृष्टि से डा० जयकर का तक सही है 
तो पं० जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव नियम के बाहर है। यह प्रश्न 
उसी समय उठाना चाहिए था, जब प्रस्ताव पेश हुआ था परंतु इस 
समय में नहीं समझता कि यह आपत्ति उठाई जा सकती है। इस- 
लिए हम लोग प्रस्ताव और संशोधन दोनों को ही नियमानुकूल 
मानते हैं और उस पर विचार जारी रखते हैं । ह॒ 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर ६ तब क्या कानूनी प्रश्न बोल कर मैं 
इस पर जोर दे सकता हूं ९ 

#सभापति--में समझता हूं कि यह-कानूनी सवाल उठेगा ही नहीं । गुण के 
आधार पर आप इसे पेश करें। 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर--सभापतिजी, मैं आपसे यह अरे 
कर रहा था कि इस समय विधान की बुनियादी बातों पर न तो 
विचार किया ज्ञा सकता है और न उन्हें मंजूर क्रिया जा सकता 
है। में चंद और धारायें पढ़कर सुना देता हूं। वाक्यांश (५) 
कहता है:-- 

थै सेक्शन अपने अन्तगत प्रान्तों के लिए प्रान्तीय विधान 

बनाने का काम शुरू करेंगे।”? 
मैं सममता हूं कि ये सेक्शन आगामी माचे या अग्नेल में बैठेंगे | 
मैं और अप्रासंगिक भागों को नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद वाक्यांश 
(६) आता है | जिसमें यह बताया गया है कि विधान-सम्बन्धी प्रश्नों 
को क्‍या तय किया जा सकता है । 

“सेक्शनों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान 
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बनाने के लिए पुनः एकत्र होंगे ।”? 

है समय विधान की बुनियादी बातों को तय किया जा सकता है 
के उस समय रियासतें, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस सभी मौजूद 
रहेंगे। यह इसलिए कि योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त 
तीनों संगठनों को विधान-सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त 
करने का मौका मिलना चाहिए। वह समय अभी नहीं आया है। इस- 
लिए मेरी अज यह है कि इस अश्न पर न तो इस समय विचार ही 
किया जा सकता है और न अन्तिम फैसला किया जा सकता है । 
मैंने तो आपको इस कठिनाई से बचने का रास्ता सुझाया है. और 
अगर आप पसंद करें तो इसे मंजूर कर सकते हैं । 

#श्री० एन०वी० गेडगिल (बम्बई ; जनरल); धारा ४ में कोई रुकावट या 
मनाही नहीं है। 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर : यहां यह बात स्वय॑ सूचित है। 
आप वाक्यांश (४७) ओर (६) को पढ़िएख। उसका साफ-साफ मतलब 
यह है कि प्रारम्भिक बैठक सें केवल चन्द बातों पर ही विचार 
किया जायगा और विधान तय करने की बात तब आयेगी, जब हम 
धारा ६ पर आते हें। अन्यथा वाक्यांश ६ बिलकुल अनावश्यक 
ओर पूर्व के वाक्‍्यांशों से प्रतिकूल है | इसलिए इन दोनों वाक्‍्यांशों 
को मिलाकर पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि वाक्यांश ४ में 
साफ-साफ शब्दों में बताया गया है कि इस वक्त क्‍या किया जा 
सकता है। संघ-विधान-सम्बन्धी सारी बातें चाहे विस्तृत रूप से 
उन पर विचार कर उन्हें तय किया जाय या बुनियादी बातों की 
महज एक रूपरेखा तैयार की जाय, तभी तय की जा सकती हें, 
जब वाक्यांश ६ का समय आचवे। 

अब में वाक्यांश ७ पर आता हूं । जिसमें इस प्रश्न पर और 

प्रकाश डाला गया है । उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई बड़ा साम्प्र- 
दायिक प्रश्न उठे तो इस वाक्यांश में बताई हुईं व्यवस्था के अनुसार 
उस पर विचार किया जायगा। यहां कोई दल नहीं है जो बड़ा साम्प्र- 
दायिक प्रश्न उठायेगा । इसलिए अगुर आप वाक्यांश ७ को पुनः 
पढ़ें तो मालूम होगा कि बह बात उसमें साफ तौर पर दी गई है जो 
मैंने बताई है, कानूनी पहलू पर मेरा यही कहना है। 

कानूनी प्रश्न के अतिरिक्त कतिपय और व्यावहारिक आवश्यकता 
की बातों पर भी में जोर दू गा कि भला क्यों हमें यह प्रश्न बाद में विचार 
करने के लिए अभी स्थगित रखना चाहिए । इस कठिनाई से निक- 
लने के लिए सें यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि चुंकि इस अस्ताव 
पर अब तक काफी वाद-विवाद हो चुका ओर जनमत जानने का 
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,._[माननाय डा० एम० श्रार० जयकर | 
भी मौका मिल चुका | यह सभा इस पर अभी वोट न लेकर बाद 
में इस पर विचार करे जब वाक्यांश ६ में उल्लिखित समय आये 
ताकि उस पर पुनः विचार करते समय दोनों दलों के प्रतिनिधि 
मौजूद रहें और कार्यवाही में हिस्सा ले सकें | कठिनाइयों से निक- 
लने का में यह रास्ता बता रहा हूं । 

#श्री आर० के० सिधवा (मध्यग्रान्त ओर बरार ; जनरल) : सभापतिजी, 
एक वेधानिक आपत्ति की बात' कहता हूं, डा० जयकर का संशोधन 

कहता है :-- ह 

“यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती 
है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के--देशी रियासतेंऔर मुस्लिम लीग 
के--अतिनिधि यदि चाहे इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सके।?” 
उन्होंने पैरा १६ के वाक्यांश (२) का उदाहरण दिया है। यह वाक्यांश 
कहता है--“/अमप्रिग्राय यह है कि रियासतों को अंतिम विधान-परि- 
षटू में उचित अतिनिधित्व दिया जायगा. . .।” 

वह मौका अभी नहीं आया है इसलिए यह आपत्ति कि देशी 
रियासतों का यहां ग्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाया है, आधार-हीन 
है। पुनः यदि आप आगे. ..... | 

ऑसभापति $ यह तो वैधानिक आपत्ति नहीं है बल्कि जो कुछ कहा गया है, 

उसके विरुद्ध यह केवल एक तक है। 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर : अब में अपनी बात कह सकता हूं, 

सभापति जी ९ 
सभापति: हो । 

# माननीय डा० एम० आर० जयकर ; जिस बात पर में जोर दे रहा ” 
हूं बह यह है । यह विधान-परिषद्‌ अपनी आज़ की सूरत में 
मुकम्मिल नहीं है। दो संगठन यहां अनुपस्थित हैं। देशी रियासतें 
अनुपस्थित हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्‍योंकि वे इस 
समय यहां शरीक हो नहीं सकती । यह है असली स्थिति। रिया- 
सतों ने अपनी निगोशिएटिंग कमेटी बना ली है पर हमने अपनी यह' 
कमेटी अभी तक नहीं बनाई है। जब हम उसे बना लेंगे तो दोनों 
कमेटियां बेठेंगी। योजना के अनुसार उस समय रियासतें शरीक 
होंगी । पर जहां तक मुस्लिम लीग की बात है यह स्थिति नहीं 
है। उन दोनों में जबदस्त अन्तर है। मुस्लिम लीग को अभी हाल 
में तीन-चार जरूरी रियायतें मिली हें। ये रियायतें उन्होंने अपने 
श्रेष्ठतर कौशल से पायी हैं या और किसी तरह से.इस पर कुछ - 
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यहां बोलना मेरा काम नहीं है । उन्होंने तीन-वार जरूरी बातें 
अपने हक में मनवा ली हैं । 
दो बातें ऐसी है जिन पर भाष्य या स्पष्टीकरण जरूरी है। एक तो 
वोटिंग यानी मत देने की बात और दूसरे सेक्शनों में शामिल होने की 
बात | में सममता हूं, यह प्रश्न फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया 
जायगा | फेडरल कोटे के एक भूतपूर्व जज तथा प्रिवी कोंसिल की 
न्याय सम्बन्धी बड़ी अदालत के एक वत्त सान सदस्य की हेसियत 
से, इस मसले को फेडरल कोर्ट में भेजने अथवा इसके ओऔचित्य 
के सम्बन्ध में में और कुछ कहना ठीक नहीं सममता | में केवल 
इतना ही कहूंगा कि में आपके मंगल की कामना करता हूं । मैं 
आपको बधाई देता हूं कि इस काम के लिए योग्यतम वैधानिक 
कानून वेत्ता सेरे सित्र सर अल्लादी कष्णास्वामी अय्यर की सेवाएं 
आपको प्राप्त हैं । इस ग्रश्न को फेंडरल कोर्ट में भेजने के सम्बन्ध 
में में इस के अलावा और कुछ नहीं कह सकता | पर यह बात तो 
साफ है कि गुटबंदी और वोटिंग के प्रश्न पर स्पष्टीकरण पाने के 
लिए आप फेडरल कोटे में जा सकते हैं, लेकिन अखिरी बात को 
लेकर जिस पर लीग को रियायत मिल्न चुकी है आप फ्ेडरल कोट 
नहीं जा सकते है। हाल के वक्तव्य सें सम्नाट की सरकार ने यह 
व्यवस्था दी है कि अगर विधान-निमोण में जुति का एक बड़ा 
भाग शामिल नहीं होता है तो सरकार विधान को किसी देश के 
अनिच्छुक वर्ग पर जबरदस्ती नहीं लादेगी। यह व्यवस्था म॒स्लिस- 
लीग के पक्ष में है ओर आप इसे फेडरल कोट के सामने नहीं ले 
जा सकते । इसमें किसी भाष्य या टीका का प्रश्न ही नहीं उठता । 
१६ मई के वक्तव्य के अलावा मुस्लिम लोग को यह नई रियायत 
दी गई है । यह रियायत ग्रधान मंत्री मिस्टर एटली के हाउस आफ 
कामन्स सें दिये हुए १५ साचे सन्‌ १६४६ के वक्तव्य के प्रतिकूल 
है। जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्प संख्यकों को संरक्षण अवश्य 
मिलेगा,पर बहुमत की प्रगति में वे बाधा नहीं डाल पायेंगे। मा्चे सन्‌ 
१६४६ में यह बात कही थी ब्रिटेन के सर्वोच्च जिम्सेदार ब्यक्ति ने 
यानी वहां के प्रधान मंत्री ने। आज यह बात खत्म होगई । बस्तुतः 
इससे अब स्थिति में जबरदस्त अन्तर आगया है । 

#माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल (बम्बई: जनरल) : सभापति महोदय, 
क्या साननीय सदस्य सम्राट की सरकार द्वारा निधोरित नीति की 
व्याख्या कर रहे हैं ? ये सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र 
माननीय सदस्य कर रहे हैं, हाइट पेपर या योजना में नहीं है । ये 
तो लीग को ऊपर से दी जा रही हैं । हमने इन्हें नहीं मंजूर किया 
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[ माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ] 


है और यह सभा १६ मई के वक्तव्य में ओर किसी परिवर्तन या 
वृद्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है| (हे ध्वनि) 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर : में तो केवल आपकी कठिनाइयों 
को बता रहा हूं। में यद्द नहीं कह रहा हूं कि आप मूल-योजना में 
कोई बढ़ाव मंजूर करें। में तो आपको यह बता रहा हूं कि मुस्लिम 
लींग को क्या-क्या नई रियायतें मिली हैं, जिनसे आपके मार्ग 
में बड़ो कठिनाई पैदा हो जाती है। और इसके लिए क्‍यों आपको 
तब तक इस पर विचार बंद रखना चाहिए जब तक कि लीग परि- 
पदू में शामिल न हो जाय। इस सम्बन्ध में मेरा कथन बिलकुल 
प्रासंगिक है । यदि माननीय सरदार पटेल यह सममते हैं कि कांग्रेस 
ऐसे बढ़ाव को कभी मंजूर न करेगी तो वे लोग शौक से ऐसा कर 
सकते हैं । 

जनाब इसका मतलब क्या है ? यदि यहां विधान-निमाण में 
मुस्लिम सरीखा सम्प्रदाय शामिल नहीं होता है तो उसका 
क्या परिणाम होगा ? सर स्टेफोडे जिसने “देश के अनिच्छुक 
भाग” उसकी भी स्वयं व्याख्या कर दी है, उनका कह्दना है कि इन 
शब्दों का मतलब है, भारत के उस भाग से जहां मुसलमानों का 
बाहुल्‍य है। यदि मुस्लिम सम्प्रदाय की अनुपस्थिति में आप विधान 
बनायेंगे तो वह हिंदुस्तान के उन भागों पर जहां के लोग उसे नहीं 
मंजूर करते हैं, जबदेस्ती नहीं लागू किया जायगा। ये शब्द हैं “देश 
के अनिच्छुक भाग” । सें नहीं जानता कि इस ब्यवस्था से कोई दूसरा 
सम्प्रदाय भी लाभान्वित हो सकता है। यह ऐसा मसला है जिसका 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है -। पर इतना निश्चित हे और , 
हाउस आफ कामन्स के बहस-सुबाहसे में सर स्टेफोडे क्रिप्स ने 
साफ-साफ शब्दों में यह कहा था कि ऐसा विधान, जिसके निर्माण 
में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं है, देश के उन भागों, पर 
जबदस्ती नहीं लादा जायगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा - 
है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिये, “उनका “प्रतिनिधित्व नहीं है?” । 
अथात्‌ वे अनुपस्थित हैं । 

मूल-योजना में इस बढ़ाव पर इंग्लेंड में एक विशेष विचार 
धारा के व्यक्तियों ने हर्ष ग्रकट किया है और इसका स्वागत किया 
है। मि० चर्चिल ने कहा है कि हमारी लम्बी यात्रा में यह एक महत्व- 
पूर्ण मंजिल है । यह महत्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है 
इससे हमें कोई वास्ता नहीं। असलियत यह है [कि फिलहाल 
मुसलमानों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। 
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इसलिए स्थिति यह हैँ कि यदि वे आपकी कारवाई में न शामित्र 
हाना हं पसंद करें, चाहे किसो कारण से, तो आपके प्रयास को 
वे व्यथ ओर असफल कर सकते हैं | आपकी सारी कोशिशें उन्हें 
सजबूर करने में असफल होंगी उनकी अनुपस्थिति में आप चाह 
जेसा भा विधान बनायें वह सेक्शन ए के समान इच्छुक भाग पर 
ही! लागू होगा। वी ओर सी सेक्शनों पर भी यह लागू होगा 
इसमें मुझे बहुत संदेह है । परिणाम यह होगा कि समस्त भारत के 
लिए विधान बनाने के हेतु यहां अभी आप चाहे जा कुछ भो करें--- 
जंसा इस प्रस्ताव का अभिप्राय है; मस्लिम लीग की गर-हाजिरी 
में यांदे आप इसे पास करते है ता आपका प्रयास उनको किसी 
चरह बाध्य नहीं| कर सकता | इसलिए यह सवाल उठता है समय 
आर श्रम बचाने के बिचार से, क्या यह उचित न होगा कि इन 
वेधानिक प्रश्नां पर विचार आगे के लिएस्थगित रख दिया जाय १ 
इससे कम-से-कम आपकी मेहनत तो बच जायगी। 
इस प्रस्ताव में सुकाये हुए विधान पर अगर आप गौर करें 
तो मालूम होगा कि इसमें ऐसी बातें हैं जिनसे रियासत्रों और 
मुसलमानों का बहुत सम्बन्ध है । आप यहां गखणुतंत्र की चचा ऋरते 
है । व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । 
ओअंटा० सुरेशचन्द्रबनर्जी (बंगाल३ जनस्ल) $ सभापति जी, में एक बात 
जानना चाहता हूं। अगर मुसलमान न शामिल हंंगे तो हम कितनी 
देर उनका इंतज्गर करेंगे ? हम कब तक चुपचाप बेठे रहेंगे ? वे 
यहां आ सकते थ पर अपनी मर्जी से नहीं आये हैं। 
#माननीय डा० छम्त ० आर० जयकर $ यह ता काई वधानचक आपत्ति 
की बात नहीं है हे 
#डा।० सुरेशचन्द्र बनर्जी ; यह जानकारी डा० जयकर से मिलनो 
चाहिए । 
अआपभापति $ यह एक तक है जिसे माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर॑ 
पेश कर सकते हैं । 
अऑमाननीय डा० एम० आर० जयकर $ यकि माननीय सदस्य ने हस्त॑क्षेप॑ 
न किया होता और कुछ देर प्रतीक्षा करते तो में उनके इस प्रश्न 
का भी उत्तर दे देता | 
हां, सभापतिजी, परिणाम यह होगा कि यहां अनुपस्थित रह* 
'कर ही सस्लिस' लीग आपके समस्त प्रयास को व्यर्थ कर सकती है । 
इसका क्या अथ होता है ? इसका अथे यह है कि यदि मस्लिस- 
लीग शामिल न हुईं तो हो सकता है रियासतें मी शामिल न हों 
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[माननीय डा० एम० अभ्रार० जयकर | 
उन्होंने एकाधिक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हाउस आफ 
कामन्स में यह बात साफ तोर पर कही गईं थी कि देशी रियासतें 
ऐसी विधान-परिषद्‌ से कोई बातचीत नहीं चलायेंगी, जिसमें केवल्लन 
एक दल के ही लोग है | अतः यह बात स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम 
लीग यहां अनुपस्थित रहना ही पसन्द करे और हम उसे अपने 
काम में ऐसा करने के लिए उत्त जित करें तो हो सकता है कि रिया- 
सतें भी न शामिल हो । 

#माननीय पं ० गोविन्दवल्लभ पंत (संयुक्त प्रान्तः जनरल) $ माननीय 
सदस्य ने यह बात केसे कही कि हाउस आफ कामनन्‍्स में यह साफ - 
तौर पर कहा गया है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न होगी तो 
रियासतें भी विधान-परिषद्‌ में शामिल नहीं होंगी ? 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर : हां मैंने यह कहा है । 


#माननीय पं ० गोविन्दवल्लभ पंत $ दाउस आफ कामन्स में कही हुई 
बात का आप जो अर्थ लगाते हैं उससे मेरा मत-भेद हे। 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर $ में जो अर्थ सममता हूं, आपके 
सामने रखता हूं। माननीय सदस्य को स्वतंत्रता है कि वह अपना 
अथे सभा के सामने रखे । 

अमाननीय पं ० गोविन्दवल्लभ पंत ; डा० जयकर को अधिकार नहीं है, 
कि वे रियासतों के विचार को यहां व्यक्त करें जब तक कि रिया- 
सतों के प्रतिनिधि या उनको निगोशिएंटिंग कमेटी स्थिति को स्पष्ट 
नकर दे। 


#माननीय डा० एम० आर० जयकर $ में रियासतों का “विचार यहां 
नहीं व्यक्त कर रहा हूं। में तो यह कह रहा हूं कि हाउस आफ 
कामन्स में कया कहा गया था । यदि मृस्लिम लीग नहीं शामित्र 
होती है तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल न हों। अनुमानतः 
रियासतें ऐसी विधान-परिषद्‌ से बात-चीत करना न पसंद करेगी 
जिसमें एक दल के ही लोग हों। यदि ऐसा हुआ तो क्या नतीजा 
होगा ९ (बाघा) 

#सभापति $ भेरी समर में यह अच्छा होगा कि हम लोग डा० जयकर को 
आगे बोलने दें । 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर $ क्या आप मुझे २० मिनट तक 
अपनी बात न कहने देंगे ? में सममता हूं कि मेरे भाषण में छिद्र 
निकालने के लिए आपके पास पूरा एक सप्ताह पड़ा है। 
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अमाननीय पं० गोविंदवल्लभ पंत : आपके भाषण में दोष निकालने से 
भी अधिक आवश्यक काम हमारे पास करने के लिए हैं । 

अआमाननीय डा० एम० ऑर० जयकर $ अगर मुस्तिम लीग नहीं 
शामिल होती है तो बहुत सम्भव हे रियासतें मो न शामिल हू ॥ 
इसका क्या नतीजा होगा ९ शायद आप सेक्शन ए के लिए एक 
विधान बनायेंगे। संभवत: एसेक्शन के प्रान्तों के केन्द्रीय संघ के लिए 
भी आप एक विधान बनायेंगे। इन प्रान्तों के लिए एक केन्द्रीय संघ 
बनाना शायद आप चाहें | पर यह निश्चित है कि आप ज्रेक्शन वी 
के लिए विधान बनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वहां मुसलमान! की 
संख्या अधिक है। परिणाम यह होगा कि सेक्शन बी और सी के 
विधान बनाने के वास्ते एक दूसरी विधान-परिषद्‌ बिठानी होगी जैसा 
मिस्टर जिन्ना चाहते हैँ । “अनिच्छुक भाग को विधान मंजूर करने 
पर मजबूर नहीं किया जायगा |” इस व्यवस्था से उन सेक्शन के अल्प 
संख्यक समुदाय अथोत्‌ पंजाब के हिंदू और सिख तथा बंगाल 
ओर आसाम के हिंदू लाभ उठा पायेंगे या नहीं, इसे में नहीं जानता । 
इस सम्बन्ध में में कोई राय नहीं जाहिर कर सकता । हो सकता है 
ये लोग इस ब्यवस्था से लाम उठावें और कहें कि चूंकि इस विधान 
के निर्माण में हमारा हाथ नहीं था, हम इसे मंजूर नहीं करते। यह 
सम्भव है, पर यह बात तो निश्चित है कि समस्त भारत के लिए 
विधान बनाने का हमारा प्रयत्न असफल ही जायगा। सम्भवतः 
इसका परिणाम “यह होगा हिंदुओं के लिए एक विधान होगा और 
मुसलमानों के लिए अलग एक। ओर अगर ऐसा हुआ तो रिया- 
सतों के लिए एक अलग ,विधान होगा और इस हालत में बजाय 
संगठित हिंदुस्तान के हमें मजबूर होकर हिंदुस्तान, कटे-छटे पाकि- 
स्तान और राजस्थान तीनों के लिए अलग-अलग विधान रखने 
होंगे । आपका केन्द्रीय संघ समाप्त हो जायगा। इसकी स्थापना न 
हो पायेगी। फिलहाल आपको कम-से-कम यह लाभ तो है कि 
सेक्शन बी और सी में किसी किस्म का पाकिस्तान स्थापित हो भी 
गया तो आपके पास एक केन्द्रीय संध तो होगा, गो कि है। सकता 
है कि वह दुर्बल हो। इसलिए वत्तेमा् समय में यही जरूरी है कि 
मुम्लिम लीग को यहां बुलाने के लिए हम हर वरह प्रयास करें ओर 
यह नहीं कि हम उनका यहाँ आना और कठिन बना दें। बह 
केवल इसलिए कि हमारा काम सफल हो सके । प्रस्तुत प्रस्ताव को 
पेश करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो भाव व्यक्त किये हे में 
डनकी ग्रशंसा करता हूं। वस्तुतः उन्होंने कहा है कि हम ले.गे 
मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं। हमको अपना ग्रया: जारी 
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[ माननीय डा* एम० भ्रार० जयकर |] 
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रखना चाहिए, यद्यपि भूतकाल में उनकी ओर से हमें इसका कोई 
समचित उत्तर नहीं मिला है । में नहीं समझता कि मेरा तके और 
अच्छे शब्दों में रखा जा सकता है| यह साफ है कि विधान बनाने 
का कोई काम आप कम-से-कम आगामी अग्रेल तक नहीं कर सकते। 
इसलिए इसमें क्‍या नकसान हे अगर आप इस प्रस्ताव पर विचार 
कुछ हफ्त। के जिए स्थांगेत रख दें ? हां अगर आपको यह बात 
मालूम है कि म॒स्लिम लीग ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर अपनी 
यह मंशा जाहिर कर दीं है कि वह इस परिषद्‌ में शामिल न 
होगो तो बात दूसरी है। वे चन्द हफ्तों में अपना इरादा जरूर 
जाहिर करेंगे । 
मैंने सर स्टेफोडे क्रिप्स का वक्तव्य देखा है जो उन्होंने हाउस 
आफ कामन्स सें वाद-विवाद के सिलसिले में दिया है। उसमें 
उन्होंने कहा है कि यह तय है कि यदि कांग्रेस ने ६ दिसम्बर के 
वक्तव्य को मंजूर किया तो मिस्टर जिन्ना हिन्दुस्तान वापिस जाने 
पर इस सवाल पर फेपला देने के लिए मस्लिम लीग की बैठक 
बुलायेंगे । यह वक्तव्य हाउस आफ कामन्स के सामने दिया गया 
था| जब आपको यह बात मालूम हो जाय कि मुस्लिस लीग ने 
बाजाव्ता प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया है कि वह परिषद्‌ में न 
शामिल होगी तो आप विचार करें कि कया किया जाय | उस 
हालत में एक बाधा तो दूर हो चुकी होगी। पर में यह मानने के 
लिए तेयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग आयेगी ही नहीं । यह व्याव- 
हारिक तजवीज नहीं है । आज सबेरे मेरे एक सित्र आये और ममू- 
से बोले “डा० जयकर, कल तक तो में आपके प्रस्ताव के बिलकुल 
पक्त में था पर अब सि० जिन्ना की लन्दन वाली प्रेस कान्फ्रेंस ने 
बड़ा अन्तर ला दिया है ।” मैंने पूछा, उससे क्‍या फर्क पड़ गया ९ 
वे बोले मि० जिन्ना ने कहा कि वे अब विधान-परिषद्‌ में शामिल 
न हांगे। में नहीं समझता कि मि० जिन्ना ने ऐसा बयान दिया है 
ओर अगर उन्होंने दिया भी है तो में उसे मस्लिम लीग का 
आखिरी तयशुदा और बाजाब्ता फैसला मानने के लिए तैयार नहीं 
हूं। क्या नुकसान है अगर हम तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर 
विचार स्थगित रख दें ९ कम-से-कम २० जनवरी तक यानी आज 
से करीब चार हफ्तों तक आप कोई अहम काम करने नहीं जा रहे 
। कम-से-कम तब तक के लिए तो मस्लिम लीग के लिए आपको 
रास्ता साफ रख देना चाहिए कि वे यहां आकर हमारी कारंबाई 
मे हिस्सा लें | मेरे तक का एक जवाब यह हो सकता है “हम ऐसा 
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कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस पर मुस्लिम लीग को कोई 'जायज 
ऐंतराज हो सके ।” यह तो सेरी बात का जवाब नहीं हुआ | सवाल 
यह नहीं हैं कि हम ऐसा कास कर, जिस पर मुस्लिम लीग को 
आपत्ति न हो | सवाल है उन्हें इस बात का अधिकार और मोका 
देने का कि वे इस प्रस्ताव पर विचार विमश में उपस्थित हां । 

बात के लिए में कोशिश कर रहा हूँ। फिर यह भी कहा जाता हैं कि 
इस श्रस्ताव में ऐसो काई बात है जो योजना के प्रतिकूल हो | यह भी 
मेरी दलील का जवाब नहीं है। मेरा उद्देश्य विधान-परिषद्‌ के 
प्रयास को असफल होने से बचाना है । आप ग्रतीज्षा कीजिये, धीरे- 
धीरे बढ़िए, कुछ हफ्तों तक रुक जाने से कोई बड़ा फर्क न आ जायगा। 
प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पास करने के बजाय अगर आप इसे 
कुछ हफ्तों तक स्थगित रखते है तो इससे बड़ा नकसान न हो 
जायगा | यह सच है कि आप जनवरी के अन्त तक बेठक तो 
स्थगित करने जा रहे हैं पर मेरे संशोधन के अनुसार आप तव तक 
के लिए ग्रस्ताव स्थगित न रखेंगे, यह अजीब बात है। आप कुछ 
ओर इंतजार क्यों नहीं करते जिससे मस्लिम लींग का यहां आना 
कम' कठिन हो जाय ९ मर से कहा गया हे कि आखिर इसमें 
शिकायत की क्या बात है ? म॒स्लिम लीग प्रस्ताव पास हो जाने के 
बाद भी शामिल हो सकती है। मेरा जवाब यह है कि उन्हें इस 
बात का हक है कि वे कारबाई में शरीक हों और अपना सहयोग 
दें । याद रखिए कि मुस्लिम लीग के नेता सि० जिन्ना लन्दन की 
कान्फ्रेंस में अपनी शिकायत जाहिर कर चुके हें। उन्होंने कहा था 
कि में नहीं चाहता कि परिषद्‌ में जाने पर हमें बतौर उपहार के 
उसके तय किये-कराये फेसले मिलें। कया अभी भी आप उन्हें 
इस बात की शिकायत और उचित शिकायत का मौका देंगे-- 
कि परिषद्‌ ने यह जानते हुए भी कि हम शरीक हो सकते हैं 

हमारी गेर हाजिरी में बड़े-बड़े जरूरी प्रश्नों को--विधान सम्बन्धी 
बुनियादी सिद्धान्तों को तय कर लिया है? क्या इससे आप 
मस्लिम लीग का यहां आना और मश्किल नह बना रहे हू 
जिस बात पर में आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ, वह 
यह है कि जब आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा मेरा संशो- 
धन चाहता है तो फिर मेरे संशोधन को मान लेने में ही क्या नुक- 
सान है ? में कहता हूं धीरे-धीरे बढ़िये। इसमें क्‍या नुकसान है। 
क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम चलेंगे तो धीरे-धीरे पर 
आपके संशोधन को मान कर नहीं यानी मस्लिस लींग को यहां 
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आने देने के लिए हम धीरे-धीरे नहीं चलेंगे । यह तो अशोभनीय है। - 
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. [माननीय डा० एम० प्रार० जयकर | 
सुन्दर और सौजन्यपूर्ो तो यह होगा कि आप कहें हम इस पर 
विचार स्थगित रखते हैं । क्योंकि हम लीग को मौका देना चाहते हें 

_ कि वह भी शामिल हो ताकि उसकी मोजूदगी में हम इस अस्ताव 
पर परस्पर विचार कर निर्णय करें| सभापति जी, जैसा पं० जवाहर- 
लाल नेहरू ने कहा है स्थिति यह है, कि इस समयजिन कठिनाइयों 
से हम गुजर रहे हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए सहयोग एवं 8७०. ता 
की भावना बड़ी जरूरी है। मेने सारी कठिनाइयां बतादीं हे। 
और इस संकट पर भी ग्रकाश डाला है कि सभा का प्रयत्न व्यथ 
न हो जाय । इस सम्भावना को देखते हुए में हरचंद अपील करू गा 
कि पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर--उनकी वाणी पर अमल 
किया जाय | हम मुस्लिम बन्धुओं का सहयोग चाहते हैं, उनका 
सहयोग पाने के लिए ही हम भ्रस्ताव स्थगित कर अपने पथ से 
हटते हैं । महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का हम दावा करते हैं। 
बह महिसासय महापुरुष आज दुखित होकर यहां से बहुत-बहुत दूर 
एकाकी, दुर्बलगात, परिभित भोजन और परिमित निद्रा का कठोर 
ब्रत ले सदूभावना और सहयोग द्वारा मुसलमानों को अपनाने के लिए 
अथक परिश्रम कर रहा है। उस महापुरुष के आदर्श का हम यहां 
अनुसरण क्यों नहीं कर सकते ? सभापति जी, यदि अनुमति हो तो 
मैं कहूंगा कि मुके इस बात की बड़ी ही प्रसन्‍नता है कि इस महती 
सभा के कार्य संचालक के लिए आप जैसा सभापति यहां मौजूद है। 
इन कतिपय वर्षों में जो कुछ भी में आपको जान पाया हूं, आपकी 
सद्भावना सम्बन्धी असीस क्षमता आपका सौजन्य,आपकी सहिष्णु 
भावना, और विरोधी दृष्टिकोण को जानने की आपकी असीम 
योग्यता, आपके इन सब गुणों को देखते हुए में इसे बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण समझता हूं कि इस समय आप सभापति के आसन पर आसीन 
हैं और में यह प्रयास कर रहा हूँ कि सदूभावना का वातावरण 
तैयार हो सके और इस दिशा में आपका प्रयास आपके सहज 
आकर्षणशील स्वभाव के कारण अधिक सफल हो सकता है। 
इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम इस प्रस्ताव पर 
विचार स्थगित रखें ताकि हमें मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो 
सके | परन्तु यह कहा जाता है कि जब मुसलमान आजायेंगे तो हम 
अस्ताव बदल देंगे। सोच-समम्त कर पास किये हुए प्रस्ताव को बद्‌* " 
लगना न बुद्धिमानी है और न आसान ही है। मेरी दलील का सार 
यह है कि मुस्लिस लीग को मोका दिया जाये कि वह परिषद्‌ की 
कारवाई में हिस्सा ले, हमारे साथ बेठे और यहां भाषण दे। पर 
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प्रस्ताव पास हो जाने के बाद नहीं बल्कि उसके पास होने के पहले और 
पास होते समय | वास्तविक सहयोग यही है और यह नहीं कि आप- 
के सब कुछ कर लेने के बाद जब वे आना चाहें तो आप उनसे कहें 
कि आइये और जो कुछ हमने कर लिया है उसे स्वीकार कीजिए । 

मुझे डर है कि मेरे इस विचार से आप में से बहुतेरे सज्जन 
असहमत होंगे। मुझे चेतावनी दी गई थी “आप अपने को बहुत 
अग्निय बना रहे हैं ।”मेंने अपने मित्र को जवाब दिया“बाल्यकाल से 
मुझे अग्नियता ही पारितोषिक स्वरूप मिली है |” में बहुत अप्रियता 
के बीच गुजरा हूँ । जब मेंने स्वराज्य पार्टी स्थापित करने में 
मदद दी तो बदनास' हुआ | जब जवाबी सहयोग पार्दी ( १८5००॥- 
8ए९ (:0-5)थःधणा २४7४9 ) चलाई तब में अग्रिय बना | जब 
गोलमेज कान्फ्रस में शामिल होने लंदन गया तब अप्रिय बना। 
में उस समय अप्रिय बना जब सन्‌ १६३४ के कानून को पास कराने में 
सेंने हाथ बटाया, उस कानून को, जिसे मेरी राय में आपने विवेक- 
हीनता से ठुकरा दिया था। अब उसी ठुकराये हुए कानून से आप 
चार महत्त्वपूर्ण चीजें ले रहे हैं। वह चार चीजें ये हैं, संघ, 
कमजोर केन्द्र, स्वायत्तशासन ग्राप्त ग्रान्त और गआनन्‍्तों में अवशिष्ट 
अधिकार । कया में यह कहूँ कि समय के साथ-साथ मेरी 
अग्रियतायें भी बढ़ गई हैं ? इसलिए अब इस उम्र में और उतने 
अनुभवों के बाद मुझे अग्नियता का कोई डर नहीं है। मेरा यह 
कत्तेब्य है कि में आपको बता दू' कि जो रास्ता आप पकड़ रहे 
हैं वह गलत है, गेर कानूनी है, असामयिक है, विनाशकारी हें, 
संकटपूर्ण है; यह आपको मुर्स'बत में डाल देगा । आपने 
मुझे अपने टिकट पर चुना है में बाध्य हूं कि आप से साफ-साफ 
कह दू' कि आगे संकट है, असफलता का सझ्ुंट हैं, कलह का 
सझ्ुुट है, जबदेस्त मतभेद का डर है। आपका फर्ज है कि आप 
इससे बचें | सभापतिजी, बस, मुझे जो कुछ भी कहना था 
कह दिया | ह मु 

#समापति$ सर हरिसिंह गौड़ ने एक संशोधन की सूचना दी है| यह 

नियम के खिलाफ मालूस होता है । पर ऐसा घोषित करने के पहले 
मैं सर हरिसिंह गौड़ से कहूंगा कि वे इस बात पर ग्रकाश डालें कि 
संशोधन क्योंकर प्रासंगिक है। यह्‌ यो है;-- 

“उक्त प्रस्ताव में इन शब्दों की जगह कि यह सभा इस प्रश्न 
पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों 
संगठनों के प्रतिनिधि यदि चाहें तो इस सभा की कायवाही में हिस्सा 
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ले सकें |” ये शब्द रखे जायें :-- 

“सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास 
देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है । इसकी राय में 
मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिए यह हितकर होगा कि संयुक्त 
निवाचक समूह बनाया जाय और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए 
आगामी पांच वर्षों तक समानता का दर्जा सुरक्षित रखा जाये और 
यह भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था रखी जाये कि किसी सम्प्रदाय का 
कोई सदस्य नियमानुसार निवाचित न समममा जायेगा अगर उसे 
दूसरे सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत बोट न मिले ।” 

ऐसा मालूम पड़ सकता है कि यह संशोधन, मूल प्रस्ताव अथवा 
डा० जयकर के संशोधन में जो कुछ कहा गया है उससे बहुत 
अधिक है | अतः में कहना चाहता हूं कि यह नियम के प्रतिकूल है 
पर फिलहाल मैं अपना फैसला नहीं दू गा। में उनसे कहूंगा कि वे 
बतायें कि यह केसे नियमानुसार है ९ 


#डा० सर हरिसिंह गौड़ (मध्यप्रान्त और बरार ; जनरल); सभापति महो- 
दय, में यह बताने के लिए यहां बुलाया गया हूं कि मेरा संशोधन, 
जिसे डा० जयकर के संशोधन पर मेंने उपस्थित किया है, कैसे 
नियमानुकूल है। में यह कहना चाहता हूं कि अगर डा० जयकर 
का संशोधन नियमानुकूल है| तो उस पर मेरा जो संशोधन है बह 
भी नियमानुकूल है। यह तो मान लेना होगा कि मैंने अपने संशो- 
धन के नियमानुकूल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा है। में 
यह अनुभव कर रहा था कि अगर डा० जयकर सारे मसले को 
टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं तो उनका संशोधन शायद 
संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का मतलब है ठीक करना। 
इसलिए डा० जयकर के संशोधन का मतलब है कि माननीय 
पं० नेहरू का मूल भ्रस्ताव उनके सुझाये हुए संशोधन के आधार पर 
मंजूर किया जाये। यह तो संशोधन हो सकता है परन्तु यदि आप 
का यह मतलब है कि मूल अस्ताव एक दम लुप्त ही कर दिया जाये 
ओर इस पर बीच में बहस न हो तो में नहीं समझता कि 
डा० जयकर आखिर किस बात का संशोधन चाहते हैं ? बेहतर होगा 
कि वह पहले अपना ही संशोधन दुरुस्त कर लें। में समझता हूं 
कि उनका संशोधन विचारा जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने संशो- 
धन की सूचना दी है। परन्तु सभापति जी, आप आगे यह भी 
देखेंगे कि डा० जयकर के तथा अपने संशोधन की नियमानुकूलता 
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के सम्बन्ध में कुछ वात मन में रख कर ही मेंने मूल प्रस्ताव पर 
एक दूसर संशोधन की भी सूचना दी है जिसमें मेरे वत्तेमान 
संशोधन की म्‌ख्य-मुख्य बातें आ जाती हैं । संक्षेप में मम्के यह 
कहना है । यदि डा० जयकर का प्रस्तुत संशोधन नियसा- 
नुकूल है और उस पर विचार किया जायेगा तो उसे संशोधित करने 
का म॒झे अधिकार है। अन्यथा, यदि वह संशोधन नियम के ग्रति- 
कूल ठहराया जाता हे तो में अपना संशोधन नहीं पेश करना 
चाहता। इस हालत में से अपना दसरा संशोधन पेश करूगा 
जिसकी सूचना सें दे चुका हूं । 


#मभापति; समय आने पर हम आपके दूसरे संशोधन पर विचार करेंगे। 


#ड]० 


डा० हरिसिह गौड़ के संशोधन के साथ प्रस्ताव या होगा :--- 

“यह सभा अपना यह हृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती 
है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी बह 
एक स्व॒तन्त्र गणतांत्रिक सत्ता रूम्पन्न राज्य का विधान होगा। 
परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लग और देशी रियासतों 
का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को ओर उम्र बनाने 


के उद्देश्य से सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का 


इतिहास देखते हुए म॒स्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय 
में मसलमानों और अन्य सम्प्र दायों के लिये यह हितकर होगा कि 
संयुक्त निवांचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों 
के लिए आगामी पांच वर्षों तक एक निश्चित संख्या की सींटे सर- 
ज्षित रखी जायें और यह भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था की जाये कि 
किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियसानुसार निवाचित न सममा 
जायेगा अगर उसे अन्य सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत बोट 
न मिले ।” ु 

डा० हरिसिंह गोड़ प्रस्ताव के दो मार्गों को ठीक-ठीक नहीं जोड़ 
पाये हैं और यह नियम के प्रतिकूल है । 

अब में उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन की सूचना दी है 
यह कहना चाहता हूं कि अपने संशोधन बारी-बारी से पेश करे 
यदि वे नियमानुकूल है। मूल प्रस्ताव -और संशोधन सब पर साथ 
विचार किया जा सकता है। मेरी समझ में इससे समय की बचत 
होगी । गा 
पट्टामि सीतारमेया; माननीय डा० जयकर का संशोधन मूल 
प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का एक तरह से ग्रस्ताव-सा है । 
इसलिए अन्य संशोधनों के पहले, जो मूल शस्ताव से बस्तुत 
स्वतंत्र है, डा० जयकर के संशोधन पर ही विचार और फेसला 
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[डा० पट्टामि सीतारमैया | 
करना चाहिए | है ह 

#दीवान चमनलाल (पंज्ञात ; जनरल); डा? जयकर का संशोधन भी स्वतंत्र 
और पृथक्‌ ही है । यह विधि विहित नहीं है। इसमें गणतंत्र को हटा 
कर श्रजातंत्र की बात कही गई है ओर यद्यपि यह कहता है कि और 
विचार करना स्थगित रखा जाये फिर भी यह विधि विहित संशो- 
धन नहीं माना जा सकता | 

>सभापति: दम लोगों ने इसे एक संशोधन माना है। दूसरा संशोधन है, 
श्री सोमनाथ लाहिरी का, जिसकी सूचना आचुकी है । इस संशोधन 
के संबंध में भी मेरा मत यही हैँ कि यह नियमानुकूल नहीं है । 
में श्री लाहिरी से कहूँगा कि वे बताबं॑ कि यह नियमानुकूल 
कैसे है 

#श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल; जनरल); मेरा संशेधन मूल प्रस्ताव पर 
है। मूल प्रस्ताव विधान-परिषद का यह लक्ष्य निश्चित करता है कि 
विधान-परिषद्‌ भारत को स्वतंत्र सर्वे सत्तासम्पन्न गणतांत्रिक राज्य 
घोषित करेगी। मेरा संशोधन केवल इस कारण से ही संशोधन - 
माना जा सकता है कि यह भी मूल प्रस्ताव के विषय से ही सम्बन्ध 
रखता है और उसके मुख्य विचारों के प्रतिकूल नहीं है । 

#सभापति; आपके संशोधन के सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि यह कुछ 
कार्यवाही करने की बात कहता है जो मूल प्रस्ताव में नहीं है। 
उदाहरण के लिए यह कहता है कि यहां, और अभी ही भारतीय 
गणतंत्र की घोषणा करदी जाय। यह सध्यकालीन सरकार से 
कहता है कि वह एक खास तरीके से काम करे और इसी तरह 
की बहुत-सी बातें इसमें हैं | यह एक प्रस्ताव है जो अभी और यहां 
ही कुछ काम शुरू करने का आदेश देता है और इसी माने में इसे 
नियम के बाहर बताया गया है। 

#श्री सोमनाथ लाहिरी; में सममता हूं कि अगर प्रस्ताव के उद्दे श्य को 


आगे बढ़ाने के लिए जो कार बाई सुराई जाये तो निश्चय ही वह 
संशोधन के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए में कह सकता हूं कि 
आपने डा० जयकर के भ्रस्ताव में मुस्लिम लीग से सम्बन्ध रखने 
वाली और बहुत-सी दूसरी बातें भी शामिल्र करने के लिए इजा- 
जते दे दी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल अस्ताव में नहीं है । 
चूंकि डा० जयकर समभते हैं कि मुस्लिम लीग और दूसरों को यहां 
शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सभा को स्थगित 
रखने तक की कार्यवाही की जा सकती है | इसके लिए उन्होंने अपना 
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संशोधन मंजूर करने का सुाव दिया और आपने उसे नियमा- 
नुकूल माना है। जिस तरह सभा स्थगित रखना भी कार्यवांही ही 
है उसी तरह दूसरा सुझाव भी निश्चय ही नियमानुकूल है। सभा- 
पति महोदय, अगर आज्ञा हो तो एक प्रसंग की याद दिलाऊ । 
सन्‌ १६३६ सें जब आप राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, युद्ध की 
घोषणा होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने एक 
प्रस्ताव पेश हुआ | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव उप- 
स्थित क्रिया जिसमें अंग्रेजों से कहा गया था कि वे युद्ध का उद्दे श्य 
घोषित करें और जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थीं जिनके आधार 
पर भारत युद्ध में सहयोग देने के लिए रजामंद था। मुझे याद है 
कि मेने इस आशय का संशोधन रखा था कि देश को स घर्ष के 
लिए प्रस्तुत किया जाय | आपने सभापति के आसन से कहा था 
कि “संशोधन नियमानुकूल है ।” यद्यपि प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने 
बताया कि संशोधन का अमिप्राय मूल प्रस्ताव के आशय से 
प्रतिकूल था । 

#एक सदस्य ३ क्या यह तहरीर में आचुका है ९ 

#सभापति $ मुझे डर हे कि उक्त विवरण नजीर नहीं माना जा 
सकता। .... ह (हंसी) . 

#&श्री सोमनाथ लाहिरी $ यह तो मेरा निवेदन है। यदि इतने पर भी आप 
सममते हैं कि मेरा संशोधन नियम के बाहर ठहराया जाना चाहिये, 
तो मूल प्रस्ताव पर ही मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि 
में अपना विचार व्यक्त कर सकू' । 

&सभापति ५ भेरी समर में संशोधन निथम के बाहर है। मूल प्रस्ताव पर 
बोलने का मौका आपको बाद में दूगा। 

मुझे सूचना मिली है कि प्राप्त संशोधनों में से बहुतेरे वापस 
ले लिये गये हैं। में उन्हीं सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने के 
लिये कह गा, अवश्य ही यदि वे ऐसा चाहते हैं जिन्होंने अपने 
संशोधन वापस लेने की इच्छा नहीं प्रकट की है। अब क्रम से 
दूसरा संशोधन जो वापस नहीं लिका गया है वह है श्री राय- 
बहादुर श्यामनन्दन सहाय का। यदि उनकी इच्छा हो तो कृपया 
आगे आकर अपना संशोधन पेश करें | 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय (विहार : जनरल) : सभापति महोदय, में 
यह संशोधन पेश करता हूं :-- 

प्रस्ताव के प्रथम और दूसरे पेरों की जगह यह रखा जाये:- 
“यह विधान-परिषद्‌ कम-सें-कम समय में भारत को एक स्व॒तन्त्र 


| बी 
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[रायबहादुर इयाम नंदन सहास | 

सर्वसत्तासस्पन्न प्रजानन्त्र बनाने के ढ़ ओर गम्भीर निश्चय की 
घोषणा करती है जिसमें प्रारम्भ में ये भाग शामिल रहेंगे :-- 
( के ) वह भाग जो आज ब्रिटिश भारत कहलाता है और यथा 
शीघ्र वे भी..... . 
( ख ) बह भाग जिसको लेकर आज रियासतें बनी हैं. 
(ग) अन्य दूसरे भाग जो आज ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के 
वाहर हैं, हि 
(घ ) दूसरे ऐसे भाग जो स्वेच्छा से स्व॒तन्त्र स्वसत्तासम्पन्न 
भारतीय प्रजातन्त्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, 
ओर यह भी निश्चय करती है कि भावी शामन चलाने के 
लिए एक विधान प्रस्तुत और लागू किया जाय ।? 
'. सभापति महोदय, यह बात नहीं हे कि संशोधन उपस्थित 
करने में मुझे कुछ सशय या लज्जा का बोध न होता हो | माननीय 
प्रस्तावक महोदय की महत्त्वपूर्ण ओर शानदार वक्‍्तृता के बाद 
मेंने बहुत देर तक सोच विचार कर स'शोधन रखना ही तय 
किया | खास करके इसलिए कि मेरी समझ में स'शोधन बजाय 
बाधक होने के प्रस्तावक के उद्देश्यों को सहायता पहुंचाता है। मुमे 
डर है कि शायद कुछ स्वार्थी लोग हम लोगों को-परिषद्‌ के सदस्यों 
को--विजिछन्न करने की कोशिश करें परन्तु चाहे जो हो, यह मेरी 
हृढ इच्छा है और में जानता हूं कि यहां समवेत सभी सदस्यों की _ 

यह इच्छा है कि परिषद्‌ अपना काम जारी रखे। माननीय 
डा० जयकर ने अपने भाषण में कई कठिनाइयों का उल्लेख किया 
है। उनमें एक कठिनाई यह भी बताई गयी थी कि हमें मन्त्रि-मंडल 
के-प्रतिनिधि द्वारा निधारित सीमाओं के भीतर ही काम करना है। 
विधान-सम्बन्धी कानून की जानकारी में में उनकी आगे कुछ नहीं हूं । 
पर मैंने विधान-परिषद्‌ के सभापति को भाषण के सिलसिले में यह 
कहते हुए सुना कि यद्यपि परिषद्‌ पर पाबन्दियां लगाई गई हें, 
इसे उन पाबन्दियों को उल्लंघन करने का स्वाभाविक अधिकार 
है। इसी आधार पर मेंने अपना संशोधन रखा है। अब में यह 
बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में क्या अंतर है 
क्योंकि यह समझाना निहायत जरूरी है। प्रस्ताव में मैंने चन्द 
परिवत्त न क्यों किये हैं। पहला परिवरत्तेन यह है कि 'घोषित करने! की 
जगह बनाने? शब्द मेंने रखा है । इस परिंवत्त न का कारण में पीछे 
सममाऊ गा । इस समय सें केवल इतना ही बताऊगा कि मूल 
प्रस्ताव और स'शोधन में क्या अन्तर है। और फिर सम्मिलित 


लच्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ २२ 


संघ (यूनियन) को बिलकुल बाद दे दिया है ओर “कम-से-कम' 
समय में” इतना बढ़ा दिया है । मैंने संशोधन में यह भी कहा है, 
विधान न सिर्फ बनाया जाये बल्कि लागू किया जाय। मूल भ्रस्ताव 
ओर मेरे संशोधन में अन्तर की यही चन्द खास बातें हैं। मेंने 
प्रस्ताव को बड़े ध्यान से पढ़ा है। और एक बार माननीय अस्तावक 
महोदय के सम्मुख कुछ हद तक अपना मत व्यक्त करने का मौका 
भी मुझे सिला था | प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार किया था कि 
प्रस्ताव की रचना कहीं-कहीं कुछ पुराने ढंग पर है | शायद्‌ 
कानून बनाने में ओर विधान बनाने में उन पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग आवश्यक है जिन्हें आज से सो वर्ष पहले अमेरिकन विधान 
के निमाताओं ने या अन्य देशों के विधान-निर्माताओं ने प्रयुक्त 
किया था । परन्तु में समझता हूं कि हम लोगों के लिए यह अधिक 
उपयोगी और सहायक होगा कि हम अपना विधान संक्षेप में और 
साफ-साफ शब्दों में बनायें जिनके अथ स्पष्ट हों और जिन्हें सभी 
समझें । इसमें कोई लाभ नहीं कि विधान बनाने में प्राचीन शब्दों 
का प्रयोग केवल इस बिना पर करें कि पुराने विधानों में उनका 
प्रयोग किया गया है। अब में प्रस्तावित परिवत्तेनों का कारण 
बताने की कोशिश करू गा। मेरी समझ में वस्तुत: जो सभा चाहती 
है वह उसका अभिप्राय “घोषित करने” इस शब्द में नहीं आता 
है। में समझता हूं कि आज से पहले दूसरे मौकों पर भी स्वतंत्रता 
की घोषणा की जा चुकी है। अब हमारा फर्ज यह है कि हम राज्य को 
वस्तुतः स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातन्त्र बनादें और इसीलिए मैंने 
“घोषित करने” की जगह “बनाने” रखा है सभापति जी, मैंने “संघ” 
शब्द को बाद दे दिया है। में समझता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान 
है, इसे संघ की जरूरत नहीं है । उसे तो देव से ही एक महान 
“संघ”प्राप्त हुआहे और इसको दुहराने से,पुनः प्रयुक्त करने से यह 
अर्थ लगाया जा सकता है कि भारतीय स'घ अभी बनना बाकी है। 
यह अलग बात है कि हम अपने बनाये विधान को फिलहाल हिंदु- 
स्तान के केवल एक भाग पर ही लागू कर सकें | पर हम इसे 
यथाशीघ्र दूसरे भागों में भी चालू करभे की फिक्र में हैं । इसलिए 
अगर यह मेरे ही बस की बात होती तो में तो केवल हिंदुस्तान ही 
शब्द रहने देता, “संघ” शब्द को न रखता। दूसरे देशों के विधान 
सें जहां भी““स'घ” का प्रयोग किया गया है वहां इस शब्द के 
प्रयोग की खासी वजह थी । फिर जैसा मैंने बताया है संशोधन में 
मैंने विधान बनाने और उसे लागू करने? इन शब्दों का प्रयोग 
किया है । मैंने इस सभा में अपना संशोधन पेश करने के पहले 
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[ रायबहादुर स्यामनंदन सहाय ] 

यह बात किसी से सुनी थी कि विधान-परिषद्‌ को अधिकार है कि 
वह अपने बनाये विधान को लागू करे। मैंने १६ मई की घोषणा 
भी ध्यान से पढ़ी है । घोषणा किसी भी रूप में यह नहीं कहती है 
कि परिषद्‌ के बनाये विधान को ब्रिटिश पालियामेंट की स्वीकृति 
आवश्यक है। उसमें ये दो जरूरी शर्तें दी हुई हैं। एक तो यह कि 
भारत और इंग्लैंड के बीच स'|धि होगी और दूसरी यह कि अल्प- 
सख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी | इसलिए में तो यह 
मानता हूं कि हम लोगों को न सिर्फ विधान बनाने का हो बल्कि उसे 
लागू करने का भी अधिकार ्राप्त है। इसीलिए मेंने “विधान बनाने” 
की जगह “विधान बनाने और उसे लागू करने”? शब्दों का प्रयोग 

किया है | 
दूसरा परिवत्तन जो मैंने संशोधन में रखा है वह यह है कि 
मैंने विधान को सम्पूर्ण भारत में लागू कर देने के लिए क्रमशः भिन्न- 
भिन्न समय निर्धारित करने की कोशिश की है। में बता दू* कि 
मूल प्रस्ताव में भी कुछ ऐसे अदेशों की बात सोची गई है जो शायद्‌ 
संघ? में देर से शामिल हों'। सभापति जी, उदाहरण के लिए में 
दो प्रदेशों का हवाला दू गा जिनका जिक्र मूल भ्रस्ताव *में यो है 
“बे प्रदेश जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से,बाहर हैं और अन्य 
ऐसे प्रदेश जो संघ में शामिल होना चाहते हो ।” उक्त दोनों भाग 
“संघ! में इसी वक्त शामित्र नहीं होने जा रहे हैं । इसलिए मूल-प्रस्ताव 
में संघ की मुकम्मिल स्थापना के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न मंजिलें सोची 
गई हैं। मेने भी अपने संशोधन में इस बात को स्पष्ट करने की 
कोशिश की है कि हमारा प्रजातन्त्र प्रारम्भ में उन्हीं प्रदेशों को 
लेकर बनेगा जो आज ब्रिटिश भारत के नाम से मशहूर हैं और फिर 
यथाशीघ्र उन भागों को भी शामित्र कर लेगा जो देशी रियासतों 
-के नाम से परिचित हैं। जैसा कि में पहले बता चुका हूं, संशोधन 
पेश करने में मेरा मतलब यही है कि पहला प्रस्ताव हम इस तरह 
बनायें कि हमें उसे फिर कभी न बदलना पड़े । यह प्रस्ताव विधान- 
परिषद्‌ के काम का ग्रारम्भ--श्रीगणेश-है और यह कोई नहीं चाहेगा 
कि बाद सें परिस्थिति सें परिवत्तेन होने से प्रस्ताव में भी परिवत्त न 
आवश्यक हो जाय । त्रिटिश-भारत्‌ के बहुसंख्यक सम्प्रदायों ने 
भूतकाल में अपने प्रदेश के लिए स्व॒तन्त्र सत्तासस्पन्न ग्रजातन्त्र 
स्वीकार किया है। वहां के अल्प-संख्यक सम्प्रदाय इसमें कुछ कठि- 
नाइयां बता सकते हैँ । इन कठिनाइयों पर हमें ध्यान देना होगा 
ओर उन्हें हल करना होगा। इसलिए प्रस्ताव में मैंने बत्त या 
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मंजिलें मुकरंर कर दी हैं जिसके जरिये हम स्वतंत्र सत्तासम्पन्न 
प्रजातन्त्र की मुकम्सिल स्थापना कर लेंगे। परन्तु यदि हम उन 
लोगों का सहयोग न भी पा सके, जिनका सहयोग हम पाना चाहते 
हैं, बल्कि जिनके सहयोग के लिए हम बहुत चिन्तित हैं, तो भी 
हम आजादी की ओर. बढ़ते जायंगे। हमारे कदम न रोके जायंगे 
ओर हमें इसके लिए इन्तजार न करना पड़ेगा कि सभी गदेश राजी 
हो जायं, तब विधान लागू किया जाय । सभापति महोदय, इन्हीं 
बातों ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया है। मुझे 
खेद है कि माननीय पस्तावक महोदय आज अनुपस्थित हैं । बस्तुतः 
मेरी यह इच्छा थी कि जो बातें मेरे दिमाग में हैं उनकी ओर उनका 
ध्यान आकृष्ट करू ओर उनसे अनुरोध करू कि वे इस पर विचार 
करें कि कया मेरे संशोधन को या उसके उन भागों को, जो उनके 
बताये ख्यालों के खिलाफ न हों, स्वीकार करना उनके लिए सम्भव 
न होगा । 

सभापति : दूसरा सशोधन है श्रीगोविन्दर मालवीय का जिसकी सूचना 


आ चुकी है | यह स'शोधन बाजाब्ता वापस नहीं लिया गया है। 
श्रीगोविन्द मालवीय उपस्थित नहीं हैं पर उन्होंने मुक से कहा है 
कि वे उसे नहीं रखना चाहते । अतः मेरी राय में यह प्रस्ताव वापस 

ल्ले लिया जा चुका है। 
अब, रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का एक दूसरा संशोधन है । 
#रायबहादुर श्यामनन्दनसहाय : समापति जी, दूसरा सशोधन जिसकी 
सूचना मेरी ओर से आयी है वह यह है कि ग्रस्ताव के पेरा ४ में 


ये शब्द बाद दे दिये जाय॑ :-- 
“स्वेसत्ता सम्पन्न स्व॒तन्त्र भारत को, इसके अन्तर्गत भागों को, 
तथा इसके शासन के सब अंगों को” 


अप्रोफेस र एन० जो० रंगा (मद्रासः जनरल) : क्या कोई सदस्य एक 
ही प्रस्ताव पर एक से ज्यादा मतबा बोल सकता है ९ जब उनके दो 


या तीन संशोधन हों तो वे सब एक साथ पेश करें और एक 
बक्‍्तृता दें । ' 


#रायब्रहादुर श्यामनन्दन सहाय : म्रस्ताव के कई पेरात्राफों के अनुसार 
स शोधन रखे गये हैं । 

#सभमापति$ भी सहाय का एक और भी संशोधन है। दोनों को एक साथ 
ही पेश कर सकते हैं । 

#रायबहादुर श्यामनन्दनसहाय : सभापति जी, दूसरा संशोधन यह है:-- 

| “भ्रस्ताव के पैरा ५ में 'कानून की दृष्टि में सबका दजों बराबर होगा, 
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[राय बहादुर श्यामनंदन सहाय | 
सबकी समान अवसर मिलेगा की जगह यह रखा जाय:--- 

“कानूनन सबको बराबर दजा, समान अवसर और सुरक्षा 

मिलेगी” में इस संशोधन को पेश नहीं करूगा। 

“सर्व॑सत्ता सम्पन्न मारत को, इसके अन्तर्गत भागों को तथा 
इसके शासन के सब अंगों को” इसे प्रस्ताव के चोथे पेरा से हटाने 
का संशोधन तो में केवल इसलिए रखना चाहता हूं कि परिषद्‌ के 
सुचारुरूप से काम करने में कोई रुकावट न आये और इसलिए 
भी कि परिषद्‌ के अन्य सदस्यों के शामिल होने के पहले हम कछ 
ऐसा न कर बैठें जिससे उन्हें आरम्म में ही भय हो। 

चौथा पेरा यह कहता है:--- 

“जिसमें सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत को, इसके अन्तर्गत 
भूभागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को सारी शक्ति, सारे 
अधिकार जनता से प्राप्त होंगे ? 


इसके अंतर्गत भूभागों में देशी रियासतों के प्रदेश भी हैं । मैं 
समझता हूँ इस सभा के बहुत से सदस्यों का ध्यान बीकानेर की 
रियासत की धारा-सभा में--या जो भी नाम हो--हाल ही में दिये हुए 
वहां के ग्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर जरूर गया होगा | वक्तव्य 
में उन्होंने कहा है कि जहां तंक रियासतों का प्रश्न है, हमारा यह 
मत है कि अधिकार जनता से नहीं प्राप्त हें बल्कि राज्य से | में 
यह कहता हूं कि ये ऐसे ग्रश्न हैं जिन पर मतभेद हो सकता है और 
ऐसे प्रस्ताव को पास करना उचित नहीं है जिसके आशय से 
विधान परिषद्‌ के एक आवश्यक अंग को परिषद्‌ से अलग रहने 
के लिए वास्तविक शिकायत की गुंजाइश मिल सके | 
मेरे संशोधन पर प्रस्ताव का स्वरूप यह हो जाता है:-- 
“जिसमें सारी शक्ति और सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे |” 
इससे अन्तर्गत भूभागों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । 
साननीय ग्रस्तावक महोदय ने कहा था कि उनकी कल्पना के प्रजातंत्र 
में राजतंत्रीय पद्धति वाले राजाओं और रियासतों की गुजाइश 
रहेगी । इस हालत में ऐसा प्रस्ताव पास करना ठीक न होगा जो 
यह कहता हो कि गज़ातंत्र के अंतर्गत भूभागों को सारे अधिकार 
जनता से प्राप्त होंगे। सभा के सदस्यों ने शायद वह व॒क्‍तब्य 
देखा होगा जो कल रात को ब्राडकास्ट किया गया था और जिसमें 
भिन्न-भिन्न रियासतों के अतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति 
की है ओर यह शिकायत की है कि इसके सम्बन्ध में पहले उनसे कोई 
परामर्श नहीं लिया गया । इन सब बातों को मदद नजर रख कर और 
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सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की इस जबरदस्त इच्छा को 
नाप है कर का 

मह नजर रख कर कि सभा का काम सुचारुरूप से चले, मेरी समझ 

कक कक 8 | चाहिये 3. क्र 

मे हम न तो एंसा प्रस्ताव पास करना चाहिये और न ऐसा वक्‍षतव्य 


##५, 


ही देना चाहिये जिससे वास्तविक मत-भेद का समुचित कारण 
पेदा हो । 
संशोधन न० ३० को में नहीं पेश करू'गा क्‍योंकि उसमें सिर्फ 
शाव्दिक परिवत्तेन हैं। मेरी ओर से एक और स शोधन की सूचना 
दो गयी है। वह है संशोधन नं० ४३, में उसे भी नहीं पश करू गा। 
#सभापति $ दूसरा संशोधन नं० २४५ सर उदयचन्द महताब का है । 


#सर उदयचन्द महताब महाराजाधिराज ब्दमान (बंगाल) जनरल) 
में अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता | 
#सभापति $ में देखता हूँ कि अन्य सभी संशोधन जिनकी सूचनायें आयी थीं 
वापस ले लिये गये हैं। में समभता हूँ कि इसमें कोई भूल नहीं और 
अगर कोई संशोधन रह गया तो सदस्य मुझे व सकते हैं। 
एक संशोधन है जिसकी सूचना डा० हरिसिंह गौड़ ने दी 
है पर दुभोग्य से उसकी सूचना आज सवेरे मिली है । संशोधनों 
की सूचना के लिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी थी और चूंकि 
डाक्टर हरिसिंह गौड़ ने अवधि बीतने पर सूचना दी है, में उन्हें 
संशोधन पेश करने की इजाजत देने में असमर्थ हूं। 
अब गस्ताव और सारे संशोधन पेश हो चुके हैं। अब सभा 
इन पर विचार करेगी । 
में सदस्यों से कहूँगा कि वे कम समय में ही अपनी बात कहें 
क्योंकि इस पर हमें दो दिन लग चुके हैं और यद्यपि में किसी सदस्य 
के भाषण सम्बन्धी अधिकार को कम करना नहीं चाहता पर 
सदस्यों से में अनुरोध करूगा कि वे मेरी बात पर ध्यान रखें। 
वाद-विवाद में भाग लेने वाले सज्जनों के नाम की सूची मेरे पास 
है पर में इसे मुकम्मिल नहीं मानता। इसके अतिरिक्त भी सदस्य 
हो सकते हैं जो बोलना चाहते हों | पर में इस सूची के अनुसार 
चलू'गा और यदि अतिरिक्त सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बीच- 
बीच में उन्हें भी मौका दू गा। सूची में पहला नाम है, श्री कष्ण- 
सिन्हा का । सभा के स्मक्ष ऋब वे अपनी बात कहें | 
#माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा (बिहार: जनरल):आदरणीय सभापति महो- 
दय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 
मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरी राय में वस्तुतः यह दुभाग्य की बात है कि 
इस तरह का पवित्र अस्ताव भी आलोचना से न बच पाया ओर इस 


३० ] 
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[ पावनीय श्री क्ृष्णसित्हा ] 


बा 


है 


पर अनेक संशोधन पेश किये गये है। में इसे पवित्र इसलिए कहता हू 
क्योंकि इस गस्ताव में स्व॒तन्त्र होने को हमारी भावना और प्रेरणा 
व्यक्त की गई है, जिसने आज कई वर्षा से हमें आन्दोलित कर 
रखा है | 


सभापति महादय, अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाय 
तो इसमें भावी भारत की- एक पूरी तस्वीर दिखाई देगी। भावी 
भारत एक ग्रजातन्त्र होगा जिसके अंतर्गत प्रदेशों को खुद-मुख्तारी 
हासिल रहेगी। इस भारत॑य प्रजातन्त्र में सत्ता जनता के हाथ में 
होगी ओर अल्प-संख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी ठ्य- 
वस्था रहेगी | प्रस्ताव की ये तोन प्रधान विशेषतायें हैं और इन्हीं 
विशेषताओं के कारण में इसे पवित्र मानता हूं। में अपनी बात 
स'क्षेप में कहने की कोशिश करू गा | फिर भी से सभा को यह याद 
दिलाये बिना नहीं रह सकता कि हम लोग यहां उप्त अधिकार की 
बिना पर समवेत हुए हैं जो मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है ओर जिसे 
मनुष्य जाति ने कठ'र कष्ट और त्याग के बाद प्राप्त किया है। 
हर समाज में जीवन को चल्ञाने के लिए. एक-न-एक राजनेतिक 
संगठन की--शासन पद्धति की जरूरत होती है । यदि हम संसार के 
राज्यों की क्रमागत उन्‍नति का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि 
जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में परिवत्तेन होने के साथ-साथ शासन 
पद्धति में भी परिवत्त न होता आया है। म॒भे सभा के एक सदस्य के 
मह से यह बात सुनकर बड़ा आश्चय हुआ कि वस्तुत: इस बात 
पर कोई मत-सेद नहीं हो सकता कि समाज में राजनेतिक सत्ता- 
अधिकार कहां स्थित है । स्वयं यह सभा जनता की सत्ता पर सम- 
बेत हुई है । अवश्य ही अभी कुछ ही दिन पहले स'सार इस बात 
पर विश्वास नहीं रखता था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख ओर 
स्वतन्त्रता का ममान अधिकार है । समाज में ब्यक्ति का कोई स्थान 
नहीं था और समाज का संगठन वर्ग-सेद के आधार पर था। 
समाज सें व्यक्ति का स्थान उसके वर्ग से निश्चित होता था और 
व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता की सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं था। गरीबी एक 
रोग नहीं समझी ज्ञाती थी, जिससे समाज को बचाना हो। अठारहवीं 
शताब्दी में फ्रांस के कुछ बड़े-बड़े विचारकों की यह राय थी 
कि सम्पत्ति के समृचित उत्पादन के लिए समाज में गरीबी 
का होना बहुत जरूरी है। ऐसे समाज में भल्ला इस सिद्धांत 
के लिये कहां स्थान है कि सत्ता जनता के हाथ में है। तब सत्ता 
राजाओं सें सन्निहित थी और उन्हें शासन का विशेषाधिकार प्राप्त 
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था। जनता सिर्फे इसलिए थी कि वह राजा द्वारा लगाये करां को 
चुकाये ओर उनके द्वारा बनाये कानूनों को सिर-आंखां पर रखे | पर 
ज्य-ज्यों समय वीतता गया, जीवन और समाज सम्बन्धो विचारों 
में भो परिवत्तन आता गया। सनुष्य विश्वास करने लगे कि हर 
व्यक्ति को सुख स्वतन्त्रता का समान अधिकार ग्राप्त है। जीवन- 
सम्बन्धी विचार-धारा में यह परिवत्त न आजाने से यह आवश्यक 
हा गया कि राजकीय शासन-पद्धति सें परिवत्तेन किया जाये। पर 
जिनके हाथ में सत्ता थी वे इसे छाड़ने के लिए और शासन व्यवस्था 
में परिवत्त न लाने के लिये तैयार न थे। इस तरह से इन दो आदर्शो 
के बीच, ( एक तो जिससे जनता प्रभावित थो और दूसरे बह 
जिससे सत्ताम्राप्त वर्गों प्रभावित था ) एक घनघोर संघ छिड़ 
गया । १८वों शताब्दी के अन्त सें, अन्ध महासागर की दोनों तट- 
वत्ती भूसियां पर भयानक क्रान्तियां हुईं ओर इस सिद्धान्त की 
विजय हुई कि सत्ता जनता के हाथ सें हेँ। इसके वाद भी बहुतेर 
ऐसे शासक आये जो इस सिद्धान्त को न मानते थे और इस तरह एक 
ओर सशस्त्र क्रान्ति हुईं जिससें भयंकर रक्तपात हुआ और तब 
कहीं इस सिद्धान्त को सबने स्वीकार किया । इसी अधिकार की 
ग्राप्ति के लिये ही हम' कई वर्षा से इस देश में प्रिटिश साम्राज्यवाद 
से लड़ते आ रहे हैं | इमी के लिए सन्‌ १६२१ में सारा देश इस कोने 
से उस कोने तक मुह्ममान हो उठा और लाखों आदमी महात्मा 
गांधी द्वारा परिचालित सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े। जनता के 
इस बुनियादी अधिकार की स्थापना के लिये ही सेकड़ों फांसी पर 
भूल गये, हजारों गोलियों के शिकार हुए और लाखों जेल गये । 
जनता और भारत सरकार के राजनैतिक आद्शों में, विचारधारा 
में जबरदस्त अन्तर था और इसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच 
सदा संघर्ष रहा है | इसलिए सभापतिजी, हम लोग इस परिषद्‌ में 
इस बिना पर नहों समवेत हुए हैँ कि आज सरकार ने अपनी उदा- 
रता के आवेश में यह उचित समझ लिया है कि अब हमें अधि- 
कार दे दिये जाय॑। में इस स्थिति में रहा हूं कि इस सम्बन्ध में 
अपनी राय कायम कर सकू' कि आजा शान्तिपू्वक सत्ता हस्तान्त- 
रित करने की जो बात कही जा रही है उसमें सच्चाई भी है या 
नहीं । जो लोग इंडिया ऐक्ट के राजनेतिक आदर्शों के अनुसार 
आज भी भारत पर शासन करने का स्वप्न देख रहे हैं उनको हमने 
बाध्य कर दिया है कि वह अपना यह विचार त्याग दें और इसी- 
लिए आज यहां हम समवेत हो पाये हैं । विद्रोह की जो क्रान्तिमयी 
भावना सन्‌ १६४२ में देश भर सें फेल गई उसने हमें कासयाव 
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बनाया और उसी का नतीजा है कि हम आज यहां समवेत हुए 
हैं। इस महती परिषद्‌ में समवेत होने पर हमारा फज् होना चाहिये 
कि हम भावी भारत की रूपरेखा तैयार करें और उसे देश के 
सामने रखें । माननीय डा० जयकर ने अपनी ओजमयी बकक्‍तृता 
में उन कठिनाइयों पर पूरा प्रकाश डाला है जो हमारे मुस्लिम 
लीगी बन्धुओं की गैरहाज़िरी से पेश होगी। में नहीं समझता कि 
इन कठिनाइयों पर प्रकाश पाने के लिए साननीय डा० जयकर 
सरीखे महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति के भाषण की कोई जरू- 
रत थी। 

कठिनाइयां क्या हैं, इसे हम सभी जानते हैं| यदि हमने उनका 
भाषण ठीक-ठीक सममा है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हमें निराशा 
की कोई बात नहीं कही है | वस्तुतः उन्होंने यह राय दी है यदि हमारे 
ल्ञीगी मित्र कुछ समय तक न आये तो फिर हमें अपने काम में 
अग्रसर हो जाना चाहिये | 
हमारे नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि 

हम इसके लिए चिन्तित हैं कि हमारे मुस्लिम लीगी मित्र इस परिषद्‌ 
में शामिल हों जिसका उन्हें हक है | हम' सब इसके लिए फिक्रमन्द 
हैं कि वे यहां आयें । पर में यह नहीं समझ पाता कि आखिर यह 
प्रस्ताव उनके भविष्य में यहां आने में कैसे रुकावट डालता है। अगर 
हमने मुस्लिम लीग की राजनेतिक विचारधारा को ठीक-ठीक 
समझा है, अगर हमने मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा को ठीक-ठीक 
समझा है तो एक बात जिसमें हम सभी सहमत हैं और वह यह है कि 
भावी भारत संयुक्त हो और यदि जनता चाहे तो वह ब्रिटिश कामन 
वेल्थ से बाहर भी रह सकता है। समय-समय पर मुस्लिम लीग 
के नेताओं द्वारा दिये हुए वक्तव्यों से हम दरअसल यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी स्वतन्त्र भारत की हामी है। 
इसलिए जैसा कि हम सभी चाहते हैं और मुसलिम लीग चाहती 
है हक भारत एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र होगा । उस स्व॒तन्त्र भारत में सारी 
शक्ति, सारे अधिकार यहां बसने वाली जनता के हाथ में होंगे। 
इसी सिद्धान्त के लिए हम सब इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे । अब 
जब परिषद्‌ समवेत हुईं हे ओर हम अपनी घोषणा प्रकाशित 
करने जा रहे हैं, तो पहली चीज जो इस घोषणा में होनी चाहिये 
वह यह है कि जाति को, जो स्व॒तन्त्र होने का फेसला कर चुकी है, 
आजादी का बुनियादी हक हासिल है। इसलिए प्रस्ताव के उस 

पहलू पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता | 
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सभापति महोदय, जो संघ हम भारत में बनाने जा रहे हैं, वह 
भारत के सभी प्रदेशों का संघ होगा । अवश्य ही इसका यह भत- 
लब हुआ कि भावी भारत संयुक्त होगा, सम्मिलित होगा । सें फिर 
कहूंगा कि इस भ्रस्ताव में स्व॒तन्त्र भारत के जिस स्व॒रूप की कल्पना 
की गई है उससे यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने इस 
बात की पूरी कोशिश की है कि इस भ्स्ताव में कोई ऐसी चीज न 
हो जिससे आगे चल कर मुस्लिम लीगी मित्रों के शामिल होने में 
कोई रुकावट पेश हो । में जानता हूँ सभापतिजी, इस सभा में ऐसे 
सदस्य भी हैं और में मंजूर करता हूं कि में भी उन्हीं में से हूं जिनका 
यह विश्वास है कि भारत में एक राष्ट्र का--भारतीय राष्ट्र का-- 
प्रादुभाव हो चुका है जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति 
से सराबोर है । ऐसे लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं कि भारत 
में एकात्मक शासन पद्धति मूलक (एंएा८थप्र 50ए४-) गणतन्‍्त्र 
हो । संसार में उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक शक्तियां इतनी बढ़ गईं 
हैं कि उनका पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी हो गया 
है कि राष्ट्रीय सीमाओं को लांच कर--मौजूदा राष्ट्रीयता के सीमित 
दायरे को फांद कर--शासन संचालन के लिए कई प्रदेशों को मिला- 
कर और भी बड़े-बड़े संघ या खण्ड बनायें । बहुत से लोग अब 
इस तथ्य को, इस आवश्यकता को समम गये हैं और “यही कारण 
है कि बहुत से भारतीय यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में एक 
केन्द्रीय गणतन्त्र होना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी अगर 
हम इस अस्ताव द्वारा भारत में लोकतन्त्रीय पर विकेन्द्रित गण- 
तन्‍त्र चाहते हैं तो यह केवल इसलिए कि इस प्रस्ताव के रचयिता 
ने अस्ताव बनाने में मुस्लिम लीगी मित्रों की भावनाओं का पूरा 
ध्यान रखा है। एक जमाना था जब संसार की तत्कालीन ऐतिहा- 
सिक परिस्थितियों के अनुसार बड़े-बड़े राज्य बन सके थे जिनके 
निवासियों में भाषा और धर्म का सामंजस्य या एकरूपता थी। 
इसमें शक नहीं कि राष्ट्र-राज्य (४४००४ 50902) जिसके 
निवासियों में सांस्कृतिक ऐक्य या एक-रूपता हो, एक बड़ी जबर- 
दस्त चीज है, जीवन से ओतम्रोत राज्य है परन्तु दु्ोग्य से जब 
राष्ट्रराज्यों के मिट जाने का ही खतरा पैदा हो गया हो या ऐसी 
परिस्थिति आ गई हो कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाये 
तो हमें उन राष्ट्र-राज्यों की पेचीदी विरासत से निबटना पड़ता है 
आर वह विरासत है कि छोटे-छोटे प्रदेश जिनकी आबादी कहीं 
कुछ लाख और कहीं कुछ हजार ही है, अपने अलग राजनेतिक 
अस्तित्व के लिए हो-हल्ला मचाते हैं | संसार में इससे मुसीबत 
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[ माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा ] 


पैदा हो गई है । आज समूचा पूर्वी यूरोप युद्ध का संक्रामक रोग 
पैदा करने वाला स्थान बन गया है क्योंकि उस हिस्से में इतनी 
छोटो-छो टी जातियां इस कदर सम्मिलित रूप से बस गई हैं कि 
उनको छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त करना बड़ा मुश्किल है और 
फिर भी वे अपने प्रथक राजनेतिक अस्तित्व के लिए शोरशुल 
मचा रहीं है । 
यह गस्ताव इस भावना को भी व्यक्त करता है कि भारत को 
संसार के राष्ट्रों में सम॒चित स्थान मिलना चाहिए । प्रत्येक भारतोय 
की यह उत्कट पर उचित अभिलाषा है कि एक दिन भारत समस्त 
एशिया का नेतृत्व करे | हम भारत में एक विकेन्द्रित गणतन्त्र की 
सफलतापूर्बक,स्थापना करके (जिसमें भिन्न-भिन्न भाषा और धर्म के 
गुट आपस में सम्मिलित होकर इस विशाल ग्रजातन्त्र में रह सकें) 
इसका नेतृत्व करने का काम प्रारम्भ कर सकते है। आशा[की जाती 
है कि शीघ्र ही पाश्चात्य साम्राज्यवाद की लहर एशिया से उठ 
जायेगी और इसके खतम होते ही एशियावासियों को अपने-अपने 
राज्य-निर्मांण की समस्या हल करनी होगी | राष्ट्रीयता या राष्ट्र- 
राज्य का प्रश्न उन प्रदेशों में भी अवश्य ही जोर शोर से डठेगा। 
फिलस्तीन में, अरब में और एशिया के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के 
द्वीपों में यह समस्या आज पेश है! यदि हमको इन्हें ठीक-ठीक 
नेतत्व देना है जिससे ये एशियायी प्रदेश बाल्कन राष्ट्रों की तरह 
पश्चिमी साम्राज्यवाद की रणभूमि न बन सकें तो यह आवश्यक 
है कि हम भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना कर एक आदशे 
पेश करें जो समस्त भारत का हो और जिसमें सांस्कृतिक अल्प- 
संख्यकों की हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो।इस देश के 
व्यक्ति और वर्ग के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षामूलक व्यवस्था 
करके यह प्रस्ताव इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। 
सभापति महोदय, प्रस्ताव की इन विशेषताओं के कारण ही मेंने 
कहा है कि यह ग्रस्ताव पवित्र है और उन घोषणाओं के समकत्त है 
जिनका ऐलान अतीत में जातियों ने दासता का बंधन तोड़कर 
ऐसे मोकों पर किया था । यह न केवल पवित्र ही है वरन्‌ दुःसाथ्य 
भी है क्योंकि इसके मारे सें बड़ी कठिनाइयां है, जिन पर अभी 
डा० जयकर ने प्रकाश डाला है । ब्रिटिश राजनीतिक्ञों के रुख के 
कारण भी इससें कठिनाइयां हैं। मेंने अमी आपको बताया है कि 
बतौर शासक के में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा 
नहीं बोध कर पाता कि अंग्रेजों ने भारतीयों को शांतिपूबेक सत्ता 


डे 
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हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया हैं। अभी उस दिन आपने 
चचिल का भाषण पढ़ा है । उस महान्‌ साम्राज्यवादी की ओर से 
हमें एक भी उत्साहबर्धक शब्द नहीं मिला है। भारतीय इतिहास 
के ऐसे समय में भी जब देश का विधान बनाने के लिए इतने लोग 
समवेत हुए हैं तो बजाय इसके कि आशा और उत्साह की बात कहें 
बह अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर 
कीचड़ उछाला है, पं० जवाहरलाल पर छींटा मारा है। मसध्य- 
कालीन सरकार में पं> जबाहर लाल नेहरू के आ जाने के बाद से 
मिस्टर चचिल को बिहार में निर्दोष मनुष्यों की नृशंस हत्या ही 
दिखाई दे रही है । सात समुद्र पार बसने वाले मिस्टर चर्चित को 
में कहूंगा कि जनाब, आपको किसी स्वार्थी ने यह भ्कूठी खबर दी है 
और आप जान-बूक कर इस भ्कूठ का प्रचार कर रहे हैं। बिहार 
सरकार ने इस उपद्रव को दबाने के लिए बल-प्रयोग करने में एक 
क्षण भी आनाकानी नहीं की और प्रांत के लाखों मुसलमानों की 
रक्षा के लिए उसने तुरन्त अपनी सारी शक्ति लगा दी । बिहार 
सरकार को इस बात का अभिमान है । जब तक सन्‌ १६३४ के ऐक्ट 
के अनुसार उसका काम चल रहा है वह भारत सरकार का आदेश 
लेने के लिए तैयार नहीं है। पं० जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता 
हैं और इस नाते वह बिहार पधारे थे | उनसे हम सबों को प्रेरणा 
प्राप्त होती है, उत्साह मिलता है । में मिस्टर च्चिल को बतादू" कि 

चन्द दिनों के तूफानी दौरे में उन्होंने बिहार की जनता को अपना 
इरादा बता दिया। मेंने इस देश के सर्वोच्च अधिकारी को यह 
बात कही थी कि वह खुद भी बिहार में इतने अल्प समय में शांति 
नहीं स्थापित कर पाते जितने में कि हम लोगों ने की । वहां शीघ्र 
शांति स्थापित होने का कारण न तो बिहार-सरकार की गोलियां 

हैं और न भारत सरकार के सेनिक ही हैं जो बिहार 
सरकार को मदद के लिए भेजे गये थे। शीघ्र शांति स्थापित 
करने का एक-सात्र श्रेय है पं० नेहरू के व्यक्तित्व को, बाबू 
राजेन्द्र श्रसाद सरीखे साधु पुरुष की मौजूदगी को और महात्माजी 
की आमरण अनशन की घमकी को। मिस्टर चर्चिल ने इस भूठ 
का प्रचार कर बड़ी शैतानी का काम किया है। मेने आपका बहुत 
समय लिया है। पर में आपसे यह जरूर कहूंगा कि ग्रस्ताव पास 
करने के पहले आप उन कठिनाइयों को भी सोच लें जो आगे पेश 
हो सकती हैं। एक कानूनदां की हैसियत से मैंने त्रिटिश सन्त्रि- 
प्रतिनिधि मंडल की घोषणा नहीं पढ़ी है। में जीवन भर 
सिपाही रहा हूं और सिपाही की दृष्टि से में इसे देखता हूं । त्रिटिश 
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कै; [ माननीय श्री श्रीकृष्णसिन्हा | 
राजनीतिज्ञों के वक्तव्यों से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती | डा० 


बिक 


जयकर द्वारा बताई कठिनाइयों की वजह से तो नहीं पर उन 
लोगों की पैदा की हुई मुश्किलों की वजह से मुमकिन है कि इस 
विधान-परिषद्‌ को भी एक दिन वही रास्ता अखितियार करना पड़े 
जिसे सन्‌ १७६६ में फ्रान्सीसी विधान-परिषद्‌ को, तत्कालीन राजा 
और राजनीतिज्ञों के रुख के कारण अपनाना पड़ा था। अपनी 
बात खत्म करने से पहले मैं इस परिषद्‌ के सदस्यों से कहूंगा कि 
इस प्रस्ताव के हक में अपना बोट देने का फैसला करें इसके पहले 
उन मुश्किलों पर खूब गौर करलें जिनका कि उन्हें अपने इरादे को 
पूरा करने में सामना करना पड़ेगा। अगर हम' यह त्रस्ताव पास 
करते हैं तो हमें इस बात का पक्का संकल्प कर लेना होगा कि हम 
भारत के मौजूदा राजनैतिक ढांचे को, जो सन्‌ १६३५ के ऐक्ट पर 
भायावी वैधानिक जाल खड़ा है, चकनाचूर कर देंगे ओर उस तरह 
का प्रजातन्त्र कायम करेंगे जिसकी कल्पना इस अस्ताव में आगई 
है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी दी मुश्किलें क्‍यों न आयें । 

अपभापति $ पांच बज चुके हैं। में जानना चाहता हूं कि कया सदस्य साढ़े 


पांच तक बैठना पसन्द करेंगे १ 
अबहुंत से सदस्य ३ हां साढ़े पांच बजे तक | 
अ#समभापति $ इस अश्न पर सभा एकसत नहीं मालूम पड़ती । 


#माननीय सरदार वल्‍्लभ भाई पटेल : सबकी राय है कि पांच बजे 
तक बैठा जाय । | 

#सभाषति ; जो लोग साढ़े पाँच बजे तक बैठने के पक्ष में हैं. कृपया हाथ 
उठावें | जो साढ़े पांच बजे तक बैठने के खिलाफ हैं अब हाथ 
लठावे । 

अपमापति $ पांच वालों का बहुमत है। अब सभा कल प्रातः ११ बजे तक 


के लिए स्थगित छोती है । 


इसके बाद सभा मंगलवार १७ दिसम्बर सन्‌ (६४६ इ० 
प्रातः १९ बजे के लिए स्थगित हुई । 
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भारतीय विधान-परिषद्‌ 
मंगलवार, १७ दिसम्बर सन १६४७६ ई० 
भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कान्स्टीदयूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 
११ बजे माननीय डा० राजेन्द्रप्ससाद के सभापतित्व में आरम्भ हुई । 


माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपना परिचय-पत्र पेश कर रजिस्टर 
पर हस्ताक्षर किया। ह 


# ।भाषति ; श्रीमती पंडित असेरिका के अन्तरोष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत बड़ी 
सफलता पाकर स्वदेश लौटी हैं। में हृदय से उनका स्वागत करता हूँ ।(हर्ष-ध्वनि) मुझे 
विश्वास है कि मेरे साथ समूची सभा उनका हृदय से स्वागत करती है जेसा कि तुम॒ल 
हर्ष-ध्वनि से स्पष्ट. है । (प्शंसा-सूचक ध्वनि) ऐसा भी कोई सदस्य है जो रजिस्टर पर 
हस्ताक्षर करना चाहता हो ९ 

(कोई नहीं) 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस---(गत संख्या से आगे) 


#मभापतिः अब हम प्रस्ताव और संशोधनों पर बहस-मुबाहिसा जारी करते हैं। 
मेरे पास उन सदस्योंकी एक बड़ी सूची है जो बोलना चाहते हैं और उसमें ५०से ज्यादा 
नाम हैं। में नहीं समझ पाता कि इन ४० वक्ताओं को बोलने का सोका में केसे दे 
सकूँ गा। इनके अलावा और लोग भी शायद बोलना चाहते हों। इसलिए में खुद 
वक्‍ताओं को चुन लूँगा। हो सकता है कि इससे बाज हल्कों में कुछ असन्‍्तोष हो, 
पर मेरी समझ में इसके सिवा और चारा नहीं है। में वक्ताओं से अनुरोध करूँगा 
कि जहाँ तक हो सके वे संच्षप में बोलें क्‍योंकि बोलने वाले बहुत हैँ और हमें यह 
प्रस्ताव पास करके आगे का काम करना है। हमारी बैठक रोज दो घंटा होती है और 
अगर हर वक्ता १४ मिनट ले तो ५० वक्ताओं के लिए ६ दिन चाहिएँ और हमारी 
बैठक सुबह-शाम दोनों वक्त हो तो तीन दिन लगेंगे । में नहीं समझता कि हम लोग 
इस प्रस्ताव पर इतना समय दे सकेंगे । इसलिए में वक्ताओं से अनुरोध करूँगा कि वे 
जहाँ तक हो सके संक्षेप में ही अपनी बात खत्म कर दें। में वक्त की पाबन्दी नहीं 
लगाऊँ गा । १० मिनट का समय हर वक्ता के लिए काफी समझा जा सकता है। अब 
में श्री मसानी से कहूँगा कि वे सभा के सामने अपनी बात कहें । 

#श्री एम० आर ० मंसानी (बम्बई जनरल); सभापति महोदय, प्रस्ताव पर कुछ 
भी बोलने से पहले में यह साफ-साफ कह देना चाहता हूँ कि में इस प्रस्ताव पर किसी 
सम्प्रदाय का सदस्य होने के नाते नहीं बोल रहा हूं आज ( हमारा देश दुभोग्य से 


#&इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिन्दी अनुवाद है। 


२] भारतीय विधान-परिषद्‌._[ १७ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


[ श्री एम० आर० मसानी | 

सम्प्रदायों में बैंटा है ) बल्कि केबल एक भारत य की हैसियत से इस पर बोल रहा 
हूँ। (हर्ष-ध्यति) यद्यपि मैं भारत के एक बड़े छोटे अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का सदस्य 
हूँ पर फिर भी में एक भारतीय की हैसियत से ही बे.लूगा। भारत में आने वाली 
अन्य जातियों की तरह हमारी जाति कोभी यहाँ वही स्वागत, वही आतिथ्य ओर 
वही सुरक्षा मिली जिसका जिक्र अभी प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री पुरुषोत्तमदास 
जी टंडन ने किया था। मुझे आशा है कि भारत के अल्प-संख्यक सम्प्रदाय यहाँ के 
बहु-संख्यक सम्प्रदाय के साथ एक जाति या राष्ट्र के रूपमें समुन्नत होने की प्रक्रिया 
में लगे रहेंगे । इस प्राचीन देश में जो-जो भी नई जातियाँ आई इसमें घुल-मिल गई' 
और यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही | पर गत कुछ शत्ाब्दियों से जात- 
पाँत की कट्टस्ता के कारण तथा पथक्‌ू-पुथक्‌ समाज बन जाने से इस प्रक्रिया में बाधा 
पड़ गई है। इस समय में इतना ही कहूंगा कि राष्ट्‌ या जाति की कल्पना में किसी 
ऐसे अल्पमत की गुजाइश नहीं है जो सदा अल्पमत ही बना रहे। या तो राष्ट्र 
अल्प-संख्यकों को अपने में जज्बच कर लेगा या फिर काल-क्रम से यह खुद ही मिट 
जायेगा। इसलिए ग्रस्ताव में अल्प-संख्यकों की सुरक्षा की जो ब्यवस्था है उपका स्वा- 
गत करते हुये मैं यह कहूंगा कि कानूनी व्यवस्था तो ठीक है पर ऐसी कोई भ॑ व्यवस्था 
अल्प-संख्यकों को जबरदस्त बहुमत या जनता के दबाव से नहीं बचा सकती जब तक 
कि दोनों ओर से एक दूसरे से नजदीक आने की और मिल-जुल कर एक सुसंगठिन 
सजातीय राष्ट्र बनने की कोशिश न हो। अमेरिका ने इस बात का उदाहरण हमारे 
सामने रखा है। वहां सिन्‍न-मिन्‍त जाति, फिएके के लोगों ने आपस में मिल-जुलकर, 
सिवा एक अपवाद के, एक राष्ट्र का रूप प्रहण कर लिया है । 

इस सभा का शायद ही कोई सदस्य ऐसा हो जो उस वकक्‍्तृता से प्रभावित न 
हुआ हो और गौरवबोध न किया हो जिसके साथ माननीय प्रस्तावक महोदय ने 
प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने भविष्य को खूब गौर से देखा और यह जानने क॑ 
कोशिश की कि भारतवासियों के भविष्य का क्या स्वरूप होगा। उन्होंने यह अपील 
की है कि हम इस अस्ताव को एक वुनियादी चीज सममे और उसके शब्दों पर कानूनी 
झगड़े या बहस से बचें। इस अपील के जबाब में, सभापति जी, जो चन्द मिनट का 
समय आपने मुमे दिया है उसके अन्दर में सभा का ध्यान श्रस्ताव के उस पहलू की 
और खींचू गा जिसे में प्रस्तुव का सामाजिक और टिकाऊ पहलू कह सकता हूँ और 
इस बात पर विचार करूँगा इसे समझने की कोशिश करू गा, कि प्रस्ताव में इस देश 
के निवासियों के लिए किस तरह के समाज, राज्य या जीवन-पद्धति की ब्यवस्था की 
गई है। मैं समझता हूं कि हमारा जो फिलहाल मंगड़ा है उसे अलग रख दें तो देश 
की साधारण जनता का अधिक से अधिक ध्यान ग्रस्तावके इस पहलू पर ही जायगा | 

प्रस्ताव के इस भाग को में एक उस प्रज्ञातन्त्रीय समाजवादी की दृष्टि से 
देखता हूं जो यह महसूस करता है कि अब ग्रजञातन्त्र न केवल राजनेतिक दायरे तक 


लचये-सम्बन्धी प्रस्ती्व॑ [४६ 


ही सीमित रहना चाहिए वरन्‌ इसका असार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी 
होना चाहिए अन्यथा समाजवाद व्यथे है। बावजूद इस बात के कि इस प्रस्ताव में प्रजौ- 
तन्त्र और समाजवाद का उल्लेख नहीं है, में इसका स्वागत करता हूं। शायद ये शब्द 
इसमें जान-बूक कर नहीं रखे गए हैं क्‍योंकि प्रजातन्त्र समाजवाद आदि शब्दों से ढेर- 
के ढेर गुनाह ढके जा सकते हैं जैसा कि अभे मेरठ-कऋंग्रेस के मौके पर हमार एक 
नेता ने अपने सभापति के भाषण में कहा था कि शब्दजाल से प्रायः सत्य पर परदा 
पड़ जाया करता है। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति की उत्पत्ति बन्धुता के नाम 
पर हुई थी पर फ्रांसीसी क्रान्तिके अवसान कालमें एक हंसाड छिद्रान्वेषी ने कहा था-- 

“जब मेंने देखा कि बन्धुत्व के नाम पर लोग क्या अनर्थ कर रहे हें तो मेंने 
यह सोचा अगर मेरे अपना भाई होता तो में उसे सतीजा कहने लगता ।” 

मुझे डर है कि अन्य क्रान्तियों के सम्बन्ध में भी यही तथ्य है। 

सभापति जी, में एक समाजवादी की हैसियत से इस प्रस्ताव के इस भाग 
का स्वागत करता हूं क्योंकि आर्थिक प्रजातन्त्र का सार इस ग्स्ताव में सन्निहित है, 
यद्यपि इसका दिखाबटी लेबुल इस पर नहीं लगा हुआ है जेसा कि माननीय अस्तावक 
महोदय ने ठीक ही कहा है। यह ग्रस्ताव मेरे ख्याल में,वत्त मान सामाजिक ब्यवस्था को 
नामंजूर करता है । प्रस्ताव के वें पैरे में सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय 
के सम्बन्ध में जो बात कही गई है उनका “इसके लिया कोई मतलब नहीं है। 
मैं नहीं समझता कि सभा का कोई भो उपस्थित सदस्य यह मानता होगा कि हमारा 
धर्तामान सामाजिक संगठन न्याय के आधार पर हुआ है। में समभता हूं कि 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगर आज हमारी सौजूदा राष्ट्रीय आय बराबर- 
बराबर तीन भागों में बांदी जाय तो एक तिहाई यहां की ४ प्रतिशत आबादी को 
मिलती है, दूसरी तिहाई ३३ अ्रतिशत को और बाकी तिहाई शेष ६२ प्रतिशत आबादी 
पायगी | अवश्य ही यह कोई सामाजिक और आधिक न्याय नहीं है। इसलिए जैसा 
कि मैं सममता हूं यह प्रस्ताव देश की वत्तेमान भयंकर असमानता को कभी नहीं बर- 
दाश्त करेगा। यह इस बात को कभी न बरदाश्त करेगा कि मिहनत तो करे कोई और 
उसका लाभ ले दूसरा ही व्यक्ति । अवश्य ही इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि सर्वे- 
साधारण के लाभ के विए जो भी श्रम किया जायगा, उसके फल्ल में श्रम करने 
धाले ब्यक्ति को उचित हिस्पा मिलेगा | इस अस्ताव का यह भी मतलब है कि विधान 
के अन्तर्गत इस देशके न्वामियों को रुमाजिक सुरक्षा पानेका हक हं.गा। अर्थात्‌ वह 
फ्राम करेगा और समाज फ्ो उसका प्रतिपालन करना है गा। प्रस्ताव सें यह व्यवस्था 
भी है कि सबको समान अवसर भ्राप्त हो सके। अवसर की समानता से यह बात स्वयं 
सिद्ध है कि सबको शिक्षा की और प्रतिभा-विंकास की समान सुबिधा प्राप्त होगी। 
श्राज हमारे विशाल जन-समूह के अन्दर ढेर-की-ढेर प्रतिभा दर्वः हुई पड़ी है जिसे 
विफांस पाने और मुल्क की तरक्की में ह्वाथ बदाने का मौका ही नहीं मिलता है। अव- 
घर की समानता का यह: मतलब है कि देश के प्रत्येक घालकलालिकां को अपने 
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[ श्री० एम० श्रार० मसानी] 
अपने विशेष गुणों को विकसित करने का समान अवसर दिया जायगा जिससे वह 
सार्वजनिक हित के काों में हाथ बंठा सके । 
प्रस्ताव का यह समाजवादी पहलू है। इस श्रस्ताव में समाजवाद की ब्यवस्था 

नहीं रखी गई है । उस तरह की व्यवस्था करना भी भूल होगी क्योंकि इस सभा को 
इस बात का आदेश नहीं आप्त है कि वह देश में बड़ -बड़े आर्थिक परिवत्तेन लाये, 
ऐसे ब्यापक परिवत्तेन तो कोई नियमानुमोदित पालियामेंट ही अस्तित्व में आने पर 
जनमत के आदेश से कर सकती है। विधान-परिषदू होने के नाते यह सभा केवल 
इतना ही कर सकती है कि एक विधान बना दे जिसमें ऐसे ब्यापक परिवत्तेनों की 
व्यवस्था हो जिनकी मुल्क में जरूरत है। सभापति जी, मैं यह्‌ मानता हू कि कट्टर से 
कट्टर समाजवादी को भी सन्तुष्ट करने की यथा सम्भव व्यवस्था इसमें की गई है । 

जैसा मैं कह चुका हू, में इस प्रस्ताव को एक श्रजातन्त्रीय समाजवादी की 
दृष्टि से देखता ह' और यदि इसमें समाजवाद का तत्व है तो फिर इसमें प्रजातन्त्र 
का भी सार है। में नहीं समझता कि यहां 'रिपब्लिक गणतन्त्र शब्द'का समावेश काफी 
है । जैसा कि पं० जवाहरलाल जी ने खुद कहा है, यह तो मुमकिन हैं कि राजा-विहीन 
लोक-तन्त्र में (१८०प८०!८) में वास्तविक लोक-तन्त्र ([2९7700८०9८५) न हो | अगर 
हम वत्त॑मान संसार पर दृष्टि दौड़ायें तो मालूम होगा कि ऐसे कितने ही ग्र देश हैं जहां 
राजा-विहीन लोक-तन्त्र होने पर भी वास्तविक लोक-तन्त्र का अभाव है। इसलिए 
इतना कहने के बाद भी कि हमारा राज्य रिपव्लिक होगा हमें इस बात को साफ कर 
देना चाहिए जैसा कि पैरा ४ और ४» में किया गया है कि हमारी दृष्टि में प्रजातन्त्र का 
यह अर्थ नहीं है कि पुलिस का शासन हो और लोगों के बिनाः मुकदमा चलाये ही 
खुफिया पुलिस गिरफ्तार कर ले या जेल दे दे । श्रजातन्त्र का मतलब यह नहीं है. कि 
राज्य ही सब कुछ हो और प्रजा मानो महज राज्य का आदेश मानने के लिए ही हो, 
ओर एक दल का शासन चले और विरोधी दलों को कुचल दिया जाये और उन्हें 
अपना सन्तव्य प्रकट करने का समान अवसर न दिया जाये इसका मतलब ऐसे राज्य 
या समाज से नहीं है, जहां व्यक्ति की कोई हैसियत न हो और वह राज्य की बड़ी 
मशीमरी का महज एक छोटा आज्ञा-वाहक पुरजा है| सममा ज्ञाय | पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने यह बताया है कि यह भ्रस्ताव प्रजातन्त्र के आधार पर बनाया गया है और 
हमारा सम्पूर्ण अतीत इस बात का साज्ञी है कि हम प्रजातन्त्र चाहते हैं और कुछ 
नहीं । परन्तु हमारा अतीत ही हमारे प्रजातन्त्रीय विश्वास का साक्षी .नहीं है. हमारा 
वत्तेमान भी इसी को ब्यक्त करता है । के 

हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह बहुमुखी है. पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और 
लोकतन्त्रीय राज्य के हम सभी हामी हैं । यह बात बताने के लिए कि हमारे देश में 
छयापक अन्तर वाली विचार-धाराओं के लोग आज किस तैरह इस बात पर एकमत 
हैं कि अधिकार और शक्ति साधारण जनतामें बांट दिये जायं,राजनेतिक और आर्थिक 
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अधिकार इतने विस्तृत पैसाने पर बांट दिये जाय॑ कि कोई व्यक्ति या वर्ग दूसरों 
का शोषण न कर सके उन पर हावी न हो सके, में सर्वप्रथम उस ब्यक्ति का कथन 
उद्धृत करू गा जो हमारे बीच मौजूद नहीं है और जिसको प्रस्तावक महोदय ने 
राष्ट्र का जनक कह कर उल्लेख किया था। में महात्मा गांधी की बात कहता हू' 
(ह-ध्वनि) । ये हैं गांधीजी के शब्द जिन्हें श्री लुइस फिशर ने अपनी किताब ए 
वीक विद्‌ गान्धी? (गान्धी के साथ एक सप्ताह) में उद्घृत किये हैं:-- 
“इस समय समस्त क्षमता नई दिल्ली, कल्बकत्ता और बस्बई में ही केन्द्रित है और 
में चाहता हूँ कि यद्द क्मता हिन्दुस्तान के सात ज्लाख झार्मों में बांट दी जाये ।?”.... 
“ऐसा होने पर इन सात साख आसों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक सहयोग की भावना 
उत्पन्न होगी । लोग जबरदस्ती बाध्य किये जाने पर ही सहयोग नहीं देंगे जैसा कि 
नाजी-व्यवस्था में दे । इस स्वेच्छापू्वंक सहयोग से वास्तविक स्वतन्त्रता और एक 
नवीन व्यवस्था का जन्म द्वोगा जो रूस की वत्तमान व्यवस्था से भी ऊ'ची होगी... 
“कुछ लोग कहते हैं कि रूस में दमन है पर यद्द दमन राष्ट्र के बहुत गरीब और नीचे 
पड़े हुए वर्ग की भलाई के लिए ही किया जाता है। मुझे इसमें कोई भलाई दिखाई 
नहीं देती ।”! | 
एक दूसरी ही श्रेणी के विचारक के विचारों में .भी यही ध्वनि मिलती 
है। भारतीय समाजवादी दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने अभी हाल में समाज- 
बाद के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे चन्द वाक्य में यहां 
उद्धृत करता हूं। मुके अफसोस है कि वे हमारे काम में अभी तक यहां शामिल नहीं 
हुए हैं। पर उनका कथन सें उद्धृत करता हूं जो आप देखेंगे कि महात्माजी के 
विचारों की प्रतिध्विनि स्वरूप है। आप कहते हैं:-- 
“समाजवादी व्यवस्था वाले राज्यों के दुरबं् होने का तो कोई अंदेशा ही नहीं दे 
बल्कि उससे सदा यह भय बना रद्दता है, जेसा आज खझूस में है, कि वह सारी सत्ता 
हस्तगत करके प्रजापीड़क बन जायेगा ओर नागरिकों की जीवन व्यवस्था अपने दाथ 
में रख लेगा । इस तरह वहां राज्य ही सर्वेसर्वा हो जाता दै जेसा कि आज रूस में 
हम देखते हैं। यदि कल-कारखानों के स्वामित्व और उनकी संचात्नन व्यवस्था को 
च्यक्तियों के हाथ से ले ली जाये और गांवों को प्रजातन्त्र में परिवर्तित कर दिया 
जाये ठो राज्य के सर्वेसर्वा बनने का डर बहुत कुछ जाता रहता है।?! 
इस तरह मेरी कल्पना के अनुसार समाजवादी भारत एक आर्थिक ख्वं 
राजनैतिक प्रजातन्त्र होगा। उस प्रजातन्त्र में मनुष्य न तो' पूजी का गुलाम होगा 
ओर न दल या राज्य का ही । वह पूर्ण स्वतन्त्र होगा। । 

आज यह दलील पेश करने का रिवाज-सा चल गया है कि तब तक कोई 
आवश्यक सामाजिक और राजनतिक परिवत्तेन नहीं किये जा सकते जब तक कि 
व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता और प्रजातन्त्र को समाप्त न कर दिया जाय और स्वेशक्ति- 
शाली राज्य अपने कार्य-क्रम को ज़ोर देकर पूरा न करे। यह्‌ अस्ताव, यदि में इसे 
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सही-सही समभता हूं तो इस मत का खंडन करता है । प्रस्ताव में बड़े व्यापक सामा- 
ज्िक परिवत्तेनों की कल्पना की गयी है अथात्‌ स:-सही माने में सामाजिक न्याय 
प्रदान करने की बात अस्ताव में कही गयी है। खूबी यह है कि राजनैतिक प्रजा: 
तन्‍्त्र और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जरिये ही ये सब आवश्यक परिवत्तेन किये 
जायेंगे । उन निराशावादियों को था हर काम में पराजय की मनोवृत्ति रखने वाले 
सज्जनों को, जो यह कहते हैं कि ऐसा करना असम्भव है, यह प्रस्ताव कहता है कि 
यह किया जा संकता है और हम इसे करने के लिये कमर कस चुके हैं। बत्त मान 
समय की प्रधान समस्या यह है कि आया जनता राज्य के आधीन है या राज्य 
जनता के आधीन । जहां राज्य जनता के आधीन है वहां राज्य सिफे एक साधन 
है । वहां राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को उतनी ही दूर तक अपने हाथ में ले सकता 
है जहां तक जन-मत चाहता है और जहां जनता ही राज्य के आधीन है वहां प्रजा 
राज्यरूपी विशाल मशीनरी का सिफे सनुष्यरूपी पुजों है जिसको एक शक्तिशाली 
डिक्टेटर या राजनैतिक दल अपने इशारे पर नचाया करता है। सभापति जी, 
मेरा तो विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव ऐसा विधान बनाने का आदेश देता है जिसमें 
जनता के हाथ में अधिकार होंगे और जहां व्यक्ति की ओर ध्याव दिया जायेगा और 
व्यक्ति विकास ही जहां समाज का लक्ष्य होगा। अपने इस विश्वास के कारण ही 
में अस्ताव के इस भाग का समर्थन करता हूं; क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि ग्रत्येक 
भारतीय नागरिक को स्वतन्त्रता का, सुख तलाश करने का पूरा अधिकार है जैसा 
कि अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने अपने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध 
में कहा है । ( हषे-ध्वनि ) 
श्री एफ८ आर० एन्थॉनी (बंगाल: जनंग्ल ) : सभापति महोदय, 

डा० जयकर के संशोधन का समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हू । 
पंडित नेहरू के प्रस्ताव और डा० जयकर के संशोधन पर. मेंने' खूब सोच- 
विचार किया है । ग्रस्ताव के गाम्भीय की, उसके निश्चय-मूलक स्वरूप की में 
प्रशंसा करता हु' पर संशोधन का समथेन में केवल कानूनी दलीलों की बिना 
पर नहीं करने जा रहा हू । मुझे इस बात की बढ़ी प्रसन्नता हे कि श्ंस्ताव का 
पहला हिस्सा हमारे इस पक्के इरादे का ऐलान करता है कि हम भारत को स्वतन्त्र, 
खुद मुख्तार प्रजातन्त्र बनायेंगें। में जानता हू' कि कांग्रेस दल इस बात को अपना 
धर्म समम्तता है । यह प्रस्ताव उन महान लक्ष्यों और आदशों को जाहिंर करता 
है जिनके लिये कांग्रेस ने इतने दिनों तक कठिन संघषे किया है। इसलिये कोई 
भी सदस्य इस बात का साहस नहीं कर सकता है और न करना चाहिये कि वह 
कांग्रेस से कहे कि इस परम उपयुक्त अवसर पर वह अपनी चिरकालीन प्रतिज्ञा को 
न दुहराये । इसके अलावा यह एक ऐसी श्रतिज्ञा है जो प्रत्येक भारतीय के दिल 
में घर कर चुकी है । में जानता हू' कि हम लोगों के सामने अनेक उदाहरण हें 
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कि हमारी तरह अन्य विधान-परिषदों ने भी समवेत होने पर सबसे पहले 
अपने लक्ष्य की ही घोषणा की थी । हमारा भी उद्देश्य यहो है कि हम भारत को 
स्वतन्त्र सत्तासम्पन्न अज़ातन्त्र घोषित करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें ठीक 
हो कहा है कि हम लोकतन्त्र (१८०००॥८) शब्द में अनावश्यक भय न देखें | यह 
तो सिफे इस बात को स्पष्ट करने के लिये रखा गया है. कि हमारा विधान ऐसा हो 
जहां राजा-विहीन लोकतन्त्र हो, न कि राजतांत्रिक लोकतन्‍्त्र। साथ ही साथ पं० नेहरू 
ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रस्ताव में खुदमुख्तार अदेशों (इकाइयों ) 
पर, यह पाबन्दी नहीं है कि वे संघ में शामिल होकर अपने लिये राजतन्त्रीय 
व्यवस्था नहीं रख सकते हें। ये खुद मुख्तार प्रदेश संघ में शामिल होकर अपने 
शासन के लिये राजतन्‍्त्रीय या ज़ेसी व्यवस्था चाहें रख सकते हैँ। डा० जयकर 
के संशोधन का समर्थन मेंने इसी कारण से किया है कि मेरा विश्वास है. कि 
इससे ये दोनों ही बातें पूरी होती हैं। संशोधन कांग्रेस प्रतिज्ञा का समर्थन करता 
है । यह हमारे इस इरादे को भी पुष्ट करता है कि हम' स्व॒तन्त्र भारतीय प्रजातन्त्र 
के लिये विधान बनायेंगे । हो सकता है कि अस्ताव और संशोधन के शब्द एक से 
न-हों | यदि प्रस्ताव के ही शब्द संशोधन में रखे गये होते तो ज्यादा अच्छा होता 
पर मैं सममता हूँ कि वैधानिक दृष्टि से जहां तक अर्थ या भाव का सम्बन्ध है 
दोनों की वाक्य रचना समान है।डा० जयकर के संशोधन से हमारी यह एक 
दूसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है कि हम आरम्भ में ही उस बात की घोषणा 
कर देते हैं कि स्वतन्त्र स्वेसत्ता सम्पन्त भारतीय प्रजातन्त्र का विधान हम किन लक्ष्यों, 
और उद्देश्यों के आधार पर बनायेंगे। में समझता हूँ कि डा० जयकर के संशोधन का 
अशिप्राय यही है कि इस गस्ताव के बाकी हिस्सों की घोषणा हम अभी स्थगित रखें । 
अर्थात्‌ प्रस्ताव के उस भाग की घोषणा अभी न करें जिसमें देशी रियासतों का 
(था आन्‍्तों और संघ के अधिकारों ओर कत्तेब्यों का उल्लेख किया गया है। में सम- 
मता हूं कि संशोधन का यह आशय है कि हम एक ऐसी घोषणा, चाहे वह कितनी दी 
न्याय संगत क्‍यों न हो, न करें जिससे हम पर यह अभियोग ख्याह वह बिलकुल 
बेबुनियाद ही क्‍यों न हो, लगाया जा सके कि हमने उन तफसीली बातों को पहले से 
ही तय कर लिया जिन पर इस सभा में पूरी तरह से वाद-विवाद होना चाहिए था 
और सभी लोगों का मत लिया जाना चाहिये था। सभापति जी, यही बात है कि में 
डा० जयकर के संशोधन का समर्थन आवश्यक समभता हू'। राजनोतिज्ञता की 
भावना से यह उपस्थित किया गया है। यह्‌ इसलिये उपस्थित किया गया है कि हम 
सभी यह चाहते हैं कि हमारे दोनों प्रमुख दलों में अधिक-से-अधिक सदूभावना और 
मतेक्य हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारे देशवासी आदान-प्रदान की भावना से परस्पर 
शक्तिसस्पन्न बनें और बनायें तथा आपस में प्रेम से रहें। इसलिये यह संशोधन 
मंजूर किया जाना चाहिये। ु 
दवा श्यामाप्रसाद मुकर्जी (बंगाल/जनरल) + आदरणीय सभापति महोदय, 
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. [ डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी | है 

अपने देश के बहुरंगी इतिहास में हमने अक्सर भिन्न-भिन्न दलों की ओर से अपने 
देश के लिये स्वतन्त्र स्वेसता सम्पन्न राज्य की मांग के प्रस्ताव पास किये हैं । पर 
आज का प्रस्ताव एक खास और गंभीर महत्व रखता है। अपने इतिहास में ब्रिटिश 
हकूमत में आने के बाद आज पहला मौका है, जब हम अपना विधान बनाने के लिये 
एकत्र हुये हैं| यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ओर वस्तुत: जैसा कि माननीय भ्रस्ताव॒क 
महोदय ने हमें याद दिलाया है, यह एक पवित्र कत्तेव्य है, जिसे पूरा करने का 
हमने बीड़ा उठाया है और अपनी योग्यतानुसार यथाशक्ति इसे पूरा करने का हम 
इरादा रखते हैं। सभापति जी, डा० जयकर के संशोधन से कुछ ऐसे प्रश्न उठते 
हैं, जिनका बुनियादी महत्व है। मुझे दुःख है कि में इस संशोधन का समर्थन करने 
में असमर्थ हु । इस संशोधन का यह अथथ होता है कि हम' इस आशय का कोई-भी 
भ्रस्ताव॒ तब तक पास-ही नहीं कर सकते, जब तक कि सेक्शनों की बैठक न हो जाये 
और वे अपनी सिफारिश न पेश कर दे । डा०-जयकर यह चाहते हैं कि हम इस 
प्रस्ताव को तब तक न॒स्वीकार करें, जब तक कि देशी रियासतें और मुस्लिम लीग 
दोनों विधान-परिषद्‌ में शामिल न हो सकें । जहां तक रियासतों की बात है वे 
चाहने पर भी परिषद्‌ में तब तक शामिल नहीं हो सकतीं, जब तक कि सेक्शन 
बैठकर प्रान्तीय विधान न बना लें । इसका मतलब यह हुआ कि रियासतों के शामिल 
होने में कितने महीने लगेंगे कोई नहीं बता सकता। जहां तक मुस्लिम लींग का 
सवाल है, अवश्य ही प्रत्येक ब्यक्ति को इस बात का दुःख है कि वह इस प्रारम्भिक 
बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ है। पर इस बात की ही क्या गारण्टी है कि 
अगर हम इस प्रस्ताव को आगामी २० जनवरी तक स्थगित कर देते हैं जेसा कि 
डा० जयकर का सुमाव है, तो मुस्लिम लीग आयेगी और अधिवेशन में शरीक होगी। - 
सभापति जी, में समझता हू' कि इस प्रश्न पर हमें एक दूसरे ही दृष्टिकोण 

से विचार करना होगा। सोचना यह है कि क्या इस ग्रस्ताव में कोई ऐसी भी बात 
है, जो मंत्रिमंडल की १६ मई बाली योजना के विपरीत है। यदि अस्ताव में ऐसी बात 
है, जो उक्त योजना से सामंजस्य नहीं रखती तो निश्चय ही हम समय से पहले ही 
बहुत सी बातों का निणेय कर लेते हैं और ऐस बातों पर विचार करते हें, जिन पर 
यह कहा जा सकता है कि हमें अभी विचार करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यह 
योजना मुझे तो एक तिलस्म-सी जान पड़ती है । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से इस पर 
विचार करके आप इसका भिन्न-भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। समूचे प्रस्ताव को ज्यों- 
का-त्यों रखकर देखिये कि यह क्‍या घोषणा करता है । यह कुछ ऐसी बुनियादी बातों 
का ऐलान करता है, जो योजना के अन्तर्गत हैं| में जानता हूं कि अगर हम विस्तार 
में जायंगे तो मुझे कम-से-कम एक ऐसे प्रसंग की चचो करनी होगी, जिसपर हम' भिन्न- 
भिन्न मत रखते हैं। वह है. अवशिष्ट अधिकारों का प्रश्न | पर इस बात को भी, इस 
प्रश्नको भी मंत्रिग्रतिनिधिमंडलकी योजनाने विधानके अन्तर्गत रखा है। यह एक ऐसा! 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ & 


प्रश्न है जिसपर राष्ट्रीय महासभा ने भी अपनी राय जाहिर कर दी है। इस प्रश्न.पर 
में सममभता हूँ, मुस्लिम लींग भी अपना विचार ब्यक्त कर चुकी है। हममें से कुछ 
लोग लीग के विचार से मतभेद रखते हैं ओर भारत की भलाई के ख्याल से एक 
मजबूत केन्द्रीय सरकार पर जोर देते हैं। बाद में उपयुक्त मौके पर हम' लोग इस 
प्रश्न पर विचार करेंगे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावक की हैसियत से इस बात 
का खुलासा कर दिया है कि यहां अभी हम भारत के लिये विधान नहीं बना रहे हैं। 
यहां इस प्रारम्भिक अवस्था में हम केवल एक गस्ताव मंजूर कर रहे हैं, जिसमें 
भारत के भावी शासन विधान की रूपरेखा दी हुई है। दूसरे शब्दों में हम यों कह 
सकते है कि जब विधान-निर्माण का समय आयेगा और विधान विषयक प्रस्ताव 
उपस्थित होगा तो हमें अधिकार है कि हम सभा के सामने अपना संशोधन उपस्थित 
करें । सभा संशोधन के गुश-दोष के अनुसार उसपर अवश्य विचार करेगी। इस 
प्रेस्ताव के पास हो जाने से सभा के सदस्यों पर ऐसी कोई कानूनी पाबन्दी नहीं 
लगती है कि बादमें जब सभा विधान-निर्माण करेगी तो वे कोई संशोधन नहीं पेशकर 
सकते । आप दो बातोंकों देखिये एक तो यह कि कहीं यह प्रस्ताव मंत्रिग्रतिनिधिमंडल 
की योजना की मुख्य-सुख्य बातों के प्रतिकूल तो नहीं जाता है । दूसरे यह कि प्रस्तुत 
प्रस्ताव भावी विधान के विस्तार पर किसी तरह विधान-परिषद्‌ को वचन-बद्ध तो 
नहीं करता है। यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि 
इस ग्रस्ताव को इस समय मंजूर करने में क्‍यों कोई रुकावट डाली जाय | 

प्रस्ताव एक निजी महत्व रखता है। आखिर हम यहां अपनी व्यक्तिगत 
हैसियत से नहीं आये हैं, बल्कि इस विशाल देश के निवासियों के प्रतिनिधि को 
हैसियत से हम थहां समवेत हुए हैं । ब्रिटिश पालियासेंट या त्रिटिश मवनमेंट क॑ स्वीकृति 
के बल पर हम यहां नहीं समवेत हुए हैं, बल्कि हम यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता 
की स्वीकृति के बल पर | (हे-ध्वनि) और यदि यही तथ्य है तो हमें न केवल 
नियमादि निर्माण के सम्बन्ध में यहां बोलना है, बल्कि जनता को हमें कुछ ठोस बातें 
बतानी होंगी कि हम भला सन १६०६ की ध्वीं दिसस्वर को यह क्‍यों समवेत हुए हैं। 
अगर वस्तुस्थिति वही है, जैसा डा० जयकर बता रहे हैं तो फिर विधान-परिषद को 
बुलाना ही नहीं था और सच तो यह है कि डा० जयकर को भी सभा में न आना था । 
उनको चाहिए था कि गवर्नर जनरल को सूचित कर देते, “मुझे खेद है कि आपका 
आसन्त्रण नहीं स्वोकार कर सकता। में यह महसूस करता हूँ कि विधान-परिषद्‌ 
को बुलाकर आप भूल कर रहे हैं क्‍योंकि मुस्लिम लग और देशी रियासतें उसमें 
नहीं शामिल हो रहीं हैं |? पर यहां आकर इस तरह्‌ की आपत्ति उठाना तो मुस्लिस 
लीग के फंदे में पड़ना है और ब्रिटेन के अतिक्रियावादियों का हाथ मजबूत करना है। 
में जानता हूँ” डा० जयकर कर्मी भी ऐसा काम न करेंगे। में डा० जयकर के दृढ- 
विश्वास की ग्रशंसा करता हूँ । वरूुतः जब हम समभते हों कि अमुक कास किया 
जाना चाहिये तो हमसमें इस बात की क्षमता होनी चाहिये कि आगे बढ़कर हम अपना 


१० ] भारतीय विधान-परिषद्‌_[ १७ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई०७ 


, [ डा० व्यामाप्रसाद मृकर्जी ] 
विचार व्यक्त करें। पर में सम्मान पूवेक डा० जयकर को बताना चाहता हूं कि उनके 
इस भोली सूरत वाले संशोधन में बड़ा खतरा है। मुके आशा है कि डा० जयकर 
समय आने पर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे । 
इस प्रश्न के एक दूसरे पहलू पर भी में चन्द शब्द कहना चाहता हूं । प्रस्ताव 
तो पास होगा पर इसे आप कायोन्वित कैसे करेंगे ? हमें सोचना होगा कि हमारे 
सामने क्या कठिनाइयां हैं जो इस प्रस्ताव को अमली रूप देने से हमें रोक सकती हैं । 
अवश्य ही एक कठिनाई तो यह है कि सुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में इस परिषद्‌ 
का क्‍या स्थान होगा ? कल डा० जयकर ने इसकी तुलना एक भोज से की थी । उन्होंने 
कहा था “फर्ज कीजिये दावत में कुछ लोग आसन्त्रित किये जाते हैं। कुछ मेहमान आते 
हैं और कुछ नहीं। इस हालत में वह दावत होगी कैसे ९? पर आप यह बताना तो 
भूल ही गये कि फिर आये हुये मेहमानों की क्‍या गति होगी ? कल्पना कीजिये कि 
डा० ज़यकर मेजबान हैं और आप ६ मेहमानों को दावत देते हैं। पांच मेहमान तो 
आते हैं पर एक अनुपस्थित रहता है। इस हालत में क्या डा० जयकर उन पांच मेह- 
मानों को भूखा रखेंगे और यह कहकर घर से बाहर कर देंगे कि “चलिये एक मेह- 
मान नहीं आये और अब आपको भोजन नहीं दिया जायेगा |” निश्चय ही वह ऐसा 
नहीं करेंगे। यहां भी लोग आये हैं उनकी स्वतन्त्रता की भूख तृप्त करनी होगी। 
मिस्टर चचिल का कहना है कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में यह विधान-परिषद्‌ 
उस शादी की तरह है जिससें दुलहिन ही नदारद हो। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम 
लीग और देशी रियासतें परिषद्‌ में कब शामिल होगी। मुझे यह भी नहीं मालूम 
है कि इस विधान-परिषद्‌ की ऐसी कितनी दुलहिनें होंगी। जो भी हो, अगर मिस्टर 
चचिल का यही दृष्टिकोण है तो उन्हें एक यार का पार्ट तो न अदा करना चाहिए 
था। उन्हें चाहिए था कि मिस्टर जिन्‍ना से कहते कि “हिन्दुस्तान वापस जाइये और 
विधान-परिषद्‌ में उपस्थित होकरअपना विचार भारतीय जनता के सामने रखिये ।” 
किसी ने भी यह बात नहीं कही है कि मुस्लिम' लीग को नहीं शामिल होना चाहिये । 
द्रअसल हम तो यह चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आवबे ताकि हमारा और एक 
दूसरे का विचार विनिमय हो। अगर हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मतभेद हैं तो हम 
यह नहीं चाहते कि सिफे बहुमत के बिनां पर हम काम करते चले जायें। वह तो 
कोई उपाय न रह जाने पर करना होगा। यह निश्चय है कि हर तरह की 
कोशिश की जानी चाहिये और जरूर की जायेगी कि भारत के भावी शासन-विधान 
के सम्बन्ध में हम लोग किसी समझौते पर पहुंच जायें। पर मुस्लिम लीग को यहां 
आने से रोका क्यों जाता है ? मेरा तो यह अभियोग है कि ब्रिटेन का रुख ही ऐसा 
है कि उससे बढ़ावा पाकर मुस्लिम लीग यहां नहीं आरही है। मुस्लिम लीग को 
इस विश्वास के लिये बढ़ावा मिलता है कि अगर वह विधान-परिषद्‌ में नहीं 
शामिल होती है तो वह विधान-परिषद्‌ के फैसले को रद करने में कामयाब हो सकती 
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है। यह विशेषाधिकार किसी-न-किसी रूप में फिर मुस्लिम लीग के हाथ आगया 
है और यही खतरा है जो इस महती परिषद्‌ की भावी कार्यवाही पर छाया हुआ 
है। सभापति जी, में विस्तारमें नहीं जाऊंगा क्‍योंकि न तो समय है और न यह अव- 
सर है कि ब्रिटिश मंत्रिग्रतिनिधिमंडलके वक्तब्य की विभिन्‍न बातों पर में बहस करू | 
पर में इतना अवश्य कहूँगा कि यद्यपि फिलहाल विधान-परिषद्‌ का निमाण ब्रिटेन 
ने किया है पर एक बार अस्तित्व में आजाने पर इसे इस बात का पूरा अधिदार 
है कि अगर वह चाहे तो भारत की स्वतन्त्रता की आप्ति के लिये तथा जाति, धर्म 
ओर सम्प्रदाय को भूलकर समृची जनता की भलाई के लिये जो भी आवश्यक और 
उचित समभती हो, करे। (हर्पध्वनि) 
हमने यह बात कही है या यों कहिये कि राष्ट्रीय महासभा ने यह बात कही। 
है, क्योंकि जिन राजनेतिक दलों से कैबिनेट मिशन की बातचीत चली थी उनमें 
कांग्रेस ही! प्रधान दल था, कि कैबिनेट मिशन की १६ मई वाली योजना पर हम 
कायम हैं । मुझे कल बड़ी ही प्रसन्‍नता हुई जब माननीय सरदार बल्लमभाई पटेल ने 
डा० जयकर को टोकते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने १६ मई सन्‌ १६४६ के वक्तव्य के 
अलावा ओर कुछ नहीं स्वीकार किया है । (हर्पप्वनि) माननीय सरदार पटेल के इस 
ऐलान को में एक महत्वपूर्ण और बुनियादी बात मानता हूं। हमें यह बात स्पष्ट कर 
देनी है कि हम यहां किसलिये समवेत हुये हैं। मेरी राय में हम लोगों का रुख यह 
होना चाहिये कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल की १६ मई वाली योजना को व्यावहारिक रूप 
देने का हम एक मौका देंगे। सच्चाई और इंमानदारी से हम इस बात की कोशिश 
करेंगे कि उक्त योजना के आधार पर हम अन्य दलों के साथ किसी सममौते पर 
पहुंच जायें । पर १६मई सन्‌१६४६ वाली योजना पर बाद में जो मभ॑। भाष्य दिये गय हैं 
हम उन्हें नहीं मानते और अगर कोई भी दल इस योजना से पीछे हटता है और अलग 
हो जाता है तो हम अपना काम प्रारम्भ कर देंगे और इच्छानुसार विधान तैयार करेंगे। 
१६ मई सन्‌१६४६के वक्तव्य के एक धाक्यांश के सम्बन्धमें अर्थात्‌ गुटबन्दी के प्रश्न 
पर काफी मतभेद चला आरहा है । मंत्रिमंडल से बातचीत करने में कांग्रेस बहेसियत 
एक प्रधान दल के शामिल थी। इसलिय यह फेसला कांग्रेस को करना होगा कि वह 
क्या भाष्य स्वीकार करती है | अगर सम्राट की सरकार का भाष्य अस्वीकृत होता है 
ओर कांग्रेस यह समभतीहै कि ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधिमंडलके वक्तब्यके गुटबन्दी वाले 
अंशपर उसका अपना भाष्य सही है तो अवश्य है| एक संकट की स्थिति पैदा होजाती 
है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त इस प्रश्न पर भी हमें विचार करना 
होगा । वस्तुतः जहाँ तक इस परिषद्‌ की कार्यवाह की बात है, इस प्रश्न पर निर्शय 
करने में हम जितना ही विलम्ब करेंगे उतना अवास्तविकता का वातावरण उत्पन्न 
होता जायेगा । इस प्रश्न पर निर्णेय हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिये 
कि सम्राट्‌ की सरकार का भाष्य द्वी मंजूर होता है चाहे फेडरल कोर्ट में जाने पर या 
अन्यथा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग फिर आवे या न आधे 
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इस पर हमें कोई बहस नहीं। अगर वह आती है तो बहुत खुशी की बात है परन्तु 
अगर नहीं भी आती है तो बह भारतीय स्वतन्त्रता को रोक नहीं सकती | इस हालत 
में हमारा यह दावा है कि हम विधान-परिषद्‌ में अपना काम जारी रखेंगे । सभापति 
महोदय, मैं समभता हूँ कि यदि कोई संकट आया, जिसकी सम्भावना मुझे दिखाई 
दे रही है तो फिर हमारी आज़ादी वैधानिक उपायों से न प्राप्त होगी। गत कुछ दिनों 
के अन्दर जो घटनायें घटी हैं उनको देखते हुए . जान पड़ता है कि हमारा काम 
आसानी से न पूरा होगा । परन्तु एक बात पर में जरूर जोर दू“गा कि चाहे जो कुछ 
किया जाये वह विधान-परिषद्‌ की माफेत ही किया जाये और किसी के नहीं। हमें 
तो काम करना है और हम अपनी जिम्मेदारी पर काम करेंगे ओर एक ऐसा विधान 
तैयार करेंगे जिसे हम संसार के सामने पेश कर सकें और सबको इस बात पर 
सनन्‍्तोष दे सर्के कि हमने समस्त भारतीय जनता के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ 
न्याय और समानता का व्यवहार किया है । | 

आखिर दक्षिणी अफ्रोका के प्रश्न पर क्या हुआ ? आज हमारे बीच में मान- 
नीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित बैठी हैं जो एकएक बड़ी शानदार जीत हासिल कर 
स्वदेश लौटी हैं। इस प्रश्न पर भी श्रीमती पंडित को सम्राट की सरकार से, हमारे 
स्वयंभू ट्स्टी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। बस्तुतः जहां तक ब्रिटेन का 
सम्बन्ध है उसने हमारे खिलाफ बोट दिया। फिर भी श्रीमती विजयलक्ष्मी की 
विजय हुई। संसार की अदालतमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल की जीत हुईं | विधान परि- 
षदू के सम्बन्ध में भी यही बात हो सकती है। यदि साहसपूवेक एक ऐसा विधान 
बनायें जो न्यायसंगत हो, जिसमें सबको समान रूप से सुविधा प्राप्त होती हो तो 
आवश्यकता पड़ने पर हम इस विधान-परिषद्‌ को स्वतन्त्र सत्ता सम्पन्न भारतीय 
प्रजातन्त्र की पहली पार्लियामेंट घोषित कर देंगे | (हषेध्वनि) ढ़स हालतमें अपनी राष्ट्रीय 
सरकार कायम कर सकेंगे और उसके फेसलों को इस देश पर लागू कर सकेंगे। 
अभी कुछ मिनट पहले मेंने कहा है कि हम ब्रिटिश जनता या पार्लियामेंट की स्वोकृति 
के बल पर यहाँ समवेत नहीं हुए हैं। हम तो यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता की 
इच्छा के बल पर और इसलिए हमें अपनी अपील तो देशवासियों से ही करनी है। - 

जब हस अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो उससे ऐसा आभास 
मिलता है मानों केवल एक मुसलमान ही यहां अल्पसंख्यक हैं। पर बात ऐसी नहीं 
है। यहां और भी बहुत से सम्प्रदाय अल्पसंख्यक हैं । में बंगाल के दु्दशामस्त प्रान्त 
से आया हूं और इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के कम-से-कम' चार 
प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्या में हैं। अगर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी 
है तो सभी अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। आप अल्पसंख्यकों 
के अधिकारों के लिये जो भी सुरक्षा मूलक व्यवस्था करें उसका लाभ हर प्रान्त के 
अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिये । 
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अमी कल रात को लाड साइमन ने यह आश्चयत्रद घोषणा की हैँ कि दिल्ली 
में समवेत होनेवाली विधान-परिषद्‌ में तो केवल सवखणों हिन्दू ही हैं । गत कई दिनों 
के अन्दर विलायत से इतने भ्ूूठे वक्तव्य निकले हैं कि उनकी संख्या बतानी मुश्किल 
है । आखिर इस सभा में किसके प्रतिनिधि उपस्थित हैं ? हिन्दुओं के अतिनिधि हें 
और कुछ मुसलमानों के भी हैं। मुस्लिम अधान आन्त सीमा ग्रान्त के प्रतिनिधि भी 
यहां मोजूद हैं । ये बहां की उस हुकूमत के प्रतिनिधि की हैसियत से आये हैं जो 
म॒स्लिम लीग के बावजूद भो सीमाग्रांत में शासन चला रही है। यहां आसाम के-भी 
प्रतिनिधि हैं जिसे मिस्टर जिन्‍ना अपने काल्पनिक पाकिस्तान का एक भाग मानते 
हैं। इस प्रान्त के भी बहुत से प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। इस सभा में हरिजन भी उप- 
स्थित हैं। इस परिषद्‌ के सभी हरिजन प्रतिनिधि यहां मोजूद हैं । डा० अस्बेडकर भी 
यहां मौजूद हैं । (हर्षध्वनि) हो सकता है वे हम से सभी बातों में सहमत न हों पर 
जब हम उन स्वार्थों और हितों पर विस्तारपूर्वेक्त विचार करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व 
करते हैं तो हमें विश्वास हे कि हम उनको भी (डा० अम्बेडकर को) अपने पक्ष-सें 
कर लेंगे । खूब (ह्षध्वनि) अन्य हरिजन प्रतिनिधि भी यहां मौजूदा हैं । सिखों के 
सब अतिनिधि यहां उपस्थित हैं। भारतोय ईंसाइयों और एंग्लो इण्डियनों के प्रति- 
निधि भी यहां मौजूद हैं। तो फिर लाडे साइमन क्यों यह भ्ूठ(एक आवाज आईपारसी 
भी यहां मौजूद हैं ) हां और फिर पारसी सम्प्रदाय के भी प्रतिनिधि यहां मोजूद हैं । 
फिर भला लार्ड साइमन ने यह भूठ.... ( एक आवाज आई “द्वाविड़ प्रतिनिधि भी 
हैं? )। आदि वासियों के प्रतिनिधि हमारे मित्र श्री जयपाल सिंह भी यहां मौजूद हैं । 
यथार्थ में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को छोड़ कर अन्य सभी निर्वाचित ग्रति- 
निधि यहां उपस्थित हैं। मुस्लिम-लीग मुसलमानों के केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करतो है और में मानता हूं कि मुस्लिस सम्प्रदाय का वह एक बहुत बड़ा वर्ग है । 
पर यह कहना तो सरासर भ्ूठ है कि विधान-परिषद्‌ में केवल सवरणें हिन्दू दी 
शामिल हैं । मानों सवर्ण हिन्दू इसीलिये पेदा हीं हुये हैं कि दूसरों को सतायें और 
केवल ऐसा ही काम करें जो हिन्दुस्तान के हितों पर आधात पहुँचायें। सभा के सामने 
एक साहब ने सुमाव दिया है कि इस देश का कोई वर्ग अगर यहां अनुपस्थित रहना 
पसन्द करता है तो भारत को दास ही बना रहना चाहिये (एक आवाज नहीं”) यह 
जवाब तो उनको दिया जाना चाहिये जो गेरहाजिर हैं, यह जबाब उनको मिलना 
चाहिये जो इन गैरह्ाजिरों को उभाड़ते हैं । सभापति जो, में तो कहूंगा कि हम लोग 
अँग्रेजों से यह आखिरी बार कह दें “हम आपसे दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहते हैं। 
इस देश में आपने व्यापारियों की तरह पदारपण किया, एक याचक या तार्थी की हैसि- 
यत से आप महान्‌ मुगल सम्राट के सामने आये। इस देश की अपार सस्पत्ति से 
आपने अपना वैभव बढ़ाना चाहा। भाग्य ने आपका साथ दिया। इस देश में 
आपने अपनी हुकूमत कायम की पर यहां के निवासियों के स्वेच्छापूर्ण सहयोग से 
नहीं बरन धोखेबाजी से, जालसाजी से और जबरदस्ती करके और इतिहास इस बात 
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का गवाह है। आपने यहां प्रथक निर्वाचन की पद्धति चलाई, भारतीय राजनीति में 
आपने धर्म को घुसेड़ा । यह सब काम भारतीयों ने नहीं क्रिया बल्कि आपने किया 
ओर इसलिये किया कि इस मुल्क में अपनी हुकूमत स्थायी बना दें । आपने उस देश 
में विशेष हितों की सृष्टि की और ये विशेष हित आज इतने अमिट हो बेठे हैं कि हम 
देशवासियों की हर चन्द कोशिश पर नहीं मिट पाते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी 
अगर सचमृच आप यह चाहते हैं कि भारत और आपके बीच भविष्य में मित्रता बनी 
रहे तो हम आपकी मैत्री के लिये तैयार हैं | पर हमारे घरेलू मामलों में 'मान त मान 
मैं तेरा मेहमान! न बनिये | हर देश में घरेलू समस्‍यायें हैं और भारत में भी यह 
समस्या है पर इसका निपटारा यहां के निवासी ही कर सकते हैं ।” सभापति जी, हम 
अभी विधान नहीं बना रहे हैं बल्कि केबल इस बात की रूपरेखा निरिचत कर रहे 
हैं कि आगे हमें क्या करना है। मुझे विश्वास है कि सभा इन संकुचित पारिसाषिक 
भगड़ों अथवा वैधानिक बारीकियों पर माथापच्ची न करेगी। बावजूद तमास' बाधाओं 
आर कठिनाइयों के हम अपना काम करते जायेंगे और एक संयुक्त दृढ़ महान भारत 
का नि्मोण करेंगे। वह महान्‌ भारत इस देश की ४० करोड़ जनता का होगा, किसी 
दल विशेष, सम्प्रदाय विशेष या ब्यक्ति विशेष का हर्गिज न होगा। उस भारत में 
सबको समान अवसर, समान आज़ादी मिलेगी ओर सबका दजों समान होगा ताकि 
प्रत्येक नागरिक स्त्री हो या पुरुष अपनी योग्यता का पूर्ण विकास कर सके और निर्भ 
हो देश की सेवा कर सके | 

सभापति : अब डा० अम्बेडकर बोलेंगे । 

डा[० बी० आर० अम्बेडवर ( बंगाल: जेनरल ) ४ सभापति महोदय, 
आपके प्रति सें अपनी क्ृतज्ञता ज्ञापन करता हू' कि इस प्रस्ताव पर 
बोलने के लिये आपने मुमे आमन्त्रित किया। में अवश्य ही यह स्वीकार 
करूँगा कि आपका आमनन्‍्त्रण पाकर में आश्चर्यित होगया। सूची में बीस-बाइस 
सदस्यों का नाम मुझ से ऊपर है और इसलिए में समझता था कि अगर बोलने. का 
मौका मिले भी तो कल मिलेगा । में पसन्द भी यही करता कि कल बोलने का मौका 
मिलता क्योंकि आज सें बिना किसी तैयारी के आया हूँ। में चाहता था कि इस अब- 
सर पर एक विस्तृत वक्तव्य दू' ओर उसके लिए में तैयारी कर लेना चाहता था। 
इसके अलावा आपने वक्‍ताओं के लिए १० मिनट का समय निर्धारित कर दिया है| 
इन सब असुविधाओं के बीच में नहीं समझ पाता कि श्रस्तुतः प्रस्ताव पर समुचित 
रूप से किस तरह बोल पाऊंगा | अस्तु, जहां तक हो सकेगा... संक्षेप में इस पर 
अपना मत व्यक्त करू गा | 

समभापतिजी, कल से जो बहस हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुये इस प्रस्ताव 

के दो हिस्से किये जा सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहींहे और 
दूसरा विवादास्पद है। ग्रस्ताव के उस भाग पर जिसमें ५वां और ७ वां पैरा है 


लच्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ १९ 


कि 


कोई विवाद नहीं है । इन पैरों में देश के भावी विधान के लक्ष्यों पर प्रकाश” डाला 
गया है। प्रस्ताव को पेश-किया है पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो एक समाजवादी को 
इस हेसियत से मशहूर है; परन्तु में अवश्य यह स्वीकार करू'गा कि म॒मे इससे बड़ी 
से बड़ी निराशा हुई, यद्यपि यह विवाद-मूलक नहीं है । 

में तो यह आशा करता था कि वह उससे कहीं आगे जायंगे जितना कि वह 
प्रस्ताव के इस मारे में गये हैं । इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते में यह पसन्द करता 
कि यह भाग श्रस्ताव में शामिल हो न किया जाता । अस्ताव को पढ़ने से बह घोषणा 
याद आजाती है जिसे क्रांस की विधान-परिपद्‌ ने मानव-अधिकार-घोषणा के नाम से 
घोषित किया था | मैं समभता हूँ कि मेरा यह कहना बिलकुल दुरुस्त है कि आज 
४४५० वर्ष बोत जाने पर भी उक्त घोषणा और उसमें दिये हुए सिद्धान्त लोगों के 
दिमाग में बस गये है । में तो कहूँगा कि यह दुनिया के सभ्य मुल्कों के नई रोशनी 
वाले आदमियों के ही दिमाग में ही नहीं घर कर गये हैं बल्कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क 
में भी, जो विचार और सामाजिक जीवन में इतना कट्टर और पुरातनवादी है 
शायद ही कोई ऐस। मिलेगा जो इनकी उपयोगिता न मंजर करता हो । इन बातों वो 
दुहराना, जेसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल पारिडत्य-ग्रदर्शन करना है। यह 
सिद्धान्त हमारी विचार-धारा या दृष्टिकोण में व्याप्त है | 

अतः यह घोषित करना कि ये हमारे सिद्धांत के अंग हैं नितान्त अना- 
वश्यक है । इस भ्रस्ताव में ओर मी कई त्र ठियां हैं। में देखता हूँ कि प्रस्ताव के 
इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चचो की गई है पर उनकी सुरक्षा का कोई उप- 
चार नहीं दिया गया है| हम सभी इस बात को जानते हैं कि अधिकारों का कोई 
महत्व नहीं यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था नहो ताकि अधिकारों पर जब कुठारा- 
घात हो तो लोग उनका बचाव कर सके । ऐसे उपचारों का इस प्रस्ताव में बिल- 
कुल अभाव है । इस सामान्य सिद्धान्त का भी इसमें उल्लेंख नहीं कि किसी 
नागरिक के जीवन ओर सम्पत्ति का तव तक अपहरण नहीं किया जायेगा जब तक 
कि कानून खूब जांच-पड़ताल कर इसको आज्ञा नदे दे। प्रस्ताव में उल्लिखित 
मोलिक अधिकारोकों भी कानून ओर सदाचार के आधीन रख दिया गया है. 
निश्चय ही कानून ओर सदाचार क्या है इस बात का निर्णय जमाने का शासन- 
प्रबन्ध (7:४८८ए०४०९) करेगा, किसी प्रबंध का एक फैसला हो सकता है और दूसरे 
का दूसरा | हम निश्चय रूप से यह नहीं जानते कि इन मोलिक अधिकारों की स्थिति 
क्या होगी अगर ये शासन-प्रबन्ध की मर्जी पर छोड़ दिये जाते हैं। ग्रस्ताव में सामा- 
जिक, आर्थिक ओर राजनैतिक न्याय कीं व्यवस्था भो रथ गयी है। यदि प्रस्ताव में 
कोई वास्तविकता है, इसमें कोई सच्चाई है ओर इसकी रूच्चाई पर मुझे जरा भी 
शक नहीं है क्योंकि उसे उपस्थित किया है मानर्न.य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो 
में यह उम्मीद करता हू' कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए थी जिससे 
राज्य के लिए यह सम्भव हो जाता कि बह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय 
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प्रदान कर सकता | और इसी विचार से में इस बात की आशा करता कि प्रस्ताव 
साफ-साफ शब्दोंमें कहता, कि ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान 
किया जा सके। देश में उद्योग-धंधों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जायगा । 
मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक देश की अथ-नीति समाजवादी नहीं होती 
किसी भी भावी हुकूमत के लिए यह कैसे सम्भव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक 
ओर राजनैतिक न्याय प्रदान कर सके | अतः यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे “इन 
सिद्धान्तों के सन्निहचित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी ग्रस्ताव मेरे 
लिए निराशाग्रद ही है। अस्तु इतना कह देने के बाद इस विषय को में यहीं समाप्त 
कर देता हू । 
अब में प्रस्ताव के पहिले हिस्से पर आता हू', जिसमें प्रथम' चार पैरा 
शामिल हैं। सभा के वाद-विवाद को देखकर मैंने कहा था कि यह प्रसंग विवादा- 
स्पद हो गया है । सारा विवाद “रिपब्लिक' शब्द पर केन्द्रित है। वैराग्राफ चार के इस 
वाक्य पर “सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे,” सारा विवाद है, 
अतः डाक्टर जयकर ने कल जो यह बात कही कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में 
यह उचित न होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर विचार करे, उसी पर सारा विवाद है ! 
आगे चलकर इस देश में क्या विकास होगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक ढांचा क्‍या होगा इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। में 
जानता हूँ कि आज हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से विभक्त 
हैं। आज हमारा देश कई लड़ाकू दलों में बट गया है। और मैं तो यहां तक मंजूर 
करूगा कि ऐसे ही एक लड़ाकू दल के नेताओं में शायद में भी एक हूँ । परन्तु 
सभापति महोदय, इन सब बातों के बावजूद भो मुझे इस बात का पक्का विश्वास है 
कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई सी ताकत इस मुल्क 
को एक होने से रोक नहीं सकती । (हर्ष-ध्वनि) जाति और धर्म की भिन्‍नता के बाव- 
जूद भी हम किसी न किसी रूप में एक होंगे, इसमें मुके जरा भी शक नहीं है। 
(हषे-ध्वनि) यह कहने में मुझे रंच-मात्र भी संकोच नहीं है कि यद्यपि मुस्लिम ल॑.ग 
आज भारत के विभाजन के लिये भयानक आन्दोलन कर रही है पर एक-न-ग्क 
दिन स्वयं मुसलमानों में बुद्धि आयेगी और वे समभने लगेंगे कि उनके लिए भी 
संयुक्त भारत ही अधिक कल्याणकर है। (तुमुल-ध्वनि) 
का इसलिए जहां तक हमारे लक्ष्य का सम्बन्ध है, हममें से किसी को भो 
कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कोई संदेह न होना चाहिए । हमारी कठिनाई यह 
नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा । हमारी कठिनाई तो यह है कि अपनी आज 
की इस विशाल, पर बेमेल आबादी को किस तरह इस बात पर आमादा करें कि 
वह मिल जुलकर एक फेसला करें और ऐसा पथ प्रहण करे कि हम सब एक होजायं | 
हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं अथ को लेकर है | हमारा लक्ष्य क्या है, यह 
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तो साफ है । पर परेशानी यह है कि काम शुरू कैसे करें । इसलिए सभापति महोदय, 
मैं तो समभता हूं कि सभी को रजामन्द करने के लिए, हमारे देश के श्रत्येक -वर्गे 
को इस बात पर आमादा करने के लिए कि हम सब एक राह पर चलें, बहुमत वाले 
दल की यह बड़ी से बड़ी राजनीतिज्ञता होगी कि बह उन लोगों की बद्धमूल और 
गलत धारणा को दूर करने के लिए कुछ रियायतें दे द॑ जो आज हमारे साथ 
चलने में दुविधा बोध कर रहे हैं । इसी भावना से प्रेरित होकर में यह अलाप कर 
रहा हूं । हम ऐसे नारे लगाने बन्द कर दें जिनसे लोगों को भय होता हो । अपने विरो- 
थियों की बद्धमूल धारणा को, पक्तपातपूर्णो धारणा को, दूर करने के लिए उन्हें कुछ 
रियायतें दें, ताकि बह स्वेच्छा से हमारे साथ उस पथ पर चलें जिस पर कुछ दूर 
चलने के बाद हम अपनी एकता की मंजिल पर पहुँच जायेंगे । अगर में यहां डाक्टर 
जयकर के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं तो केवल इसी उद्देश्य से कि हम सभी 
यह समभे कि यह कानूनी प्रश्न नहीं है। हम सही हैं या गलत, जो रास्ता हम 
प्रहण कर रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों से संगत है या नहीं, वह १६ मई या 
६ द्सिम्बर के वक्तव्यों के अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों.को छोड़ दीजिये। 
हमारी समस्या इतनी गहन है कि कानूनी अधिकारों से उसका समाधान न होगा । 
यह कानूनी समस्या है ही नहीं । हमें कानूनी ख्याल को छोड़कर कुछ ऐसा अ्रयत्न 
करता चाहिए जिससे वे लोग जो नहीं शामिल हैं, शामिल होजायं। हम उनका यहां 
आना सम्भव बनायें, यही-मेरी प्रार्थना है। 

बहस-मुबाहिसे के दौरान में दो ऐसे प्रश्न उठाये गये थे जो मुक्के इतने खटके 
कि मैंने उन्हें कागज़ पर नोट कर लिया है । एक प्रश्न मेरा ख्याल है, मेरे मित्र बिहार 
के प्रधान मंत्री ने उठाया था जिन्होंने कल्ल सभा में वक्‍तता दी थी | आपने कहा था 
भला यह भ्रस्ताव मुसलिम-लीग को विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित होने से केसे रोक 
सकता है १ आज मेरे मित्र डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जीने एक दूसरा प्रश्न उपस्थितकिया 
कि कया यह प्रस्ताव मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की योजना के विपरीत है? मैं समभता हूँ कि 
ये बढ़े गम्भीर प्रश्न हैं और इनका उत्तर और स्पष्ट उत्तर आवश्यक है । यह अस्ताव 
चाहे खूब सोच-सममत कर शान्त चित्त से अस्तुत किया गया हो या केवल संयोगवशात 
बन गया हो, पर मैं तो यही मानता हूं कि इसका यह परिणास होगा कि मुसलिम लीग 
बाहरही रह जायगी, भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया 
हो। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान अस्ताव के पेरा ३ की ओर आकऊृष्ट, करूगा जो 
मेरी समझ में बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है| इस पैरा में भारत के भावी विधान की 
तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिग्राय है। पर में मानता 
हूँ कि पास होजाने पर विधान-परिषद्‌ के लिए यह अस्ताव एक तरह से आदेश-मूलक 
हो जायगा कि वह इसके पैरा ३ के अनुसार ही विधान बनाये । पैरा ३ क्‍या कहता 
है ? यह कहता है कि इस देश में दो भिन्न-भिन्न राज्य पद्धतियां होंगी एक तो उन 
खुद मुख्तार प्रान्तों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ सें शामिल 
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होना: चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रदेशों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इन्हें अवशिष्ट 
अधिकार भी त्राप्त रहेंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी 
जिसके अधिकार में कुछ विषय होंगे, जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का 
संघ सरकार को ही अधिकार होगा । प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबन्दी का कहीं जिक्र 
नहीं है। यह गुट संघ सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। 
कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस के बधों वाले प्रस्ताव को 
भी देखते हुए में स्वीकार करता हूं कि स्वयं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुट- 
बन्दी की कल्पना का कहीं जिक्र भी नहीं है । व्यक्तिगत रूप से मैं प्रान्तों की गुटबन्दी 
के विचार को नहीं पसन्द करता । (हर्ष-ध्यनि) में एक दृढ़ और संयुक्त-केन्द्र चाहता 
हूं उससे भी ज्यादा मजबूत केन्द्र जो सन्‌ १६३४ के ऐक्ट के मुताबिक बना है। (ह- 
ध्वनि) पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का, रायों का स्थिति पर कोई असर नहीं 
पड़ने का | हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं | में तो कहूंगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केन्द्र को 
विघटित करने पर राजी होगई, ऐसे दृढ़ केन्द्र को विघटित करने पर जो १४० वर्षों के 
लम्बे शासन के बाद बना:था और जो, में कह सकता हूं कि मेरे लिए एक ग्रशंसा, 
सम्मान और कल्याण की चोज थी। पर जब हमने उस स्थिति को त्याग दिया है, 
जब हमने स्वयं स्वीकार कर किया है. कि हम मजबूत केन्द्र नहीं चाहते, जब हमने 
मंजूर कर लिया है कि संघ सरकार और ग्रान्तों के बोच उपसंघ की-सी एक मध्यवर्ती 
राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो में जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा ३ सें गुटबन्दी 
का जिक्र क्यों नहीं किया गया है ? में जानता हूं कि कांग्रेस, मुसलिम लीग और 
सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबन्दी सम्बन्धी धारा के अर्थ पर सतभेद्‌ 
रखते हैं । परन्तु में तो हमेशा से यही समझता हूं कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया 
है कि यदि भिन्न-भिन्न गुटों के श्रान्त अपना उपसंघ बनाने पर राजी हों तो कांग्रेस 
को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुझे बता दे कि मेरा ऐसा 
सममना गलत है तो में अपनी भूल स्वोकार कर लूगा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस: 
दल की विचारधारा समभने में में सही हूं। में यह पूछना चाहता हूं कि प्स्तावक 
ओर उनके दल ने जिस बिनां पर॑आन्तों की गुटबन्दी या उनके उपसंघ बनाने की 
कल्पना को स्वीकार किया था उसका उस प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्‍यों 
नहीं दिया है ९ इस भ्रस्ताव में मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्‍यों रक्खा गया है ९ 
मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार के प्रधान मन्त्री ने और डा० 
श्यामाग्रसाद सुकर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है कि भला यह प्रस्ताव १६ मई के 
वक्तव्य के विपरीत केसे है ओर यह लीग को विधान-परिषद्‌ में आने से कैसे रोकता 
है, उसके उत्तर में में कहूंगा कि आपके इस प्रस्ताव के तोसरे पैरे से मुसलिम लीग 
अवश्य लाभ उठायेगी और अपनी अनुपस्थितिका औचित्य दिखायेगी | सभापतिजी, 
कल मेरे मित्र डा० जयकर ने इस अश्न पर बहस मुल्तवी रखने के लिए अपने पक्त का 
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प्रतिपादन कुछ कानूनी ढंग पर किया उनकी दलील का यह आधार था कि आयां हमें 

इस ग्रस्तावकी पास करनेका अधिकार भी है। उन्होंने मंत्रिश्नतिनिधिमंडल के वक्तव्यका 
: कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद्‌ की कार्य-विधि से सम्बन्ध रखता है । उनका 
मन्तब्य यह था कि इस ग्रस्ताव पर तुरन्त निशेय करने की जो पद्धति परिषद्‌ अपना 
रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है। में इस बात को दूसरी तरह से 
सभा के सासने रखना चाहता हूं । में आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह 
प्रस्ताव जल्दीबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है कि आपको यह 
अधिकार हो | पर जो बात में आपसे पूछना चाहता हूं, वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव 
को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नतिज्ञता की वात होगी ? अधिकार एक 
बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी । में चाहता हूं कि सभा इस बात पर दूसरे ही दृष्टिकोण 
से विचार करे | वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को 
पास करने का हक है या नहीं । वरन्‌ इस ख्याल से कि कया इसे अभी पास करना 
बुद्धि-सज्ञत होगा, नीतिज्ञता की बात होगी १ मेरा कहना है कि ऐसा करना बुद्धिमत्ता 
और नीतिज्ञता से विपरीत है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और सुसलिस लीग के झगड़े 
को सुलभाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मासला इतना संगीन है, 
इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका फेसला एक या दूसरे दल को प्रतिष्ठा के ख्याल से ही 
नहीं किया जा सकता । जहां राष्ट्र के भाग्य का फेसला करने क्षा प्रश्न हो, वहां नेताओं, 
दलों तथा सम्प्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए । वहां तो राष्ट्र के भाग्य 
को ही सर्वोपरि रखना चाहिए | में केवल इस बिनां पर ही डा० जयकर के संशोधन 
का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि इससे विधान-परिषद्‌ सुसंगठित रूप से अपना काम 
करेगी और कार्यारम्भ के पहले मुसलिम लीग की अतिक्रिया को जान लेगी, बल्कि 
इसलिए भी कि हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दीबाजी से 
काम लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या “फैसला होगा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस 
के दिमाग में, जिसका इस सभा में अ्रबल बहुमत है, क्या नकशा दै। मुममें यह देवी 
शक्ति नहीं है कि इस बात को जान जाऊं कि बे क्या सोच रहे हैं ? उनकी युक्ति और 
युद्ध-कौशल क्या है. इसे में नहीं जानता । परन्तु इस उपस्थित मसले पर बहैसियत 
एक बाहरी आदमी के जब में अपना दिमाग लगाता हूँ तो मु्के तीन ही रास्ते दिखाई देते 
हैं, जिनसे हम अपने भविष्य का निर्णय कर सकें | एक रास्ता तो यह है कि एक दल 
दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्म-समर्पेण कर दे । दूसरा रास्ता यह है कि' हम 
आपस में विचार-विनिमय कर समझौता करलें ओर तीसरा रास्ता है कि खुलकर 
लड़ाई की जाय | सभापति जी, परिषद्‌ के कुछ सदस्यों की ओर से में यह भी सुनता आ 
रहा हूँ कि वे युद्ध के लिए तेयार हैं। में अवश्य यह स्वीकार करू गा। में इस कल्पना 
से ही कांप उठता हूँ कि इंस देश का कोई भो ब्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा वह देश 
की राजनेतिक समस्या हल कर लेगा | मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने लोग इस 
विचार का समर्थन करते हैं । बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं और मेरी 
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समझ में बहुत से लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है कि उनका 
यह युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा | अगर यह युद्ध जो लोगों के दिमाग में है, परिमित 
दायरे में होता और सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित रहता तो मुझे इस कौशल पर, इस 
युक्ति पर कोई आपत्ति न होती । परंतु क्या आप समभने हैं कि यह युद्ध सिफ अंग्रेजों 
के ही विरुद्ध होगा ? मुझे यह कहने में रंचमात्र भी दुविधा नहीं है और सभा के 
सामने में साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका 
सम्बन्ध हमारी आज की समस्‍या से रहा तो फिर यह युद्ध अंग्रेजों के साथ न होगा, 
यह होगा मुसलमानों के साथ । बल्कि यह उससे भी बुरा होगा और यह युद्ध होगा 
मुसलमानों और अंग्रेजों की सम्मिलित शक्ति के साथ । में नहीं समझ पाता कि यह 
सम्भावित युद्ध किस तरह उससे भिन्न होगा, जिसकी विभीषिका की कल्पना मेंने की 
है। महासना तक की उस असिद्ध बक्ठता का एक अंश में सभा को पढ़कर सुना देना 
चाहता हूँ जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका से मेल-मिलाप करने के सम्बन्ध में दी 
थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उदं श्य पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। 
आप जानते हैं कि अंग्रेज अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीत कर उनकी मर्जी के 
खिलाफ उन्हें अपने आधीन रखने की कोशिश कर रहे थे। उन उपनिवेशों को जीतने 
का विचार परित्याग करने के सम्बन्ध में त्रुक ने यों कही थाः-- 

“सभापति मद्दोदय, प्रथम तो मुझे यह कहे की अनुमति दें कि केवल बल प्रयोग 
कंभी स्थायी नहीं द्ोता | उससे कुछ देर के लिए किसी को दुबाया जा सकता है 
पर उससे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती । उस जाति पर कभी 
शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की जरूरत पढ़े ।”! 

“मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल्न-प्रयोग का परिणाम अनिश्चित द्दोता है। बल- 
प्रयोग से सदा आतंक द्वी नहीं पेदा होता | अगर हम सदा शस्त्र ही उठाये रहें तो 
फिर यह विजय कैसी ? बलप्रयोग में अगर आ्राप असफल होते हैं तो फिर कोई 
साधन आपके पास नहीं रद्द जाता | अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में अखस- 
फल्ञ होते हैं तो बत्नप्रयोग का साधन आपके हाथ में रहता है पर बल्षप्रयोग में अगर 
श्राप हारे तो फिर समझोते की कोई ओर गुजायश नहीं रहती । दया दिखाने से 
अधिकार और शक्ति तो कभी-कभी प्राप्त द्दोजाते हैं पर बत्ल-प्रयोग में पराजित होने 
पर आप अधिकार की भीख नद्दीं मांग सकते ।”?! 

'बल्न-प्रयोग के विरुद्ध 'मेरी ओर आपत्ति यह है कि इसके द्वारा क्च॑य प्राप्ति के 
प्रयास में आप भ्रपने लक्ष्य को ही क्षीण ओर दुर्बल बना देते है। बल-प्रयोग में विजयी 
होने पर आपको क्या मिलता है १ जो भी आप पाते हैं, वह युद्ध के सिलसिले में 
प्रायः सुल्यहीन, जजरित ओर बर्बाद दो चुका रहता है। निश्चय ही आप इसे पाने 
के लिए युद्ध नहीं करते हैं । 
यह मेरी गम्भीर चेतावनी है ओर इसकी उपेक्षा करना खतरमाक होगा। 

अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बंल-प्रयोग द्वारा, युद्ध द्वारा, क्योंकि बल॑- 
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प्रयोग ही युद्ध है. . . हिंदू-मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाय ताकि मुसलमानों 
को दवाकर उनसे वह विधान मनवा लिया जाय जो उनकी रजामन्दी से नहीं बना 
है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस ज्ञायगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा 
लगा रहना पड़ेगा । एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जायगा। में 
आपका ओर अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार वर्क के कथन का 
हवाला देकर में अपना भाषण समाप्त कर देता हूं। वर्क ने कहीं पर कहा है कि 
“शक्ति;देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है।” आइये,हम' अपने आचरखणसे यह 
प्रमाणित कर दें कि अगर इस परिपद्‌ ने सर्वोच्च सत्ता जबद सती अन्याय पूर्वक ले 
ली है तो वह उस सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगो। यही एक मात्र रास्ता है 
जिसके जरिये हम देश के सभो वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं। और कोई मार्ग 
नहीं है जिस पर चलकर हम एकता पा सकें | इस बात के सम्बन्ध में हम लोगों 
को कोई सन्देह न होना चाहिए । 


सरदार उज्ज्वलसिह ( पंजाब ; सिख ) $ सभापति महोदय, मैं 
इस ग्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू'। जिसे पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने बड़ी योग्यता और वाक्‌ पढुता के साथ उपस्थित किया था। यह अस्ताव 
उन लक्ष्यों को हमारे सामने रखता है। निश्चय ही भारतीय इतिहास में यह 
अवसर बड़ा ही पवित्र और अइ्वितीय है कि इस देश के चुने हुए व्यक्ति एक 
स्वतन्त्रता पत्र तैयार करने के लिए और देश-शासन की योजना बनाने के लिए समवेत 
हुए हैं। इसलिए पेश्तर इसके कि हम अपना काम शुरू करें, यह आवश्यक है कि इस 
देश की करोड़ों मुक जनता को ओर बाहरी दुनिया को, जिसकी निगाह आज हम पर 
है, हम आशा और प्रसन्नता का सन्देश देवें । मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव्से 
देश के दलित और मूक जनसमूह को, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आज मुद्दत से 
संग्राम करता आ रहा है, इस बात की एक नवीन आशा प्राप्त होगी कि उसका 
चिरवांदित स्वप्न शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। और बाब्ों की तरह स्वतन्त्रता-संग्राम 
में वही होता है, जेसा इतिहास में होता आया है। यह हमारा ही देश नहीं है, जिसे 
आजादी के लिये इतना लम्बा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा है । स्वतन्त्रता की देवी हर 
व्यक्ति से अपना समुचित बलिदान लेगी | हां यह बात जरूर है कि संग्राम हिंसात्मक 
होता है ओर सभो जगह संग्राम में हिंसा हुईं, पर हमारा संग्राम अहिंसात्मक रहा है। 
इस नवीन संग्राम-शैली के लिए तथा और बहुत सी बातों के लिए जिनका यह देश 
हामी है और जिन्हें निकट भविष्य में पाने की आशा रखता है, हम ऋृतज्ञ हैं । 
महात्मा गांधी के, उस अपूर्वे कुशल कारीगर के जिसे पं० जवाहरलाल नेहरू ने भार- 
तीय राष्ट्र का जनक बताया है । 

यह विधान-परिषद्‌ हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम की चरम सीमा या आखिरी 
मंजिल है। यह प्रस्ताव देश की करोड़ों जनता की दबी हुईं भावना को व्यक्त करता है। 
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. [ सरदार उज्ज्वनसिह् |] 

प्रस्ताव के तीन भाग किये जा सकते हैं । पहले भाग में स्वतन्त्र सब्बेसत्ता सम्पन्न 
भारतीय ग्रजातन्त्र के घोषित किये जाने की बात है| दूसरे भाग में खुद-मुख्तार या 
स्वायत्त शासन प्राप्त प्रदेशों घटकों की, जिनमें देशी रियासतें भी शामिल हैं, चर्चा 
की गई है। जो संघ में रहेंगे और जिन्हें अवशिष्ट अधिकार प्राप्त रहेंगे । तीसरे भाग 
में कहा गया है कि सबको सामाजिक, आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, सबको समान 
न्याय आप्त होगा और अल्प संख्यकों को, दलित जातियों को तथा कबायली क्षेत्रों को 
पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होंगे। हो सकता है कि प्रस्ताव की वाक्य-रचना को लेकर अथवा 
कहीं-कहीं इसके बहुत संक्षिप्त होने पर कुछ मतसेद हो; पर कुल मिलाकर गस्ताव 
भारतीय जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है । 

सभापति महोदय, माननीय मित्र डा० जयकर के लिए मेरे दिल में बड़ी 
श्रद्धा है। आपने यह आंपत्ति की है कि प्रस्ताव पर सभा में इस समय विचार न 
किया जाय, यह आपत्ति इस बिना पर की गयी है कि योजना के अनुसार हम 
इस आरम्भिक अधिवेशनसें केवल उन्हीं बातों पर विचार कर सकतेहें, जिनकाउल्लेख 
सन्त्रिग्रतिनिधिमण्डल के १६वें पेरे में आया है । और बातों पर नहीं ।-आपने यह भी 
सुझाव दिया है कि अच्छा होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर २० जनवरी को विचार 
करे जब बड़े दिनों के लिए स्थगित रहने के पश्चात्‌ सभा पुनः बैठे | मेरे माननीय 
मित्र शायद यह जानते होंगे कि बाकी काम' को पूरा करने के लिए २० जनवरी को जो ' 
बेठक होगी वह भी प्रारम्भिक बैठक ही रहेगी । और इस हालतमें उनकी यह आपत्ति 
कि इस ग्रस्ताव पर इस आरम्भिक बेठक में विचार स्थगित रखा जाय, उस दिन २० 
जनवरी की बैठक में भी लागू रहेगा जैसे आज है। (खूब खूब) 

आपका दूसरा सुझाव यह है. कि इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के 
लिए हम लोग स्थगित कर दें, ताकि मुस्लिम लीग और रियासतों को इस मामले 
में अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिल सके | ओरों की तरह मुझे भी मुस्लिम 
लीग की अनुपस्थिति पर खेद है और सें भी लीग के सहयोग को कीमती समभता 
हूं और उसे पाना चाहता हूं। पर बे मित्र अनुपस्थित हैं, इसमें इस सभा का कोई 
दोष नहीं है। वे कब आयेंगे, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस हालत में यह 
उचित नहीं है कि सभा समवेत होने के बाद बिना किसी “जानकारी के वे लोग कब 
आयेंगे, अनिश्चित काल तक इन्तजार करती रहे। जहां तक रियासतों के शामित्र 
होने की बात है, योजना पढ़ने से मेरे मित्र को स्पष्ट हो जायगा कि रियासतें अन्त 
में परिषद्‌ में आयेंगी। जब त्रान्तीय विधान तैयार कर लेने पर संघ का विधान 
बनाने के लिए हम सब बेठेंगे। फिर क्या हस उस तरह के महत्वपूरं प्रस्ताव को तब 
तक के लिए स्थगित रख दें, जब कि विधान-निमोण का बहुत कुछ हमारा काम 
समाप्त दो चुका होगा ? इस अस्ताव पर तो कार्यारम्म में ही विचार कर हमें इसे 
स्वीकार करना चाहिए। 
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प्रस्ताव पर दूसरी आपत्ति है 'डा० अम्बेडकर की कि इसमें गुटबन्दी ((5:0ए- 
778) शब्द का जिक्र नहीं आया है। डा०अम्बेडकर को मालूम होना चाहिए कि गुट- 
बन्दी अनिवार्य नहीं है। यह ऐच्छिक है. ओर में तो कहूंगा कि प्राय: हम सभी इसके 
खिलाफ हैं | योजना में भी यह सेक्शनों या प्रान्तों की इच्छा पर छोड़ा गया है । 
इस तरह के प्रस्ताव में प्रस्तावक कोई ऐसी बात नहीं रख सकते थे जिस पर 
सेक्शन या प्रान्त कोई अन्यथा निर्णय करें| 

देशी रियासतों को प्रस्ताव में रिपब्लिकन या लोकतन्त्र शब्द के रखने 
पर आपत्ति हो सकती है | रियासतें राजतन्त्रीय शासन-पद्धति की आदी दो गईं 
हैं। और उनको इस प्रश्न पर हो सकता है कि कुछ आशंका हो । परन्तु प॑ं० जवाहर- 
लाल नेहरू के भाषण को देखते हुए उनकी यह आशंका असंगत है। भारतीय 
प्रजातन्त्र में रियासतों के लोग अगर पसंद करें तो अपने प्रदेश में राजतन्त्रीय 
पद्धति रख सकते हैं । 

सभापति जी, मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद्‌ के परिश्रम के फल- 
स्वरूप जो योजना तेयार होगी, बह ऐसी होगी जो भारत के सभी सम्प्रदायों को, 
सभी वर्गों को मान्य होगी और देश की विचित्र स्थिति ओर उसकी योग्यता 
के अनुकूल होगी। 

प्रस्ताव के दूसरे भाग में संघ और घटकों (प्रदेशों) के बारे में विचार किया 
गया है और अवशिष्ट अधिकार घटकों को दिये गये हैँ । हममें से कुछ लोगों को 
घटकों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने पर एतराज हो सकता है। पर यह व्यवस्था 
सन्त्रिप्रतिनिधिसण्डल की योजना के बिलकुल अनुरूप है और योजना के शश्वें 
पैराप्माफ का आवश्यक अक्ल है । हम में से बहुतों के लिए यह एक कड़वा घूट है 
पर इसे तो निगलना ही पड़ेगा । 

प्रस्ताव का तीसरा भाग अल्प संख्यकों को ओर पिछड़ी हुई जातियों को यह्‌ 
आग्राश्वासन देता है कि उनके स्वार्थ पर्याप्त रूप से संरक्षित रहेंगे। इस सम्बन्ध में 
मेरा सम्प्रदाय यह समभता है कि सिक्‍्खों को ओर अन्य अल्पसंख्यकों को जो संर- 
क्षण दिये जाय॑ वे न केबल पयोप्त ही हों, बल्कि संतोषपूण हों । सभापतिजी, आपकी 
अनुमति हो तो में समा को उस आश्वासन से अवगत करा दू जो कि दिसम्बर 
१६२६ में राष्ट्रीय महासभा के लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस के एक भ्रस्ताव द्वारा 
सिखों को प्राप्त हुआ था । अस्ताव का वह प्रासंगिक भाग जो सिखों और अल्प- 
संख्यकों के सम्बन्ध में था, यों हैः+- * 

“पारत के किसी भावी विधान में इस समस्‍या का ( साम्प्रदायिक समस्या का ) कोई 
भी ऐसा समाधान कांग्रेस को सान्‍्य न होगा जिसले सझुसलमानों को, सिंक्खों को 
तथा अभ्य श्रल्पसंख्यकों की पूरा संतोष न प्राप्त होता हो ।”” 
ज्ञव॑ से यहँ प्रस्ताव पास हुआ है सिखों ने देशको आज़ादी को लक्ष्य बना 

लिया है। और कांग्रेस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर स्व॑तन्त्रता-संग्राम में मे दशा 
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मोर्चा लिया है। दुर्भाग्य से ब्रिटिश मिशन ने यहां आकर जो योजना पेश को यानी 
१६ मई का जो वक्तव्य दिया, उसमें यह मंजूर करके भी कि सिख भी भारत के तीत 
प्रमुख सम्प्रदायों में शामिल हैं वह(सिखों को संरक्षण न दे सके। मुसलमानों के सम्बन्ध 
में तो मिशन ने यह कहा कि एकात्मक भारत में जहां हिंदुओं को प्राधान्य होगा, 
मुसलमानों की संस्कृति और उनके सामाजिक और राजनेतिक जीवन के लुप्त हो 
जाने की, हिंदुओं में जज्व हो जाने की वास्तविक आशंका है। परन्तु मिशन यह न 
समम सका कि मुस्लिम बहुमत के अन्दर यही संकट सिखों पर पंजाब में है जो. 
उनका पवित्र तीर्थ और जन्म स्थान है । यह तो कैबिनेट मिशन का बहुत बड़ा अन्याय 
था कि सेक्शन बी में पंजाब में उन्होंने सिखों को वहीं संरक्षण नही दिये जो उन्होंने 
सिन्ध में मुसलमानों को दिये । अभी उस दिन पालियामेंट में बोलते हुए सर स्टैफोडे 
क्रिप्स ने कहा था कि पंजाब में और सेक्शन बी में वे सिखों को बे अधिकार नहीं 
दे सकते जो उन्होंने मुसलमानों को सिन्ध में दिये हैं। क्योंकि इस हालत में और 
अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह के अधिकार देने होंगे। क्या में केबिनेट' मिशन से 
पूछ सकता हूं कि केन्द्र में मुसलमानों को ये अधिकार देते समय क्या उन्होंने 
अन्य अल्पसंख्यकां का भी ख्याल किया था ? सिखों को यद्यपि उन्होंने भारत का एक 
प्रमुख सम्प्रदाय माना पर उनका ख्याल नहीं किया। पर मैं समभता हूं कि केन्द्र 
में संरक्षण पाने का जो हक मुसलमानों का है, उससे भी ज्यादा मजबूत हक सिखों 
का है, पंजाब में संरक्षण पाने का। मैं यह भी समझता हू' और विश्वास करता हूं 
कि अगर सेक्शन बी में और पंजाब में सिखों को कोई संरक्षण मिला तो इससे वहां के 
अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। चूंकि मिशन ने सिखों के लिए 
संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की । सारे सिख सम्प्रदाय में असन्तोष और क्षोभ की 
एक लहर फैल गईं और उनका ज्ञोभ चरम सीमा तक पहुँच गया। अपने पवित्र तीर्थ 
स्थान अम तसर में एक विशेष सभामें सिखों ने यह प्रस्ताव पास कियाकि सिख विधान- 
परिषद्‌ का बायकाट करदें, उन्होंने विधान-परिषद्‌ का बायकाट किया परन्तु कांग्रेस. 
ने सिंशन की योजना को स्वीकार किया ओर प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने सिखों से 
अपील की कि वे भी उसे मंजूर करलें। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की 
बम्बई की बैठक में सरदार पटेल ने सिख हितों की बहुत बंकालत की । हम' सब उनके 
आभारी हैं। गत १८ जुलाई को हाउस आफ लाडे स में बहस के दौरान मेंबोलते हुए, 
भारत-सन्त्री ने इन शब्दों में सिखों की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया था | 

फिर भी यह आवश्यक है कि इनके हकों का पूरा ख्याल किया जाय | उन पर 
विचार किया जाय। क्‍योंकि उनका सम्प्रदाय एक महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है। पर 
जनगणना या आबादी के आधार पर उनके रियायती अधिकार खतम हो जाते हैं । 
हमें आशा है कि १६ मई के वक्तब्य के पैरा २० के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए 
जो 'पएढवाइज्री कमेटी बनायी जायगी, उसमें सिक्‍सखों को पूरा श्रतिनिधित्व प्राप्त 
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होगा और इस तरह इस स्थिति का बहुत कुछ प्रतिकार हो जायगा । 
आपने यह भी कहा :-- 

इसके अलावा हमने दोनों प्रमुख दल्लों से जो इस मामले में हर तरह सुझाव ग्रहख 
करने के लिए तैयार थे, यह कहा है कि पंजाब में या पच्छिमोत्तर गुट में लिखों 
की स्थिति रढ़ बनाने के लिए कोई विशेष ब्यवस्था की जानी चाहिए ।”! 
यह आश्वासन यद्यपि कई बातों में संतोषजनक था फिर भी इतना संतोषपूरो 

नहीं था कि सिख विधान-परिषद के प्रति अपना रुख बदल दे । उसके बाद कांग्रेस 
की कार्यसमिति ने ६ अगस्त को एक प्रस्ताव पास कर सिखों से अपील की कि 
वे अपनी स्थिति पर पुनः विचार करें। प्रस्ताव में कहा गया था कि:-- 
“कार्यसमिति जानती है कि सिखों के साथ भ्रन्याय हुआ है और इसने इस बात की ओर 
केबिनेद मिशन का ध्यान आकृष्ट किया है, फिर भी हमारी थद्द दृढ़ राय है कि सिख 
अपने हितों को तथा देश की -स्वतंत्रता को “परिषद्‌ -में शामिल “होकर जितना 
ज्ञाभ पहुँचा सकते हैं, उतना परिषद्‌ से बाहर रह कर नहीं । इसलिए समिति 
सिखों से अपीदसत करती है कि वे अपने फेसले पर फिर विचार करें और विधान- 
परिषद में सम्मिलित होने की सम्मति व्यक्त करें । कार्यसमिति -सिखों को विश्वास 
दिलाती है कि उनकी जायज शिकायतों को दूर कराने में तथा उन्हें पर्याप्त संरक्षण 
दिल्लाने में वह उनको प्रत्येक सम्भव सहयोग देगी ।”” 
सिखों ने १४ अगस्त को सारी स्थिति पर विचार किया। कांग्रेस कार्य 
समिति का भ्रस्ताव , उनके लिए बहुत वजन रखता था और इसी प्रस्ताव के कारण 
पंथिक बोडे ने अपनी विशेष बैठक में यह फैसला किया कि परिषद्‌ में सम्मिलित 
होने पर जो ग्रतिबन्ध लगाया गया है, वह हटा लिया जाय । पंथिक बोर्ड ने एक 
प्रस्ताव द्वारा तय किया कि सि्खों के लिए उसी तरह के संरक्षण प्राप्त करने के 
लिए जैसा कि मुसलमानों को सिंध में प्राप्त हैं, परिषद्‌ में शांमिल होकरं एक बार 
परीक्षा ली जाय | पंथिक बोर्ड के इस आदेश के अनुसार सिख यहां आये हैं। मुझे 
काँग्रेस नेताओं पर बड़ा विश्वास है और हृदय से आशा करता हूं कि सिखों को 
जो आश्वासन दिये गये थे वे बिना विलम्ब पूरे किये जायेंगे। क्‍योंकि उनको का्यों- 
न्वित करने का समय अब आ गया है | 

मुझे खेद है कि मैंने सिखों की स्थिति का विस्तारपूर्वेक वर्णन कर सभा 
का समय लिया। पर सिखों के मामले से सभा को अवृगत करा देना में अपना 
करत्ते्य समझता था | फिर भी में इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि पंजाब 
और पच्छिमोत्तर गुट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिख जो संर- 
क्षण मांगते हैं, वे भारतीय त्रजातन्त्र के अन्दर हैं बाहर नहीं । वे इस बात के लिए 
चिन्तित हैं कि सभी सम्प्रदाय शान्तिपूर्वक आपस में सिल-जुलकर रहें। पंजाब 
ओर पच्छिमोत्तर गुट में अपने सुसलमान भाइयों के साथ सुखपूर्वेक रहने के लिए 
हम तैयार हैं, यहां तक कि मुसलमानों को अपना बड़ा भाई सानकर रहने के ल्लिए 
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तैयार हैं। पर अपने से ऊंची और शासक जाति मान कर या एक पृथक जाति 
मानकर हरगिज नहीं । इसलिए सिख इस महान्‌ और प्राचीन देश के विभाजन 
के लिए तैयार नहीं हैं। वे पाकिस्तान की स्थापना का अथवा और सारे उद्देश्यों का 
घोर विरोध करेंगे। 

सभापतिजी, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि सिखों के दिल में स्वतं- 
त्रता की एक तीत्र लालसा है। भारतीय इतिहास में किसी भी अकेल्ले सम्प्रदाय ने 
इतना कठोर और दीर्घकालीन संग्राम नहीं किया है, जितना कि सिखों ने इस देश 
से विदेशी लुटेरों को मार भगाने के लिए किया है। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता 
संग्राम में उनकी कुर्बानियां किसी से कम नहीं हैं | आजादी की लड़ाई में अथक 
परिश्रम और उत्साह से वे कांग्रेस के साथ सदा मोर्चे पर डटे रहेंगे । (हे ध्वनि) 
परन्तु वे चाहते हैं कि उनका प्रथक अस्तित्व और स्थिति कायम' रहे और मजबूत 
रहे ताकि देश-सेवा में अपना पूरा हिस्सा बटा सके । 

मैं समझता हूँ कि वह काम बहुत ही गहन है, अति विशाल हे, जिसे 
पूरा करने का भार इस महती परिषद्‌ ने लिया है। हमारे मार्ग में बाधाएं और 
कठिनाइयां हैं पर मेरा यह पक्का विश्वास है कि हम' सारी बाधाओं को पार कर 
जायेंगे, सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अगर हम खूब सावधानी से सोच- 
विचार कर चलें और जरूरत आने पर हृढ़ता से मुकाबला करें; इन शब्दों के 
साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । (हे ध्वनि) 


सेठ गोविन्ददास (मध्य ग्रांत और बरार $ जनरल) $ सभापति महोदय, 
इतने अंग्रेजी भाषणों के बाद, चाहे असेम्बली और कॉसिल आफ स्टेट 
में में भले ही अंग्रेजी में बोलता हूं क्‍योंकि नियम के अनुसार वहां ऐसा 
करना पड़ ता है, इस विधान-परिषद में में राष्ट्रीय भाषा में ही बोलना पसंद करूँगा। 
में प्रस्ताव का समरथेन करने और जो उस पर संशोधन पेश हुआ है, उसका 
विरोध करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं । परन्तु अस्ताव का [सम- 
- थैन करते हुए भी में माननीय डाक्टर अम्बेडकर को उनकी सुन्दर वक्त॒ुता के 
लिए बधाई देना चाहता हू' । डा० जयकर का भाषण सुनकर कल में दंग रह गया । 
उनका और मेरा सम्बन्ध स्व॒राज्य पार्टी के दिनों से है। में उनके सुधार की समझ 
सकता था। मुस्लिम लीग के भाइयों के लिए यदि वे चाहते थे -कि प्रस्ताव पर 
अभी वोट न लिया जाय और इस पर बहस मुल्तवी रखी जाय, उसे भी में समझ 
सकता था। लेकिन जो दलीलें उन्होंने अपने भाषण में दीं वह मेरी समर में नहीं 
आई । जहां तक उनके भाषण का कानूनी पहलू है उसके मुतल्लिक में कुछ नहीं कहना 
चाहता | वह तो वकीलों का काम है लेकिन उनके इस कथन पर कि यदि हम' इस 
प्रस्ताव को पास कर देंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जायगा और जो बात हम 
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चाहते हैं नहीं प्राप्त कर सकेंगे, मुझे बड़ा ताज्जुव हुआ ओर सन्‌ १६२०. से 
पहिले के वे दिन याद आगये जब हमारे कोौमो दल के भाइयों को कोई रास्ता नहीं 
दिखाई देता था, और उन्हें हर चोज में हर मौके पर एक निराशा और नाउस्मेदी 
ढीख पड़ती थी। हम जब यहां कुछ करने बेठे हैं, तो यह सोचकर नहीं बैठे हैं कि 
हम जो कुछ करेंगे, उसका कोई नतीजा हो नहीं निकलन वाला है। हम देखेंगे कि 
उसका नतीजा निकलता है, हम उसका नर्त,जा निकालेंगे । हम क्या-क्या करने वाले 
हैं, कितनी दूर तक जाने वाले हैं, इस सम्बन्ध में आज कुछ कहने की जरू- 
रत नहीं है । * 

आज तो इतना ही कहना काफी है कि हम देखेंगे कि हम जो कुछ कर रहे 
हैं, उसका ठीक और जल्द से नतोजा निकलता है। * 

डा० जयकर साहब ने युद्ध की बात कही है। जहां तक कांग्रेसवादियों का 
सम्बन्ध है, सत्याग्रह सिद्धान्त मानने वालों का सम्बन्ध हे, में कहना चाहता हू 
कि वे सदा शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं | लेकिन वह सच्ची शान्ति चाहते हैं। महात्मा 
जी की जो दुनिया को सबसे बड़ी देन है, वह सत्याग्रह की देन है। सत्याग्रही 
शांति चाहते हुए भी जब देखते हें कि सच्ची शान्ति की स्थापना बिना युद्ध के 
नहीं हो सकती, उस समय युद्ध करने के लिए अपने ग्राणों की बाजी लगाने को तैयार 
हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहता हू' कि हम युद्ध नहीं चाहते बल्कि शान्ति चाहते 
हैं, न तो हम मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं और न ब्रिटिश गव्नेमेंट से, लेकिन 
यदि त्रिटिश हुकूमत मुसलमानों को शिखंडी बनाकर हमसे लड़ाना चाहती है 
तो हम भीष्म पितामह को तरह इसलिए शस्त्र नहीं रख देंगे कि हमारे सामने 
शिखंडी खड़ा किया गया है | हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई आदबें और 
हमारा साथ दे, परन्तु हमारे यह सब चाहने पर भी हमारे घैयें रखने पर ओर 
शान्ति चाहने पर भी यदि वे नहीं आना चाहते हैं तो हम इसके लिए काम नहीं। 
रोकेंगे । 

डा० जथकर साहब-ने हमें यह नहीं कहा कि २० जनवरी तक यदि हम 
इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दे' तो हमारे लीगी भाई आजायेंगे। यदि हमको यहां 
पर यह कहा जाता, यह आश्वासन दिया जाता कि अगर हम इस प्रस्ताव को 
मुल्तवी कर दें तो हमारे मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं, तो मुमे उम्मीद 
हे कि पं० जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति होते जो यह कहते कि यदि हमारे 
मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं ते इस अस्ताव को सुल्तवी कर दिया 
जाय | जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, पंडितजी ने बहुत ही ठीक कहा था कि यह, 
प्रस्ताव नहीं है एक प्रतिज्ञा है, और जब हम किसी प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, 
डस पर दस्तखंत करते हैं, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कितनी बड़ी जिस्मे- 
दूरी ले रहे हैं। विधान-परिषद्‌ का यह प्रस्ताव एक अतिज्ञायपत्र है और जब हम 
इसे पास करें तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पास करना चाहिए। इस प्रस्ताव 
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में रिपव्लिक की बात कही गयी है | वह रिपब्लिक लोकतंत्रीय होगा या समाजतंत्र,य 
होगा | इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस समय इस वाद- 
विवाद में पड़ना निरथ्थंक है| दुनिया को जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है 
वह चीज आपसे आप होकर रहती है | हमारे देश की जो दशा है, उसे देखते 
हुए हमारा रिपव्लिक लोकतन्त्रीय और समाजतन्त्रीय दोनों ही होना चाहिए । 
समाजवाद से जो लोग घबड़ाते हैं, समाजवाद का नाम सुन कर कांपने लगते 
हैं, उनसे में कहना चाहता हूं कि इस समय जिनके पास कुछ नहीं है वही दुखी 
नहीं है, बल्कि जिनके पास सब कुछ है, वे उनसे ज्यादा दुखी हैं | जिनके पास कुछ 
नहीं है, वह यदि इसलिए दुखी है. कि उनको सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है; 
तो जिनके पास सब कुछ है, वे इसलिए दुखी हैं कि वे नाना प्रकार के षड़यन्त्र 
करते हैं ऐसी बातें करते हैं, जो नेतिकता की दृष्टि से कभी भी उचित नहीं कही जा 
सकती । वह लोग जिनके पास सब कुछ है यदि नेतिकता से हटकर उसकी रक्षा 
करने की कोशिश करते हैं, उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं तो में कहूंगा कि 
उनको सच्चा सुख कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आज भले ही में उस 
फिरके से आया हूं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन में महसूस करता हूं कि देश 
ओर संसार का जो कुछ नक्शा देख रहा हूं उसमें जो लोग रहते हैं चाहे वे अमीर 
हों या गरीब, उनको सच्चा सुख अगर किसी रास्ते से मिल सकता है तो वह 
स्वराज्यवाद के रास्ते से ही मिल्र सकता हे। दूसरे किसी रास्ते से नहीं। 

इसलिए हमारा जो रिपब्लिक होगा वह लोकतन्‍्त्रीय. और समाजतंत्रीय 
दोनों ही होगा | इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जहां तक 
एंग्लो-मुस्लिम पैक्ट को रोकने का सम्बन्ध है, में कहना चाहता हू' कि अंग्रेज 
ओर मुस्लिम लीग के भाई मिलकर भी हमारे इस अस्ताव को नहीं रोक सकेंगे। 
हमारा इतना बड़ा देश है; इसकी इतनी बड़ी आबादी है कि यदि इंगलैण्ड बाले 
चाहें भी तो हमारे देश की आज़ादी, उन्‍नति और स्वतन्त्रता को नहीं रोक सकते | 
जहां तक हमारे मुस्लिम ज्ञीग के भाइयों का सम्बन्ध है, में उनसे एक बात कहना 
चाहता हू' ओर बहुत जोर देकर कहना चाहता हू, वह यह है| कि अ'ग्रेज तो विदेशी 
हैं। वह यदि इस देश की आज़ादी में बाधक भी हों तो इतिहास में बह दोषी नहीं 
होंगे, लेकिन जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश फी आवोहबा में पल्े हुए 
हैं और इस देश का अन्न खाते हैं और पानी पीते हैं, बह यदि इस देश की 
आज़ादी रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्तकी भावी संतानें भो उनके सर पर काला 
ट॑.का लगाये बिना न छोड़ेंगी । इसलिए जहां तक अ'प्रेजों का सम्बन्ध है हमने कह 
दिया कि वह हमारी आज़ादी नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लग के 
भाइयों का सम्बन्ध है, में यह साफ कह देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अ प्रेजञों 
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से मिलकर इस देश को परतन्त्र रखने की कोशिश की तो भावी इतिहास और 
आने वाली पीढ़ियां उन्हें दोष देगी । 
यदि ब्रिटिश गवनमेंट ने अपने इधर गत दिलों के वक्तब्यों के अनुसार 
इस बात की कोशिश की कि विधान-परिषद्‌ के फेसले के बिनां पर नवीन भारतीय 
शासन-विधान न पायें तो में उनको बताये देता हू” कि इस दशा में उनके सारे 
प्रयत्न ब्यर्थ होंगे। उन्होंने हमेशा ही हिंदुस्तान को और दूसरे अधीनस्थ देशों को 
इस बात से रोका है कि वे अपनी समस्‍यायें न हल कर पायें, उन्हें हमेशा अपने 
आधीन रखने की कोशिश की है; यदि इस देश के साथ आप भी यही रबैया रक्‍खेंगे 
तो शायद कभी भी वह वक्त न आये कि हम ब्रिटिश पालियामेंट में भारतीय 
शासन-विधान पेश करें, और भारत और इंगलेण्ड की सन्धि पर हस्ताक्षर हों। में 
कांग्रेस की ओर से यह बात नहीं कह रहा हू' । मुझे तो भविष्य दिखाई दे रहा 
है | यदि अंग्रेजों ने विधान-परिषद्‌ द्वारा निर्मित विधानन साना तो यहां पर 
एक ऐसी समानान्तर गवरनेमेंट की स्थापना होगी जो समूचे इंगलिस्तान से लड़ेगी । 
सात समुद्र पार से आये हुए लोग कभी भी हमारी अहिसात्मक लड़ाई को नहीं 
जीत सकेंगे, इसका मुमे पूरा विश्वास है। 
में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसके पहिले कि मेरे पास चिट 
पहुंचे मैं अपना वक्तब्य समाप्त कर देना चाहता हू। में फिर कहता हू कि 
आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव को श्रस्ताव नहीं प्रतिज्ञा समझ कर 
पास करें और इस तरह आगे बढ़ें, जिस तरह एक स्व॒तन्त्र देश आगे बढ़ता है । 
सभापति; १ बज चुका है। अब सभा कल रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित 
होती है | दोपहर को नियम-निर्माण-समिति (रेपाां2४ ८०70777:72४ ) की बैठक है, 
इसलिए हम लोग उस समय समवेत नहीं हो सकते | 
इसके बाद सभा बुधवार ता० १८ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ईं० को ग्रात: ११ बजे 
के लिए स्थगित हुई। 
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भारतीय विधान-परिषद 
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कांस्टीव्यूशन हाल, नई दिल्ली में ग्यारह बजे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद 

के सभापतित्व में असेस्बली की बैठक हुई। 
कार्यक्रम 

#सभापति : भुमे श्री मोहनलाल सक्सेना से एक नोट प्राप्त हुआ हे, जिसमें 
मुझसे अनुरोध किया गया हे कि में इस सम्दन्ध में एक वक्तव्य देँ कि रूल्स कमेटी ने 
अपने काम में कितनी उन्नति की हैं। म॑ समझता हूं कि यदि बह वक्तव्य भ॑ आज दे 
तो मेम्बरों को उससे अपना आएगे का कार्यक्रम निश्चित करन में सहायता 
मिलेगी । हम उन ससविदों ५२ दहस करते रह हैं जो पहले स तेयार हो चुके थे 
ओर हमने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन कुछ काम अभी वाकी हे और. 
आखिरी मसविदे को इस सभा में पेश करने के पहले रूलस कमेटी को उस पर 
विचार करना होगा । मुझे आशा हैँ कि हम लोग शुक्रवार तक इस काम को पूरा कर 
लेंगे और में मेम्बरों को रूल्स कमेटी के पास किये हुए नियमों को उनके अन्तिसरूप 
में शनिवार को दे सकेगा ताकि अगले सोमवार को हम इस सभा में उन पर 
विचार कर सकें। सोमवार को २३ तारीख हैं और उसके वाद क्रिसमस की 
छुट्टियां हैं। में नहीं समझता कि हम एक दिन में नियमों को पूरा कर देंगे। उन्हें 
पूरा करने में कम-से-कम दो दिन या तीन दिन लगेंगे | अगर मेम्बर सहमत हों तो 
में यह प्रस्ताव करता हूँ कि हम लोग ता २४ और २४ को क्रिसमस की छुट्टियां 
मनायें और उसके बाद असेम्बली की वेठक बराबर होती रहेगी । इसलिये ता० २६ 
ओर २७ को हम नियमों के बारे में बहस करेंगे और उसे ता: २७ तक खत्म कर 


को विचार हो सकता है। मे समभठा हूं कि हमें इस प्रारंशिक अधिवेशन को 
बिना नियमों को बनाये हुए ओर विना दुछ ऋमदियों को इन्तये 

बनाना इस अधिवेशन का उद्देश्/ 
कायक्रसम म॑ आपक सांरून रखता कित सच कुछ सभा के ते इच्छा पर नि रहे 


चृंकि हमारे पास बहुत कम समय है। मेरे विचार में क्रिसमस के सार हफ्ते झे कुल 
भी काम न करना हमारे लिये उचित न होगा | में चाहता हूं कि इस साल ता० २४ 


ओर २४ को हमें छुट्टी लेनी चाहिये । 
* इस संकेत का अथे है कि यह अंग्रेजी वक्त ता का हिन्दी रूपान्तर है । 


३] भारतीय विध्वन-परिषद [१८ दिसम्बर सने १९४६ ६० 

अभी एम० अनंदशयनम आयंगर (मद्रास: जनरल) : हम बाहते हैं. कि 
 ऋसमस के हफ्ते भर हम छुट्टी लें और उस समय के लिये यहां से वापस चले 
जाय और अगले साल के शुरू में फिर सम्मिलित हों | द 


सभापति : यदि हम सिर्फ दो दिन की छुट्टियां लें, तो यह आशा नहीं की 





जा सकती कि मेम्बर अपने घरों को जा सकेगे । 


#माननीय. पेंडित हृदयनाथ करेजरू ( संयुक्तप्रांत : जनरल) : सभापति 
दे] ता 


महोदय. जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था, तो हम में से बहुत से लोगों का यह 
विचार था कि बह क्रिसमस से पहले खत्म हो जायगा और इसीको ध्यान में 
रखते हुए हमने कई काम निश्चित किये थे, जिनको पूरा करने में क्रिसमस 
का सारा हफ्ता लग जायगा | में छुट्टियों के लिये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। में 
भी छुट्टियां बिल्कुल नहीं लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन यदि यह अधिवेशन २३ 
दिसम्बर से आगे किया जाय तो चँँकि पहले से कुछ महत्वपूर्ण कामों को निश्चित 
 ऋर लिया हैं, इसलिये हम में से बहुत से लोगों के लिये उसमें उपस्थित रहना 
सम्भव न हो सकेगा । इसलिये में आशा करता हूँ कि इसके पूर्व कि आप यह 
सिश्चय करे' कि नियमों को पास करने और उन क्मेटियों को बनाने के लिये 
जिनका हवाला आपने दिया है, कब विधान-परिषद की बेठक हो, आप इन 

बातों पर कृपा करके विचार करेगे) 
#श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : सभापति महोदय, श्रीमान ने अभी 


कहा कि २३ दिसम्बर को हमारे सामने नियम पेश किये जायेंगे ओर उन पर २६ 
तारीख को विचार होगा; लेकिन संशोधनों को पेश करने के लिये कुछ वक्त जरूरी 
है। मुझे मालूम नहीं हे कि यहां क्या प्रथा हे; किन्तु अन्य धारा सभाओं में 
कम से कम चार या पांच दिन का समय दिया जाता है। इस तरह २६ तारीख को 
स्षियमों पर विचार करना असम्भव है और इस दशा में में समझता हूँ कि यह 
उचित है कि हम लोग २ जनवरी को सम्मिलित हों। 


*माननीय रेवरेंड जे० जे० एस० निकोल्स राय (आसाम : जनरल) : सभापति 
महोदय, क्रिसमस की छुट्टियों का ईसाइयों के लिये बहुत महत्व है और आम तौर 
किक ॥० हक प्रोर का शेख ४. “>> 
से हमें २७, २५५ २६, और २७ तारीखों को छुट्टियां मिला करती हैं. और यदि 
ः |. की जे हक 2 हमें 
विधान-परिषद की बेठक दूसरी और तीसरी जनवरी को हो तो हमें बहुत 


कार्यक्रम [१ 
खुशी होगी। उसके बाद हम जब तक चाहें अधिवेशन कर सकते हैं | लेकिन यदि 
हम इस साल २५ तारीख के बाद यानी क्रिसम्लस की छुट्टियों में अधिवेशन करें 
तो उससे हमारे कई कामों में जिनको हमने छ्विसमस की छुट्टियों के लिये रख 

किक रु ७. ९ कै 
छोड़ा है, गड़बड़ पेदा हो जायेगी। श्रीमान, मुझे इस सभा के सम्मुख इतना ही 
कहना है । 
*श्री डी० पी० खेतान (बंगाल : जनरल) : श्रीमान, आपके बताये हुये कार्यक्रम 


से विधान-परिपद्‌ के मेम्बर जिस ढंग से सहमत नहीं हुए हैं उस पर मुमे 
आश्चय हुआ है। विधान-परिषद के काम को हमें अन्य कामों की अपेक्षा 
तरजीह देनी चाहिये ओर जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म कर देना 
चाहिये । हमें बिना जाव्ते के नियमों को पास किय हुए, जिनका कि वहुत महत्व 
है, अधिवेशन को खत्म न करना चाहिये। इसलिये श्रीमान, आपके द्वारा में 
विधान-परिषद्‌ के सभी मेच्बरों से अपील करता हूं कि वे अपने सब अन्य 
कार्मों को अलग रख दें और हमारे सामने जो महत्वपूर्ण काम है उसे तरजीह दें । 


*श्री मोहन लाल सक्सेना (संयुक्त ग्राप्त : जनरल) : सभापति महोदय, में यह 
सुझाव पेश करता हूं कि जाब्ते की कमेटी के काम में सहूलियत पेदा करने के लिये 
इस सभा की कल बेठक न हो लेकिन परसों दोपहर के बाद बेंठक हो, ताकि कमेटी 
की पूरी रिपोर्ट हमको मिल सके और शनिवार से हम नियमों पर बिचार कर 
सके और यदि हो सके तो सोमवार को हम इस काम को खत्म कर दें । 


*श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : मेरी राय में रिपोर्ट के 
अध्ययन के लिये ओर संशोधनों को पेश करने के लिये इस सभा को कुछ दिन मिलने 
चाहिये । अपनी पार्टी की बेठकों में भी हमें इन पर विचार करना होगा । इसमें - 
भी दो तीन दिन लग जायेंगे। इस काम को दोया तीन दिन में खत्म करना 
सम्भव नहीं होगा, जेसा कि श्री मोहन लाल सक्सेना का विचार हैं, इसलिए में 
इस प्रस्ताव का समथेन करता हूं कि हम २९ और २३ तारीख को कमेटी को 


रिपोर्ट पेश करने के वाद जनवरी की दूसरी और तीसरी तारीख को सम्मिलित 
हों। 


# सभापति : जनवरी के पहले सप्राह में कुछ अन्य सावेजनिक काये हैं, जिनके 
बारे में बहुत पहले घोषणा हो चुकी हैं। इसी कारण से में साल खत्म होने के 


हक 


पहले असेम्बली का काम पूरा करने के लिये चिंतित था! उदाहरणाथे अगले 


ल्ट्‌ 
| कल | 


भारतीय विधान-परिषद [ १८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[ सभापति | 
साल दसरी जनवरी से साइस कांग्रेस शुरू होने वाली है। सारे संसार के प्रमुख 
वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं ओर पंडित जवाहरलाल नहरू को उसमें बहुत ही 
महत्वपूर्ण भाग लेता है। अन्य मेम्बरों को भी उसमें दिलचस्पी हो सकती हं। 
इसी तरह दुसरे कार्यों की भी तिथि निश्चित हैं । इसलिये मुके इसकी चिता थी 
के उन सार्वजनिक कार्यों में, जिनके बारे में पहले घोषणा हो डुकी हैं, कोई बाधा 
न डाली जाय और अपना काम जहां तक हो सके इस साल के अन्दर ही खत्म 
कर लिया जाय । निस्सन्देह यह असेम्बली के मेम्बरों को इच्छा पर निभे 
यदि वे २३ तारीख के आगे अधिवेशन न करना चाहें तो हमें उस पर भी विचार 
करना होंगा और अगले साल के लिये काम छोड़ना होगा । हमारे सामने जो 
कठिनाइयां हैं उन्हें मैंने आपको बता दिया हैै। जनवरी में एक कठिनाई और होगी । 
कुछ प्रांतीय असेम्ब॒लियों की बठके होंगी | 
माननीय श्री परुषोत्तमदास टंडन (संयक्त प्रांत : जनरल) : प्रांतीय असेम्बलियों 
के कास की यहां के काम के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है 
“माननीय सरदार वल्‍्लभभाई पटेल (बम्बई : जनरल) : श्रीमान, एक ऐसी 
समा में जिसमें लगभग ३०० महत्वपूर्ण मेम्बर हैं, सभी की सुविधा के अनुसार 
काम करना कठिन है। सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले हैं ! 
केन्द्रीय असेम्बली का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला हे। सभी लोगों 
की सविधा के अनुसार काम करना सम्भव नहीं है। यह राय ठीक ही दी गई हैं 
विधान-परिपद के काम को तरजीह दी जानी चाहिये। जब तक कि 
हम नियसों को पास न कर दें, हम विधान-परिषद के काम को कुछ भी 
आगे नहीं वढ़ा सकते हैं। वेठक खत्म करने के पहले हमें नियमों को समाप्त कर 
' इना चाहिये और तव हम सभा को स्थगित कर सकते हैं | यह 
सम्भव है कि इस महीने में या जनवरी के पहले हफ्ते तक भी प्रारंभिक 
अधिवेशन समाप्त त हो, इसलिये तीसरी और चौथी जनवरी को वेठक करने का 
जो सुझाव दिया गया हैं, उस पर अमल नहीं हो सकता | चाह हमको जितनी भी 
असुविधा हो, हमें नियमों को खत्म ही कर देना चाहिये, इसलिये जेसी कि 
सभापति महोदय की राय है, यदि नियम २३ तारीख को तेयार हो जायें, 
तो हमें २४ और २४ तारीखों को छुट्टी नहीं लेनी होगी, या २६ ओर २७ तारीख 
को आकर नियमों को समाप्त करना होगा । इसके बाद हम सभा स्थगित करने को 
तारीख तय कर सकते हैं। जब तक कि कार्यक्रम निश्चित न हो, हम अपने 


कायक्रम [वि 
काम को खत्म नहीं कर सकते हैं | इसलिये हमें अस्थायी रूप से कार्यक्रम निश्चित 
कर लेना चाहिये ओर उसके वाद दसरी वातों पर विचार करना चाहिये। 

*श्री० के० सन्तानम्‌ (सद्रास : जनरल) : में यह राय देना चाहता हूं कि नियम 
जेसे-जेसे तेयार होते जाय॑, असेम्वली में पेश किये जायं । हम सभी नियमों के पूरे 
होने तक क्‍यों रुके ? हम उन पर कल से या आज शाम से विचार कर सफते हैं । मुमे 
आश्चये है कि कमेटी ने एक हिस्से का भी मसविदा तेयार नहीं किया है। हम एक-एक 
हिस्से पर विचार कर सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं। जब वे पूरे हो जायंगे 
तो हम भी अपना काम खत्म कर चुकेंगे। 

“सभापति: मेरी राय में नियमों क एक-एक हिस्से पर विचार करना सम्भव 
नहीं है। हमें सभी नियमों पर एक साथ विचार करना होगा । 


चक्र 


“माननीय श्री १रपोत्तमदास टंडन: श्रीमान, मेरी राय में हमें इस दृष्टि मे 





रखना चाहिय कि वहुत से भेम्बर क्रिसमस के सप्ताह के लिये काये निश्चित कर 
चुके हैं । अब हमसे यह कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि हमें थ काय निश्चित 
नहीं करने चाहिये थे। मामूली तौर पर यह खयाल किया जाता हे कि क्रिसमस के 
सप्ताह में हमार पास बहुत काम नहीं रंहेगा । निस्सन्देह यदि वेठक खत्म होने के 
पहले नियम पेश किय जाय॑, तो मेम्बर अपना कुछ समय उनको देंगे। उन्हें उन पर 
विचार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये | जेंसा कि बताया गया हैं, शायद 
पाटियों को भी अपनी ब्ठकों में उन पर विचार करना है। श्रीमान, भेरी राय में 
हमें क्रिसमस के सप्ताह में नियमों के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिय। मेम्वरों को 
उन पर विचार करने, उनको समझने और संशोधन पेश करने के लिय काफी समय 
देना चाहिय | हम लोग जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी सम्मिलित हो सकते 
हें । 

वक्ताओं के भात्नण व उनके विचार सुन 
'ने के दाद हम ऋल किसी निणेय पर पहुँच 
- ज्ञायेंग | फिलहाल हम अपना काम शुरू करेंगे | हम अब प्रस्ताव और संशोधनों पर 
'बिचार करेगे । 


“सभापति : अब हमने विभिन्न 


लक्ष्य सम्बंधी प्रस्ताव-गत संख्या से आरे 
*मसाननीय रेबरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय : सभापति महोदय, इस 





प्रस्ताव पर बोलने के लिये श्रीमान्‌ ने मुझे जो अवसर दिया हैं 


६१ भाख्तीय विधान परिषद [ १८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ६० 
[ माननीय रेबरेण्ड जे० जे० एम० निकोल्स' राय | 
उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूं | में पंडित नेहरू द्वारा पेश किये हुए प्रस्ताव 
का पूर वल से समथेन करने के लिये खड़ा हुआ हूं | इस श्रस्ताव में वे सभी 
सिद्धांत निहित हैं, जो इस सभा में पेश होने वाले इस प्रकार के अस्ताव में होने 
चाहिये । सबसे पहले इसमें उस उंदृश्य को बताया गया हे, जो हिन्दुस्तान में 
सभी के दिमाग में है, यानी किसी निश्चित तिथि को हिन्दुस्तान की आजादी 
की घोषणा कर देना । इस सभा में हमने यह निश्चय किया है कि हम 
हिन्दुस्तान की खतंत्रता की घोषणा करेंगे और अ पने मरितष्क में हमने दृढ़ 
निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की आज़ादी हासिल करेंगे। हिन्दुस्तान में हर एक 
शख्स की यही इच्छा हैं। में समभता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में कोई 
भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार के उदं श्य के विरुद्ध हो। इसके अलावा 
इसमें इसकी भी घोषशा हैं कि वह एक ऐसे गणतंत्र या लोकतंत्र शासन का 
विधान होगा जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिये शासन करेंगे। निरसन्देह हिंदुस्तान 
के सभी लोगों की यही इच्छा हे। यह सच है कि हिंदुस्तान में कुछ राजतंत्र हैं, 
किन्तु हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि ये सब राजतंत्र कम से कम 
पूर्णतया वेधानिक राजतंत्र हो जाय॑गे, जेसे कि इब्ललेंड का राजतंत्र है और मेरा 
विश्वास है कि देशी रियासतों के लोग भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके 
यहां भी लोकतंत्रशासन स्थापित हो जायेगा । इसलिय इस ग्रस्ताव में जो घोषणाए' 
हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन क्षेत्रों 
का उल्लेख है जो भारतीय संघ में शामिल किये जायंगे ओर यह फाफ़ी 
विस्तृत है। इसके अलावा तीसरे पेराग्राफ में रवतंत्र प्रदेशों का उल्लेख 
है--वे रुव॒तंत्र प्रदेश जो वत्त मान सीमाओं के अंदर स्वतंत्र हैं या उन सीमाओं 
के अंदर स्वतंत्र होंगी जो बाद को निश्चित की जायेगी। इन प्रदेशों या क्षेत्रों के अपने 
अवशिष्ट अधिकार होंगे और वे, उन अधिकारों के अलावा जो केन्द्रीय सरकार के हों, 
सभी शासन सम्बंधी अधिकारों को प्रयोग में लायेंगे। यह हमारी इच्छा है और यही 
इस देश के सभी लोगों की इच्छा हे | हमारा यह उद्दँ श्य है कि हर एक प्रांत स्वतंत्र 
होगा । श्रीमान, इस सम्बंध में में यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य को बात 
हुई कि मंत्रिमंडल की घोषणा में सेक्शनों का विचार प्रकट किया गया और श्रीमान्‌ 
सम्राट की सरकार ने हाल में जो व्याख्या की हैं उसके अनुसार किसी सेक्शन में हर 
प्रांत को अन्य आंतों के बहुसंख्यक भेम्बरों के बहुमत का सामना करना पड़ेगा । में 
विशेषतया सेक्शन “सी के बारे में कह रहा हूं जिसका सम्बंध आसाम से हैं। आसाम 


कि 
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गेर मुस्लिम प्रांत है। विधान-परिषद से आसाम के ७ गेर मुसलमान प्रतिनिधि 
हैं और ३ मुसलमान प्रतिनिधि हैं। मुझे खेद हैँ कि मेरे मुसलमान मित्र इस 
2 सेम्ब ली में मौजूद नहीं हं | मेरी इच्छा थी कि वे यहां होते | श्रीमान्‌, बंगाल के 
०७ गेर मुसलमान ओर ३३ झसलमान प्रतिनिधि हैं | अगर हमको एक ही सेक्शन 
में सम्मिलित किया जाय, तो ३६ मुसलमान और ३४ «र मुसलमान प्रतिनिधि होंगे 
ओर यदि उस भाग में बहुमत से बोट लिया जाय--सीधी तौर पर बहुमत से 
बोट, जेंसी कि श्रीसान सम्राट की सरकार की व्याख्या है--तो इसका अर्थ है कि 
हमारा विधान, हमार आसाम का विधान, बंगाल के लोगो के बहुमत से बनेगा, 
यानी मुस्लिम लीग द्वारा बनेगा । श्रीमान, हम नहीं समझने कि इससे सी अधिक 
अन्याय हो सकता है । (हरपेध्वनि) यह एक ऐसा विप्य है, जिसपर इस विधान- 
परिषद के सभी मेम्वरों को दिचार करना चाहिए। जब मंत्रिमंडल ने अपनी 
घोषणा की तो हम आसाम निवासियों न समभा कि आगे चलकर इस तरह की 
व्याख्या भी की जा सकती हे | लेकिन हमने इस पर विश्वास किया कि मंत्रिमंडल 
इतनी अनुचित वात नहीं करेगा कि आसाम को, जो एक गैर मुस्लिम आंत हैं 
एक मुरिलिम प्रांत के आधीन रख दे और यह कि हमारे विधान को हमारे सेक्शन 
के मेम्बरों के बहुमत से बनाने दे! हमने कमी सी यह नहीं सोचा कि ऐसा 
होगा, क्योंकि हमने विचार किया कि आसाम के लोगों को इस स्थिति में रखना 
उनके प्रति अन्याय होगा | जून सन्‌ १६४६ ई० में हमने शिलांग में एक सावेजनिक 
सभा की। में उस सभा का सभापति था, हम लोग मंत्रिमंडल की घोषणा पर बहस 
कर रहे थे और उस सभा में मैंने यह कहा था:-- 
“ मंत्रिमंडल की घोषणा के पेराम्राफ १५ (४) से में यह समभता हूं कि 
मंत्रिमंडल ने जिस समूह का सुझाव किया हैं, उसको बनाने या 
न बनाने की हर एक प्रांत को स्वतंत्रता होगी। दूसरे यह कि 
* खतंत्र प्रांतों का यह समूह इसलिये बनाया जायगा कि वह यह 
प्‌ 2725 ३ हो 
तय करें कि कौन से ऐसे पारस्परिक विषय हैं, जो समूह को सोपे 
# फ्ोई ० बिल 9 
जाय॑। तीसरे यह कि यदि कोई प्रांत ऐसे बिषयों को सापने के 
4. नहीं भेे न क- बिक 
लिये सहमत नहीं होता हैँ, जिनका उसके लिये बहुत महत्त्व हें, 
तो कोई ऐसा समह-विधान नहीं होगा, जिसकी सिफारिश घोषणा 
के रा 9०] & औ३. कम में 
के पेराग्राफ १६ (५) में की गई है। चौथे यह कि यदि समूह में 
बहस के दौरान में किसी आंत के लिये इस श्रश्न को हल करना 
के किक ॥०० | कि 
असंभव हो जाय, तो उसका हल उससे दुसरे ग्रांत के मेम्बरों 
के बहुमत से बलपूर्वक स्वीकार नहीं कराया जायगा। पांचवे यह 
कि पूरा प्रश्न विधान-परिषद के सामने रक्खा जायगा और उसको 
उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा। ” 


द] भारतीय विधान-परिषद [१८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 


[ माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय ] 
मंत्रिमंडल की घोषणा का हमने यह आशय समझा ओर श्रीमान; मुझे; विधास 


हैं कि इस समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोश था। सरदार वल्लमभाई पटेल ने 
हाल में यह घोषित किया हैँ कि कांग्रेस ने इस समय तक श्रीमान सम्राट की 
सरकार की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है और उसे देखकर मुझे बड़ा हे 
हुआ | श्रीमान , हमारा ऋब भी वही मत है । मुझे यह दिखाई देता हे कि ज्िटिश 
मंत्रिमंडल का अब वह विचार नहीं हैं जो उसका उस समय था जब कि वह 
हिन्दुस्तान में था। जब वे लोग हिन्दुस्तान में थे तो उस समय उनको कुछ परि- 
स्थितियों का सामना करना पड़ा था और उन पर यहां के लोगों के मत का ग्रभाव 
पड़ा था | इगलेंड वापिस जाने पर उनके सामने दसरी परिस्थितियां हैं और वे 
कंजरचेटिव पार्टी से प्रभावित हुये हैं । मि० जिन्ना ने भी उनके दिसागों पर जोश 
डाला हैं। उन्‍होंने अपना विचार बिलकुल बदल दिया है, मुभे तो यही दिखाई देता 
है । में लाड ५थिक लारेस से जानना चाहहठा हूं कि क्या मंत्रिमंडल के मस्तिष्क में, 
जब वह हिन्दुस्तान में था. वास्तव में यहो विचार था। उनकी घोषशाओं में और 
उनके लेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था कि सेक्शनों में सीधे-सीघे बहुमत का 
वोट निणयकारी होगा | एक गेरमुरिलम प्रांत को वलपृदेक एक मुरित्तिम ग्रांत के आधीन 
लाने का सिद्धांत बिल्कुल गलत हूं । मि० जिन्ना ने श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार को 
' इसके लिये मजबुर कर दिया है कि वह हमारे प्रांत के प्रति यह अध्याय करे और 
श्रीमान, हम समभते हैं कि इस आदरणीय सभा की हमारे साथ सहानुभूति होगी और 
हमें इसकी सहायता प्राप्त होगी ताकि हमारा आंत उस दयनीय दशा को ग्राप्त न हो। 
में चाहता हूं कि मि० जिन्ना और लीग के मेम्बर यहां उपस्थित हों और मेरी इच्छा 
है कि वे हिन्दम्तान का विधान बनाने में हाथ बटाये । में उनसे व दूसरे सभी लोगों 
से आशा करता हूं कि वे न्याय करेंगे। में उनसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
चाहता कि वे सज्ननों का व्यवहार करें और न्याय करें | हर कोई जानता है कि 
हमको वलप वेक :स स्थिति में रखता अम्याय हे जो कि श्रीमान सम्राट की सरकार 
की हाल को व्यास्या से हमारे सामने उपस्थित है। हमार। प्रांत एक स्वाधीन प्रांत 
हैँ और दह एक गेरमुस्लिस प्रांत हे। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिये 
क्यों मजबुर किया जा रहा है जो आसाम को बहुमत से हरा सकता है और क्त्रिम 
बहुसंख्यकों की इच्छानुसार विधान बना सकता है। श्रीमान, यह कहा जा सकता 
हूँ कि इससे तुरंत ही ब्रिटिश सरकार और इस विधान-परिपद्‌ के बीच कलह 
उठ खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं हे। किसी महाशय ने कहा था कि मई १६ की 
घोषणा की परिधि के बाहर जाना और दूसरी व्याख्या करना क्रांतिकारी होगा। इस 


लद्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [९ 


विधान-परिषद का इस तरह का रुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा 
विश्वास है कि हम लोग मेंत्री का रुख दिखा सकते हैं ।हम ब्रिटिश सरकार से 
कहेंगे * आपने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौता करने के लिये जो प्रयत्न 
किये उनके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी 
सलाह दी हैं ओर आपने बहुत अच्छी सिफारिशें भी की हैं लंकिन जब कभी 
हम यह समझे कि आपकी किसी सिफारिश को अज्ञरश: प्रयोग में लाना 
अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण है तो जिम्मेदार लोग होते हुए हमें इसकी 
स्वतंत्रता होगी कि हम उसकी परिधि के बाहर चले जायें। हम एक ऐसा विधान 
बनायेगे जिसमें सभो अल्पसंख्यकों के प्रति न्‍्याथ होगा ओर किसी भी जाति की 
जपेक्षा नहीं की जायेगी | यदि मुस्लिम लीग के मम्वर सहयोग करेंगे तो हम उनका 
हृदय से स्वागत करेंगे । जब हम विधान बना छुकेंग तो सार हिन्दुस्तान को यह 
देखन का अवसर मिलेगा कि इस विधान-परिषद न किस तरह का विधान 
बनाया है। हम आपसे, ब्रिटिश सज्ननों स, ग्राथना करते हैं कि आप पालियामेंट में 
ऐसे साषण न दें जिनसे यह अकट हो कि हिन्दुस्तान में क्रांतिकारी कायणाही हो रही 
है। कृपा करके जब तक हम अपना कास खत्म न कर लें हमारे साथ सहयाग 
कीजिये और तब उस पर अपना निणेय दीजिये ” | तभी ब्रिटिश सरकार को यह 
देखन का अवसर मिलेगा कि इस असेम्बली न किस तरह का विधान -नाया हैं ! 
तभी वे कह सकते हैं ओर इससे पहले नहीं कह रूकते हैं कि इस विधान- 
परिषद ने किसी जाति या मुसलमानों के प्रति न्याय किया है या अन्याय । हमें 
अवश्य ही इसकी आशा है कि मुम्लिम जाति के लोग यहां आयेगे ओर हिन्द॒स्तान 
का विधान बनाने में योग देंग | सवसे अधिक मुझे इसकी इल्‍छा हैं कि वे लोग 
यहां आये | मुस्लिम लीग के कुछ मेम्बर मेर बढ़े मित्र हैं ७१३ में चाहता हूं कि 
वे लोग यहां आयें और इस असम्बली के साथ सहयोग करें । 

अव में इस प्रस्ताव के दूसर हिस्स पर आता हूं. यानी परा:फफ्क ४ पर, और 
उस पर विचार प्रकट करने के पहले में एक दूसरी जात की ओर ध्यान दिलाना 
चाहता हूं | मरा यह विचार हें कि स्वाघीन प्रांतों में से हर एक प्रांत में ऐसे 
प्रदेश होंगे जो स्वशासित ओर प्रांत स सम्बद्ध होगे | आसाम णेसेग्रांत के 
लिये निस्सन्देह यह आवश्यक होगा | 


अब पेराग्राफ ४ के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पेराप्राफ में स्याय और 
स्वतंत्रता के सम्बन्ध में आदेश है। सबको यह आश्वासन दिया गया है कि 


भ्ण ” भारतोय विदान-परिषद [१८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई०” 
[माननीय रंवरेंड जेः जे? एम निकोल्स राय | न 
उनके प्रति सामाजिक न्याय होंगा और आर्थिक और राजनेतिक ज्षेत्र में भी न्याय 
होगा। गाजनेतिक न्याय का अर्थ निम्सन्देह यह होगा कि हर एक जाति का 
धारासभाओं में और इस देश के शासन-अबन्ध में प्रतिनिधित्व होगा | इसलिये 
क्रिसी जाति को इसका भय ने होना चाहिये कि यह विधान-परिपद उनके हितों की 
रज्ञा नहीं करती । 
इसके अलावा इसमें विचार, भाषा धर्म और पूजा की स्वतंत्रता का उल्लेख 
। इस देश में कुछ दलों ने यह प्रचार किया हे कि जब हिन्दुस्तान में शासन 
हो जायेगा तो कुछ धर्मों के लोगों को अपने धर्मो को फेलाने की खतंत्रता नहीं 
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होगी। यह वालव में मठा प्रचार है । इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषित कर दिया गया 
हैं कि एसा नहीं होगा। हिन्दुस्तान के विधान में इस सम्बंध में आदेश होंगे कि 
सभी धर्मों के अनुयाइयों को स्वतंत्रता हें ओर उन्हें अपने धर्मों को जिस प्रकार 
भी वे चाहें फेलान की स्वतंत्रता हैं। मुझे यह देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई 
है कि इस पेराआफ़ में कानून और सा्वेजनिक नेतिकता को ध्यान में रखते हुए 
मिलने-जुलने और काम करने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। यह आवश्यक हे कि 
सरकार सार्वजनिक नेंतिकता की रक्षा करे और यह भी आवश्यक है कि सदाचार 
को ऊंचा उठाया जाय । सदाचार से राष्ट्र ऊंचा उठता है, लेकिन पाप किसी 
भी जनसमाज के लिय निन्दनीय हैं । 

इस प्रस्ताव की अन्य वातों पर भी में वोलना चाहट्भा हूँ । लेकिन में सममझता हूँ 
कि यह अनावश्यक हैँ। हमार सामने कई कठिनाइयां और रूकावर्ट हैं। 
हिन्दुस्तान इस तरह की कठिनाइयों से अछूता नहीं रह सकता हैं। कैनेडा, 
आस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी जब अपने विधान बंना रहे थे तो उन्हें 
भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन देशों के कुछ भागों ने 
शुरू में विधान बनाने में भाग नहीं लिया; यद्यपि वे बाद को सम्मिलित हो गये । 
यहां हिन्दुस्तान में भी वही बात हो सकती है। हमें विधान-निर्माण का काम करते 
रहना होगा और फिर जब वह दुनिया के सामने और इस देश के सामने रक्खा 
जायगा तभी इसका अवसर होगा कि ब्रिटिश सरकार कहे कि यह विधान उनकी 
घोषणा के अनुसार नहीं बनाया गया है| इसके पहले उन्हें पहले से इसका निणेय 
करने का प्रयास न करना चाहिय कि यह विधान-परिषद क्‍या करेगी और 
ऐसा करके हमारे काम में बाधा न डालनी चाहिये । 


*#सभापति : माननीय मेम्बर ने अपने समय से अधिक समय ले लिया हे 
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लक्ष्य-सन्बन्धी अस्ताव [११ 
*साननीय रवबरेंड जे० जे० एम० निकोल्स राय : में केवल एक बात और कहना 
चाहता हूँ जो मुझे वाइकाउंट साइमन के उस भाषण से सभी है जो उन्होंन लाडेस 
सभा में दिया था।वाइकाउंट साइमन का कहता हैँ कि यदि यह 
विधान-परिषद हिन्दुस्तान के लिय विधान बनाने का काम करती रह तो 
यह हिन्दुस्मान के लिय 'हिन्दराज' की धमकी होगी | इन शब्दों को आज एक अख- 
बार में देखकर मुझे बड़ा आश्चये हुआ। जब में पश्चिमी देशों में था--इ गर्लड 
ओर अमरीका में--तो मैंन यह देखा कि उन देशों मे कुछ लोगों का यह विचार 
था कि हिन्द एक ऐसत मन॒प्य हैं, जो वग-व्यवस्था से जकदा हुआ है और जा गाय 
की पूजा करता हूँ। यदि वाइका्ंट साइसन हिंदुराज की ओर इसी विचार स 
संकेत करते हैं, यानी इस विचार से कि हिन्दुस्तान के लोग वणव्यवस्था चनावे रब्बन 
के लिये और गाय की पूजा करने के लिये मजबर किय जायेंगे, तो उनका विचार 
बिल्कुल गलत हँ। यदि जो लोग यहां सम्मिलित हुए हूँ बे--चाह वे हिन्दू हों 
या मुसलमान ; इसाई हों या किसी दूसर धस के अनुयायी--ग्क ऐसा विधान वनाये- 
जो लोकतंत्रात्मक हो, झिसमें हर एक के प्रति' न्याय हो तो मेरी समझ में नहीं 
आता कि वह विधान “हिन्दू राज! का विधान क्यों कहा जाय | और यदि “हिन्द शब्द 
से हिन्दुस्तान के रहन वाले लोग सममे जाये तो निश्चय ही हमारा विधान हिन्दुस्तान 
के लोगों के लिये होना चाहिय। यही वास्तव म॑ हम चाहते हैं। हम चाहत हैं कि 
हिन्दुस्तान के लोग एक विधान बनायें। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के कुछ लोग 
इस संमय विधान-निर्माण के काये में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं तो वे बाद 
को उसमें सम्मिलित हो जायंगे और में समभता हूं कि एक ऐसा समय आयेगा, 
जब वे सब विधान बनाने के काम में हाथ वटायेंग और हिन्दुस्तान को एक मुल्क 
बनायगे--एक संयक्त देश जिसका कि शासन एक ही प्रजातंत्रात्मक सरकार 
करेगी। मुझे: विश्वास हैँ कि ईश्वर से ग्राथना करने से ये सब रूकाबर्टे दूर हो 
जायेंगी। हमें महात्मा गांधी--अपने बापू जी--का अनुकरंण करना चाहिये और 
ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। हमें ईश्वर से यह प्राथना करनी चाहिये कि 
हमार रास्ते से य सव रुकावर्ट दूर हो जायेँ और यह कि हम एक ऐसा विधान 
बनाने का काम कर सके जो हमार सार देश के लिये कल्याणकारी हो | 
श्री० आर० के० सिधवा : ससापति महोदय, इंडि यन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र 
भारत का विधान बनाने की जो मांग की थी, वह अब पूरी हो गई हैं । 


हम यहां हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये सम्मिलित हुए हैं ओर 
हमें विश्वास हैं कि चाहे मुस्लिस लीग के हमारे मिन्र, ज्ञिनका हम 


कक 


५ब्] भारनोय विधान-प्रिषद [ १८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
[श्री आर० के? सिधवा] 
स्वागत करते हैं और जिनके वारे में इतने वक्ता कह चुके हैं कि उन्हें खेद है कि 
वे उपस्थित नहीं हैं. आये या न आये और चाहे अंग्र जो ने पिछले चार या पांच 
दिनों के बीच कामन्स-सभा और लाडेस-सभा में कितनी ही धमकियां दी हों, हम 
अपना काम करते रहेंगे ओर एक विधान बनायेंगे ओर कोई मजाल नहीं कि वे 
उस प्रयोग में न लाये। यदि अवसर आने पर वे उसे प्रयोग में लाना उचित 
न समझे तो हम जानते हैं कि उसे किस प्रकार प्रयोग में लायेंगे। श्रीमान, यदि 
हिन्दुस्तान से गरोबौ दूर करनी है और इस देश के लोगों को सुखी बनाना हैं तो 
हमारे विधान की इमारत समाजवादी सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी की जानी 
चाहिये और मुमे विश्वास हैँ क्रि जब यह विधान पूरा हो जायेगा तो इसका इस 
देश में व बाहर म्वागत होगा । कई बार अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में बड़ा 
वस्वढ़ा उठाया गया हैं | श्रीमान . इस विधान को बनाने में हर प्रकार की न्‍्यायोचित 
सुरक्षा ओर सभी के हितों पर विचार किया जायगा | लेकिन मेरी समझ में नहीं 
आता कि इस प्रश्न को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है। इस प्रस्ताव में भी पेराग्राफ ३ 
में आप देखेंगे कि विना किसी के कहे हुए हमने किस प्रकार अल्पसंख्यकों के 
हितों की रह्या की है। पेराग्राफ 2 अवशिष्ट अधिकारों के सम्बंध में है, जिसको 
हमने स्वीकार कर लिया हैं और वह इसलिये नहीं कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ऐसा 
चाहता हैं। श्रीमान, जेंसा कि आपको ज्ञात है कई वर्षों से कांग्रेस इस विषय पर 
विचार कर रहो थी और मुस्लिम लींग के लोगों के भय को दुर करने के लिये 
अदम्न सन ४६५० इं० में हमने यह निशुय किया था कि ग्रांतों के अवशिष्ट अधिकार 
: होने चाहिये। हम लोगों में से वहुत से लोगों को आज तक भी यह 
पसंद नहीं हूँ कि ग्रांतों के अवशिष्ट अधिकार हों | हम लोग एक शक्तिशाली केंद्रीय 
सरकार चाहत हैं! यदि इस सभा का या देश का स्वतंत्र रूप से इस बारे में 
मत लिया जाय कि ग्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाये या नहीं तो वे विरोध 
में है ऋपला मत प्रकट करेंगे। किन्तु केबल इसलिये कि हम मुस्लिम लीग के 
कात्पल्कि या वास्तविक भय को दर करना चाहते हैं और हम उनके विचारों 
का आदर करते हैँ, हमन यह स्वीकार कर लिया है कि प्रांतों को अवशिष्ट 
अधिकार दिये जायेंगे। क्‍या में यह पूछ सकता हूं कि अल्पसंख्यकों के 
हितों की रक्षा के लिय कोन आगे बढ़ा ? कांग्रेस और बहुसंख्यक जाति ही ने 
कहा कि आंतों के अवशिष्ट अधिकार होंगे। चाहे लीग के लोग यहां हैं, या 
नहीं हैं, माननीय कांग्रेसियों की हैसियत से हम अपने निश्चय से नहीं डिगेंगे। 


जच््य- सम्बन्धी प्रस्ताव [ ३५३ 


हम पीछे हटना नहीं चाहते चादे मुस्लिम लीग यह प्रतिज्ञा करते समय मौजूद 
रहना पसन्द न करे। अपनी इच्छा के विरूद्ध भी हम अपने निश्चय के अनुसार 
काये करेंगे। यह केवल एक उदाहरण है, बिसे मैं अंग्रेजों के सामने रखना चाहता 
हूँ ताकि उनकी समझ में आ जाय कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने 
के लिये कितने सचेष्ट हें। किन्तु यदि आप अनुचित मांग करें तो बहुसंख्यक 
जाति के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह अल्पसंख्यक जाति हो जाय । प्रांतों 
की सरहदें ठीक करन का हवाला इस पेराप्राफ में ही है। मरी यह पक्की धारणा 
है कि वत्त मान प्रांतों की सरहदें ठीक को जानी चाहिये! आजकल के प्रांत 
बिना सोच विचार के ओर जिस वेमेल ढंग से बनाये गये हैं उसमें तुरंत परिवर्तन 
करने की आवश्यकता हे। सिंध प्रांत का निवासी होने के नात में जानता हं कि 
दस वर्ष पहले जब हमें बंबई प्रांत से अलग किया गया था, तो हमें भारत सरकार 
का २२ करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था | सात बे में हमने वह ऋण चकाया 
इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हं कि अलग होने से हमें क्‍या फायदा 
हुआ है ओर क्या नुकसान, सगर में यह कहूंगा कि यह पराग्राफ मुसलसानों 
की भावनाओं का आदर करते हुए बहुत सोच समझ कर लिखा गया है : ताकि 
सेक्शनों में बेठने के पहले वत्त मान आंतों पर विचार हो सके | यदि हम स्वतंत्र 
होते तो में इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदे तुरंत ही ठीक की जायें 
ओर सरहद ठीक करने को एक समिति त्रंत ही नियुक्त की जाय और उसके चाद 
विधान बनाया जाय। परंतु इस सम्बन्ध में भी हम अपने इस वादे को पूरा 
करना चाहते हैं कि मई १5 को घोयणा के अंतर्गत हम सेकशनों में बंठगे ! 
में इन वातों की ओर इसलिय संकेत कर रहा हूँ कि संसार यह ज्ञान जाय कि 
उस वाधा की ओर ध्यान न देते हुए जो प्रतिदिन कामन्स-सभा ओर लाइस-सभा 
की सलाहों और आज्ञाओं से होती है व उन दष्टतापूर्ण सापणों से होती है. जिन्हें 
अंग्रज़ आज दे रह हैं, हम अपन न्यायोचित कर्तव्य को पालन कर रहे हैं 
हम इस तरह के प्रचार को सदन लहीं कर सक्कतत किसने सूट-मंठ अन्‍्यसंख्यकी रा 


बन 


पट 
आया नो उसका रूख दूसरा था, क्योंकि राजनंतिक बलवे हा रह थे। संना, 


सामुद्विक सेना ओर हवाई सेना न उनके आने के पहले विद्रोह किया था। वह एक 
राजनेतिक चलवा था। श्रीमान, हिन्दुस्तान की ऊंची नौकरियों के लोग अब 
यह सममने लगे हैं कि उनके दिन ढल चुके हैं। वे साम्प्रदायिक कलह से खूब 


सब्ात्न अर सात्रदायक्क कलह का सथ पडा कया हूं' जब अभिनिधि मंडल 


[ श्री आर? के? सिधवा ] | 

फायदा उठा रहे हैं। चूंकि साम्प्रदायिक तनातनी हैं, इसलिये ब्रिटिश मंत्रि-मंडल 
उन बातों पर अमल नहीं करना चाहता जो उसने यहाँ रह कर कही थी। ब्रिटिश 
सरकार ने देंमसे कहां हैं कि यदि हम वाक्यखंड १५ की उनकी व्याख्या 
के अनुसार विधान न वनायेगे तो अल्पसंख्यक जाति उसको स्वीकार करने के 
लिये मजबूर नहीं की जायेगी। में एक अल्प संख्यक जाति का सदस्य हूं, भेरी 
जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और तुलनात्मक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्व 
नहीं हैं । लेकिन उस जाति को, चाहे वह सिर्फ एक लाख पारसियों की हैं; सारा 
संसार जानता हैं। जेंसा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू पृरुषोत्तम- 
दास टंडन ने कहा, पूवेकाल में इस देश मे जो कोई भी आया उसका 
स्वागत किया. गया। १३०० वे पूवे, ज्ेसा कि इतिहास बतलाता है, 
जब हम ईरान से निकाल दिये गये और तीन महीने तक समुद्र 
मे भ्रमण करते रहें, वो सिवाय गुजरात में संजान के जधवा राना के हमें ओर 
किसी ने शरण नहीं दी | हम सब उनके कृतज्ञ हैं। जब से हम यहां रहे हैं, हमें हिन्दू 
जाति से कोई शिकायत नहीं रही है। पारसियों ने राजनीति ओर सामाजिक व 
औद्योगिक कार्यों में प्रमुख भाग लिया है । भारतीय कांग्रेस की जिन लोगों ने 
नींव डाली, उनमें एक महान पुरुष दादासाई नौरोजी भी थे। ( हषेध्वनि ) सन्‌ 
१६०६ ६० में कलकत्ता में सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने “स्वराज 
का शब्द गढ़ा था। जहाज बनाने और कपड़े के धंधों में पारसी अगुआ रहे हैं । 
उन्हीं लोगों ने पहले-पहल खी-शिक्षा का अचार किया ओर अस्पताल इत्यादि जेसी 
सैगती संस्थाएं खोली जिनमें जात-पात का कुछ भी भेद नहीं रक्खा । हाल में 
क्रेवल ३७ वर्ष पहले टाटा परिवार ने लोहे और फौलाद का धंधा ऐसे पंमाने में 
चलाया कि इस समय संसार में उसका दूसरा स्थान है। में यह सब कुछ अपनी 
जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये नहीं कह रहा हूँ : में सिर्फ यह दिखाना चाहता 
हं कि वहुसंस्यक जाति ने हमको कभी नहीं भुलाया और हम भी अपना योग 
देने में पीछे नहीं रहे | अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह को मांग करने के लिये 
अंग्रेजों ने हम पर जोर डाला। हमने इससे इन्कार कर दिया। साधारण 
निर्वाचन-समूह में हमारी जाति के हित सुरक्षित हैं। मुझे एक मिसाल सालूस है. 
जिससे यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार ३० वर्ष पूरे अलग-अलग निर्वाचन-समूह 
बनाने के लिये जोर डाला गया और यह शरारत इसलिये की गईं कि इस देश में 
ज्रिटिश राज बना रहे । सिंध में हमारे यहां स्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में 
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साधारण प्र तनिधित्व था। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था । उस समय के सिंध 
के कमिश्नर ने कुछ मुसलमानों को जुयचाप गवनेमेंट हाउस बुलाया ओर उनसे 
कहा, “आप हमें अलग निवांचन-समूहों के लिये एक प्रार्थनापत्र दीजिये ओर 
इसकी सिफारिश में वम्बई के गवनेर से कर दूँ गा” !इस तरह का प्रतिनिधित्व मंजूर 
कर दिया गया और तब से हमारी सिंघ की स्थुनिसिपलिटी में अलग-अलग 
निर्वाचन समूह हैं। इस प्रकार हमन अपनी आंखों देग्वा हे कि किस तरह अंग्रेजों 
ने एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा करने की दुष्टता की हे। पारसियों 
से कई बार अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये कहा गया। 
हमने इन्कार कर दिया और कहा, “हम अपनी वहुसंख्यक जाति के साथ पूर्णतया 
सरक्षित हैं?। इस असेम्बली में ही वहुसंख्यक जाति की भलमंसाहत को देखिय । 
हम सब लोग उनकी वोटों से चुने गये हैं। क्‍या में यह कह सकता हूं कि जो लोग 
हमारे इच्छित उद्देश्य के विपरीत रहे हैं वे भी वहुसंख्यक जाति द्वारा निर्वाचित 
किये गये हैं| हम किसी को अपना शत्र नहीं सममते, भले हो उसस्ले हमारे विचारों. 
का; हमारी मांग का, विरोध किया हो। मेरा मतलब ऐ“ग्लो-इंडियनों से है । 
ज्ञेकिन हमने उनको भी निर्वाचित किया हे। इस उदारता को हर एक को प्रशंसा 
करनी चाहिये । यदि अंग्रेजों का उद्देश्य पहले की तरह शरारत करना नहीं हैँ तो वे 
किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं ? लेकिन में त्रेटिश सरकार से कहना चाहता हूं 
कि अब वह समय आगया है जब कि उन्हें उस दुष्टतापूर्ण प्रचार स कुछ भी 
सहायता नहीं मिल सकती जो वे जानबूक कर विधान-परिषद्‌ के काम में 
बाधा डालने के लिये कर रहे हैं। हम अपना काम जारी रक्खेंगे, चाहे जितनी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़े और चाहे जितनी रुकावर्टे ब अड़ंगे आये- 
दिन और खास तौर से इस समय लगाये जायं, हम अपना काम करते रहेंगे। 
सर स्टेफोर्ल क्रिप्सया भारत-मंत्री ने मि० जिन्ना से यह नहीं कहा कि 
“आपके कहने पर उस खास वाक़्यखंड की व्याख्या कर दी गई हे और आपको 
पाकिस्तान का प्रचार खत्म कर देना चाहिए" | मंत्रिमंडल ने वहस की ओर जांच 
की और वे इस निरणेय पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान न तो व्यावहारिक है और न 
उसको स्थापित करना ठीक ही है। इसलिए यह सवाल हमेशा के लिये दफना दिया 
गया है | इसके वावज्ञद क्या आपने समि० जिन्ना से एक शब्द भी इस आशय का 
कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में खंतरनाक और जहरीला प्रचार करने के 
लिये भाषण नहीं देने चाहिए । मि० जिन्ना आये दिन संवाददाताओं के सम्मेलनों 


का रतीय विवान-परिवद - [ १८ दिसम्बर सन्‌ १०९४६ 


[श्री आर. के. सिधवा] 
मेँ या अपने बयानों में पाकिस्तान ही की कहानी द॒हराते जाते हैं। इसलिये 
बावजद इसके कि ब्रिटिश अतिनिधि मंडल ने मई १६ के बयान में अपना 
फंसला सना दिया है: हमें यह मालूम नहीं है. कि मि० जिन्ना क्या चाहते हें 


जब तक कि जिटिश सरकार अपना वादा ही पुरा न करना चाहे, उसे 
८८ सजिन्ना से कहना चाहिए कि वे अपना प्रचार खत्म करें, जिसके जहर से लोगों 

दुमाग दधित हो जाते हैं और इस देश में सांप्रदायिक दं होने लगते हैं। 
उससे ऐसा कहने के बदले उसने अल्पसंख्यक जाति को सलाह देन का धृष्टता को 
है । हमारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में वे क्या चाहत हैं ओर उनके दिमाग 
मे क्‍या नाच रहा है | क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को लंदन इसोलिये बुलाया कि हम 
तोग यहां ६ दिसन्वर को सम्मिलित नहीं हो सके ? लेकिन धन्य हैं. हमारे नता ! व॑ 
६£ दिसम्बर को विधान-परिषद को पहली बंठक करने के अपन निश्चय 
पर उटे रहे. ऋवजद इसके कि उसके पहले हफ्ते में पं० जवाहरलाल नहरू को 
इ'गर्लेंड जाना पड़ा | यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे ६ दिसम्बर 
को वापस चले आयेंगे ओर विधान-परिषद के उद्घाटन-उत्सव में सम्मिलित 
होंगे । हमारा कई तरह से विरोध किया गया हें। वे हमारे काम को रोकना 
चाहतें हैं, यह पार्लियामेंट में दिये भाषणों से स्पष्ट हो जाता हैं। एक दिन पहले. : 
हमसे कहा गया--“ आप फेडरल कोट के सामने इस मामले को पेश कर सकते 
# ओर तरंत ही इस पर उसका फेंसला सन सकते हैं” | दूसरे दिन भारतमंत्री' 
कहते हैं-- आप फेडरल कोट के सामने इस मामले को रख सकते हैं, परन्तु यह 
जरूरी नहीं है कि उसका फेंसला हमें मान्य हो” ! क्या इस असेम्बली में हम लोग 
एक बड़ी संख्या में इकट्र नहीं हये हैं ? हम अपना काम करते रहेंगे। चाहे जो 
तो कटिनाई हो. हम उसका सामना करेंगे ओर पहले को तरह हम उसे 
वह यह कि 


दुर करत का 


कोशिश करेंगे | हमने एक बात तो अभी कर दी हैं 


कं 


शी 


वहुसंख्यक जान का एक चहल वा नुकसान नहीं दान दि हूं । हमने पहल भा एसः 
किया है अर उसे फिर करेंगे, ताकि हममें एकता -ंदा हो और हम अंग्रेजों को 
बाहर निकाल सके | हम यह कर संकत है ! द 


मगर में पूछता हूँ कि मुस्लिस लीग क़्यों शरीक नहीं हो रही है ? वे चाहते 
हैं कि अंग्रेज हम से यह कहें कि अगर हम यहां सम्मिलित होकर विधान बना भी 
हुं, तो वे उसे प्रयोग में नहीं लायंगे | उन्हें ऐसा ऋहने दीजिये। हम एक विधान 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव ( १७ 


बनायेंगे और उसे लोगों के सामने रख देंगे ताकि वे उस पर अपना फेसला दे 
सके । इस संसार में कई निष्पक्ष देश भी हैं जिनकी निर्षेत्ष विचार धारा है और 
वे हमारे काये को ठोक तौर से और सच्चे ढंग से जाचेंगे और न्याय करेंगे | सिर्फ 
कमल रोग का रोगी सब कुछ पीला और गलत देखता है। दक्तिणी अफ्रीका के 
झगड़े में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने हमारे न्‍्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया, 
यद्यपि अंग्रेज हमारे विरोधी थे। हमने जिस काम का बोड़ा उठाया है, वह न्याययुक्त 
है ओर हम अपना काम करते रहेंगे और एक ऐसा विधान बनायेंगे जिस पर 
हम गये कर सकेंगे | | (हपेध्वनि) 


*श्री विश्वनाथ दास ( उड़ीसा ): श्रीमान, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की तरफ 
से में इस प्रस्ताव का समथेन करता हूं | माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस 
प्रस्ताव को पेश किया है. वह चार भागों में विभाजित है । पहले भाग में उस लक्ष्य 
का उल्लेख हे जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं; दूसरे भाग में स्वतंत्र भारतीय 
रिपव्लिक के जल, थल और आकाश में अधिकार-क्षेत्र का उल्लेख है; तीसरे 
भाग में यह घोषणा को गई है कि हमारी जो शक्ति है और हमार जो अधिकार 
हैं वह हमें लोगों से प्राप्त हैं। चौथा भाग एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें 
कबाइली और दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है | 


श्रीमानू, किसी भी विधान में इस तरह की आरम्भिक बाते आवश्यक हैं | 
इसलिए यह ठीक नहीं होगा और अनुचित भी होगा कि हम आरंभ में ही इस 
प्रश्न को हल न कर । इस प्रस्ताव का कुछ भी विरोध नहीं है, क्‍योंकि माननीय 
डा० एम० आर०,जयकर ने जो संशोधन पेश किया है, उसका उह्ेश्य सिफ 
यह है कि इस भ्रस्ताव पर एक महीने बाद विचार हो | माननीय सेम्बर यह स्वीकार 
करते हैं कि वे पस्ताव से पूणतया सहमत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक 
महीने के लिये बहस स्थगित करने से क्या फके पड़ेगा। 


' श्रीमान, मेर मित्र डा० अम्वेडकर न बहस में एक अच्छा सुझाव पेश किया 
है। उन्होंन कहा है कि उनको प्रस्ताव के दूसर पंराप्राफों से कोई आपत्ति नहीं 
है, सिवाय इसके कि पेराआफ ३ में 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है। श्रीमान, 
इस सम्बन्ध में मुझे उनसे एक अपील करनी है | यह कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं 
है कि समूहचन्दी' का शब्द छूट गया है क्योंकि प्रस्ताव में 'समूहवन्दी” के विरुद्ध 
कुछ नहीं कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि समूहबंदी का प्रश्न एक खुला 
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[श्री विश्वनाथ दास] 

प्रश्न है। में यहां अपने मित आ० अम्बेडकर को-मंत्रिमंडल की योजना के पेरा- 
पग्राफ १६ (५) का हवाला देता हैँ जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सेक्शन 
ही तय करेंगे कि कोई समूह-विधान वनाया जाय कि नहीं। श्रोसान, हम सब 
जानते हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस सम्बंध में एक दूसरा. 
प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और उनकी 
आलोचना पेराप्राफ १४ (२) में दी हुई है । इस योजना के आधीन यदि ग्रांत 
किसी ऐसी आर्थिक व शासनग्रबंध-सम्बंधी व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं जो' 
बड़े पेमाने सें की जाये, तो वे अगिवाये विषयों के अतिरिक्त स्वेच्छा से कुछ विषय 
केन्द्र को सौंप देंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी के तके का उल्लेख करते हुए मंत्रि- 
मंडल ने अपनी आलोचना की है। उनका कहना है कि केल्द्र में कोई ऐसी प्रवन्ध- 
कारिणी या धारा सभा बनाना बड़ा कठिन होगा, जिसमें कुछ ऐसे मंत्री हों,. 
जिनके जिम्मे अनिवायें विषय हों और जो सारे हिन्दुस्तान के प्रति उत्तरदायी 
हों ओर कुछ ऐसे मंत्री हों जिनके लिम्मे स्वेच्छा से सौपे हुए विषय हों और जो: 
ग्रांतों के प्रति उत्तरदायी हों। श्रीमान, यह आपत्ति करके मंत्रिमंडल ने कार्यकारिणी 
के सुझाव को अलग रख दिया है | छोटे ग्रांतों का यदि केन्द्र पथप्रद्शेन न करे तो" 
उनके लिए उन्नति करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव ही हो जायेगा। इस 
सम्बंध में में 'बी' और “सी सेक्शनों का हंवाला नहीं दे रहा हूं । में सेक्शन (एः 
का हवाला दे रहा हूं जिससे उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास और दूसरे ग्रान्तों का 
सम्बन्ध है । श्रीमान, कांग्रेस ने जब यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्ततन का विभाजन 
भाषाओं के आधार पर किया जाय, तो इसका यह अर्थ दे कि बहुत से छोटे-छोटे 
प्रांत बन जायेगे। उड़ीसा, फेरल, कर्नाटक और दूसरे ऐसे छोटे प्रांतों को अपने 
यहाँ आर्थिक व शासन प्रबन्ध सम्बंधी योजनाओं को बनाने में बड़ी कठिनाई 
पढ़ेगी। इस दशा में यह हो सकता है. कि ये प्रांत सभी सम्बंधित अधिकारों 
को केन्द्र को सौंप देंगे। इसके बाद किसी भी ऐतराज के लिये गँजाइश नहीं रह 
जाती | बाद को सेक्शलों में इस तरह के कई सवाल पेदा हो सकते हैं। यदि 
दरवाजा खुला हुआ है, तो वह ऐसे ही प्रस्तावों के लिये खुला हुआ है, जो बाद को 
पेश किये जा सकते हैं। इन दशाओं सें मेरा विश्वास है कि मेरे साननीय सित्र 
ढडा० अस्बेडकर को इस व्याख्या से संतोष हो जायगा और वे 'समूह” शब्द के: 
छूट जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे। 


२#] .. भारतोय विधान-परिषद (१८ दिसम्बर सलू १९४६ ई० 
[श्री विश्वनाथ दास] ह 
श्रीसान्‌, कंजरवेटिव पार्टी के प्रमुख मेम्बरों ने कहा है कि विधान- 
परिषद्‌ सवणे हिन्दुओं की सभा है । मुझे असज्नता है कि हिन्दुस्तान की अल्प- 
संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों ने इस अनुचित सुझाव का जवाब दे दिया है और 
मुझे आशा है कि अन्पसंख्यकों के दसरे प्रतिनिधि भी इस सुझाव का जवाब देकर 
इसे दफना देंगे, क्योंकि वह इगलेंड व विदेश में प्रचाराथे ही पेश किया गया है। 
श्रीमान , इस महान असम्वली में केवल बहुसंस्यक्र हिन्दुओं के आंतों के हिन्दुओं 
के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं के भी प्रतिनिधि हैं जो 
ऐसे ग्रांतों में रहते हैं, जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहां परिगणित जातियों, 
ईसाइयों, सिक्‍्खों, पारसियों, ऐ'ग्लो-इ डियनों और कबाइली और अंशतः ग्रथक 
क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि हैं । हमार बीच में महान मुस्लिम जाति के भी 
प्रतिनिधि हैं, सिवाय इसके कि यहां मुस्लिम लीग के नेता नहीं 
हैं।इस दशा में यह बहुत ही अनुचित हे और बड़े दुर्भाग्य की 
बात है कि यह महान असेम्वली, जिसमें कि महान भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि 
हैं, सवण हिन्दुओं की सभा कही जाय और विशेषतः यह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट 
को वेदेशिक प्रचार का मंच बनाया जाय। पार्लियामेंट के भाषणों में 
अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। में जानना चाहता हूं कि क्‍या 
कोई ऐसा देश है, जहां अल्पसंख्यक नहीं हैं ? इंगलैंड में भी अल्पसंख्यक हैं। 
क्या वेल्श लोग अल्पसंख्यक नहीं हैँ ? स्काट सी अल्पसंख्यक हैं | वेल्श लोगों 
को जाति और भाषा अंग्रेजों से बिलकुल भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ऐसे 
अल्पसंख्यक हैं. जिनकी भाषा और जाति भिन्न है। सोवियट रूस में भी यही 
हाल है । इस दशा में यह अनुचित है कि इ'गलैंड की कंज़रवेटिव पार्टी के नेता 
इस देश ओर इस विधान-परिषद के विरुद्ध प्रचार करें । यह स्पष्ट हो 
गया है कि मि० जिंज्ञा ओर सि० चर्चिल के बीच अजीब दोस्ती पैदा हो गई है । 
मुझे आश्चय है- कि सि० जिन्ना ऐसे राजनीतिज्ञ कंज़रवेटिवों और विशेषतया 
मि० चचिल के जाल में फंस गये हैं।सब कोई यह जानते हैं और इतिहास 
भी यद बतलाता है कि कंज्षरवेटिव पार्टी ने किस तरह परतंत्र देशों में खास-खास 
लोगों व संस्थाओं से काम निकाला है।इस सूरत में मि० जिन्ना आसानी से 
यह समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह उनसे व मुस्लिम लीग से काम निकाल , 
रहे हैं। यह हमें भी देखना है कि कौन किसको किस हद तक काम में लाता है। 
इस आशा करते ईं कि आगे चलकर मि० जिन्ना की समर में सब कुछ 
आ जायगा ओर कंज़रवेटिवों को ही मुंह की खानी पड़ेगी। 


री 


ह््य-सम्बन्धी प्रस्ताव [२५ 


*साननीय पंडित हृदयनाथ कंजरू : सभापति महोदय, इस सभा में 
दिय हुए कुछ भाषणों से मालूम होता है कि कुछ वक्ताओं ने यह 
समझा है. कि जो संशाधन इस सभा में पश किया गया है, वह विरोध की भावना 
से किया गया है। मेरा विचार है कि उसका उह श्य इस सभा के कास में बाधा 
डालना नहीं हू, वल्कि उसमें सहलियत पेदा करना है | उसका 5४ श्य यह है कि 
ऐसा वातावरण बनाया जाय, जिससे हम जल्दी ही और आसानी से उस महान लक्ष्य 
की समझ सके जिसे हमने अपने सामने रक्सखा है। में समझता हूं कि मेरा यह 
कहना गलत न होगा कि इस सभा के हर भाग में ऐंस लोग हैं जिन्हे दा जयकर के 
संशोधन से सहानुभूति है। किसी भी पक्तपात रहित आदमी को यही बात विश्वास 
दिलाने के लिय काफी है कि इस संशोधन का 5 श्य यह नहीं है कि हमार 
रास्ते में रोड़ अठकाये जाय॑, किन्तु ऐसा रास्ता दिखाना है जो निश्चय ही सफलता 
की ओर ले जाय | में तो यहां तक कहता हूं कि यदि अखबारों की यह खबर ठीक है 
कि असेम्बली की अगली बेठक जनवरी के आखीर तक होगी, तो इससे यह प्रकट 
होता है कि यह सभा सममती है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय मनोवेज्लानिक 
कारणों से कुछ काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये। ऐसा करन से उन 
सबों को जिनके हितों पर इन निर्णेयों का असर पड़ता है; यह्‌ आश्वासन सिलता 
है कि इन नतीजों पर पहुँचने के पहले उन्हें भी अपने विचार प्रकट करने 
का अवसर मिलेगा। में उन सत्रकों जिन्होंने यह तय किया है. बधाई देता हूँ। 
यह हमने समझदारी का काम किया है कि हमने हिन्दुस्तान के लोगों के हर वबग 
को यह महसूस करा दिया है क्वि हम किसी पार्टी या जाति को अपना मत 
मानने के लिय मजबूर नहीं कराना चाहते ओर यह कि हम आपस में 
वाद-विवाद करके ही ऐस निणेय करेंगे, जिनका उर्द श्य हिन्दस्तान को खत 


न्छ् 
रू कक 


बनाना ओ २अल्पसंख्यकों ओर पिछड़े हुए बर्गों के अधिकारों की रक्षा करना 
होगा । इस संशोधन का भी वहीं हहोष्य है. जो कि उस सिणेय को करने 
वालों का है, जिसका हवाला मेंने दिया है। यह केचल उस सर के लिये तक रखता 
है, जिसका जिक्र सर राधाकृष्णन ने अपने ओनतरवी भाषण मे किया ओर जिसके 
बार में उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की यह विलक्षणता थी। 


श्रीमान, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कल हम लोगों से यह सबाल किया था 
कि यदि इस संशोधन में प्रकट किये हुए विचारों को यह सभा स्वीकार कर ले, तो 
क्या बहुत काल तक भी यह सभा कुछ काम कर पायेगी १ मिसाल के तौर पर में 


२२ ] भारनोय विधान-परिषद | श्य दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई७ 


[ मानवीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू ] न 
पूछता हूँ कि जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान वनाने में हिस्सा न 


ले, तो क्‍या यह सभा कुछ कर सकेगी ? में नहीं समझता कि इस आपत्ति में कुछ 
बल है। यदि इस सभाके सामने जो अस्ताव रक्खा गया है, उसके उहं श्य को प्राप्त 
करना है, वो यह स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ संघ की विधान-परिषद्‌ द्वारा 
ही प्राप्त हो सकता दे जो कि संघ के लिय विधान बनायेगी। 


यह श्रस्ताव सेक्शन-कमेटियों को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उनकी बेठके 
भी अग्रेल या मई से पहले मुश्किल से हो सकेंगी। जो भी सूरत हो, संघ की 
विधान-परिषद ही वह मुख्य संस्था है, जिसका सागे प्रदर्शन इस ग्स्ताव 
' के आदेशों से होगा और उसकी बेंठक सेक्शन-कमेटियों का काम खत्म होने पर 
हो होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प॑ं० जवाहरलाल नेहरू के पस्ताव पर बहस 
स्थगित करने से इस सभा के काम में बिल्कुल भी देर नहीं होगी । चूंकि उसका 
मुख्य उर््श्य संघ की विधान-परिषद को विचार-विनिमय में रास्ता 
दिखाना हैं। इसलिये यदि थोड़े समय के लिये उस पर बहस न की जाय तो कोई 
नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन वर्गों को जिनके हितों पर प्रभाव पड़ता है, अपने 
विचार प्रकट करने का अवसर मिल जायगा। रियासतों के कुछ ग्रतिनिधियों ने 
इस असेम्बली द्वारा इस अस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार किये जाने पर आपत्ति की 
है। उनके विचार ठीक हों या गलत, इससे हमें कोई मतलब नहीं है । हमें केवल 
इसकी ओर ध्यान देना चाहिये कि ग्रदि इस ग्रस्ताव को तुरंत पास कर दिया जाय, 
तो हमारा यह फेसला सिर्फ एक तरफ का फेसला होगा। इस प्रस्ताव के उद्देश्यों 
का समन करने के लिये इस सभा के पास बाद को काफी वक्त होगा | इस तरह 
का सय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस ग्रस्ताव को स्थगित करने से - 
उसका सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मेरा अपना यह विचार है कि कुछ 
देर करने से हमें इस- महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अधिक बल प्राप्त 
हो जायगा | 


श्रीमान, एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे कल डा० श्यासा प्रसाद मुकर्जी 
ने हमारे सासने रक्खा था। उन्होंने हमसे पूछा था कि कया हमें यह स्थिति 
स्वीकार हैं कि जब तक मुस्लिस लीग इस असेम्बली के काम में हाथ बटाने के 
लिये राजी न हो(जाय, यहां कुछ भी काम न किया जायगा ९ में सममता हूँ कि जो 
संशोधन पेश किया गया है, उसका विरोध मुख्यतः उसी भावना से किया गया है, 
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जिसे डा८ श्यामा प्रसाद म॒र्क्जी न प्रकट किया है वह यह है कि इस प्रस्ताव पर 
विचार स्थगित करने से इस सभा का काम रूक जायेगा | डा० मुकर्जी ने जोरदार 

शब्दों में डा० जयकर से पुछा कि यदि वे इस तरह के विचारों के हैं, तो उन्होंने 
इस समय विधान-परिषद में भाग छेना स्वीकार ही क्यों किया ९ श्रीमान, 
सेरा विचार है कि उन लोगों की गय मानना जो कि यह चाहते थे कि इस 
 असेम्बली का उद्घाटन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय, बढ़ी 
नासमभी का काम होता । मेरी गय में वायसराय को इसके लिये मजदूर करके कि 
इस असेम्बली की वेठक पर्वनिश्चित तिथि के अनुसार हो; हमने एक बड़ी मंजिल 
तय कर ली है । यदि असेम्ब॒ली का उद्घाटन न होता, तो उसका भविष्य अधिकारियों 
की स्वेच्छा पर निर्भर रहता। लेकिन अब वह वायसरगय या जत्रिटिश सरकार की 
स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। यह अब इस सभा पर, श्रीमान . आप पर निर्भर है कि 
इस सभा फी बेठक कब हो और यहां का काम किस ग्रकार समाप्त किया जाय । 
जहां तक श्रीमान, इस प्रश्न का सम्बंध है कि मुसलमानों की अनुपस्थिति में यह्‌ 
असेम्बली कुछ कर सकती है या नहीं, में इस विषय पर संक्षेप में बोलेगा। 
कई एक वक्ताओं का यह मत है कि थदि इस प्रस्ताव पर जो बहस हो. उसमें 
हिस्सा लेने के बारे में हम मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का अधिकार मान लें, 
तो हम उनके हाथ में इस असेम्बली का काम रोकने के लिय पूरी ताकत दें दंग । 
मेरी राय में इससे यह प्रकट होता है. कि वर्त्त मान स्थिति गलत तरीके से सममी 
गई है। कामन्स-सभा और लाडस-सभा में ज्विटिश सरकार के वक्ताओं ने जो 
भाषण दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि त्रिटिश सरकार यह चाहती है कि परंतीय 
विधानों और समूहों को बनाने में जो तरीका काम सें लाया जाय उसके सम्बन्ध 
में समकीता होना चाहिय | केवल ५६ सई के बयान के पंराप्राफ १६ की जो 
व्याख्या की गई है वही विचारणीय है। मेरे विचार मे यह मामला तुरत ही 
फेडरल कोर्ट के सामने रक्खा जायगा : इसलिये में आशा करता हूं कि विधान- 
परिषद में आने के लिय मुस्लिम लग के लिय तुरंत हा रास्ता खुल जायगा। 
लेकिन यदि लीग इसी कारण से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से भी इस असेम्बलो 
में नहीं आ रही है ओर यदि सेक्शन-कमेटियों में जो तरीका काम में लाया 
जायेगा उसके बारे में समझौता होने के बाद भी लीग के प्रतिनिधि यहां नहीं 
आते हैं, तो मेरी राय में उनको यह कहने का अधिकार नहीं होग। कि इस 
असेम्बल्ली की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिय म्थगित कर दी जाय । 


६७ भारतीय विधास-परिवद /$८ दिसम्बर सस्‌ १०१६ ई८- 
.[ माननीय पंडित हृदयनाथ कुँजरू | मं 
मंत्रिमंडल ने ६ दिसम्बर को जो बयान दिया, उसके आखिरी पंराप्राफ से 
बहुत अम पैदा हो गया है । आजकल जेसी राजनेतिक स्थिति है उसमें ने लोग जिन 
के द्वित में यह है कि इस असेम्वलों का काम ठीक ढंग से न चले, इससे -फायदा 
उठा सकते हैं। लेकिन सब दार्तों को देखते हुए मेरी राय में जो भाषण कामन्स- 
सभा और लाइस-सभा में दिय गये हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता है कि लेबर 
गवर्भमंट की नोयन ठोक नहीं हैं। यदि मुसलमान किसी ऐसी शत्तें पर अड्ते हैं 
कि जिसका जिक्र १६ मई के बयान में नहीं है, तो जेसा कि सरदार वल्‍लभ भाई 
पटेल ने कहा है, हमें इस पर सहमत नहीं होना चाहिय। हमसे यह स्थिति स्वीकार 
नहीं है कि किसी पार्टी की हठधर्मी से हमारा काम असफल हो | हम उसकी सभी 
उचित मांगों पर विचार करने के लिये तेयार हैं ; लेकिन हम किसी भी सूरत में 
इस पर राजी नहीं हो सकते कि वह इस असेम्बली के भाग्य का निणेय करे । 
यदि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम ब्रिटिश सरकार को मिं० एटली के 
इस वायदे की याद दिलाने के लिये तेयार हैं कि अल्पसंख्यकों को देश की उन्नति 
रोकने का ऋधिकार नहीं होगा । भारत-मंत्री ने भी इस वादे को दुह्रराया हैं। इस- 
लिये हमें इसका भय न होना चाहिये कि १६ मई के बयान के पेराप्राफ १६ की 
व्याख्या के सम्बन्ध में समभोता होने के बाद भी यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि 
इस असेम्बली में नहीं आते, तो उन्हें अपनी हठधर्मी से इस असेम्बली का काम 
रोकने दिया जायगा । श्रीमान, इन कारणों से जो संशोधन पेश किया गया है, उसका 
में हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन मेरे समर्थन से यह न समझा जाय कि मैं 
१६ सई के बयान के उस वाक्यखंड से सहमत हूं जिसमें समूहबन्दी का उल्लेख हे। 
मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी प्रांत को किसी समूह में जाने के लिये 
सजबूर किया जाय । मेरी राय में विशेषटः आसाम को इसके लिये मजबूर 
करना कि वह बंगाल के साथ मिलकर एक ही सरकार वनाये, चाहे वह किसी भी 
काम के लिये हो, किसी प्रकार सी ठीक नहीं कहा जासकता | नोआखाली में जो कुछ 
हुआ और उसके फलस्वरूप विहार में हाल सें जोशोचनीय घटनायें घटित हुई', उनको 
देखने हुए आसाम के लोगों को ओर भी अधिक भय हो गया है और यह स्वाभाविक 
ही है । लेकिन समूहबन्दी, जेसा कि मंत्रिमंडल उस दिन से ही कहता रहा जब कि 
उन्होंने अपना बयान निकाला, उनकी योजना का आवश्यक अंग है। वे कहते हैं कि 
इस बारे में समझीता हुए विना इस असेम्वली को वह नेतिक अधिकार प्राप्त नहीं 
होगा, जो अन्यथा इस प्रकार की सभ। को होता हमारी दृष्टि में यह संतोषजनक स्थिति 
नहीं है. लेकिन बाद को जब सेक्शन-कमेटियों की रिपोर्ट हमारे सामने आ जायेंगी, 
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तो हम उन प्रांतों के दिष्य में दिचार कर सर्वेगे, जो 5.पनी इच्छा के विरुद्ध किसी 
समूह के मेम्बर होने के लिये मजबूर किय जाय॑। श्रीमान, मैं पूरे जोर से कहना 
चाहता हूँ कि ज्विटिश सरकार का इस वात पर अड्ना कि ऐसे प्रांत भी समूहों में 
जाने के लिये मजबूर किये जाय॑, जो उनमें नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल अनचित 
है। परन्तु जुंसा कि में पहल कह ऊका हूं कि सेक्शन-कमेटियां और बाद में संघ की 
विधान-परिषद्‌ जिस रूप में विधान को हमारे सामने रकक्‍्खेगी, उस पर विचार 
करने के लिये हमारे पास काफी समय होगा । 


इस समय श्रीसान, हमें सिफे इस प्रश्न पर विचार करना है कि आया इस 
प्रस्ताव पर तुरन्त ही बहस शुरू कर दी जाय, या उसे स्थगित करन से कोई हानि तो 
नहीं होगी। मेंने यह बताया है कि यदि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की वहस में सम्मि- 
लित होने के लिये मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये रुक जाय॑, 
तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। यदि हम इस गस्ताव को पास भी करदे. तो 
बाद में इन प्रतिनिधियों के यह कहने पर कि इस प्रस्ताव के पास करने से 
जिन बुनियादी प्रश्नों का असेम्ःली ने समर्थन कर दिया है, उन पर फिर विचार 
होना चाहिए। क्या हममें उनसे यह कहने के लिये नेतिक बल होगा कि हम ऐसा 
नहीं कर सकते ९ श्रीमान्‌, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो 
मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की प्राथना को अस्वीकार 
करने के लिये हमारा हृदय समथ न होगा । 


श्रामान, में एक ही शब्द और कहूंगा | हिन्दुस्तान में और इक्कैंड में दोनों 
जगद्ट हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं | अब भी लाड लिनलिथगो जेसे लोग 
सोजूद हैं, जिनका विचार है कि जिटिश अधिकार का हिन्दुस्तान में फिर प्रयोग 
किया जा सकता है। उनको एक श्रम हो गया है, जो बहुत खतरनाक है| यदि इछ्चलेड . 
का पथ-प्रदशन ऐसे लोग करें, तो बहां ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायगी जेसी कि 
पिछले २४ वर्षों में कभी भी पेदा नहीं हुई थी। कुछ समय तक वह भले ही 
हिन्दुस्तान को बलपूर्वेक दबाये रहें, लेकिन वह यहां एक दिन के लिये भी शासन नहीं 
कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि लेबर गवनेमेंट इसको समझो है और वह इसके 
लिये तेयार नहीं हें कि वह मिं० चचिल और लाडे लिनलिथगो ऐसे लोगों की 
ओर लाडे साइमन ऐसे लोगों की भी सलाह माने, जो वास्तव में कंजरवेटिव हैं लेकिन 
उन्होंने लिबरलों का वेष रख लिया है। फिर भी श्रीमान्‌, हमारे सामने जो आंतरिक 
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ओर वाह्य कठिनाइयां हैं और जिनको हसें दूर करना हैं, उन्हें देखते हुए हमें समझ- 
बूककर इस तरह काम करना चाहिये कि इस सभा का नेतिक मान वढ़े।इस 
देश में ही नहीं, वल्कि इगलेंड में भी हमारे बहुत से मित्र हैं। हमें इस तरह काम 
शुरू करना चाहिये जिससे उनका वल बढ़े। हमें यह सोचना नहीं चाहिये कि १६ 
मई के बयान की शर्तों के आधीन हमें कया करने का अधिकार है। हमें यह सोचना 
चाहिये की इस महत्वपूर्ण अबसर पर हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिये जो हमारे 
हित में हों । हम यह सोच सकते हैं कि हमें प॑० जवाहरलाल नेहरू का गस्ताव 
पास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने 
से असंतोष और अशांति ही बढ़े, जिसका अंत करना हमारा उद्देश्य है, तो उनको 
अयोग में लाने से क्‍या फ़ायदा ? इसलिये श्रीमान, में आशा करता हूँ कि हम इस 
तरह कास करे कि हिन्दुस्तान, सभी वर्गों के लोगों की सम्मति से और यदि 
दुभाग्य से यह सम्भव न है।, तो उन सब लोगों की सम्मति से जो यह स्वीकार 
करते हैं कि इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अधिकार है, तेजी से 
उस लक्ष्य की ओर बढ़ंगा, जिसको हमने अपने साभने रक्खा है--यानी स्वतंत्रता 
ओर एकता की ओर | (हे ध्वनि) 


माननीय दीवान वहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास: जनरल): 
सभापति महोदय, में इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आगे बढ़ा हूं 


ओर कहूंगा कि में इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत 
से इसका अनुरोध करूँ कि इस प्रस्ताव पर वाद-बिवाद इन्हीं बेठकों - 
में खत्म हो जाना चाहिए (हपे ध्वनि) श्रीमान्‌, मैं डा० जयकर और पं० केजरू 
का बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने इस संशोधन पर कि जब तक मुस्लिस लीग 
ओर देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित न हो जायं, इस बहस को स्थगित कर 
देना चाहिये। जो कुछ कहा है, उस पर मैंने बड़ी सावधानी से विचार किया हैं। इस 
बहस के स्थगित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मेरी एक ही शिकायत हैं । श्रीमान, मेरी 
राय में इसमें कल्पना का असाव है। मैं यह अपने मि्रों का अनादर करने के लिये 
नहीं कह रहा हूँ। इसमें कल्पना का अभाव है यह में इसलिये कह रहा हूं कि इसमें 
इसको उपेत्षा हें कि हमने इस समय एक महान कार्य का बीड़ा उठाया है 
ओर यह आवश्यक है कि हम अपने देश को ओर संसार को यह समझा दें कि 
हम वास्तव सें कुछ कास कर दिखाना चाहते हें। 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [२७ 


अब श्रीमान, मुख्य प्रस्ताव फो देखिये; यह उन उहं श्यों की ओर संकेत करता 
है, जिनको विधान वनाते समय हमें अपने सामन रखना है। क्‍या इस तरह का 
प्रस्ताव तब तक स्थगित कर दिया जाय जब तक कि हम असेम्बली का कास लग- 
भग पूरा ही न कर ले ९ मेरे विचार में श्रीमान्‌, बदूस स्थगित करने के अस्ताव का 
यही पूरा-पूरा जवाब है। इस संशोधन के प्रस्तावक व समर्थकों ने मुख्य ग्रस्ताव पर 
बहस स्थगित करने के लिये कारण बताये हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि 
प्रस्ताव में कोई सी ऐसी बात नहीं है, जिससे वे सहमत नहीं हैं। श्रीमान्‌, में उनसे 
अपील करता हूं कि यदि उनका इस प्रस्ताव पर विश्वास है, तो उनको इसे इस 
सभा का असली काम शुरू होने के पहले इन्हीं बेठकों में पास कर देना चाहिये 
आओर उसे उस समय के लिये स्थगित न करना चाहिये जब कि हम सब कुछ काम 
खत्म कर चुकेंगे। में जानता हूं कि डा० जयकर ने अपने भाषण के अंत में यह 
सुझाव पेश किया कि इस गस्ताव पर बहस लगभग एक महीने के लिय स्थांगेत 
कर दी जाय, क्योंकि उनका विचार हैं कि उस समय तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि 
हमारे साथ सम्मिलित हो जायेगे | लेकिन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के वारे 
में हमें क्या कहना है ९ देशी रियासतों के प्रतिनिधि शुरू में इस असेम्बली में 
नहीं आये हैं | यद्यपि इसका दोष इस असेम्बली पर नहीं है और में समझता हूं कि 
उन्हें यहां आने का हक है। लेकिन यहां का कार्यक्रम इस तरह रक्‍्खा गया हे कि 
वे विधान-परिषद की आखिरी बेठकों में ही आ सकते हैं । क्‍या हम 
उनके लिये रुके रहें ? वास्तव में इस सभा के बाहर इस प्रस्ताव पर जिन लोगों ने 
'सब से अधिक आपत्ति की है, वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि ही हैं । 


अब जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, क्‍या इस प्रस्ताव 
पर विचार करके हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं ? हम इस समय जो कुछ 
कर रहे हैं, उस पर उनको सिर्फ यह एतराज है कि समूहंवन्दी के वाक्यखंड की 
उन्होंने दूसरी व्याख्या की है | लेकिन हम इस समय समूहबन्दी पर बहस नहीं कर 
रहे हैं।हम एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो यह बतलाता है कि हमारे 
कार्य का उ्दं श्य क्या है। इस विषय के बारे में उनको यह हक है कि वे इस बहस 
में शरीक हों। यहां आने में और अपनी जगहों में बेठने में और अपना महत्वपूरों 
काम करने के पहले शुरू की बातों पर हमारे साथ बहस करने में उनको क्या 
आपत्ति है? जब यह असेम्बली अपनी पहली बेठक खत्म करके सेक्शनों में 
विभाजित होने का अस्ताव करेगी उसी समय वे अपनी मुख्य आपत्ति इस सभा 
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के सामने रख सकते हैं ओर श्रोमान., जेसा कि में एक क्षण में बताऊँगा, वे उस 
समय चाहे जो सवाल भी उठाना चाहें उन्हें उठा सकते हैं | (बाह-वाह) 


अब श्रीमान, इस महीने की 5 तारीख को श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार ने जो 
बयान दिया है, उससे समूहबन्दी का अश्न एक नये स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन 
में उनके वयात के ओचित्य पर विचार नहीं करू गा। में सिफे यह कहूँगा कि जब 
बाद-विवाद इस हृद तक 7हुँच गया है, तो यह बड़े आश्चयं की बात है कि श्रीमान्‌ 
सम्राद की सरकार के ऐसे प्रतिप्रि] अधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया है। 
बह बयान चाहे जेसा भी हो, में उसके औचित्य पर विचार नहीं करना चाहता। 
अच हमें यह देखना हे कि उस वयान से हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं। 
श्रीमान, सम्राट की सरकार ने कहा है क्रि मंत्रिमंडल की योजना की उनकी 
व्याख्या और मुस्लिम लीग की व्याख्या में अंतर नहीं है | लेकिन उनका कहना 
हे--“चूं कि आप इस सम्बंध में सहमत हैं कि यह सासला फेडरल कोट के सामने 
रक्खा जाय या चंकि आप कहते हैँ कि विधान-परिषद्‌ उसे फेडरल कोट के 
सामने रक्खेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं” | इसके अलावा लाडे पेथिक लार्स ने 
कल जो बयान दिया, उसमें उन्होंने इस विषय को सीमित कर दिया है। उसमें उन्होंने 
कद्दा हैं कि “यदि फेडरल कोर्ट से भी अपील करें तो भी श्रीमान, सम्राट की सरकार 
अपनी जगह से एक इच भी नहीं हटेगी” | अब श्रीमान्‌, स्थिति क्‍या है ? अगर 
हम फेडरल कोट के सामने इस मामले को रखते हैं और वह अपना फेसला 
कांपस के पक्ष में देती हे, तो मुस्लिम लीग ने निश्चित रूप से यह कह दिया है 
कि वह उसे सान्‍्य नहीं होगा। श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार कहती है कि इस 
सम्बंध में उनकी जो धारणा है उसे वे बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं । 
निस्सन्देह मेरी राय में - श्रीमान सम्राट की सरकार के अधिकार में यह नहीं है कि 
वह फेडरल कोट के निर्णय को माने या न साने । यह बात उनके हाथ में बिल्कुल 
भी नहीं हैं। विधान-परिपद यदि इस सामले को फेडरल कोर्ट के सामने रक्‍्खे, 
तो ऐसा करने के पहले यह्‌ उसी के अधिकार में है कि वह कहे कि फेडरल 
कोट का निग्शेय उसको मान्य होगा । तब क्या होगा ? यदि हम थोड़ी देर के लिए 
मान ले कि फेडरल कोर्ट की राय वही होती है जो कि श्रीसान्‌ सम्राट की सरकार 
का मत है, तो उन लोगों की स्थिति क्‍या होगी जिनका उससे भिन्न सत है ? उन्होंने 
अलग-अलग प्रांतों को और जातियों को जो बचन दिये हैं, उनको देखते हुए वे 
सिफ यही कर सकते हैं कि इस असेम्बली से कहें कि पेराग्राफ १६ को इस प्रकार 
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संशोधित किया जाय कि उसमें उनका मत अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाय । जेसा 
लाडेस-सभा में भारतमंत्री ने कहा है कि सबसे अधिक कठिनाई यह तय करने 
में पड़ेगी कि सेक्शनों में किस तरह वोट ली जाय। यदि पेराग्राफ १६ (५) को 
उसी तरह रहने दिया जाय, तो इस पर अवश्य विवाद हो सकता है कि उस वाक्य- 
खंड के शब्दों में संशोधन न होने पर व्यक्तिगत रूप से वोट ली जाय और किसी 
प्रश्न का निणय सीधे-सीध बहुमत से हो | यह निससंदेह एक विवादस्रेंस्स विषय है। 
यदि हम चाहें कि शआ्रांतों के आधार पर वोट ली जाय, तो यह आवश्यक है कि हम 
उस वाक्यखंड में संशोधन करे और मेरे विचार में यह असेम्बली इस संम्बन्ध में 
प्रस्ताव पेश करके इस प्रकार का संशोधन कर सकती हैँ। कया हम ऐसा करने जा 
रहे हैं ? मेरी राय में श्रीमान्‌, सम्राट की सरकार ने ६ दिसम्बर के बयान में जो 
कुछ कहा है ओर पालियामेंट की सभाओं में उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया हैं, 
ओर जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखते हुए सममद्वारी की बात यही है कि 
इस मामले को फेडरल कोट के सामने न रक्खा जाय, बल्कि एक दूसरी राह ली जाय, 
जिसकी ओर मेंने इशारा किया है; यानी इस विधान-परिषद्‌ में वाक्यखंड 
१६ (४) मे संशोधन करने के लिये इस आशय का एक ग्स्ताव पेश किया जाय 
कि सेक्शनों में जहां तक समूहबन्दी का सम्बन्ध है; वोट आंतों के आधार 
पर ली जाय | " 


*श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त : कृपा करके ऐसे आधथेना के ग्रस्ताव हमारे सामने न 
रखिये । 


*साननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालखामी आयंगर : जिस प्रस्ताव 


के बारे में मेने राय दी है, वह इस असेम्बली में पेश किया जायगा और हम 
उस पर मिर्णय करेंगे । यह सम्भव है ओर इस पर मेरे विचार सें विवाद हो 
सकता है कि मुस्लिम लीग के अतिनिधि यहां आये और यह कहें कि इस 
संशोधन से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठ खड़ी होता है। श्रीमान्‌, 
यदि आप यह निणेय करें कि वह एक बहुत बड़ा सांग्रदायिक प्श्न है, या 
फेडरल कोर्ट की राय लेने के बाद आप यह तय करें कि इससे एक बहुत बड़ा 
सांप्रदायिक प्रश्न पेंदा हो जाता है, तो मुस्लिम लीग को यह कहले की खतंत्रता 
होगी कि दो मुख्य जातियों के बहुमत के बिना आप यह संशोधन स्वीकार नहीं 
कर सकते हैं। में पूछता हूं कि हम ख्सा क्‍यों नहीं करे १ इस इस असेम्बली 
की एक स्थगित बेठक में यानी जनवरी तक इस श्रस्ताव पर विभार करेंगे 


३०] भारतोव विधान-परिषद [१८ दिसम्वर सन्‌ १९४६ इई७ 

. [माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर | 

ओर इस असेम्बली के सभो भेम्वरों को--उनको भी जिन्होंने अपने परिचय-पत्र 
नहीं दिये हैं और रजिस्टर में;हस्ताक्षर नहीं किये हं--यानी मुस्लिम लीग 
के मेम्बरों को उचित रूप से सूचित करेंगे कि हम इस आशय का एक 
प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर विचार करेंगे । इससे उनको इसके लिये [पर्याप्त 
संकेत मिल जायगा कि वे इस असेस्‍्वली में अपनी जगहों .पर आये और 
यदि वे दुसरे पक्ष के प्रस्ताव को अनुचित समर्के तो उसका विरोध करके उसको 
रद कर दें। मेरा यह सुझाव हैं और यह उन लोगों के लिये हे जिन्होंने 
इस सम्बन्ध में निर्णेय करना है। फेडरल कोट के सामने इस मामले को लेजाना 
बिलकुल बेकार है और जहां तक में समझता हूं इससे हमारी कोई भी 
कठिनाइयां दर नहीं होंगी । 

अब जहां तक इस प्रस्ताव पर वहस स्थगित करने का सम्बन्ध है, में उस 
कानूनी पहल से इस पर विचार नहीं करना चाहता, जिसका जिक्र मेरे 
माननीय मित्र डा० जयकर ने अपने भाषण में किया है। में उन दूसरी 
आलोचनाओं पर अपना मत प्रकट करूँ गा, जो इस सभा में की गई हैं। इसके 
पहले में राय देना चाहता हूँ कि १६ मई के बयान की व्याख्या पर विचार 
करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम किसी प्रांतीय कानून के 
आधीन या प्रांतीय धारा-सभाओं के भेम्बरों की हैसियत से अपना कार्ये नहीं कर 
रहे हैं; या पालियामेंट के किसी कानून के आधीन केन्द्रीय धारा सभा के मेम्बरों 
की हेसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हम एक विधान-परिषद्‌ में काम 
कर रहे हेँ ओर यदि उस पत्र में जिसके आधीन हम यहां एकत्रित हुए हैं, 
कुछ वातें नहीं कही गई हैं, तो उनके सम्बन्ध में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं 
है। हमने जिस काय्ने का वीड़ा उठाया हे, उसको पूरा करने के लिये हमें] पूरे 
अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। (वाह वाह) इसको ध्यान में रखते हुए हमें 
इस वयान के विशेष वाक्य-खंडों को आंख गड़ाकर नहीं देखना चाहिये और 
यह नहीं कहना चाहिये--“इस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और उस 
वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और इसलिए जो बातें इन वाक्यखंडों में 
नहीं कही गई हैं, उन्हें हम नहीं कर सकते”। मेरे विचार में जो कुछ सी 
नहीं कहा गया है ओर हमारा काम पूरा करने के लिये जरूरी है, उसे तय करना 
हमारे अधिकार में है। ढ 
इस भ्रस्ताव पर विचार करने के विरोध में जो दूसरी कानूनी बातें उठाई गई 


रच्ुय-सम्यत्धा प्रन्तातर [2१ 
हैं, उनको में उन लोगों के लिये छोड़ देता हूं, जिनको इस बिपय में अधिक अधिकार 
है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा समय रह गया है, उसमें में उन आपत्तियों पर 
बोलना चाहता हूं, जो रियासतों के बारे में को गई हैं। नरेन्द्र मंडल की तरफ 
से सिर्फ तीन मुख्य आपत्तियां लोगों के सामने रक्खी गई हैं। पहली यह है 
कि चंकि रियासतों प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव पर विचार 
होगा ओर वह पास किया जायगा, इसलिये वह आपत्तिजनक है। 
श्रीमानू, इस पर में अपना मत प्रकट कर चुका हूं। दूसरी आपत्ति यह है कि 
“खतंत्र सावेभौम-सत्ता-सम्पन्न) रिपब्लिक” शब्दों का प्रयोग हुआ है । में 
इस विषय में बोल कर आपका समय नहीं लेना चाहता । क्योंकि इस पर दूसरे 
वक्ता बोल चुके हैं। वाक्य खण्ड (४) के विरुद्ध जो तीसरो आपत्ति की गई है, 


उस पर में कुछ अधिक विस्तार से| बोलना चाहता हूं । इस वाक्यखण्ड में 
कहा गया है :-- | 


“जिसमें सा्वेभोम-सत्ता-सम्पन्न खतंत्र भारत, उसके भूभागों और सरकारी 
साधनों को सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे ।” 


एक ग्रतिष्ठित भारतीय ने, जिन्हें मेरे विचार में देशी रियासतों के नरेशों, 
कम से कम कुछ रियासतों के नरेशों की तरफ़ से बोलने का अधिकार है, अपने 
एक बयान में इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं :-- 


“इस प्रकार का सिद्धांत सान्‍्य हो या न हो, लेकिन भारतीय भारत में 
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मान्य है। विशेषतः 
जब हम इसका स्मरण करते हैं कि इड्न्‍रलेंड में भी, जहां तक. 
कानून के सिद्धांत का सम्बन्ध है, वहां सी यह सिद्धांत निमश्।ित 
रूप से प्रयोग में नहीं आता ।” 


कानून के सिद्धांत की दृष्टि से में इस सिद्धांत को कसौटी पर नहीं रखना 
चाहता। में केवल उसके वेधानिक पहलुओं पर विचार कहूँगा । इड्लेंड 
में यह निश्चय ही अविवाद है कि यद्यपि परम्परा से जो सम्राट होता है, वही 
सारे राज्य का अध्यक्ष होता है और कानून की दृष्टि से सारी शक्ति' उसीसे 
ग्राप्त होती है, मगर वास्तविक शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होते हैं। 


अब देशी रियासतों में क्‍या स्थिति है? में केवल दो ऐसे दस्तावेजों 
से उद्धरण दंगा, जिनको. दो प्रमुख रियासतों में' स्थापित की हुईं कमेटियों ने: 


झ्र] भारतीय विधान-परिषद (१८ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
. [माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वासी आयंगर | 
प्रामारिक बताया है। पहला एक ऐसे दस्तावेज से है जो लगभग २४ वर्ष 
पहले मेसूर में प्रकाशित किया गया था| वहां की सुधार की रिपोर्ट में यह कहा 
गया है :-- 
“ऐसे विधान में किसी राज्य के अध्यक्ष को, चाहे वह परस्परा 
स राज्पद पर आरूढद हुआ हो या लोगों द्वारा सभापति 
निर्वाचित किया गया हो, लोगों की सावेभौम-सत्ता का 
प्रतिनिधित्व करने के नाते दो अधिकार प्राप्त हैं; यानी कानून 
के ज्षेत्र में उसे समर्थन करने का अधिकार है, जिसमें कानून 
को रोक लेने का अधिकार भी शामिल है, ओर शासन-अबन्ध 
के ज्ञेत्र में सरकार के संचालकों यानी मंत्रिमण्डल् को पदारूढ़ 
करने या पदच्युत करने का अधिकार है। ये दोनों अधिकार 
किसी उत्तरदायो सरकार के आधीन सीमित राजतंत्र के बेधानिक 
अध्यक्ष के अधिकारों की त॒लना में अधिक ही नहीं है, बल्कि 
. उनके वास्तविक रूपमें प्रयोग में लाये जाते हैं ।” 
अब में हेद्रावाद की एक सुधार कमेटी की रिपोर्ट से उद्धरण देता हूँ :-- 


“इक्लैंड का विधान वहां के दीर्घकालीन इतिहास की देन है और वहां 
के राजा और पालियामेंट के बीच कई शताब्दियों तक घोर 
संघ चलने पर उसका निर्माण हुआ है । वहां दो दलों की 
प्रणाली, जिसको वहां के लोगों की समझौते की भावना और 
उनकी सा्वेभीम-सत्ता की भावना ने बनाये रक्खा है, घर कर 
गई है। लेकिन देशी रियासतों की विलक्षणता यह है कि राज्य 
का अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से लोगों का भ्रत्यक्षतया प्रतिनिधित्व 
करता है ओर इसलिये उनसे उसका सम्बन्ध चुने हुए अस्थायी 
अतिनिधियों की तुलना में अधिक, प्राकृतिक और स्थायी होता है | 
वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि लोगों की 
सावेभीम-सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है । इसलिये ऐसे 
विधान में राज्य के अध्यक्ष को किसी कानून का समर्थन करने 
या उसे रोक लेने का ही अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि 
उसे अपनी भप्रबन्धकारिणी को बनाने या उसे खत्म करने या 


लक्ष्य -सम्बन्धी प्रस्त:त्र 


पर 
ही 
ु 


लोगों की आवश्यकता के अनुसार सरकार के संचालन में रहोत्र ते 
करने का भी विशेषाधिकार ग्राप्र होता है!" 


देशी रियासतों में सावेभोम-सत्ता कहां स्थित हे ? इस सम्बन्ध में ये दो विचार- 
वाराए' एक समान हैं। परम्परा से जो राजा होता है. उसके वारे में यह सममझा 
ज्ञाता है कि उसे लोगों की सावेभीम-सत्ता आ्राप्त हें। व्यवहार में यह देखा गया 
है कि वह कई सूरतों में सावेभोम-सत्ता के अधिकारों को प्रयाग मे लाने में लोगं* 
के हितों की उपच्ता करता है । 


मंत्रिमंडल ने कहा था कि जब विधान-परिपद अपना काम सम्ताप्र कर 
लगी ओर हिन्दुस्तान के लिये एक विधान बन जायगा तो श्रीमान सम्राट की 
सरकार पार्लियामेंट से यह सिफारिश करेगी कि हिन्दुस्तान के लोगों को सर्वोच्च 
अधिकार सॉंपने के लिये जो कार्यवाही भी जरूरी हो. की जतय | बर्चामान दशा 
में सी ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों का एक ही केन्द्र है, जिसको 
ऐसे विषय दिये गये हैं, जो चाहे एक सत्ता हो या संघसत्ता, केन्द्र के हो विषय 
होंगे। मोटे तौर पर भारत की सावेभौम-सत्ता-सम्बन्धी अधिकार गवर्नमेंट ऑफ 
इ'डिया ऐक्ट सन्‌ १६३४ ई० के आदेशों के आधीन श्रीमान सम्राट को प्राप्त हैं ! 
य अधिकार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में भी प्रयोग में लाये जा सकते 
हैं. यद्यपि इनकी सीमा और इनको प्रयोग में लाने का तरीका दोनों जगह भिन्न 
भिन्न है। इसलिये इस देश में ब्रिटेन को जो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं, उनका 
सोंपने का सम्बन्ध सारे भारत से है । इसलिये जब मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान के 
लागों को अधिकार सोपने की बात कही, तो उनके ध्यान में देशी रियासतों के लोग 
भी होंगे। (वाह वाह) इसलिये मंत्रिमंडल के इस वक्तव्य स कि अंग्र जी सत्ता वे. 
हटने पर रियासतें स्वतंत्र हो जायेगी, यह समझना चाहिए कि दशी रियासतों में 
श्रीमान्‌ सम्राट को जो सावेभौम अधिकार प्राप्त हैं, वे उन रियासतों के लोगों को 
सॉंप दिये जायेंगे । 


इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि रियासतों की संधियों और 
सर्वाच्च अवथिकारों के मेमोरेंडम, २० मई सन्‌ १६४६ ई८ के पेराभाफ़ ४ में, जिसमें 
सर्वात्च अधिकारों .को खत्म करने का उल्लेख है, सब जगह सिर्फ देशी रियासतों 
के बार में कहा गया है और केवल शासकों का कहीं भी उल्लेख नहीं है । लेकिन 
रियासतों के शासकों का इस समय तेक यही दावा रहा है कि रियासतों में उनके 
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सार्वभीम ऋषिकार हैं. सिवाय इसके कि वे ब्रिटिश सम्राट की सर्वात्च सत्ता द्वारः 
सीमिन कर दिये गये हैं ' राजनेतिक दृष्टि से उनको ये सीमाए' स्वीकार ही 
करनी पह़ीं। अटिश सम्राट को सर्वोच्च सत्ता का अथ है, एक-सत्ता | दूसर 
शब्दों में इसका अथ है कि कुछ मामलों में ब्िटिश सम्राट के सर्वोच्च और अंतिम 
अधिकार हारा | यह दावा करते समय रियासतों के शासकों ने बराबर इसका 
उपच्षा की है कि वहां के लॉगों के सी सर्वोच्च अधिकार हैं | जिस परिधि में उन्होंन 
अपने सर्वोच्च अधिकार साने हैं, उसमें उनका दावा है कि उनके कानून बनाने 
व विधान वनान के भी अधिकार हैं और यदि कुछ रियासतों के लोग अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा कुछ वेधानिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हैं, तो वे उनको उनके 
शासकों ने उपहार के रूप में दिये हैं । 


अब ग्यासतों के शासकों ओर वहां के लोगों के बीच के ये सम्बन्ध उस 
विचारधारा के अनुरूप नहीं हूं, जा एक ऐसी विधान-परिषद के विधान- 
निर्माण में निहित हैं जो कि लोगों के पअतिनिधियों की सभा है और 
वह भी चूंकि यह समझा गया है कि लोगों को ही विधान बनाने का अधिकार 
है । जब श्रीमान सम्राट मारतीयों को अधिकार सौंपेंगे, तो रियासतों के लोग तथा- 
कथित ब्रिटिश भारत के लोगों के साथ उन अधिकारों को प्रयोग में ला सकेंग, जो 
अखिल भारतीय संघ-सरकार के कत्त व्यों के बारे में होंगे। ग्रांतों के जो कर्तव्य 
होंगे, उनके सम्बन्ध स॑ सर्वोच्च अधिकार प्रांतों के प्रतिनिधियों के और समूहों में यदि 
कोई लोग हों तो उन लोगों के होंगे जिनको कि ग्रांतों ने अपने कर्तव्य 


साप हों: यह काफी स्पष्ट है । 


जिस श्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है, उसके अनुसार केन्द्र को जो 
अधिकार नहीं सौंप गये हैं, उनके सम्बन्ध में देशी रियासतों का वही स्थान होगा, 
जो प्रांतीय अधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतों का होगा; यानी बह इस पर जोर देता 

कि सावेभोम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत के भूभाग होने के नाते देशी 
रियासतों को सारी शक्ति ओर अधिकार अपने यहां के लोगों से प्राप्त हैं, जेसे कि 
प्ंतों से यह शक्ति और अधिकार ग्रांतों के लोगों से आप्त हैं। यदि देशी रियासतों 
मे संघ के कत्त व्यों के सम्बन्ध सें अधिकार वहां के लोगों को दिये जाय॑ और 
रियासतों के कत्त व्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के शासकों को दिये जाय॑ 


हैः 


लक्ष्य -सम्बन्धी प्रसतातऋर हि 


तो यह बहुत ही अनियमित कायवाही होगी। विधान-परिपद जब हिन्दुस्तान 
के लिय एक संघ-विधान बनायगी, तो यह आवश्यक होगा कि जिन रियासत के 
लिखित वियवान हें. उन्हें दुहराया जाय और यहीं प्रान्तों के विधानों के सम्बन्ध से 
करना होंगा और जिन रियासतों के लिखित विधान नहीं हैं, उनके लिए नये 
धान बनाने होंगे। यह सम्भव है कि इस काम को इस समय स्थगित कर दिया 
जाय ओर संघ-विधान में इसके लिय आदेश रख दिये जायें कि इस सम्बन्ध में 
कया कार्यवाही की जायगी। 


यदि विधान-परिषद के ;रियासतों के प्रतिनिधि इससे सड्मत हाँ, 
तो संघ-विधान में इसका आश्वासन दिया जा सकता है कि रियासतों की 
प्रादेशिक सीमाये वही रहेंगी, जो इस समय हैं: मगर शत्त यह हे कि बाद को 
नियत तरीके से और रियासतों और दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों की सम्मति से उनकी 
सीमाओं में कोई परिवत्त न न किया जाय । किसी रियासत के विधान में, जिसे 
कि वहां के लोग अपने शासक से मिलकर बनायेंग, रियासत के अध्यक्ष के 
सम्बन्ध में यद् आदेश रक्खा जा सकता है. कि वह उसो बंश का होगा, जिस इस 
समय रियासत में राज्याधिकार है, ओर उसे परम्परागत उत्तराधिकार प्राप्त 
होगा ओर संघ-विधान में यह आदेश रकखा जा सकता है कि यदि किसी रियासत 
के विधान में इस तरह का आदेश हो, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा | यद्यपि 
यह शत्त रखना जरूरी होगा कि किसी रियासत के लिखित विधान के दुहराने में 
या उसके लिए एक नया विधान बनाने में उसका उत्तराधिकार प्राप्त अध्यक्ष 
बंधानिक नरेंश होगा, या निकट भविष्य में हो जायेगा, और वह एक ऐसी प्रबन्ध- 
कारिणी की अध्यक्षता करेगा, जो कि धारासभा के ग्रति उत्तरदायी होगी और उस 
धारासभा के मेम्बर ग्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार चुने जायेंगे। 


अब श्रीमान, प्रस्ताव के वाक्यखंड ४ के आदेशों पर जोर देन के लिये में 
सिफ एक बात ओर कहूंगां। कुछ रियासतों के लिखित विधानोंमें लगभग सभी 
में यह व्यवस्था हैं कि रियासत के सभी भूभागों की सरकार के अधिकार शासक 
के अधिकार हैं और वही उनका उन आदेशों के आधीन प्रयोग कर सकता है, जो 
शासक की आज्ञा से ही विधान में रक्‍्खे गये हैं| शासकों के असीम सा्वेभोौम 
अधिकारों पर जोर डालने के लिये इन विधानों में यह आदेश भी है कि बिना 
विधान ऐक्ट या किसी दसरे ऐक्ट के आशय के विपरीत जाते हुए कानून, प्रवन्‍्ध 


नल जब जे कन 
खा जप उत5 जटलएननएी मन कूल ऑन हलक टयत हर एक 2. ह#»- हु | |. 
क्र का के $ 2 " आ धर हा । रे जज के ्र्ज स्वर भ्न हा हैँ, ९ है] ् 


स्म्म 


[ माननोय दीबान बहादुर सर एन गोपालस्वासी आयंगर ] 

ओर न्याय सम्बन्धी सब अधिकार शासक के हैं ओर हमेशा से रहे हैं और इस 
एक्ट के किसी आदेश स शासक के अयनी सत्ता से कानून बनाने, घोषणा करने, 
आता देने ओर नियम बनाने के अधिकारों पर कोई असर नहीं पढ़गा और 
ने एसा समझा जायगा। रियासतों के विवानों में इस तरह के आदेश सबे-सन्ता- 
सम्पन्न एकतंत्र के सग्नावशप हैं ओर यह आवश्यक हैं कि उनको निकाल दिया जाय, 
ओर उनकी जगह इस आशय का आदेश रक्‍क्खा जाय कि सरकार के सच अधि- 
कारों के सम्बन्ध में, चाह वे कानून और प्रवन्ध के बारे में हों या न्याय के बार 
में, यह समझा जायगा कि वे लोगों से प्राप्त हैँ और यह कि वे रियासत के एसे 
संचालकों द्वारा. जिनमें परम्परागत शासक भी सम्मिलित है, प्रयोग में लाए 
जायेंगे. जिनका लिखित विधान मे उल्लेख होगा और वे उसी सीमा तक ग्रयोग 
मे लाए जायेगे, जहां तक कि उस विधान में इस सम्बन्ध स॑ व्यवस्था हो । 


श्रीमान. में समझता हूं कि में अपना समय खत्म कर चुका हूं। में अधिक 
समय नहीं लेना चाहता ; लेकिन मुझे आशा है कि में यह दिखा सका हं कि इस 
प्रस्ताव के वाक्यखंड ४ मे रियासतों को शामिल करना कितना आवश्यक है। यह 
सच हं कि जब तक इस असंम्बल्लो मे रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि न आयें, 
वे वास्तव में यहां के काम में हाथ नहीं बटा सकने और अपनी रियासतों के लिए 
व भारतीय संघ के लिए भी विधान बनाने में मदर नहीं दे सकते । 


“सभापति : सदा वज चुका है। यह सभा अब कल सुबह ग्यारह बजे तक 
के लिए स्थगित रहगी। 
सके बाद असेम्बलो की बठक ब्ृहस्पतिवार, १६ दिसम्बर, सन्‌ १६०६ ई० के 


| 


ग्यारह बज सुबह तक के लिए स्थगित रही | 
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भारतीय विधान-परिषद्‌ 
बृहस्पतिवार, ता० १६ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


बे माननीय डा० राजेन्द्रप्सादजी की अध्यक्षता में कॉस्टीट्यूशन हाल, नई 
दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे भारतीय विधान-परिषद्‌ की बेठक हुई। 


कार्यक्रम 
# पमापति : कन्न मेंने सदस्यों से यह कहा था कि आज प्रातः काल परिषदू 


के कार्यक्रम के सम्बन्ध में में कुछ निश्चय दे सकूगा। सें इस विषय पर 
विचार करता रहा हूं और कुछ सदस्य मुमसे इस सम्बन्ध में मिले भी हैं। 
जिस काये को हमें करना है वह यह है। हमारे सामने यह प्रस्ताव' है 
जिस पर हम विचार कर रहे हैं । हमें नियम भी स्वीकृत करने हैं । विवादा- 
स्पद विषयों की व्याख्या के लिये फेडरल कोट का एक और प्रश्न है, जिस 
पर परिषद्‌ को अपना मत प्रगट करना है । अन्त में हमें कुछ समितियों का 
चुनाव करना है, जो नियम के अन्तर्गत होंगी । इस प्रकार ये चार बातें हैं, 
४ जिनको इस अधिवेशन में घर जाने से पहिले हमें पूरा करना है। 
नियमों पर लगभग विचार किया जा चुका है और उनको अन्तिम 
रूप दिया जा रहा है । में नियम-कमेटी के सामने उन नियमों को कल ग्रातः 
काल्ल रखने का प्रस्ताव करता हूं और यदि नियम-कमेटी से स्वीकृत होते 
हैं, तो वे परसों अथात्‌ शनिवार को इस परिषद में उपस्थित किये जाय॑ंगे। 
यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो फेडरल कोट से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के 
विषय को हम शनिवार को ले सकते हैं और इसके पश्चात्‌ नियमों को। 
मेरा विचार है कि यह काये लगभग दो दिन लेगा, जो नियसों से आमन्त्रित 
संशोधनों की संख्या पर निर्भर है। इसके पश्चात्‌ हम एक दिन कमेटियां 
नियुक्त करने के लिये दे । इस अकार यदि हम शनिवार, रविवार और 
सोमवार को कार्य करें और यदि सदस्योंमें आत्मनिय्रन्त्रण की भावना हो 
आओर यथा सम्भव कम बोलें और कम समय लें तो सम्भव है कि हम इस 
कार्य को समाप्त कर सकें । यदि हम सोमवार तक समाप्त न कर सके तो 
. हमें बड़े दिन के पश्चात्‌ कार्य करना 'होगा अथोन्‌ इस माह की २५ तारीख 
के पश्चात्‌ कुछ दिन लेने होंगे। २०, २५ और २६ तारीखों की सार्वजनिक 
छुट्टियां हैं. और हम इन तीन दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार 
हम फिर २७ और २८ को तक कर सकते हें | २६ तारीख का रविवार है 
आर ३० तारीख को गुरु गोविन्द सिंहजी के जन्म-दिन के उपलक्त में सिखों 
9 इस चिन्द्र का अथे है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिल्‍्दी रूपान्तर ह्दै। 
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सभापति 

क >> हि है। अतः यदि रविवार को बैठने और शनिवार और सोमवार 
को अधिक परिश्रम करने को सदस्य तत्पर नहीं हैं, तो बड़े दिन के पूबे 
इस कार्य को समाप्त करने की सम्भावना नहीं है । और में दूसरे माह के 
लिए जो कि दूसरे वर्ष में है, इस काय्ये को ले जाना नहीं चाहता । में इसी माह 
में इस कार्य को समाप्त करना चाहता हूं। में इसलिये यह सुझाव रखता 
हूँ कि हम इस कार्यक्रम का पालन करें | हम नियमों पर शनिवार को 
दोपहर बाद तक आरम्भ करें और यदि ईसाई सदस्यों को कोई आपत्ति न 
हो तो हम रविवार को भी बैठे, तब हम सोमवार को समस्त काये समाप्त 
कर सकेंगे । यदि आप २४ तारीख के पश्चात्‌ नहीं बैठना चाहते हैं, तो 
किसी सीमा तक यह काये शीघ्रता से करना होगा; अन्यथा हमें २५ तारीख 
के पश्चात्‌ तब तक बैठना होगा, जब तक कि काये समाप्त न हो । इस 
विषय में यह कठिनाई है जिसको मेंने सदस्यों के सामने उपस्थित किया है 
में यह जानना चाहूंगा कि वे किसे पसन्द करते हैं | में स्वयं यदि सम्भव 

हो सके, तो सोमवार तक इस कार्य को समाप्त करना चाहूगा। 

#अलेक माननीय सदस्य ; यही उत्तम है । 

असमापति $ हम यह आशा करें कि सोमवार को हम काये समाप्त कर 
देगे। सबसे पहले बड़े दिनों के सप्ताह में काये करना ईंसाइयों के लिये 
कठिन होगा। सें आशा करता हूं कि हम शनिवार, रविवार और सोमवार 


को बैठ सकेंगे ओर कार्ये समाप्त कर सकेंगे, अन्यथा हमें बड़े दिन के 
सप्ताह में कार्य करना होगा। 


#श्री एफ०आर०एन्थॉनी (बंगाल: जनरल): यह बिलकुल .असम्भव है। में 
स्वयं जब तक सदस्य बेठें, बैठने को तैयार हूं, परन्तु २६ तारीख के बाद नहीं। 

#माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (यु० पी० ; जनरल) : में आप लोगों की 
सूचना के लिये, जिसमें कि परिषद का.हित है, यह बतलाना चाहता हूँ कि 
युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली की कसेटियां और जनरल असेम्बली 
दोनों काये को शीघ्र समाप्त करने के लिये रविवार को भी बैठीं । 

असप्मापति + आज हम केवल एक . बजे तक बेठेंगे, जिससे कि नियम-कमेटी 
को कारये करने का पूरे अवसर मिले और कल हम बिलकुल ही नहीं बैठेंगे। 
फिर हम शनिवार को प्रातःकाल बैठेंगे। में आशा करता हु' कि शुक्रवार 
के सायंकाल तक सदस्यों को नियम' पहुंचाने में में समर्थ हो सकू गा, 
अन्यथा शनिवार को ग्रात:काल तो वे अवश्य ही मिल जायेंगे और ग्रातःकाल 
के अधिवेशन सें हम फेडरल कोट के ग्श्न को ले लेंगे और दोपहर बाद 
आप नियसों पर तक कर सक्तते हैं। यह कार्यक्रम अब निश्चित हुआ । 
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- #श्री एफ० आर० एन्थॉनी ; सुझे भय है कि ईसाई सदस्यों को इस विषय में 
बहुत दुःख होगा । हम समस्त रविवार को काये करने के लिये तत्पर हैं और 
हम सोमवार को तो काये करेंगे ही। में केवल यह निवेदन करू गा कि हम 
लोग २७ ओर र८ को बड़े दिन और नई साल के बीच के दिनों में न बेठ । 
इंसाई सदस्यों को इस समय उपस्थित होना नितान्त असम्भव है। वर्ष में 
केवल यही समय है जब कि वे अपने परिवार के साथ रहने की तीत्र इच्छा 
रखते है, जो अत्यन्त आवश्यक है । हम समस्त रात्रि और रविवार को काये 
करने के लिये तत्पर हैं। में आपसे निवेदन करू गा कि २७ तारीख और १ 
तारीख के बीच के दिनों में फिर अधिवेशन न हो। 

सभापति : में आशा करता हूं कि हम सोमवार के सायंकाल तक कार्य समाप्त कर 
सकेंगे । | 

#अी एफ० आर० एन्थॉनी : हमें राजि में अधिवेशन करना चाहिए। 

#सुभ्ापृति : यदि आवश्यक हुआ, तो हम करेंगे। 

#श्री किरणशंकर गय ( बंगाल : जनरल ): मेरा विचार है कि सदस्यों को 
नियमावली तके करने के दो या तीन दिन पूर्व मिल जानी चाहिये, जिससे 
कि वे नियमों पर विचार कर सकें | जब कि कमेटी ने नियम बनाने में 
इतना समय लिया है, तो इस अकार शीघ्रतापू्वेक उन नियमों पर विचार 
करना वास्तव में अनुचित होगा | यह बड़ी सुखद कल्पना होगी कि जब 
हम इस त्रस्ताव को तीन या चार दिन में पास न कर सके, तो नियमों को दो 
या तीन दिन में पास कर सके । मेरा विचार है कि नियमों को पास करने 
में कम से कम एक सप्ताह लग जायेगा। में इसलिये यह सुझाव पेश करता 
हूँ कि आप नियमों पर विचार करने के लिये काफी समय दे । यह विचार 

लाभदायक नहीं है कि हम नियमों को दो दिन में समाप्त कर दे गे। 

#सभापति : यह विचार समस्त कार्यक्रम को उथल-पुथल करता है। 


माननीय बी०जी० खेर (बम्बईःजनरल) : क्या मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा 


है कि नियमों को बनाना वकीलों के लिए किसी” सीमा तक पारिभाषिक 
विषय है और १४ व्यक्तियों ने, जिनको नियम बनाने का काफी अनुभव है 
और जिनके साथ कुशल मन्‍्त्री-कार्यालय हैं, नियैम बनाये हैं । क्या हम' यत्र 
तत्र शब्दों को लेकर झगड़ा और तक करेंगे ९ में यह अनुरोध करूगा कि 
आप एक समय-निश्चित करें और कह दे कि सोमवार के पांच बजे तक 
उन सदस्यों को-जिनके कि संशोधन महत्वपूर्ण हैं, उपस्थित करने और राय 
लेने की आज्ञा दी जायेगी और पांच बजे कार्य-नियन्त्रण का नियम लागू कर 
दिया जाये और सात बजे तक सब नियस पास किये जायें और फिर हम 
दूसरे कार्य को लेलें | दूसरा विकल्प समस्त रात्रि बैठने का है। में यह 
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[सभाषति | ॥॒ हे दि िल 
सुराव रखूगा कि हम रात्रि के ११ बजे तक नियमों को समाप्त करने के 
लिये प्रतिदिन बैठें । में एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करता हू, 
जो केबल ईस[इये के ही पक्त में नहीं, वरन्‌ ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कि 
बहुत दूर से इस अधिवेशन में उपस्थित होने आये हैं और यह विचार कर 
कि कार्य २३ तार्रुख को समाप्त हो जायेगा और उनको बड़े दिनों के 
सप्ताह में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने अन्य कार्यक्रमों को 
निश्चित कर चुके हैं। में नाम नहीं बतलाना चाहता। हम सब के पास 
समान महत्व के कार्य हैं । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके लिये 
एक दीधे काल के पश्चात्‌ भारतवषे में आकर बड़े दिनों के सप्ताह में यहां 
बैठना जब कि वे अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, दुष्कर है | हम देर 
तक रात्रि अथवा दिन में बैठ सकते हैं और सोमवार को तीसरे पहर तक 
कार्य समाप्त कर सकते है| 


धसभाषति : यह सभा की सामान्य भावना प्रतीत होती है । 
#डा० श्यामाग्रसाद घुकर्जी ( बंगाल : जनरल ) : मेरा विचार है कि हम बड़े 


दिनों के सप्ताह में न बेठें | हमारे पास इस सप्ताह के लिये अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण कार्यक्रम है, जो कि सप्ताह ही नहीं बल्कि महीनों पूर्व निश्चित किये 
जा चुके हैं और यह उचित नहीं है कि हमें अपने कार्यक्रम में परिवत्तेन 
करने के लिये विवश किया जाये । यदि हम अपना कार्य समाप्त कर सकते 
हैं, तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा हमें जनवरी में कुछ दिन लेने चाहिये । 
नियमों को पास करना इतना सरल विषय नहीं होगा । नियमाी को सदस्यों 
की सूचना के लिये उनके पास. भेजना चाहिये | सदस्य नियमों के अध्ययन 
के लिये यथोचित समय चाहेंगे और संशोधन भी पेश करेंगे। यह्‌ आपकी 
इच्छा पर निर्भर है कि वह समय काफो है अथवा नहीं, जिसमें कि सदस्य- 
गण अपने संशोधन पेश कर सकें और उन पर तक कर सके | यदि हम 
सोसवार और मंगलवार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें जनवरी 
में किसी समय मिलना चाहिये । 


#पमापति ; नियमों पर विचार और दूसरे कार्यक्रम को सोमवार तक समाप्त 


करने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस कार्य में असफल रहे तब यह 
विचार करेंगे कि फिर कब बेठें। ' 

नियम-कमेटी में १५ सदस्य हैं. जो कि मिन्‍न-मिन्‍न दल ओर मत के 
प्रतिनिधि हैं। वे समय ले रहे हैं क्योंकि वे ऐसे निश्चय तक पहुंचने का 
प्रयत्न कर रहें हैं, जो सब के लिये मान्य हो। यही कारण है कि नियम- 
कमेटी इतना अधिक समय ले रही है | नियम बनाने का कार्य उन मनुष्यों 
के हाथ में है, जो कि उस काये के विशेषज्ञ हैं और मेरा विचार है कि 
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श्री किरशशंकर राय जिस कठिनाई का अनुमान कर रहे हैं, बद उपस्थित 
न होगी । यदि कोई तर्क सिद्धान्त के प्रश्न पर उपस्थित होता है, तो में 
बाद-विवाद के लिये समय दू गा; और सदस्यों से यह आशा करूँगा कि 
क्रेत्ल शब्दों पर सुझाव उपस्थित करने के विषय को वे कमेटी पर छोड़ दें, 
जिसने कि इस पर बहुत समय व्यतीत किया है | 

अब हम ग्रस्ताव पर अग्नसर होगे । श्री सोमनाथ लहिरी ! 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव जारी 


#श्री सोमनाथ लहिरी ( बंगाल ; जनरल ) ३ श्रीमाच्‌ सभापति जी, माननोय 
डाक्टर जयकर ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियमों की व्याख्या करने 
में वृद्ध होगये हैं, मन्त्रि प्रतिनिधि मंडल योजना की सीमा की व्याख्या सम्भवतः 
ठीक की हो । लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिये। डा० जयकर 
राजाओं की प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि वे आवें और* हमारी भावी स्व॒त- 
न्त्रता का रूप बिगाड़ दें | हमें इसकी आवश्यकता नहीं है । हम उन नरेशों 
को, एकतन्त्रीय राजाओं को नहीं चाहते हैं कि वे आयें और हमारे भविष्य 

. का रूप बिगाड़ें । हां, जहां तक मुस्लिम लीग का प्रश्न है, वह बिलकुल 
दूसरे आधार पर है । लेकिन मुझे मुस्लिस लीग के यहां न होने पर खेद 
नहीं है। मुझे केवल इस बात का खेद है. कि कांग्रेस ब्रिटिश योजना से 

ः बाहर नहीं जा सकी और ब्रिटिश योजना को अपने स्वार्थ-साधन के लिये 
अकेला नहीं छोड़ दिया। देश की स्वतन्त्रता श्राप्त करने के लिये और 
अपने देश के लिये वास्तविक स्व॒तन्त्र विधान बनाने के लिये मुस्लिम लोग 
से समभौता अत्यन्त आवश्यक है । यदि आप यह विचार करते हैं कि 
मुस्लिम लीग की प्रतीक्षा करने से या कांग्रेस के-यहां होने से ओर मुस्लिम 
लीग के बाहर रहने से आप ठीक विधान बनाने में समर्थ दो सकेंगे, तो 
मुमे भय है कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने यह योजना बनाई है। 
अन्त:कालीन सरकार का उदाहरण आपके समक्ष है। लीग और कांग्रेस 
दोनों वहां हैं, परन्तु इससे देश में कगड़े और परस्पर मारकाट की समस्या 
हल नहीं हो पाई है । ठोक बेसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटिश चाहती थी | 
उसने चाहा कि पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़ें और ब्रिटिश एक पार्टो 
को दूसरी पार्टी के विरुद्ध सहायता दे, जिसके फलस्वरूप इन लड़ाइयों में. 
ब्रिटिश राज्य और भी अधिक शक्ति से जम जाये। 
अंतःकालीन सरकार देश के लिए न तो स्वतन्त्रता ला सकी ओर न 
- शांति । इसी अ्रकार .ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई विधान-परिषद्‌ में कांग्रेस 
अथवा लीग न हो, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही हा और जिस 
प्रकार ब्रिटिश चाहती: है. वसी- ब्रकार तिटिश , औेजना को कायोन्वित किया 


६] 
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[श्री सोमताथ लहिरी] 

जाये, तो वही बातें उत्पन्न होंगी, अथात्‌ वही झगड़े जो कि आज देश में हैं, 
परिषद्‌ में भी और उम्र रूप धारण करेंगे। बस यही ओर कुछ नहीं । 
इसीलिये, श्रीमान्‌ जी, मुझे लीग के यह्वां न होने पर दुःख नहीं है, बल्कि 
मुझे केवल यही खेद है कि कांग्रेस इस योजना को अपना स्वार्थे-साधन 
करने के लिये छोड़ कर इस से बाहर क्यों नहीं हुई ( श्रीमानजी, में पं० 
जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता की भ्रवृत्ति के सुन्दर भाव प्रकट 
करने के लिए बधाई देता हूँ, जब कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता द्वारा 
ब्रिटिश का कोई आरोपण स्वीकार न किया जायेगा । आरोपण पर क्रोध 
प्रकट किया जायेगा और विरोध किया जायेगा और उन्होंने कहा कि यदि 
आवश्यकता हुई, तो हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमानजी, यह विचार 
बहुत सुन्दर है, साहस पूर्ण शब्द हैं, सुन्दर शब्द हैं। परन्तु अश्न है कि 
कब और किस प्रकार आप उस चुनौती को प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीमान 
जी, आरोपण ठीक इस समय है। ब्रिटिश योजना ने केवल भविष्य के 
लिये विधान ही नहीं बनाया है--बशर्ते कि आप कोई विधान बना सर्के-- 
जिसमें मुझे शंका है, यदि आप कुछ बना भी सके, तो वह केवल ब्रिटिश 
से सन्‍्तोषजनक सन्धि पर निर्भर ही न होगा, बल्कि वह यह सुमाता है 
कि जरा-जरा से मतमेद के लिये हम फेडरल कोट को दौड़ें या इंगलेंड 
में उवस्थित हों या एटली या अन्य किसी के पास जायें । यह केवल सत्य 
ही नहीं है कि यह विधान-परिषद्‌, चाहे जो कुछ भी योजना हम बनायें 
हम ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश सेना की छत्र-छाया और उनके आर्थिक और माली 
पंजे में हैं, बल्कि इसका आशय है. कि अन्तिम शासन-शक्ति अब भी 
ब्रिटिश के हाथ में है और शासन-शक्ति के प्रश्न पर अन्तिम निरेय नहीं 
हुआ है, जिसका आशय है कि भविष्य अभी पूर्ण रूप से आपके अधिकार 
में नहीं है। यही नहीं बल्कि एटली और अन्य ब्यक्तियाँ के अभी हाल के 
वक्तन्यों से यह स्पष्ट है कि यदि आवश्यकता हुईं तो वे पूर्णरूप से विभा- 
जन करने की धमकी भी देंगे। श्रीमान्‌ जी, इसका आशय है कि इसदेश 
में स्व॒तंत्रता नहीं है। जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अभी कुछ दिन 
पूर्व बताया था कि हमें केवल आपस में लड़ाई झगड़े करने की स्वतन्त्रता 
है। यही स्वतंत्रता हमें मिली है, एक ओर स्वतन्त्रता जिसकी मुझे सूचना 
मिली है आज के आज्ञा-पत्र पर है, जिसके द्वारा पंडित नेहरू अब माननीय 
पंडित नेहरू हैं और में विचार करता हूँ कि पंडित नेहरू को इस सम्मान 
के त्यागने तक की स्वतन्त्रता नहीं है । इसीलिये में कहता हू' कि आपके यह्‌ 
विचार करने से कुछ लाम नहीं है कि ब्रिटिश योजना की सीमाओं से, 
एक साग जिसका अन्तःकालीन सरकार है और दूसरा भाग उसका 
विधान बनाने की विधि है, आप स्वतन्त्रता ब्राप्त कर सकेंगे । अंग्रेजों 


द्वेक्षय-सम्बन्धी - अस्ताव॑ [७ 


की धृष्टता--जैसाकि आपने अभी देखा है और जिसके लिये परिषद्‌ के कहे 
सदस्यों ने अपने भाव प्रकट किये हें--यह धृष्टता इतनी- क्यों बढ़ती चली 
जा रही है, यह तो देश भक्तों को देखना है। घृष्टता बढ़ रही है, क्‍योंकि 
उन्हें विद्त है कि देश के बड़े-बड़े दल, कांग्रेस और लीग यह विचार 
करते चले आ रहे हैं कि अपने दलों के अधिकार--मेरे दल के अधिकार 
दूसरे दल के विरुदध-आ्राप्त करने में में अमेजों की मदद पा सकूगा। 
बे आपको लड़ते-फगड़ते रहने देना चाहते हैं, केवल इसी फल के लिये कि 
आपस के मरूगड़े हों--जैसा कि आज सारे देश में हुआ है और जैसा कि 
प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने हो रहा हे--अभ जा के विरुद्ध हमारी 
शक्ति क्ञीण होती है और स्व॒तन्त्रताका अंश मात्र भी हमारे द्वाथ नहीं 
लगता । भाई होने के विवरीत हम एक दूसरे को सारते हैं, मानों हम 
दुश्मन हैं। मिस्टर अलेक्जेंडर १६४६ इ० के इसी- मास में लोक-सभा 
प्र0प्ड८ 0 (07070005 में यह कहने कां साहस करते दे कि वायसराय 
की विशेष सत्ताओं के प्रयोग में कोई परिवत्तेन नहीं किया है और जो कुछ 
सत्ता प्राप्य है, वह उसकी सहायता के लिये है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन 
है कि इस योजना पर कार्य कर कुछ आप्त करने का विषय नहीं है, बल्कि 
अभी, यहीं, स्वतन्त्रता की घोषणा की जाये और अन्त:कालीन सरकार और 
भारतीय जनता को यह आदेश दिया जाये कि वह पारस्परिक भेणड़ों को 
बन्द करें और अपने बैरियों का विरोध करें, जिसके हाथों में अब भी 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अंकुश है--और उस ब्रिटिश साम्राज्यशाही से 
युद्ध करने को संगठित हों और फिर जब कि स्व॒तन्त्र हो जायें अपने अधि- 
कारों को निश्चित करें । वास्तव में, श्रीमान जी, हमने अपने देशकी स्वतन्त्रता के 
दीघकालीन इतिहास से यह प्राप्त किया है कि चाहे हसारे आपसी मतभेद 
बहुत बड़े चढ़े हों, पर जब इम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, तो लड़ाइयों 
के ही अस्ताव स्वोकृत होते हैं, जो व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहा है उसके 
मार्ग में कोई रुकावटें नहीं डाली जाती । यह एक मार्ग वत्तेसान पारस्परिक 
वैमनस्य की कठिन परिस्थिति से बचने का है। सभापतिजी, में इस अस्ताव 
के उपस्थित करने वाले से भी निवेदन करू गा कि डाक्टर जयकर--एक 
कुशल तार्किक और निर्दयी वार्किक तो वे हैं. ही--ने आपके सामने केवल 
विकल्प उपस्थित किये हैं, जब कि उन्होंने आपके सामने कहा है कि या तो 
हमें योजना की सीमा में कार्य करना है, या आगे बढ़कर सत्ता अपनाना हे, 
क्रान्तिकारी सत्ता अपनाना है। ये विकल्प है. और एक वृद्ध, कुशल बैधा- 
निक, उदार ब्यक्ति जैसे कि बे हैं, उन्होंने उसे ठीक ही समझता है और 
क्रान्ति से डर, जो कि आप लोगों में से भी कुछ को ही, उन्होंने आपकी 
वैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए निवेदन किया है और कहः-“में 
ज्ञानता हूँ. कि कांग्रेस भी कांति से सत्ता अहण करना नहीं चाहती ।” 


[घ भारतीय विधान-परिषद्‌ [१३ दिसम्बर सन्‌ १४४६ ई० 


[श्री सोमनाथ लहिरी| ह 
भारतीय जनता के सामने आज यही विकल्‍प है ओर आज विधान-निमात्री- 
परिषद्‌ के सामने भी यही कि या तो आप ब्रिटिश योजना का अनुसरण 
करने का प्रयत्न करें, एक दल के अधिकारों को दूसरे दल के विरुद्ध रखें 
और. प्रतिदिन पारस्परिक युद्ध के दलदल सें फंसें, जिसके फलस्वरूप कि 
अन्त में ब्रिटिश आप पर उतना ही शक्तिशाली हो सके, जितना कि पहले 
था और या आप अग्रसर होकर क्रान्ति से सत्ता अ्हण करें। में कहता 
हूं कि आप सब से पहले ब्रिटिश को, त्रिटिश वायसराय को, त्रिटिश सेना 
इत्यादि को बाहर खदेड़ ने के लिये--जो कि अपनी बन्दूर्के अब भी हमारे 
सरों पर ताने हुये है--आगे बढ़े । ' 

#श्री राजकृष्ण बोस (उड़ीसा $ जनरल) $ हमें यह जानने का अधिकार है कि 
वक्ता प्रस्ताव का समर्थक है या विरोधक ? मुझे भय है कि जो कुछ भी वे 
इस समय कह रहे हैं असंगत है । 

#श्री सोमनाथ लहिरी ; यह तो सभापति के निश्चय करने की बात है | में आशा 
करता हूं कि में उस राजनैतिक दल का, जो भारत में तीसरा बड़ा दल है, 
प्रतिनिधि हूं। ( पीछे की बेंचों से हंसी ) सभापति जी, में आशा करता हूं 
कि आप मुझे बिना वाधा बोलने देंगे। हमारे दल को सात लाख वोट 
मिले हैं" (बाधा) गत जनरल चुनाव में । यह सत्य है कि वह एक बड़ा दल 
नहीं है, पर वास्तव में वह तीसरा बड़ा दल तो है। ( फिर हंसी ) 

सभापति; में आशा करता हूं कि हाउस वक्ता को बोलने देगा। ( श्री लहिरी 
से ) लेकिन में आपको समय-सीमा की याद दिलाऊंगा और इस बात की 
भी कि आप उपस्थितं बिषय की सीमा में रहें । 

#श्री सोमनाथ लहिरी ; हां; श्रीमान्‌ जी, में विषय पर आरहा हूं। में आशा 

वरता हूं कि भ्रीमान्‌ जी मुझे वही सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो कि डाक्टर 
अम्बेडकर या अन्य दलों के नेताओं को दी गई हैं। (पिछली बैंचों से हंसी) 

#परमापति ; यह सत्य है-कि मेंने उनके साथ कुछ नमोई से व्यवहार किया, लेकिन 


हाउस की उनके सुनने में रुचि थी, अब हाउस की बैसी वृत्ति प्रतीत नहीं 
हीती | मुझे हाउस की वृत्ति का अनुसरण करना है। 


#भ्री सोमनाथ लहिरी ; चादे हाउस जो कुछ में कहता हूँ, उसे पसन्द करे या 


नहीं, यह आप पर निर्भर है कि मुझे--एक स्वतन्त्र विचारणीय बिषय के 
प्रतिनिधि की हैसियत से--अपने पूर्ण बिचार प्रगट करने दें । 
#समापति ६ आप कहते चलिये | 


#भ्री विश्वम्भरदयाल त्रियांटी (पू० पी० ; जनरल) ; श्रीमान्‌ जी, हमें यह 


सचय-सम्बन्धी प्रस्ताव [३ 
विदित द्वोना चाहिये कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, या संशोधन 


का 

#श्री सोमनाथ लहिरी $ और अधिक बाघायें हैं. ........ 

#सभापति $ सदस्यगण अपना-अपना अनुमान लगा लें कि वक्ता अस्ताव का 
समथेन या विरोध कर रहा है, अथवा कुछ नहीं । 

#भ्री सोमनाथ लहिरी : में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूया । आप जान जायेंगे जब कि 
मेरे बक्तव्य को सुन लेंगे। श्रीमान्‌ जी, मूल प्रस्ताव के तीसरे पैरा का विचार 
करने पर में सममता हूँ कि आप अखंड भारत चाहते हैं। यह इसी इच्छा 
के कारण है कि आपने स्वायत्तसत्ता (4५८००००० ) और शेष सत्ता 

_ (२८४४०ए००7४ ) के अधिकार तीसरे पैरा में दे दिये हैं, परन्तु भाषा इत्यादि 
के आधार पर प्रादेशिक इकाइयां बनाने का अधिकार नहीं दिया। में भी 
भारतवर्ष की एकता का उतना ही इच्छुक हूं, जितने कि आएँ हैं। पर अश्न 
यह है कि क्या आप उस एकता को बलपूर्वक या दबाव द्वारा ला सकते हैं १ 
मैं बंगाल का हूँ । बंगाल की ओर देखिये । बंगाल में आबादी का एक बहुत 
बड़ा भाग किसानों का है और उसका एक बड़ा भाग मुसलमानों का, जो 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ऊंची जाति के हिन्दुओं के दासत्व के दो पाट्टों 
में पीसा जाता है। अब स्वतन्त्रता की कल्पना में बंगाल के किसान 
बंगाली मुसलमान अगर यह चाहते हैं कि त्रिटिश साम्राज्यवादी और उच्च- 
वर्णीय हिन्दू उनसे अपना स्वार्थ साधन न कर सकें, उनकी भूमि--बंगाली 
भाषा बोलने वाला प्रदेश--स्वतन्त्र और सर्वे सत्ता सम्पन्न हो। मारत के किसी 
भाग के अधिकार में न हो, तो क्‍या आप उनकी इस स्वतन्त्रता को 
अस्वीकार कर देंगे ? आप नहीं कर सकते। और यदि मुस्लिम लीग-- 
मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी भाग--बंगाली मुसलमानों को 
स्वतंत्रता की भावना से विमुख कर घार्सिक विभाजन की भावना उत्पन्न 
करने में या आसासी भाषा-भाषी त्रदेश की मांग करने में सफल होता है, 
तो में यह कहूंगा कि इसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के नेतृत्व पर है। क्यों ९ 
क्योंकि कांग्रेस ने जातीय भाषा के आधार पर जातीयता को पृथक होने के 
अधिकार को स्पष्टतया स्वीकार कभी नहीं किया है ओर प्रधान कांग्रेस की 
जो कुछ भी स्वीकृति निधोरित निर्णय (२०7४) में, थी कि भारतीय संघ 
में कोई प्रान्त उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं 
किया जायगा-आपने इस प्रस्ताव में उसको भी अंतिम विदा दे दी। आपने 
कहा है कि कोई भी प्रदेश भारत से बाहर नहीं रह सकता, चाहे उसकी बाहर 
रहने की कितनी ही तीज्र अभिलाषा क्यों न हो । अधिक से अधिक वह 
स्वायत्त शासन और अवशिष्ट सत्ता की आशा कर सकता है ! श्रीमान्‌ जी, 
यह वह मार्ग नहीं है, जिसके द्वारा आप बंगाल के मुसलमानों को अपनाने 
की आशा कर सकेंगे। यह वह मार्ग नहीं है, जिससे आप अन्य जातियों 
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[ सोमनाथ लहिरी | 


को जो कि समयानुसार आपके विरोध में खड़ी होंगी, अपनाने की आशा 
कर सकेंगे । 

इस प्रकार आप एक विधांन उन पर लादकर भारत की एकता ग्राप्त 
नहीं कर सकते और यदि आप आधुनिक विधान की ओर दृष्ट्रिषात करें, तो 
आप देखेंगे कि यूगोस्लेविया, जैकोस्लेंबिया इत्यादि देशों ने आव्म-निर्णय 
(52(#-62४2४7979070) के अधिकार को प्रथक्‌ होने के अधिकार के साथ 
स्वीकार किया है | उदाहरण स्वरूप यूगोस्लेबिया के नये विधान की प्रथम 
धारा और सर्वंस (5०:४७) क्रोट्स ((+००४८७) स्लोबेनीज (50ए97785) 
मोन्टेनोग्रिंस (/०7४९7१८४४४४) इत्यादि को आत्म-नियंत्रण और पूरों प्रथक 
होने के अधिकार देती है। यही कारण है. कि आज यूरोप में यद्यपि यूगो- 
सेवियौं एक छोटा देश है, फिर भी वह सुसंगठित है और तीत्र गति से 
उम्नति की ओर अग्रसर है। 

मेंने कुछ कांग्रेसियों को यद्द कहते हुए सुना है कि “इस आत्म-निर्ण॑य 
और प्रथकत्व होने के अधिकार को हम दे देंगे, परंतु बाद में जब कि 
मुस्लिम लीग उसके लिए विवश करे |” श्रीमानजी, क्या यह सौदा करने का 
दबाव पड़ने पर सौदागर के यहां जाकर जनता के अधिकारों से मंगड़ना 
एक निकृष्ट राजनेतिक अवसरवाद नहीं होगा ? क्या यह श्रे यस्कर न होगा 
कि आप केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के लिए--मुस्लिम 
जनता के लिए--यह स्पष्ट शब्दों में कह दें कि वे अपने-आप विचारे और 
विश्वास रखें ओर उन्हें भारतीय संघ ([790927 (77709) में निर्भेय आने 
की गारंटी दी जाय । 

.. इईसरा विषय जिसका में जिक्र करू गा, वह मूल प्रस्ताव के ४, ५ और 

६ पेरा हैं। श्रीमानजी, यहां आपने कुछ मौलिक सिद्धान्त बनाये हैं, जिनके 
ऊपर कि भारतीय जनता के अधिकार ओर समानता निर्भर है। ठीक है; शुभ 
अभिग्याय है। कोई भी इसके शुभ अभिप्राय से इन्कार नहीं करता । परंतु बहुधा 
शुभ अभिग्राय नरक के मार्ग का अनुसरण कराते हैं और यहां अभिश्नाय से सब 
कुछ आशय हो सकता है और कुछ भी नहीं । यह सब इस बात पर निर्भर 
है कि भूत और भविष्य को दृष्टि में रखते हुए आप किस प्रकार उन सिद्धान्तों 
की व्याख्या करते हैं। आपने कहा है कि राजनियम के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति 
बराबर है। आपने कहा है कि सम्पूर्ण कानूनी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को 
दिये जायेंगे । इसके साथ-दही-साथ इतिहास आपको बताता है कि इस देश 
में लोकनग्रिय संत्रि-मंडल्ल हैं, कांग्रेस के मंत्रि-मंडल हैं और फिर भी आप 
बम्बई सें देखते हैं कि मनुष्यों को देश निकाला होता है, स्त्रियों को भी 
न्यायात्यय सें उपस्थित किये बिना ही ग॒'डों के सदश देश निकाला होता है। 
लाव-दी-साथ आप यू० पी० में देखते हैं कि एक राज-नियम बनाया जा रहा 
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है, जिसके द्वारा बिना मुकदमा (£772) किये हवालात (/0९८८४४०४) हो 
सकती है । साथ-ही-साथ बंगाल में आप देखते हैं कि जातीयता के नाम पर 
कानून बनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक समाचार-पत्र और व्यक्ति की 
- स्वाधीनता का अपहरण करता है। और अब श्रीमानजी, जनता अपने विगत 

अनुभव के प्रकाश सें आपके श्रस्ताव को देखेगी और यदि इन बातों को, 
जैसा कि आप वास्तव में चाहते हैं, वेसा ही रूप देना है, तो जो कुछ भी 
आप चाहते हैं, उसके प्रति आपको और भी अधिक स्पष्ट होना चाहिए और 
साफ कह देना चाहिए | इसी अकार दलित बर्ग के प्रति आपने कहा है कि 
पयाप्त संरक्षण दिया जायगा। यह अच्छा है, परंतु कौन यह निश्चय करने 
को है, और कब यह निश्चय किया जायगा कि संरक्षण पर्याप्त हें अथवा 
नहीं । अत्येक व्यक्ति धार्मिक प्रथकृत्व की, जो कि आज देश में प्रचलित है, 
निन्‍्दा करता है, परंतु आपने अपने इस प्रस्ताव सें जनता के लिए और 
जनता की अभिलाषा के लिए क्या राजनेतिक व्यवस्था की हैं ९ 

#एक माननीय सदस्य $ आप क्या सुम्ग्रव पेश करते हैं ९ 

#श्री सोमनाथ लहिरी ४ में किसी भी भविष्य में होने वाले चुनाव में 
वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचकः मंडल द्वारा आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व का सुझाव पेश करता हूं, जिससे कि त्रत्येक दल को, चाहे वह 
साम्प्रदायिक हो अथवा राजनैतिक अपना प्रतिनिधित्व वोटों की कुल संख्या 
के आधार पर गआ॥ाप्त करने का विश्वास होगा और तब दलों को, मुस्लिम 
लीग और (शिड्यूल कास्ट फेडरेशन) दलित-जाति स'घ जैसे सास्प्र- 
दायिक दलों को अपना-अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का विश्वास होजाने 
पर कोई भी शिकायत नहीं हो सकेगी । इसके साथ-साथ यह राजनैतिक दल्नों 
को उचित प्रतिनिधित्व ग्राप्त करने को ग्रोत्साद्वित करेगा। इस प्रकार हम शलने:- 
शने: उस धामिक पएरथक॒त्व का, जो कि देश में उत्पन्न हो चुका है नाश कर 
देंगे और उचित राजनीति में, राजनेतिक विभाग और राजनेतिक संघर्षों के 
आधार पर प्रगति होगी। परन्तु आपने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है। 

' मैं आशा करता हूं कि जब आप विधान का मौलिक निर्माण करेंगे तब आप 

इसको स्पष्ट करेंगे। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि जनता आपका निर्णय 
आपके अतीत को देखकर करेगी--आपके उस निकटकालीन अतीत से--- 
जिसके लिए मुझे खेद है कि कांग्रेस के अच्छे कार्य-क्रम और घोर संघर्ष के 
होते हुए भी अपने सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है । मुझे आशा है कि जब आप 
भारतवर्ष का भावी विधान बना रहे होंगे, इन बाता का प्रतिकार होजायगा । 

#श्री० एच० वी० कामठ (सी० पी० और बरार $ जनरंल) ; श्रीमानज्ी, में 
निवेदन करता हूँ कि श्रीयुत लहिरीजी को, जब कि वे अपने संशोधन पर 
बोल रहे थे; आपने नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया था। अब क्या बे वैसा 
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[ श्री एच० बी० कामठ | हे 
ही करने में नियमालुकूल हैं? | ५ ला मय 

श्री सोमनाथ लहिरी ४ मुके अपने तर्क को सिद्ध करने का पूर्ण अधिकार हे । 
खैर, मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं और एक या दो मिनट और लूगा। 
इस प्रस्ताव की व्यापकता ओर अच्छी बातें, जो इसमें हे इसके अतिरिक्त 
में यह पसन्द करता कि आप यहां अभी हमारी स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
देते । प्रत्येक भारतीय पहले परिच्छेद को स्वीकार करेगा कि भारत को 
एक स्वतन्त्र सर्वशक्तिसम्पन्न राज्य होना चाहिए | इन बातों के अतिरिक्त 
आपका प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोश से एक दबाव (?/८७5०८) डालने 
बाला पस्ताव है । यह ब्रिटिश से कहता है--“देखो, यदि आप यह विचार 
करते हैं कि हम जो कुछ भी आदेश करेंगे उसको सुनेंगे, तो आप भीषण 
भूल करते हैं। हम्॒ अपना ख़ुद का विधान भारत पर लागू करने को हैं।” 
ठीक, यदि आप चाहते हैं, तो इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनायें, 
परन्तु प्रस्ताव का दूसरा भाग मुस्लिम लीग के विरुद्ध है। “देखिये यदि 
आप यह सोचते हैं कि विभाजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप त्रुटि 
करते हैं | हम अखंड भारत के लिए एक विधान लागू करना चाहते हैं 
उसमें विभाजन के लिए स्थान नहीं है।” यह मुस्लिम लीग के विरुद्ध 
दबाव है। “में यह नहीं खयाल करता हूं कि दूसरा दबाव पहले दबाव को 
बढ़ाने में आपकी मदद करता है ।” जितना अधिक दबाव हम अपने भाइयों 
के विरुद्ध डालते हैं, उतना ही अधिक हम मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हैं 
और उतना ही अधिक जो कुछ हम चाहते हैं, उसे देने के लिए ब्रिटिश 
अस्वीकार करते हैं। आप अपना दबाव ब्रिटिश के विरुद्ध जितना बढ़ा 
सकते हैं बढ़ाइये, परन्तु इस दबाव को अपने भाइयों के विरुद्ध न बढ़ाइये | 
श्रीमानजी, परिडत जवाहरलाल नेहरू ने समय के जादू की बाबत कहा है। 
हां जादू, लेकिन यह त्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है, जो कि देशभक्तों 
को गहरी नींद में सुला देता है। यह जिटिश जादूगरनी का वह जादू है कि 
जिसके खूनी पंजे से अगण्णित शहीदों के खुन्त की बू दें टपक रही हैं और 
फिर भी वह देशभक्तों के हृदय में यह विचार उत्पन्न करने में समर्थ है कि 
उसके जादू के षड़यंत्र (?|०0) को कायान्वित करने से ही वह (देशभक्त) 
दूसरे दल के विरुद्ध अपने अधिकार प्राप्त कर लेगा। में आशा करता हूं कि 

, पत्येक कांग्रेस देशभक्त इसे स्मरण रखेगा और इस संघर्ष में जादूगरनी के 

पड्यंत्र के विरुद्ध और ब्रिटिश साम्राज्यशाह्ी के विरुद्ध न कि मुसलमानों 
के विरुद्ध, संघर्ष करने में अमंसर होगा । हु 

श्रीमती इंसा मेहता (बम्बई $ जनरल) $ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतनी 
योग्यता से उपस्थित किये गये इस ऐतिहासिक ग्रस्ताव का समर्थन करने में 
मैं अपना गौरव सममतो हूं। डा० जयकर द्वारा उपस्थित किये हुए वाद-हेतु 


ल्चय-सम्बन्धी अस्ताव [१३ 


(5572) का उल्लेख करना में नहीं चाहती हूं और छः हजार मील की दूरी 
पर वक्ताओं द्वारा दिए हुए वक्तव्यों पर, जिनका आशय उत्पात से है, या 
जो वास्तविक दशा से बिलकुल अनमिज्ञ हैं, कुछ नहीं बोलना चाहती । में 
इस ग्रस्ताव के भाग पर एक नई टिप्पणी उपस्थित करना चाहती हूं-वद् 
मौलिक हक जो कि जनता के एक भाग यानी स्त्रियों पर अपना ग्रभाव 
डालता है। 


यह अनेक स्त्रियों के हृदय में हे उत्पन्न करंगा कि स्वतंत्र भारत का 
आशय केवल स्थिति की समानता से ही नहीं, वरन्‌ अवसर की समानता से 
भी होगा । यह सत्य है कि कुछ थोड़ी-सी स्त्रियां अतीत काल में और आज 
भी उच्च स्थिति का आनन्द उपभोग कर रही हैं और हमारी सहेली श्रीमती 
सरोजनी नायडू के सदश उस उच्च मान को प्राप्त हुई हैं, जो कि शायद ही 
किसी पुरुष को मिल सकता हो | परन्तु ऐसी स्त्रियां बहुत कम और यत्र- 
तत्र है । यह केवल सांकेतिक उदाहरण ही हो सकता है, क्योंकि इन स्त्रियों 
से देश की स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिलता | 

इस देश की सामान्य स्त्री शताब्दियों से उस पुरुष-समाज के राज- 
नियम, व्यवहार और रीति-रिवाज द्वारा लादी हुई असमानताओं से 
पीड़ित है जो कि सभ्यता के उच्च शिखर से, जिसका कि हम सब को गौरव 
था, पतित हो गया है, जिसकी प्रशंसा में डाक्टर सर राधाकृष्णन सदेव कहते 
रहे हैं। आज ऐसी हजारों स्त्रियां है, जिनको साधारण मानवी अधिकारों 
से वंचित रखा जाता है। उनको परदे के अन्द्र धर की चहारदीवारी में 
बन्द रखा जाता है। वे स्व॒तन्त्रता-पूवेक घर से बाहर भी नहीं जा सकती 
हैं। भारतीय स्त्री-जाति की दशा इस शोचनीय अवस्था तक गिराई जा चुकी 
है कि इन परिस्थितियों में जो भी उनका शोषण करना चाहते हैं, उनकी वह 
सरल आखेट बन जाती हैं| स्त्रियों का पतन कर पुरुष ने अपना ही पतन 
- किया है। स्त्री की उन्नति करने में पुरुष केवल अपनी ही उन्नति नहीं करता, 
वरन्‌ समस्त जाति की उन्नति करता है। इस हाउस सें महात्मा गांधी का 
उल्लेख किया गया है। यह मेरी कृतघ्नता होगी,' यदि में जो कुछ भी 
महात्मा गांधी ने उन (स्त्रियों) के लिए किया, उस कृतज्ञता के अतुल ऋण 
को स्वीकार न करू, जो कि भारत की देवियों के नाम अंकित है। ये सब 
होने पर भी हमने कभी विशेष अधिकार नहीं मांगे हें। स्त्रियों के संघ ने, 
जिसके सदस्य होने का समे गौरव है, कभी भी संरक्षित खान ((२८४९:ए९वं 
5८४८४) अपना आलुपातिक भाग ((2००८०) या पृथक्‌ निवोचन (5९७98- 
780८ ८८८८०7४६०) की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने सांगा है, वह 
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनेतिक न्याय है। हमने केवल 
उस समानता की मांग की है, जो कि पारस्परिक सम्म[ुन और सममौते का 
आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और स्त्री में वास्तविक सह- 
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[ श्रीमती हंसा मेहता | 


योग सम्भव नहीं है। इस देश की आधी जन-संख्या स्त्रियों की है, इस 
कारण बिना उसके सहयोग के पुरुष अधिक अग्रसर नहीं हो सकता । यह्‌ 
प्राचीन भूमि आधुनिक जगत्‌ में बिना स्त्रियों के सहयोग के कब उचित 
ओर आदरणीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकती | इस कारण मैं इस अस्ताव 
का, उस विशाल प्रतिज्ञा के लिए जो इसके अन्तर्गत है, खवागत करती हूं और 


आशा करती हूँ कि इस प्रस्ताव में जिन उद्दे श्यों का समावेश है, वे पत्र पर 
अंकित नहीं रहेंगे,बल्कि उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जायेगा | (करतल ध्वनि) 


#श्री पी० आर० ठाकुर (बंगालःजनरल) ४ श्रीमान्‌ सभापतिजी,श्रीयुत डा० अम्बेड- 


कर ने पिछली बार दलित वर्गों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस कारण 
भारतवर्ष की परिगणित जातियों की ओर से विधान-परिषद्‌ के सदस्यों के 
सन्‍्मुख बोलने के इस अवसर को मैं अपना गौरव सममता हूं। में यहां 
पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित अ्रस्ताव के समर्थन के लिए उपस्थित 
होता हूं । समस्त श्रस्ताव का विश्लेषण करने और उस पर पूर्ण रूप से 
विचार करने पर मुमे यह विदित होता है कि भारत की जनता के हृदय में 
स्वतंत्रता की आशाओं को प्रसारित करने वाला यह सबसे उत्तम अधिकार- 
पत्र है। मेरे कुछ मित्रों ने, जो कि मुमसे पूर्व बोल चुके हैं, इसमें कुछ 
न्रुटियां बतलाई हैं। तो भी जिस रूप में प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है, 
वह कई समस्याओं को जो कि विधान बनाने के पूर्व हल होनी चाहिए, 
सुलमाने में सहायक होगा । मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे भागे में 
अनेकों रुकावटें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उन्हें पार करना है। यदि 
हम संसार के ग्रजातंत्र राष्ट्रों के पूर्व इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो हमें 
विदित होगा कि प्रत्येक विधान-परिषद्‌ को अनेकों कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा और कभी-कसी गति-अवरोध का भी | परन्तु फिर बे अंत में 
सफल हुई । 


यह खेद की बात है कि हमारे मुसलमान मित्रों ने अपने आपको इस 
से बाहर रखा है और वे इस परिषद्‌ के विमर्श में भाग नहीं ले रहे है । जब 
हम यह जानते हैं कि हम हिंदू और मुसत्मानों को अपने इसी देश में 
रहना है, तो हमें शांति-पूबंक किसी-न-किसी तरह अपने मत-सभेदों को भी दूर 
करना होगा | यह आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अभी या 
कुछ समय पश्चात्‌ परिषद्‌ सें अपने उचित स्थानों को ग्रहण कर विचार- 
विमशे में भाग लेंगे, और सर्वमान्य विधान बनाने में सहायक होंगे। 

श्रीमानजी, विधान-परिषद्‌ के इस महान भवन में हम' दलित-वर्गीय 
संख्या में बहुत कम हैं. । ।परन्तु देश में हमारी जनसंख्या छः करोड़ है। 
इसमें संशय नहीं कि हम हिंदू जाति के अंग हैं, परन्तु हमारी सामाजिक 
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स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हमें यह अनुभव करना पड़ता है कि हमें 
पयोप्त संरक्षणों की आवश्यकता है। सर्व प्रथम हमें अल्पसंख्यकों में 
माना जाय | जिस तरह एक जाति धार्मिक और कौमी आधार पर अल्प- 
संख्यक होती है, उस प्रकार नहीं, वरन वह अल्पसंख्यक जिसका कि 
भिन्न राजनेतिक अस्तित्व हो | यह बताना अनावश्यक है कि हमारा भिन्‍न 
राजनेतिक अस्तित्व है। मेरा विचार है कि जो दलितवर्ग की उन्नति 
में स्वयं रुचि रखता हे, वह यह स्वीकार करेगा -कि राजनैतिक उन्नति के 
लिए इस वर्ग को समुचित संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा कि महात्मा 
गांधी ने स्वयं वचन और कमे से स्वीकार (किया है । पूना-संधि महात्मा 
गांधी की उपज है, और हरिजन-पत्र में उनके लेख इस बात को सिद्ध करते हैं 
कि दलित-चर्गे के हितों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । 

१६ मई का मंत्रि प्रतिनिधि मंडल का विवरण /(3६४८४॥८०४५) दुलिग- 
वर्गों के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन दिल्ली में विवरण के छप जाने 
के बाद ब्रिटिश मंत्रियों ने जो प्रेस कान्‍्फ्रे स की, वह यह स्पष्ट बतलाती है कि 
दुलित-बर्ग को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। इसके पश्चात्‌ लोक-सभा 
(90१६४९ ० 0०77०००७) और सरदार सभा ([700०5८ ०६ .0:5») के 
वाद-विवाद में भी दलित-बर्ग को अल्पसंख्यकों के समान संरक्षण देने के 
महत्त्व पर जोर दिया गया। 

श्रीमानजी, अल्पसंख्यकों की समस्या एक बड़ी पेचीदा समस्या है, 
विशेष कर भारत जेसे देश में जहां अनेकों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न ग्रकार के 
हित लिए हुए रहते हैं| अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में और उनके लिए संतोष- 
जनक समाधान खोजलने में मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद्‌ को बड़ी 
महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि यह दो चुका, तो 
हाउस को अन्त में विधान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम दलित- 
वर्ग के सदस्यों को यह आशा है कि विधान-परिषद्‌ हमारे साथ न्याय करेगी। 
समस्त ग्रान्तों और देशी रियासतों में दलित-वर्ग हैं, वे देशी रियासतों, प्रान्तों 
ओर केन्द्र के ब्यवस्थापक मंडलों (॥,.883580प780 ) में जन-संख्या के 
आधार पर अपना ग्रतिनिधित्व चाहते हैं । वे किसी अधिक प्रतिनिधित्व की 
मांग नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का अधिक ग्रतिनिधित्व किसी 
जाति को दिया जाय तो वे भी अनुपात में उसकी मांग करते हैं । 

प्रस्ताव का चौथा पैरा बतलाता है :--- 

“स्व शक्तिसम्पन्न स्व॒तन्त्र भारत, उसके वैधानिक अंग और शासन 

के अंग को सब शक्ति और अधिकार जनता से ग्राप्त होंगे ।” 

में विचार करता हूं कि यह प्रस्ताव का सबसे अच्छा भाग है। यह 
भारत की सर्व-साधारण जनता के हृदय में वास्तविक शक्ति का संचार 
करेगा। अन्य अजातंत्र देशों की जनता के समान भारत की जनता में इतनी 
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[ श्री पी० आर० ठाकुर | 
अधिक राजनैतिक जागृति न हो सके, परन्तु यही भावना कि राज्य को स्व 
सत्ता जनता से श्राप्त होगी, दलित-बर्ग में शीघ्र ही राजनेतिक जाग्रति उत्पन्न 
करेगी । 

प्रसाव का सातवां पैरा बतलाता है :-- 

“जिसके द्वारा प्रजातंत्र राष्ट्र की अखंडता का निवाह किया जायगा ।” 

यह भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम दलित-बर्गीय इस देश के आदि 
निवासी हैं। सवर्ण हिंदू और मुसलमानों के सदृश हम विजयी बन कर 
भारत में बाहर से आने का दावा नहीं करते हैं। सत्य तो यह है कि भारत- 
वर्ष हमारा है और हम यह नहीं सह सकते कि हमारा यह प्राचीन देश 
केवल मुसलमानों और सबर्ण हिंदुओं में बांटा जाय । 

में बंगाल का हूं, आपमें से अनेकों ने वहां के ग्रह-उत्पातों (यश! 
[)8४775०7८९) के सम्बन्ध में सुना होगा । दलित-बर्ग को सबसे अधिक 
हानि हुई। हम मुस्लिस लीग के, अपने प्यारे बंगाल को हमसे छीनने और 
पाकिस्तान में मिला देने के, किसी भी दावे को अस्वीकार करते हैं। हम 
समूह बनाने के विचार का भी विरोध करते हैं । हम भारतवर्ष की 
अखंडता का निर्वाह करने के लिए घोर संग्राम करेंगे । में आशा करता हूं कि 
मुस्लिम लीग समभदारी से काम लेगी। 

इस सम्बन्ध में में यही कह सकता हूं कि बंगाल में मुस्लिम लीग - 
के नेता दलित-बर्ग के एक भाग पर अपनी इच्छा के नेता थोपकर उससे 
सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा |विचार है कि वे अपनी 
पाकिस्तान की कक को दृढ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं । परंतु सौभाग्य से 
दलितवर्ग का वह भाग बहुत छोटा है। में आशा करता हूं कि यह विधान- 
परिषद्‌ ध्यान रखेगी कि बिना दलित वर्गों की स्वीकृति प्राप्त किये बंगाल के 
सम्बन्ध में कुछ भी न किया जाय । वे बहुल संख्या में हैं । 

अंत में में अपने हे को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हूं कि भारत- 
वर्ष शीघ्र ही स्व्र॒तन्त्र होगा | वह समय आ गया है। संसार में कोई भी शक्ति 
नहीं है जो इसे रोक सके | कुछ मेरे मित्रों ने, विशेष कर डाक्टर अम्बेडकर 
ने कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व देश में ग्रह-युद्ध होगा। दुलित- 
वर्ग उसका सहर्ष मुकाबला करेगा, वास्तव में वे उसके लिये तैयार हैं। 


इन थोड़े से शब्दों के द्वारा में माननीय पंडित जवाहरलाल जी के 
अस्ताव का समर्थन करता हूं। 


#श्री सभापति : इसके पश्चात्‌ सर अल्लादी ऋष्णा स्वामी अय्यर को बोलने का 


मं प्रस्ताव रखता हूं। क्योंकि वे खड़े होकर बोलने योग्य नहीं हैं, में उनको 
बेठकर बोलने की आज्ञा देता हूँ । मुझे आशा है कि हाउस को !इसमें-कोई 
आपत्ति न होगी । 


लच्षय-सम्बन्धी अस्ताव [१७ 


#माननीय सदस्य गण + कोई आपत्ति नहीं ।_ 

#दीवान बहादुर सर अल्लादी क्ृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास जनरल): श्रीमान्‌ 
जी, हमारे नेता माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के “मुख्य प्रस्ताव 
पर प्रभावशाली वक्तव्य के पश्चात्‌ ओर माननीय जयकर |के संशोधन पर 
अन्य वक्ताओं के प्रभावयुक्त वक्तव्यों के पश्चान्‌,में यथा शक्ति संक्षेप में 
बोलने का प्रयत्न करू गा। 

अपने संशोधन के पन्ष में मेरे मित्र माननीय डाक्टर जयकर ने अनेक 
विषय उठाये, जो कि सब-के-सब मुझे (भय है कि परस्पर एक [दूसरे से 
संगत नहीं है। उनका पहला विषय था कि इस अधिवेशन में, विधान- 
परिषद्‌ का केवल यही कत्तेंग्य था कि वह कार्य-क्रम का निश्चय करती और 
तुरन्त ही ए, बी ओर सी भागों सें विभाजित हो जाती, क्योंकि मन्त्रिप्रतिनिधि 
मण्डल की घोषणा में कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करने का 
विचार न था | दूसरा उनका यह संशय था कि क्या इस परिषद्‌ को यह 
अधिकार होगा और किसी हालत में वह उचित और अनुमति-योग्य होगा 
कि मुस्लिम लीग के विधान-परिषद्‌ में आने के निश्चय के पूर्व कोई अस्ताव 
पास करे | अन्त में उन्होंने यह विषय उठाया कि रियासतों के ग्रतिनिधियों 
के आने से पूर्व परिषद्‌ को, यह उचित नहीं कि वह प्रस्ताव स्वीकार करे । 
में यह कहने का साहस करता हूं कि एक भी विषय में पुष्टता नहीं है। पहले - 
विषय केसन्बन्ध में मन्त्रिश्नतिनिधि-सण्डल की घोषणा किसी कानून के रूप में 
नहीं है, जिसका आशय विधान-परिषद्‌ को भारत के लिए विधान बनाने के 
मार्ग का अनुसरण करने के प्रत्येक विवरण को सामने रखने का हो । मन्त्रि- 
प्रतिनिधि-मण्डल की स्वयं की भाषा में, उनका उद्दे श्य केवल्न उस व्यवस्था से 
है, जिससे कि भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही निश्चित हो सके । यह 
अविचारणीय है कि बिना आदेश-मूलक लक्ष्य के जिसे कि परिषद्‌ को अपने 
सामने निश्चय करना है, कोई भी विधान बनाया जा सकता है या इस 
सम्बन्ध में किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। वास्तव में आदेश- 
मूलक लक्ष्य बनाने में किसी अरकार भी यह परिषद्‌ सन्त्रिश्रतिनिधि-मण्डल 
की घोषणा के मुख्य सिद्धान्तों का विरोध अथवा अतिवाद नहीं करती है। 
किसी भी विधान-परिषद्‌ या सम्मेलन ( (/०7ए८४८०7॥ ) की कार्यवाही की, 
जिसने कि इस अकार के लक्ष्य को कार्यवाही के आरम्भ होने पर न बनाया हो, 
आप ब्यर्थ खोज कर सकते हैं । इसलिये मन्त्रिग्नतिनिधि-सण्डल की घोषणा 
के “कार्य-प्रणाली” शब्दों का ठीक अर्थ क्या है, इस विषय को, और अधिक 
विस्तृत करने का ग्रस्ताव में नहीं रखता हूँ । 
अब अस्ताव के गुणों पर आइये । अस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है , 
लिस पर कि मुसलमान या रियासतें यदि सम्मिलित होने का निश्चय करती 
हैं, तो अपवाद कर सके। वास्तव में इन दोनों दलों में से कोई भी इस परि- 
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[ दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी श्रय्थर ] 


घद्‌ में स्थान ब्राप्त नहीं कर सकेगी, जब तक कि वे स्वतन्त्र भारत के लक्ष्य को 
स्वीकार नहीं करतीं | मन्त्रिश्रतिनिधिमंडल की घोषणा कई पेरों में बताती है कि 
विधान-परिषद्‌ “स्व॒तन्त्र भारत का विधान बनने का कार्य-भार भ्रहण करती 
है ।” वे घोषणा के २४ वें पैरे में अपील करते हैं कि “भारतीय जनता के 
नेतागणों को अब पूर्ण स्वतन्त्रता ग्राप्त करने का अवसर है” और वे कहते हें 
कि “वे विश्वास करते हैं कि प्रस्ताव भारत की जनता को कम-से-कम समय में 
स्वतन्त्रता प्राप्त करा सकेंगे” | मंत्रिग्नतिनिधि मंडल की घोषणा अनेकों प्रकार 
से घोषित करती है कि “नवीन स्व॒तन्त्र भारत की इच्छा पर है कि वह ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ का सदस्य रहे अथवा नहीं? और सदैव वे यही आशा प्रकट 
करते हैं कि “भारत त्रिटिश जनता के निकट और मैत्री पूर्ण सम्पक में रहे ।” 
जनतन्त्र भारत को, जैसे कि आयरलैंड है, त्रेटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होने 
में कोई भी वाधा नहीं है। वास्तव में यह साधारण ज्ञान है कि ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ की विचार-धारा अन्तराष्ट्रीय घटनाओं की सत्ता के कारण ब- 
प्रतिवर्ष और दिल प्रतिदिन बदलती जा रही है। मुस्लिम लीग ने कई 
मौकों पर यह स्पष्ट कहा है कि स्वतन्त्रता की वह उतनी ही पक्षपातिनी है, 
जितनी कि कांग्रेस | इस हाउस में हमें अज्यक्त भावों को व्यक्त करने का 
अधिकार नहीं है कि . मुस्लिम-भारत इस उद्द श्य से जो कुछ कहता है, वह 
आशय नही रखता । केवल पाकिस्तान के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने वाद-हेतु 
उपस्थित किया था। इस पर मन्त्रिश्नतिनिधि-मंडल की घोषणा एक भारतीय 
संघ (यूनियन) को निश्चित रूप में स्वीकार करती है। यदि मुस्लिम लीग 
एक भारतीय संघ को स्वीकार करती है, तो मुस्लिम' लीग के सदस्य विधान- 
परिषद्‌ में कोई स्थान पा सकते हैं या पा सकेंगे। न ऐसा आश्वासन है और 
न कोई संकेत है कि इस प्रस्ताव को अगले माह के किसी अन्य द्विस के 
लिए स्थगित करने से मुस्लिम लीग परिषद्‌ की कार्यवाहियों में सम्मिलित 
होने का निश्चय करेगी। इसलिए यह तक कि मुस्लिम लीग वत्तेमान 
विधान-परिषदूः से बाहर है और भविष्य सें उसके आने की सम्भावना है, 
हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव के औचित्य को अपुष्ट नहीं करता है । 


अब रियासतों पर आइये । यहां फिर देशी रियासतें या रियासतों के 
प्रतिनिधि इस परिषद्‌ में केवल तभी स्थान पा सकते हैं, जब कि वे स्वतन्त्र 
भारत के सिद्धान्त और मत को स्वीकार करें और स्व॒तन्त्र भारत के विधान 
बनाने के कार्य को स्वीकार करें, अन्यथा उनके लिए कोई स्थान नहीं है। 
उनको स्व॒तन्त्र भारत के वैधानिक अंग बनने या न बनने में से किसी एक 
को अपनाना होगा। यदि वे सम्मिलित होते हैं. तो केवल इसी आधार पर 
सम्मिलित हो सकते हैं कि वे सी स्वतन्त्र भारत के विधान बनाने के आदश्श और 
उद्देश्यों को उतना ही स्वीकार करते हैं, जितना कि हम त्रिटिश भारत में । में यह 
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[ दीवान बहादुर सर अल्लांदी कृष्णास्वामी अय्यर | 


ही उल्लेख किया है, जिसका आशय है ब्रिटिश भारत और देशी राज्य 
दोनों स्थान के भारतीयों से | भारत का भावी विधान निश्चित करने में 
वर्त्तमान ब्रिटिश भारत और वत्तेमान रियासतों के भारतीयों में कोई अन्तर 
नहीं रखा है। मुझे केवल मन्त्रिश्रतनिधि मण्डल की घोषणा के १, ३,१४ 
ओर २४ परिच्छेदों का हवाला देने की आवश्यकता है । 

एक और साधारण प्रश्न है, जो कि आलोचना का विषय बन गया 
है--डाक्टर अम्बेडकर द्वारा उपस्थित--प्रस्ताव में दलबन्दी पर खामोशी। 
मुझे यह कहने में हर्ष है कि डाक्टर साहब ने बाद-विवाद में अखंड भारत 
का पक्त अहण कर अत्यन्त लाभदायक विचार उपस्थित किये हें । मंत्रिग्रतिनिधि 
मंडल की घोषणा का गम्भोर विवेचन इस घारणा की ओर संकेत करता 
है कि दलों (570००७) का बनाना वेधानिक ढांचे का आवश्यक अंग नहीं है । 


' चास्तविक रूप में, मुख्य सिफारिशें हैं कि कुछ विषयों से सम्बन्ध रखने के 


लिये एक भारतीय संघ हो, स'घ के विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय और 
शेषाधिकार ग्रांत और रियासतों के अन्तर्गत हों, मंत्रिग्नतिनिधि मंडल की 
योजनाअके नुसार रियासतें मिलकर प्रांत की स्थिति ग्रहण करें । मंत्रि- 
प्रतिनिधि मंडल के विचारानुसार ग्रांतों को स्वयं दल ((570५७७) बनाने में 
बाधा उपस्थित करने के लिये इस प्रस्ताव में कोई बात नहीं है। “कानूनी, सामा- 
जिक, आर्थिक और राजनैतिक” निर्बलता की व्यवस्था में कुछ टिप्पणियां हैं । 
“कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक” कथन का आशय यद्यपि इस 
देश और परिषद्‌ से किसी विशेष प्रकार की राज्य-शासन-विधि को किसी 
विशिष्ट निर्देशानुसार स्वीकृत कराने का नहीं, परन्तु आधुनिक शत्येक 
प्रजातन्त्र राज्य के मौलिक उद्देश्यों को दृढ़ करने का है। मुझे कोई सन्देह 
नहीं है कि बनाया हुआ विधान उन्नति के आवश्यक तत्व और उन्नतिशील 
समाज के लिये आवश्यक व्यवस्था रखेगा । कदाचित्‌ हमें यह स्मरण 
रखना है कि जिस गस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं, वह इस परिषद्‌ के 
मुख्य उद्देश्य को 'हृढ़ करने वाला है न कि ब्यवस्था की भूमिका । 

अस्ताब के विभिन्‍न भागों की पूर्ण परीक्षा की ओर अग्नसर हुए बिना 
द्वी जो कुछ मुख्य बात है, वह यह है कि इस अधिवेशन में हम इस स्थिति 
पर पहुंचने चाहिये कि हम अपनी जनता और सभ्य स'सार के सामने 
अपने लक्ष्य के प्रयत्व की घोषणा कर सकें । लोकल बोडे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के विधान के ढंग का विधान बनाने के लिए यह परिषद्‌ नहीं है, या देश के 
यत्र-तत्र भागों के वत्तेमान विधान में परिवर्तन करने के लिए यह परिषद्‌ नहीं 
दे । बल्कि यह परिषद्‌ स्वतन्त्र भारत का विधान सम्पूर्ण जनता की, इस 
विशाल ऐतिहासिक देश की,जाति, वर्ग,सम्भ्रदाय या मत से निरपेक्ष हो अनेकों 
शताब्दियों से अवनति को आप्त हुईं, उस आचीन सभ्यता की भलाई के 
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लिए और स्वतन्त्रता के लिए हुलसित जन-समाज की उम्ऱती हुई आकांक्षाओं 
के लिए साकार चित्र बनाने के लिए है। किसी तर्क से अधिक द्वाउस के 
समक्ष अस्ताव को सुदूरपूर्वीय बंगाल के गांव से, भारत के राजनेतिक भाग्य- 
विधाता महात्मा गांधी का आश्रय और आशीवांद प्राप्त हो गया है, मैं 
विश्वास करता हूं कि बिना किसी मत-भेद के समस्त हाउस खुशी से इस 
प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा और मेरे आदरणीय मित्र महामान्य डाक्टर 
जयकर अपने संशोधन को वापस लेने का अपना मार्ग निकालेंगे । यदि उनकी 
इस सुमाई हुई विधि के विरुद्ध अन्तःकरण से प्रेरित अधिक शक्तिशाली 
आपत्ति न हो । (करतल ध्वनि) 
#श्रीजयपालसिंह (विहार: जनरल) : श्रीमान्‌ सभापति जी, में उन लाखों अपरिचित 


फिर भी बहुत प्रमुख स्वतन्त्रता के अप्रमाशित योद्धाओं, भारत के आदि- 
वासियों जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार की पिछड़ी हुईं जाति, असभ्य जाति, जरा- 
यन पेशा कौम, और जो कुछ भी हो, नामों से परिचित की गई है की ओर 
से बोलने खड़ा होता हूं। श्रीमानजी, मुझे जंगली होने का गौरव है, यही 
नाम है जिससे कि हम अपने देश में पुकारे जाते हैँ। जिस प्रकार का जीवन- 
यापन हम जंगलों में कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस अस्ताव का पक्ष लेने 
का क्‍या अर्थ है। तीन करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से (करतल 
ध्वनि) में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, केवल इसीलिए नहीं कि यह 
अस्ताव भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता ने अस्तुत किया है, बल्कि में 
इसलिए समर्थन करता हूं कि यह वह प्रस्ताव है, जो कि देश के प्रत्येक 
हृदय के हुलसित भावों को विद्त करता है। मुझे इस अस्ताव की शब्दू- 
योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। एक जंगली और आदिवासी होने के 
नाते से इस अस्ताव की कानूनी उलमलनों को समभने की मुझसे आशा नहीं 
की जाती है। लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि और मेरी जनता की सामान्य बुद्धि 
मुझे यह बतलाती है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वतन्त्रता के मार्गे 
पर अग्रसर होना चाहिये और मिलकर संघर्ष करना चाहिये। श्रीमानजी, 
यदि कोई दल है जिसके कि साथ भद्दा बतोव किया गया है, तो वह मेरा ही 
दल है। गत ६००० वर्षों से उसकी अवहेलना की गई है ओर उनके साथ 
अनादर-पूर्वक व्यवहार किया गया है। “सिन्धु की तराई की सभ्यता” का 
इतिहास--जिसका एक बच्चा मैं भी हूँ--यह स्पष्ट बतलाता है कि वे नवागन्तुक 
थ्े-आपमें से बहुत से यहां अनिमंत्रित आगन्तुक हैं, जहां तक मेरा सम्बन्ध 


े 


है--जिन्होंने मेरी जनता को सिन्ध की तराई से जंगलों में खदेड़ा । यह प्रस्ताव 
आदिवासियों को जनतन्त्र-शासन-ब्यवस्था सिखलाने के लिए नहीं है। आप 
जंगली कौमों को जनतन्त्र-शासन-व्यवस्था नहीं सिखा सकते हैं, आपको जन- 
तन्त्रात्मक प्रयोग उनसे सीखने होंगे । प्रथ्वी पर वे सर्वोच्च कोटि के जन- 


तम्त्रात्मक ब्यक्ति हैं। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है, 
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[श्रो जयपालसिंह | 
मेरी जनता जो कुछ चाहती है वह पयाप्त संरक्षण नहीं है। उन्हें मंत्रियों से 
रक्ा श्राप्त करने की आवश्यकता है, जेसी कि आज की स्थिति है-हम किसी 
विशेष रज्ञा की मांग नहीं रखते हैं । हम चाहते हैं कि अन्य भारतीय ब्यक्ति 
के समान हमसे भी व्यवहार किया जाय । हिन्दुस्तान की समस्या है । पाकि- 
स्तान की समस्‍या है। आदिवासियों की समस्या है । यदि हम सब विभिन्न 
परस्पर विद्रोही दिशाओं में चिल्लायें, विभिन्न प्रकार से विचार करें, तो 
उसका फल्॒कब्रिस्तान होगा। मेरा समाज का समस्त इतिहास भारत में 
बाहर से आये हुये व्यक्तियों द्वारा निरन्तर स्वत्व-हरण और शोषण का इति- 
हास है, जो विद्रोह और अव्यवस्था से अंकित है और फिर भी में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को स्वीकार करता हूं। में आप सबके शब्दों 
में विश्वास करता हूं कि अब हम भारत में नया परिच्छेद आरम्भ करने को 
हैं-यह वह स्वतन्त्र भारत का नया परिच्छेद है, जिसमें कि अवसर की समा- 
नता होगी और किसी की अवहेलना न होगी--मेरे समाज में जाति का ग्रश्न 
नहीं है । हम सब समान हैं। कया तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों को पूर्ण- 
तया विस्मरण कर मंत्रिग्रतिनिधि मंडल ने हमारे साथ लापरवाही का बतोव नहीं 
किया है ? क्‍या यह केवल राजनीति का कोरा दिखावा है कि आज हमारे 
६ सदस्य इस विधान-परिषद्‌ में हैं । यह किस अ्रकार ९ हमारे उचित प्रति- 
निधित्व के लिए भारतवर्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया ९ क्या नियमों में 
ऐसा विधान लागू होगा, जिसके द्वारा आदिवासियों की और भी अधिक 
संख्या में आने की सम्भावना हो ९ श्रीमान्‌ जी, आदि वासियों से मेरा 
आशय केवल पुरुषों से ही नहीं स्त्रियों से भी है। विधान-परिषद्‌ में बहुत 
से पुरुष हें। हम अधिक स्त्रियां चाहते है--श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के 
सदृश स्त्रियां, जिसने कि इस जाति विशिष्टता का संहार कर अमेरिका में 
विजय पा ही ली। मेरा समाज ६००० वर्षों से केवलत आपकी जाति-विशि- 
ता, हिन्दुओं की ओर भशत्येक अन्य व्यक्ति की जाति-विशिष्टता से यंत्रणा 
उठाता चला झा रहा है। श्रीमान जी, एडवाइजरी कमेटी ( सलाहकार 
समिति ) है ।-मेरा समाज आदिवासियों का भारतीय भी है। वे सलाहकार 
कमेटी के चुनाव में जो कुछ होने वाला है, उसके लिए विशेष चिन्तित हैं। 
जब कि पहले मुमे स्मारकपत्र की प्रति जैसी कि मंत्रिप्रतिनिधिमं डल द्वारा प्रथम 
अषित की गई थी, दी गई थी, २० वें सेक्शन की भाषा निम्न प्रकार की थी :--- 
“सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों,. ..कबाइलियों और 
प्ृथक्‌ किये क्षेत्रों के अधिकारों के आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रति- 
निधित्व ब्राप्त करेगी । (ध्यान रखिये पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी )” 
अब जब कि आज्ञा पत्र ६८२१ में सें उसकी प्रतिलिपि पढ़ता हूं, तो 
वही २० वां परिच्छेद भिन्न तथा इस त्रकार है :-- 
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“सलाहकार कमेटी नागरिकाँ, अल्प संख्यकों कबाइलियों और 
प्रथक्‌ किये क्षेत्रों के अधिकारों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व ्राप्त करेगी।” 
असरदार हरनामसिह (पंजाबः सिख) : गलत छपा। सूल ग्न्थ में “आधात किये 
हुये द्वितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी” है । 
#माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू : क्या ऐसा है? 
#सरदार हरनामसिंह : मुझे पूर्ण विश्वास है । 


#जयपालसिंह : इस विषय में में बिलकुल स्पष्ट होना चाहता हूं। मेरे विचार 
से हमको धोखा देने के लिए यह शाब्दिक जाल है। आदवासियों को उचित 
व्यवहार देने के आश्वासन के अनेकों वक्तव्य और प्रस्ताव पढ़े हैं। यदि 
इतिहास मुझे कुछ भी सिखाता है, तो मुझे इस प्रस्ताव पर अविश्वास प्रकट 
करना चाहिये, पर में ऐसा नहीं करता । अब हम नवीन पथ पर हैं। अब 
हमें केवल परस्पर विश्वास करना सीखना है। में अपने अन्य मित्रों से जो 
आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हैं, निवेदन करता हूं कि वे सम्मिलित हों, 
वे हम पर विश्वास करें और हस इसके एवज में उन पर विश्वास करना 
सीखें । मुमे दुःख है कि हाउस में दलों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में 
आवश्यकता से अधिक वातालाप हुआ है। श्रीमान्‌ जी, में अपने समाज 
को अल्पसंख्यकों में नहीं समकता। आज सुबह इसी भवन में हमने यह 
भी सुना है कि दलित-बर्ग भी अपने आपको आदिवासियों-इस देश के मूल- 
निवासियों-में समझता है। यदि आप बाह्य जातियों को और अन्य ब्यक्तियों 
को, जो कि सामाजिक दृष्टि से मानब-समाज के अन्तर्गत नहीं हैं, इस प्रकार 
बढ़ाते चले जायेंगे, तो हम अल्पसंख्यकों में नहीं हैं। किसी प्रकार भी हमारे 
चिरकालीन अधिकार हैं, जिनको अस्वीकार करने का कोई साहस नहीं कर 
सकता । मुझे विश्वास हो गया है कि इस भ्रस्ताव का श्रेषक ही नहीं, वरन्‌ 
प्रत्येक ब्यक्ति जो यहां है, हमारे साथ न्‍्यायोचित ब्यवहार करेगा । 

थोथे शब्दों की घोषणा करने से नहीं, वरन्‌ यह न्‍्यायोचित व्यवहार 
के कारण ही होगा कि हम' ऐसा विधान, जिसका आशय वास्तविक स्व- 
तन्त्रता से होगा, बना सकें। मैंने देश के विभिन्न भागों में दिये गये पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के वक्तब्यों को सुना है। चुनाव के समय में आसाम के 
दौरे में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे में विशेष कर अधिक प्रभावित हुआ। 
जब में रामगढ़ में था, मैंने उन्हें आने और साठ हजार आदिवासियों को, 
जो कि रांची में केवल ३० मील की दूरी पर एकत्रित थे, ब्याख्यान देने के 
लिये निमन्त्रित किया। दुर्भाग्यवश वे कार्य-रत रहे और न आ सके। बड़े 
सुन्दर विचार श्रकट किये गये हैं। अब श्रीमान्‌ जी, यदि मुझे आज्ञा हो 
तो उन शब्दों को उद्धृत करू, जो कि मौलाना अबुलकलाम आजाद ने 
रामगढ़ में कहे :--- 
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[ श्री जयपालसि|ह | 


“कांग्रेस अपनी शर्तों को स्वीकार कराना नहीं चाहती है। वह अल्प- 
संख्यकों को स्वयं अपने संरक्षण-सूत्र बनाने के पूर्ण अधिकार को 
स्वीकार करती है। जहां तक. कि उनकी समस्या के निर्णय का 
सम्बन्ध है, वह बहु- संख्यकां के शब्द पर निर्भर नहीं है ।” 
श्रीमानजी, आदिवासियों की अनेकों समस्याओं का हल मेरे 
मस्तिष्क में स्पष्ट है--और इस विषय को किसी भावी तिथि में स्पष्ट 
किया जायेगा-यहां में केवल उस न्‍्यायोचित हल की जिसमें मेरा विश्वास 
है, रूप-रेखा दे सकता हूं और वह है प्रान्तों की सीमाओं का साहसपूर्वक 
पुनरंकन । मेरे क्षेत्र की स्थिति को स्वयं आपने भल्ली प्रकार कांग्रेस के रामगढ़ 
अधिवेशन में जबकि आप स्वागत समिति के प्रधान थे, उपस्थित किया था। 
क्या में हर्षातिरेक के शब्दों को, जो आपने वहां कहे थे, पढ़ ९ 
“बिहार का यह भाग जहां यह्‌ विशाल जन-समूह एकत्रित हो रहा है, 
अपनी स्वयं विशेषता रखता है। सोंदय में यह अनुपम है | इसका 
इतिहास भी अनोखा है । इन सागों में अधिकतर वे लोग बसते «हैं, जो 
कि भारतवर्ष के मूल निवासी माने जाते है। अन्य ब्यक्तियों की 
सभ्यता से इनकी सभ्यता कई बातों में भिन्न है । प्राप्त प्राचीन वस्तुओं 
से यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है। आदिवासी 
आयें से भिन्न वंश के हैं-और इनके वंश के मनुष्य भारत के दक्षिण 
पूर्व के कई टापुओं में सुदूर तक फैले हुये हें-इनकी प्राचीन सभ्यता 
इन भागों में पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रही है | सम्भवत: अन्य स्थानों 
से अधिक |? 
श्रीमानजी, में कहता हूं कि आप मेरे समाज को प्रजातन्त्र शासन - 
विधि नहीं सिखा सकते हें। में इसको दुबारा कहूं कि यह केवल आर्यों के दलों 
के पदापण से ही है कि प्रजातन्त्र शासन-विधि के चिह्न अवसान को प्राप्त हो 
रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हाल की प्रकाशित पुस्तक में इस 
स्थिति को बड़े सुन्दर ढंग से रखा है और मेरा विचार है कि में उसे उद्घृत 
करूँ । अपनी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी ([)500ए८४ए ० 7479) में वे 
सिन्ध की तराईं की सभ्यता और तद्गासी शताब्दियों का उल्लेख करते हुये 
कहते हैं :-- 
“अनेकी कबाइली प्रजातंत्र शासन थे, उनमें से कुछ बड़े-बड़े क्षेत्रों को 
घेरे हुये थे । 
श्रीसानजी, अब भी फिर अनेकों कबाइली प्रजातंत्र होंगे वे अजातंत्र 
जो कि भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में सबसे आगे रहेंगे । में हृदय से प्रस्ताव 
का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे सदस्य जो कि अभी सम्समि- 
लित नहीं हुये हैं, अपने देशवासियों में बेसा ही विश्वास करेंगे । आओ, हम 
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साथ-साथ बेठकर, साथ-साथ काम कर, साथ ही साथ लड़ें | तभी इसमें 
वास्तविक स्वतन्त्रता आप्त होगी । ( करतल ध्वनि ) 

अ#समापति ६ में केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। १६ मई १६४६ ई० की 
घोषणा की पुनः ग्रकाशित प्रति को उसी रूप सें स्वीकार किया गया था । 
जिस रूप में कि वह पार्लियामेंट के हाउसों में उपस्थित की गई थी । 

#श्री जयपालसिंह £ जो प्रति मुझे दी गई है, उस पर बिद्दार के गवनेर के 
हस्ताक्षर हैं । 

ध#सभापति ४ में नहीं जानता कि परिवत्तेन किसने किया है।इस पुस्तक में 
बैसी ही घोषणा है, जेसे कि आज्ञापत्र में पार्लियामेंट को उपस्थित की गई थी | 

#डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल) : क्या में यह जान सकता हूं कि 
सही शब्द क्या है ९ “उपयुक्त” या “पूरे” ९ 

#सपभापति : “उपयुक्त” शब्द है जो मुझे छपा हुआ मिलता है। 

#डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी : जो पुस्तकें हमें दी गई हैं; उनमें पूर्ण का प्रयोग 
किया गया है । | 

#पमापति : ऊुछ गड़बड़ प्रतीत होती है | मुझे यह मालूम करना है कि 
यह किस प्रकार हुआ ९ यह ठीक वैसा ही है जेसा कि पार्लियामेंट को 
उपस्थित किया गया था। हर 

डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी : पुस्तक जो हमें मिली है, श्रीमान्‌ जी......। 

>पभापति: मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा । में समझता हूं कि घोषणा 
जैसी कि इस पुस्तक में छपी है, ठीक वैसी ही पालियामेंट में उपस्थित की 
गई थी । 

#श्री जयपालसिंहजी : पार्लियामेंट में पेश होने से पूबे 'पूर्ण! शब्द था। 


#श्री देवीग्रसाद खेतान (बंगाल $ जनरल) : श्रीमान्‌ सभापतिजी, व्यापारिक 
दल के प्रतिनिधि होने के नाते, में इस प्रस्ताव को ब्यापारिक दृष्टिकोश से 
देखना चाहता हूं । इस दृष्टिकोण के आधार पर में हृदय से पंडित जवाहर 
लाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय डाक्टर जयकर 
द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमें यह स्मरण कराके कि वे संघ 
शासन सम्बन्धी न्यायालय ( 7८०८० (०००7८ ) के न्यायाधीश रहे और 
त्रिवीकोंसिल के वर्त्तमान सदस्य हैं। डाक्टर जयकर ने हमारे सामने अपना मत 
रखा है, जिसका समर्थन सम्भवतः न तो घोषणा और न वत्तेमान परिस्थिति 

से ही होता है| मेरे विनम्र विचार से जो कुछ मन्त्रि प्रतिनिधि मण्डल ने 
फिया, वह जनता की स्वतन्त्रता त्राप्त करने की अभिलाषा को मान्य करना, 
विधान-परिषदू के विचार-विमर्श पर कुछ जंजीरें कसना और शेष कार्य को 
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देश के प्रतिनिधियों की बुद्धि और चातुर्य पर छोड़ना था। मन्त्रि अतिनिधि 
मंडल की घोषणा में अनेकों रिक्त स्थान हैं, जिनकी पूर्ति करने का और अपने 
विधान को इस प्रकार का रूप देने का जो कि हमारी समझ से जनता की अभि- 
लाषाओं की पूर्ति करे और हमें एक अच्छा विधान ग्राप्त कराये, ये अधिकार 
हैं। सम्भवतया डाक्टर जयकर विचार करते हैं कि इस स्थिति में हम केवल 
प्रधान चुनने और सामान्य कार्य-प्रणाली बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कर सकते | श्रीमानजी, में समझता हूं कि वे सामान्य कार्य-प्रणाली की ब्याख्या 
बहुत संकीर्णता से कर रहे हैं। जब तक कि हम उन सामान्य लक्ष्यों को, जो 
हमें प्राप्त करने हैं, बनाने के लिए तत्पर नहीं होते, जब तक कि हम इस देश 
का विधान बनाने के लिए कुछ समितियां, जो कि आवश्यक हैं, बनाने के 
लिए उद्यत नहीं होते और जब तक कि हम केन्द्रीय विषयों की ब्याख्या 
करने के लिए समिति नियुक्त करने को तैयार नहीं होते, में नहीं जानता कि 
देश का विधान बनाने के लिए अग्नसर होना हमारे लिए किस प्रकार संभव 
है। डाक्टर जयकर के तकानुसार इस प्रथम अधिवेशन में हम केन्द्रीय: 
विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त नहीं कर सक गे। 
में नहीं समझ पाता कि बिना ऐसा किये हम किस प्रकार अग्रसर हो सक गे ? 
यदि इस समय हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या नहीं कर पाते, तो प्रांतों और 
दलों के लिए अपना विधान बनाना संभव नहीं होगा। वे उन सत्ताओं को 
स्वयं ग्रहण कर संकते हैं, जो कि अंत में केन्द्रीय सरकार से ले लेनी हैं। इसलिए 
यह नितांत आवश्यक है. कि लक्ष्यों के बनाने के अतरिक्‍्त हमें यह विद्ति कर 
लेना चाहिये कि केन्द्रीय विषयों से क्या आशय है और उनको प्रबन्ध- के 
लिये कितना धन आवश्यक है? इसी प्रकार हमें अन्य सिद्धांत बनाने चाहिये। 
अल्प-संख्यकों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार 
समिति नियुक्त करना, उनके हितों का किस श्रकार संरक्षण करना तथा 
अन्य कार्यों को करना जो कि इष्ट हैं और मेरे विचार से विधान 
बनाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न करना । वे (डाक्टर जयकर) डरते 
हैं कि यदि हम अब लक्ष्य रखते हैं, तो मिस्टर जिन्ना और उनका दल 
विधानश्ररिषद्र्‌ में शायद शामिल न हो । में अत्यन्त नम्नतापूर्वाक 
उनके इस विचार से मत-सेद प्रकट करता हूं । हम अनेकों बार मिस्टर 
जिन्ना से मिले । क्या हम कभी उनके हृदय को स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिये सच्चाई से और हमसे ईमानदारी से मिलने के लिये पिघला सके ? 
यहां तक कि जब अन्तःकालान सरकार बनी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल 
नेहरू के अन्तःकालीन सरकार में सम्मिलित होने के निमन्त्रण को स्वीकार 
नहीं किया, बल्कि इसके विरोध में कहा कि वे बाइसराय का निमन्त्रण 
स्वीकार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस अनेकों बार किसी निर्णय पर पहुंचने 
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के लिये उनसे मिली, तो उन्होंने अपने मित्र मिस्टर चच्चिल से निवेदन 

किया कि वे उसे कुछ कांग्रेस और उनके मध्य मिथ्या-्रमों के स्पष्टीकरण के 
लिये इंग्लैंड बुलायें--मैं उन्हें मिथ्या श्रम कहता हूँ--अब भी जब कि हम 
विधान-परिषद्‌ के काये में अपने देश का भाग्य-निर्माण करने अम्रसर 
हो रहे हैं, वे अपना समय केरो में एक रोग फैलाने में ब्यतीत कर रहे हैं, 
जिसे में हिन्दू- फोविया ([7700 ?॥09) कहूंगा, कि हिन्दू राज मध्य- 
पूरे तक प्रसारित होगा । उनके लिये न मुझे खेद है और न अ्ाश्र्य कि 
वे केरो में प्रचार-कार्य करने में संलग्न हैं ।यदि वे यह सोचते हैं. कि हिन्दू 
अपना राज्य मध्य पूर्वे तक बढ़ाने में यथेष्ट शक्तिशाली हैं, तब तो उनके 
लिये अपने देश वापस होना और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के किए विधान 
शांति-पू्वंक और उन्नति-सहित समस्त अल्पसंख्यकों के हितों का उचित 
ध्यान रखते हुये, बनाने के लिये हम में सम्मिलित होना अधिक उपयुक्त है | 
श्रीमानजी, में आशा करता हूं कि हम लोग उस रोग से जिसे में जिन्ना- 
फोविया ( ]77797 ?70978 ) कहूँ पीड़ित नहीं होंगे आर सदेव मिस्टर 
जिन्ना और मुस्लिम लीग से भयभीत होकर अपने आपको पूर्णतया असहाय 
नहीं बनायेंगे तथा अपने अत्यावश्यक विधान के बनाने में देर नहीं करेंगे | 
हमें साहस का संग्रह करना चाहिये | हमें देखना चाहिये कि जो विधान 
बने, वह सब के हितों का संरक्षण करने में न्याययुक्त हो, जिससे कि देश 
की आर्थिक-और राजनैतिक स्वतन्त्रता जितना शीघ्र सम्भव हो, प्राप्त दो 

सके । यदि हम ब्यर्थ देर करते चले गये, तो में नहीं समझता कि आगे 

क्या-क्या कष्ट उत्पन्न हों। भविष्य में कष्ट निवारणार्थ में इस द्वाउस के सामने 

निवेदन करू गा कि वह साहस धारण करे और विधान बनाने में अग्रसर हो, 

जिससे कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, हम स्वतंत्रता श्राप्त कर सके | 

श्रीमानजी, में आशा करता हूँ कि हम व्यर्थ समय नहीं गवांयेंगे, बल्कि 

अपने कार्य में अग्रसर होंगे और इसलिये में पंडित (जवाहरलाल नेहरू द्वारा 

प्रेषित प्रस्ताव का समर्थेन करता हूँ। ( करतल ध्वनि ) 

#श्री डम्पर सिंह गुरंग (बंगाल: जनरल) . श्रीमान्‌ सभापतिजी, में समभता हूं 
कि यहां आज भारतवर्ष के स्थाई निवासी ३० लाख गोरखों का केवल में 
प्रतिनिधि हूँ । बे तीस लाख हेँ-सिखों की आबादी के लगभग, फिर भी इस 
हाउस में में अकेला ही अतिनिधि हूं। मुझे यह परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है कि ये गुरखे कौन हैं । उन्होंने अपने श्रशंसनीय युद्ध कौशल से सम- 
स्त संसार को स्वयं अपना यथेष्ट परिचय दे दिथा है। विगत पहले और 
दूसरे विश्व-युद्ध के समय में यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका है कि संसार 
में उनकी जाति एक महान योद्धा जाति है । 

यह उन बहादुर गुरखों की और से है कि में अखिल भारतवर्षीय 
गुरखा संघ( ] [90]8 5प्रां77& 7.2०8०८ ) के प्रधान के नाते पंडित 
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[ श्री डम्बर सिंह शुरंग ] 

जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रेषित प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं । 
यह उपयुक्त समय है जब कि हमें ऐसे शक्तिशाली कदम को उठाना चाहिए। 
यदि हम देखें ओर प्रतीक्षा करें! वाली नीति को धारण करें जिसका कि 
डाक्टर जयकर ने पक्ष लिया है और डाक्टर अम्बेडकर ने समर्थन किया है,तो 
हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पायेंगे । यदि हम' इस नीति का अव- 
लम्बन करते तो अन्तःकालीन सरकार जो आज कार्य कर रही है, बन ही 
नहीं सकती थी | सौभाग्य से ये डाक्टर औषधोपचार के डाक्टर नहीं हैं। 
अन्यथा ऑपरेशन में देर कर ये रोगी को मार डालते । (हंसी) हमने काफी 
समय तक प्रतीज्ञा की और अब हमको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 
यह केबल अपनी दुबेलता का अ्दर्शन होगा । 


श्रीमानजी, यह बहुधा कहा गया है कि गोरखे स्वतन्त्रता के मार्ग में 
बाधक रहे हैं । यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह सच हो, पर यह 
सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विशेषतया सेना विभाग(/॥६४7४ [02०६) 
में कत्तेब्य की भारी प्रमुखता और अनुशासन अत्यन्त आवश्यक अंग है, जिस 
की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र राज्य नहीं कर सकता। अब स्वतन्त्र भारत में 
आप हम से वही करने के लिए कहेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार हम से 
फहती थी और यदि कोई विधान द्वारा स्थापित सरकार में गड़-बड़ करने 
वाला हुआ तो आप उनकी ( गुरखों ) उस अनुशासन के रखने के लिए 
प्रशंसा करेगें | 


श्रीमानजी, गुरखों की समस्या बिलकुल भिन्न है। वे समस्त भारत में 
फैले हुए हैं। केवल दार्जिलिंग के जिले और आसाम प्रांत में ही ये लोग 
किसी सीमा तक घनी आबादी में हें । इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जन-संख्या 
लगभग १४ लाख है और शेष समस्त भारत में फैले हुए हैं। शिक्षा और 
अथ संबंधी ्षेत्रों में बहुत ही पिछड़े हुये हैं। यद्यपि हम से भारत में घृणित-से- 
घृणित काय कराये गये, जिनके कारण भारतीयों द्वारा हम कसाई कहे गये। यद्यपि 
ब्रिटिश शासन को भारत या अन्य स्थानों में रक्षित रखने के लिये सेकड़ों 
ओर हजारों गुरजों के जीवनों को बलिदान किया गया, तो भी त्रिटिश सर- 
कार ने गुरखों की उन्नति के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया | हमारी 
अत्यन्त दुखदाई उपेक्षा की गई । केवल युद्ध-काल में वे गुरखाओं को स्मरण 
करते हैं । ब्रिटिश सरकार की सदैव हमें पिछड़ी हुई और अज्ञान अवस्था में 
रखने की नीति रही, जिससे कि हमारा बलिदान किसी समय और कहीं 
भी जहां थे चाहें कर सके | 


गुरखे शंका करते हें कहीं कांग्रेस भी इसी नीति का अनुसरण न करे। 
इस शंका के लिए एक शक्तिशाली आधार है। विधान-परिषदू के सदस्यों का 


लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [२३ 
धुनाव होने के पूर्व अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ ने (5]] [7049 (5ए7- 
[778 !.,2८४8५८) कांग्रेस हाई कमान्ड से विधान-परिषद्‌ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
पाने की प्रार्थना की, पर हमारे अधिकारों की पूर्ण रूप से अवहेलना की 
गई और तीस लाख गुरखाओं को एक सीट भी नहीं दी गई, जबकि एंग्लो- 
इंडियन को तीन सीटें दी गईं जिनकी आबादी भांरत में केवल एक लाख 
बियालीस हजार है। में नहीं समझ सकता कि गुरखे इस प्रकार के और 
अधिक अन्याय को सहन करेंगे। में अभमी-अभी नेपाल-नरेश की सेवा में 
अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ की ओर से एक शिष्टमंडल (डेलीगेशन) के 
नेतृत्व में गया था और मुके आशा है कि नेपाल कभी गुरखों का ऐसा 
शोषण नहीं होने देगा। श्रीमानजी, शुरखों की मांग है कि उनको अल्प- 
संख्यक जाति माना जाय ओर सलाहकार समिति (80एांड09 
(06%्रा7£८००) में जो कि बनने वाली है । उनके प्योप्त प्रतिनिधि होना 
चाहिए | जब कि केवल्न १ लाख ४२ हजार एंग्लो-इंडियन की आबादी को 
अल्प-संख्यक जाति मान लिया गया है और हिन्दुओं में परिगशित जातियों 
की एक अलग ही जाति मान ली गई है, तो में कोई कारण नहीं देखता कि 
तीस लाख गुरखों की आबादी को क्‍यों इसी प्रकार न माना जाये | गुरखों 
को जिनकी कि पूरी जन संख्या नेपाल सहित एक करोड़ पचास लाख है, 
स्वतन्त्र भारत में बड़ा प्रमुख कार्य करना है। में नेताओं से आथना करूँगा 
कि इस-पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें। 

अन्त में श्रीमानजी, में एक शब्द और कहूंगा। यदि मिस्टर जिन्ना 
अपने आपको भारतीय सममते हैं, तो में उनसे प्रार्थेत्ा करू गा कि वे भारत- 
बर्ष में आयें और यहां आकर अपने मत-सेदों को तय करें। क्योंकि यह 
हमारा घरेलू मगड़ा है। वे क्‍यों उन लोगों की सहायता खोजते हैं, जिन्होंने 
कि शताब्दियों तक हमें दासता में रखा है ? मैं एक विदेशी के पाख॑ड-पूर्ण 
दुलार से भाई की ठोकर को अधिक हितकर सम गा | यदि बहुसंख्यक दल 
ध्ल्पसंख्यकों. के निमित्त कोई न्याय नहीं करता, तो हम संगठन करेंगे, विद्रोह 
करेंगे और भारतवर्ष में असह्य कठिनाई उत्पन्न कर-देंगे। मुके भय है कि 
भारत के प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। में एक विषय स्पष्ट कर दू' 
कि कोई भी अल्पसंख्यक (जाति) मिस्टर जिन्ना -के मूखेतापूर्ण पाकिस्तान 
के अड्ंगे के अधिकार का समर्थन नहीं करेगी। हम अखंड भारत के 
समर्थक हैं । 

इस सबके विरुद्ध यदि मिस्टर जिन्ना ग्रंह-युद्ध की धमकी देते चले आ 
रहे हैं, वो में देशवासियों से उस धमकी को स्वीकार करने की प्राथना करता 
हैं और हमें लड़कर उसका निबटारा कर देना चाहिये। शुरखे उनके साथ 
लड़ेंगे, जो अखंड भारत चाहते हैं और उनका विरोध करेंगे जो भारत का 
विभाजन चाहते हें । 
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#डाक्टर सर हरीसिंह गौड़ (सी० पी० और बरार ; जेनरल) $ श्रीमानजी, ज्यों 
ही कि मैंने माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, मेरे मस्तिष्क में तीन भिन्न 
बातें खटकने लगी। ग्रथम--पंडित जवाहरलाल नेहरू का भल्ली प्रकार 
विचारा हुआ सुन्दर वाक्य-शैली-युक्त प्रस्ताव | द्वितीय--मेरे मित्र डाक्टर 
जयकर का अवरोधक संशोधन के रूप में प्रस्ताव और तृतीय--मिस्टर जिन्ना 
के पाकिस्तान के विरोध में बारम्बार चीख और चौथी प्रसंगवश देशी रिया- 
सतों का उल्लेख । 


श्रीमानजी, आरम्भ में में प्रस्ताव की ओर संकेत करू, यह बताया 
गया है कि विधान-परिषद्‌ का यह प्राथमिक अधिवेशन है और श्रस्ताव के 
विषय में अग्नसर होने का हमको अधिकार नहीं। जिन ब्यक्तियों के ऐसे 
विचार हैं, उनके प्रति उचित सम्मान-सहित में यह बतलाना चाहता हूं कि 
विधान-परिषद्‌ सर्व-शक्ति युक्त संस्था निरूपित की गई है। और यह निरू- 
पणु यथाथे है। यदि यह भारत की सर्वशक्ति-सम्पन्न संस्था है, तो उसे इस 
प्रस्ताव को जो कि भावी भारत के सम्पूर्ण विधान के मौलिक सिद्धान्त को 
अंकित करता है, स्वीकार करने का अधिकार है। माननीय सदस्यों का ऐसा 
विचार प्रतीत होता है कि विधान-परिषद्‌ भारत में आये हुये ब्रिटिश मंत्रि- 
मंडल की उपज है और यह उस लेख की शर्तों के आधीन है, जो कि १६ मई के 
मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा से विख्यात है। में संमान-पूर्वक यह बता देना 
चाहता हूं कि विधान-परिषद्‌ भारतीय जनता की ध्वनि है। (वाह-बाह) और 
इस देश में आये ब्रिटिश मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की उपज नहीं और भारत की 
आवाज होने के नाते से यह भारतीय जनता के प्रति कत्तेग्य पालन के लिए ऋणी 
है और जब वह आवाज शक्तिशाली तथा अटल और इदृदढू हुईं, तब ब्रिटिश 
मंत्रि श्रतिनिधि मंडल ने भारत के दबाव से विवश होकर भारत को इस परिषद्‌ 
के लिए अपना विधान बनाने के अधिकार को देना स्वीकार किया जिसे भारत 
अनेक वर्षों से मांग रहा था। इसलिए हम' अपने मस्तिष्क से यह बात बिंदा 
न करें कि यद्यपि हम मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की इच्छाओं का उचित सम्मान 
करते हैं, फिरं भी हम उन शर्तों में जो उन्होंने रखी हैं, धंधे नहीं हैं और 
हमारा, अथम कत्तेब्य, हमारा प्रमुख कप्तब्य-अपने स्वामियों भारतीय 
जनता-के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना है। यदि इस बात को दृष्टि 
में रखा जाय, तो अन्य प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे । 


उन॑ प्रश्नों में से एक प्रश्न त्रसंग की शर्तें हैं. (७४४8 ०/ १०- 
(८:९॥८८) और श्री जयकर का परिणामभूत संशोधन । में यह निवेदन करता 
हूं कि विधान-परिषद्‌ अपना सान और गौरव खो देगी, थदि वह हमारे 
मुस्लिम लीग के मित्रों से सहायता पाने के लिए पीछे-पीछे भागती फिरेगी। 
यदि भारतीय जनता के प्रति इसारा कत्तन्‍्य है, तो उस कत्त ब्य का पालन 
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करना पड़ेगा और करना चाहिये; चाहे मिस्टर जिन्‍ना या पंडित जवाहर लाल 
नेहरू या अन्य कोई व्यक्ति इस परिषद्‌ में सम्मिलित हों, अथवा न हों। ये 
व्यक्तिगत घटनायें और प्रसंग हैं, लेकिन हमारी विधान-परिषद्‌ को अपना 
कार्य करना चाहिये, चाहे और लोग आयें, चाहे जायें। (वाइ-वाह) मान 
लीजिये मेससे जिंनना एन्‍्ड कम्पनी आरस्भ में सम्मिलित हो गई-और अपने 
किसी कारणवश किसी बहुत अच्छे कारणवश में आपको विश्वास दिलाता हूँ- 
वे परिषद्‌ से बाहर प्रस्थान कर गये, तो कया परिषद्‌ को स्थगित करने का-- 
उनके पीछे भागकर उनके आंचल को पकड़ कर उनसे कहने का--“कऋपया 
भागिये नहीं, अन्दर आइये, यदि आप भागेंगे तो हम भी आपके साथ बाहर 
भाग जायेंगे” कोई आधार होगा ? (हंसी) मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी 
विधान-परिषद्‌ कम-से-कस आयावत्त की विधान-परिषद्‌ स्वयं दीनता और 
अस्तित्व-हीनता की अवस्था में न गिरेगी। 


समाचार-पत्रों के अनुसार मिस्टर जिन्ना आजकल पाकिस्तान के पक्ष 
में मुस्लिम मत को प्रभावित करने के लिए कैरो में हैं। मैंने पहले मिस्टर 
जिन्‍ना को लिखा है और मैं एक बार फिर इस हाउस को स्मरण कराता हूं 
कि हम उनको (जिन्ना को) एक संदेश भेजें कि वे अपनी यात्रा को अन्य द्सोँ 
पाकिस्तानों के भ्रमण के लिए . और भी बढ़ा सकते हैं, जो हजारों बरसों से 
ईराक, ईरान, लीबिया और अन्य स्थलों में हैं और लागू किए गये हैं। उनको 
देखने और इन पाकिस्तानों की स्वयं कल्पना करने दीजिये और इसके 
पश्चात वे अपने देश को वापिस लौटेंगे--एक दुखी पर अधिक सममदार 
व्यक्ति होकर पूर्णतया गर्ब-हीन होकर--और यह विश्वास कर कि हमारे 
देशवासी भारत के मुसलमानों के हित के लिए पाकिस्तान लाभदायक नहीं 
है--यदि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित किया जाता है, 
तो कितने घंटों तक बह पाकिस्तान स्वतंत्र रहेगा।और चारों ओर की शक्तियों 
का आस नहीं बनेगा, जैसा कि समस्त मुस्लिम“संसार में पाकिस्तान के साथ 
हआ है ९ | 
श्रीमानजी, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते में तुर्की का इतिहास 
पढ़ रहा था-मैंने देखा कि किस प्रकार कमाल पाशा अतातुर्क ने राजनीति 
को धरर्स से मिलाने की अज्ञानता और निस्सारता का अलुभव किया । सबसे 
पहला कार्य जो उसने किया, वह पाकिस्तान का अंत करना और  टर्की में 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना था । और समस्त मुस्लिम देशों में इरान से 
लेकर पेलेस्टाइन तक के राष्ट्रों के आकार-प्रकार में केवल टर्की ही सम्भवतया 
अकेला स्वतन्त्र देश है। हमारे मित्र मुसलमानों को इस बात का अनुभव 
ओर स्मरण करने दीजिए, तब उन्हें पाकिस्तान को जिन्‍ना साहब का एक 
खतरनाक और आत्मघातक आंदोलन सममत कर इसे कोड़ने में कोई 


कठिनाई नहीं होगी | 


३२ ॥ 


भारतीय विधान-परिषद्‌ [१६ दिसम्बर सन्‌ १३४६ ई० 
[ डाक्टर सर हरीसिंह गौड़ ] 


श्रीमान जी, अब तक तो बहुसंख्यक जाति ही पाकिस्तान के इस 
आधार पर कि वे भारत की अखंडता के हामी हैं, दोष निकालती रहीं। हम 
किसी भावुक आधार पर भारत की अखंडता के हामी नहीं; हम' भारत की 
अखंडता फे हामी इसलिये हैं कि हमने बहुधा भारत के मुसलमानों की 
भलाई के लिए विशेष रूप के क्रियात्मक सुझाव पेश किये हैं। और में 


अपने मित्रों की ओर से एक बार फिर इन सुमावों को इस हाउस में पेश 


- कराना चाहता हूँ। संयुक्त जनमत होने दीजिए और मुसलमानों को अपनी 


सीटों की निर्धारित संख्या रखने दीजिये, लेकिन जनमत में यह आदेश 
रखिये कि एक जाति का कोई भी सदस्य चुना हुआ नहीं समझा जायगा, 
जब तक कि वह दूसरी जाति की कुछ प्रतिशत वोट आआप्त नहीं करेगा। इस 
प्रकार हम जाति-चुनाव के स्थान में प्रादेशिक और प्जातंत्रात्मक चुनाव 
प्रचलित करेंगे और जातिमेद और विषमता को कालान्‍्तर में अदृश्य करना 
प्रारंभ करेंगे। यदि यह प्रस्ताव मुस्लिम-लीग को मान्य है, तो इसमें संदेह 
नहीं कि बहुसंख्यक जाति ओर कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अनुकूल विचार 
करेगी, क्योंकि दोनों प्रजातंत्रात्मक हैं, साम्प्रदायिक नहीं और देश में आदे- 
शिक चुनाव के सिद्धांत का प्रचलन फिर से होगा । मेरे मुसलमान मित्रों को 
रचनात्मक नीति रखनी चाहिए, भारत का विभाजन और पृथक करने 
लिए नहीं, वरन्‌ भारत की भिन्न-भिन्न जाति, सम्प्रदाय और वर्ग में समा- 
नता का व्यवहार उत्पन्त करने के आशय से; जिससे कि अखंड स्व॒तन्त्र 
भारत बनाया जा सके | 

श्रीमान जी, अमेरिका में अनेकों प्रकार और श्रेणी की ५० मिन्नः 
भिन्न जातियां हैं, पर जैसे ही अमेरिका का स्वतन्त्रता-युद्ध हुआ और विजय 
हुई, उन्होंने स्वतंत्रता का धर्म से सम्बन्ध स्थापित करना कभी नहीं सोचा 
ओर यही कारण है कि अमेरिका आज संसार की एक ग्रभुत्वशालिनी जाति 
हो गई है और भारत--में आपको बतादू--यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए 
शक्तिशाली और अखंड रहता है, तो प्रभु तो नहीं वरन, एशियाई प्रदेशों 
का अ्रमुख सेवक बनेगा । 

भारतीय जनता का एक और भाग-देशी रियासतें-अभमी कोई निर्णय 
नहीं कर रहीं हैं, वे कहते हैं कि आप विधान-परिषद्‌ को, जब तक 
हम न आयें, स्थगित रखिये । कानून का विद्यार्थी होने के नाते में निवेदन 
करता हूं कि देशी रियासतों की स्थिति बहुत सरल है ओर बह यह है कि वे 
कहती हैं कि उनकी क्राउन से संधियां हैं। में मानू गा कि वे या अन्य सब- 
के-सब क्राउन से संधियां रखते हैं और ये संधियां सौ या डेद सौ वर्ष पुरानी 
हैं। पर १५० वर्ष पूवे इंग्लेंड का क्राउव क्या था ९ वह शासन करने वाली सर- 
कार की, त्रिटिश संत्रि अरतिनिधि मण्डल की ध्वनि थी, अतः जब वे क्राउन से हुई 


अन्नल 
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अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, ते। वे यहा अभिप्राय रखते हैं कि उन 
की संधियां इंग्लैंड की सरकार से हुई थीं, जो कि उस समय मत्ता धारण 
किये थीं। यह साधारण बात है, यदि में कहूं कि जब इंग्लेंड के क्राउन ने 
सौ या डेढ़ सो वर्षों से पूर्व ब्रिटिश संत्रि ग्रतिनिधि मंडल की सलाह को माना 
तो कया इंग्लेंड का क्राइन आज भारतीय सन्त्रि-मण्डल की सलाह के 
अनुसार काये करना त्रुटिपूर्ण समकेगा ९ कया भारतीय राजा या नवाब 
यह शिकायत कर सकते हैं कि क्राइउन को अपने सलाहकार चुनने का अधि- 
कार अब नहीं है ? इसलिए उनकी स्थिति व्यर्थ है । जब वे क्राउन से 
अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, तब व कहते हैं कि क्राइन को 
सार्व-भौम सत्ता प्राप्त है, परन्तु वह भूल जाते हैं कि भारत में ब्रिटिश 
सरकार को बड़े राज्य हिज एक्जाल्टेड हाइनेस हैदराबाद के निज्ञाम से 
लेकर काठियावाड़ की सब से छोटी रियासत तक के सब देशी राज्यां की 
रक्षा करने का अधिकार ग्राप्त है। ओर जिसको कि रक्षा के अधिकार प्राप्त 
हैं, वस्तुतः सर्वे अधिकार प्राप्त करता है । ब्रिटिश भारत का रक्षा-विभाग 
विधान-परिषद्‌ को दे दिया गया है, विधान-परिषद्‌ देशी शासकों की र्ता 
की उत्तरदायी है, अतः इतने से ही सर्व-अधिकार इंग्लैंड के राजा या इंगलैंड 
की पालियामेंट से अन्त:कालीन सरकार को प्राप्त हो गये। 


तीसरा विषय जिसकी ओरे में देशी शासकों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं । यह मान लेने पर भी कि सार्वभौम सत्ता (इंग्लैंड के)राजा 
में नाम मात्र की हीं है, हाउस आफ लाडेस्‌ की बहस में यह बताया गया था 
कि जब भारत में अधिकारों को हस्तान्तरित करने के पश्चात्‌ वे सावभौम 
सत्तायें समाप्त हो जायंगी और अन्त में या तो देशी रियासतें भारत की 
अन्त.कालोन सरकार से मेत्री करें और या उस स्वतन्त्र भारत के आधीन 
ओर आश्रित होकर अकेली अलग रहें । इसलिए में अपने देशी रियासतों के 
मित्र! को सलाह देता हूँ कि वे विधान-परिषद से सम्मिलित होने के 
निमन्त्रण पाने की व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि वे सम्मिलित होना चाहते 
हैं, तो उनका स्वागत है । देशी रियासतों से संधियों के सम्बन्ध का विषय--- 
यह फिर ऐसा प्रश्न है--जिस पर विधान-परिषद्‌ को अन्तिम निर्णय करना 
होगा | मैं इसलिए विचार करता हूं कि पाकिस्तान और देशी रियासतों के 
ग्रश्न से हमें ब्यधित नहीं होना चाहिए। हम अपने कतेंब्य में अग्रसर 
हों पर यह याद रखिये कि इस विधान-परिषद्‌ को कांग्रेस के सर्वोच्च 
सत्ता (हाई कमाड) ने भी गलत समझा है कि मानो हस ब्रिटिश सरकार 
या ब्रिटिश संन्त्रि अ्तिनिधि मंडल की उपज हैं | यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश 
क्राइन की उपज नहीं है। (वाह-बवाह) इसकी सत्ता इस बात के आधार 
पर है कि देश की राजनेतिक जाग्रति इस सीमा तक उन्नत हो चुकी 
है कि ब्रिटिश सरकार को वैधानिक स्वतन्त्रता या प्रतिरोधी स्वतन्त्रता 


अब 


जो 


३४ । 


भारतीय विधान-परिषद्‌_ [१६ द्सिम्बर सनू १६४६ ई० 


डा० सर हरीसिह गोड़ ] 

का सामना करना पड़ेगा। बल या प्रोत्साहन है| जिटिश सरकार के लिए 
बचा है। पहले वायसराय ला्डे लिनलिथगो ने अमो कुछ दिन हुए सर- 
दार सभा (०८5४ ०0 [,0705) में बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत 
पर उस समय तक अपना गमुत्व जमाये नहीं रह सकती, जब तक कि उसके 
पीछे त्रिटिश सहायता का नैतिक अधिकार न हो। ग्रेट ब्रिटेन में इसके पत्ष 
में कोई नहीं है और निश्चित रूप से भारत से पक्ष ग्राप्त करना समाप्त हो 
चुका | अतः यह राजनैतिक आवश्यकता का प्रश्न हो गया है और ब्रिटिश 
मंत्रि अतिनिधि मंडल और ब्रिटिश मजदूर दल ने अब भारत को स्वतन्त्रता देने 
की ठान ली है ।स्वतन्त्रता मिलेगी--और जरूर मिलेगी | जब हम यहां भारत 
का भावी विधान बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम इधर-उधर न देखें और इस 
ओर दृष्टिपात न करें कि मुस्लिम लीग क्‍या सोचेगी, या त्रिटिश सरकार कया 
विचारेगी और अपने संदेहों को संघ-शासन सम्बन्धी न्यायालय ( ए४०८:४- 
(2००) में भेजें । 

फैडरल कोर्ट' के सम्बन्ध के विषय पर हाउस के निश्चय की पूे 
कल्पना में नहीं करना चाहता, परन्तु में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि 
इस हाउस को इस बात का ध्यान न करते हुए कि विरोध का सामना करना 
है या आलोचना का, चाहे वे कहीं से भी आवें या उत्पन्न हों, अपना काये 
करने के लिए यथेष्ट रूपेण आत्म सम्मानित होना चाहिए । (घोर करतल म्वनि) 


#श्रीमती दाचायणी वेलायुदन (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्‌ जी, प्रस्ताव पर अपने 


विचार ब्यक्त करने के पूर्व मुके अपने क्रान्तिकारी पिता महात्मा गांधी के 
प्रति विनम्र भक्ति-असून अपण करने दीजिये। (करतल-ध्वनि) यह उनकी 
अन्त ष्टि, उनके राजनैतिक आदर्शवाद और उनकी सामाजिक उत्कंठा है, 
जिसने हमें अपने लक्ष्य श्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराये । में निवेदन 
करती हूं कि विधान-परिषद्‌ केवल विधान ही नहीं बनाती, वरन्‌ जनता को 
जीवन का एक नया स्वरूप भी देती है। विधान बनाना सरल काय है, क्योंकि 
हमारे लिए अनुकरण करने को अनेकों नमूने हैं। परन्तु नवीन आधार पर 
जनता को नूतन बनाने के लिए कल्पना करनेवाले (व्यक्ति) को संयोगात्मक 
दृष्टि की आवश्यकता होती है । स्वतन्त्र सर्वेशक्ति-सम्पन्न भारत एक स्वृतन्त्र 
समाज की कल्पना करता है। हमारे प्राचीन शासन-विधान में निरंकुश 
शासन और जनतन्‍्त्र शासन में संघर्ष थे। प्रजातन्त्रवाद की क्षीणु ज्योति को 
सत्ता-लोलुप राज्य की शक्ति से बुझा दिया गया था | (लिच्छवी जनतन्त्र 
(४८ 77८09४ए १९८०ए०!४८) हसारे पूबजों की जनतन्‍्त्रात्मक मेधा 
का सुन्दर प्रदर्शन था। उसमें प्रत्येक नागरिक राजा कहा जाता था। भारत 
के आनेवाले ग्रजातन्त्र में अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।. .. 

समझौता समिति (नेंगोशियेटिंग कमेटी) के उन सदस्यों की घोषणा से जो 
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कि नरेन्द्र मंडल के प्रतिनिधि हैं, हम शासकों का दृष्टिकोश इस विषय में 
समम्त सकते हैं। परन्तु अपनी जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश देनेवाले 
महाराजा भी हैं। मेरा अभिप्राय कोचीन के महाराज से है--जो कि भारत 
में एक अत्युन्नत रियासत है और मुझे यह कहने का गौरव है कि में उसी 
रियासत की हूं। यह सन्देश का भाग है:--- 
“में केवल वेधानिक नियम में विश्वास करता हूं और अपने समस्त 
जीवन में मेंने (मानव) जीवन और संस्थाओं के प्रति, जो कि एकतन्त्र 
और ब्यक्ति शासन के विरुद्ध है, परिश्रम से एक हद भाव को 
अहण कर लिया है ।” 


इस सन्देश से यह स्पष्ट है कि अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं । 
भारतीय जनतन्त्र में जाति और सम्प्रदाय-आश्रित कोई रुकावर्ट नहीं होंगी । 
भारतीय संघ के जनतन्त्रात्मक राज्य में हरिजन सुरक्षित होंगे। में अनुमान 
करती हूं कि नीचे के वर्ग के लोग भारतीय जनतन्त्र के शासक होंगे। मैं 
इसलिए विधान-परिषद्‌ के हरिजन प्रतिनिधियों से निवेदन करूगी कि बे 
पुथक्‌-बाद का राग न अलापें | पृथक्‌ बाद के राग को अलापकर हम अपने 
आपको अपनी भावी संतानों के लिए हास्यास्पद न बनायें। साम्प्रदायिकता 
चाहे हरिजन, मुसलमान या सिख (किसी की हो) राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। 
(वाह-वाह) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब प्रकार का संरक्षण नहीं है। 
वह नेतिक संरक्षण है, जो कि देश के नीचे वर्ग के लोगों को वास्तविक 
शरण देता है| में हरिजनों के भविष्य के लिए बिलकुल भयभीत नहीं हूं । वे 
संरक्षण जो हरिजनों की स्थिति में सुधार करते हैं, संरक्षण नहीं हैं। 

कुछ दिन हुए हमने श्री चर्चित का हरिजनों के विषय पर चिकना- 
चुपड़ा धारा-प्रवाहिक वक्तब्य सुना । उन्होंने कह्या कि भारत की परिंगणित 
नासक जातियों के जीवन और कल्याण का उत्तरदायित्व त्रिटिश सरकार 
पर है, में उनसे एक अश्न पूछना चाहूंगी । ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों की 
सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए क्‍या किया ९ क्या उन्होंने सिबराय चप- 
रासी और खानसामा बनाने के कभी उनकी सामाजिक हीनताओं को दूर 
करने के लिए कोई विधान निर्माण किया ९ फिर भी श्रो चचिल ने यह अमि 
योग लगाया कि हरिजन सवर्ण हिंदुओं की-अपने कष्टदायकों की-दया “पर 
आश्रित थे। श्री चर्चिल इस देश के सात. करोड़ हरिजनों को शरण लेने के 
लिए इंग्लैड नहीं ले जा सकते है । वे केवल कुछ सम्प्रदायवादियों को शरण 
दे सकते हैं, जो कि इंग्लेंड जा सके | श्री चर्चिल को सममझाना चाहिए 
कि हम भारतीय हैं। हरिजन भारतीय हैं ओर उनको भारत में भारतीयों 
के समान रहना है और वे भारत में भारतीयों के समान रहेंगे। हमने भी 
अभी सुना है कि परिगणित जातियां अल्पसंख्यकों में समझी गई हैं। इस 
ग्रकार का कोई भी उल्लेख १६ मई के राजपत्र (5६802 ०7८7) में नहीं 


३६ ] 
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[ श्रीमती दाक्षायणी बेलायुदन | 


किया गया है । में सात करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक समभने के विचार 
को अस्वीकार करती हूं। न तो भारत के राजमन्त्री लाडे पेथिक लारेंस, न 
प्रधान मन्त्री श्री एटली और न विरोधी दल के नेता श्री च्चित्र हरिजनों की 
दशा सुधारेंगे । जो कुछ हम चाहते हैं, वह हमारी सामाजिक अयोग्यताओं 
का उन्मूलन--शीघ्र ही उन्मूलन-करना है । केवल स्वतन्त्र समाजवादी भार- 
त॑य जनतन्त्र ही हरिजनों को स्वतन्त्रता और स्थिति की समानता ग्रदान कर 
सकता है। हमारी स्वतन्त्रता केवल भारतीयों से प्राप्त हो सकती हैन कि 
प्रिटिश सरकार से । 

मुझे डाक्टर अम्बेडकर से इस देश की राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने 
की अपील करने दीजिये। हरिजन जाति के केवल वही नेता हैं और उनका 
राष्ट्रीय दल से असहयोग हरिजनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना है; उनका राष्ट्रीय 
दल से सहयोग हरिजनों के लिए मोक्षदायक होगा। श्रीमान्‌ जी, (डाक्टर 
अम्बेडकर की ओर आदेश करते हुए) यह आपके लिए देश के समक्ष अपनी 
सेवाएं अपण करने का एक अनमोल अवसर है। 

हरिजन केवल समाजवादी जनतन्त्र भारत में स्व॒तन्त्र होंगे, आओ हम 
सब इस अस्ताव का समथेन करें और इसे पूर्ण करने का कार्य करें; चाहे यह 
हमसे बड़े-से-बड़े त्याग की मांग करे । 

माननीय डाक्टर जयकर द्वारा रखे गए संशोधन के सम्बन्ध में में 
सोचती हूँ कि जो इस संशोधन का समर्थन करते हैं, उनको ब्हाइट हाल से 
प्रेरणा मिलती है न कि इस देश की जनता से । हाल में विभिन्‍न क्षेत्रों से 
विधान-परिषद के स्थगित करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना । लार्ड वेवल 
ने इसका पक्ष-समर्थन किया, श्री जिन्‍ना ने इस पर जिद की | मुझे प्रतीत 
होता है कि डाक्डर जयकर इस संशोधन को रखकर विधान-परिषद्‌ की 
वास्तविकता पर गश्न कर रहे हैं और लोक-सभा ( हाउस आफ कॉमन्स ) 


में हे दिन हुए श्री चर्चिल द्वारा उपस्थित किए गए तकेी की पुष्टि कर 
रहें हैं। 


डाक्टर जयकर ने भी रियासत की जनता के लिए पवित्र सहानुभूति 
प्रकट की है। यदि रियासत शब्द से माननीय सदस्य का अभिग्राय रियासत 
के वास्तविक प्रतिनिधियों से है, तो में माननीय सदस्य को यह विश्वास 
दिला सकती हूँ कि रियासतों की जनता कांग्रेस और विधान-परिषद के साथ 
है। (करतल ध्वनि) और विधान-परिषदू द्वारा किया हुआ कोई भी निश्चय 
रियासतों की जनता को मान्य होगा | 

मैं सोचती हूं कि मुझे कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा प्रकट किये विचारों का 
भी उल्लेख करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित ऐति- 
हासिक प्रस्ताव सें इस देश के प्रत्येक ब्यक्ति की उन्नति के लिए हर प्रकार की 
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व्यवस्था की गई है और अब वह दल जो कि विगत युद्ध को जन-युद्ध कहता 
था, कुछ समय के लिए विधान-परिषद्‌ को इस अस्ताव पर विचार करने को 
स्थगित करने की शिक्षा देने यहां आया है। यदि में त्रुटि करती हूं, तो मुमे 
क्षमा किया जाय | इस ग्रकार के कहे जानेवाले कम्युनिस्ट हरिजनों को लाभ 
पहुंचाने के अतिरिक्त उनका शोषण ही कर रहे हैं। वे दरिजनों के लिए 
पृथ्वी के टुकड़ों की प्रतिज्ञा करते हैँ और इस प्रकार वे उन्हें (दरिजनों को) 
राष्ट्रीय सेना से दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे विचार से कम्युनिस्ट दल 
किसी बाह्य स्थान से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है ओर इसलिए यह हमारे लिए 
उचित नहीं है कि कम्युनिस्टों के विचारों को स्वीकार करे । हम अपनी 
उन्नति के लिए ऐसे दल पर निर्भर नहीं रह्‌ सकते हैं और हमारी उन्नति राष्ट्रीय 
सेना में है, जिसके प्रतिनिधि परिषद्‌ में हैं । इसलिए में आशा करती हूं कि 
भावी स्वतन्त्र भारत में हरिजनों को देश के प्रत्येक नागरिक के समान 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा । 

# सभापति : एक बजकर १५ मिनट हो चुके हैं। परिषद्‌ परसों ग्यारह बजे तक 
के लिए अब स्थगित की जाती है । 


परिषद्‌ शनिवार, २१ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० के ११ बजे तक के लिए 
स्थंगित हुई। 


भारतीय विधान-परिषद 
शनिवार , ६५ दिसम्बर, सन्‌ ५०९४६ ई० 





भारतीय विधान-परिषद्‌ की बेंठक ग्यारह बजे कांस्टीस्यू शन हल, नई दिल्ली में 
माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई। 


परिचय-पत्रों की पेशी ओर रजिस्टर पर हस्ताक्षर 


“सभापति : में आशा करता हूं कि एक दूसरी महिला मेम्बर का स्वागत करने 
में यह सभा मेरा साथ देगी। आप आज सुबह पहली बार इस सभा में पधारी 
हैं क्योंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये बाहर गई हुई थीं। 
मैं राजकुमारी अमृृतकौर से प्राथेना करता हूं कि वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें | 

इसके बाद नीचे लिखे हुये मेम्वरों ने अपने परिचय-पत्र दिये ओर रजिस्टर 
पर हस्ताक्षर किये : -- 


राजकुमारी अमृतकौर ९ मध्यप्रांत और वरार : जनरल ) 
सर पदसपत सिंघानिया ( संयुक्त ग्रांतः जनरल ) 


विधान-परिषद की निगोशियेटिंग कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
*श्री के० एम० मुंशी ( बम्बई : जनरल) : सभापति महोदय, में यह भ्रस्ताव 
पेश करता हूं :-- 


“यह असेम्बली निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये भेम्बरों, यानी-- 
(१) मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, 
(२) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, 

(३) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल, 
(४७) डा० बी० पद्चमि सीतारमेया, 

(४ ) श्री शंकरराव देव और 

(६) माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर 





* इस संकेत का अथे है कि यह अंग्रेजी वत्तता का हिन्दी रूपान्तर ह्टे। 


कपल प्य विधातज्ष-परिधद / 59 हठिमसम्बर, सना ४०५८६ इ0० 
ं सह] रत ५, ४ २४ 


६ ॥ 

[ श्री के० एस० संंशी | 
की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई निगो- 
शिय्रेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से 
इस उहँ श्य से बातचीत करेगी कि बह :-- 


(क) इस असेम्दली की उन जगहों का वितरण निश्चित करे जो £६ से 
अधिक नहीं होंगी ओर जो मन्त्रिमंडल के १६ मई सन्‌ १६४६ ई० 
के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिय सुरक्षित रक््खी 
गइ हैं ; 

(ख) इस असस्बली के लिय रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का 
तरीका निश्चित करे | 

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती हे कि इस कमेटी में वाद को तीन 
मेम्बगों[स अधिक अतिरिक्त मम्बर न रक्खे जायेंगे और वे इस असेम्बली ढारा ऐसे 
समय में और ऐसे तरीके स निर्वाचित किय जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित 
करे !?? 

# श्री सोमनाथ लहिरी (बंगाल: जनरल ) : में यह जानना चाहता हूं कि इस 





प्रस्ताव में संशोधन पेश करने का क्‍या तरीका है। में समझता हूं कि संशोधनों को 
पेश करने के लिय हमें कम से कम कुछ घंट अवश्य दिये जायेंगे । 


+ सभापति : क्या यह संशोधन प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में है या उसमें 





बताये हुये नामों के बारे में ? 


# श्री सोमनाथ लहिरी : प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में । 





*#सभापति : हम इस पर विचार करेंगे। 





# श्री श्री्रकाश (संयुक्रप्रांत : जनरल) : सबसे अच्छा यह होगा कि यह तय 


किया जाये कि सवा बजे तक सब संशोधन पेश किये जाये ओर तब तक हम 
प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं । 


*सभापति : भरा विचार है कि प्रस्तावक और समथेक एक घंटे से कुछ ही 
अधिक समय लेंगे ओर इतने समय में आप संशोधन पेश कर सकेगे | 





निमोशिवैटिंग कमेटी का चुनाव [३ 


*श्रो के? एम० मुंशी : यह बहुत कुछ एक रस्सी प्रस्ताव है और वह केवल इस 
कारण से कि सन्त्रिसंडल ने अपने बयान में और ला पेंथिक लारंस ने अपने भाषण 
में कहा है कि इस प्रस्ताव में बताये हुये उ्द श्यों के सम्बन्ध में रियासतों से बातचीत 
करने के लिये इस असेम्बली को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये । इस सम्बन्ध 
में श्रीमान्‌ लाडे पेथिक लारेंस ने हाल में जो कुछ बातें कहीं उन्हें में बताना 
चाहता हूं | लाडे पेथिक लारेंस ने कहा है कि :-- 


“यह तय करने के लिये कि विधान-परिषद्‌ म॑ रियासतों के प्रतिनिधियों की 
जगहें किस तरह भरी जायें, देशी रियासतों की बनाई हुई कमेटी 
ओर विधान-परिषद के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई 
कमेटी को एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिये। रियासतों न अपनी कमेटी 
बनाली है और जब असेम्बली के त्रिटिंश भारत के प्रतिनिधि भी अपनी 
कमेटी बना लेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है ।” 


इस सभा को त्रन्त ही स्पष्ट हो जायगा कि यह बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू 





की जानी चाहिये। इसीलिये यह प्रस्ताव आज इस सभा के सामने रकक्‍खा गया 
है। इस समय इस कमेटी में सिफ छः मेम्बर रकक्‍ख गये हैं। इस कमेटी को बहुत 
से नाजुक मामले तय करने हैं। इसलिये यह जरूरी है कि यह जितनी छोटी हो 
सके उतनी छोटी बनाई जाये। इसके अलावा जिन उद्द श्यों से यह कमेटी बनाई 
जा रही है उनका पूरी तौर से बयान में उल्लेख है। इसलिये में यह सिफारिश 
करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये | 

*डा० सच्चिदानन्द सिनहा ( बिहार : जनरल ) : में इस प्रस्ताव का समर्थन | 
करता हूं। | 

“एक माननीय मेम्बर : क्‍या इस असेम्बली को यह बताया जायेगा कि इस 

हलक अीक3 94 
वातचीत का क्‍या नतीजा हुआ है ९ 


श्री के० एम० मंंशी : मैं माननीय मेम्बरों के सूचनाथें यह बताना चाहता 


कि जहां तक मंन्त्रिमंडल के बयान का सम्बन्ध है, उसमें रियासतों की 
उक निगोशियेटिंग कमेंटी की व्यवस्था है। विधान-परिषद को निगोशियेटिंग 
कमेटी उससे मिलेगी और यह तय करेगी कि असेंम्बली में ग्यिसतों 





४] भारतीय विधान-परिषद (२१ दिसम्बर, सन्‌ १९४६ इ० 
[श्री के० एम० मुंशी] 
का प्रतिनिधित्व किस प्रछार का हो। जहां तक में समझता हूँ सन्त्रिमंडल 
के बयान का यही अर्थ है। लेकिन इस मामले को अवश्य ही इस सभा के सामने 
ग्क्‍्खा जायेगा और मुमे इसमें सन्देह नहीं हे कि इस सभा को इस पर अपना 
मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा । 


५ 6 न्‍ ५ ड हर के ू के 
*ब्री पी० आर० ठाकुर : (बंगाल : जनरल ) : श्रीमान , में यह संशोधन पेश 





करना चाहता हूँ कि माननीय सर एन० गोपालस्वासी आयंगर के नाम के बाद 
इस सभा के एक हरिजन मेम्बर का नाम रख दिया जाये। 


मैं इस बात पर जोर सिफ इसलिये दे रहा हूं कि यह आवश्यक है. कि इस 
कमेटी में, जो यह तय करने जा रही है कि रियासतों के लिये इस असेम्बली में 
जो जगह सुरक्षित रक्‍्खी गई हैं उनका वितरण किस प्रकार हो और रियासत्ों 
के अतिनिधि किस तरीके से चुने जायें, एक हरिजन भेम्बर भी रक्खा जाये। 
रियासतों में हरिजन हैं और सामाजिक व राजनेतिक दृष्टि से उनकी दशा प्रान्तों 
के हरिजनों से खराब है । इसलिये में इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि इस सभा 


का एक हरिजन मेम्बर कमेटी में रख दिया जाये । 


“सभापति : क्‍या आप किसी का नाम तजवीज कर सकते हैं ९ 





ध का] |] 


+भ्री पी० आर० ठाकुर : यह सभा ही तय करेगी कि कौन रखा जाये । 





*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमान, में दो संशोधन पेश करता हूं। पहला 
संशोधन में उस बात को साफ करने के लिये पेश कर रहा 
हैँ जिसे प्रस्तावक महोदय ने साफ नहीं किया था और वह यह है 

कि कमेटी जिन नतीजों पर पहुँचेगी वह समर्थन के लिये इस सभा 
के सामने रक्खे जायेगे कि नहीं। संशोधन यह्‌ है :-- 


(९) प्रस्ताव के आखिरी पेराग्राफ के बिल्कुल पहले ये शब्द जोड़ दिये 
जाये +-- 

“आवश्यक वातचीत और सलाह मशविर के बाद यह कमेटी विभिन्न 
रियासतों के बीच जगहें वितरित करने के सम्बन्ध में ओर 
रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके के बारे भें अपनी अंतिम 
सिफारिश समथन के लिये असेम्बली के सामने रक्खेगी ।” 


निगोज्ियेद्धिंग कमेटा करा चुलाव 


(२) कमेटी के कार्सों की मद (सर) के अन्त में थे शब्द जोड़े जाये *-- 


“लेकिन कमेटी को यह स्पष्ट रूप स समझ कर वानचीत करनी चाहिये कि 
यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों 
के लोगों को ही इस असम्बल्ली में ग्यासतों के श्तिनिधि भेजने 
का अधिकार हे ओर बह भी सीधे-सीघे चुनाव के आधार पर !' 


में ये दो संशोधन पेश करता हूं । इन संशोधनों का उहँ ध्य, विशेषतया पहले 
संशोधन का उहं श्य, रियासतों के प्रतिनिधियों के प्रश्न को हल करना है क्योंकि 
आप जानते हैं कि वह असी हल नहीं हुआ है। में यह जानता हें कि जिस कमेटो 
की आपने तजवीज की हे, उसके अधिकांश मम्बर और इस सभा के अधिकांश 
मेम्बर यह समभकत हैं कि इस सभा में रियासतों के लागों का प्रतिनिधित्व होना 
चाहिये, न कि रियासतों के खेन्छाचारी शासकों का । दुर्भाग्यवश सरकारी 
बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया हैं। उसकी कई प्रकार व्याख्या की गई है 
जेसा कि पिछले दिन, में समझता हैं, सर एन० गोपालस्थासी आयंगर ने कहा 
था। हमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यह नहीं चाहत कि रियासतों 
के नरश और शासक यह तय करें कि इस असम्वल्ी में रियासतों का प्रनि- 
निधित्व किस ग्रक(र का हो, क्योंकि हमें भय है कि एक तो स्वेच्छाचारी शासक 
होने के कारण और दुसरे अंग्रेजी साम्राब्यशाही की कटपुतलियां होने से, जो कुछ 
भी थोड़ी सी स्वतन्त्रता की हम भारत के विधान में व्यवस्था करेंग उसको भी वें 
कम करने का प्रयत्न करेगे। यह रियासतों के जनसाधारण के प्रति न्याय नहीं 
होगा | 


श्रीमानू, आप जानते हैं कि इस समय बहुत सी रियासतों म॑ वहां के शासकों 
की तरफ से एक भयानक दमन चक्र चल रहा है। आपने 'देखा कि कश्मीर में 
किस प्रकार अधिकारियों ने श्रीमती अरुणा आसफअली की सभा में गड्बड़ पेद्ा 
करदी ओर किस प्रकार सारी नेंशनल कांफ्रेंस को दमन द्वारा असफल बनाने 
की चेधष्टा की जा रही है; यद्यपि यह समझा जाता है कि वहां प्रजात॑त्र के सिद्धान्तों 
के आधार पर या जिस तरह भी आप कहिए चुनाव हो रहा है। हमने यह 
भी सुना है कि हैदराबाद में पिछले चंद महीनों में, हैदराबाद रियासत की सना 
ओर पुलिस ने, ७००० लोगों, स््री-पुरुष और बच्चों की हत्या कर डाली। हम यह 
कसी नहीं चाहते कि ये शासक यहां आये, हमसे बातचीत करें ओर हमार देश 


३३ ४ 


३३ भारलोश विधास- -गिकिद्र | २१ डिसब्बर, सन्‌ १०४५ ई७ 


[श्रो सोमनाथ लहिरी'] 
का विधान बनाने में भाग लें। इसी कारण से श्रीमान, सेरा दूसरा संशोधन यह 
है कि कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समक कर बातचीत करनी चाहिए कि यह 
असम्बलोी केबल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस 
अमस्वली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीघे- 
सीघ चनाव के आधार पर | 


मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चना हैं वे रियासतों 
के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रक्खेंगे | लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसे 
आखिर रियासतों के लोगों को ही तय करना है । इसलिए जो मेम्बर चने गये हैं 
उनका विश्वास करत हुए और आगे की घटनाओं को ध्यान में रख कर और 
इसको भी ध्यान में रखकर कि रियासतों के शासकों का क्या रुख होगा और 
जह कि वहां के लोगों की क्‍या मांगें होंगी, मेंने यह प्लस्ताव किया है कि जिन 
निणेयों पर पहुँचा जाये वे समर्थन के लिए इस असम्बली के सामने रक्‍च्खे जायें | 


[कीच ०» है॥ है बे छा 
+श्र के० छम्तृ८ मुशा : श्रासान, क्या में एक शब्द कह सकता हू १ 


“सभापति : प्रस्ताव पेश हो चुका है और संशोधन भी पेश हो चके हैं. 





अब इन सभी बातों पर सभा बहस कर सकती है। 


पस्ताव ओर संशोधनों पर अब बहस की जा सकती हे। जो कोई भी मेस्बर इस 
पर बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ें । 


“श्री के० संथानम्‌ ( मद्रास : जनरल ) : में एक दसरा संशोधन पेश करना 

(मार ॥४5बा७ा00ज७20७/७७थ७/ामवाथ०७१७४७३७७४३५७/७४४३१७७०७॥/५३७७७००७॥७०७०७७॥३७०७०३॥४७७७७ कक ध्ा्ाकमात्रानक्रनाक 
चाहता हूं । में यह पेश करना चाहता हूं कि :-- 

“इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह” शब्दों के बाद “नीचे दी हुई बातों 
के बार में सिफारिश करे” शब्द जोड़ दिये जायेँ और (क) और (ख) में 
“पतिश्चित कर” शब्दों को निकाल दिया जाए। 

मरे संशोधन का उद्देश्य यह हे कि इस सभा की किसी भी कमेटी को किसी 
मासले में अंतिस निशेय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध 


एक सिद्धान्त से हे और इसका यह अथ्थे नहीं हैं कि में कमेटी के मेम्बरों का 
विश्वास नहीं करता । जिन मम्षरों के बारे में प्रस्ताव किया गया हे उन पर मेश 


लिनोडशियधिगि कमेटी का सन्त (७ 
पुरा विश्वास हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय हैं और में यह बिल्कुल नहीं 
चाहता कि किसी भी कमेटी का अन्तिम अधिकार दिये जायें । 

सभापति : मेर विचार में श्री लहिरी के संशोधन में आपके संशोधन का 
आशय आ गया है| 


भर श्रा क८ सन्थानस्‌ : सन इस अआसखात चना दिया द्व । 





“सलापति : वह श्री लहिरी के संशोधन में आगया है ! 
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सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिय कि इस सभा को अन्तिम निगाय करने का 
अधिकार हैं और चाह हम जो भी कमेटी वनाये या जो सी कार्यवाही करें उसमें इस 
सिद्धान्त के अनुसार कास होना चाहिय | निस्सन्देह मेरे संशोधन में वे आधार- 
भूत बातें आ जाती हैं जिनको श्री लहिरी ने पेश किया है, लेकिन यदि मेरा 
संशोधन स्वीकार किया जाय तो यह नियम पढ़ने में पहल से अच्छा लगेगा। 


“श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल: जनरल) : सभापति महोदय, में उस 


संशोधन का विरोध करने के लिये उठा हूं जो मेरे मित्र श्रौ सोमनाथ लहिरी ने पेश 
किया है। संशोधन में जो भावना प्रकट की गई है उससे मेरी पूरी सहानुभूति 
है लेकिन श्री लहिरी एक बात भूल गये हैं। यह एक सलाह-मशबिरा करने वाली 
कमेटी है । यदि आप १६ मई के बयान के पेराम्राफ १६ के वाक्यखंड (२) को देखें 
तो उसमें कहा गया है कि :-- 


“विचार यह है कि अन्तिस विधान-परिषद में रियासतों को उचित प्रति- 
निधित्व दिया जायेगा और ब्रिटिश भारत में जिस आधार पर 
जनगणना की गई है उसको देखते हुय उनके प्रतिनिधि ६३ से 
अधिक नहीं होंगे, लेकिन वे किस तरीके से चुने जायें यह सलाह- 
मशबिरे से तय होगा। शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक 
निगोशियेटिंग कमेटी करेगी।” 


इसलिय चुनाव का तरीका सलाह-मशविरे से तय होना है और सभापति 
महोदय, यह स्पष्ट है कि एक सलाह-मशविरा करने बाली कमेटी बनाई जाये। 
पियासतों ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है ओर हमें एक दसरी सलाह- 
मशिविरा करने वाली कमेटी बनानी ही है। यह मुमकिन नहीं है कि यह सारी 





हर भारताव विधन-परिवद - २$ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ ० 


अमन 


[श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त] 
सभा प्रतिनिधियों की संख्या ओर उनके चनने के तरीके को तय करने के लिये 
निगोशियेटिंग कमेटी स बातचीत कर। इसलिये यह जरूरी है कि सलाह- 
मझविरा करने बाली एक कमेटी वनाई जाये ओर इस कमेटी में बहुत थोड़े 
मंन्वर हों। बंदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये तो प्रस्ताव का उद्द श्य 
ही खत्म हो जाता हैं: क्योंकि दो छाटी कमटियों के बीच सलाह-सशविरा होना 
चाहिये जिनमें से एक हम बनायेंगे ओर दसरी रियासले बनाथेंगी। इसलिये 
श्रीमान, मेरे मित्र श्रो लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका में विरोध करता 
हूं, यद्यपि उन्होंने जो भावना प्रकट की है उससे मुमे पूरी सहानुभूति है। 
इन शब्दों के साथ में अपने मित्र श्री के० एम० मुंशी द्वारा पेश किये हुये प्रस्ताव का 
समर्थन करता हैं और श्री लहिरी ने जो संशोधन पश किये हैं उनका विरोध 
करता हूं। 


िभु 


*थ्री ज़्यपाल सिंह (विहार : जनरल): मे अपने मित्र श्री लहिरी से 


ब्रार्थना करता हूँ कि वे अपन संशोधन वापस ले लें। में समभता हूं कि जाव्ते 
ओर नियमों की कमेटी न जो काम किया है उसकी रिपोर्ट की एक नकल उनको 
मिली होगी। उसमे यह बताया जा चुका हें कि कमेटियां जो काम भी करेंगी 
बह किसी न किसी समय इस सभा के सामने रक््खा जायेगा और सभा को इसकी 
स्वतन्त्रता होगी कि वह उनकी सिफारिशों को स्वीकार करे था न कर। ऐसी 
सूरत में श्री लहिरी की बात पूरी हो जाती है । 


दलित जातियों के एक मम्बर न--में नहीं जानता की दलित जातियों और 
परिंगणित जातियों में कया अन्तर हे--इसके लिये दल्लील पेश की है कि कमेटी में 
दलित जाति का एक मेम्बर होना चाहिये ।जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे! उन 
नामों के विरोध में कुछ भी नहीं कहना है जिनका सुझाव इस गस्ताव को पेश 
करने वालों ने किया है। वे ग्रतिष्ठित लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं. जिन्होंने 
रियासतों में काम किया है और वे रियासतों से परिचित हैं। मगर श्रीमान, में 
विनयपृषक कहूंगा कि मेरे विचार में उन्हें पूर्वी रियासतों का बहुत ज्ञान नहीं है। 
भारतीय रियासतों के ग्रजा-मंडल का सम्बन्ध साधारणतया उत्तरी भारत, दरिणी 
भारत और मध्य सारत व पश्चिसी भारत के एक भाग से रहा है। उनको उड़ीसा 
की रियासतों की ऐजेंसी या बंगाल और उत्तर पूर्व की ऐजेंसियों से शायद ही कभी 
कोई काम पड़ा हो । यदि में अपनी तूती थोड़ी बहुत खुद ही बजाऊं तो मैं आशा 


निमाशिग्रेटिंग कमेंटा का चनात्र हा 


करता हूं कि यह सभा मुझे दूसा करेगी। जब से में ब्रिटिश पश्चिमों अफ्रीका से 
बापस लौटा हूं, में आदिवासियों के दीच में और आदिवासियों के चेत्रां में बहुत 
घूमा हूँ और पिछले ६ वर्षों में मैंने १.१४५००० मील का सफर किया है | इससे में 
यह जान सका हूं कि आदिवासियों की ज्रूरते क्या है ओर इस सभा से उनके लिये 
क्या करने दी आशा की जाती है। भारतीय भारत में. राजस्थान में. नरन्‍द्रों के भारत 
की ६ करोड़ की आवादी सें, ? करोड «८ लाख आदिवासी है, £ करोड़ «० लास्व 
कबीले हैं | श्रीमान, इतनी बड़ी आवादी को ध्यान में रखते हुये, निगोशिय्रेटिंग कमेटी 
में एक आदिवासी होना चाहिये। मेरी राय में बहू कमेटी की सहायता कर सकेगा । 
में कमेटी के काम में बाधा नहीं डाल रहा हूं। लेकिन में यह चाहता हूं कि 
आदिवासियों के अधिकारों के लिये बड़न के लिये उसमें एक आदिवासी होना 
चाहिये । जब आप आदिबासियों के अधिकारों के लिये लड़ेंगे तो आपका एक आदि- 
बासी की जरूरत होगी और बह निगोशियेटिंग कमेटो के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। 
श्रीमान, में यह राय देता हूँ कि इस प्रस्ताव के निर्माताओं और अस्तावक को कमेटी 
में एक आदिवासी शामिल कर लेना चाहिये ओर उसके मेम्वरों की संख्या सात 
कर दनी चाहिये | 


की 


*साननीय श्री बी० जी० खेर ( बम्बई : जनरल ) : सम्ार्पाति महोदय, में 
दलित जातियों ओर आदिवासियों के हितों के लिये यहां किसी मेम्बर से कम 
चिन्तित नहीं हूं। लेकिन आदिवासियों या दलित जातियों या इसाइयों या अन्य 
किसी जाति के प्रतिनिधि के लिये जोर देना इस प्रस्ताव के उर् श्य को ही गलत 
तरीके से समभना है। नरेन्द्र एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं ओर 
याद आप नरेन्‍्द्र-मंडल के चांसलर के उस पत्र को देखें जो उन्होंने १६ जून सन 
१६४६ को वायसराय को लिखा, तो आप देखेंगे कि उसके पेराप्राफ ४ में वे लिखते 
हैं :-- " 

“श्रीमान, आपके निसन्त्रण के फलस्वरूप स्ट्रेंडिंग कमेटी ने यह तय किया 
है कि एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई जाथ जिसके भम्बरों के 
नाम इस पत्र के साथ भेजी हुई सूची में दिये हुये हैं। श्रीमान की 
इच्छानुसार कमंटी ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया कि 
भेस्बरों की संख्या बहुत कम रक्खी जाय लेकिन उन्होंने यह 
अनुभव किया कि यह संख्या इससे कम न हों सकेगी । में बड़ा 
आभारी हुूंगा यदि मुझे शीघ्र ही सचित किया जय 


१० ] भारतीय सक्िद्ान-प्रशिविद - ४$ टिसस्बर, सन्‌ १०५६ ई५ 
[माननीय बी० जी: खर| 
कि इस कमेटी की कब तक और कहां बेठक होगी और इसी तरह 
की उस दसरी कमेटी में कौन लोग होंगे जिस कि विधान-परिपद 
के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि अबनायेंगे। इस सलाह- 
मशबिर का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में यह तजवीज हे 
क्रि उस पर नरेनन्‍द्रों की स्टंडिंग कमेटी, सन्त्रियों की कमेटी और 
कंम्टोट्यशानल एडआाइज़री कमेटी विचार करेंगी और उनकी 
सिफारिश नरनन्‍ठ्रों ओर गियासनों के प्रतिनिधियों के एक साधारण 
सम्मेलन के सामने ग्कवी जायेगी ।!” 

अब अगर हम इस प्रस्ताव की शर्तों को देखें ता उसमें कहा गया है कि:-- 
“यह कमेटी इसलिये वनाई जायेंगी कि वह नरेन्‍द्र-संडल द्वारा बनाई हुई 
निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसर प्रतिनिधियों 
से केवल इसलिये बातचीत करेगी कि वह इस असेस्बली की उन 
जगहों का बितरणश निश्चित करें, जो ६३ से अधिक नहीं होंगी, 
ओर इसलिये कि वह इस असेम्बली के लिये रियासतों के 

प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करें ।” 
इस प्रकार श्रीमान, अब हमें त्रिटिश भारत की तरफ से ऐसे लोगों को 
चुनना है. जिन्होंन आजतक त़्रिटिश सारत के ही नहीं बल्कि भारतीय भारत के 
लोगों के हितों के सम्बन्ध में भी दिलचस्पी दिखाई है | हमारे बीच पं० जबाहर- 
लाल नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जो रियासतों के प्रजामंडल के सभापति रहे हैं और 
डा: पद्चमि सीतारमेंया, शंकरराव देव ऐसे लोग मी हैं । एक संशोधन पेश करने 
वाले मेम्बर ने कहा है कि रियासतों में दलित जातियां हैं इसलिए इस कमेटीमें उनका 
प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि यह वात है तो रियासतों में सिकक्‍्ख, देशी ईसाई और 
एं ग्लोइएडियन भी रहते हैं । यह कमेटी केवल यह तय करने के लिये बनाई गई है 
कि इस सभा में रियासतों छा प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाये। इस सीमित 
उद्द श्य के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को उठाना टीक नहीं । प्रस्ताव के 
शब्दों से यह स्पष्ट हे कि हमारी कमेटी निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी 
ओर प्रस्तावक ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उस बातचीत का जो नतीजा 
होगा उसे अम्तिम समर्थन के लिये इस सभा के सामने रक्खा जायेगा | इसलिये 
में संशोधनों के पेश करनेवालों से, जिनमें श्री संथानम्‌ भी शामिल हैं, यह 
प्राश्ना करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। कमेटी का कार्य-क्षेत्र 
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सीमित है। मेरी राय में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व इत्यादि से मुख्य उ्दे श्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसी रियासते हैं जिनकी ओआबादी इतनी कम है कि 
उनके एक समूह का एक ही प्रतिनिधि हो सकता है। हम जानते हैं कि लगभग 
६५० रियासतें हैं ओर यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनके 5४० प्रतिनिधि 
होंगे। इन सभी रियासतों के उचित प्रतिनिधिन्च के लिये ही यह कमेटी बनाई गई 
है। यह ठीक नहीं हैं कि उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाये और में 
संशोधन पेश करने वालों से एक बार और अपीत्ल कर्ता हूं कि वे अपने संशाधनों 
को बापस ले ले। इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रकखा गया है उसका में समर्थन 
करता हूं ओर मुझे आशा है कि वह एकमत से पास हो जायेगा । 


*अभ्री के० संधानम : यदि सभापति महोदय यह निणय करें कि इस कमेटी की 
तजबीजें समर्थन के लिये इस सभा के सासने रक्‍्खी जायेगी तो में खुशी से अपना 
संशोधन वापस ले लगा । 

“सभापति :- पं० जबाहर लाल नहरू ! 


*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमानू, यदि आप यह निर्णय करें कि कमेटी की 
तजबीजों का समर्थन आवश्यक है तो में भी अपने संशोधन को बापस लेता हूं | 

*सभापति : में उचित समय में इस बोर में अपना निणेय बताऊंगा। 
पंडित जवाहर लाल नेहरू ! 

+माननीय पंडित जवाहर लाल नहुहू (यू० पी० : जनरल) :- सभापति महोदय, 
श्री मुंशी ने जिस पस्ताव को सभा के सामने रक्खा है वह एक बहुत ही सीमित 
प्रस्ताव है । इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि वह इस असेम्बली में रियासतों के 
प्रतिनिधित्व के तरीके को निश्चित कर । यह उन तमाम सवालों को हल करने 
के लिय नहीं पेश किया गया है. जो रियासतों और हिन्दुस्तान के दुसर हिस्सों में 
एक से हैं। श्री लहिरी ने एक दो ऐसी रियासते बताई जहां राजनेतिक संघपे 
चल रहा है। स्पष्टतलः इस कमेटी का रियासतों की अन्दरूनी बातों से कोई 
मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में, मुके आशा है, हम तब विचार करेंगे जब 
रियासलों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं उनसे 
विचार-विनिमय कर सकते हैं और इन मामलों को तय कर सकते हैँ। इसलिये 
इस समय हमें सिर्फ इस पर विचार करना है कि उनका प्रतिनिधित्व किस 
प्रकार हो । 
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[माननीय पर्डित जवाहर लाल नेहरू | 
अब श्रीमान्‌ , दलित जातियों या आदिवासियों के सम्बन्ध में जो संशोधन 
पेश किय गये हैं उनमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि हम एक 
सीमित विपय पर विचार कर रहे हैं । निस्सन्देह इलित जातियों को अपने हितों 
की रक्षा करना है! लेकिन यह सवाल इस कमेटी को तय नहीं करना है. । यह कमेटी 
रियासतों के अलावा हिन्दस्तान के अन्य सागों का प्रतिनिधित्व करती है और 
यह नरशों के प्रतिनिधियों स मिलेगी । में इसे साफ तौर से बता देना चाहता हूं 
कि इस नरशों को निगोशियटिंग कमेटी से मिलना है । मेरे विचार में 
निगोशियेटिंग कमेटी में रियासतों के लॉगों के प्रतिनिधि होने चाहिये थे और 
भेरी राय में अब भी यदि निमोशियटिंग कमंटी सही वात करना चाहती है तो 
उस कुछ ऐस प्रतिनिधियों को शामिल कर लेना चाहिय। लेकिन में यह सममता 
हैं कि इस समय हम इस पर जोर नहीं दे सकते । जब तक इस मासले में 
वातचीत करने के लिय हम एक कमेटी न बनायें, रियासतों के प्रतिनिधियों का 
उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिय इस ग्रस्ताव में यह कहा गया है 
कि हम नरन्‍्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियटिंग कमेटी से ही नहीं मिलेंगे लेकिन 
रियासतों के दुसर एस प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जो कि शायद्‌ उसमें शामिल नहीं 
किये गये हैं ओर जेसा कि में बता चुका हूं कि हम उनसे यह तय करने के लिये 
मिल रहे हैं कि किस तरीके से रियासतों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो । इस 
सूरत में, ओर रियासते जेसी हैं उनको देखते हुये, आपकी समस्त में आजायेगा कि 
कुछ बदी रियासतों को छोड़कर कई ऐसी छोटी रियासतें हैं जिनका हम, उन्हें 
समूहों में रख के या किसी दूसरे तरीके से प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे क्योंकि 
यह सम्भव नहीं होगा कि हर एक रियासत का एक प्रतिनिधि हों। आप देखिये कि 
कितनी रियासते हैं ओर हमें कितने प्रतिनिधि बुलाने हैं। हैदराबाद और 
काश्मीर जेंसी रियांसतों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर होगा । कुछ 
बड़ी रियासतों के दो, तीन या चार प्रतिनिधि हो सकते हैं लेकिन अधिकतर 
रियासतों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा। उनमें से कई का एक प्रतिनिधि भी: 
नहीं होगा। हंमें उन्हें एक समूह में रखना होगा या कोई दूसरा तरीका निकालना 
होगा। हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इनके अलावा कोई दसरा ग्रश्न 
जिसका किसी वर्गविशेष या रियासतों की अंदरूनी बातों से सम्बन्ध हो, इस 
कमेटी के सासने नहीं आयेगा। वे अ्रश्न बाद को, जब रियासतों के प्रतिनिधि भी 
यहां रहेंगे, इस असेम्बली में पेश किये जायेंगे । ह 
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में निवेदन करता हूं कि इस कमेटी के सामने किसी विशेष समूद्द सम्प्रदाय, प्रान्त 
या रियासत का प्रश्न नहीं आयेगा । यहां जो लोग उपस्थित हैं उनमे से इम इस कमेटी 
मं उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिनको इस मासले की जानकारी है| लकिन इस 
विशेष उ्द श के लिये आप समूहों के प्रतिनिधियों को रखने के बारे में विचार नहीं 
कर सकते क्‍योंकि यदि हम ऐसा करें तो कोई वजह नहीं है कि जितने भी बे 
यहां हैं उनका अतिनिधित्व हो। यदि आप ट्रावनकोर की रियासत को लें तो आप 
देखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से वहां की बहुन बड़ी आवादी ईसाइयो. रोमन केथलिकों. 
की है। ट्रावनकोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत है और वहां के लोगों का 
अक्सर सरकारी अधिकारियों से कलह उठ खड़ा होता हैं। काश्मीर एक दूसरी 
महत्वपूर्ण रियासत है। इस प्रकार यदि आप इस छोटी सी कमेटी में साम्प्रदायिक 
आधार पर लोगों के प्रतिनिधि रखना चाहेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई पड़ेगी। यह 
स्पष्ट है कि इसे एक छोटी कमेटी होनी चाहिये, क्योंकि यदि हम एक बड़ी कमेटी 
बनायें तो उसे नरेशों के अतिनिधियों से परामशे करने म॑ बड़ी कठिनाई पड़ेगी। 
इसलिये इस कमेटी को अलग-अलग वर्गों के आधार पर नहीं बनाना चाहिये. जेंसी 
कि कुछ लोगों की राय है । 


श्री जयपाल सिंह ने जो बयान दिया है उससे में सहमत नहीं हूं। वह यह 
है कि रियासतों का प्रजामंडल उड़ीसा की रियासतों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले 
रहा है। रियासतों का प्रजामंडल बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाया हे जो उसे 
करने चाहिये थे क्योंकि उसे एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करना हैं। लेकिन वास्तव 
में उड़ीसा की रियासतों पर रियासतों के प्रजामंडल में अक्सर विचार हुआ है 
और रियासतों के प्रजामंडल की स्थायी समिति का एक मेम्बर उड़ीसा का ही है | 


अब श्री संथानमू और दूसरे लोगों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका 
लक्ष्य यह है कि इस सभा को ही अंतिम अधिकार हो | लेकिन यदि सभापति 
महोदय इस सम्बन्ध में अपना निणेय दें तो वे अपने संशोधन को वापस लेने 
के लिये तेयार हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि ऐसे 
विषयों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इस सभा का ही होना चाहिये ओर 
यह कि इस कमेटी को एक बातचीत करने वाली कमेटी होनी चाहिये और 
इसे बातचीत करने के बाद इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी 
आहिये। यदि यह सभा इनके किसी काय्ये से सहमत न हो तो उन्हें फिर 
उस सम्बन्ध में बातचीत करनी होगी। निस्सन्देह ऐसे सभी मामलों में कुछ 
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[साननीय परिडत जवाहर लाल नेहरू | हु 
अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिये आप जब अन्य देशों से बातचीत 


करन के लिये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अधिकार देते हैं । 
सभी देशों को उनकी राय मानन और न मानने का अधिकार है लेकिन आमतौर 
पर जब दो देशों के प्रतिनिधि एक साथ बेठते हैं और किसी मामले पर बहस 
करते हैं ओर कोई बात तय कर लेते हैं तो जब तक कि किसी सिद्धान्त की हत्या 
न हो, उनके समभझोत को मान लिया जाता है क्‍योंकि उससे दुसरे लोगों का 
भी सम्बन्ध होता है। यही बात इस बार में भी कही जा सकती है। लेकिन में 
यह राय देता हूँ कि, यदि यह सम्भव हो, मेर सामने प्रस्ताव नहीं है, यह सम्भव 
हो सकता है कि ये शब्द रकखे जायें कि कमेटी को अपनी रिपोट इस सभा के 
सामने रखनी चाहिये । 

*श्री अजीत प्रसाद जेन (संयुक्तप्रांत : जनरल) : कया में एक सबाल पूछ सकता 
हूँ ? इस प्रस्ताव के अनुसार तीन समितियां बननी चाहिये । एक निगोशियेटिग 
कमेटी जिस कि यह सभा वनायेगी, एक दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि 
नरशों ने बनाया है और जिसके मेम्वरों के नाम घोषित हो चुके हैं और एक 
तीसरी निगोशियेटिग कमेटी जिसमें कि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि होंगे । ये 
कमेटियां किस तरह अपना काम करेंगी और मतसेदों को मिटायेंगी ९ 
यदि नरेशों का एक रुख हो ओर रियासतों के दुसरे प्रतिनिधियों व अन्य लोगों का 
दूसरा रुख हो तो वे किस तरह अपना कास करेगे ९ 


“सभापति : मेरे विचार में सतभेदों को मिटाना निगोशियेटिंग कमेटियों 


का काम है और यह कमेटी व दूसरी कमेटी, जिसका हवाला आपने दिया है, 
मेरे विचार मे इसकी ध्यान भें रख कर काम करेगी। 





*डा० पी० एस० देशमुख (मध्यप्रांत ओर बरार : जनरल) : यदि भुमे अपने 
माननीय मित्र के सवाल का जवाब देने को इजाजत हो तो में यह कहूंगा कि 
इस प्रस्ताव का वास्तव से यही उद्देश्य है। अगर रियासतों के विभिन्न अतिनिधियों 
के बीच मतभेद है तो श्रीमान, हम जानते हैं कि इस असेम्बली में मी हिन्दुस्तान के 
भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच और रियासतों के लोगों के बीच और ब्रिटिश भारत के 
लोगों के बीच मतभेद है । इस प्रस्ताव में एक ऐसी समिति बनाने की तजबीज. _ 
है जिसमें हमारा विश्वास हो और वह रियासतों के उन प्रतिनिधियों से बातचीत 


लिगाशियेटिंग कमेटी का चुनाव के 


इ०. है 


करेगी जो नि्ोशियेटिग कमेटी के लिये निर्वाचित किग्रे गये हों या चुने गये हों । 
यह छोटी सी कमेटी बनाने की तजवीज़ इसीलिए की गई है कि इस सभा 
से यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह नरेशों और रियासतों के लोगों के प्रति- 
निधियों से बातचीत करे । सम्रापति महोदय. जो अस्ताव पेश किया गया हैं, उसका 
में समर्थन करता हूँ और जो संशोधन पेश किये गये हैं उन सभी का विरोध करता 
हूं । विपक्षियों न जो कोई भी बातें कहीं उनके जवाब मुझस पहले बालने वाल 
लोगों न दे दिये हैं और में उन्हें दुहरान नहीं जा गहा हूं । में इस सभा का 
ध्यान सिफ एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हैँ ओर वह यह हैँ कि इस 
कमेटी से किन सीमाओं के अन्दर काम करने की उम्मीद को जा सकती है । 
यह वताते हुये में माननीय मेम्वरों का ध्यान मंत्रिमगडल की योजना के 
पेराप्राफ़ १६। २ के वास्तविक शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। आप कृपा 
करके इस पर विचार करें कि यह कमेटी उस निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत 
करगी जिसे कि रियासतों ने वना लिया है या वनान वाल्त हैं। योजना के शब्द 
थे हैं “चुनने का तरीका सलाह-मशबिर से तय किया जायेगा” । यह बहुत सम्भव 
हैं कि “चुनने” शब्द की कई तरह से व्याख्या की जायेगी। रियासतों के प्रति- 
निधि सम्भवतः हमारी व्याख्या से दूसरी ही व्यवस्था करें और यही अन्य लोग 
भी कर सकते हैं। इसलिये इस पर जोर देकर कि प्रतिनिधित्व का यही तरीका 
हो और दूसरा नहीं, कमेटी के हाथ बांध नहीं देना चाहिए। हमें इसे बातचीत 
करने वालों पर छोड़ देना चाहियें। इसलिये श्रीमान, में यह निवेदन करता हूं कि 
श्री सोमनाथ लहिरी का संशोधन, जिसमें कमेटी को आदेश किया गया है कि 
उसे क्‍या करना चाहिये, अनियमित है क्योंकि वास्तव में वह सारे प्रस्ताव को ही 
खत्म कर देता है। यदि हम यह चाहें कि कोई कमेटी एक ख़ास तरीके से काम कर 
तो बह बातचीत करने वाली कमेटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसे हमारे 
आदेशालुसार पहले से निम्।ित किये हुये कार्यक्रम के अनुसार ही काम 
करना होगा । हमारे लिये यह्‌ उचित न होगा कि हम हिन्दुस्तान के लोगों के कई 
व्गों को अपने विरुद्ध कर लें और यह, जानते हुये भी कि इस सभा की 
यह भावना है कि रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को ही हम से बातचीत 
करने का अधिकार है, हमें बड़ी सावधानी से इस दिशा में कदम उठाना होगा 
ओर इस कमेटी को भी वड़ी सावधानी से काम करना होगा। हम 
इस समय इस सम्बन्ध में पहले से निर्णय नहीं करना चाहिये 


ध्दूा भारतीय विधान-परिषद [२१ दिसम्बर सन्‌ १९५४६ इ० 
[डा० पी० एस८ देशमुख] 
आर न कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे नुकसान पहुँचे, और कमेटी 
को इसे तय करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हमारे उद्द श्य को पूरा करने 
के लिए हिंदुस्तान के सभी लोगों और रियासतों के लोगों की भलाई के लिये 
इसे किस ढंग से काम करना चाहिए | यदि हम उनके निणेयों पर टिप्पणी करना 
चाहँगे तो, जेसा कि पंडितजी ने आश्वासन दिया है, इसके लिए बहुत समय 
मिलेगा और हम लोग इस सभा में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इसलिए में यह 
निवेदन करता हूँ कि इस सभा को यह ग्रस्ताव पास कर देना चाहिए, और यह 
कि जो संशोधन पेश किये गये हैं, उन्हें वापिस ले लेना चाहिए । 
“श्री वी? आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास: जनरल) : श्री मुंशी ने 
जो ग्रस्ताव पेश किया है में उसका समर्थन करने के लिए आगे 
बढ़ा हूं। जब दलित जातियों के एक पतिनिधि को शामिल करने के लिए 
संशोधन पेश किया गया तो मेंने देखा कि इस बारे में बहुत शोर मचाया गया। 
चाहे उसका अवसर हो या न हो सास्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाता 
है। में इस सभाको यह बताना चाहता हूं कि रियासतों में दल्नित जातियों की दशा 
यहां से कहीं गई बीती हैं। पिछले दिन जब मेरी कोचीन को बहिन हरिजनों की 
सामाजिक दशा पर बोल रही थीं तो उन्होंने रियासतों के लोगों की आर्थिक 
ओर राजनेतिक दुदेशा का उल्लेख नहीं किया। में कोचीन रियासत के नायडियों 
का उदाहरण देता हूं। जिनको सिर्फ यह नहीं हे कि छुआ नहीं जाता और उनके पास 
नहीं जाया जाता वल्कि उनको देखा भी नहीं जाता | यह जाति राज-मार्गों से होकर 
नहीं जा सकती | इसलिए जो कमेटी रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने 
के लिए बनाई गई है उससे में अनुरोध करता हूं कि उसे दलित जातियों के 
कुछ प्रतिनिधियों को या ऐसे लोगों को, जो परिगशित जातियों की असली 
जरूरतों को उन्हें बता सकें, शामित्र करना चाहिए। 
श्री दयालदास भगत ( संयुक्तप्नांत : जनरल ) : सभापति महोदय, में आपका 
ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि में अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। में हिन्दी 
जानता हूं ओर मेरे कई प्रतिष्ठित मित्र भी केवल इसी भाषा को जानते हैं | 
इसलिए इस सभा की कार्यवाही की कोई उपयोगी बात हमारी समझ में नहीं 
आती । में आपसे प्राथना करता हूं कि उन मित्रों को जो हिन्दी जानते हैं यह करें 
कि वे हिन्दी में ही बोले ताकि हमारे समझने में आसानी हो । ह 


निगाशियेट्िंग कमटा का चुनाव [१७ 


+श्री वी? आई मुनिस्वासी पिल्लई : यह प्रस्ताव यह तय करने के लिए पेश 


किया गया है कि कितनी जगहें दी जाथंगी और उन्हें क्रिस तरह बांदा जायगा | 
इसलिए में अपने मित्रों से विनयपूवेंक कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि वे अछूत 
भाइयों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करें | 


*दीवान चमनलाल (पंजाब: जनरल) : यद्यपि इस विषय को माननीय ग्रस्तावक 





श्री के० एम० सुंशी ने बिलकुल स्पष्ट कर लिया है और सन्देह की कोई «भायश 
नहीं रह गई हे। में उपवाक्यखंड ( ख ) में एक्र संशोवन करना चाहनता हें यानी 
“निश्चित” शब्द की जगह “तय” शब्द रखा जावे ओर उसके आखिर में यह शब्द 
जोड़े जाय “ओर उसके बाद विधान-परिपद के सासने ऐसी वातचोत के नतीजे 
के बारे में एक रिपोर्ट रखंगी” । 


चूँकि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह किय गया है कि निग्ेशियटिंग कमेटी के 
प्रयल्नों का जो फल होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायगा या नहीं. इसलिए 
स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही मेंने यह संशोधन पेश किया हैं | 


इसके अलावा श्रीमान्‌, प्रस्ताव के उपवाक्यखंड (क ) में “निश्चित! शब्द की 
जगह भी “तय” शब्द रखा जाय | 


इस सस्जन्ध में में दूसरी वाते न कह के सिर्फ इस पर जोर दूँ गा (क इसे अच्छी 
तरह समझ लेना जरूरी है कि यह कमेटी जो कुछ वात-चीत करेगी उसका व्योरा 
इस सभा के सामने रखेगी ओर उसके बार में एक रिपोर्ट पेश करेगीनाकि यह 
सभा अच्छी तरह समझ सके कि इस सभा की बनाई हुई कमेटी और नरन्‍्द्रमंडल 
की बनाई हुई कमेटी के वीच क्या वातचीत हुई । मेर विचार में विधान-परिषद के 
इस अधिकार को प्रस्ताव में स्पष्ट कर देना चाहिए। 


*श्री के० एम० मुंशी : सभापति महोदय, प्रस्ताव पेश करते समय मैंने यह 





काफी साफ तौर से बता दिया था कि बातचीत का जो भी नतीजा होगा उसे इस 
सभा के सामने रखा जायगा और इस सम्बन्ध में यह भय होने का कोई कारश 
नहीं कि कमेटी कोई ऐसी वात तय करेगी जिसे कि सभा ठीक नहीं सममे | अब 
माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने एक संशोवन पेश किया हूँ, जिससे यह स्पष्ट 
हो ज(ता हैं कि कमेटी की रिपोर्ट इस सभा के सामने रखी जायेगी । मुझे इस 
संशोधन को स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं हे । 


प्र] भारताय विधान-परिषद ( २१ रिसम्बर सन्‌ १९४६ ६० 

[ श्री के० एम० मुंशी | 

दूसरी बात यह कही गई हैं कि परिंगशित जातियों का एक मेम्बर कमेटी में 
रखा जाये | माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का जवाब दे दिया है | 
यह कमेटी सभी वर्गों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह एक 
छोटी सी कमेटी हैं और इसके घुपदें बहुत थोड़े से काम किये गए हैं ओर यह 
निश्चित उ्दँ श्य से बातचीत करेगी और कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने रखी 
जायेगी | 


वहां ( पीछे की कु्सियों में ) एक माननीय मेम्बर ने एक बात और कही । 
उन्होंने यह सवाल किया है कि “निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के 
दुसरे प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी” शब्दों को रखने की क्‍या जुरूरत है। 
प्रस्ताव में इन शब्दों के रखने का विशेष कारण है। 


4६%.५ 


मंत्रिमंडल ने कहा हैं:--“विचार यह है कि अंतिम विधान-परिषद में 
रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और यह कि 
चेंकि त्रिटिश भारत में आवादी के हिसाब से प्रतिनिधि रक्‍्खे गये 
हैं उनके प्रतिनिधि ६३ से अधिक नहीं होंगे, लेकिन उनके चुनाव 
का तरीका सलाह-मशवरे से तय किया जायेगा। शुरू म॑ एक 
निगोशियेटिग कमेटी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगी।” 


इसलिए रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली निगोशियेटिंग कमेटी का यह्‌ 
कास हें कि वह यह तय करे कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। इस सभा 
को यह इत्तिला मिली है कि नरेन्द्र मंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई हे। 
लेकिन इस सभा को ओर मुमे भी इस बारे में कोई इत्तिला नहीं है कि आया 
जिस कमेटी को नरेन्द्रमंडल ने बनाया है वह सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती 
है ओर आया सभी रियासतें इस पर सहमत होगई' हैं कि यह निगोशियेटिंग 
कमेटी उनका अतिनिधित्व करेगी | इसलिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमारी 
निगोशियेटिंग कमेटी को सिफे नरेन्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी 
से ही बातचीत न करनी होगी, लेक्नि रियासतों से अलग अलग भी बातचीत 
करनी होगी । यही कारण है कि प्रस्ताव में ये शब्द रक्खे गये हैं। इसलिए 
श्रीमान, में यह निवेदन करता हूं कि माननीय मेम्बर दीवात चमनलाल ने जो 
संशोधन पेश किया है उसे इस सभा को स्वीकार कर लेना चाहिए। 


२०] भा टोव विध्र-८रिषद [+१ दिरुम्वर सन्‌ १९४६ ई० 


सभापति] 
“इस असेम्बली के लिए रिय्व॒त्ततों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका केसे 


तय किया जाय और इसके बाद विधान-परिषद के सामने ऐसी 
बातचीत के नतीजे के वारे में एक रिपोर्ट रक्खेगी ।” 
यह्‌ प्रस्ताव उस संशोधन के साथ जिसे कि ग्रस्तावइक श्री के० एम० मुँशी 
ने स्वीकार कर लिया है, इस तरह होगा-- 
“यह असेम्बली यह निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्वरों, यानी :-- 
१. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद | 
माननीय प॑० जब इरलाल नेहरू । 
माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल | 
डा० बी० पट्मामि सीतारमेया । 
श्री शंकरराव देव, ओर 
साननीय सर एन० गोपालस्वामी आय॑गर, 
की एक कमटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई िगोशियेटिंग 
कमेटी और देशी रिया प्तों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य 
से बातचीत करेगी कि वह-- 


(क) इस असेम्पल्ली की उन जगहों का वितरण तय करे जो ६३ से 
अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के १६ मई सन्‌ 
१६४६ ई० के बयात के अनुसार देशी रियासतों के लिए 
सुरक्षित रक्खी गई हैं। 

(ख) इस असेम्वली के लिए रियाप़तों के प्रत्तेनिवियों को चुनने का 


तरीका तय करे | 


ओर इसके बाद विधान-परिषिद के सामने ऐ री बातचीत के नतीजे 
के बारे में एक रिपोट रचखेगी। 


यह अम्बसेली यह सी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद को 
तीन भेम्बरों से अतिश्क्ति मेम्बर न रक्खे जायेंगे और वे 
इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वा- 
चित किये जायेंगे जिनको कि सभावति निश्चित करें।” 

अब मि० लहिरी के दूसरे संशोधन का क्या होगा ९ 
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*श्री सोमनाथ लहिरो : यह देखते हुये कि हम बातचीत की रिपोर्ट पर 


विचार कर सकेंगे और यदि रियासतों के लोगों की आवश्यकताओं पर पूरी तौर 
से ध्यानन दिया गया हो तो उन पर उस समय जोर दे सकेंगे, में अपने दूसरे 
संशोधन को वापस लेता हूं । 

“सभापति : अब सब संशोधनों पर विच॥र हो चुका है | प्रस्ताव संशोधित 
रूप में स्वीकार कर लिया गया। 





ली पी. न पाल 
लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के बारे में सभापति 
का वक्तव्य 


“सभापति : अब हमें जाव्ते के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार 
करना है। इसके पहले में एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसे मेरे विचार में मुमे 
आज इसके पहिले ही देना चाहिये था लेकिन में मूल से ऐसा न कर सका। 
परसों सभा विसर्जित होने के पहले हम पं० जवाहरलाल नेहरू के पेश किये हुये ह 
प्रस्ताव पर बहस कर रहे थे और उस प्रस्ताव पर वहस अभी खत्म नहीं हुई 
है | जो लोग उस पर बोलने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मेरे सामने अब 
भी करीब ४० नाम हैं। यह साफ है कि इस बहस को अब जारी रखना मुमकिन 
नहीं है, क्‍योंकि इससे इस असेम्बली का दूंसरा जरूरी काम रुक जायेगा । 
इसलिए मैंने इस अस्ताव पर बहस रोक दी और अब मेरी यह तजबीज है कि 
उसकी जगह इन जरूरी बातों को रख दिया जाय | उसके बाद यदि हमार पास 
समय होगा तो हम उस प्रस्ताव पर फिर बहस करने लगेंगे। यह हो सकता है कि 
क्रिसमस के लिये सभा! घिसर्जित करने के पहले हमें उस प्रस्ताव पर बहस करने के 
लिए कुछ भी समय न मिले। इसलिए जब हम फिर मिलें तो इस पर आगे 
बहस करेंगे । इस बीच में जो लोग यहां .नहीं हैं वे यहां आर हमें फायदा 
पहुँचा सकते हैं. और इस अस्ताव पर उनके विचारों को सुनकर भी हमें लाभ 
हो सकता है। इसलिए अगली बैठक तक इस पर ओर वहस स्थगित रखी जाती है। 

“०: 
रूल्स कमेटी की रिपोट पर विचार 

*सभापति : श्री मुंशी रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे ।. 

*श्री सोमनाथ लहिरी : में यह जानना चाहता हूं कि इस अस्ताव पर किस 
समय तक संशोधन स्वीकार किये जायेंगे ९ 
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*सुभापति : आज शाम तक। 

*आऔी सोमनाथ लहिरी : कल सुबह ११ बजे तक | 

*सभापति : जी हां, कल सुवह ११ बजे तक । लेकिन हम बहस को बंद नहीं 
करेंगे। हम उसे जारी रकखेंगे | यदि कोई संशोधन पेश किया जायगा तो हम 
उस बारे में ढुवारा विचार करेंगे, लेकिन में बहस को बंद नहीं करूगा। हम इस 
प्रस्ताव पर बहस करेंगे। 

*श्री के० एम० मुंशी : सभापति महोदय, में इस सभा के सामने रूल्स कमेटी 


की रिपोर्ट पेश करता हूं। इस रिपोर्ट की एक श्रति मेम्बरों के सामने रख दी गई 
है और इस समय में सभा का ध्यान केवल नियमों के कुछ महत्वपूर्ण अंगों 
* की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले में सभा से प्राथेना करता हूं कि 
उसे रूल्स कमेटी से सहानुभूति होनी चाहिए। रूल्स कमेटी पर काम का बड़ा 
भार रहा है ! श्रीमान, यह सभा इसे अच्छी तरह जानती हे कि यह्‌ बहुत 
जरूरी है कि हम वेठक खत्म करने से पहले नियमों को स्वीकार कर लें ओर इस 
संगठन का काम शुरू कर दें ताकि विधान-परिषद्‌ के संगठन का काम पूरा 
हो जाये। में बताना चाहता हूं कि इस कमेटी के मेम्बरों ने नियमों के हर एक अंग 
पर वड़ी सावधानी से विचार किया है और हमें इस काये में अपने वेधानिक 
सलाहकार सर वी० एन० राव ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित कानून के विशेषज्ञ से 
सहायता मिली है। कमेटी ने उन्हें अच्छे से अच्छा रूप देने का यथासम्भव प्रयल् 
किया है| लेकिन में यह कहूंगा कि सम्भव है. कि बहुत से दोष रह' गये हों और 
सभा इनमें कुछ असंगत वातों को पाये। मुझे विश्वास है कि इनमें विभिन्न मतों 
का डल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए में सभा से प्राथेना करता हूं कि इन्हें 
सहानुभूति की दृष्टि से देखें। ये असेम्बली के नियम हैं | फिर सम्मिलित द्वोने पर 
हम इनमें बदलाव कर सकते हैँ या इनमें कुछ जोड़ सकते हैं। यदि कुछ बाते 
रह गई हों और नई बातें रखने की राय हो तो हम उन्हें किसी समय भी शामिल 
कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम नियमों को स्वीकार कर लें 
ओर एक या दो ऐसी कमेटियां घना ले जो विधान-परिषद के संगठन को चलावें। 
इन बातों को कह कर में अभी नियमों की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताता हूं 
ताकि इस सभा के सेम्बर अच्छी तरह समर ले कि इस संगठन का क्यस रूप है। 
श्रीमान्‌, में इस सभा का ध्यान नियस २ वाक्यखंड (घ) की ओर दिलानः 
चाहता हूं। हमने नामों में इस हृद्‌ तक बदलाव किया है कि हमारे स्थायी सभापति 
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अब अध्यक्ष कहे जायेंगे। इसके दो कारण हैँ। पहला यह कि कई सभापति होंगे 
जेसे कि सेक्शनों के सभापति, कमेटियों के सभापति, ऐडवाइज़री कमेटी के 
सभापति इत्यादि । यह जरूरी है कि स्थायी सभापति का कोई अलग ऐसा नाम हो 
जिसे दूसरे सभापति के नाम से आसानी से पहिचाना जा सके। दूसरा कारण 
यह है कि हम एक स्वतंत्र सभा के रूप में काम कर रहे हैं, इस समय इस 
असेम्बली के काम के लिए भारत सरकार से कमचारियों का एक संगठन लिया 
गया है। लेकिन जेंसे ही नियम पास हो जायेंग हम एक अपना संगठन बनायेंगे 
ओर स्वभावतः अध्यक्ष उस संगठन के शासन-प्रबंध के सर्वोच्च्च अधिकारी 
होंगे। इसलिए एक संगठन के प्रधान होते हुय उनका नाम सभापति होना उचित 
नहीं है। इस सम्बंध में में नियम २७ के उप पेराप्राफ८ की ओर इस सभा का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है :-- 


“अध्यक्ष इस असेम्बली के अधिकारों का संरक्षक, इसका वक्ता और प्रति- 
निधि और इसके शासन-प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होगा ” 


इसी कारण से रूलस कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि स्थायी सभापति का नाम 
अध्यक्ष हो। 


अध्याय २ मेम्बरों को पदासीन करने और जगहों के खाली होने के सम्बन्ध 
में है। यदि में यह कहूं कि यह बहुत छुछ एक र॒स्मी अध्याय है तो यह अनुचित 
न होगा। 


अध्याय ३ इस असेम्बली की कारयवाही के सम्बन्ध में हैँ। इसमें अधिकतर 
यह बताया गया है कि इस असेम्बली ओर उसकी कई शाखाओं में काम किस 
तरीके से किया जाय | यदि कोई महत्वपूर्ण आदेश हे तो वह प्रछ ४ में ६ जिसमें 
नियम ७ दिया गंया हे उसमें कहा गया हे :-- 


“यह असेम्बली तब तक खत्म न की जायगी जव तक कि इस असेम्बली 
के मेंम्बरों की पूरी संख्या के दो तिहाई मेम्बर तत्सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर सहमत न हों “ 

जेसा कि सभापति महोदय ने उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी सभा 


सावेभौम-सत्ता-सम्पन्न है और इसलिए यह बिलकुल हम पर निभेर है कि हम इसे 
खत्स करें या न करें। यह इस नियम में स्पष्ट कर दिया गया है। 
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[श्री के० एम० मुंशी | 
दूसरा महत्वपूर्ण नियम जिसकी ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, 
नियम १४ है । नियम १५ असेम्बली के लिये ही नहों बल्कि उसकी 
शाखाओं के लिए भी कोरम (उपस्थिति ) निर्धारित करता है । जब किसी 
'प्रान्तीय विधान को निश्चित किया जा रहा हो तो यह आवश्यक हे 
कि उस प्रान्त के कम से कम २॥५ प्रतिनिधि मौजूद हों । 


दूसरी वात जिसकी ओर में इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम १८ 
है, उसमें दिया हुआ है. कि :-- 

“असेस्बली की कार्यवाही हिन्दुस्तानी ( हिन्दी या उद्‌) या अंग्रेजी में होगी । 
मगर सभापति किसी मेम्बर को जो इन भाषाओं में से किसी 
भाषा को जानता हो; इस असेम्बली में अपनी मातृभाषा में 
बोलने की इजाजत देंगे । सभापति जब कभी आवश्यक सममेगे 
किसी मेम्बर ने जिस भाषा में भाषण दिया हो उससे दूसरी 
भापा में उस भाषण का सारांश असेम्बली के सामने रखने का 
प्रबंध करेंगे और यह साराश असेम्बली की कार्यवाही की रिपोट में 
दूजे किया जायगा ।” 

कुछ मिनट पहले एक मेम्बर महोदय ,ने, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह 
शिकायत की थी कि यहां जो कुछ हो रहा है उसे वे नहीं समझ रहे हैं। यह 
नियम इस कठिनाई को दूर करने के लिये बनाया गया है। इस नियम के 
उपवाक्यखंड २ में कह गया है कि-- 

“असेम्बली के सरकारी कागजात हिन्दुस्तानी भाषा ( हिन्दी और उर्दू ) 
दोनों में ओर अंग्रेजी में रक्खे जायेगे ।” 

. इससे यह द्वोगा कि हमारे सरकारी कागजात तीन भाषाओं में यानी हिन्दी, 
उर्द और अंग्रेजी में रक्खे जायेंगे | 
दूसरी महत्वपूरों बात प्रष्ठ ६ में नियम २३ ओर २३ ए में कही गई ढे | यह 
उस कार्यक्रम के अनुसार है जिसका उल्लेख मंत्रि-मंडल के बयान में किया 
गया है। 

“कार्यवाही के तरीके के सम्बन्ध में सभी मामलों में सभापति का निशेक 

अंतिम होगा । ह 


रूल्स कमैटो की रिपोद पर विचार | २० 
मगर शतें यह है कि यदि किसी अस्ताव से कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो 
जो प्रमुख साम्प्रदायिक प्रश्न समझा जाय तो सभापति किसी 
प्रमुख जाति के प्रतिनिधियों के बहुमत के प्राथंना करन पर अपना 
निशुंय देन के पहले फेडरल काट स सलाह लेगे।' 


यह वयान का एक हिस्सा है। 


“सगर झाते यह सी है कि कोई सेक्शन यूनियत असम्बली के कर्तव्यों का 
अतिक्रमण नहीं करंगा ओर न दयान के पंराग्राफ रू० भें बताए 
हुई एडवाइज़री कमेटी की रिपोट पर यूनियन असंम्धली जो 
निणेय कर, उसमें कोई बदलाव करगा |” 

नियम २३ ए में एंडवाइज़री कमेटी के कत्तेव्यों का पूरा व्योग दिया हुआ 
हैः “- 

“बयान के पेराग्राफ १६ और २० में बताई हुई एडवाइज़री कमेटी का ही यह 
कत्तेव्य होगा कि वह प्रस्ताव पेश करे ओर उन पर विचार 
करे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा ओर कवायली 
ओर प्रथक क्षेत्रों के शासन-प्रबंध के वाक्यखंडों के बार में 
असेम्बली के सामने रिपोर्ट पेश करे ओर यह असेम्बली का ही 
कत्तेव्य होगा कि वह ऐसी रिपोर्ट पर निणेय करे ओर इस सवाल 
को तय करे कि विधान में इन अधिकारों को उचित स्थान पर 


रक्‍्खा जाय | ” 


एडवाइज़री कमेटी का यह काम है कि वह सार हिन्दुस्तान के खास-खास 
मामलों पर और प्रान्तों की कठिनाइयों पर भी विचार करे; इसलिए नियम २० के 
अनुसार जब कभी यूनियन असेम्बली की बेठक हो, उसमें इन पर विचार 
होगा । 

अध्याय ४ अध्यक्ष के विषय में हे, ओर उसमें बताया गया है कि यदि यह 
जगह खाली हो या जब कभी खाली हो तो वह कंसे भरी जाय | जंसा कि यह सभा 
देखेगी यह प्रस्ताव बहुत कुछ रस्मी हे । 


अध्याय ४ जपाध्यक्षों के बारे में है ओर यह तजबीज की गई हे कि ४ 
उपाध्यक्ष हों। दो उपाध्यक्ष इस सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और हर 
एक सेक्शन का अध्यक्ष, जब कि वह अंपना अध्यक्ष निर्वाचित करे, अपने पद 
की हेसियत से असेम्बली का उपाध्यक्ष होगा | अध्यक्ष ओर ४ उपाध्यक्ष 
मिलकर असेम्बली व उसकी विभिन्न शाखाओं के कामों में एकसानियत पेदा करेंगे। 


विधान-परिपद्र के इक्तर के बार में ह। यह दो शाखाओं 
च्‌ 


बिश्याज्ञत ह+-उड्ब्ाइजरा जाँच आर एड मिनिस्टर ठिब ब्रांच | एडवा इज़रा बकाच के 
के बडे न न न लक. 0 पीके 
अध्यक्ष काम्टटटशनल एसडथाइज्र हाता आर पूर सरय कास करन दांत सक्र टरी 


कि ह्‌्‌ के. औद ५ #*५ 0. ४६ 
सब्धंधलत, सध्स सहत्वप्रर कमंदा स्टायारग कमेटी है मानसाय जम्बर देखंगे कि 
० हि ह 5 2 य शो कत्त न्व्याँ २३ सिहर 22 8 
संथप्त ४६ ने ब्टायारणग ऋमदा के कत्तव्या का स्पष्ट रूप स बता दिया गया 8 | इस 
न हि हक: दि स्न्द्ा पेयरि हे न न. डिक तनमन इयर ' य ब्ब्ब्टपप३ हि | ु 
अध्याय के नयमसानुसार बनाइ हुड् स्टाथारंग कमदा का काम यह है कवह एक 
कक 


तरह के प्रम्ता॥ और संशोधनों को एक साथ रक्ख ओर यदि सम्भव हो तो एक 


कर हि दि ४, कक, थे संडः है 3५ ५ ०००० ५, बा हि ५ धो 
तरह के झहग्दाबी आर सश्यवर्ना पर सम्बन्धित दादयों को सहसत कराये ओर 


$ 
4 


श कि ० कि मम नमक ई अत किसका ७४०-०. हपपहर गि 4. कि कल्कि दि किक न 
अं ००० कप हू200+ क्माव+; उप म्रफना बाबा, तलाक हशसा ६ श अल ख हि |; £ का न ः छू 
थह कर #सूपध्यला आर उसके इफल्र क बाच, सकशारा का आाच, कसाटयां के बीच 
है, लक पा दी “कल कल ० अधयअ पल बअ न 0, " सी े 
कयाया खुला आर आअखनल्यतदा के किस! 


शा. 
भाग के बीच साधारशतया सम्द 
5 मी शीट त 3 |] हा ८ हट यं ७ ०० 3... 
स्थातपल कर से आका सघफ्झास का काम कर | इस बअकार यह कर्मटा एक केन्द्रीय शा 
8] (१ आप 


गठन हो जाता है जो कि असेम्चली की सभी शाखाओं के काये का एकीकरण 
करेगा | 


न 


है 


50, 


इसके बाद स्टाफ को नियक्त करने ओर फिनेन्स कमेटी बनाने का सवाल आता 


हू। निर्बाचित ओर दुसर मेस्वरों के परिचय-पत्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में 
जो प्रश्न उठे उनको हल करने के लिए क्र डेशियल कमेटी को भी नियुक्त करना है। 
दसरो कमेटियों के लिए भी व्यवस्था की गई हैं। 
अध्याय ८ बजट के वारे में है क्‍ 
अध्याय £ बेतनों ओर भत्तों के बारे में है जिन्हें कि स्टाफ और फिनेंस 


कमेदी से स्वीकार कराना होता हँ। 


इसके वाद अध्याय 2० में चनावों के चारे में संदेह ओर भगड़ों का उल्लेख 
के लेटा गामाल सदा ४ झ्ी्‌ 
हैं| ये आदेश बहुत कुछ रस्मी हैँ और साधारणतया ये उन कानूनों के आधार पर 
अ५ दाम हा अ प्रौर 
हैं जो हिन्दुस्तान के चुनाव के झगड़ों के बारे में हैं। एक ही बात रह गई है ओ 


वह नियम ४४ में दे डी गई हैे। नियम ५४ में कहा गया है क्रि-- 
“यदि ऐसी सिफारिश की गई हो तो समायति ग्राथनापत्र की जांच के लिए 
एक इलेक्शन टिव्यूनल नियुक्त करेंगे जिसमें एक या एक से 


रूलमस कमे | को रेवाद पर विचार 


च्क 


अब जझं तक उत विययों का सम्जन्य है. जे बारे में दिव्यूनल निणय 
करगा, वे वियनों से नहीं आ सकते | बह इस सभा के किसी मम्बर को हैसियत के 
बार में ही विशय करेगा और यह सनक्त जा रहा है कि यह एक आऑडमेंस द्वारा 
दी सम्भव दोगा क्योंकि बह करनूत का एक हिस्सा हो लत्येया। वरना यह सम्भव: 
हैं कि वड़ी कठिवाइयों का सामना करना पढ़े! इसलिए यह अश्यक्ष महोदय पर 
छाड़ा जाता हैं कि वे अबरवक्र आई व को जःरी करने हु सिर उचित अधिकारी 
से कहं | 

अध्याय ११ में कुद्ध ऐसे आदेश का उत्ते व हे जो सर दे त का मन लेने और 
प्रान्गीय विवान के बार मे हैं सभा देख सकती हं कि वजियम ४८. 
(१) उप आदे तो के बारे से है जियके अउुज्ार कई प्रान्‍्तों ओर रियसतों को, 
अपनी घारासभाओं द्वारा, इस असेम्वज्ञी के उत्र प्रस्तावों पर जितरमें जिवात के 
मुख्य अंगों कः उल्लेख हो और, यदि असेम्+ल्ली तय करे तो, विधान के आरम्मिक 
मस जेदे पर अवता संत प्रकट करने का अवसर दिया गया हैं 


(जार 
“व 
22१ 


इसके अलतबा वाक्प्रखंद २ में सम्बन्यित ग्रान्तों को अपने वियानों पर मत 

प्रकट काने के जिए इसी प्रकार का अवसर दिया गया है। उसमे कहा गया हैः-- 

“ इसके पूर्व कि कियो प्रान्त के विवन अंगिव रूप से निव्रोरित किया 

जाय उसको निव्रत सतय के अल्‍इर सेक्तनों के प्रस्तावों ओर 

निशुयों इत्यादि के बारे में अवना मंत्र प्रकट करने का 

अवसर दिया जायगा।” ु 

इससे स््रमावतः सारे देरा को उन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने का 

अवसर भिल जतता है जिपके बरे में, इस असेम्वली में, सेक्शानों में या वियान 
के डिप्सों पर विचार करने वाली किय्नी दूसरी कमेटी में वहस हो। 

नियम ५६ में हमारे सभी चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत 

को लागू करने का उल्लेख है। तिवबम ६१ नियमों में संरौयन के वार में 

है ओर नियम ६२ में इसकी व्यवस्था है कि इन नियमों के आदेश, आवश्यक 

परिवतेन के साथ, सेक्तातों और असेम्वज्ञो को कमेटेयों पर लागू होंगे। 

सेक्शन ऐसी स्थायी आज्ञायं निर्धारित कर सकते हैं जो इन नियमों के विपरीत 

नहों। 
इन नियमों को प्रयोग में लाने में यदि कोई कठिताई आ पड़े तो उसे दूर करने 
के लिए नियम ६३ में अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है। साधारणतया यह 


ध्द] पताथ विधा न-परिषद | २५ दिसन्बर सन्‌ १९४६ इं० 

[ श्री के? एम सुंशी | 

नियमों का ढांचा है और मुझे आशा हं कि सभा उनको स्वीकार कर लेगी | इसलिए 

अब में सभा के सामने निब्मित्र रूप से कमेटी की रिपोट रखता हूँ ओर यह 
वा पेश करता हूं, ताके बाइ-विबाद और काम रस्मी न हो, इसलिए 

यह सभा मरे असेम्व॒रल्ली की एक कमेटी का रूप धारण कर ले और यह 

कि उसकी कायदाही गुप्त रूप से हो | 


“श्रीमती जी: दुर्णावाई (मद्रास: जनरल) : में इसका समथन करती हूं। 
(प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया) 


“श्री बी० शिवाराव (मद्रास: जनरल): महोदय, में इस सभा को एक राय देना 





चाहटा हूं और में जानता हूँ कि कई मेस्वर मुझसे सहमत हैं । 


यह रिपोर्ट हमको कल रात देर से या आज बड़े सवेरे मिली है और हम 
में से बहुत से लोगों को इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय नहीं मिला। मेरी यह 
राय है आज दोपहर के बाद इस सभा की बेठक न हो जिससे हम में से वे 
लोग जिनकी इन नियमों में दिलचस्पी हे, सम्मिलित हो सके ओर अपने 
संशोधनों को विपयानुसार रखकर उनमें से मुख्य संशोधनों को छांठ सके ताकि 
उन पर कल सुबह इस सभा में वहस हो सके । यदि हम इस ढंग से काम करें 
तो ऐसे बहुत से संशोधनों पर जो आज पेश किये जायेंगे पहिले ही विचार हो 
जायगा और बहुत सम्भव है. कि हम सब काम कल ही खत्म कर दें। इसलिए में 
यह राय देता हूँ कि हम आज दोपहर के बाद बेठक न करें बल्कि कल सुबह ही 
सम्मिलित हों । 


*सभापति ; मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है । तब कल हम सिफ़ नियमों पर 
विचार करेंगे | परसों हमें कुछ उन कमेटियों को उनना हे जिनकी व्यवस्था 
इन नियमों में की गई है। यदि सभा का यह विचार है. कि वह कल ओर परसों 
नियमों पर विचार करके उन्हें पास कर देगी तो इसमें मुके कोई एतराज़ नहीं 


है। लेकिन में नहीं जानता कि कोई व्यक्ति सभा की तरफ से इसका आश्वासन 
दे सकता है कि हम काम खत्म कर लेगे। 


*एक माननीय मेम्बर : हम कल सम्मिलित होंगे। 


*श्री एम० अनंतशयानम, आयंगर (मद्रास: जनरल): श्रीमान्‌, मुझे 


पाक दा रद _अमन्‍मवा हक. जब का हि ज्च्मप हु के 
रू्त्स्न 278 तर एएूट के विचार [ हु छ्‌ 


नियम आज सुबह ही मिलते । मैंने इनको पढ़ा और श्रीमान / मेन देखा कि 
अधिकतर नियम अविवाद हैँ। हम इनमें कुछ आर जोड़ । नहीं सकते । 
सिवाय नियम २०, २३ और २३ ए के उन विवादग्स्त भागों के ज 
बहुत कुछ विषय-सम्बन्धी संशोधनों के रूप में हैं। इसलिए ऋाम रोकने का 
प्रस्ताव करके हम समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कल कभी नहीं आता, हमें 
आज ही काम शुरू करना चाहिए। 


*श्री सोमनाथ लहिरी : श्रीमान, माननीय सज्जन ने अभी कहा है कि नियमों 
में कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं हैं। कम से कम यही मालूम करने के लिए हमे 
उन्हें पढ़ना तो हे ही । 


*श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्‌, मेरे माननीय मित्र श्री शिवाराव ने जो 


प्रस्ताव किया है उसका में विरोध करता हूं। आखिर _काम रोकने का कोई अर्थ 
नहीं हे। कल हम लोग सम्मिलित होंगे ओर पूर्ण व स्वतन्त्र रूप से विचार 
करेंगे । जेंसा कि एक माननीय मेम्बर ने अभी कहा, नियमों को बड़ी सावधानी से 
बनाया गया है। यह सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों जिनको सुधारा जा 
सकता है। केवल सेंद्धान्तिक और विवाद्भ्रस्त विपयों में अधिक समय लगेगा। 
पहले की तरह हम एक-एक नियम को लेकर विचार करेंगे ओर यदि कुछ विवाद 
न हो तो हम उन्हें आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। में निवेदन करता हूं कि 
इस तरीके से हम नियमों पर कम-से-कमसमय में विचार कर सकेंगे । 

+श्री एम० अनंतशयानम्‌ आयंगर : श्रीमान्‌, मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी एक- 
एक नियम को लेकर पढ़ेंगे ओर थोड़ी दर खड़े रहेंगे। यदि उसमें कुछ जोड़ने को न 
हो तो हम उसे फोरन ही स्वीकार कर लेंगे । इसके बाद हम दूसरे नियम को 
उठायगे । यदि कोई नियम विवादसप्रस्त हो तो वह दूसरे दिन के लिए छोड़ा जा सकता 
है।इस बीच म हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि आया कोई संशोधन आवश्यक 
हैया नहीं । | 

“सभापति : क्या में यह सममे कि यह सभा यह चाहती हैं कि हम नियमों 


पर विचार कर ९ 
*कई माननीय मेम्बर : जी हां। 
*सभापति : जो लोग इसके विरोध में हों 0 


३०] भारतोय विधान-प रिघद [११ दिसम्बर सन्‌ १९४६ ई० 
( कोई नहीं ) 
“सभापति : हम नियमों पर विचार करेंगे चंकि १ वजने में सिफ आधा घंटा 
बाकी हे इसलिए हम ढाई वजे या तीन बजे काम शुरू करेंगे । 
*कई माननीय मेम्बर : तीन बजे । 





*श्री के० एम० मुशों: आधे घंटे में हम कुछ नियमों को समाप्त कर सकते हैं। 


*सभापति : हम तीन वजे काम शुरू करेंगे ओर फिर गुप्त रूप से सभा करेंगे। 
सभा एक कमेटी का रूप धारण कर लेगी। तीन बजे उसकी बेठक होगी। 
इसके बाद तीन वजे तक दोपहर के भोजन के लिए असेम्बली स्थगित रही। 

दोपहर के भोजन के बाद तीन बजे माननीय डा० राजेन्द्रमसाद के सभापतित्व 
में असेम्बली की फिर बेठक हुई। 

(इसके वाद सभा की कायदाही गुप्त रूप से हुई ।) 
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गोपनीय 
केवल सदस्यों के लिए 
. भारतीय विधान-परिषद्‌ 
शनिवार, ता० २१ दिसस्वर सन्‌ १६४६ ई० 
.. लक्ष्यसस्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित 
.. सभापति : कार्यक्रम का दूसरा विषय है. नियम-नि्मोत समिति की 
रिपोर्ट पर विचार | इस रिपोर्ट परविचार करने के पहले में एक बात कह देना 
चाहता हूं । मुके यह पहले कह देना चाहिए था पर मैं इसे कहना भूल गया था। परसों.. 
जब सभा उठी तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ल्ष्य-सम्बंधी मस्ताव पर वाद-विवाद 
कर रहे थे। उस अस्ताब पर वाद-विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है. । उस प्रस्ताव 
पर बोलने वाले सब्जनों की सूची बड़ी लम्बी हे । कर ५ भी हमारे रे सामने 
करीब ५० वक्ताओं के नाम हैं। अवश्य ही यह सम्भव नहं। है कि सभा के दूसरे 
जरूरी कार्मो को रोके बिना हम आगे इस प्रस्ताव पर बहस जारी रख सके । इसलिए 
उक्त प्रस्ताव पर मेने बहस रोक दी और अब मैं चाहता हूं कि अन्य आवश्यक विषय 
. निबटा दिये जाय॑। उसके बाद अगर हमारे पास समय रहता है तो हम उस प्रस्ताव 
पर पुनः बहस शुरू करेंगे। हो सकता है कि बहुत दिनों के लिए सभा बरखास्त हो, 
. और उसके पहले इस पर बहस करने का समय आपकी न मिले। इसलिए आगामी 
बैठक में इस पर आगे बहस की जायगी। इस बीच में हमें इस बात का भी लाभ 
हो सकता है कि आज जो शामिल नहीं हैं, वह भी शामिल हो जाय॑ और हम यह भी 
ज्ञान सकें कि इस ।भ्स्ताव पर उनके क्‍या विचार हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे 
बहस आगामी बैठक तक खगित रखी जाती हे । | 
... नियम-निर्माठ:समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति 
... # समापति : नियस-निर्मोल-समिति की रिपोर्ट श्रीयुत कें० एम० मुंशी सभा के 
सामने पेश करेंगे।.. हि घी 
.. #श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल : जनरल) ' मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
इस प्रस्ताव पर संशोधन कब तक स्वीकार किया ज्ञायगा ! क्‍ 
.. #समापति : आज शाम तक | 
... अभी सोमनाथ लाहिरी : कल आातः बजे तक नहीं 





....._ & इस संकेत का शर्थ है कि यह अंग्रेजी भाषण का हिन्दी रूपान्तर दे । द 


५) भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


ऋपभापति : कल आतः ११ बजे तक सी हो सकता है| पर हम वाद-विवाद 


नहीं रोकेंगे। यह काम जारी रहेगा । अगर कोई संशोधन आया तो हम उस- बात 
पर विचार करेंगे पर बहस नहीं रुकेगी । प्रस्ताव पर हम बहस जारी रखेंगे । 

श्री के ० एम० मुशी (बमस्ई $ जनरल) : सभापति महोदय, नियसं-निमोत्‌- 
समिति की रिपोर्ट में सभा के सामने पेश करता हूँ। रिपोर्ट की एक-एक नकल सभी 
सदस्यों के पास है। इस समय नियमों के चन्द खास पहलुओं की ओर ही में सभा का 
ध्यान आक्ृष्ट करू गा। आशा है यह सभा उक्त समिति की त्रुटियों का ख्याल न करेगी । 
नियम-निर्माठ समिति पर काम का बहुत भार रहा है। समा अच्छी तरह जानती है 
कि पेश्तर इसके कि उक्त समिति भंग हो; यह बहुत आवश्यक .है. कि नियम 
वगैरह हम स्वीकार कर लें और इस संगठन को चालू कर दें ताकि विधान-परिषद्‌ 
का संगठन-मूलक काम पूरा हो जाय । मैं आप को बता दूं" कि समिति के सदस्यों 
ने नियम के प्रत्येक पहलू पर पूरा ध्यान दिया है और हम इस काम में अपने योग्य 
और प्रसिद्ध वैधानिक सलाहकार श्री बी० एन० राव से पूरी मदद मिली है। जहां 
वक इससे हो सका है समिति ने यथासम्भव सभी नियम बनाने की कोशिश की 
है। पर मैं कहूंगा कि हो सकता है इसमें कुछ त्र्‌टियां रह गई हों और सभा को 
कुछ खामियां दिखाई पड़ें | हो सकता है कुछ बाते छूट गई हों । इसलिए मैं सभा 
से क्षमा्रार्थी हँ। ये असेम्बली के नियम हैं । जब हम पुनः समवेत होंगे तो 
इसमें परिवर्तन या जोड़ कर सकते हैं। इनमें अगर कोई बात छूट गई है तो हम 
सदा जोड़ सकते हैं। पर यह अत्यन्त आवश्यक है. कि हम इन नियमों को मंजूर 


कर लें और एक या दो कमेटियां नियुक्त करदें जो इस परिषद्‌ के संगठन को 
चालू रखें । 


इतना कहने के बाद अब में संक्षेप में नियम सम्बंधी कुछ आवश्यक बातों 
पर गकाश डालू गा ताकि सदस्यों के दिमाग में उस ढांचे का नक्शा साफ-साफ 
आजाय जिसे हमर प्रस्तुत करना चाहते हैं । हे 


समभापतिजी, में सभा का ध्यान नियम नं० २ धारा घ॒ की ओर आईर्सष्ट 
करूगा। हमने नामफैरण में यहां तक परिवर्चन कर दिया है कि स्थायी चेयरमेन को 
अब हम प्रेसीढेंट कहेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि चेयरमेन बहुत 
' से बनाये जायंगे जैसे सेक्शनों के चेयरमैन, समितियों के चेंयरमैंन और 
एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन इत्यादि | यह बहुत आवश्यक है कि स्थायी 
चेयरमैन का नामकरण ऐसा हो कि उससे अन्य चेयरमैनों का बोध न होकर 
खास स्थायी चेयरमैन का ही बोध हो । दूसरा कारण यह है कि एक स्वतंत्र 
संस्था की देसियत से हम फाम कर रहे हैं | फिलहाल भारत सरकार हारा 
इस परिषद्‌ को एक संगठन अथवा काययोलय उधार स्वरूप ग्राप्त हुआ है । पर 
इन नियमों की स्वीकृति होते ही हमारा अपना संगठन दो जायगा औरस्वभावतः 


नियम-निर्मात-समिति की रिपौर्ट [६ 


प्रेसीड झट इस संगठन के सर्वोच्च अधिकारी होंगे । इसलिए इस परिषद के 
सभापति के लिए “चेयरमेन” शब्द का प्रयोग उपयुक्त न होगा । इस सम्बन्ध में 
नियम नं० २७ सब-पेरा ८ की ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करू'गा :-- 
“प्रेसीडेन्ट इस परिषद्‌ के विशेषाधिकारों के रक्षक, इसके प्रतिनिधि और 
सर्वोच्च अधिकारी होंगे।” 
यही कारण है कि नियम-निर्मौठ-समिति ने स्थायी चेयरमैन को प्रेसीदेर्ट 
कदना चाहा है। 
रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में सदस्यों की भर्ती तथा रिक्त स्थानों की पूर्चि 
के सम्बन्ध में विचार किया गया है। 
तीसरे अध्याय में परिषद्‌ के कार्य संचालन पर विचार किया गया है । 
इसमें विशेष रूप से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है कि इस परिषद्‌ और 
उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के कार्य संचालन में क्या विधि बरती जाय । इसके 
सम्बन्ध में एक-मात्र आवश्यक व्यवस्था पृष्ठ ४ पर नियम नं० ७ है :-- 
“यह परिषद्‌ एक ऐसे ही प्रस्ताव द्वारा भंग की जा सकती है जिस पर 
समस्त सभा के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति हो, अन्यथा नहीं ।” 
सभापति महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कट्दा था कि यदद 
परिषद्‌ एक सर्वेसत्ता सम्पन्न संगठन है | इसलिए यह बात केवल हम पर ही निर्भर 
करती है कि परिषद्‌ भंग की जाय या नहीं । उक्त नियम से यह बात स्पष्ट कर दी 
गई > 
दूसरा आवश्यक नियम जिसकी ओर में सभा का ध्यान आकर्षित करना 
' चाहता हूं वह है नियम नं० १५ । इस नियम में परिषद्‌ तथा उसकी मिन्‍्न-मिन्‍्न 
शाखाओं का कोरम ( कार्य-निवोहक-संख्या ) निधोरित किया गया है । आंतीय 
विधान बनाने के लिए प्रांत की प्रतिनिधि संख्या का है वां हिस्सा कोरम निधोरित 
किया गया है। | 
.._ दूसरी आवश्यक बात जिसकी ओर में सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा वह 
है नियम नं० १८ । इसमें कहा गया है कि-- 
८परिषद्‌ की कारवाई हिन्दुस्तानी ( हिंदी या उ्द्‌ ) या अंग्रेज़ी में होगी । जो 
सदस्य उक्त दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं जानते हैं उन्हें सभा- 
पति उनकी माठ-भाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हें और वे अपनी 
माठ्‌ भाषा में सभा के सामने अपनी बात कह “सकते हैं । सभापति जब 
आवश्यक सममेंगे तो इस बात का प्रबंध कर देंगे कि सभा को किसी भी 
सदस्य के भाषण का संक्षेप दूसरी भाषा में (जिस भाषा में सदस्य बोला 
हो उससे अन्य भाषा में ) भी मिल जाय और यह संक्षेप परिषद्‌ की 
कार्यवाही की किताब में शामिल कर दिया जायगा |” 
अभी कुछ मिनट पहले एक सदस्य की ओर से जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह 
शिकायत आई थी कि|सभा में क्या हो रहा है वह नहीं समम पाते हैं। इस 
कठिनाई को दूर करने के अभिप्राय से यद्द नियम बनाया गया है। इस !नियम की 


४] भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


[ भरी के० एम० मुंशी | 
डउपधारा २ कहती है;-- 
“परिषद्‌ की कार्रवाही की सरकारी रिपोर्ट हिन्दुस्तानी ( हिन्दी और डी 
दोनों ) तथा अंग्रेजी जुबान में रहेगी ।” 
इसका अर्थ यह है कि सरकारी रिपोर्ट तीन भाषाओं में--हिन्दी, उदू' और 
अंग्रेजी में रहेगी । 
हि दूसरी आवश्यक बात पृष्ठ ६ पर नियम' नं० २३ और २३ (क) में है। मंत्रि- 
प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य में जो विधि निधारित की गई है उसी के अनुसार यह 
व्यवस्था की गई है :-- 
“कार्य-संचालन की पद्धति से सम्बंध रखनेवाले सभी मामलों में सभापति 
का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा : 
“मगर शते यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से ऐसा प्रश्न उठता है जिसे वृहत्‌ 
- साम्प्रदायिक प्रश्न मानने का दावा किया जाय तो सभापति, दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों में से किसी भी सस्प्रदाय के बहुसंख्यक प्रतिनिधियों के अनुरोध 
पर, इस प्रश्न पर अपना फैसला देने के पहले फेडरल कोट से परामश्श करेंगे। 
यह मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तब्य का एक हिस्सा है। 
“फिर शर्तें यह है कि कोई सेक्शन संघ की असेम्बली के कार्मों में अनधिकार 
हस्तक्षेप न करेगा या संघ की असेम्बली के किसी ऐसे ,निर्णय में देर-फेर 
करेगा जो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया हो जिसका जिक्र 
मंत्रिआ्न॒तिनिधि मंडल के वक्तब्य के पैरा २० में आया है ।” 
॥ उसके बाद एडवाइजरी कमेटी क्रे कामों का विस्तार नियम २३ (क) में दिया 
गया है :-- 
“जिस एडवाइज़री कमेटी का जिक्र मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वेक्तव्य के पैरा 
१६ और २० में आया है, उसका खास तौर से यह काम होगा कि वह मौलिक 
अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा, कबायली क्षेत्रों और प्रथक क्षेत्रों के 
शासन आदि के सम्बंध में प्रस्ताव तेयार करे या इस सम्बंध में आए 
अस्तावों पर विचार करे ओर इस परिषद्‌ के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे । 
फिर यह केवल इस परिषद्‌ का काम होगा कि वह इस रिपोर्ट के आधार 
पर अपना फैसला करे और इन अधिकारों को विधान में यथास्थान 
सम्मिलित किये ज़ाने के भ्रभ पर भी अपना निर्णय करे।” 
एडवाइजरी कसेटी का यह काम होगा कि समस्त भारत का खयाल रखते 
हुए तथा परान्तीय कठिनाइयों को मदेनजर रखकर वह खास-खास मामलों पर विचार 
करे | और इसलिए नियम नं० २० के अनुसार, संघ की ऋसेम्बली जब बैठेगी तो इन 
मामलों पर विचार करेगी | 
अध्याय में प्रेसीडेंट के सम्बन्ध में तथा स्थान रिक्त होने पर उसकी 
पूत्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया है । जैसा कि सभा देखेग्यी--थोड़ा-बहुत यह 
अध्याय एक तरह केवत्व रस्सी मामलों से सम्बन्ध रखता है । ह 


न] जो 
५ 


नियम-निर्मात्‌ृ-समिति की रिपोर्ट १ 


पांचवां अध्याय उप-सभापति (५१८९-९९७०९॥६) के सम्बंध में हैं और 
इसमें यह कहा गया है कि ४ उप-सभापति हों । दो उप-सभापतियों को यह सभा 
चुनेगी | जब सेक्शन अपने चेयरमैन का चुनाव कर लेगा तो उसके तीनों चेयरमैन 
भी इस पद की हेसियत से इस परिपद्‌ के उप-सभाषति होंगे। इसका नतीजा यह होगा 
कि सभापति और पांचों उप-सभापति समवेत होकर परिषद्‌ और इसकी भिन्न-भिन्न 
शाखाओं के कार्मों को एक सिलसिला दिया करेंग। 

छठां अध्याय इस विधान-परिषद्‌ के कार्यालय से सम्बंध रखता है। यह दो 
भागों में बंटा है । एक परामशे-विभाग (80ए5079 ज%7८) और वृसरा प्रबंध- 
विभाग (200705६०४४07 747८) | वैधानिक सलाहकार परामर्श-विभाग के 
प्रधान होंगे और भ्रबंध विभाग के प्रधान होंगे पूर्ण-कालीन (!०॥ ४४४८) सेक्रेटरी । 

सातवां अध्याय समितियों के सम्बंध में है, और सब से पहली जरूरी 
कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी (3६८८:४४0४ (:07077£:2९) यानी चलाने वाली कमेटी। 
जैसा कि सदस्य देखेंगे नियम नं० ३६ सें इस स्टीयरिंग कमेटी के कामों की व्याख्या 
की गई है। स्टीयरिंग कमेटी का काम, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यह होगा 

कि वह समान आशय वाले प्रस्तावों और संशोधनों को छांट लेगी और अगर सम्भव 

' हुआ तो इन प्रस्ताव ओर संशोधनों से सम्बंध रखने वाले दलों की स्वीकृति प्राप्त कर 
इनको (प्रस्तावों और संशोधनों) को एक कर देगी | यह कमेटी असेम्बली (परिषद्‌) 
ओर उसके कायालय के बीच, कमेटियों के बीच, सेक्शनों के बीच तथा सभापति 
ओर इस असेम्बली के किसी भाग के बीच एक मध्यवर्त्ती संस्था का-सा काम करेगी | 
इस तरह यह स्टीयरिंग कमेटी एक प्रबंध सम्बंधी-केन्द्रीय संगठन होगा जो इस 
असेम्बली और इसकी अन्य शाखाओं के भिन्न-भिन्न कासों सें समानता स्थापित 
करेगा। 


इसके बाद “स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी” के निर्माण की बात आती है। 
एक “क्र डेन्शियल्स कमेटी” भी बनानी है,जो इस बात का निर्णय करेगी कि सदस्यों 
का चुनाव जायज है या नाजायजु | दूसरी कमेटियों की भी व्यवस्था की गई है। 

आठवां अध्याय बजट से सम्बंध रखता है। 

नवें अध्याय में वेतन और भत्ते की बातें हैं जिनकी 'स्टाफ और फाइनेम्स 
कमेटी से मंजूरी जरूरी है । | 

दसवें अध्याय में चुनाव सम्बंधी ऋगड़ों और सन्देहों पर विचार किया 
गया है । ये नियम कम या बेशी रस्मी ढंग के हैं और उन्हीं नियमों की तरह के हैं 
जो भारत॑ में चुनाव सम्बंधी भरड़ों का निपटारा करते हैं। एक सात्र आवश्यक बात 
जो छूट गई है, वह नियम ४४ में दी गई है । नियम ५५ कहता है :-- 

“जहां ऐसी सिफारिश की गई है, सभापति एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों 

की चुनाव सम्बंधी एक अदालत (7४07० मुकरेर कर देंगे जो 

द्रख्वास्तों की जांच करेगी |” 

जहां तक उन्न मांमलों का सम्बंध है जिन पर यह अदालत विचार करेगी, 


डै] भारतीय विधान-परिधद्‌ [२१ दिसस्वर सब ११४३ है ७ 

[ श्री के० एम० मंछी | 
वें नियम में शामिल नहीं किये जा सकते | इस अदालत का काम होगा सभा के 
सदस्यों की हेसियत पर फैसला देना। पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह 
एक आउिनेंस (विशेष कानून) द्वारा ही किया जा सकता है ताकि यह कानून में 
शामिल हो जाय, वरना बढ़ी कठिनाइयां पेदा हा। सकती ' हैं । इसलिए यह सभापति 
का काम होगा कि जरूरी आडउिनेंस जारी करने के लिए व समुचित अधिकारी से 
दरख्वास्त करें| मद त 

... ११ वां अध्याय कतिपय उन व्यवस्थाओं से सम्बंध रखता है जो समस्त 

देश तथा प्रान्तीय परिषदों की राय जानने के लिए रखी गई हैं। जैसा कि सभा देख 
सकती है नियम ४य (१) सें इस बात की व्यवस्था की गई है कि ग्रान्तों और 
रियासतों को यह मौका दिया जाय कि वे अपनी धारा-सभाओं के जरिये परिषद्‌ 
के उस ग्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त कर सके जिसमें विधान-सम्बंधी मुख्य-मुख्य 
बातों की रूप-रेखा निधारित की गई है अथवा विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर 
अपनी राय जाहिर कर सकें बशर्ते कि परिषद्‌ ऐसा तथ करे। 

खंड (२) में एसा हो मौका प्रान्तों को दिया गया हैकि वे अपने 
विधान के सम्बंध में अपनी राय जाहिर कर सकें | यह कहता है;--- ु 

“पहले इसके कि किसी सी ग्रान्त का विधान अन्तिम' रूप से तय हो, उस 

प्रान्त को इस बात का सौका दिया जायगा कि वह सेक्शन के प्रस्तावों और 

ा पर, इसके लिए निधारित समय के अन्दर, अपनी राय जाहिर कर 

हक । 

बसे स्वभावतः: समस्त देश को इस बात का मौका मिल जाता है कि बह 
उन सभी प्रस्तावों पर विचार कर सके जिस पर असेम्ब॒ली, सेक्शन या विधान-निर्माण 
से सम्बंध रखते वाली और कोई समिति वाद-विवाद करे | 

नियम ४० में इस बात पर विचार किया गया है कि हमारे सब निवोचलनों 
में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया जाय । नियम नं० ६१ में नियमों 
में संशोधन करने की बात कही गईं है। नियम नं० ६२ यह कहता है कि इन 
नियमों की ब्यवस्थाएं संक्षिप्त परिवत्तेनों के साथ असेस्बली के सेक्शन और कसेटियों 
पर के खिल ोड । सेक्शन अपने नियम बना सकते हैं पर बे इन नियमों के प्रतिकूल 

सकते । " 

नियम नं० ६३ में सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि इन 
नियमों को पालन करने सें अगर कोई कठिनाई उपस्थित हो तो वह उसकी ब्यवस्था 
करें | यह है नियमों का एक खाका और मुमे उम्मीद है कि सभा इसे मंजूर करेगी। 
इसलिए अब में नियमानुसार कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने पेश करता हूँ और 
यह अस्ताव करना चाहता हूँ कि अब समूची सभा कसेटी में बदल जाय और इसकी 
कार्यवाह। बंद कमरे में हो ताकि वाद- विवाद में पूरी आजादी रहे। 

#अरीमती जी० दुर्गावाई (मद्रास ; जनरल); में इसका समर्थन करती हूँ। 

#श्री ची० शिवाराव (मद्रास : जनरल)? सभापति महोदय, में सभा के 


नियम-निर्मात-समिति की रिपोर्ट [७ 


सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि इस सुकाव से, सभा के 
बहुतेरे सदस्य सहमत हैं। यह रिपोर्ट हम लोगों को कल रात को बहुन देर से और 
आज ग्रात:काल मिली है। हममें से बहुतों को रिपोर्ट पढ़ने का भी मौका नहीं मिला 
है । जो सुझाव में रखना चाहता हूँ चह यह है| सभा आज दापहर बाद न बेठे ताकि 
हमें से जिनको नियमों में दिलचस्पी है उन्हें इस बात का मौका सिल सके कि वे 
आपस सें मिल सकें और अपने संशोधनों को छाॉँटकर बड़े-बड़े संशोधनों को चुन लें 
जिन पर सभा सें -कल ग्रातः विचार किया जाय। अगर यह तरीका अख्तियार करना 
हमारे लिए सम्भव हो तो बहुत-से संशोधन जो यहां आज पेश किये जा सकते हैं, प्रार- 
म्मिक स्थिति सें ही! तय हो जायं और कल्न हम सारा काम समाप्त कर सकते हैं | इसलिए 
मेरा सुझाव है कि आज दोपहर बाद हम लोग समवेत न हो बल्कि कल सबेरे बैठे । 
#पभापति $ व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस हालत में हम नियमों 
को निपटाने में ही कल का दिन लगा सकते हैं। परसों हमें कई समितियां चुननी हैं 
जिनका नियमों में उल्लेख जरूरी है। अगर सभा समझती है कि वह कल और परसों 
के भीतर नियमों को देख जायगी ओर उनको पास कर देगी तो निञ्ी रूप से 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर में नहीं समझता कि सभा की ओर से कोई भी इसका 
जिम्मा लेगा कि हम लोग काम समाप्त कर देंगे। 
ऋएक सदस्य ६ दस लोग कल बेठेंगे। 


#श्री एम० अनन्तशयनम आयंगर ( मद्रास ; जनरल ) $ सभापति 
महोदय, नियम' मुझे आज सवेरे ही मिले हैं। में इनको पढ़ चुका हूँ और देखता हूँ 
कि बहुत से नियम ऐसे हैं जिन पर, कोई विवाद नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं 
है जो हम इसमें बढ़ा सकें। हां, नियम नं० २०, २३ और २३ (क) के कुछ विवादास्पद 
भागों में गम्भीर संशोधन के तौर पर हमें कुछ जोड़ना पड़ सकता है । इसलिए 
बेठक स्थगित करने की मांग पेश कर हमें समय न बबोद करना चाहिए | कहावत है, 
कल कभी नहीं आता, आइये आज ही काम में लग जाय॑ । 

#श्री सोमनाथ लाहिरी; सभापति महोदय, साननीय सदस्य ने कहा है कि अब 
इस में कुछ भी जोड़ना नहीं है। जो भी हो हमें नियमों को पढ़ जाना है ताकि हम भी 
माननीय सदस्य के निष्कर्ष पर पहुंच सकें । ह 

#श्री के० एम० मु शी; सभापति जी, माननीय मित्र श्री शिवाराब के प्रस्ताव 
का मैं विरोध करता हूँ । जो भी हो, सभा स्थगित करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कल 
हमारी बैठक होगी और उसमें स्वतंत्रतापूबेक पूर्ण वाद-विवाद होगा जेसा कि अभी 
एक माननीय सदस्य ने कहा है, प्रायः सभी नियम सावधानी से बनाये गये हैं। हो 
सकता है कि उनमें कुछ त्रुटियां हों जिनको' सुधारना हो। केवल विवाद-मूलक और 
सिद्धान्त-सम्बंधी बातों में ही समय लगेगा । हम एक-एक नियम उठाकर उस पर 
विचार फरते जायंगे और अगर कोई विवाद नहीं है तो हम उन्हें मंजूर करते जायंगे । 
मेरा कथन है कि नियमों को निपटाने का यही तरीका है जिसमें कम-से-कम समय लगे । 


ब्] भारतीय विधान-परियंद_ [२१ विसस्थर सन्‌ १६४३ ६० 
[ श्री के० एम० मुन्धी | ु 
#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर ; सभापति जी, मेरे मान- 
नीय मित्र श्री के० एम० मुशी थोड़ी देर खड़ा होकर एक-एक नियम पढ़ते 
जाय॑गे ओर यदि उसमें कोई परिवत्तन नहीं करना है तो हम तुरन्त उसे पास 
कर देंगे और फिर दूसरा नियम लेंगे। जो नियम विवादास्पद होंगे उन्हें कल के 
लिए छोड़ देंगे। उस समय तक हमें मालूम हा। जायगा कि कीौई-संशोधन जरूरी 
है या नहीं। 
धमसभापति $ तो कया में यह मान लू' कि सभा की यही इच्छा है कि हम नियमों 
पर विचार जारी रखें ? 
ऑबहुत से सदस्य ; हां। 
#सभापति $ विरोध में कोन हैं ९ 
( कोइ नहीं ) 
#सभाषति $ विचाराथ नियमों को हम लेंग। चूंकि एक बजने में सिफे आध 
घंटा बाकी है | हम २॥ या ३ बजे काम शुरू करेंगे। 
#बहुतेरे सदस्य ४ + जे । 
#श्री के० एम० मुन्शी $ इस आध घंटे में हम लोग कुछ नियम निपटा सकते हैं । 
#सभाषति ; हम ३ बजे काम शुरू करेंगे और बन्द कमरे में । यह सभा समिति 


बनजायगी और श्बजे बेठेगी। ._.प़्््ऱ ५ 
इसके बाद सभा दोषहर के भोजन के लिए ३ बजे तक स्थगित हुई । 


सभा भोजनोपरान्त पुनः ३ बजे श्री चेयरमैन (माननीय डा० राजन्द्रतसाद) 
के सभापतित्य में बेठी । अब कायवाही बन्द कमरे में संचालित हुई। 
#समापति ६ श्री मुशी ! 
नियम न॑ं० १ 
बन्द कमरे “श्री के० एंम० मु शी; सभापति महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि सभा 
की कार्रवाई तियस नं० १ को स्वीकार करती है। 
#सभापति ६ में समभता हूँ नियम नं० १ पर कोई आपत्ति नहीं है । 
#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल $ जनरल) : सभापति जी, नियम २ (क) में यह 
कहा गया है---असेम्बली” का सतलब' ' '**'*** 
#श्री के० एम० म शी : हम लोग नियम १ प्रर विचार कर रहे-हैं। में समझता 
हूँ नियम १ पर कोई आपत्ति नहीं है। 
अमाननीय श्री बसन्‍्तकुमार दास (आसाम : जनरल) ६ में सबिनय यहं बताना 


नियस-निर्मातू-ससिति को रिपोर्ट [२ 


चाहता हूं कि नियम १ पर अभी नहीं विचार किया जा सकता। इस पर अन्न में 
विचार करना चाहिए जब अन्य सार नियम तय कर दिये जाय॑ | * 

#एक सदस्य $ कहा जायगा" की जगह “कहा जा सकता है” रखना 
चाहिए। . हैं ही 

#श्री के० एम० मु शी ६ में यह संशोधन स्वीकार करना हूं। 

नियम १ स्वीकृत हुआ। 
नियम २ 

#श्री के० एम० मु शी ; अब में प्रस्ताव करता हूं कि नियम २ स्वीकार 
किया जाय । 

#श्री सी० सुब्नह्मण्यम्‌ ( मद्रास : जनरल ); में सममता हूँ कि “प्रमुख 
सम्प्रदाय” इन शब्दों की हमें व्याख्या कर देनी चाहिए क्योंकि ये शब्द नियम २३ सें 
प्रयुक्त हुए. हैं । केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैराप्राफ १८ में कहा गया हैः-- 

“हिन्दुस्तान के इन तीन प्रधान सम्प्रदायों को मान लेना काफी है--जनरल, 

मुस्लिम और सिख जनरल में मुसलमानों और सित्रों को छोड़कर सभी 

शामिल हैं।” 

इसलिए जब हम '्रमुख सम्प्रदायों' का उल्लेख करते हैं तो इससे हमारा 
क्या मतलब है ९ हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों से या जनरल और मुस्लिम सम्प्र- 
दायों से ? और फिर क्या “हिन्दू” शब्द में परिगणित जातियां भी शामिल है ? इसका 
स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि “प्रधान सम्प्रदायों” की यों 
व्याख्या कर दी जाय कि इसका सतलब सुसलमानों और हिन्दुओं से जिसमें परि- 
गणित जातियां भी शामिल हैं अथवा यदि आप ठीक समझें तो यों भी मुसलमान 
तंथा 'जनरल सम्प्रदाय” जो मुसलमान और सिख नहीं हैं । 

#श्री के० एम० मु शी; अ्रमुख सम्प्रदाय' ये शब्द केवल नियमनं० १ में आये 
हैं और यह कहीं अच्छा होगा कि बजाय इनकी परिभाषा करने के इन्हें यहां उसी तरह 
रहने दिया जाय जिस तरह केबिनेट मिशन के वक्तव्य में इनका प्रयोग हुआ है । 

#श्री सी० सुब्रह्मण्यम मुसलमान ओर जनरल सम्प्रदाय” इसका आखिर 
अथथ क्‍या है ? हमें यहां इसका (निर्णय करना होगा। यदि यहां हम बन शब्दों की 
व्याख्या नहीं कर देते तो आगे चलकर जरूर गड्बड़ी पेदा होगी। 

#माननीय दीवानब्रहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयमर ( मद्रास: 
जनरल ) £ मैं समता हूं मेरे माननीय मित्र वक्तव्य के पेरा ८: और १६ (७) का 
जिक्र कर रहे हैं जहां सम्प्रदायों का उल्लेख आया है। उक्त दोनों स्थानों की भाषा में 
अन्तर है। पेरा १८ में यह कहा गया है :-- 

८“उन्त कार्मों के लिए हम समभते हैं कि हिन्दुस्तान के इन तीन असुख सस्प्र- 
दायों को मान लेना काफी है, जनरल, मुस्लिम और सिख ।” 

पर पैरा १६ (७) में खास तौर पर दो ग्रमुख सम्प्रदायों का ही उल्लेख है । में 


१०] भारतीय विधास-परिषद्‌ [२१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ है ० 
[ माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी प्रायंगर | 


सममभता हूं कि केबिनेट मिशन ने जान-बूककर यह भाषा व्यवहृत की है और दो 
प्रमुख सम्प्रदायों से केवल हिन्दू और मुसलमानों का ही उल्लेख किया जा सकता है। 

#श्री एच० वी० कामथ (मध्यग्रांत ओर बरार ; जनरल) ४ सभापति जी, 
नियम २ के सम्बंध में कुछ बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। में सादर यह सुझाव 
रखता हूँ कि चेयरमेन' शब्द के पहले 'प्रेसीडेन्ट' शब्द की परिभाषा की जाय | यदि 
स्थायी चेयरमैन को प्रेसीडेन्ट कहकर सम्बोधित करना है तो मेरा यह विवेदन है 
कि “चेयरमैन” के पहले प्रेसीडेन्ट' रखा जाय क्योंकि इस हालत में “चेयरमेंन” का 
अथ्थ प्रेसीडेन्ट के अलावा और किसी व्यक्ति से होगा जो सभा का तात्कालिक सभा 

पतित्व करेगा। यह तो हुईं पहली बात। इसको और साफ किये देता हूँ। यदि 
क्रिसी समय सभापति कहीं अन्यत्र चले गये हों तो तत्कालीन सभापति को क्या कहि- 
येगा । प्रेसीडेन्ट कहा जायगा या चेयरमेन ? है 

#डा० श्यामाग्रंसाद मुकर्जी (बंगाल: जनरल) : यह तो बणोलुक्रम से 
दिया हुआ हे | 

श्री एच० बो० कामथ $ किसी भी अनुक्रम से दिया हो पर इस बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्योंकि आगे चलकर अध्याय ४ में नियम ३ और उप- 
नियम (१) में १३ पृष्ठ पर हम यह पाते हैं :-- 

४५ उप-सभापतियों में से २ परिषद्‌ द्वारा इसके सदस्यों में से चुने जायंगे।” 

ओर उपनियम (२) कहता है:-- 

“सेक्शनों द्वारा चुने हुए चेयरमैन पद की हेसियत से परिषद्‌ के उप-सभा- 

पति होंगे |! 

अब जब सभापित की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापतित्व कर रहे हों तो 
उन्हें क्या कहा जायगा “चेयरमैन” या “प्रेसीडेन्ट” ९ 

#एक सदस्य $ वह चेयरमेन होंगे । 

#श्री एच० वी० कामथ $ यानी सभापति की गैर-हाजिरी में सभापतित्व 
करने वाले सभी सज्जन “चेयरमेन! कहे जायंगे न कि 'प्रेसीडेन्ट” | इसलिए चेयर- 
मेन का मतलब है प्रेसीडेन्ट के अतिरिक्त अन्य ब्यक्ति से। मेरा कहना यह है कि 
“चेयरमेन' की यों व्याख्य“कर देनी चाहिए कि प्रेसीडेन्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति | 
स्थायी चेयरमैन में सममातः हूं सभापति ही है। 

सभापति ; आपका सुझाव क्या हे 

#श्री एच० वी० कामथ $ मेरा सुझाव यह है कि “चेयरमेन' शब्द की साफ- 
साफ या व्याख्या कर दी जाय कि इससे सभापति, जो स्थायी चेयरसैत हैं, उनके 
सिवाय अन्य व्यक्ति समझा जायगा। ह 

मेरा दूसरा मन्तज्य यह है कि (घ) में जिसकी इबारत यों है :-- 


लिवस-निर्मात-समिति को रिपोट॑........ 5 


“अ्रेसीडेंट का अर्थ है बह व्यक्ति जिसे परिषद्‌ ने अपने प्रारम्भिक अधि- 
बेशन सें केबिनेट--सिशन के वक्तव्य में की हुई व्यवस्था के अनुसार बतौर 
चेयरमैन के चुना हो और वह व्यक्तित जो इस पद पर उक्त व्यक्ति के बाद 
आसीन हो ” 

'स्थायी' शब्द जोड़ दिया ज्ञाय ताकि यह यों पढ़ा जाय “जिसे परिषद्‌ 
ने बतोर स्थायी चेयरमैन के चुना हो इत्यादि 

माननीय श्री बी० जी० खेर (बम्बई । जनरल) ; संसार में कुछ भी 
स्थायी नहीं हे। 

#श्री एच० वी० कामथ ; जो भी हो में अपने इस संनव्य पर आग्रह नहीं 
करता । 

#श्री के० एम० मु शी $ सभापति जी, 'चेयरमेन' शब्द की साफ-साफ ब्याख्या 
कर दी गई है. और समूची नियमावली में “चेयरमेंन' का मतलब है उस व्यक्ति से जो 
परिषेंद्‌ का या इसके सेक्शनों या समितियों का तात्कालिक चेयरमैन हो । प्रेसीढेंट 
या सभापति शब्द से वही व्यक्ति विशेष सूचित होगा जो परिषद्‌ की प्रारस्भिक 
बैठक में सभापति चुना गया हो। भेद स्पष्ट है और मुझे! इस बात का कोई कारण 
नहीं दिखाई देता कि उसको लेकर कोई गड़बड़ी पेदा हो । यदि माननीय सदस्य श्री 
कामथ का संशोधन हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमें नियमों में अनेक परिवर्तन 
करने पड़ेंगे जो इस भेद के आधार पर बनाये गये हैँ । इसके अलावा यह बिल्कुल 
अनावश्यक हे--मेरा मतलब है स्थायी” शब्द--क््योंकि स्थायी बोल कर कोई चीज 
नहीं है । 

#पभापति $ श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर और काला बेंकटराव का एक 
जबानी संशोधन है । और वह यह कि उपपैरा (घ) जिसमें शामिल हैं? इतना जोड़ 
दिया जाय | म 

श्री अनन्तशयनम्‌ आयगर $ भे इस पर जोर नहीं दता । में नहीं सम- 
माता कि यह जरूरी है । 

#पसापति $ तो आप इसे रखना नहीं चाहते ! 

#श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर ६ नहीं । 

सभापति : श्री दिवाकर, आप एक संशोधन पेश करना चाहते थे । क्‍या 
उसे पेश करना चाहते हैं ९ है 

#श्री आर० आर० दिवाकर (बम्बई: जनरल) : हां श्रीमान्‌, में यह संशो- 
धन पेश करता हूं कि “प्रेसीडेंट का मतलब है वह व्यक्ति जो परिषद्‌ द्वारा इसकी 
प्रारम्भिक बैठक में विधान-परिषद्‌ का चेयरमैन चुना जाय ।? इससे मतलब और 
साफ हो जायगा। 


#श्री के० एम० म शी ६ यह बिलकुल ही आवश्यक नहीं है क्योंकि न्यवहृत 
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[श्री के० एम० मुंणी | 
शब्द ये हैं :-- | हि 
“जिसे परिषद्‌ ने अपनी प्रारम्भिक बैठक में बतौर चेयरमैन चुना हो।” 
इसका यही मतलब हो सकता है कि परिषद्‌ का चेयरमसेन । परिषद्‌ 
के अलावा वह और किसी का चेयरमैन हो, यह अथथ हो ही नहीं सकता | 
धयभापति $ फिर में यह मान लेता हूं कि नियम पर कोई आर्पत्ति नहीं है | 
यह स्वीकार किया गया । ; 
नियम २ स्वीकृत हुआ | 
नियम रे 

श्री के० एम० म'शी $ सभापति महोदय में प्रस्ताव करता हूं कि “सद- 
यों की भरती तथा स्थानों का रिक्त होना” शीषक दूसरा अध्याय स्वीकार किया 
जाय | क 

#एक सदस्य $ श्मान, सिलसिलेबार एक-एक भाग पेश कीजिए | - 

श्री के० एम० म शो ; बहुत अच्छा। सभापतिजी में प्रस्ताव करता हूं कि 
नियम ३ स्वीकार किया जाय | 

#श्रो धीरेद्नाथ दत्त (बंगाल ; जनरल) ; आदरणीय सभापति महोदय, 
क्या में एक संशोधन रख सकता हूं ? 

सभापति ; हां । 

#श्री धीरन्द्रनाथ दत्त ; संशोधन यह है कि नियम ३ में “सभापति की 
मौजूदगी में” इन शब्दों के बाद इतना जोड़ दिया जाय “या किसी उप-सभापति की 
मौजूदगी में” 

#सदस्य गण ३ नहीं-नहीं | 

#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त $ फिर में संशोधन उठा लेता हू। 


#श्रीयुत गोहिणीकुमार चौधरी (आसाम ; जनरल) : मेरा शअस्ताव है कि 
नियम ३ में से ये शब्द हटा दिए जाय॑ “यदि सभापति की मौजूदगी में परिषद्‌ की बेठक 
न होती हो ” और “परिषद्‌” शब्द के बाद विराम चिह्न रख दिया जाय | 

सभापतिजी, सभी सभाओं में यही प्रथा है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर और 
परिचय-पत्र की पेशी समूची सभा के समक्ष किया जाता है न कि केवल सभापति 
के समक्ष | इसलिए यह शब्द इटा दिये जा सकते हैं 

#एक सदस्य ६ नहीं, म्रांतीय घारा सभाओं में सदस्य सभा की गैरहाजिरी में 


केवल सभापति के समक्ष ही हस्ताक्षर करते थे | मान लीजिये कि सभा की बेठक 
नहीं हो रही है तो क्या आप का यह मतलब है कि एक सदस्य के दस्ताक्षर के लिए 
समची सभा को बैठक बुलानी चाहिए ९ 


नियस-निर्मातू-समिति की रिपोर्ट [१३ 


&श्री काला बेंकटराव (मद्रास ; जनरल): सभापति जी, आमतौर पर यह्दी 
रीति है। कहीं भी यह रीति नहीं है कि एक सदस्य को जो सभा के खुले अधिवेशन में 
आना नहीं पसंद करता इस बात की इजाजत दी जाय कि बह सदस्यों के पीठ पीछ्षेसभा- 
पति के सामने अपना परिचय-पत्र पेश कर हस्ताक्षर करे और इस तरह जब चाहे मुख्य 
सभा का तो वह बहिष्कार करे और सेक्शनों में शामित्न हा । मेरा यददी कहना है । 

#&श्री एच० बी० कामथ ; मेरा निवेदन है कि इस भाग में “व ॥० 
895” के बाद दूसरी पंक्ति में “97९5९०४९० ॥५ ८००९४४४०) ध7र्प” यह और 
जोड़ दिया जाय | 

#श्री के० एम० मुन्शी ; प्रथम संशोधन के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक 
है कि अन्तिम भाग रखा जाय । यदि असेस्बली का अधिवेशन न होता हो तो यह 
अखसस्भव होगा किएक सदस्य को दाखिल करने के लिए समची सभा की बैठक 
बुलाई जाय । उदाहरण के लिए में कहता हूं कि हो सकता है जब तक स्थान रिक्स 
होते रहें । 

$भ्री काला व #टसव $ आखिर मुस्लिम लीग के मस्बन्ध में क्या होगा ? 
क्या वे यहां न आयें और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करें ? 

#श्री के० एम० मुन्शी ; यदि असेम्बली का अधिवेशन होता ड्ो तो वे उसके 
सामने हस्ताक्षर करेंगे। अन्यथा यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो वें-सभा- 
पति के समक्ष जाकर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं । इसमें तो कोई रुकावट नहीं हैं । 
यही नियम का मतलब है। 

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना है कि (परिचय-पत्र) '(7९0शाएशे! 
शब्द जानबम कर नहीं रखा गया है क्योंकि कई सदस्य उसे साथ नहीं लाये है या 
खो दिये हैं | इसलिए में संशोधन स्वीकार नहीं करता । 

»डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी ( बंगाल ; जनरल ) ; यदि असेम्बली का अधि- 
वेशन न होता हो तो सदस्य केचल सभापति के सामने रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर 
कर सकता है। बंगाल की धारा-सभा में यही विधि बरती जाती है । 

#श्री एच० वी० कामथ $ यहां परिचय-पत्र की पेशी का कोई उल्लेख नहीं 
है । एजेंडा (कार्यक्रम) से आज यह मालूम है कि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के 
पहले सदस्यों को अपना परिचय-पत्र अवश्य पेश करना होगा और यह अनिवायें कर 
देना चाहिए कि सदस्यों को अपना परिचय-पत्र पेश करना ही होगा । 

#एक सदस्य : जो सदस्य बोलना चाहते हों उन्हें माइक '/8९"--(ध्वनि- 
बिस्तार-यन्त्र ) पर आना चाहिए अन्यथा कार्रवाई हम नहीं! समझ सकते। 

#सभापति ; दो संशोधन रखे गये हैं। में उन पर मत लेता हूं | पहला संशोधन 
श्री कामथ का इस आशय का है कि दूसरी पंक्ति सें !१85' शब्द के बाद छा25९०६20 
[एंड ल०वें८१०४४ ४ जोड़ दिया जाय । 
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यह संशोधन नामंजूर हुआ 
#समापति ; दूसरा संशोधन या है। अन्त के ये शब्द हटादिये जाय॑:--- 
था यदि असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो सभापति की उपस्थिति में? 
यह संशोधन सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ । 
नियम ३ मंजूर हुआ | 
नियम ४ 

#श्री के० एम० मु'शी ; में अस्ताव करता हूं कि नियम ४ स्वीकार किया 
ज्ञाय । ह मे 

#श्री० आर० के० सिधवा € मध्यप्रांत और बरार ; जनरल ): में यह 
प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि नियम ४ के बाद निम्नलिखित नियम 
जोड़कर उसे ४ (क) कर दिया जाय :-- - 

“यदि कोई सदस्य असेम्बली की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहता है 
तो यह सममा जायगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है बशर्तें कि 
सभा ने मत लेकर उसे अनुपस्थित रहने का अवकाश न दिया हो या- किसी 
प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य बन बह भारत से कहीं बाहर न गया हो ।” 

. ' यदि बीमारी या ऐसे ही कारण से कोई सदस्य अनुपस्थित है. तो सभा उसे 
अवकाश दे सकती है । और अगर कोई सदस्य सार्वजनिक काम' के लिए प्रतिनिधि- 
मंडल का सदस्य होकर भारत के बाहर जाता है तो उसे इस पाबन्दी की छूट दी 
जायगी क्योंकि उस हालत में सम्भव है वह नियमित रूप से असेम्बली में मौजूद न 
रह सके और दो महीनों से भी ज्यादा गैर हाजिर रह जाय । मेरा संशोधन सदृज 
प्राह्म है और स्वाकार किया जाना चाहिए। अन्यथा कुछ सदस्य गैर हाजिर रहना 
पसंद करेंगे और सभा के सदस्य बने रहेंगे । 

.... #भ्रीके० सन्तानम्‌ (मद्रास : जनरल) : असेम्वली का प्रारम्भ से अन्त तक 
एक ही अधिवेशन होगा । बीच-बीच में ज्यवधान होता रहेगा या सभा स्थगित होती 
रहेगी पर में नहीं समकता कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जायमी या 
इसका दूसरा अधिवेशन होगा । इसलिए यह संशोधन नियम के प्रतिकूल है । 

#भ्री राजक्ृष्ण बोस (उड़ीसा : जनरल) : श्री सिधवा ने वृद्धिकरण 
जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा यह कहना हे कि प्रान्तों के कई ब्रधान-मंत्री 
इस असेम्बली के सदस्य हैं और अपने-अपने प्रान्त के आवश्यक कामों के कारण हो 
सकता है कि लगातार दो बैठडों में शामिल रहना उन्हें कठिन मालूम पड़े । 

#श्री आर० के ०. सिधवा $ मेंने इसकी ब्यवस्था कर दी हे । 

श्श्री राजकृष्ण बोध : आपने सिफे बीमारी का जिक्र किया है। 


#श्री आर० के० सियवा ६ केवल कारण स्वरूप मैंने बीमारी का उल्लेख 


नियम-निर्माठू-समिति कौ रिपोर्ट [१२ 


किया है । “बीमारी या ऐसे ही कारण से” कहकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है । 

#श्री रम्जकष्ण बोस ; साष्टरूप से इसकी व्यवस्था का उल्लेख दोना 
चाहिए। जो कुछ में चाहता हूं वह यह है कि अगर कोई सदस्य जरूरी सरकारी काम 
से रुक जाता है तो वह असेम्बली का सदस्य बना रहेगा यद्यपि असेम्ब्ली की लगा- 
तार दो बैठकों में वह शरीक न रहेगा । 

#डा० सुरेशचंद्र बनर्जी ; १६३४ के एक्ट के अनुसार अनुपस्थिति की 
मियाद ६० दिनों की है। यदि कोई सदस्य लगादार ६५ दिनों तक गैर हाजिर रइता 
है तो वह सदस्य नहीं रह जायगा, यदि सम्बंधित प्रांतीय धारा-सभा उसकी अलु- 
पस्थिति स्वीकार या क्षमा न कर दे | इसलिए यहां भी समय की मियाद होनी 
चाहिए । 

#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : यह नियम कहां है कि लगातार ६? 
दिनों तक उपस्थिति लाजिमी है साल में ६० या इमसे ज्यादा दिन केन्द्रीय धारा- 
सभा की बैठक नहीं होती । 

#डा० सुरेशचंद्र बनती : केन्द्रीय धारा सभा में १६१६ के एक्ट के अनु- 
सार काम होता है और में बात कर रहा हूं १६३४५ के एक्ट की | 

#एक सदस्य $ दस कार्यवाही को नहीं समझ सकते जब तक कि सदस्य 
माइक (ध्वनि-विस्तार-यंत्र) पर न आवें। 

असमापति ; मैं नहीं समझता कि आपका कुछ ज्यादा हज हो पाया हे । 
श्री सिधवा का संशोधन यह है कि अगर काई «सदस्य सभा से अवकाश लिये बिना 
लगातार दो अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी जगह खाली सममी जायगी-। 

#माननीय पं ० रविशंकर शुक्ल ( मध्यग्रांत और बरार ; जनरल ) ; 
मुस्लिम लग वाले सदस्यों का क्या होगा अगर बिना अवकाश लिये वे अनुपस्थित 
रहते हैं ९ 

एक सदस्य ६ मैं समझता हूं कि वे भी अयोग्य कगर दिये जायंगे। 

#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर $ श्री सन्तानम के इस वैधा निक प्रश्न 
के बारे में क्या तय हुआ कि असेम्बली का एक ही अधिवेशन है, ज्यादा नहीं ९ जब सभा 
अनिश्चित्‌ काल के लिए स्थगित की जाती है- तभी उसका दूसरा अधिवेशन होता 
है। केन्द्रीय धारा-सभा जब अनिश्चित्‌ काल के लिए स्थगिठ होती है. तो गवनेर 
जनरल उसका दूसरा अधिवेशन बुलांते हैं। यहां ऐसी कोई बात नहीं है। असेम्बली 
का यह अधिवेशन तब तक चाल रहेगा जब तक कि यह भंग नहीं कर दी ज्ञाती ओर 
इसलिए यह संशोधन नियम के खिलाफ है । 

सभापति ६ में समझता हूँ यह ज्यादा अच्छा होगा कि इस वेधानिक प्रश्न 
प्र आदेश पाने के बजाय दम संशोधन को द्वी निपटा दें | 

में संशोधन पर मत लेता हूँ । 


१६] ह भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हे ७ 


संशोधन नामंजूर हुआ । 
नियम ४ स्वीकार किया गया। ._ . -४ 
नियम ५ या 

#श्री के० एम० मु शी ; में अस्ताव करता हूँ कि नियम ४ स्वीकार किया 
जाय । 

#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त $ सभापति महोदय, नियम नं० ४ के उपनियम' (३) पर 
मुझे दो आपत्तियां हैं। इसमें कहा गया है कि सभापति सम्बन्धित आंतीय धारा-सभा 
के अध्यक्ष से किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए लिखित अनुरोध करेंगे। परन्तु यदि 
अध्यक्ष ने चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार किया तो क्या किया जायगा ! में 
जानता हूँ कि ऐसे भी ग्रान्त हैं जहां के अध्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करने से इन्कार 
कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल प्रान्त के ही अध्यक्ष किसी सदस्य के चुनाव 
के लिए प्रान्तीय धारा-सभा की बैठक बुलाने से इन्कार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति 
के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । 

“श्री के० एम० मुंशी ; माननीय सदस्य ने जिस परिस्थिति का जिक्र किया है 
उसके निवाह के लिए नियम ६३ है। यह कहता है :--- 

“जिस किसी भी बात की व्यवस्था इन नियमों में नहीं की गई है उसके सम्बन्ध 
में कठिनाई दूर करने के लिए सभापति ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसे वह ठीक 
समभते हां।” 

#श्री धी न्रनाथ दत्त जैसा कि उपनियम- (६) में कहा गया है यह यों 
होना चाहिए:--- 

“उपनियम (३) में उल्लिखित अनुरोध पाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र ? 

#श्री के० एम० म शी ; वस्तुतः इससे कोई द्क्‍कित न पेश होगी । यों ही यह 
महसूस किया जायगा कि विलम्ब ऐसा है कि वह नियम ६३ में दी हुई कठिनाई बन 
जाता है, वह नियम लागू हो ज्ञायग। । 

#एक सदस्य -$ आखिर उस मियाद का जिक्र क्‍यों नहीं कर देते जिसके 
भीतर नियस ६३ लागू हो जायगा ? 

&#श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी : में प्रस्ताव करता हूं कि दूसरी पंक्ति में, 
नियस ४ के उपनियम (१) में (या, अन्यथा) “07, ०7९5८” शब्द हटा दिये 
जाये। यहां “07, 0027४75८” शब्द रखकर आप एक ऐसे रिक्तस्थान कीक ल्‍ल्पना 
करते हैं जो न तो मृत्यु और न त्याग-पत्र के ' कारण ही रिक्त हुआ है | और सदस्य 
को हटाने की व्यवस्था को अभी सभा ने नामंजूर कर दिया है। 

ऑ#सभाषति ; निवाचन सम्बंधी आवेदन-पत्र के फलस्वरूप भी स्थान रिक्त हो 
सकता है। ऐसी ही स्थिति के निर्वाह के लिए शायद्‌ “07, ०ग९ए5९८” शब्द 
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रखे गये हैं । 

#श्री रोहिणीकुमार चौधरी ४ में अपनी भूल मंजूर करता हूं, सभापति जी | 

मेरा दूसरा संशोधन उपनियम (४) में है। मेरा सुकाव है कि तीसरी पंक्ति 

में “चुनाव! (८८८४०) शब्द के बाद ये शब्द जोड़ दिये जञायं--'जहां तक हो सके 
उसी सम्ग्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पू्वचर्ची सदस्य था” (25 
007 35 छा8८प0९20]९ 97 4 7९॥र/९६/ छ>0[0णाहा॥8 (0 ९ ००फ्राप्रा।ए ६० 
जार) 3 97९ए70०७७ 70८प75९7१४ 5९'०१६४८व) जिस बात ने मुझे यह संशोधन 
रखने के लिए प्रेरित किया वह यह है। कांग्रेस के श्रभाव से भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रति- 
निधियों को विधान-परिषद्‌ का सदस्य चुनवाकर हमने सिवा मुसलमानों के अन्य 
सभी समस्प्रदायों की सद्भावना प्राप्त कर ली है। अब अगर कोई स्थान खाली होता है 
और हम उस जगह पर अन्य सम्प्रदाय के सदस्य को बैठाने की कोशिश करते हैं तो 
हम सारी प्राप्त सद्भावना को खो बेठेंगे। इसीलिए मेंने यह संशोधन पेश किया है । 

#श्री आर० के० सिधवा $ सभापति जी, इस नियस को लेकर मेरा भी एक 
संशोधन है । मेरा सुझाव है कि पेराआ्राफ ४ (३) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जाय॑, 
“आर त्याग-पत्र देने की तिथि से दो माह के बाद नहीं” (2700 70९ 8९४ 0 
४ए0 70705 ६7070 (7९ (9६2 0 ६॥९ 7€४ं872६07) मूल में ये शब्द हैं 
“यथोचित रीति से जहां तक साध्य हो शीघ्र” (8४ 5000 88 ॥72ए 7९85०747 79 
७८ 97३८६८७०९०) में समझता हूं कि रिक्त स्थान की पूर्त्ति के लिए एक अवधि ज़रूर 
निधोरित कर देनी चाहिए । दो महीने का समय उसके लिए आवश्यक है । 


मैं चाहता हूं कि उपनियम (३) को देने के बाद बतौर 
लत आल दिया जाग कम ज जल 


“यदि सम्बन्धित निवाचन-क्ेत्र में रिक्त स्थान की पूत्तिन की जा सके या 
चुनाव न किया जा सके तो उपनियम (५), (६), (७) और (८) में दी हुई 
व्यवस्था अपनाई जायगी” । समान लीजिए कि मुस्लिम लीग असेम्बली में न 
शामिल होनेका फैसला करती है और बंगाल या सिंध में कोई जगद्द खाल्नी 
होती है तो सम्भवतः साधारण निवोचन-क्षेत्र से जगद्ट पूरी करने के लिए 
कोई कारवाई न की जायगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे कि 
साधारण तिवाचन-क्ेत्र का सदस्य अगर आना 'चाहे तो उस ज्षेत्र द्वारा 
ऐसा करने से वह रोक न दिया जाय । इसलिये मेरी समझ में ऐसी व्यवस्था 
नितान्त आवश्यक है । यदि वह '्रसेम्बली में आय॑ ओर सहयोग दें तो बात 
| 

"3033 $ में समझता हूं कि नियम ४ के उपनियम (३) की पथम दो 
पंक्तियां पढ़ने में ठीक नहीं मालम पड़ती हैं। मेरा सुकाव है कि इन शब्दों की जगइ 
कि “जब मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण अथवा अन्यथा कोई सदस्य नहीं रह जाता” 
ये शब्द रखे जाये “ृत्यु, या त्याग-पत्र कें कारण अथवा अन्यथा यदि कोई स्थान 

रिक्त हो ज्ञाय” । 


* ३] भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२१ द्सिम्बर सन्‌ १३४३ हूँ० 


#पभापति ६ माननीय सदस्य कृपा कर अपने संशोधन की एक पति मुझे दे दें। 
#अ० वी० आई० मुनिस्वामी पिल्लई (मद्रास : जनरल) : सभापति 
मद्दोदय, उपनियम (५) की तीसरी पंक्ति में में एक संशोधन रखना चाहता हूं। मेरा 
संशोधन यह है--“ऐसा भारतीय जो किसी देशी रियासत का अधिवासी हो गया 
हो, विशेष रूप से देशों रियासतों को दी हुई ६३ सीटों सें से किसी सीठ पर मनो- 
नीत या निर्वाचित किया जायगा” । 
ब्रिटिश योजना द्वारा यह तय हो चुका है कि ६३ सीटें रियासतों के निवा- 
सियों को दी जा सकती हैं | हम सभी जानते हैं कि इस असेम्बली के लिए किये गये 
गत निवाचन में रियासतों के बहुत से लोगों ने प्रांतीय धारा-सभाओं के जरिये यहां 
आने की कोशिश की । चु'कि रियासतों का चुनाव अभी भी बाकी है यह देखने में 
आयेगा कि ग्रांतों के बहुत से लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि रियासतों में जाकर 
निर्वाचित हो जाय॑ .। में उन लोगों के खिलाफ -नहीं हूं जो प्रांतीय धारा-सभाओं 
के जरिये रियासतों से यहां निर्वाचित हो चुके हैं। भविष्य में अगर स्थान खाली हों 
तो रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजें और प्रांत अपने अधिवासियों को | 
#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त $ सभापति जी, उपनियस' (४) में “भारतीय” शब्द के 
बाद में ये शब्द जोड़ना चाहता हूं--“जो २४ वर्ष से कम का न हो” । केन्द्रीय धारा- 
सभा और प्रांतीय धारा-सभाओं के सम्बन्ध में यह बात स्वीकृत है । 
श्री एच० वी० कामथ $ मेरा कहना है कि ये शब्द इस नियम के उपनियम 
(४) में रखे जाय॑ । मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने इसी आशय का संशोधन 
रखा था । में एक कदम और आगे बढ़कर यह रखना चाहता हूं :-- 
“रित्त स्थान की पूत्ति चुनाव द्वारा उसी सम्प्रदाय के सदस्य के द्वारा की जायगी 
जिस सम्प्रदाय का उसका पूववरत्ती सदस्य था |” सौभाग्य या दुर्भाग्य से 
हमने इस विधान-परिषद्‌ के लिए साम्प्रदायिक निवाचन-पद्धति स्वीकार कर 
ली है और यह वांनीय है और सम्भवतः आवश्यक भी द्टो सकता है कि 
जब भी स्थान रिक्त हो हम इसी पद्धति को बरतें। और अधिक में कुछ 
नहीं कहना चाहता ।” 
श्री धीरेन्द्रवाथ दत्त $ सभापति जी, उपनियम ७ में में पएक्क और ब्यवस्था 
जोड़ना चाहता हूं :-- - " 
“सगर फिर शर्तें यद् है कि अगर वोट (मत) रजिस्ट्री डाक से भेजे गये हों 
तो दस्तखतों की तसदीक प्रांतीय धारा-सभा के किसी सदस्य द्वारा अथवा 
न्याय या अबंध विभाग के किसी गज़टेड अफसर द्वारा की ज्ञाय |” 
पहली व्यवस्था में कहा गया है कि “जब असेम्बत्ी की बैठक न होती हो तो 
सतदाता चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर मत दे सकता है या रजिस्ट्री डाक से अपना 
मत भेज सकता है”, यदि बोट रजिस्ट्री से भेजा गया दो तो मतदाता के दस्वखत की 
दस्तदीक की जानी चाहिए। ह 


नियम निर्मात-समिति की रिपोर्ट [१३ 


#भ्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर ; मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन 
पेश किया है उसके सम्बंध में सें एक शब्द कहना चाहता हूं। वह चाहते थे कि मत- 
पत्र की तसदीक किसी गज़टेड अफसर से कराली जाय । इसके सम्बंध में कुछ गलत- 
फहमी पैदा हो गई है। मैं इस वात को साफ कर देना चाहता हूं कि मत-पत्र बिल- 
कुल गोपनीय चीज है और इस बात पर जोर देना कि उसकी तसदीक की जाय, बिल- 
कुल अग्रासंगिक है। जब भी मत-पत्र डाक से भेजा जाता है तो उसके साथ एक 
घोषणा-पत्र भी रहता है और धारा-सभा के किसी सदस्य के सामने इस बात की 
तसदीक की जाती है कि सदस्य ने ही दस्तखत किया है। मत-पत्र दूसरे ल्िफाफे 
में रखा जाता है और उस पर “गोपनीय” लिख दिया जाता है। यही बात है जो 
मेरे मित्र चाहते हैं और में समझता हूँ कि सभा इसे अवश्य स्वीकार करेगी। मैं 
इसका समर्थन करता हूँ। 

#श्री के० एम० मुन्शी : में पसन्द करूँगा कि प्रत्येक संशोधन पढ़ दिया 
जाय, क्योंकि मेरे पास इसकी नकल नहीं है। 

#सभापति ६ मैं आपको बताये देता हूँ। वाक्यांश (३) में देखिये। “जब कोई 
सदस्य, सदस्य न रह जाय” इसकी जगह संशोधन कहता है कि ये शब्द रखे ज्ञाय॑--- 
“जब कोई स्थान रिक्त हो |” 

#श्री के० एम० मुन्शी ; मुझे यह संशोधन मंजूर है। 

#श्री पी० आर० ठाकुर (बंगाल ; जनरल) : बंगाल के परिगणित जाति के 
एक सदस्य का देहावसान हो गया है । कया इन नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था रखी 
जायगी जिससे परिगणित जाति का ही कोई सदस्य उनकी जगह आवे ९ अन्यथा 
इस स्थान पर कोई सवणों हिन्दू चला ज्ञायगा | 

#सभापति ४ एक संशोधन है जिसमें यह बात आ जाती है। फिर एक संशो- 
घन के ज़रिये यह सुझाव रखा गया है--“दो माह से अधिक देर न करके ।” 

#एक सदस्य $ ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जो हमारे काबू से बाहर ह्वो । 

#श्री के० एम० मन्शी * इस तरह रखना तो एक जबरदस्त पाबन्दी होगी। 
एक-न-एक कठिनाई तो आ ही सकती है और उस हालत में हमें नियमों में संशोधन 
करने पड़ेंगे । फिलद्दाल इसे ज्यॉ-का-त्यों छोड़ देना चाहिए । 

सभापति ५ में इस संशोधन को सामने रखता हूँ। प्लंशोधन के जरिये यह्द 
सुमाव रखा गया है कि वाक्यांश के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जाय॑ :--“दो माह 
से अधिक देर न करके” 

संशोधन नामंजूर हुआ |” 

#सभापति $ उपनियम (४) के सम्बंध में यह संशोधन है कि उसकी तीसरी 
पंक्ति में “चुनाव द्वारा पूर्ति की जायगी” की जगद्द यह रखा जाय (दा तक 
सश्भव होगा उसी सम्प्रदाय के सदस्य द्वारा जिस सम्प्रदाय का उसका पूर्वेबर्त्ती 


री 
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सदस्य था ।” 
#श्री के० एम० मुन्शी : में इस संशोधन का विरोध करता हूँ। 

- #दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) ; 
मंत्रि-प्रतिनिध मंडल की योजना के अनुसार हमारे सामने तीन सम्प्रदाय हैं । नियम के 
इहेश्यको देखते हुए आप किसी दूसरे सम्प्रदायका समावेश नहीं कर सकते। यह तो बुद्धि 
की बात है। हम इस सिद्धान्त पर चलेंगे कि अगर परिगणित जाति का कोई सदस्य हट 
जाता है तो हम उसकी जगह उसी के सम्प्रदाय के किसी सदस्य को सभा में लेंगे। 
हमें विश्वास है कि जिन्हें परिगणित जातियों से दिलचस्पी है वे ऐसा ही करेंगे पर 

नियम-निर्वाह के लिए हम किसी चौथे सम्प्रदाय की सृष्टि यहां नहीं कर सकते । 

#श्री के० एम० मन्शी ; श्रीमान्‌, मेरा कहना है कि सदस्यगण भिन्न-मिन्र 
निवाचन-चेत्रों के तीन सम्प्रदायों में से किसी सम्प्रदाय द्वारा चुने गये हैं. और जैसा 
कि मेरे माननीय मित्र सर अल्लादी ऋष्णा स्वामी ने फरमाया है, मुझे कोई कारण 
नहीं दिखाई देता कि निवोचक उस सम्प्रदाय का पूर्वचत्‌ विचार क्‍यों न करेंगे-। 
परन्तु यदि हम इस तरह का बन्धन-मूलक नियम बना देंगे तो परिणाम यह होगा 
कि पहले तो आपने उस सम्प्रदाय के किसी सदस्य को इस बिना पर चुना था कि 
उसका स्थान था और वह वास्तविक प्रतिनिधि होने की हैसियत रखता था पर अब 
उसके रिक्त स्थान पर आप उसी सम्प्रदाय के किसी-न-किसी ब्यक्ति को बिठायेंगे 
चाहे वह प्रतिनिधि होने योग्य न हो और उससे भी योग्य प्रतिनिधि दूसरे सम्प्रदाय 
का मिलता हो । इसलिए इस तरह का नियंत्रण मूलक वर्गीकरण ठीक न होगा। 


यह बात तो जनरल सम्प्रदाय पर छोड़ देनी चाहिए कि वह अपने विवेक से जो 
. उचित सममभे करे। 


#श्री० बी० गोपाल रेड्डी (मद्रास ; जनरल) : इससे तो अल्पसंख्यकों के 
हित को नुकसान पहुँचेगा । मान लीजिए मद्रास प्रांत की धारा-सभा में ईसाई 
सम्प्रदाय के आठ प्रतिनिधि हैं। उन्हें अपने बल पर दो सदस्य बिधान-परिषद््‌ में 
भेजने का अधिकार है। अब यदि उनका कोई स्थान खाली होता है तो सम्भव है 
कि कोई सवर्ण हिन्दूं उस पर आ जाय और ईसाइयों का एक ही प्रतिनिधि यहां रह 
जाय । इस नियस से तो आप “एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति ढारा आलुपातिक 
प्रतिनिधित्व” के सिद्धंत के वास्तविक उद्देश्य का ही हनन कर देते हैं । 

#भ्री के० एम० मुन्शी ; माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि वक्‍तब्य 
के र्देश्य को दृष्टि में रख कर उन्हें आम जाति ( जनरल कम्युनिटी ) में शामिल 
कर दिया गया है और जनरल कम्युनिदी का. यद्द कत्तेब्य है कि वह इस बात पर 
सदा ध्यान रखे कि उसके प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले । इसलिए में इस 
संशोधन का विरोध करता हूँ । | 

संशोधन नामंजूर हुआ | 


नियम-निर्मात्‌-समिति की रिपोर्ट [२१ 


#श्री, के, एम, मुन्शी : -श्री धीरेन्द्रनाथदर्त का संशोधन है कि उप- 
खंड (५ ) में यह जोड़ दिया जाय “जिसकी उम्र २४ वर्ष से कम न हो? । इस 
संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि यह जमाना युवकों का है । ब्यथथ बूद्ों को 
हमें णह्ां नहीं लाना चाहिए | आज तो २० वर्ष का युवक भी उतना ही राज- 
नीतिज्न है जितना २५ बर्ष का। युवकों पर ऐसा काई प्रतिबंध न लगाना चाहिए कि वे 
विधान-परिषद्‌ में न आ सकें | सें इस संशोधन का विरोध करता हूँ। 

संशोधन नामंजूर हुआ ।” 


#श्री के, एम, मुन्शी : जहां तक श्री सुनिस्वामी पिल्लई के संशोधन का 


सम्बन्ध है में उसका विरोध करता हूँ क्योंकि विधान-परिषद्‌ में दोनों के ही--ज़िटिश 
भारत तथा रियासतों के--प्रतिनिधि यहां आये हैं और हो सकता है वे रियासत के 
बाशिन्दे हों या रियासत के बाहर के। में नहीं समझता कि हम जिदिश भारत और 
देशी रियासतों में उतना अन्तर क्‍यों पैदा करें। इसलिए मैं इस संशोधन का 
विरोध करता हूँ । 


संशोधन गिर गया |” 


#श्रो के, एम, मुन्शी : श्री सिधवा का संशोधन ड्टे सर (३) को लेकर' । 


उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि “यथासस्मव शीघ्र” इन शब्दों 
से स्थिति साफ हो जाती है। जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, यह बात 
सभापति पर छोड़ देनी चाहिए कि “यथा सम्भव शीघ्र” का क्‍या अर्थ है और देर 
की वजह से कठिनाई तो नहीं होती । यह ठीक न होगा कि यहां कोई कठिन पाबंदी 
रखी जाय । में इसका विरोध करता हूँ। 
यह संशोधन गिर गया। हे 
#श्री के, एम, मुन्शी: उपनियम (४) में मिस्टर दत्त का संशोधन है कि 
मत-पत्र रजिस्टर डाक से मुहरबंद लिफाफे में मय दो गजुटेड अफसरों के दस्तखत- 
शुदा एक घोषणा-पत्र के साथ भेजे जाय॑ । इसके सम्बंध में मुझे यह कहना है कि 
यह सिद्धांत ठीक है और वैधानिक सलाहकार की मदद से जब उसका मसविदा 
तैयार होकर आयेगा तो में उसे मंजूर कर लू'गा। | 


#दीवान बहादुर सर अल्लादी क्ृष्णास्वामी अय्यर : बाद में आने वाले 
इस आशय के वाक्य-खण्डों से कि इस सम्बन्ध में प्रांतीय घारा-सभाओं के नियम 
लागू होंगे, इस आवश्यकता की पूर्त्ति हो जाती है | 

#श्री के एम मन्शी: या स्थायी आज्ञाओं के जरिये भी यह किया ज्ञा 
सकता है । नियसों में इसका उल्लेख जरूरी नहीं है । इसलिए में इसका विरोध 
करता हूं । हु 

#दीवान बहादुर सर अल्लादी क्ृष्णास्वामी अय्यरः सब बातों की 
व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते | इसीलिए यह रखा गया है । 


ह 
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#श्री० के० एम० मुन्शी : सभापति को यह अधिकार दिया गया है कि 
चुनावों के संबंध में वह स्थायी आज्ञायें जारी करें । 

यह संशोधन नामंजूर हुआ । 

#श्री सी० एम० पुनाका ( कुर्ग ): सभापति महोदय, उपनियम ( ७ ) के 
प्रथम पैरा में में एक छोटे से शाब्दिक परिवत्तेन का सुझाव रखना चाहता हूँ। बह यह 
है कि इस पैरा के इन शब्दों में “मगर शर्ते यह्‌ है कि असेम्बली की बैठक न होती हो” | 
असेम्बली को हटाकर 'ऐसी असेम्बती” रखा जाय क्योंकि अन्य स्थल पर इस बात 
की ब्याख्या कर दी गई है। एसेम्बली का अर्थ है, भारतीय विधान-परिषद्‌ | 'ऐसी 
असेम्बली” के रख देने से मतलब साफ द्वो जायगा और कोई संदिग्धता न 
रह जायगी | । 

#सभापति : मिस्टर मु शी इस संशोधन को स्वीकार करते हैं ९ 


#श्री के० एम० म शी : सभापति जी, सम्बन्धित असेम्बली” शब्द ज्यादा 

अच्छा होगा | हु 
यह संशोधन मंजूर हुआ । 

#सभापति: मैं नहीं समझता कि खण्ड (८)में कोई संशोधन हमें रखना 

द्दे। 
खरड (६) में भी कोई संशोधन नहीं है। ह 

#श्री सिधवा : सभापति जी, में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । उप-खणड 
(६) में, इस असेम्बली के सदस्य चुनने के उद्देश्य से यह कहा गया है कि आंत्तःय 
धारा सभाओं के चालू नियम यहां भी लागू होंगे | यहां “निवोचनाधिकारी” 
(रिटर्निंग आफीसर) का कहीं जिक्र नहीं आया है। में जानना चाहता हूं कि प्रांतीय 
धारा-सभा के ही निर्वाचनाधिकारी क्या उस काम के लिए निवाचनाधिकारी रहेंगे ९ वे 
तो जिलों के कलेक्टर हुआ करते हैं । 

#माननीय पं ० .जवाहरलाल नेहरू. (संयुक्त प्रांत ः जनरल) : अध्यक्ष 
निरवाचनाधिकारी होता है। 

#श्री आर० के० प्रिधंवा : नहीं, यहां यह कहा गया है कि फिलहाल जो नियम 
प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में बरते जाते हैं वही यहां भी माने जायंगे। 
इस काम के लिए प्रांतीय धारा-सभाओं में कोई नियम नहीं हे। 

सभापति; अवश्य कुछ नियम होंगे । प्रांतीय धारा सभाओं के द्वारा आखिर 
समितियां कैसे चुनी जाती हैं ९ | 

#श्री आर० के० सिधवा : यह काम मंत्री करता है श्रीमान । 

#समापति : फिर इस इसे मंत्री पर छोड़ देते हें । जो भी नियम वहां है 
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बही यहां बरते जाय॑गे। 

#श्री अजितग्रमाद जेन (संयुक्त-प्रंत ; जनरल) : श्रमान्‌, क्‍या यह 
उचित न होगा कि खण्ड (६) में यह बात साफ तौर पर कह दी जाय कि यहां 
“पकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व” के सिद्धांत से संबंध 
रखने वाले नियम ही लाग हांगे। ह 

#सभापति : हमने इसकी व्यवस्था कर दी है । 

#श्री अजीतग्रसाद जेन : इस खण्ड में तो इसका उल्लेख नहीं किया 
गया है। प्रान्तीय असेम्बलियों में दो तरह के नियम हैं. । एक तो एकाकी हस्तान्तरित 
मत-पद्धति के द्वारा आनुपातिक शअतिनिधित्व के सिद्धांत पर और दूसरा केवल 
साधारण बहुमत के आधारपर । अगर नियम इसी रूप में रखा गया तो इसके 
प्रारम्भिक शब्दों की बजह से सम्भवतः प्रांतीय धारा-सभा के नियम के लागू होने 
की गुज्जाइश न रह जाय पर साधारण बहुमत का नियम तो लागू हो सकता है। 
नियमों का जो आशय है उसमें ये लागू नहीं हो सकते। इसके अलावा अध्यक्ष 
महोदय, उपनियम (४) और (६) परस्पर सम्बन्धित हैं । एक में तो असल तजबीज 
है और दूसरे में केवल विधि बताई गई है । अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो-- 
४६५०८ 85 0(7९7४७5९ 70५7020” इन प्रारम्भिक शब्दों के रखने की जरूरत न 
रह जायगी । 

#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : इस आपत्ति में कोई दम नहीं है, क्योंकि 
खण्ड (६) को खण्ड (४) के साथ पढ़ना होगा जिसमें एकाकी हस्तांतरित मत- 
पद्धति के द्वारा चुनाव की व्यवस्था रखी गई है और खण्ड (६) में इस जगह कहदा 
गया है कि-- 

“धइसको देखते हुए यद् आपत्ति अग्राह्म है |” 

#श्री के० एम० मन्शी : में इस संशोधन का विरोध करता हूं । 

.. संशोधन नामंजूर हुआ | 

#सभापति : अब हम खण्ड (१०) को लेते हैं। 

#श्री एच० वी० कामठ : सभापति जी, इस पर मैं कुछ और प्रकाश चाइता 
हूं। यह कहा गया है कि पहले के नियम कुर्ग के सम्बन्ध में लागू होंगे। ब्रिटिश 
त्रिलोचिस्तान का हमने यहां कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रतिनिधित्व का क्या तरीका 
है म॒झ्के ठीक-ठीक नहीं मालूम है । योजना में केवल इतना ही कहा गया है कि सेक्शन 
ञ्वीः में त्रेटिश बिलोचिस्तान के एक अतिनिधि बढ़ाये जायंगे | क्या यह ठोक न होगा 
कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक ग्रतिनिधि को इस परिषद्‌ में निवाचित करने के लिए 
हम नियम बना दें । यह बात यहां नहीं कही गयी है कि ब्रिटिश बिलोचिस्तान के 
प्रतिनिधि यहां कैसे चुने जायंगे। में इस सम्बन्धमें स्पष्टीकरण चाहता हूं । ञ 

श्रश्नी के, एम, मु'शी : में आखिरी संशोधन का हवाला देता हूं। कमेढ' 
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[ श्री के० एम० मुझी | 
ने जान-बूमकर ब्रिटिश बिलोचिस्तान का उल्लेख दूर ही रखा हैं क्‍योंकि चुनाव 
सम्बन्धी एक द्रख्बास्त पर अभी फैसला होना बाकी है और कमेटी नहीं चाहती 
थी कि बह ऐसी कोई बात कहे जिसका अनुकल या श्रतिकूल असर इस 
मामले पर पड़े । 

#एक सदस्य : सभापति जी, में यह जानना चाहता हूं कि क्या हम' इस नियम 
को ब्यवस्थापिका-सभा के गैर सरकारी सदस्यों तक ही सीमित रख सकते हैं । में 
समभता हूं कि यह तो योजना की कार्य-सीमा के बाहर है । २४ मई वाले वक्तव्य में 
: वे कहते हैं कि छुर्ग में समूची व्यवस्थापिका-सभा को मत देने का अधिकार होगा; 
परन्तु सरकारी सदस्यों को यह आदेश मिल जायगा कि वे चुनाव में भाग न लें। 
श्रीमान , में समझता हूं कि ब्यवस्थापिका-सभा के सरकारी सदस्यों पर हम यह प्रति- 
बंध नहीं लगा सकते । यह सरकारी सदस्याँ की मर्जी की बात है कि वे इस आदेश 
को साने या न माने | " 

सभापति : हम यह नियम बना देते हें कि अब से वे चुनाव में भाग नहीं 
ले सकते । उनके लिए मत देना हम असम्भव बना देंगे | 

सभापति ने समूचे निमय पर मत सांगा । के 
नियम (५) अपने संशोधित रूप में मंजूर हुआ | 


नियम ६ 


#श्री के० एम० मु शी : में प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय तीन का शीर्षक ओर 
नियम ६ स्वीकार किया जाय | 
#पभापति : नियम ६ (१) लिया जाता है। इस पर कोई संशोधन नहीं है | 
#श्री के० संतानम्‌ : मेरा अस्ताव है कि नियस ६ (२) में ये शब्द 
जोड़े जाय॑ :- 
“मगर शर्ते यह है कि जब इस असेम्बली का अधिवेशन न होता हो तो 
सभापति नई दिल्‍ली से बाहर अन्यत्र इसकी कार्रबाही को संचालित 
करने की अनुमति दे सकते हैं ।” 
मौजूदा सूरत में जल-बायु सम्बन्धी या अन्य कारणों से अगर कमेटी यह 
चाद्दे कि उसकी बैठक शिमला में हो तो एक प्रस्ताव द्वारा इसे समस्त सभा की अनु- 
मति लेनी पड़ेगी । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभापति को अधिकार हो 
कि बचद्द अपवाद रख सकें | 
#श्री के० एम० मु'शी : सभापतिजी, में इस संशोधन का-विरोध करता हूं । 
नियम कद्दता है “असेस्वली का कार्य-क्रम नई दिल्ली में संचालित होगा, यदि असेम्बली 
अन्यथा न तय करे”?। यह फैसला करना असेम्बली का काम है कि कमेटियां और 
सेक्शन कहां समवेत होंगे। जब कार्यालय और संगठन यहां है तो किसी कमेटी के 


५4] भारतीय विधान-परिधद्‌_ [२१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हूँ ० 


[श्री बी० दास] 

इस पर अपना निर्णय करेगी | है ु 

#सभापति $ अवश्य | एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की संख्या यह सभा 
स्थिर करेगी । खण्ड (२) पर कोई संशोधन नहीं है और अब हम खण्ड (३) 
पर आते हैं| क्‍या इस पर कोई संशोधन है ९ 

#सदस्यगण : नहीं। | 

#एक सदस्य : में चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय एक बात स्पष्ट कर दें । 
मान लीजिए सेक्शन के सभापति इस सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के प्रतिकूल कोई 
निर्णय देते हैं तो फिर इस सूरत से बचाव क्या है ९ 

#श्री के० एम० म'शी $ कठिनाई की कल्पना करने से कोई लाभ नहीं। 
जब-जब वह स्थिति आयेगी तो हम उससे बचाव का रास्ता सोधेगे । 

#पभापति $ तो में समूचे नियम पर मत लेता हूं । 


नियम ६ स्वीकृत हुआ | 
नियम ७ 


#श्री के० एम० मु'शी $ श्रीमान्‌, मेरा अस्ताव है कि यह नियम स्वीकार 
किया जाय । 
#श्री आर० वी० धुलेकर (संयुक्त प्रांत : जनरल) $ सभापति जी, मेरा 
यह संशोधन है कि इस भ्रस्ताव में शब्द इस प्रकार रखे जाय॑:--- 
“असेम्बली भंग न की जायगी” शब्दों के बाद जो शब्द हैं. “जब तक कि 
सभा की समस्त संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति-प्राप्त 
प्रस्ताव से ऐसा तय न हो” ये हटा दिये जाय॑ और उनकी जगह ये शब्द रखे 
जाय॑ । “जब तक कि भारत के लिए अन्तिम रूप से विधान न बन जाय ।” 
हम यह सममते हैं कि यह विधान-परिषद्‌ एक ऐसी सवे सत्ता-सम्पन्न सभा है। 
जिसे समूचे देश के लिए विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसे मालूम है कि शासन- 
विधान बनाने के लिए जहां-जहां पर इस प्रकार की विधान-समितियां बैठी हैं उन सबों 
को विपरीत अवस्थाओं का मुकाबला करना पड़ा है। और उन्हें राज्य-स्थान अथौत्‌ राज 
ग्ृहसें जगह नहीं मिली | जेसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि विधान बनाने वाली 
ऐसी एक सभा को देनिस कोटे में बैठना पड़ा । मैं समझता हूं कि कान्स्टीट्यूएंट 
असेम्बली ऐसी चीज नहीं है कि उसके दो-तिहाई सदस्य बैठ कर यह कह दें 
कि अब हम घर जाते हैं, अब हम विधान नहीं बनाते। ऐसी बात कदापि नहीं हो 
सकती । भारतवर्ष के लोग सेकड़ों वर्ष से यह देख रहे थे कि हम भारतवर्ष पर 
स्वयं शासन करें और उसके लिए स्वयं शासन-विधान बनायें | समय आ गया कि 
अंग्रेज सजबूर हो गये और इस बात पर आ गये कि मजबूरन हमारे हाथ में इस बात 
की शक्ति दें कि हस अपना विधान बनायें । जब हम वह विधान बनाने यहां आये 
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तो अब हमारे मस्तिष्क में यह बात क्‍यों आये कि हम बिना विधान बनाये हुए घर 
लौट जाय॑ और इस तरह लौट जाय॑ कि यहां के दो-तिह्दाई सदस्य अगर किसी समय 
यह समझे कि अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमें ज्यादा तकल्ीफें हो 
रही हैं, अथवा शायद यह विधान या यह गृह हूटने वाला है या कायदा या कानून 
बनाने में कोई नई अड़चन आ रही है, या शायद वायसराय यह हुक्म दे रहे हैं कि 
कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य अब यहां से निकाल दिये जायंगे या हमारी नहीं 
सुनी जायगी। या मुस्लिम लीग इस बात को कहे कि चूंकि हम नहीं बैठना चाहते, 
इसलिए आप भी विधान न बनायें या राजघरानों के बड़े-बड़े लोग,जिन्हें राजा और 
नवाब कहते हैं, यह कहें कि हम शामिल नहीं होते इसलिए आप विधान न 
बनायें । तो में समझता हूँ कि यह दो-तिहाई का नियम जो रखा गया है वह इन्हीं 
कारणों से रखा गया है। आज मिस्टर एटली या चर्चिल इस बात को कहते हैं कि हम 
आपको शासन-विधान नहीं बनाने देंगे क्योंकि अगर आप शासन-विधान बनायेंगे, 
तो इस तरह से बनायेंगे कि उसके बनाने में हमारे दोस्त या ऐसे लोग जिन पर हमारा 
हाथ है, शामिल नहीं होंगे और इसलिए हम आपका शासन-विधान नहीं मानेंगे; तो 
में समझता हूं कि शायद्‌ यही ख्याल रख कर दो-तिहाई का मसला पेश किया गया 
है। अगर ऐसा है तो मेरा कहना है कि आप पीछे नहीं हट सकते । जो कुछ होना है 
बह हो। में आप से यह बात कद्दना चाहता हूं कि शासन-विधान बनाने के लिए जो 
सभा आज बनी है वह अब हिन्दुस्तान में दुबारा नहीं बन सकती | दो विधान-परि- 
पदें नहीं हो सकतीं | यदिं हमने इस बात का निर्णय कर लिया है कि भारतवर्ष 
स्वाधीन हो जाय और उसके लिए हम अपना शासन-विधान बनायें तो मेरा कहना 
है. और यह कहने का में हक रखता हूं कि यही कांस्टीट्यूएंट असेम्बली देश के लिए 
आखिरी होनी चाहिए इसी कान्‍्स्टीट्यूएंट असेम्बली के सदस्य जब तक जीबित 
हैं या इसके सदस्य रहें और चाहे वे जेलखाने के अन्दर हों या बाहर, चाहे बे दूसरी 
दुनिया भेज दिये जायं, विधान बनावें । उनका कत्तेब्य है कि वह भारत को 
आजाद करायें। इसलिए यह सुधार में आप के सामने पेश करता हूं । 

माननीय पं० जवाहरलाल .नेहरू ( संयुवतग्रांत ; जनग्ल ) ४ सदर 
साहब, धुलेकर जी ने जो तजबीज पेश की है वह एक अजीब ओ गरीब तजवीज 
है। यह तो उन्होंने इस तरह से रखा कि अब हम तय कर चुके हैं कि हम बैठे ही रहेंगे, 
जब तक काम न खत्म कर लें। लेकिन जो तजवीज है उसके माने उन्होंने नहीं 
सममे हैं। उसके माने यह हैं कि कोई बाहरी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती, 
उसको कोई 775८27778] 009८7 4550]0० नहीं कर सकती । असल बात यह है। 
हम क्या करें क्या न करें, यह हंमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि हम-आप ऐसा नहीं 
करेंगे लेकिन आपकी असेम्बली खुद मिलकर इस कायदे को रद्द कर सकती है | 
आपका आज यह फैसला करना कि हम कभी 0755072 ( भंग) नहीं होंगे कोई माने 
नहीं रखता । आप जब चाहेंगे 9272 7728०7८४ (केवल एक लघु बहुमत) से 
खुद अपने कायदे को बदल सकते हैं । 


श्थ ] भारतीय विधान-प रिषद्‌ [२९ दिसम्बर सन्‌ १६४६ «हें 


[माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू] ह 

सभापति महोदय, इस नियम का कुल उद्दे श यह है कि कोई बाहरी सत्ता इस 
विधान-परिषद्‌ को खत्म न कर सके और न केवल आकस्मिक बहुमत ही ऐसा कर 
सके | इस सम्बन्ध में परिषद्‌ को अधिकार है कि वह जैसा चाहे फेसला करे और 
स्पष्ट है कि आप परिषद्‌ से यह अधिकार नहीं छीन सकते हैं. दो तिहाई काफी बड़ी 
संख्या है और सभा को यदि इस बात का ध्यान हो कि यह समूची संख्या का दो- 
तिहाई है तो अवश्य ही यह बहुत बड़ी रोक है। घुलेकर की कल्पना का 
भुकाव नर्मी की ओर है परन्तु साथ-ही-साथ यह क्रान्तिकारी ढंग का भी हो सकता 
है। हो या न हो पर इसका भुकाव दोनों तरफ है। इसलिए मिस्टर घुलेकर की 
दलील की सारी बुनियाद गलत है । उन्होंने सारी बात को गलत-सममका है। नियम का 
अभिम्नाय यही है कि कोई बाहरी सत्ता सभा के कार्य में हस्तक्षेप न कर सके और उसे 
खत्म करने का हक स्वयं इस सभा को आप्त हो । 

#श्री पी० आर० ठाकुर ; बाहरी शक्ति से आपका कया मतलब है १ आप तो 
स्वयं अपने को सर्व सत्ता सम्पन्न सभा मानते हैं ओर फिर भी बाहरी सत्ता का भय 
आपको बना हुआ है । में कहता हूं यह आपकी कमजोरी है । के 

#समाननीय पं ० जवाहरलाल नेहरू ः माफ कीजिए मैंने आपका सवाल 
सममा नहीं । बाहरी शक्ति में सैकड़ों चीजें आ सकती हैं मसलन सेनाएं, वायसराय, 
भारत-मंत्री, या हुकूमतें वगेरह । स्व सत्ता-सम्पन्न अधिकारी कौन है इस प्रश्न पर 
बड़ा उलमाव है। कभी-कभी शब्दों का प्रयोग फेले हुए अथ में किया जाता है । स्पष्ट 
है कि हम उसी अर्थ में सत्ता-सम्पन्न नहीं हें जिस अर्थ में एक राज्य होता है। हम 
मत्ता-सम्पन्न हैं पर कुछ पाबन्दियों को लेकर जिनके अनुसार हम आज अपना कार्य 
का रहे हैं। इनमें से कुछ पाबन्दियों तो बाहरी हैं और कुछ अन्दरूनी | पर इन 
पाबन्दियों के बावजूद भी कोई इस असेम्बली को खत्म नहीं कर सकता | सिवा बल- 
प्रयोग के और किसी तरह इसे कोई नहीं हटा सकता। उस हालत में हम जो चाहें 
कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक कि और- कोई प्रबलतर शक्ति 
हमें ३०३ न बना दे। यह बात तो किसी सवाधिकार पूर्ण राज्य के साथ भी 

सकती है | 
के #भश्री एच० वी० कामथ : सभापति महोदय, विनम्नतापूर्वक में यह सुझाव 
दू'गा कि डाक्टर नेहरू द्वारा सुझाये गए दोनों उद्द श्यों की पूर्ति के लिए हम यह्‌ निश्चय 
करें कि यह असेम्बली तभी खत्म हो सकती है जब सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव 
ऐसा आदेश दे अन्यथा नहीं । (हंसी) 
#श्री एल० कष्णास्वामो भारती (मद्रास : जनरल) : में इस खण्ड में 
'ज्रं7णें८! शब्द की जगह “८०८०? शब्द रखना चाहता हूं। ऐसे ही प्रसंग में और 
इसी अथे का यह शब्द नियम १४ में भी आया है। यह अधिक उपयुक्त है । 
#श्री के० एस० म'शी : सिवा अन्तिम संशोधन के अन्य सभी संशोधन 


को मैं लामंजूर करता हूँ । आखिरी संशोधन को लेकर सभा के कई हल्कों की ओर से 


नियम-निर्मात-समिति कौ रिपोर्ट (१३ 
सवाल उठाये गये हैं। '४॥0|९? 
की फल 3 कक “लक कतियय विधानों में मी अयुक्त हुआ 
“#श्री एल० क्रष्णास्वामी भारती; क्‍या यह “८०६४) के माने में है ९ 
#ओ के० एम० मु शी ; ४००” का और कोई मतलब नहीं हो सकता। 
अवश्य द्वी इसका अर्थ है 'टोटल” । जैसा मैंने बताया है यह शब्द कतिपय विधानों 
से लिया गया है। परन्तु अभी भी अगर आप 'टोटल” पसन्द करते हों. ..... 
#दीवानवहादुर सर अल्लादों क्ृष्णास्वामी अश्यर ; 'टोटल' शब्द 
अधिक सुन्दर मालूस पड़ता है और में सुझाव दू'गा कि 'टोटल! ही स्वीकार 
किया जाय । 
#श्री के० एम० मु शी ; में सर अल्लादी ऋष्णा स्वामी की सलाह मानता हूं। 
और टोटल' शब्द को मंजूर करता हूं | 
असभापति । एक ओर संशोधन श्री धुलेकर ने रखा था | उसका 
क्या हुआ ९ सर 
#श्री के० एम० मु शी ; पंडित नहरू ने उसके सम्बंध में कारण बताये 
थे और में उनके तकों को दुहराना नहीं चाहता। में उस संशोधन का विरोध 
करता हूं । 0. ५ 4 
सभापति ६ जो लोग उस संशोधन के पक्त में हों हाथ उठाये । (केवल चार 
सदस्यों ने हाथ उठाये) जो उसके विरुद्ध हो हाथ उठाय॑ । 
में समझता हूं कि विरोधियों की संख्या देखते हुए यह संशोधन गिर गया। 
नियम ७ अपने संशोधित स्वरूप में स्वीकृत हुआ । 
नियम ८ 


#श्री के० एम० मु शी: में प्रस्ताव करता हूं कि नियम ८ स्वीकार 
किया जाय । 

#श्री एल ० कष्णा स्वामी भारती : क्या में अपना वह संशोधन पेश करूं 
जिसकी सूचना में दे चुका हूं ? मेरा संशोधन यह है कि नियम में "ए८750॥" 
शब्द की जगह “(!077527:” शब्द रखा जाय। असेम्बली के प्रेंसीडेन्ट के सिल- 
सिल्ले में “[027705907" से '८०॥६९7४ शब्द बेहतर है । 

#श्री के० एम० मुन्शी : में यह संशोधन स्वीकार करता हूं। 


#श्री एम० अनन्तशयनत्र्‌॒ आयंगर : नियम में यह ब्यवस्था हे कि 
प्रेसीडेन्ट बिना असेम्बली की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक काल के लिए 
इसकी बैठक स्थगित नहीं करेंगे। शाम को ५ बजे हो सकता है कि प्रेसीडेंट सभापति 
के आसन पर न हो और कोई दूसरे ब्यक्ति चेयरमैन हों। यहां इस बात की न्यवस्था 


नहीं रखो गई है कि चेयरमैन दूसरे दिन की बैठक स्थगित रख सके और इस इालत 


३० ] भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२१ द्सिम्बर सभ्‌ १३४३ हूँ 


[श्री एम० भनंतशयनम्‌ आयंगर] 
में दूसरे दिन इस असेम्बली की बैठक नहीं हो सकती। नियम के प्रथम भाग के 
अनुसार दिन नियत करने का अधिकार ग्रेसीडेंट को है। और फिर नियम कहता है 
कि प्रेसीडेंट विना सभा की स्वीकृति के लगातार तीन दिनों से अधिक के लिए बैठक 
स्थमित नहीं करेंगे। नियम २ कहता है कि “असेम्बली समूची सभा को समिति के 
रूप में बैठने का निर्णय कर सकती है” नियम' १० कहता है “असेम्बली की बैठक 
ब्रात: ११ बजे प्रारम्भ होगी ' " '* **** [४ ु 
>सभापति : अभी हम नियम ८ पर विचार कर रहे हैं । 


#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : नियम १० तो में इस बात को 
बताने के लिए पढ़ रहा हूं कि रोज-मर्रा की कारवाई को स्थगित रखने के लिए कोई 
व्यवस्था रखनी चाहिए अन्यथा ऐसा कोई साधन अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए 
जिससे दूसरे दिन की बेठक के लिए सदस्य बुलाये जा सकें। आपको इसकी उपयुक्त 
ब्यवस्था नियम ८ या १० में मिल सकती है। मेरा सुझाव है कि हम इस बात की 
एक और व्यवस्था कर दें कि किसी बैठक के चेयरमैन दूसरे दिन प्रातः ११ बजे तक 
के लिए बैठक को स्थगित कर सकें ।' यह व्यवस्था जरूर जोड़ देनी चाहिए अन्यथा 
इस नियम में त्रुटि रह जाती है। | 

श्री के” एम० मु'शी० : इस तरीके,से नियम बनाने का कुल उददेश यह 
है कि जहां तक कार्य-पद्धति के इस भाग का सम्बंध है प्रेसीडेंट ही कार्यवाही का 
के करें और वह -चेयरमेन पर ने छोड़ी जञाय। नियम का पहला हिंस्सा 
कहता है:-- 

“असेम्बली की बैठक उन तारीखों पर हुआ करेगी जिनको प्रेसीडेंट असे- 

म्बली की कार्य-स्थिति देखते हुए समय-समय पर नियत करेंगे ।” 

मान लीजिए चेयरमैन ही अध्यक्ष हैं फिर भी जद्दां तक तिथि नियत करने 
का सम्बंध हे उसे प्रेसीडंट ही नियत करेंगे। इसलिए स्थगित करने का अधिकार 
केवल प्रेसीडेंट को ही दिया गया है ओर प्रेसीडेंट को अधिकार है कि वह अपना 
काये वाइस ग्रेसीडेंट को सॉंप दें । 

#श्री के० सन्‍्तानम्‌ ५ बजे हो सकता है कि चेयरमैन ही सभापतित्व करते 
हों। वह अवश्य यह कह सकते हैं कि “में कल प्रातः: ११ बजे के लिए सभा स्थगित 
करता हूं?। 

#श्री गोविंद मालवीय (यू० पी० : जनरल) : क्या में यह सुकाव पेश कर 
सकता हूं कि बजाय इसके कि' हम विस्तार में जाय॑ केबल इतना ही कहें कि नियम के 
पहले हिस्से में तारीख_नियत करने के अधिकार,पर विचार किया गया है और दूसरे 
हिस्से में बेठक स्थगित करने के अधिकार पर विचार किया गया है । हम नहीं चाहते 
कि प्रेसीडेंट से पहला।अधिकार छीन लिया जाय! पर हम केवल इस बात को पक्का 
कर जेना चाहते दें कि जद्दां तक बेठक को स्थिगित करने की बात है, कार्य-संचालन 
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में कोई कठिनाई न आयगी। मेरा सुझाव हैं कि ये शब्द जोड़ दिये जाय॑:--- 
“प्रेसीडेंट या उनका स्थानापन्न कोई व्यक्ति” इसमें चेयरमैन भी आ जाय॑गे। 
या्‌ कोई सदस्य जो अस्थायी रूप से सभापतित्व करते होंगे, वह भी 
आजायंगे | 

#श्री के० एम० मुन्शी : व्याख्या के अनुसार “चेयरमैन शब्द में वह 
भी शामिल है जो असेम्बली का सभापतित्व करता हो। में संशोधन को स्वीकार 
करता हूं और इसका स्वरूप यो होगा:-- 

“पम्रगर आगे शत्तें यह है कि चेयरमेन बैठक को दूसरे ४७७०४|॥४ ७५४५ (काम 
के दिन) के लिए स्थगित कर सकते हैं |” 

#श्री एल० कृष्णस्वामी भारती: क्या में यह सुझाव पश कर सकता हूं 
कि इस फिकरे-5६७६८ 0 5पञं0९55 ०६ ६१९ 3 55४777६- में से ६:0/९ ० निकाल 
दिया जाय ? ये शब्द अनावश्यक मालूम पढ़ते हैं। 

'#श्री के० एम० मन्शी : “3६80४ ० >पशा०5४” और “फ्ाञञार४5०” 
दोनों एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं । सभा के सामने क्या काम है, कार्य-स्थिति क्या 
है यह तो हुआ “5६8/€ ० 0प४725६” पर ४509॥255” ( कार्यवाह्दी ) उससे 
भिन्‍न हे । हे 

हल एल० कृष्णास्वामी भारती : यदि प्रस्तावक मेरा संशोधन नहीं मंजूर 
करते हैं तो सभापति जी, में इसके लिए आग्रह नहीं करता । 

##श्री देवी्रसाद खेतान (बंगाल : जनरल) : बैठक स्थगित करने के सम्बन्ध 
में जो संशोधन था उसे श्री मुन्शी ने मंजूर किया है। इसको देखते हुए नियम १० के 
सिलसिले में इस नियम की क्‍या हैसियत रहती है 

#श्री के० एम० मन्शी : वह तो कार्यवाही को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में 
है न कि स्थगित करने के सम्बन्ध में | नियम १० इस बात पर विचार करता है कि 
असेम्बली की कार्यवाही किस समय शुरू हो | 

नियम ८ अपने संशोधित स्वरूप में पास हुआ | 
नियम & 
#श्री के० एम० म'शी: मेरा प्रस्ताव है कि नियस ६ मंजूर किया । 
.. नियम ६ मंजूर किया गया 
नियम १० 
#श्री के० एम० मन्शी : में प्रस्ताव करता हूं कि नियम १० स्वीकार 
किया जाय | क। 
नियम १० मंजूर किया गया। 
नियम ११ 
: १ स्वीकार किया जाय 
#श्री के० एम० मुन्शी : मेरा अस्ताव दे कि नियस ११ स्वीकार । 
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क#श्री एच० वी० कामथ : बढ़ी ही अनिच्छा से में एक मौखिक संशोधन 
पेश करना चाहता हूँ और नियम बनाने वाले विशेषज्ञों से क्षमा-याचना करता हूं | 
अंग्रेजी भाषा के संबंध में मेरा ज्ञान बड़ा ही सीमित है । जो भी हो बहुत डरते-डरते में 
यह सुझाव रखता हूँ कि बजाय “(070673 ०र्ण ६४० 099१ के हस “(07027 ० ६॥९ 
329? रखें । में नहीं समझता कि (07275 ० ६१९ १०५४? यह मुहाविरा सही है। 

#भ्री सत्यनारायश सिनहा (विहार ; जनरल) ६ फेन्द्रीय धारा-सभा में और 
अन्यत्र प्राय: “3037255 ० ६7९ 049” का प्रयोग किया जाता है। हमने यहां जो 
फिकरा रखा है वह सही हे। _ ॥क्‍ 

#श्री क? एम० मन्शी $ विज्ञायत की लोक-सभा ([स0०७७९ ०0 ८0797078) 
में इसी जुस्ले--(070275 ता ४ 7९ 089? का व्यवहार किया जाता है। 
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अमभापति ; भ्रीं मे की “पार्लियामेंटरी पैक्टिस” नामक पुस्तक से में यही 


पाता हूं कि (0:027४ ० ६४॥९ १99? का जुमला ही लिखा जाता है। 
भ््श्री एच्‌० वी० कामथ ६ लोक-सभा ( न0प्रड८ ० (07705 ) के 
दस्तूर का हम क्यों अनुसरण करें ? (हंसी) 
#श्री आर० के० सिधवा ६ भीमान्‌, नियम ११ के उप-नियम (२) में कहा 
गया है कि कोई ऐसा मामला जो दैनिक कार्यक्रम (070273 ० ६४९ 095) में दर्ज न 
हो, उस पर बिना चेयरमैन की स्वीकृति के विचार नहीं किया जा सकता। मेरा 
सुझाव है कि अगर उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई संख्या नोटिस की मांग करती हो 
तो सभा के लिए यह उचित न होगा कि वह बगैर नोटिस दिये केवल सभापति की 
अलुमति से मामले को विचाराथ ले । मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 
#श्री के० एम० मन्शी ; में इस संशोधन का विरोध करता हूं। प्रेसीडेंट को 
इस बात की जानकारी रहती है कि बाकी बचे हुए काम की क्या स्थिति है या जिस 
विषय पर विचार करना है उसका क्‍या महत्त्व है । इसलिए अगर प्रेसीडेंट के हाथ से 
यह अधिकार ले लिया गया तो बड़ी कठिनाई होगी। यह बहुत अच्छा होगा कि शब्द 
ज्यॉ-के-त्यां रहने दिये जाय॑ । 
सा सदस्य : श्रीमान , क्या हम लोग जान सकते हैं कि संशोधन का स्वरूप 
क्या हे? 
सभापति ; संशोधन यह हैं कि नियम ११ (२) के अन्त में ये शब्द जोड़ 
दिये जाये :-- न 
“अगर उपस्थित सदस्योँ की तीन चौथाई संख्या इस बात की मांग करती 
हो कि नये विषय की पहले सूचना दी जाय तो वह विषय विचाराथ 
नहीं लिया जायगा”। में देखता हूं कि असेम्बली के नियमों में निम्न- 
लिखित नियम भी आता है :-- 
“जब तक कि नियमों या स्थायी आज्ञाओं में इसके विपरीत कोड आदेश न 
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हो, कोई भी काम जो दैनिक कार्य-क्रम गया प्रेसीदेंट 
की अनुमति के किसी भी बैठक में न कै. । ४४0७७ 
यहां उपस्थित सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं है । 
# श्री आर० के० सिधवा : अध्यक्ष जी, में अपना संशोधन वापस लेता हूँ। 
अअध्यक्ष $ राय के लिए में नियम ११ को सभा के सामने रखता हूं। 
नियम ११ स्वीकृत हुआ | 
नियम १२ 
#श्री के० एम० सु शी: में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १२ मंजूर किया 


#ओ के० सन्‍्तानम्‌-: मेरा अस्ताव है कि नियम १२ (सी) में से ये शब्द इटा 
दिये जाय॑ “किसी संशोधन पर कोई संशोधन” । संशोधन पर संशोधन बढ़ा पेचीदा 
काम है। मूल प्रस्ताव में पहले संशोधन शामिल करना पढ़ता है और फिर दूसरा 
संशोधन शामिल करना पड़ता है। केवल प्रस्ताव और संशोधन रहने चाहिए । 
 #श्री एम० अनन्तशयनस्‌ आयंगर : अमी-अभी मेने एक संशोधन रखा 
था और उस पर मेरे मित्र ने एक संशोधन पेश किया था। उनका वह संशोधन एक 
संशोधन पर ही था । अब वह चाहते हैं कि यह दस्वूर बिलकुल बंद कर दिया जाय | 
मैं उनसे अनुरोध करू गा कि वे अपनी आपत्ति उठा लें। 
अब मुझे नियम १२ (बी) में एक सुनिश्चित संशोधन रखना है। में सम- 


जाय | 


का 


आता हूँ कि यह आवश्यक न होगा कि कमेटी की रिपोर्ट शामिल की जाय। कमेटी 
की रिपोर्ट पर तब विचार किया जायगा जब इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश हो। 
प्रस्ताव मौलिक होना चाहिए। मेरा संशोधन है. कि नियम १२ (०) प्रस्ताव 
(700807) की जगह मौलिक प्रस्ताव (0087० 700007') रखा जाय | 
#माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर ( मद्रास 
जनरल ) £ में उसका विरोध करना चाहता हूँ क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि 
प्रस्ताव आने पर ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय | कमेटी 
रिपोर्ट तैयार कर सकती है और वह असेम्बली के सामने पेश की जा सकती है । 
रिपोर्ट का पेश किया जाना भी उसका एक भाग है। ' 
#श्री के० एम० म शी $ में सर एन० गोपालस्वामी से सहमत हूं कि यह 
जरूरी नहीं हे कि प्रस्ताव के,जरिये ही किसी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाय | 
#श्री एम० अनन्तशयनभ्‌ आयंगर : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। 
#ऋअध्यक्ष $ अब मैं नियम १२ पर मत लेता हूं। ह 
नियम १२ मंजूर किया गया। 
नियम १३ 
#श्री के० एम० मुंशी मेरा अस्ताव है कि नियम १३ स्वीकार किया ज्ञाय । 
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_#श्री मोहनलाल सबसेना (संयुक्त प्रांत : जनरल) : कया में यह संशो 
धन पेश कर सकता हूं कि शाम को ४ बजे! इन शब्दों के बाद ये शब्द जोड़ दिये 
जाय॑--“रविवार और अन्य आम छुट्टी के दिनों के अलावा” | मैं कारण बता चुका 
हूँ और समभता हूं कि सभा उसे स्वीकार करेगी । 

#श्री के० एम० म'शी ; में यह संशोधन स्वीकार करता हूं। 

#श्री के० सन्‍्तानम््‌ : समय की बचत के लिए मैं इस बात पर राजी हूं कि 
खण्ड (४) में नोटिस के लिए दो दिन और एक पूरा दिन नोटिस घुमाने के लिए रखा 
जाय ताकि खंड यों पढ़ा जा सके कि तीन दिन की जगह दो पूरे दिन नोटिस के लिए 
दिये जाय॑ । तदनुसार मंत्री अस्ताव की नकल सदस्यों के पास उसे पेश होने के 
कम-से-कम एक दिन पहले भेज देंगे और दूसरे मामलों में जहां तक हो सके नोटिस 
पाते ही उसकी नकल सदस्यों के पास भेज देंगे। 

#अध्यक्ष : जो लोग तीन दिन के बजाय दो दिन के और दो दिन के बजाय 


एक दिन के पक्त में हैं बह हाथ उठायें. ..... ........ (बहुत से सदस्यों ने हाथ 
उठाये) कोई विरोध में भी है ? (कोई नहीं) 
संशोधन मंजूर हुआ । 


#श्रीवी० आई० मुनिस्वामी प्ल्लई : खंड (३) में बजाय “07 ६7८ 
7०5८ 07श7४ं॥४ 0०9? आगामी अधिवेशन के दिन में चाहता हूं 08 ६7९ 
70९5६ ए०7टरं08 09४? आगामी कार्ये करने के दिन रखा जाय । 

#श्री के० एम० म शी : में यह संशोधन स्वीकार नहीं करता। 


#श्रीं सोमनाथ लाहिरी : उप-खंड (४) में और तजबीजों का भी 
जिक्र है, यानी ऐसी तजबीजों का जिनके बारे में अन्यथा अध्यक्ष आदेश देते या 
ऐसी तजवीज़ें जो उप-खंड (५) (३) के अनुसार -अध्यक्ष की राय में बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं और जिन पर शीघ्र विचार करना चाहिए। इन तजबीजों के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि इनकी सूचना भी उतने दिन पहले दी जाय जितने दिन पहले 
साधारणत: दी जाती है। जो बात में जानना चाहता हूं वह यह है कि माना कि इसके 
लिए सूचना की जरूरत नहीं है पर संशोधन के लिए समय की अवधि कैसे निर्धारित 
की जायगी और उसे कौन निधोरित करेगा २ 


#श्री के० एम्‌० मु शी : माननीय सदस्य शायद यह बात पूछते हैं कि 
अगर अध्यक्ष ने किसी अस्ताव को बहुत महत्त्वपूर्ण माना तो क्‍या उसकी भी 


सूचना जरूरी है ? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव का महत्त्व क्या है 


उसके लिए शीघ्रता की केसी आवश्यकता है। अध्यक्ष का आदेश पतिबंध से 
परे दी रहेगा । 


नियम-निर्मात्‌-समिति की रिपोर्ट ै [३२ 


#रामनारायणसिह (बिहार ; जनरल): उप-खंड (2) में कुछ स्पष्टी- 
करण की आवश्यकता है। कया यह सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर विचार 
करने के लिए असेम्बली को स्थगित करने की व्यवस्था तो नहीं करता ? मिन्न॑सिन्न 
धारा-सभाओं के नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि सरकार की आलोचना या 
निन्‍दा की जा सके । परन्तु इस तरह को व्यवस्था यहां नहीं है | 

नियम १३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ । 
नियम १४ 

#अध्यक्ष ; आगे का नियम नं० १४ काम-रोको प्रस्ताव को पेश करें 
का हक़ रद्द करता है । ह 

#शी के० एम० मुशी: में प्स्‍स्ताव करता हूँ कि नियम १४ स्वीकार 
किया जाय । है 

नियम १४ मंजूर हुआ। 
नियम १४ 

#श्री के० एम० मुन्शी : में प्रस्ताव करता हूं कि नियम १४ स्वीकार किया 
जाय । नियम १४ के सम्बंध में सभा के बहुत से सदस्यों ने मुझसे कहा है कि उसमें 
शर्ते वाला खण्ड विवादास्पद है और उसमें समय लग सकता है। मेरा स॒राव 
है कि सभा नियम १४ के और हिस्सों को मंजूर करे और शर्त वाले खण्ड के 
अभी छोड़ दे। साधारण नियमों को तय कर लेने के बाद हम उस पर विचार करेंगे । 

#अध्यक्ष ; £ बज चुके हैं। अब सभा समाप्त होती है और कल प्रात, 
११ बजे पुनः समवेत होगी | 
इसके बाद सभा रविवार, २२ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० के ११ बज्ञेके लिए 
स्थगित हुई । 


गोपनीय 
केवल्ष सदस्यों के निजी प्रयोग के द्षिए हि 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 
रविवार, २२ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बेठक कान्स्टीव्यूशन हाल नई दिल्ली में 
प्रात: ११ बजे अध्यक्ष माननीय डा० राजेन्द्रश्साद की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई। 


नियम-निर्मात-समिति की रिपोट---गत संख्या से आगे 
#धध्यक्ष : हम नियमों पर बहस जारी रखेंगे। में सममता हूं नियम १४ 
के सम्बन्ध में कुछ विवाद है । फिलहाल उसे हम छोड़ देते हैं । 
#श्री के० एम० मुन्शी : अब में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १४ बाद में 


लिया जाय | ह 
प्रस्ताव मंजूर हुआ । 


नियम १६ 
#श्री के० एम० मुन्शी : अब में प्रस्ताव करता हूं कि नियम १६ सभा द्वारा 
स्वीकृत हो । इस पर एक संशोधन है। संशोधन का आशय यह है कि “नियुक्ति! 
(००7०7) शब्द की जगह “निर्देश! (472८० शब्द रखा जाय। में इसे स्वीकार 
करता हूँ। 

अआअध्यक्ष : में माने लेता हूं कि इस नियम पर और कोई संशोधन या 
आपत्ति नहीं है । 

#भ्री एल० कृष्णास्वामी भारती(मद्रास ः जनरल): क्या में यह सुमाव 
रख सकता हूं कि “सदस्य बेठेंगे'(22770९१5 57 आं:)की जगह “असेम्बलीभमवन 
में बेठंगे” (87६ 40 ४१९ 855९77779 77005८)इस तरह के शब्दों का रखना ज्यादा 
अच्छा दोगा ९ ह | 

अध्यक्ष : में समझता हूं कि यह नियम स्वीकृत हुआ । 

नियम १६ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ | 
नियम १७ 

#भश्री के० एम० मुशी : में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १७ स्वीकार 

किया जाय | 
#डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगालः जनरल) : विनम्रतापूर्वक में यह 
भ्रस्ताव रखता हूं कि “असेम्बली के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते होंतो वह” 


नियम-मिर्मालू-समिति की रिपोर्ट [इक 
इन शब्दों के बाद “तभी खड़े होंगे और बोलेंगे” ये शब्द ओोढ़ दिये जाये । फिर 
नियम के ४ जायगा आर हि 

य सदस्य सभा के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते 

तभी खड़े होंगे और बोलेंगे जब अध्यक्ष उन्हें इसकी थाजा पर इसलिए कह 
दा एॉंड2 ए्रॉ०॥ 9९ 50८४25. ..... (.7४770877” इन शब्दों को निकालकर 
इनकी जगह ये शब्दू--/00 072 570०पॉं6 592८४ ध्डटथछा ज्राशा 0092९०४० 
७9 ६४० (:४५भा:००॥” रख दीजिये। इस संशोधन का उद्दे श्य स्पष्ट है। जब भी कोई 
सदस्य कुछ कहना चाहेगा वह जरूर खड़ा होगा ताकि अध्यक्ष का ध्यान उसकी 
ओर जाय । मैं इसे आवश्यक सममता हूं क्योंकियदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहेगा 
तो बह खड़ा होगा पर बोलेगा तभी जब अध्यक्ष उसे इसकी आज्ञा देंगे। 

#एक सदस्य ः यह साफ नहीं है पर में यह समझता हूँ कि सदस्य खड़ा 

5 होगा ओर जब अध्यक्ष उसे बोलने के लिए कहेंगे तभी वह बोलेगा परन्तु वह बेटे 
बैठे नहीं बोलेगा | 

#दीवान चमनलाल(पंजाब * जनरल ) : कया इस अस्ताव का यह सत- 
लब है कि कोई सदस्य किसी वेधानिक आपत्ति को तब तक नहीं उठा सकता जब तक 
कि इस नियम का रूप वैसा न हो जाय जैसा मेरे मित्र चाहते ,हैं ? यह किसी भी 
सदस्य को वैधानिक आपत्ति पर खड़ा होकर बोलने से नहीं रोकेगा। आखिर जब 
आप कोई वैधानिक आपत्ति पेश करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि खड़े होकर ही 
आपत्ति पेश करें | में समभता हूँ कि यह नियम अपने वर्तमान स्वरूप में स्पष्ट है 
और कोई कारण नहीं है कि उसे इस तरह संशोधित किया जाय, जिस तरह संशो- 
धित करने की बात कही जा रही है। 

#भश्री एल ०कृष्णास्वामी भारती: वैधानिक आपत्ति/(प्वाइन्ट आफ आर्डर) 
के जरिये अध्यक्ष का ध्यान आक्ृष्ट किया जाता है और तब अध्यक्ष आदेश क्ते 
हैं। जब सभापति आगे कद्दने की इजाजत देते हैं तभी वैधानिक आपत्ति बयान की 
जाती है। में समझता हूं कि संशोधन अनावश्यक है । 

#दीवान चमनलाल : सदस्य यह मी नहीं कह सकता कि “मैं वैधानिक 
आपत्ति पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।” वह इतना भी नहीं कद्द सकता। वाक्य 
का स्वरूप यह होगा :-- 

“यदि कोई सदस्य सभा के सामने किसी बात पर कुछ कहना चाहते हों तो 

बह तभी बोलेंगे जब अध्यक्ष उन्हें इसकी आज्ञा देंगे”। बाद में आये हुए 

शब्दों में बाकी सभी आ जाता है और में यह संशोधन नहीं स्वीकार करता । 
) संशोधन गिर गया 

#श्री श्रीत्रकाश (यू० पी० ः जनरल) : में सममता हूँ कि हमें उस स्थिति 
के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए जब कि अध्यक्ष महोदय स्वयं खड़े ही नहीं होते जेसा 
कि हमारे अस्थायी अध्यक्ष ने किया है। जब खुद अध्यक्ष ही नहीं उठते तो फिर 


श्ष्द] : ” झारंतीय विधान-परिषंद्‌. [२२ दिसम्बर सन्‌ १६४३ ० 
हम सदस्यों को क्या करना चाहिए इसका आदेश नहीं है । | 
. अअध्यक्ष : सुके बताया गया है कि इस सम्बन्ध सें अस्थायी अध्यक्ष ने 

कोई भूल नहीं की बल्कि भूल हो रही है मुझसे ! के (हंसी) 

#एल० क्रृष्णास्रामी भारतो ः अध्यक्ष जी, में चाहता हूँ कि 
८(:]9॥70790 77525?” इन शब्दों के बाद और “८८ ए९एा८:5 उपथ] ६४६० 
[75 8८४८” उनके पहले ये शब्द---“०7 >28॥75 ६0 ्रधंट2 055९7ए०६०7? 'जोड़ 
दिये जाय॑ | ॥ 

#अध्यक्ष : में नहीं समझता कि यह आवश्यक है । 

#भश्री एल० क्रृष्णास्वामी भारती : बहुत अच्छा, श्रीमान्‌ । 

नियस १७ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ । 
नियम १८ 

#श्री के० एम० म'शी : अध्यक्ष जी, में देखता हूँ कि नियम १८ को लेकर 
बहुत से संशोधन हैं, जो बड़े ही दिलचस्प हैं। में चाहता हूँ कि और नियमों को 
निपटा लेने के बाद हम' इनको लें । ; | 

अअध्यक्ष : बाद में हम' इन पर गौर करेंगे । 

द नियम १६ 

#श्री के० एम० मुंशी : अध्यक्ष जी, में प्ररताव करता हूँ कि नियम १६ 
मंजूर किया जाय। ह 

अध्यक्ष : नियम १६ के सम्बन्ध सें दो संशोधन हे | में सममता हू कि 
नियम १६ पर भी हम पीछे विचार करेंगे। ह 

नियम १३ और २० 

#श्री के० एम्र० मुन्शी : श्रीमान्‌, मेरा प्रस्ताव है कि नियम २० स्वौकार 
किया जाय । इस पर कोई संशोधन नहीं है। 

#भ्री के० सन्तानम्‌ : में कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हू 

#श्री देवीग्साद खेतान ( बंगाल ; जनरल ) : नियम २० के (३) (क) 
में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि किसी भी प्रस्ताव पंर पेशा किये जाने वाले संशोधन 
की सूचना प्रस्ताव पेश होने से कम-से-कम पूरा एक दिन पहले दी जानी चाहिये | 
पूरे एक दिन की व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि पहले नियम १३ (४) में दों 
दिनों की ब्यवस्था रखी गई थी | अब हमें बदल कर पूरा एक दिन करा पड़ता है 

यह सम्भव न होगा कि भ्रस्ताव पेश होने के एक दिन पहले सूचना दी 


नियम-निर्मान-समिति को रिपोर्ट [१६ 
जा सके | | 

शी के० एम० सुन्शी : कुछ गलतफहमी पेदा हो गई है । हम प्रस्ताव की 
सूचना के लिए अवधि को ३ दिन से घटाकर द। दिन करते हैं । संशोधन की सूचना 
तो कम-से-कस एक दिन पहले देनी ही होगी । 

#श्री देवीग्रमाद खेतान : में श्री मुन्शी का ध्यान इस बात की ओर 
आकृष्ट करना चाहता हूँ कि नियम १३ (९) के अलुुसार मंत्री प्रस्ताव की एक 
प्रति उसके पेश होने से कम-से-कम एक दिन पहले सदस्यों के पास भेज देंगे। फिर 
यही रहा कि सदस्यों को बाज-बाज मौकों के सिवा प्रस्ताव की सूचना उसके पेश 


दोने से पूरे एक दिन पहले न मिल सकेगी। इसलिए यह जरूरी है कि कुछ परिवर्सन 
कर दिया ज्ञाय । 


#माननोय दीवान वहादुर सर एन० गोपालसवामी आपभ्रंगर (मद्रास : 
जनरल) : #पया नियम १३ (४) को इस तरह पढ़िये:-- ु 


अरिता, 


“ओर दूसरे सामलों में प्रस्ताव की सूचना पाते ही यथासस्मव शीघ्र वह 
उनकी प्रति सदस्यों के पास भेज देंगे ।” 

# श्री देवीग्रसाद खेतान : इसमें खतरा यह है कि और “दूसरे मामलों में” 
( 70 ०7८7 ८४8८5 ) आम बात हो जायगी और यह हो सकता है कि सदस्य 
प्रस्तावों को सूचना पूरे दो दिन पहले न भेजें और इस तरह आपके दफ्तर के 
लिए शायद यह सम्भव न हो सके कि वह भ्रस्ताव पहुंचने से पूरे एक दिन पहले 
उसकी नकल सदस्यों के पास भेज सके | अध्यक्त जी, इसलिए सर दन० गोपाल- 
स्वामी आयंगर के इस संशोधन के बावजूद भी कि “और दूसरे मामल्रों में प्रस्ताव 
सूचना पाते ही यथासम्भव शीघ्र वह उनकी एक प्रति सदस्यों के पास भेज देंगे” । 
सदस्यों को हक़ है कि वे प्रस्ताव पेश किये जाने के केवल दो दिन पहले उसकी 
सूचना दें । इसलिए कार्योत्रय के लिए यह सम्भव न होगा कि वह श्रस्ताव पेश 
किये जाने से एक दिन से ज्यादा पहले उसकी प्रति सदस्यों को दे पाये | इसलिए बह 
वांछ॒नीय हे कि 'पूरा एक दिन! ( 00८ ट८ोशथ7 089 ) को बदल, कर कुछ 
और रख दिया जाय । मेरा सुझाव है कि रुंशोधन की सूचना ,प्रस्ताव पेश होने के 
दिन ११ बजे से पहले मंत्री को दे दी जाय। 

#अध्यक्ष : श्री खेतान की आपत्ति बिलकुल ठीक है। कुछ व्यवस्था करनी 
ही होगी । । 

# श्री के०ए म० मुन्ता: यहाँ एक अनुवर्त्ती परिवत्तेन होना ही चाहिए। जिस 
दिन असेम्बली में अ्स्ताव पेश हो उससे एक दिन पहले शाम को ४ बजे से पूर्व उस 
पर संशोधन की सूचना आ जानी चाहिए- क्योंकि अस्ताव की सूचना प्रस्ताव पेश 
किये जाने से पूरे दो दिन पहले देनी होगी । दि 

#श्री देवीप्रसाद खेतान : अध्यक्ष जी, दो सकता हे कि असेम्बल्ली की बेठक 


४०] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हू ७ 


[श्रों द्वेड्रीग्रसाद खेतान ] 

४ बजे तक होती रहे | इसलिए यह अनुचित होगा कि नियम द्वारा सदस्यों पर यह 
शर्ते लगा दी जाय कि वे संशांधन की सूचना ४ बजे से पहले दें। यदि आप ७ बजे 
कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 

अध्यक्ष : कठिनाई इसलिए पेदा हो रही है कि हमने मूल नियम में दो 
दिन से एक दिन का परिवत्तेन करः दिया है। में नहीं जानता कि आया यह सभा 
उस बात के लिए तैयार होगी कि वह इस नियम पर पुनः विचार करे और उसे उ्यों- 
का-त्यों रहने दे । 

#श्री देवीग्रसाद खेतान : यह बहुत ठीक होगा श्रीमान्‌ । 

अध्यक्ष : तो क्या में यह मान लू कि हमने नियम १३ पर पुनः विचार कर 
लिया है और इसे पूर्ववत्‌ रहने देने की स्वीकृति देते हैं 

- #श्री देवी्रसाद खेतान : अध्यक्ष जी, में यह निवेदन करूँगा कि नियम 
१३ में तीन और दो दिनों की व्यवस्था कायम रहे वरना बड़ी दिक्‍कतें आयेंगी। 

#श्री आर०के० सिधवा : (सी०पी० और बरार $ जनरल) : मैं इस बात 
का समर्थन करता हूं कि मूल नियम ज्यों-का-त्यों रहे । 

#श्री के० एम० मुन्शी : यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं तीसरा कोई रास्ता नहीं 
है।या तो पूबबत्‌ तीन और दो दिनों की ब्यवस्था रहने दीजिये या फिर यह रखिये 
कि “अस्ताव पेश किये जाने से एक दिन पहले शाम को ४ बजे से पूर्व” और दूसरा 
कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं है | 

#श्री सोमनाथ लाहिरी : (बंगाल ; जनरल) : यह शाम को ३ बजे या ४ 
बजे भी पेश किया जा सकता है। मेरी समझ में स्पष्ट कर देना चाहिए । 

#श्री के० एम० मुंशी : साफ तो है कि प्रस्ताव पेश किये जाने से एक दिन 
पहले शाम को £ बजे से पू्व । | 

अध्यक्ष $ एक दिन पहले या उस दिन ग्रात: ११ बजे से पहले ९ 

#श्री एम० * अनन्तशयनम्‌ आयंगर(मद्रास : जनरल) : संशोधनको भी 
आखिर घुमाना होगा। । 

ऑश्री के० एम० मुंशी : शाम ४ बजे” ऐसा रहने से संशोधन घुमाने के 
लिए समय रदेगा। । 


कि ऑन्अध्यक्ष : मेरी समर में सबसे अच्छा यह होगा कि मूल नियम ज्यों-का-त्यों 
या जाय । 

४ नियम १३ में पूर्वंवत्‌ तीन ओर दो दिनों की व्यवस्था चाहते हैं, बे& 

रै || 


नियम-निर्माठ्‌-समिति की रिपोर्ट (३३ 


#अध्यक्ष ; नियम १३ पर पुनः विचार कर लिया गया । नियम 
। हक १३ (१ 
ओर १३ (४) पा पूर्ववत्त तीन और दो दिलों की ज्यवस्था रखी जादी है । कु 
पुनर्विचार के बाद नियम १३ स्वीकृत हुआ । 
# अध्यक्ष : क्या नियम २० में और कोई बात बाकी है ? 


;ल्‍ #एक सदस्य : नियम २० के खण्ड (२) में +900ए8 ६९ १282(०९ 
की जगह “ज़7८7 995 (९ ४९८६ 6 728970४778” रखा जाय | 


#श्री के० एम० प्रुशीः मैं नहीं मानता कि इसमें बढ़ा अन्तर हैं । 


#अध्यक्ष : में इस पर सभा की राय लेता अं लेके कक सभा इस बात के 
पक्त में है कि “ए)८०07 93 (९ ९2८ 0 70८९४०४ए7४” रखा जाय | 
संशोधन मंजूर हुआ | 


&श्री के० एम० मुंशी : एक और संशोधन दीवान चमनलाल् जी का है । 
वह यह है कि (३) (क) में “जब तक कि चेयरमैन अन्यथा आदेश न दें * (५॥|६७5 
07427"ए752 9277776:2थ 99 ८१४४॥779॥) जोड़ा जाय | 

#श्री दीवान चमनलाल : यह संशोधन सभा के काम को सुविधा देने के 
ख्याल से रखा गया है। किसी भी समय कोई संशोधन पेश किया जा सकता है जो 
सम्भवत: सभा को भ्राह्य हो पर यदि यह नियम रहता है तो हमें ऐसे संशोधन को 
' पेश करने के पहले पूरे एक दिन रुकना पड़ेगा ! 

#अध्यक्ष । क्या आप दीवान चमनलाल के इस संशोधन को स्वीकार 
- करते हैं कि खण्ड (३) (क) में ये शब्द “एशा०७३ ०धी९एज़5९ फएशाप्रो-(९त 
9ए ६79८ ८7०777797" जोड़ दिया जाय । 

#माननीय दीवान बहादुर सर एन ० गोपालसामी आयंगरः मेरी समम में 
ये शब्द “पा)[2७३ 077९7 ए7व5९ 9९7॥770:20 9ए (!४५४77०॥" शुरू में रखे ज्ञाने 
चाहिएं और (क) और (ख) दोनों पर लागू रहें | 

2 श्री के० एस्‌्० मशी : में उस संशोधन को स्वीकार करता हूंकि “धा।- 
]255 0॥0९7ए०५52 ९7070620 ७ए ६7९ (?४७४07780” ये शब्द (क) और (ख) 
खणडों के प्रारम्भ में रखे जाय॑ । 
| संशोधन स्वीकृत हुआ | 

#एक सदस्य : में चाहता हूँ कि खण्ड (३) (क) में पहले दिन शाम 
के ४ बजे तक के बज्ञाय “पूरा एक दिन पहले” रखा जाय । 

#अध्यक्ष ; उस नियम को हम बदल चुके हैं। अब में नियम २० (३) (क) 


पर मत लेता हूँ । । 
उपनियम (३) (क) अपने संशोधित स्वरूप में मंजूर हुआ | 


४२] मॉरतीथ विधान-परिषद_ [२२ दिसम्बर सन्‌ १8४६ हँ० 

[ श्रध्की ] हे 

नियम २० अपसे संशोधित स्वरूप में संवीकृत हुआ | 
नियम २१ 

#श्री के० ऐम० मु'शी ; सैं प्रस्ताव केरंता हैँ कि नियम २१ स्वीकार किया 
जाय । 

#श्रीपीरेन्द्र नाथ दत्त (बंगाल : जनरल) : जिस प्रश्न पर असेम्बली में 
निर्णय हो चुका हो उस पर फिर विचार नहीं किया जा सकता जब दक कि सभा की 
सदस्य संख्या का एक तिहाई अंश इसके लिए राजी न हो । 

#श्रीमोहनलाल ससेना (संयुक्त-प्रांत: जनरल) : यह ६० प्रतिशत होना 
चाहिए । यदि सुझाव उचित हो तो सभी को स्वीकार करना चाहिए नहीं तो कम-से- 
कम ४० ग्रतिशत से तो यह ऊपर॑ ही हीनां चाहिए । 

#भ्री ऑर० के० सिध॑ंवां : मेरा संशोधन है कि बजाय एक चौथाई के तीन 
चौथाई रहे । यह बहुत जरूरी है कि हम यह नियम बना लें । २४५० संदस्यों को सभा 
में जब भी कभी कोई भस्ताव॑ यदि केवल नाम-मात्र के बहुमत से पास होगा तो ४० 
संदस्य॑ मिलकर पुन: विचार की मांगे पेश कंर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि 
नल प्रस्तोंव पंर पुनर्विचार के लिए और अधिक सदस्यों की ओर से 

7 आये । 

#अध्यक्ष : हमारे सामने तीन संशोधन हैं। एक कहंता है कि एक तिहाई 
संख्या होनी चाहिए। दूसरां कंहता है कि यंह संख्या ६० प्रतिशत होनी चाहिए और 
तौसरा कहता है कि तीन चोथाई संख्या रखती चाहिए । 

#श्री के ०एम० मुंशी/एक-चौथाई'संदृस्योंका निवर्मे इसलिए रखा गया था कि 
यह सभा हिंदुस्तान के विधान पर बहस करने जा रही है और बहुत-से ऐसे मौके आ 
सैकेते हैं, जंब एक बार की तय की हुईं बात फिर-फिर विचार के लिए सामने आये । 
अगर सद्स्यगण अन्य विधान-परिषदों की कार्यवाही पर॑ नजर डा्लैंगे तो वे यह देखेंमे 
कि कुछ धांतें बार-बार सामने आयी थीं, इसलिए यह उचित न होगा कि सवाल फिर 
सामने लंसने के लिए ब्यादा सदस्यों की जरूरत हो | इसमें कोई अड़चन इसलिए न 
आयेगी कि अध्यक्ष को अधिकार है कि वह एक ही तक को दुद्दराने से रोक दें । 

#श्री के० सन्तानम्‌ : में नहीं संमकता कि एक ही सवाल को बार-बार 
उठाने के लिए आम्रहपूर्णो अल्प-मत की स्वीकृति क्‍यों दीं ज्ञाय ? 

अध्यक्ष : में सममता हूं कि में इस नियर्मापर मत (वोट) ले लू । 

+ श्री मरेह नलाल सक्सेना : मैं दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकंति पर इसलिए 


जोर दे रहा हूं कि दूसरे विधानों का उदाहरण यहां नहीं लागू होगा | हमारे यहां 
की स्थिति अलग है । | 


#अध्यत्त : में इस पर मत-गणना कर लेना चाहूँगा। 


#*दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) : 
महोदय, में थोड़ा समय चाहूंगा | यदि हम अपने को इतना बुद्धिमान न सममते हों 
कि किसी भी अस्ताद पर दोबारा किचार करने की जरूरत ही न मस्पनें, तब तो और 
बात दे, नहीं दो हसें यह साल लेचा चाहिए कि अगर अल्पसंख्यकों में कुछ सम्साननीय 
सदस्य अश्न पर फिर विचार करना चाहें तो वे दैसा कर सकते हैं। ससय-समय पर 
ऐसे महत्वपूर्ण निएुंय किये ज्वा सकते हैं, जिन पर फिर विचार करना जरूरी दी नहीं, 
बुद्धिसानी का कास होगा--खास कर ऐसे वेधानिक मामलों सें यही होना अहिए । 
इसलिए हमें इस साम्रत्ों में इस अकार का ब्यवहार नहीं करना चाहिए । 
व्यवस्थापिका असेम्बत्सी ((.०8/३४८४४० ७४८००) था ब्यवस्थापिका कॉश्विल 
(883 9४7९ 02०प्ण्णा) ही हो | आपको चाहिए कि अक्पसंल्‍्णावाक्नों को भह 
सौका दें कि बह मामले पर फिर विचार कर लें और आखिर छोगों कल दुसरे बिचार 
का बना देने के क्षिण तब तक फुसलाया नहीं जा सकेगा जब तक कि उसके क्षिए 
प्रबल विश्वास दिलाने योग्य बिरोधी कारण न होंगे। में समझता हूं कि ऐसे वैधा- 
निक मामले में इस सभा को हम सिन्न निश्चय करने पर तैयार कर सकेंगे। 

#दीवान चमनलाल $ में सर अल्लादी की बात का समयन करने के ल्षिए 
खड़ा हुआ हूं । में समझता हूँ कि इस मासल्रे सें जो कठिनाई बेदा हो गई है वह 
आसानी से टल भी सकती है। कठिनाई यह है कि कुछ सदस्यों को छर हे कि इस 
नियम का उपयोग इस सभा की कायवाही में अड्चन डालने के लिए किया जा 
सकता है। उसे दूर करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के 
लिए कि जिस से बह ऐसे मामलों पर फिर से क्चार करने का अवसर पा सकें, 
असेम्बली के हक़ में यह जरूरी हो सकता है कि वह मासले पर फिर से विचार कर 
लें। मेरा सुझाव है कि नियम यों होना चाहिए :-- 

“जो सवाल एक बार असेम्ब॒ली द्वारा तय हो चुका हो अध्यक्ष की आज्ञा 
बिना वह दुबारा न उठाया जायगा और उठाया जायगा भी तो उपस्थित सदस्यों में 
से कम-से-कम एक-चौंथाई की मंजूरी और मत-गणना द्वारा ।? 

इससे अड्चन का डर दूर हो जायगा और साथ ही अल्पसंख्यकों को 
अधिकार भी मिल जायगा कि वह एक बार तय पाये मामले को फिर पेश 
कर सकेंगे | 


#डा० श्यामाप्रसाद भुकडी (बंगाल * जनरल) : में कुछ शब्द कहना 
चाहता हूँ । हि हे 
हे अध्यक्ष * डा? सुछेजी, में समझता हूँ कि इस नियम पर काफी बहस हो 
चुकी है। में समझता हूँ अब इसे मत-गणना के लिए रुखा जा सकता है । 
#डा० श्यामाप्रसाद मुकजी : में समझता या, में इसमें कुछ जोड़ 
सकता हूँ । हा 
न #अेष्यतु भूत अच्छा, में अकर पड़ी अपनी आंखों के सामने रखना 
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| अध्यक्ष | 
हूं। मैं दे ( हँसी ) 
#डा० श्यामाग्रसाद मुकर्जी : में समभता हूँ कि समिति ने जो सुझाव रखा 
है उससे मिलती-जुलती धारा पर सभा को सहमत हो जाना चाहिए। आखिर इस 
सभा में बैठे हुए जो लोग बहुमत में है वे अल्पसंख्यकों की सम्भव अड्चनों की बात 
सोच रहे हैं, पर इन सेक्शनों पर यह नियम लागू होने की आशा है--कम-से-कम 
दो सेक्शन ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यकों को छुछ रक्षा की आवश्यकता हो सकती है। 
इस कारण और सामान्य कारणों से भी हमने नियम-समिति में यह सोचा था कि 
कुछ सदस्यों को यह मांग करने का अधिकार होना चाहिए कि जो सवाल एक बार 
तय किया गया है उसे फिर से उठाया जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि इस 
सेक्शन के अनुसार ऐसे सवाल की तिबारा नहीं उठाया जा सकता जिस पर दुबारा 
विचार किया जा चुका हो। जान-बूककर डाली जाने वाली अड्चन को रोकने के 
लिए यह एक रास्ता हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जब तक अध्यक्ष न सहमत 
हों वह तीसरी बार विचार करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। यह्‌ नियम 
दुधारे हथियार की तरह है | यदि आप यहां अल्पसंख्यकों को इस से वंचित रखना 
चाहें, तो कृपया यह न भूलिए कि दो सेक्शनों में ऐसे अल्पसंख्यक हें जिन्हें रक्षा 
की बड़ी जरूरत है। 

#श्री के ०एम०मुन्शी $ अध्यक्ष महाशय, मुझे सभी तरह के संशोधनों का विरोध 
इसलिए करना है कि जैसा डा० मुकर्जो ने बतल्लाया है यह नियम सिफे इसी असेम्ब॒लो पर 
स्ागू नहीं किया जायया, बल्कि इसको सेक्शलनों पर प्रयुक्त किया जायगा । यह नियम 
इस प्रकार के मामलों को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है और अगर किसी सवाल 
पर दस बार भी विचार हो तो कोई नुकसान नहीं होगा । सच्ची बात तो यह है कि 
जैसा मेने कहा है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन ((:०77८7०४००) की रिपोर्ट से मान- 
नीय सदस्यों को मालूम हागा कि वहां कुछ सवाल एक-दो बार नहीं, बल्कि फिर-फिर 
करके उन पर छ:छः सात-सात बार तक विचार ,किया गया है, क्योंकि विभिन्‍न 
स्थितियों में नयी-नयी बातों पर विचार करना था। इसलिए अगर सभा की नजर से 
कोई बात छूट जाती है तो उसे वह बात फिर सुनने का हक़ होना चाहिए । इसलिए 
में इस संशोधन का विरोध करता हूँ। 

सभी संशोधन वापिस ले लिये गए | 

#श्री के०एम० मुन्शी : एक छोटा-सा जवान संशोधन सुझाया गया था। उसके 
शुब्द्‌ हे हे मंजूरी से” (ए्ा६१ (१९ ८00527६ 05) इससे यह अथथ निकल सकता हे कि 
मतगणना (५४०८०)के अलावा भी किसी तरह से मन्जूरी ली जा सकती है ओर 
संशोधन का सुमाव यह है कि इन “मंजूरी से” शब्दों की जगह “मत-गणना हारा” 
कर दिया जाय । इसका अर्थ सभा की मतनणना (५०८८) से है । 

#अध्यक्ष : अन्त में रखे गए शब्द हैं--“जितने सदस्य हाजिर हैं और 'मत' 
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दे हैं, कम-से-कम उनके चौथाई की से” 
हैं? का अर्थ यही होता है। पक चौयाई की अंजूदी से”। 'शालिर हैं और मत दे रहे 


नियम २१ स्वीकार किया गया। 
नियम २२ 


धश्रो क०एम्‌० मुन्शी : में अस्ताव करता हूँ कि नियम २२ स्वीकार 
किया जाय । 


#राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय(बिह।र : जनरल) : सुके इस नियम में 
एक संशोधन पेश करना है। २२वें नियम के अन्त में मैं यह जोड़ना चाहूँगा:-- 
ध्जो सदस्य यह ग्रस्ताव करेगा कि 'यह सवाल पेश किया जाय! उसे उसके 
समथन में भाषण करने की मंजूरी नहीं मिल्लेगी ।” 

यही। रीति असेम्बलियों में भी प्रचलित है और में चाहता हूँ कि वह यहां 
भी चालू की जाय । मेरा कथन है कि यह ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब देना हैं | 
एक बार जहां यह ग्रस्ताव किया गया कि सवाल रखा जाय, फिर जवाब देने की काई 
बात नहीं रह जाती। अध्यक्ष या तो उसे मंजूर करते हैं या अस्वीकार | सदस्य मिफ 
खड़ा होकर इतना कहेगा--“में प्रस्ताव करता हूँ कि सवात्न पेश किया जाय ।” अगर 
अध्यक्ष मंजूर करते हैं तो 'मत'(५०८०) ले लिया जायगा। यदि अध्यत्ष स्व॑,कार नही 
करते तो मौलिक प्रस्ताव पर बहस जारी हो जाती है। यह नियम तो पहले ही से 
मौजूद है कि यदि बहस में अनुचित हस्तक्षेप हुआ है तो अध्यक्ष उस पर मत ले लेंगे । 

#अध्यक्ष : इसमें यह सुझाव नहीं है कि “ऐसा ग्रस्ताव करनेवाले को कि 
“अब सवाल पेश किया गया? बोलना ही होगा” । 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : सभी अस्तावों पर प्रस्तावकत्तोंको बोलने 
का अधिकार होता है और वह बोलता है। सिर्फे इस मामले में खास नियम बनाने 
की जरूरत है | यह सभो असेम्बलिय में होता हैं । 

#श्री फे०एम० मुंशी : इस तरह के प्रस्ताव पर बोलने का प्रस्तावकत्तो को 
कोई अधिकार नहीं है और में नहीं समझता कि हम ऐसे अनावश्यक शब्द क्यों रखें । 
#एंक माननीय सदस्य : अस्ताव अध्यक्ष की ओर से रखा जाय और उस 

पर भाषण करने की स्वीकृति न हो। कील आद कक कर 

#श्री श्रीपकाश + ब्यवस्थापिका सभाओं में यह रीति है कि कोई भी संदस्य 
जो किसी खास विषय की बैहस में भाग ले चुका है उसे यह अधिकार न होगा कि 
बह उसी सिलसिले में यह प्रस्ताव करे कि “अब यह्‌ सवाल पेश किया जाय” ओर 
मैं सममता हूँ यह अच्छी रीति है। इन नियमों के बारे में भी बैसा ही रखा गया। 

#अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि अगंर यह अच्छी रीति दे तो हमें उसका अनु 


स्तरण करना चादहिए। 
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[ अध्यक्ष | 
संशोधन अस्वीकृत हो गया । 
#श्री एच०वी० कामंट(मध्यग्रांत ओर बरार : जनरल) : मेरा निवेदन 
है कि इस नियम की पहली ओर अन्तिम पंक्तियों में “प्रस्ताव बनाया गया” ( 985 
७८९० 7090९ ) शब्दों का व्यवहार ठीक नहीं है। में समभता हूँ कि आप इसके 
लिए “अस्ताग पेश किया गया? ( 8 77000 7 988 02९९7 770ए८वं ) शब्द रखे 
जाने चाहिएँ । 
#दीवान चमनलाल : अस्ताव बनाना” शुद्ध प्रयोग है । 
अध्यक्ष : (श्री कामठ से) में समझता हूँ कि आप इसे यों ही रहने दें । 
#श्री एच ०वी०कामठ : सुझे एक और अनुरोध करना है। सर अल्लादी 
जब बोलते हैं तो उन्हें माइकोफोन! (ध्वनि विस्तारक यंत्र)के आगे-पीछे बढ़ने में शारी 
रिक दुंड॒ के समान तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि उनके बैठने के स्थान 
के बहुत पास एक यंत्र लगा दिया जाय जिससे उनकी यह असुविधा दूर हो जाय | 
निमय २२ पास किया गया। 
नियम २३ ओर २३ (क) तब तक के लिए रोक दिये गये जब तक कि और 
नियमों की कारंबाई समाप्त न कर ली जाय । 
नियम २४ 
#श्री के ०एम० मुंशी : में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम२४ स्वीकार किया जाय | 
नियम' २४ स्वीकार किया गय। 
नियम २४ 
#श्री के०एम०मुंणी : अस्ताव करता हूँ कि नियम२४ स्वीकार किया जाय | 
*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : नियम २४ लेने के पहले मुझे नियम २४ (क) में 
एक संशोधन पेश करना है । में यह पेश करना चाहता हूँ:-- 
४ अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना कोई भी भाषण तीस मिनट से अधिक 
देरी तक न ज़ारी रखा ज्ञाय [? 
#कुंछ सम्मानीय सदस्य : नहीं, नहीं। 
श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : मेने यह शब्द कहे हैं कि अध्यक्ष की स्वीकृति के 
बिना” । यदि अध्यक्ष ठीक समझें तो किसी भी सदस्य को कितने ही अधिक समय 
तक बोलने की मंजूरी दे सकते हैं, पर मामूली तौर पड़ किसी सदस्य को तीस मिनट 
से अधिक देर तक नहीं बोलने देना चाहिए। में चाहता हूँ कि भाषणों का एक प्रति- 
बन्ध रखा जाय । 
अग्रध्यक्त : मालूम होता है कि सदस्यमण समय का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं 


ऋहते। 
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(इस नये नियम के सुकाव पर जोर नहीं दिया गया) 
औदीयान चेंगेन ल्ोले : इस नियम में कहा गया है कि “सभी आवश्यक 
अधिकार” वह आवश्यक अधिकार कथा हैं 
#श्री मोहनेलाल सक्सेना : नियम २४५ (२) कहँता है:-- 


“अध्यक्ष यदि चाहें तो''*** “तीन दिन तक बैठक स्थगित रख सकते हैं।” 

जो नियम स्वीकार किये जा चुके हैं उनके अनुमार अध्यक्ष को यह अधि- 
कार नहीं है कि वह तीन दिन से अधिक सभा की कार्रवाई स्थगित कर संर्के और 
तीन दिन से अधिक के लिए न स्थगित कर सकने का कोई मतलब नहीं है। आप 
देखेंगे कि यह नियम व्यव॑स्थापिका सभा (असेम्ब॒ली) के नियभों के समान ही है । 

पहले नियम के अनुसार अध्यक्ष सभा की तीन दिन से अधिक खगित नहीं 
कर सकते । इसलिए २५ (२) के अन्‍्त में “तीन॑ दिन से अधिंक नहीं” शब्द श्खने की 
जरूरत नहीं है 

#श्री फे०एध० हु शी : इसकी जरूरत इसलिए पैदा हुई कि स्थमित करना! 
अआंे के लिए टॉलते' में अन्तर है, इसलिए “आगे के लिए टालने' के लिए मिय 
बलना चाहिए। 

#श्री आर ० के० सिधवा : महोदय, अगर कोई सदस्य अध्यचेस्थित इंग का 
व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध क्‍या कारधाई की जाती चांदिएं ? अगर कीद 
सदस्य अशोन्ति फैलांकर सेभा की कारवाई स्थगित करा देता है, तो वह अपना 
उद्देश्य तो पूरा कर लेता है, पर उसे संजा कया मिलती चाहिए ९ इसके अखावी यह 
नियेम बन सकता है कि अध्यक्ष कारेंचाई दूसरे दिन तक स्थगित रख सकते हैं, 
पर आप अध्यक्ष को त्तीन दिन तक स्थगित रखने का अधिकार दे रहे हैं । 

#श्री के०एम० मु शी : हमने सिफ यही कहा है---तीन दिल से ऋधिक नहीं?। 
इसका यंह अथ नहीं कि तीस दिन के लिए ही स्थगित की जाय | यह मियंभ इसलिए 
बनाया जा रहा है जिससे यदि किसी खास स्थिति पर संदस्यंगल बहुत अज्यवस्थित 
हो जायेँ और सभा की कारबाई आगे न बढ़ सके तो ऐसा लियम बनता जरूरी हैं, 
जिससे ऐसे सदस्यों को शान्त और सुब्यवस्थित किया जा सके | 

५४६ ड[० सुरेशचन्द्र बनर्जी : महोदव, स्थवित करने ($५५००९०४०)) और 
आगे के ल्लिंए टालने (9तं०प77777200) में क्‍या फंके हूँ 0 

#श्रों के०एम० मुंशी : स्थगित करने थें असन्तोष की भावना सम्मिलित 
होती है जब कि आगे के लिए टाल देने में ऐसी कीई बॉत तेंहीं होती । 

$डा० सुरेशचन्द्र बनप्री:ः ऐसी हालत में में स्थगित करमे! की अगह “टाल 
देने! शब्द का संशोधन पेश करता हूँ | क्‍ किक 

#श्री अनन्त शयनम आयगगर : घहले के एक निय॑ग दरों हम॑ अंष्यक्त को 
यह अधिकार दे चुके हैं कि वह असेम्बली की राय से तीन दिन तक कारवाई स्थगित 


कर सकते हैं। एक दूसरे नियम में यह कहा गया है कि अध्यक्ष केवल दूसरे दिल 
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| श्री ग्रतंतशस्म श्रायंगर ] 
तक कार्रवाई रोक सकते हैं। तोेन दिन तक कारवाई स्थगित करने के अधिकार की 
बात अपवाद-स्वरूप है और विशेष आवश्यकता के लिए यह अधिकार दिया गया 
है। कारवाई स्थगित करने या आगे के लिए टालने के कारण अलग-अलग हो 
सकते हैं । केन्द्रीय असेम्वर्ल; के नियमों में भी ये शब्द आये हैं, इसलिए हमें स्थगित? 
शब्द को अपवाद नहीं बनाना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं हे कि यह नियम 
ब्यथ है | यदद नियम अपने वत्तेमान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

#श्री के० मात मेनन .अद्रास * तनरल) : में नियम २४ के उप-नियम 
(१) में कुछ संशोधन पेश करना चाहता हँ--अथोत्‌ अन्त के इन शब्दों को निकाल 
देना चाहता हँ--वेधानिक आपत्ति पर ( 50 ४7९ एणंगः ०६ णाते& ) यदि 
ये शब्द नहीं हटाये जाते तो इसका यह अर्थ है कि अध्यक्ष को कारवाई स्थगित 
करने का अधिकार तभी होगा जब व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति? का प्रश्न उठाया जाता 
है। में चाहता हूँ कि हमें अध्यक्ष को .उस हालत में भी यह अधिकार देना चाहिए 
जब वेधानिक आपत्ति का सवाल न उठा हो । यदि किसी सदस्य को कहर निकालना 
है तो अध्यक्ष को उसका अधिकार होना चाहिए। अध्यक्ष को अधिकार तो मिल 
जाने चाहिए कि वेधानिक आपत्ति (7०7४ 0 074८0) उठने या न उठने की 
हालत में भी वह अपना निश्चय काम में ला सके। 

# श्री एल०कृष्णास्वामी भारती : मेरा संशोधन है कि उप-नियम (१) के 
बाद में ओर अशान्ति रोकने” शब्द और जोड़ दिये जाय॑ । उप-नियम इस प्रकार है:- 

“अध्यक्ष .शान्ति-रक्षा करेंगे और किसी भी वेधानिक आपत्ति 

पर अपना निश्चय काम में लाने के लिए सभी जरूरी अधिकार उन्हें 

प्राप्त होंगे ।”? 

मेरा निवेदन है कि ऐसे ही शब्द मद्रास ब्यवस्थापिका सभा (असेम्बली) के 
नियमों में भी आये हैं | इससे उस प्रश्न की पूर्ति भी हो जाती है जो मेरे माननीय 
मित्र श्री माधव मेनन ने उठाया है । 

#श्री के० एम० मु शी : में दोनों ही संशोधनों का विरोध करता हूँ। 

#अध्यक्ष : अब में पहले संशोधन अथात्‌ यह कि स्थगित करने! (5०5/0270) 
की जगह “आगे के लिए टाल देने! (80]०प०:7॥70270) पर मत? (२०४८)लूगा | 

संशोधन नामंजूर हो गया । 

नीचे लिखे संशोधन भी अस्वीकृत हुए :-- 

(१) वेधानिक आपत्ति पर! शब्द हटाया जय | 

(२) आदेश का! शब्द हटा दिया जाय । 

(३) 'अन्यवस्था रोकने” शब्द अन्त सें जोड़ा जाय । 

#श्री आर०के० सिदवा ६ महोदय,मेरे अशान्त सदस्य” सम्बन्धी संशोधन 
का क्या हुआ[ मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे सदस्य 
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को सभा-भवन से बाहर निकाल दें और उसे कार॑वाई में भाग लेने की स्वीकृति दब 
तक न सिले जब तक कि वह अपनी कारस्तानी के लिए माफी न सांग ले । यह संशो- 
धन बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा सदस्य सभा की कारंवाई में बाधा डालना 
जारी रखेगा । दि 
अध्यक्ष : हम इसे एक नये उप-नियम में जोड़ देंगे कि जो सदस्य अशान्ति 
पैदा करेगा वह अध्यक्ष की आज्ञा से बाहर निकाल दिया जायगा। 
श्री के०एम० मुंशी : इस संशोधन की जरूरत नहीं है। इसमें वह समी अधि- 
कार शामिल हैं जिनके अनुसार अध्यक्ष को अपना यह निर्णय काम में लाने का हक 
'ब कि की किसी ऐसे सदस्य को बाहर निकल जाने को कहें, या जरूरत होने पर 
वा दें। 
संशोधन नामंजूर हुआ | 
श्री एम०अनंतशयनम्‌ आयंगरःअध्यक्त महोदय,क्या मैं आपसे अनुरोध कर 
सकता हूँ कि व्यवस्था-संबंधी आपत्ति पर जो संशोधन (कुछ शब्दों के निकाल देने का) 
पेश किया था उस पर फिर विचार किया जाय ९ ( अनेक सदस्य “नहीं-नहीं? ) यह 
बहुत महत्त्वपूर्ण बात है--में अध्यक्ष को ऐसे सभी अधिकार दिलाना चाहता हूं जिससे 
वह अपने निर्णय को कार्यरूप में परिशत कर सकें। ब्यवस्था-संबंधी आपत्ति विशेष 
अर्थयुक्त होती है। वत्तेमान रूप में तो आप अध्यक्ष को अधिकार दे रहे हैं कि जो 
प्रश्न उनके आदेश के लिए उठाया गया है उस पर वह अपना निर्णय दें। पर अध्यक्त 
के लिए और भी निर्णय करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव 
पर “मत” लेने के लिए सदस्यों से हां! या “नहीं? कहने के लिए कहते हैं । मान लीजिए 
कि हां! कहने वालों ने हठ किया कि 'सत' तो उन्हीं के पक्त में आया है, जब कि वासव 
में ऐसा हुआ नहीं हे और वह अनिश्चित्‌ रूप में हां हां! ही कहते जायेँ। तो इस 
नियम के अनुसार अध्यक्ष यह नद्दी कह सकते कि वे सभा-भवन के बाहर निकल 
जायँ, क्योंकि उस पर कोई “वैधानिक आपत्ति! नहीं खड़ी हुई है । (आवाजें-यह 
वैधानिक आपत्ति तो है।) हां? या “नहीं? चिल्लाना वैधानिक आपत्ति या ऐसा सवाल 
नही' है जिस पर अध्यक्ष वक्ता को आदेश देकर रोक सके। “वैधानिक आपत्ति! 
([0070 ० 070०7) तो तब खड़ी होती है जब बहस के बीच कोई बाहरी या 
अग्रासंगिक बात कही गई हो । इसलिए मेरा निवेदन हे कि उपनियम (१) में से 
“वैधानिक आपत्ति! शब्द निकाल दिये जायूँ । किन 
#सर अल्लादी कृष्णास्वामी आयंगर : अपने सभी नियणणेयों को कार्य रूप में 
परिणत करने का भार अध्यक्ष पुर डालना बहुत ज्यादा है। वह ऐसे मामलों का निर्णेय 
कर सकते हैं जहाँ “वैधानिक 'आपत्ति! नहीं हैं । अध्यक्ष पर ऐसा कठिन कत्तेन्य- 
भार डालना और उन्हें ऐसे मौकों पर उन सभी को काम में लाने के लिए कहना 
बहुत मुश्किल है। 
#श्री के०एम ० मुंशी : मेरे माननीय मित्र श्रीआयंगर ने जो सवाल उठाया है उसका 
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[ श्री के० एम० मुंझी | 
तो यह मतत्नब है कि सदस्य तब भी त्रोलता रह सकता है जब अध्यक्ष अपना आदेश? 
(पाए) दे चुके होँ। सेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति आने पर अन्य सदस्य 
“वेघानिक आपत्ति! का सवाल खड़ा करके उस सदस्य का बोलना रुकवा देंगे। 

श्री एम० अनन्तशयनम आयंगर : और दूसरे लोग चुप रहेंगे ९ 
सवाल पर फिर विचार करने का प्रस्ताव नामंजूर हुआ । 
नियम २४ मंजूर हुआ | 
नियम २६ 
#श्री के०एम० मुंशी : में अ्रस्ताव करता हूं कि नियम २६ संजूर किया जाय । 


#श्री के०संतानय्‌ : मेरा प्रस्ताव है कि २६ वें नियम के शर्तिया फिकरे में 
40 ८४72७ के बाद “ऐसी रिपोर्ट तमी निकाली जायगी जब अध्यक्ष आज्ञा देंगे 
ओर अगर निकाली गयी तो उस पर इस आशय का निशान लगा दिया जायगा” 
शब्द जोड़े जायेँ। यह संशोधन पेश करने का सीधा कारण यह है कि इस नियम के 
वत्त मान रूप में मंत्री को स्वयं यह अधिकार होगा कि वह गुप्त रूप में होने- 
वाली बैठक की रिपोर्ट प्रकाशित कर सके | हो सकता है कि रिपोर्ट गुप्त बैठक के कुछ 
समय बाद तक न प्रकाशित हो सके। यदि यह रिपोट पत्रोंमें प्रकाशित होकर जनता तक 
पहुँची तो इससे खतरा पैदा हो सकता है। उसे रोकने के लिए ही में यह संशोधन 
पेश कर रहा हूं कि यह तभी प्रकाशित द्ोगी ज्ञब अध्यक्ष उसके लिए आज्ञा देंगे 
और अगर प्रकाशित होगी तो. ... . .आदि । 


#श्री आर०के० सिधवा : मेरा प्रस्ताव है कि नियम २६ (१) के अन्त में 
नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायेँ :--- 
“धफेर भी इस (गुप्त) सभा की शब्दशः रिपोर्ट उसी तरह ली जायगी जिस 
तरद जनता के लिए खुली सभाओं की ली जाती है ।” 
में समझता हूं कि यह किया जा रहा है । 
अध्यक्ष : समिति की बैठक की शब्दशः रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। 
' इस सम्बन्ध में समितियों में हमने एक बेजाब्ता बहस में विचार भी किया था और 
में यह आवश्यक नहीं सममता कि सम्पूर्ण बहस की शब्दशः रिपोर्ट ली जाय । 
#श्री आर०कै० सिधवा : सुझे एक ओर संशोधन पेश करना है कि नीचे 
लिखे शब्दों-- 
“असेम्बली-चेम्बर (कक्ष) में सदस्यों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश” 
की जगह उप-नियम' (३) में ये शब्द रख दिये जाय॑:-- 
“विधान-परिषद्‌ के सदस्य और अफसर तथा काम पर लगे स्टाफ के आद- 
मियों के सिवा कोई और आदमी असेम्बली-चेम्बर में प्रवेश न पा सकेगा।” 
मशाशय, यह बहुत जरूरी है कि इस चेम्बर ((:१977727) में सिर्फ़े सदस्य 
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ही जा सकें और उनके साथ श्रफसर और स्टाफ के लोग 

जा सके के ही हों। जो सदस्य 

उन्हें उसके अन्द्र अवेश न करने दिया जाय । किसी भी दूसरी जगह में -०क० 
आदमी को अन्दर नहीं जाने देते । के 


अध्यक्ष : आपके संशोधन का क्या यह मतलब है कि द्श दर्शक 
कं दशेक- 
लक है कि दर्शक-विभाग सें 
#श्री आर० के० सिधवा : नहीं श्रीमान्‌ , मेरा मतलब उस कक्ष ((: 
ु । उस कक्त ((29 
527) से है जहां हम (सदस्यगण) बैठते हें मी अम 
श्राएस मे नि्रालिगणा (६स्त्रई : जनरल) : में धारा (४) में 'प्रचारित 
करने! की जगह में पहुंचाया जाना? शब्द बदलवाना चाहूंगा | 
कि माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : मैं इस 
(संशोधन) का समर्थन करता हूं 
#श्री बी० एम० शप्ते (बम्बई : जनरल) : में अपनी सूचना के आधार पर 


ज्ञानना चाहूँगा कि क्या “जो रिपोर्ट ट £ और अंग्रेजी 
८४५४० शेप अब कक किक ले लत 
#अध्यक्षः में इसे जरूरी नहीं समझता। जो जिस भाषा को समझता ह्दो 
उसी की रिपोर्ट में उसे सन्तोष करना चाहिए। यदि कोई सदस्य अपनी भाषा के 
अतिरिक्त अन्य भाषाओं में रिपोट लेना ही चाहे तो वह मांगने पर मित्र सकेगी । 
अब हमें संशोधन को निबटा देना चाहिए। पहले श्री के० सन्‍्तानम्‌ का 
संशोधन । 
के० एम० मुंशी: मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकिं सदस्यों 
को कार्रवाई की एक-एक प्रति पाने का अधिकार है। । 
#भश्रों के० सन्तानम्‌ : यह जनता ओर अखबारों में तो जायगी । 
#श्री के० एम० मं शी : यदि सदस्य समुचित आत्म-नियंत्रण न रखेंगे तो 
कोई भी बात अखबारों में जायगी | 
#अध्यक्ष : श्री सन्‍्तानम्‌ का संशोधन यह बाद अदा रे पर छोड़ता है कि 
वह यह निर्णय स्वयं करे कि रिपोर्ट प्रचारित की जाय या नहीं। 
& के० एम० मशी : इस मामले पर समिति में काफी वहस हुई थी और 
अधिकांश सदस्यों का मत था कि उन्हें कारेवाई की एक-एक प्रति मिलनी चाहिए | 
श्री जयपालततिह (विहार : जनरल) सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं. और 


उन्हें जानना चाहिए कि गुप्त शब्द दे क्या अथे है। ५ 

धनअध्यक्ष : भें शी सन्‍्तानम्‌ के संशोधन पर 'मतः (५४०४०) लूँगा। चौथे 
नियम की धारा (४) में यह शब्द कि “और अगर प्रकाशित हुई तो” अध्यक्ष के 
- ऋदिश. से ही प्रकाशित की ज्ञायगी, “ऐसी रिपे.्ट” शब्द के बाद जोड़ दुय ज्ञाय॑ | 


४२] भारतोौय विधान- परिषद्‌ [१२ दिसम्बर सन्‌ १६४३ ई० 


[प्रध्यक्ष 
संशोधन नामंजूर हो गया। 

#श्री एच० वी० कामठ : में श्री सिधवा के दूसरे संशोधन में दो पार- 
बत्तेन करने का प्रस्ताव करता हूँ । उन्होंने इन (परिवत्तेनों) को स्वीकार कर लिया है। 
“असेम्बली”' के बाद “सिवा” (०:०८०८) शब्द के बदले “और” शब्द रख दिया 
जाय। इस प्रकार संशोधन का स्वरूप यह हो जायगा :--- 

“असेम्बली के सदस्यों और अफसरों तथा स्टाफ वालों के सिवा और किसी 

को अन्दर न जाने दिया जायगा |”? 

इससे प्रवेश पाने के अधिकारी लोगों की श्रे णी निधोरित हो जाती है । दूसरा 
परिवत्तेन यह हो कि “असेम्बली-कत्ष ((!०772/)” की जगह “असेम्बली-कक्त 
के भीतर ([750९)” शब्द रख दिये जाय॑। 

#अध्यक्ष : नियम २६ की धारा (३) के बदले नीचे लिखे शब्द बदले 

जाय॑गे-- 

“विधान परिषद्‌ के सदस्यों और काम में लगे अफसरों तथा स्टाफ 

के लोगों के अलावा और कोई ब्यक्ति असेम्बल्ी-कक्ष (८०7877०:) के 

अन्दर प्रवेश न कर सकेगा ।”? 

#दीवान बह्दादुर सर अल्लादी क्ृष्णस्वामी आयंर : कोई व्यक्ति (सदस्य) 
अगर शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो ओर बह खुले अधिवेशन की कारंबाई में भाग न 
ले सकता हो, तो उस समय उसे किसी सहायक के सहारे असेम्बत्ली-कक्ष में आने 
की जरूरत पड़ सकती है। 

#अध्यक्ष : आपके संशोधन के साथ यद्द नियम इस ग्रकार पढ़ा जायगा-- 

“सदस्यों (१/००४०८:5) के अलावा और किसी का असेम्बली-कक्ष 

(८एथ्ए ०7०) में प्रवेश” इन शब्दों को हटा दीजिए, और इसके बाद 

आपका कहना है कि नीचे लिखे शब्द बदले में रख दिये जायं--“विधान- 

परिषद्‌ के सदस्यों, और काम पर तैनात अफसरों और स्टाफ के लोगों के 

अलावा और कोई भी व्यक्ति असेम्बली-कक्त (चेम्बर)में और उसकी गैलरी में 

हे प्रवेश न कर सकेगा जब तक कि असेम्बली की कारवाई चालू 
रहेगी ।” 

#श्री आर० के० सिधवा : में श्री कामठ का संशोधन स्वीकार करता हूँ । 
मेरा विचार है कि “असेम्बली में? के बदले “असेम्बली के अन्दर” कर दिया जाय । 
सदस्यों के अलावा और किसी को अन्दर न जाने दिग्गी जाय, यही इसका अभिग्राय 
है। इसको दो भागों में विभाजित कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 

#श्री देवीग्रसाद खेतान : महोदय, भाषा की दृष्टि से संशोधन इस ग्रकार 


रखा जाय :-- 
! जा उजली की बैठक के समय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का 


नियम-निर्मातू-सम्मिति की रिपोर्ट (२४ 
गेलरी के भीतर अवेश अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार व्यवस्थित होगा और 
असेम्बली-कक्ष (चेम्बर) में विधान-पारिषद्‌ के सदस्यों, काम पर तनात अफ- 
सरों और स्टाफ के अलावा और कोई भी न्यक्ति अन्दर न जा सकेगा।” 
इस प्रकार “असेम्बर्ला की बेठक के समय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य 

व्यक्तियों का गेलरी के भीतर प्रवेश अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार व्यवस्थित होगा” 


इसके अन्त में श्री सिधवा का संशोधन आयेगा। अन्यथा शब्दावल्ञी ठीक नहीं 
येठती | 


#अध्यक्ष : विचार के अनुसार शब्द-समूहों को दो खण्डों में विभाजित कर 
देना है--एक में तो गेलरी में प्रवेश करने देने के लिए अध्यक्ष की इच्छा, और दूसरा 
असेम्बली-चेम्बर ( कक्ष ) का प्रवेश, जो केवल सदस्यों के लिए परिसीमित है । 

#श्री देवीअसाद खेतान : यही श्री सिधवा चाहते हैं। 

#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : इस बात पर श्रम फेला मालूम होता 
है। नियम २६ एक गेर-सद॒स्य को सभा-भवन में आने का उपाय बताता है जो 
बैठक खुले सार्वजनिक रूप में चालू रहने की हालत के लिए भी है और गुप्त 
बैठक के लिए भो है | अपना संशोधन पेश करते सम्रथ श्री सिघवा 
उपनियम (३) को केवल उसी समय के लिए परिसोमित कर देते हैं जब॒ बैठक 
गुप्त रूप में हो रही हो | पर बात यह नहीं है। जो असेम्बल्ली के सदस्य नहीं हैं 
उनका प्रवेश अध्यक्ष के आदेशानुसार होना है, इसलिए अगर यह उपनियम (३) 
ऊपर रखकर इसका क्रम (0०77०८:) उपनियम (१) कर दिया जाय और उपनियम 
(१)और (२) को क्रमशः (२) और (३) बना दिया जाय तो बहुत-सी कठिनाई 
सुलक जायगी । मैंने जो कुछ कहा है उसके होते हुए भी आप देखेंगे 
कि उपनियम (४) और उसके भी पहले उपनियम (३) भी है जो इस 
ब्रकार है--“असेम्बली की बैठके अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यवस्थित होंगी।' 
उपनियम (४) में कहा गया है--“मन्त्री असेम्बली की पूरी रिपोर्ट छपवाने और सब 
सदस्यों में प्रचारित करने का काम करेंगे। बरशर्ते कि जहां कोई बैठक गुप्त रूप में हुई 
। न ”इसलिए यह नियम कि जहां यह कहा जाता है कि सार्वेजनिक खुले 
अधिवेशन और गुप्त बैठक में, वहां सामान्य रूप में क्या होना न्वाहिए। इनका सान्निध्य 
ही भ्रम पैदा करने का कारण है। इनको प्रथक्‌ और ठीक स्थिति में लाने के लिए 
डपनियम (३) को उपनियम (१) बना देता चाहिये और उपनियम ( १) और (२) 
को (२) और (३)--ऐसा कर देने पर कोई कठिनाई न होगी । न 

अ्अध्यक्ष में असन्न होऊगा अगर आप ऐसा पूरा सजमून हमारे नियम: 
$ बारे में बनाकर देंगे जिसमें सभी बातें आ जाय॑ । कृपया लिखित रूप में दें। इसस 

समय बच जायगा। ' 
म #श्री देवीप्रसाद खेतान: सभा की इच्छा केवल विचारों के बारे में जान 
- ज्ञानी चाहिए, भाषा के सम्बन्ध में नहीं। 


श्श] मारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


#श्री एम०वीं० कामठ: केवल एक ही विचार के कारणश्री सिधवा का संशोधन 
स्वीकार किये जाने में आड़े आ रहा है | उदाहरण के लिए उस दिन फिल्म बनाने 
वाले और कैमरामैन असेम्बर्ल। के अन्दर आने दिये गए थे । इसके अलावा विदेश 
से कुछ विशिष्ट राजनीतिज्ञ आ सकते हैं और यदि वह सभा में कुछ बोलना चाहें 
तो ९ इस संशोधन के द्वारा ऐसे -लोगों को अन्दर जाने देने का आपका अधिकार 
छिन जायगा | ' | 

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया । 
#अध्यक्ष : उनके नियम और रहे खंड, सो उनके बारे में श्री अनन्तशयनमः 
आयंगर हमें एक मजमून तैयार करके देंगे । | 


# श्री के० एम० मुन्शी + अब केवल उपनियमों के पुनव्यवस्थित करने की 
शर्ते पर हम इसे मंजूर कर सकते हैं। उपनियम (२) में भी कुछ व्यवस्था बाकी है । 
#अध्यक्ष : उसे दम बाद में लेंगे । 


नियम २७ 


#श्री फे० एम्‌० मुन्शी : में यह प्रस्ताव करता हूँ महोदय, कि परिच्छेद ४ में 
शीर्षक “अध्यक्ष” और नियम २७ स्वीकार किये जाय॑। 


#पर सी० सुब्रह्मण्यम (मद्रास: जनरल) : महोदय, मेरे खयाल में एक 
ऐसा नियम भी बनना चाहिए जिससे अध्यक्ष अपने स्थान से तब तक न हटाये जा 
सकें जब तक कि असेम्बली अपने सारे सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग द्वारा अस्ताव 
पास करके उन्हें न हटाये । अगर ऐसा नियम नहीं बनता तो सभा केवल कुछ बहुमत 
पर इस आधार को लेकर अध्यक्ष को अलग कर सकती है कि सभा जिंस प्रकार से 
उन्हें चुनने का अधिकार रखती है उसी प्रकार से उन्हें अलग कर देने का भी परस्परा- 
गत अधिकार भी । ऐसी स्थिति में में यह जरूरी समझता हूँ कि इस आशय-का एक 
नियम रखा जाय कि अध्यक्ष तव॒तक अलग न किये जा सकेंगे जब तक कि असेम्बली 
अपने समस्त सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भाग द्वारा उसे अलग करने का ग्रस्तावन 
पासकर देगी। और किसी भी हालत में मेरा यह खयाल है कि अध्यक्ष के हटाने 
के बारे में असेम्ब॒ली की स्थिति पर एक नियस बनना चाहिए। जब तक हमारे वत्तेमान 
अध्यक्ष हैं, नियम की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती और मेरी हार्दिक प्रार्थना और 
पूर्ण आशा है कि हमारे अध्यक्ष कारवाई के अन्त तक इस पद पर रहेंगे । पर यदि कोई 

ऐसा मौका बाद में आजाय, इसलिए हमें कोई ब्यवस्थः अभी से बना रखनी चाहिए । 

#श्री के०एम० मु शी में इस संशोधन का विरोध करता हूँ। असेम्बली को कोई 
ऐसा परम्परागत अधिकार ( अध्यक्ष को अलग करने का) नहीं है। हमने अध्यक्ष का 
चुनाव कर लिया है और वह असेम्बली के अन्त तक अध्यक्ष रहेंगे। अलग किये 
जाने का कोई सवाल नहीं है । इसके विपरीत इस बात को स्वीकार करके हम दो- 
तिद्ठाई बहुमत से उन्हें हटाने का अधिकार तैयार कर देंगे | 
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#श्री आर०के० मिघवा : में सिर्फ यही परासशे दू गा कि इस प्रकार जो इस 
पद का उम्मीदवार होगा वह लिखित रूप सें देगा कि अगर वह चुना गया तो वह 
अध्यक्ष का कार्य-भार ग्रहण करेगा जब कि नियम में यह लिखा गया है कि प्रस्ताव- 
कत्तो ने यह निश्चय कर लिया है कि वह सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर उस पद पर 
काय करने को प्रस्तुत है । 

#अध्यक्ष : हम एक-एक खंड लेकर आगे बढ़ेंगे। कया खंड (१) में कोई 
संशोधन है ? खंड (१) में कोई संशोधन नहीं है। खंड (१) पास हुआ । 

खंड (२) : क्या खंड (२) में कोई संशोधन है. ९ 

#श्री बी० दास (उड़ीसा; जनरल) : महोदय, में कानून का पंडित नहीं हूं 
ओर नियमों की रचना कानून के विशेषज्ञों द्वारा की हुई है। में खंड (२)की उपयोगिता 
नहीं समम रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि अगर अध्यक्ष असेस्बली का सदस्य न 
रहेगा तो वह अध्यक्ष-पद पर नहीं रदेगा । एक बार इस असेम्बली का सदस्य हो 
जाने पर तो वह मरने तक सदस्य रहेगा या इस्तीफा दे देने तक । फिर इस खंड की 
क्या जरूरत है। में समझता हूँ कि यह अनुपयोगी ओर व्यथे है। 

अध्यक्ष : खण्ड (२) पर यह आपत्ति है कि यह व्यथ है क्योंकि जब तक 


अध्यक्त सदस्य नहीं है तब तक तो अध्यक्ष-पद पर आ ही नहीं सकते, इसलिए यह 
खण्ड अनावश्यक है | 


#श्री के० एम० सुन्शी : ऐसे विचारणीय मामले भी तो हो सकते हैं जब 
अध्यक्ष का स्थान किसी चुनाव सम्बन्धी पंचायत के फैसलों से खाली हो जाय, इस- 
लिए इसको पूर्ण बनाने की दृष्टि से ही यह खण्ड रखा गया है । 

अध्यक्ष : विचारणीय मामले हो सकते हैं। केवल ऐसे मामलों के निर्वाह 
के लिए यह खण्ड रखा गया है। | 

#श्री बी० दास : कानूनदां न होने के कारण मैं अपने दोस्त श्री मुन्शी की 
बात नहीं समझ सका। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसी स्थिति कैसे आयेगी जब तक 
कि श्री मुन्शी मुझे विश्वास न दिला दें | मैं समझता हूँ कि यह खण्ड व्यथे है और 
यहां नहीं होना चाहिए | * 

#श्री के०एम० सुन्शी : इस पर 'मत' ले लिया जाय, श्रीमान्‌ ! 
श्री बी०दास : मैं तो नियम की उपयोगिता पर विश्वास दिलाने की मांग 
जज दास : भारवद्ऐटरकार के एक्ट में भी एक ऐसा ही नियम है। 
+श्री के०एम०मरेशी : मैं इस खण्ड को रद किये जाने का विरोध करता 
- हूँ खण्ड है । ॒ 

की कक के ब्क न अतः लेंगे।...... उपनियम (२) स्वीकार किया 
गया । ह ु 
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[श्री समापति 

खण्ड (३) : क्या इसमें कोई संशोधन है ? 

झ्र्श्रा मोहनलांल सक्सेना हे केवल छोटा-सा संशोधन हे महोदय | “गञ्ञट 
आफ इंडिया में श्रकाशित” की जगह सिफे “अखबार में प्रकाशित” काफी होगा । 
“गज़ट आफ इंडिया” के बदले “अखबार” कर दिया जाय | 

#एक माननीय सदस्य : कोन-सा अखबार ९ 

#श्री मोहनलाल सक्सेना : गजट आफ इंडिया? का श्रकाशन सरकार के 
हाथों में है--में इसे सरकार के हाथों में नद्दीं छोड़ना चाहता । 

#श्रीके० एम० मुन्शी : अखबार' शब्द अस्पष्ट है | 

#श्री मोहनलाल सक्सेना : गजट आफ इंडिया” जरूरी नहीं है, उसे 
निकाल दिया जाय | 

# अध्यक्ष : किसी अखबार का नाम लीजिए | 

#श्री देवीग्रसाद खेतान : अगर यद्द मदत्त्वपूर्ण न दो तो में यह सुझाव 
पेश करता हूँ जो कि जैसा कम्पनियां किया करती हैं, यह नई दिल्ली में प्रचारित दो 
पत्रों में ग्रकाशित कराया जा सकता है। 

#श्री के०एम० मन्शी : कया सभा की यह इच्छा है कि गज़ट आफ 
इंडिया? शब्द निकाल दिया जाना चाहिए | 

#श्री मोहनलाल सक्सेना : “यह प्रकाशित किया जायगा” इतना दी 
काफी होगा महोदय | 

#दीवान चमनलाल : अध्यक्ष महोदय, में समझता हूँ यह नाम नियसा 
नुकूल है 

#श्री एल० क्ष्णास्वामी भारती : दोनों शब्द--/गजठट आफ इंडियाःऔर 
“अखबार” निकाले जा सकते हैं । उनके बदले 'सावेजनिक रूप में सूचित किया जाय' 
ये शब्द रख दिये जायं और यह अध्यक्ष की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वचद्द 
जिस तरह चाहें उसे प्रकाशित करायें। 

#श्री के०एम० ग्न्शी : बात यह है कि कुछ समय भी निद्धोरित होजाना चाहिए 
जिससे इस्तीफे को अमल में लाया जा सके | दूसरा खंड और उसके बाद वाले खंड यह्‌ 
दिखाते हैं कि गज़ट आफ इंडिया! में प्रकाशित द्ोना समय से सम्बन्ध रखता है । 

#एक माननीय सदस्य : आप दिल्ली के*दो अखबारों के नाम नहीं 
ले सकते १ 
# अध्यक्ष : में सममता हूँ कि अन्य अखबारों को छोड़कर दिल्ली के दो 
अखबारों का नाम लेना ईधष्योजनक दोगा। 
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#एक माननीय सदस्य : इस असेम्बली का एक खास पर्चा (बुलेटिन) 
निकाला जा सकता है | 

#श्री जयपालसिंह : में अपने उन सम्माननीय मित्र की बात नहीं समझता 
जो अभी बोल चुके हैं| गजट आफ इंडिया? अखबारों के लिए स्व॒तंत्र समाचारों का 
साधन है। इसका यह मतलब है कि गज़दट आफ इंडिया! में प्रकाशित करने पर 
व्यापक-प्रचार हो जायगा। 

#अध्यक्ष : जब गजट आफ इंडिया? न मिल सकेगा, तब हम' और 
उपाय सोचेंगे । 


+श्री मोहनलाल सक्सेना : महोदय, श्री मु शी कहते हें कि कुछ समय भी 
निधोरित होना चाहिए । में इस विषय में प्रेस-विज्ञप्ति अकाशित कर देने का सुझाव 
पेश करता हूँ । 

#दीवान चमनलाल : में इसका सख्त विराध करता हूं। इस तरह अना- 
वश्यक रूप सें समय बबाद किया जा रहा है | यही ठोक रास्ता है और आप उसी 
का उपयोग करें। द 

अध्यक्ष : सभा इसे ज्यों-का-त्यों रहने देने के पक्ष में है। साढ़े बारह बज 
चुके हैं और हमें इन नियमों पर विचार करना है| पांच बजे के बाद भी बेठना 
जरूरी होगा । ह 

#श्री मु शी : क्या मैं सदस्यों को यह सुझाव दे सकता हूं कि अगर उन्हें 
कोई जवानी संशोधन रखना हो तो वे कृपया उसे अध्यक्ष को दे दें जिस पर बाद में 
कार्य-वाहक-समिति (507८८०४४४ (०४७7०॥/८2८) में विचार ह्दो सकता हट । 

#अध्यक्ष : खंड (४)के बारे में कोई सुमाव है २ 

#श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : खंड (४) की दूसरी पंक्ति में “असेम्बली के अध्यक्ष? 
शब्द के बाद “मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारणों से! शब्द जोड़ देने चाहिए । 

#अध्यक्ष: यह अनावश्यक है । इस पर जोर न दीजिए 


#श्री सी० ई० गिब्बन ( मध्यप्रांत ओर बगर-: जनरल ) : दूसरे 
अध्यक्ष” के चुनाव के बारे में सभा को मालम है कि इन शब्दों के बारे में कैसा मत- 
भेद गूज रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए खड़ा 
हो सकता है। दूसरे अध्यक्ष” शब्द के अनुसार वही ब्यक्ति फिर से अध्यक्ष पद के 
लिए खड़ा नहीं हो सकता जो*इस्तीफा दे देता है। इसलिए में सुझाव पेश करता हूँ कि 
“दूसरा अध्यक्ष” के बदले 'एक अध्यक्ष शब्द काम में लिया जाय । के 

#श्री के०एस ० मु 'शी : इसका यही मतलब था कि वह न्यक्ति फिरसे अध्यक्ष 


पद के लिए खड़ा हो। में यह संशोधन स्वीकार करता हूँ । 
अध्यक्ष : सभा इसे स्वीकार करती है। अब खण्ड (५) कीजिए । 
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#श्री आर० के० सिधवा : महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम २७ 
के (५) (ख) के बदले नीचे लिखी शब्दावली काम में लाई जाय:-- 

“यह कि इस प्रकार जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित होगा उसे लिखित रूप 

में अपनी स्वीकृति प्रकट करनो होगी कि चुने जाने पर वह अध्यक्ष के रूप 

में सेवा करने के लिए तैयार है ।” 

ओर वह इस बात को लिखित रूप में दे । 

#अध्यक्ष : यह मंजूर किया गया | अब खण्ड (६) को लीजिए | 

# श्री एम ०अनन्तशयनम्‌ आयंगर : अब खण्ड (६)की पांचवीं पंक्ति कृपा 
करके पढ़ें, जो इस ग्रकार है :-- 

“इस तरह अगर सिर्फे एक ही सदस्य का नाम पेश होता है तो उसे 
निवाचित धोषित कर दिया जायगा। और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार 
नामजद किये गये तो असेम्बल्ली अध्यक्ष का चुनाव करेगी ।” 
यह सच है कि एक से ज्यादा सदस्य नामजद किये जा सकते हैं और उनमें 

'छक को छोड़ और सब अपने नाम वापस भी ले सकते हैं । इसके बारे में विधान 
नहीं बना है। इसीलिए मेंने एक संशोधन रखा है कि “इस प्रकार नामजद” शब्दों 
की जगह “या अगर औरों के नाम निश्चित समय के अन्दर वापस ले लेने पर एक 
ही नामज़द शेष रहता है” शब्द जोड़ दिये जाये । 

#श्री एच० वी० कामठ : में सिद्धान्ततः अपने माननीय मित्र श्री अनन्त- 
शयनम्‌ आयंगर से सहमत हूँ, फिर भी मेरा मत है कि इसे शर्तें के रूप में नरख 
अधिक स्पष्ट बना दिया जाय । हमें कहना चाहिए कि अगर कोई उम्मीदवार अपना 
नाम वापस लेना चाहता है, तो सदस्यों के लिए एक निश्चित्‌ समय के अन्दर ऐसा 
करने की छूट है। आपको इसे शर्तिया ढंग पर न रखकर निश्चित रूप में रखना 
चाहिए। 

#श्री के०एम०म शी : श्री आयंगर के संशोधन सें श्री कासठ की बातें आ 

जायेंगी। ु 

# रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : आपने किसी निश्चित्‌ू समय के 
अन्दर नाम वापस करते के बारे में कोई विधान नहीं बनाया है । 

#श्री के०एम०म शी : सम्मानीय सदस्य देखेंगे कि इसके अन्दर नाम 
वापस लेने का अर्थ सन्निहित है । & 


#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : पर ओऔपने “एक निश्चित्‌ समय के 
अन्दर” शब्द रखे हैं, इसलिए आपको समय निधारित करना ही चाहिए । 


महाशय, मुझे एक ओर संशोधन पेश करना है। वह इस प्रकार है :- नियम 
२७ (६) के बाद नीचे लिखे को २७ (७) के रूप में ओर २७ (७) और २७ 
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(८) को क्रमश: २७(८) और २७ (६) के रूप में पढ़िए :--- 
“कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अध्यक्ष-पद के लिए नामजद हो चुका है, 

अपनी नामजदगी लिखित रूप में चुनाव के पहले वापिस ले सकता है।” 

#श्री एच० वी० कामठ : यही मेरा कथन है | 

अअध्यक्ष : में समझता हूं यद्यपि इसके बारे में विभिन्न रृष्टिकोश हैं, पर 
सिद्धांत में मतभेद नहीं है । (श्री कामठ से) क्या कृपया आप एक मजमून बनाकर 
जलपान के समय श्री मु शी को दे देंगे ९ 

#एक माननीय सदस्य : इस खंड में अंतिम पंक्ति व्यर्थ है, क्योंकि जब 
केवल एक व्यक्ति का चुनाव करना है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व (7090700 ४! 
[72८०7८5८०४४८००) का सवाल उठता ही नहीं । 


#भश्री देवीग्रसाद खेतान : आनुपातिक अ्रतिनिधित्व का सवाल वहीं लागू हो 
सकता हे जहां एक व्यक्ति को एक से अधिक मत (००:८८) देने का अधिकार द्वोता 
है।या तो बिलोप प्रणाली (/70८९५६ ०६ ९]९ए०४४०४४००) या सब से अधिक 
मत ग्राप्त करने की प्रणाली का आधार यहां लागू करना होगा, क्योंकि यहां कोई 
प्राथमिकता देने की (77077:7) आवश्यकता नहीं है | आनुपातिक त्रतिनिधित्व का 
सवाल वहीं खड़ा होता है जब आप प्राथमिकता (77070 ८5) दे रहे हो । 

#श्री के ०एम०मु शी : मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र श्री खेतान ठीक नहीं कह 
रहे हैं | हम एक जगह के लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू कर 
सकते हैं | उदाहरण के लिए मान लीजिए कि २० वोट हैं और अनुपात (५५०६०) 
११ का है, अगर तीन उम्मीदवार क, ख और ग में--क को ६ मत, ख को ७ मत और 
ग को ४ मत मिलते हैं, तो दूसरे आदमी (ख) का निवाचन उस हालत में हो सकता 
है यदि “ग! अपने मत उसे दे दे । 

#अध्यक्ष ; इस बहस को संक्षिप्त बनाने के लिए क्या, में आयलेंड के 
विधान का एक नियम बता सकता हूं जिसमें कहा गया हे---“अध्यक्ष का चुनाव गुप्त 
मत-दान द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से एकाकी हस्तांतरित मत- 
पद्धति (57082 ध/870४९:००|2 ४० 7€) के जरिये सम्पन्न होगा |” में मानता हू कि 
आयलैंड में केवल एक अध्यक्ष है ओर उसका चुनाव इसी सिद्धांत पर होता है। 

#श्री शिव्मनलसाल सक्सेना (संयुक्तप्रांत : जनरल) : विलोप प्रणाली 
(070८८५४ 2!४077790707) अच्छी रहेगी । हे 

#अध्यक्ष : यह (सिद्धांत) भो उसी ढंग का है जेसी कि विलोप त्रणाली 
(9700255 0 €कफांए्थन07) है । 


#श्री मोहनलाल सक्सेना : जब सभाने अध्यक्ष का चुनाव स्वीकार किया तो 


सभा ने भी विलोप प्रणाली (छ0८९८5४ रण थाणांग०४ं००9) का अनुसरण 
किया था | मेरा निवेदन है कि यह प्रणाली अधिक स्पष्ट और सीधी है और इसका 
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[श्री मोहनलाल सक्सेना ] 
अनुसरण किया जाना चाहिए | 

#श्री अध्यक्ष : जो लोग इस संशोधन के पक्त में हैं कि अध्यक्ष के चुनाव 
में जो प्रणाली पहले काम में लायी गयी थी बही काम में लाई जाय वे “हाँ” कहें । 
न (“हाँ” की पुकार) “नहीं” कहने वाले न होने के कारण संशोधन मंजूर 
किया जाता है । 

#सर एल ०कृष्णास्वामी भारती : खंड (३) में पहली पंक्ति में “चुनाव के 
लिए निश्चित्‌ तारीख” में 'तारीख” के पहले “इस” (८८) शब्द जोड़ दिया जाय और 
वाक्य के प्रथम खंड के अन्त में अल्प विराम (,) लगा दिया जाय | खंड (४) में 
भी “चुनाव” के पहले “इस? शब्द का अयोग हुआ है | 

#श्री के०एम० सम शी : में यह संशोधन स्वीकार करता हूं । 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : नामजदगी के पर्चों की जांच के लिए 
कोई नियम नहीं बना है और मेरा सुकाव है कि नामजदगी ()४०००४7०४००) के 
बाद नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायँ--“अगर नामजदगी विधि-विहित 
(ए४0) हुई ।” 

#श्री के०एम० मु शी : नामजदगी शब्द के साथ ही यह भाव है कि वह 
विधि-विहित (५०0) होगी। नामजदगी का मतलब ही विधि-विहिंत नामजदगी है। 
विधि-रहित नामजदगी नामजदगी है ही नहीं । ह 

#अध्यक्ष : इसका यह अथ्थ हुआ कि यहां पहले दिन अध्यक्ष के चुनाव के 
बाद में जो अस्ताव पास हुआ था, सदस्यगण उसे फिर उद्ध त करना चाहते हैं । 

#श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : में सममता हूं कि जो जाब्ता वहां 
रखा गया है वही यहां शामिल कर लेना चाहिए। 

+#श्री के०एम ० मन्शी : अगर सभा की इच्छा यही हैँ तो वह तो पूरा 
जाब्ता है और मैं सममता हूं उसे यहां भी सम्मिलित कर लेना चाहिए । मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। 

#श्री आर०- के० सिधवा : भेरा प्रस्ताव है कि मतदान! (8०00) के 
पहले गुप्त (६८८०६) शब्द जोड़ देना चाहिए। आयलैंण्ड का जो विधान आपने पढ़ा है 
उससें गुप्त मतदान (5८८:८८ 3०0£) शब्द मोजूद हे। 

#अध्यक्ष : में सममता हूं इसे मंजूर किया जा सकता है। मैं सममता हूं 
कि सभा इस गस्ताव को स्वीकार करती है कि वत्तेमान अध्यक्ष के चुनाव के लिए 
जो जाब्ता (970८८००:८) काम में लाया गया था वर्ह यहां भी श्रम्मिलित (॥7०0: 
707०:८०) कर लिया जाय | 

( श्री एल० कृष्णास्वामी भारती अपने स्थान पर खड़े हुए ) 

#अध्यक्ष : भेरा ख्याल है कि अब हसें खरड(७) लेना चाहिए। 
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खरड (७) स्वीकार हुआ | 
#अध्यक्ष : खरूड (८) ! 
#श्री आर० के० भिधवा : में खण्ड (८) के बाद यद्द जोड़ना चाहता हूं--- 
“अध्यक्ष असेम्बली चेम्बर (कक्ष) का रक्षक होगा और यह ॒चेम्बर अध्यक्ष की आशा 
के बिना विधान-परिषद्‌ के कार्य के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं लाने 
दिया जायगा। 
#श्री अध्यक्ष : मे भय है कि यह मंजूर नहीं किया जा सकेगा। इमने 


“यह कक्ष ((!87092/) उधार लिया है। हम उस पर हमेशा के लिए कब्जा जमाकर 
दूसरों को दूर नहीं रख सकते । 

#श्रीआर०के० सिधवा : केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों का दावा है कि 
कक्ष (((७779८:) उनकी जायदाद है| उसी तरह हम मो दावा कर सकते हैं कि यह 
हमारी सम्पत्ति है । 

खरड (८) मंजूर हुआ । 

#श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : जनरल) : आप नियम र८ पर विचार 
करना शुरू करें उसके पहले में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां अध्यक्ष का 
उपाध्यक्ष के पृुथक्‌ करने का कोई विधान नहीं है। जब श्री सुन्नदवस्यम्‌ ने यह 
संशोधन पेश किया कि अध्यक्ष के अलग किये जाने के बारे में कोई विधान होना 
चाहिए, तो मैंने श्रीयुत्‌ मुन्शी को कहते सुना कि एक बार हमने अध्यक्ष का चुनाव कर 
लिया तो उसके अलग करने का सवाल नहीं उठता। में नहीं समझता कि यह स्थिति 
ठीक है या नहीं। वास्तव में उपाध्यक्ष (५४८2 ?72&0277) के बारे में नियम (३०) 
के अन्तर्गत पृथक्‌ करने का कोई विधान नहीं है। में नहीं जानता कि अध्यक्ष या 
जपाध्यक्ष के अलग करने के बारे में कोई विधान न रखना उचित होगा। अगर इस 
ऐसा नहीं करते तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पृथक न किये जाने योग्य ( 77727070२906 ) 
नहीं बन सकते, क्योंकि इस सभा के परंपरागत अधिकार छोने नहीं जा सकते। मे 
सममता हूं कि खास परिस्थितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलग किये जाने का 
एक विधान तो यहां शामिल कर लेना चादिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस सभा 
के परंपरागत अधिकार के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सांमान्य बहुमत से हटाये 
जा सकेंगे। अगर हम इस सस्बन्ध में नियम नहीं बनाते तो विभिन्‍न परिस्थितियों का 

 ज्ञाभ लिया जा सकता है और नाजुक स्थिति पेदा हो सकती है। मेंने इस बात की 
ओर आपका ध्यान इसलिए दिलाया जिससे सभा इसेके बारे में अपने कत्तैब्य का 
निर्णय कर सके | आखिर यह तो कानूनी पंडित ही कहेंगे कि श्री मुन्शी ने जो स्थिति 
ली है, वह ठीक है या नहीं । 

#अध्यक्ष : सवाल तो यह है कि क्‍या हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 


इटाये जाने के बारे में कोई विधान जोड़ें ९ 
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#श्री सी, सुत्रह्मण्यम्र : अगर श्री मुन्शी की ली हुई स्थिति ठीक है, तो, 
मान लीजिये दूसरा अध्यक्ष इस आसन पर होता और एक सदस्य अध्यक्ष सें अवि- 
श्वास का ग्रस्ताव रखता है जिसे अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए सभा के समत्ष आने 
देते हैें।इस तरह की अनिश्चितता से बचने के लिए हमें पद से प्रथक करने के 
बारे में कोई विधान बनाना है | 


#दीवान बहादुर सर अल्लादीकष्णास्वामी अख्यर : यह दूरदर्शिता 
का नियम है। इस मामले में कठिनाई पेश आ सकती है | साधारण मामलों में जो 
नियुक्ति का अधिकार रखता है वही पृथक करने का भी | कानून का यह स्वीकृत 
सिद्धांत है । यदि यह नियम लागू किया गया तो उससे यह खतरा पेंद[ा हो सकता 
है जिसकी ओर श्रीयुत्‌ गोयनका ने इशारा किया है; पर मुझे यह तथ्य स्वीकार करना 

चाहिए कि हमने इस पहलू पर समिति में विचार नहों किया । 


#श्री बो० गापाल रेह। (मद्रास $ जनरल) : क्‍या इसका मतलब यह है 
कि उसको सदस्यों पर भी लागू किया जा सकता है ? हम सब ग्रांतीय ब्यवस्थापिका- 
सभाओं ( असेम्बलियों) द्वारा निर्वाचित हुए हैं । क्या उन्हें यह अधिकार है कि वे 
निब्राचितू सदस्यों को हटाकर उनको जगह दूसरों को रखें ? जब तक इस बात का 
खास तौर से उल्लेख नहीं हैः तब तक कोई अलग नहीं किया जा सकता | ह 


#दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्तरामा अय्यर : एक तो पदाधि- 
कारी है और दूसरा नहीं । 


#श्री विश्वनाथ दास : दम स्थिति को मर्यादा-अ्रष्टता की ओर ले जा रहे 


हैं | हमने अभी अपना अध्यक्ष चुना है। अब हम बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्ण नियम बना 
रहे हैं। में अपने किसी भी माननीय मित्र का दिल नहीं दुखाना चाहता, फिर भी मैं 
कहता हूं कि मतभेद कम-से-कम होना चाहिए। आप अविश्वास के ग्रस्ताव की बात 
क्यों नहीं सोचते; आप अध्यक्ष को हटाने के लिए नियम बनाने की बात 
क्यों सोचते हैं? अध्यक्ष तभी तक अपने पद पर आसीन रहते हैं जब तक 
सभा का विश्वास उनको प्राप्त है। मुझे निश्चय है कि यह नियम ( अविश्वास 
के अस्ताव वाला ) किसी भी जिम्मेदार देश की जिम्मेदार ।सरकार का अमर 
नियस है। हमारे साननीय अध्यक्ष इस पद को स्वीकार करने के लिए सबसे कम 
इच्छुक थे ओर बहुत सममाने-बुफाने पर राजी हुए हैं......... । 


#अध्यक्ष : श्री विश्वताथदास, इस नियमू में कोई बात व्यक्तिगत 
नहीं है । ह 

#श्री विश्वनाथदास : में मानता हूं। पर में समझता हूँ- कि यह नियम 
सभा के सासने लाना ससय का दुरुपयोग है। न्‍ 
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[ अध्यक्ष | 
विभाग के एक सदस्य को उसके अध्यक्ष पदपर तब तक के लिए नियुक्त कर सकते हें 
ख़ब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता ।” 

#श्री एल०कृष्णास्वार्मी भारती : विभाग” (38८४००) के बाद “अस्थायी 
तौर पर” (7००००:५7 १) शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए और “जब तक” उसके 
पहले । 

#पश्री के०एम० म्‌ शी : यह सुकाव अनावश्यक है। वह तो स्पष्ट है कि “तब 
तक के-लिए जब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता।” यह तो 
अस्थायी व्यवस्था है ही । 

अध्यक्ष) अब में नियम २६ संशोधनों सहित सभा के सामने रखूँगा जो 
इस प्रकार है:-- 

«अध्यक्ष विभाग की पहली सभा बुला सकते है. और विभाग के सदस्यों में 

से ही एक की नियुक्ति सभा के अध्यक्ष पद पर तब तक के लिए कर दे सकते 

हैं जब तक कि विभाग अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन लेता ।” 

#श्री एल०कष्णास्वामी भारती : मेरा सुकाव है कि “अध्यक्ष पद पर” 
की जगह “कार्य-संचालन के लिए” शब्द रख देना अधिक उपयुक्त होगा | 

# श्री एच० वी० कामठ $ क्या में यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि 
“पहली” की जगह “आरम्भिक” शब्द रख दिया ज्ञाय ९ 

( सुझाव स्वीकार नहीं किये गए ) 
नियम २६ संशोधनों सहित स्वीकार किया गया । 

अ्यरध्यक्ष $ चूँकि हमने अभी आधे नियमभी समाप्त नहीं किये हैं इसलिए 
काररवाई सवा बजे तक चलेगी । । 

नियम ३० । 

#श्री के०एम० मन्शी $ भेरा भ्रस्ताव है श्रोमान ,कि नियम३० और शीर्षक 


च्य 


सदित (]7९८००॥708) स्वीकार किया जाय । 
नियम ३० शीर्षक सहित मंजूर किया गया। 


नियम ३१ 
#श्री के०एम ०प्ुन्शी : में भ्रस्ताव करता हूँ कि नियम३१ मंजूर किया जाय। 
#श्री धीरेन्द्रनाथदत्त : क्‍या आप उपाध्यक्ष ( ५१८९८-२९८»ं०९॥६ ) के 
चुनाव के लिए कोई विशेष विधान बनाना चाहते हें ५ 
#श्री के०एम ० मन्‍्शी : उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी बह्दी यंत्र 


(0/8०४एघध५) होनाचाहिए जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए काम में लाया गया है-- 
फरक इतना हीं होगा कि चुनाव दो दोंगे, इसलिए 'तारीखों? ( १9६८5) और समयों 
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(778८७) शब्दों को नियम ३२ में रख दिया गया है । मेरा ख्याल हैं कि अध्यक्ष 
द्वारा निधोरित ढंग पर! शब्द रहने चाहिएं । 

#अध्यक्त : में मानता हूँ कि इसे ज्यों-का-त्यों रहने देना पड़ेगा। नहीं तो 
कठिनाइयां पेदा होंगी । 

&श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : कोई जाव्ता (?7०८2०४/२) तो रखना ही होगा । 
चुनाव का ढंग निश्चित्‌ कर लेना चाहिए। 

&श्री देवीग्साद खेतान : मेरे खयाल में “अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ढंग पर” 
शब्द रहने चाहिएं। महाशय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निवांचन के लिए नियम बना 

नियम ३१ संशोधनों सहित स्वीकार हुआ | 

नियम ३२ 

#आओ के० एम० मुन्शी + मेरा ग्रस्ताव है कि नियम ३२ मंजूर किया जाय । 

#श्री सी० ई० गिव्यन : इस नियम में कहा गया है कि अध्यक्ष दो उपा- 
ध्यक्षों की नामजुदगी और चुनाव की तारीख और समय निश्चित करेंगे। इस तरह 
उसमें दो उपाध्यक्षों के मुकाबले के लिए निर्वांचनों का विचार सम्मिलित है। इस 
तरह यह स्पष्ट है कि दोनों का चुनाव एक साथ नहीं होगा । आप कृपया नियम ३३ 
(४) देखिए । उस में कहा गया है:-- 
“इस तरह अगर एक से ज्यादा सदस्यों की नामजदगी हुईं तो असेम्बली 
के उपाध्यक्ष का चुनाव आनुपातिक श्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकाकी हस्ता- 
न्तरित मत त्रणाली ( ४782 ६४:४7र्गश7००८ ए०(९ ) द्वारा करेगी । 
इस तरह एक उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद भी एक की जगह खाली रह 
सकती हे । 

#अध्यक्ष : यह तो नियम-विरुद्ध है कि हमने खाली जगद् भरने का जाब्ता 
(77०८८१०:०) तो तैयार कर लिया, पर बुनियादी चुनाव के नियम नहीं बनाये । 

#शअ्री के० एम० झुन्शी : इसीलिए कहता हूं कि इस (नियम) में भी नियम 
३१ के अनुसार होना चाहिए। जब जगह खाली होगी तो चुनाव अध्यक्ष द्वारा 
निर्धारित ढंग से हो जायगा जैसा कि नियम ३१ में हे । 

#म्रध्यक्ष ) अगर यह्द स्वीकार्य है तो नियम "१९ और ३३ फिर से 
बनाये ज्ञाय॑ | ४ 

#श्री सी०ई० गिव्यन : नियस ३२ में चूंकि दो चुनाव करने का विचार है 
इसलिए वह इस ग्रकार होना चाहिए:-- 

“अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष में से हर एक नामजदगी और चुनाव की 
तारीख और समय निश्चित्‌ करेगा । 


६६] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


#भ्री के० एम० मन्शी ४ में संशोधन स्वीकार करता हूं । 
संशोधन मंजूर किया गया । 
नियम ३० संशोधनों सहित स्वीकार किया गया | 
नियम ३३ अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया । 
नियम ३४ ओर ३५ क्‍ 
#श्री के० एम० मन्शी ; नियम ३४ और ३४ बहुत आसान हैं। मेरा 
प्रस्ताव है कि वे स्वीकार किये जाय॑ । 
#श्रो सी० सुब्रह्मश्यम : महाशय, नियम ३४ कहता है किः-- 
“अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उपाध्यक्ष जिसे अध्यक्ष निधोरित 
करे असेम्बली की अध्यक्षता कर सकता है । 
हमें ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए है भी तय्यारी कर लेनी चाहिए जब 
अध्यक्ष ने यह निर्णय न किया हो कि दो उपाध्यक्षों में असेम्बली की अध्यक्षता कौन 
कर सकता है | 

#अध्यक्ु $ आप उनमें पद के बड़प्पन (5८7०४०0709) का निर्णय कैसे 
करेंगे | 

#ओ सी० सुब्रह्मण्यमू : अवस्था से । 

अअध्यक्ष : में नहीं समझता कि यह ऐसी बात है जिस पर आपको 
आग्रह करना चाहिए। उपाध्यक्षों की अवस्था के सवाल में पड़ने से कोई लाभ नहीं। 
एक बार दम ऐसा कर चुके हैं और में नहीं चाहता कि हम ऐसा ही फिर करें । 

नियम ३४ स्वीकार किया गया। 

# श्री आर० कू० सिधवा ; महाशय, नियम ३४ कहता है :-- 

“अगर अध्यक्ष गैर-हाजिर है और असेम्बली की अध्यक्षता कोई उपा- 
ध्यक्ष करने में असम हैं तो असेम्बली किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कार्ये- 
संचालन के लिए चुन सकती है ।” 
मेरा अस्ताव है कि उसके बदले नीचे लिखी शब्दावली रख दी जाय :-- 

हे “अध्यक्ष हर क्ेठक के आरम्भ में चार अध्यक्षों की एक सूची तेयार कर 

देंगे जो अध्यक्ष या उपाध्यक्षों की गैर-हाजिरी में अध्यक्ष का कारये-संचालन करेंगे ।” 
#श्री अध्यक्ष : इन नियमों के अनुसार तो पांच उपाध्यक्ष होने जा रहे हैं । 

में नहीं समझता कि सूची में लिखे गये किसी सज्जन के लिए कभी अध्यक्षता करने 


का सौका मिलेगा | साधारणतः सूची में दजे कोई व्यक्ति कभी अध्यक्षता नहीं 
किया करता। 


#श्री के० एम०मुशी : एक यह संशोधन सुझाया गया है कि इस नियम 
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में योग्य (४००८) शब्द को बदलकर 'हाजिर! कर दिया जाय | में इस संशोधन को 
स्वीकार करता हूं । 


संशोधन मंजूर किया गया। 


नियम ३५ संशोधन सहित स्वीकार किया गया ! 

इसके बाद असेम्बली ३ बजे तक के लिये जल्न-पान के लिए स्थगित होगई । 

जल-पान के बाद तीन बजे असेम्बली की बैठक फिर अध्यक्त माननीय डा० 
राजेन्द्रमसाद के सभापतित्व में आरम्भ हुई । 

#श्री एच० वी० कामठ : महोदय, आपकी आज्ञा से बहस जारी करने के 
पहले में आपका ध्यान इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता 
हूँ कि जाब्ते के नियम (१७८४ ० ??70८००००८) यत्र-तत्र के संशोधनों के अलावा 
सभा के सदस्यों की सुविधाओं की बात पर बिलकुल ही मौन हैं। उदाहरण के लिए 
असेम्बली सें किये जाने वाले भाषणों के कारण गिरफ्तारी न हो सकने की बात कट्दी 
जा सकती है। यह तो स्पष्ट है कि हम यहां कानून नहीं बना सकते, पर जिस तरह 
हमने पंचायतों आदि के बारे में हवाले दिये हैं, उसी तरह हम भारतीय ज्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ (केन्द्रीय असेम्बली) को ग्रेरित कर सकते हैं कि वह सदस्यों को गिर- 
फ्तारी से बचाने, असेम्बली की सीमा में मार-पीट से उनकी रक्षा करने का कानून 
बनायें। अभी उस दिन की बात है कि (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की) कामन्स सभा के 
एक सदस्य को पीट दिया गया था। मुझे आशा है कि वेसा यहां नहीं होगा । फिर 
भी हमें इस आशय के कुछ विधान बनवाने चाहिएं | मद्दाशय, मेरा अनुरोध है कि 
इन्हीं नियमों में कुछ ऐसी बातें जोड़ देनी चाहिएं कि भारतीय ब्यवखापिका सभा 
(केन्द्रीय असेम्बली) इस सभा के सदस्यों की सुविधा के लिए कुछ कानून बना दे । 
सुविधाओं से मेरा मतलब है यहां दिये गए भाषणों के कारण गिरफ्तारी से बचाव, 
मार पीट से बचाव और इस तरह की कई बातें । 

#अध्यक्ष : यह सवाल नियसों से नहीं पेदा होता। यह तो एक अलग 
ही बात है। यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो इसके लिए एक स्वतन्त्र प्रस्ताव पेश 
करना पड़ेगा। 

नियम ३६ * 

#श्री के० एम० मुंशी : मेरा अस्ताव है कि परिच्छेद छठा ( (0०7६९ 
'ए्ग ) “विधान-परिषद्‌ कार्यालय” शीर्षक और नियम ३६ मंजूर किया जाय । नियम 
३६ में केवल एक संशोधन है। इसे पेश करने के पहले और सभा का समय बचाने 
के खयाल से, मैं यह कह सकती हूं कि में उसे मंजूर कर लूगा। उप-नियम (४) 
के अनुसार एक ऐसे मंत्री (3८००८४४:५) रखे जाने की जरूरत है जो पूरे समय तक 
काम करें। इसमें कहा गया है कि “अगर इस काम के लिए असेम्बली का कोई 
सदस्य मुकरर किया जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पढ़ेगा”। संयुक्त 
मंत्रियों ([07६ $८८:८८४४25) के. और प्रान्तीय मंत्रियों (2०0ए॥टांथें 5०८:४० 
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[श्री के० एम० मुंशी ] 
६०728) के बारे है भी ऐसी ही छूट रह गई है। यह मजमून लिखते समय की एक 
छूंट-मात्र हें और में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं | 

#श्री एल ० क्षष्णास्वामी भारती : संशोधित रूप में इसे पढ़ दिया जाय | 

#श्री के० एम० मु शी : खण्ड (४), (६) ओर (७) को एक खरड का 
(क) (ख) और (ग) कहा जायगा और उसमें यह शर्ते जोड़ी जायगी कि “बशर्ते कि 
अगर असेम्बली का कोई सदस्य मंत्री (5०८:८६०८४); संयुक्त मंत्री या प्रान्तीय मंत्री 
नियुक्त होता है तो उसे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा” । इसमें तीनों ही 
बातें आ जायंगी। 

#शओरी के० सन्तानम्‌ : खण्ड (४) में इसका जो जिक्र हे बह निकाल दिया 
जाय | 

#ओी के० एम० मशी : यह वहां से निकाल दिया जायगा और अन्त में 
रख दिया जायगा जिससे यह तीनों ही की पूत्ति कर लेगा । 

#अध्यक्ष : उप-खण्ड (१) में कोई संशोधन नहीं है ९ 

#माननीय सदस्यगण : नहीं | 

धअ्रध्यक्ष ; खडे (२) । 

#श्री एच० वी० कामठ : अध्यक्ष महोदय, में उस सिद्धान्त से सहमत हूं 
कि दो शाखाएं होनी चाहिएं; पर में इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि उन दोनों शाखाओं 
को परस्पर एक दूसरे से बिलकुल विलग और अछूती रखा जाय । मेरा ख्याल है कि 
एक दफ्तर तो समूची असेम्बली के लिए होना चाहिए और उसका शमुख व्यक्ति 
होना चाहिए वैधानिक सलाहकार ((१०95४६प८००४०स &06०7527) जिसके नीचे 
मंत्री (.०८८८८०:४) को काम करना चाहिए। दो स्वतंत्र शाखायें नहीं होनी चाहिएं | 

#श्री आर० के० सिधवा : महाशय, कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ओर वह 
यह है कि सलाहकार विभाग (20४50: 702997४॥००८) और ब्यवस्थापक 
विभाग (/०07775६780ए९ [029:.) का मतलब क्या है? में साधारण अर्थ सम- 
मता हूं । ब्यवस्थापक का सतलब इन्तजामस करने वाला और सलाहकार का अ्थें 
है सलाह या परामशे देने वाला। मैं जानना चाहता हूं कि आप दो अलग-अलग 
विभाग क्‍यों बना रहे हैं, और इन शाखाओं के काम कया होंगे। क्‍या में विशेषज्ञ 
समिति( #7०८८८ (१०४०४ ८:2०)के विचार जान सकता हूं कि वे सरकारी मंत्री 
चाहते हैं या गेर-सरकारी १ हि 

#श्री के०एम० म्‌ शी $ पहली बात का जवाब यह है कि सलाहकार शाखा 
और बव्यवस्थापिका शाखा विधान-परिषद्‌ के दफ्तर की दो शाखायें हैं जैसा कि 

परिच्छेद (८४००८०-) के शीर्षक (/८०४०४78) से बहुत स्पष्ट है। सलाहकार शाखा के 
ब्रधात वेधानिक सलाहकार होंगे जो सदस्यों को ऐसी सुविधाए' देंगे जिनका सम्बन्ध 


नियम-निर्माठूँ-ससिति की रिपोर्ट (श्शे 


अधिकारियों, तथ्यात्मक सामग्रियों और विभिन्न विधानों के नियमादि से होगा और 
जिनकी सदस्यों को अध्ययन और बहस के लिए आवश्यकता होगी । इसलिए हमें 
सब ग्रकार की सहायता के लिए सलाहकार शाखा की आवश्कयता है। साथ ही 
अध्यक्ष को किसी खास वैधानिक समस्या के विचार की उस समय आवश्यकता हो 
सकती है जब आप विधान-निर्माण में लगेंगे । इसलिए सलाहकार शाखा सभा के 
अध्यक्ष को ऐसी सहायता देती रहेंगी जो वैधानिक समस्या के लिए आवश्यक होगी; 
जब कि व्यवस्थापिका शाखा की देंख-रेख वैधानिक असेम्बली के मंत्रो करेंगे। सलाह- 
कार शाखा का व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होगा ? यह तो एक प्रकार की हवाला 
या संदर्भ की शाखा होगी जब दूसरी शाखा दिन-प्रति-दिन के सभी मामलों की 
व्यवस्था करेगी। इसीलिए दोनों शाखायें अलग-अलग रखी गई हैं । 

रहा मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा का दूसरा सवाल । खण्ड (४) यह स्पष्ट 
कर देता है कि मंत्री इस सभा का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि बह दोनों काम एक 
साथ नहीं कर सकता | अगर नियुक्त किया गया मंत्री सभा का सदस्य हैतो 
उसे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। मतलब पूरा समय देकर मंत्री का कास कराने से 
है जिससे वह विधान-परिषद्‌ के संगठन को ठीक तौर पर चला सके। 

#श्री आर०के० सिधवा ; में जानना चाहता हूं कि सदस्यों में से किसी को 
मंत्री रखने का विचार है या किसी सरकारी आदमी को | 

#श्री के० एम० मुन्शी : वह सदस्य नहीं होगा। यदि अध्यक्ष चाहेंगे तो 
बह सदस्यों में से चुना जा सकता है। फिर उसको सभा की सदस्यता से इस्तीफा 
देना होगा । वह सभा का सदस्य न रह सकेगा | 

#सरदार उज्ज्वलसिंह (पं जाब/सिख) : वह गेर-सरकारी हो सकता है । 

#श्री के० एम० मुन्शी : गैर-सरकारी हो या सरकारी; बह सभा का सदस्य 
नहीं हो सकता। 

#श्री एच०वी० कामठ : जिन विशेषज्ञों ने नियमों का निर्माण किया है 
उनके प्रति उचित आदर की भावना रखते हुए मेरा निवेदन हैं कि यह बिलकुल ठीक 
नहीं है कि दो प्रधान रखे जाय॑ं--दो शाखाओं के दो स्वतंत्र श्रधान अफसर नियुक्त 
किये जाय॑ । में समझता हूं कि दफ्तर एक ही होना चाहिए'और उसका अफसर भी 
एक ही होना चाहिए | वेधानिक सलाहकार सार दफ्तर का प्रधान अफसर रहे और 
दोनों शाखाओं का एक ही प्रधान अफसर हो । मंत्री (७८८४८८०४:४) वेंधानिक सलाह- 
कार के नीचे काम करे | सम्भव है कि उस समय दोनों अधानों की अच्छी तरह निभ 
रही हो । लेकिन अगर दोणों में संघर्ष होगया और भूगड़ा चल पढ़ा तो दफ्तर का 
ठीक तौर पर काम चलना कैठिन होगा। मेरा सुझाव है कि दोनां शाखाओं के लिए 
एक मुख्य अफसर हो | 

अट ४०35 सिंह ; महोदय, निश्चय ही दफ्तर के प्रधान तो अध्यक्ष 
महोदय हैं। दफ्तर के दो भाग हैं जिनके प्रधान अध्यक्ष जी हैं। दोनों उनके नीचे 
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हैं। अध्यक्त जी देखेंगे कि वे दोनों ही अपना-अपना काम ठीक तौर पर करते हें 
किसी सदस्य को मंत्री के पद पर नियुक्त करने के बदले, वर्तमान इन्तजाम कायम 
रह सकता है। 

अध्यक्ष ; दस अब उपनियमों पर मत लेंगे । 

उपनियम'(२) स्वीकार किया गया | 
उपनियम (३) स्वीकार किया गया। 
उपनियम (४) के० एम० मुन्शी के संशोधन सहित 
स्वीकार किया गया | 
उपनियम (४) स्वीकार किया गया । 
खण्ड (६) ु 

श्री के० सन्तानम्‌ ; मुझे एक संशोधन रखना है--“अध्यक्ष के समर्थन 
की शर्ते पर” शब्दों को नियम ३६ के उप-नियम (६) से निकाल दिया जाय | जब 
विभाग अपने मंत्री नियुक्त करते हैं तो में नहीं समझता कि उसके लिए किसी समर्थन की 
आवश्यकता है । अगर अध्यक्ष नियुक्ति पसन्द नहीं करते तो अध्यक्ष और विभाग 
में ही संघर्ष हो सकता है। विभाग सदस्यों की एक बड़ी संस्था है और अगर उन्होंने 
एक संयुक्त मंत्री चुना है, तो में नहीं समभता कि हमें विभागों और अध्यक्ष के 
- बीच सैद्धान्तिक संघर्ष की भी गुंजाइश रखनी चाहिए । 

#ओ के० एम० मुन्शी : में इस संशोधन का विरोध करता हूँ. जिसका 
कारण यह है कि विधान-परिषद्‌ का कायोत्रय एक है,और अविभाज्य है और अध्यक्ष 
उसके अधान हैं। यह वांछुनीय नहीं है कि विधान परिषद्‌ के एक से अधिक दफ्तर हों 
और दोनों एक दूसरे से अलग और स्व॒तन्त्र रूप से काम करें। इसमें सन्देह नहीं कि 
विभागों के प्रधान असेम्बली के उपाध्यक्ष, पूर्ब-पदाधिकारी ही होने जा रहे हैं और 
यह स्वाभाविक है कि जब विभाग नाम भेजेंगे तो अध्यक्ष उस प्रधान से राय लेकर 
ही नियुक्ति करेंगे; पर इस संगठन की एकता और दृढता कायम रखने के . लिए यह 
जरूरी है कि अध्यक्ष, जो कि उच्चतम व्यवस्थापक अधिकारी है, नियुक्ति का समर्थक 
अधिकारी भी हो । समिति का यही सबे सम्मत मत रहा है और इसका कोई कारण 
नहीं है कि हम विधान-परिषद्‌ की शाखाओं को स्व॒तन्त्र और प्रथक संचालित होने 
दें। में इस संशोधन का विरोध करता हूं । 

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। 

*श्री एल ०कष्णासंवामी मारती : एक छोटा-सा सुझाव मेरा है महाशय ! 
मेरा सुझाव है कि “एकत्रित होने! (0०८४) के बदले 'हसकी पहली सभा करने! 
(72(0 क्‍(5 875: 77९९४7६) शब्द रख दिया जाय । मेरा खयाल है कि इससे अर्थ 
स्पष्ट हो जायगा । 

#श्री के० एम० मु शी : विभागों को मंत्रियों की नियुक्ति करने में एक 


नियमस-निर्मा तू-समिति की रिपोर्ट [७१ 
सप्ताह का समय लग सकता है। मेरा कहना यह है कि जब तक कि विभाग अपने 
मंत्री नियुक्त करेंगे तब तक संयुक्त मंत्री काम चलायेंगे। 

#श्री मोहनलाल सक्सेना : जब तक कि विभाग अपने मंत्री नियुक्त नहीं 
करते तब तक के लिए ग्रधान ऐसा अस्थायी इन्तजाम कर दें जैसा जरूरी हो, पर 
टसका समथेन अध्यक्ष द्वारा होने की शर्ते हो। विभागों को मंत्रियाँ की नियुक्ति का 


अधिकार नहीं होना चाहिए । अध्यक्ष ही मंत्रियों की नियुक्ति विभागों के प्रधान 
(१८४०७) की राय से करें | 


अध्यक्ष : इस पर तो मत लिये जा चुके हैं । 

#श्री के०एम० मुशी : “जब तक विभाग अपने मंत्री नहीं नियुक्त कर 

लेते तब तक सभा करने के लिए अस्थायी तौर पर अध्यक्ष अस्थायी नियु- 

क्तियां कर दें ।” 

इसमें सब बातें आ जायंगी | 

#रायवहादुर श्यामनन्दन सहाय : यह इस प्रकार होना चाहिए:-- 

“जब तक कि विभाग अपने मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर लेते और अध्यक्ष 

उसका समर्थन नहीं कर देते ।” 

#दीवान बहादुर सर अल्लादी क्ृष्णास्वामी अय्यर : विभाग को नियुक्ति 
का अधिकार है। उसमें समर्थन या दृदीकरण की शर्ते जरूर है । इसका अभिप्राय 
यह है कि संस्था की स्वतन्त्रता भी कायम रहे और क्रियाशीलताएं भी संयुक्त रूप 
में चलती रहें । इसलिए यह जिस रूप में है बेसा ही ठीक है। आप दुहरी स्वतंत्रता 
नहीं पा सकते | 

#श्री सी०ई० गिव्बन : मैं सममता हूं कि किसी दृष्टिदोष के कारण आप यहां 
कह रहे हैं कि अगर असेम्बली का कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हुआ तो उसे अपने पद 
से इस्तीफा देना होगा । इस तरह तो असेम्बली का कोई सदस्य संयुक्त मंत्री नियुक्त 
हुआ तो उसे भी तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 

#अध्यक्त : हां, यह स्वीकार किया गया है। हमें सलाह दी गई है कि 
मजमून जिस रूप में है वह हमें पसन्द है। हम उसे स्वीकार करते हैं। क्या खण्ड 
(७) के लिए भी कुछ है ? 

#श्री रामनाथ गोयनका : कया मैं जान सकता हूं कि खण्ड (७) का 
अभिप्राय क्या है ? हमारा प्रान्तों के गवनरों से क्या सम्बन्ध है ! हम' अपने आदमी 
नियुक्त करते हैं और गवरनरों के प्रान्त सभी आवश्यक सामग्री देंगे। क्या आप 
खरड (७) की ब्याख्या कर देंगे जिससे हम पूर्णतः: समझ सकें ? है 

#श्री के० एम० म'शी : इस धारा (७) के पीछे मतलब यह है कि प्रान्तों 
में इस पर काम हो रहा है और यह कि वत्तेमान प्रान्तीय सरकारों द्वारा नियुक्त कोई 
झफसर इस काम के लिए तैनात किया जायगा, जिससे बह आआन्तीय मंत्री नियुक्त दो 


७२] भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२२ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ३० 

[ श्री के० एम० मुंशी ] 
सके | फिर वह सभी सेक्रे टेरियट की सामग्रियों तक पहुंच सकेगा और वह उन 
सभी कागजातों को विभागों के सामने रख सकता है। अगर विभाग का अपना 
स्व॒तन्त्र मंत्री होगा तो विभाग उन सामग्रियों को न पा सकेगा और न वह उस त्रान्त 
की वर्चमान सरकार की राय ही जान सकेगा। विधान-परिषद्‌ चाहती है. कि उसे 
प्रान्तों से एक विशेषज्ञ मिल जाय जिससे वह शआन्तीय प्रतिनिधियों को आवश्यक 
सहायता दे सके। यह जरूरी है कि विभाग या अन्य संस्था जो प्रान्तीय विधान का 
काम करें, ऐसा अफसर रखे जो सरकार का विश्वास-पात्र हो और उसके सामने 
प्रान्तीय सरकारों के सभी तथ्य और विचार रख सके | 

#श्री के० सन्‍्तानम्‌ :दमारे पास ११बेकार ओर निरुपयोगी अफसर तो पूरे 
समय काम करेंगे। जब हमें जरूरत पड़े तो उन्हें बुला सकेंगे। प्रान्त एक ऐसे अफ- 
सर को, जो सम्भवत: मुल्क की सर्विस का होगा,हमारे पास खायी रूप में क्यों रखेंगे। 

#श्री बी० दास : अगर आप आन्तीय सरकारों को अपने मंत्री, रखने देंगे 
तो देशी राज्यों का क्या होगा ? नरेन्द्र मंडल रियासतों की ओर से अपना एक अलग 
ही मंत्री रखवाना चाहेगा और यह न्याययुक्त मांग होगी। 

#श्री आर० के०सिधवा : में श्री मु शी द्वारा प्रकट की गई बातों से सह- 
मत हूं। यह बहुत ही अच्छा नियम है। वास्तव में कुछ आन्तों ने तो पहले ही अपने 
ऐसे मंत्री इस काम पर लगा दिये हैं कि वे उनके श्रान्त के हितों की रक्षा करें। में 
समझता हूं कि यह पैराप्राफ ठीक है। तो भी मेरा सुझाव है कि इन मंत्रियों 
का खर्च प्रान्तीय सरकारें ही उठायें, क्‍योंकि उन्होंने पहले से अपने आदमी 
यहां भेज रखे हैं। हम उनका खर्च क्‍यों बदोश्त करेंगे ? मैंने एक संशोधन पेश 
किया है कि-- 

५इन ब्रान्तीय मंत्रियों का खर्च क्रमशः उनके ही प्रान्त बदोश्त करेंगे ।” 

#श्री के ० सन्‍्तानम्‌ : तब तो हर देशी राज्य को अपना मंत्री नियुक्त करने का 
ऋधिकार होगा और ५६२ राज्य अगर हमसे कहेंगे कि हमें भी अपने-अपने मंत्री 
रखने हैं । फिर तो यह दफ्तर स्वयं विधान-परिषदू से बड़ा हो जायगा | 

#श्री के०एम० घुशी : में अपना दृष्टिकोण सभा के सामने पहले ही रख 
चुका हूं । जब कभी देशी शाज्य आयेंगे, तो उनमें से हर एक मंत्री रखेगा, यह अलग 
बात है। यह सब बातें अभी तक अनिर्चित्‌ हैं। पर जहां तक ब्रिटिश भारत का 
सम्बन्ध है, हम गवर्नरों के प्रान्त वाले अपना एक अफसर अवश्य रखेंगे जिससे 
असेम्बली, विभाग और आन्तीय प्रतिनिधियों को वे अपने आन्तों के तथ्यों से अब- 

गत कराते रहें । इसीलिए समिति की राय में यह जरूरी है: कि एक आन्तीय मंत्री 
प्रत्येक गवनेरी प्रान्त की सरकारों द्वारा चुना जाना चाहिए। 
,. अ#दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्शास्‍्वामी अख्यर : इस मतभेद के 
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बारे में मेरा निवेदन है. कि कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना होगा । समिति को यह 
सूचना मिली थी कि आन्तीय सरकारों या गवरनरों द्वारा पहले दी बहुत-से नाम सुझाव 
के रूप में पेश किये गए हैं। साथ ही हम असेम्बली की स्व॒तन्त्रता कायम रखना 
चाहते थे। इन दोनों बातों को एक दूसरी से सम्बद्ध करने के विचार से यह्‌ खण्ड 
रखा है। प्रत्येक आंत का गवनेर एक आदमी चुन सकता हैं और इस शर्तें पर कि 
इसके लिए अध्यक्ष का समर्थन आवश्यक है, क्योंकि इस असेम्बली के प्रतिनिधि 
तो अध्यक्ष ही हैं और वही इनकी स्वीकृति के लिए अन्तिम अधिकारी हैं। आ्रान्तों 
को कोई भी क्ष, त्र, जञ्ष आदमी भेजने दीजिए, अन्तिम स्वीकृति का अधिकार तो 
अध्यक्ष को है| दोनों बातों को एक साथ रखने की जरूरत थी--श्क तो जो कुछ दो 
चुका है, ओर करे असेम्बली और असेम्बली के प्रतिनिधि रूप में अध्यक्ष के जो 
कुछ अधिकार है। 

&भ्री मोहनलाल सक्सेना : महाशय, में नीचे लिखे शब्द जोड़ देने का 
सुझाव पेश करता हूं :-- 

“ओर केन्द्रीय सरकार एक अफसर अन्य चेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त 
कर सकती है ।" 
चाहेंगे । क्योंकि प्रान्तों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का अतिनिधित्व भी आप करना 
चचा 
अध्यक्ष : जैसा कि मैं इसे सममता हूं इसका तात्पय यह था कि प्रान्तों 
से सम्पर्क बना रहे, जिससे ऐसी सभी तरह की सूचनाएं मिलती रहें जिन्हें सरकारी 
अफसर इस सभा फ़ो दे सकेंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इस लोग 
हैं ही और हम आसानी से केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करके सभी आवश्यक 
सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। रहा प्रान्तों के बारे में, सो अगर भआन्तों की ओर से ही 
एक मंत्री आ रहा है तो बह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जल्दी कर सकेगा। 

#डा० पद्ठामि सीतारमेया ( मद्रास : जनरल ) : में समझता हूँ कि 
“नियुक्त करना! (8970० 0) शब्द की जगह नामजद (>४णायाए 4007) शब्द रख 
देना चाहिए । हल । 

#भी के० एम० मुन्शी : में यह संशोधन मंजूर करता हूँ; क्योंकि जो शब्द 
सुझाया गया है वह अच्छा है । प्रान्तीय गवर्नरों को कोई अधिकांर नहीं है कि बह हमारे 
लिए प्रान्तीय मंत्री की नियुक्ति कर सकें । इसलिए डा० पट्टामि सीतारामय्या का संशोधन 
बिलकुल शुद्ध है। वह प्रान्तीय मंत्री होने के लिए कोई व्यक्ति नामजद करेंगे 
नियुक्ति का अधिकार इस सभा के सभापति को होगा। नियम में ऐसा संशोधन कर 
दिया ज्ञायगा कि शत्येक प्रान्त का गवरनेर प्रान्तीय मंत्री को नामजद करेगा और 
सभापति महोदय उसकी नियुक्ति करेंगे। मेरा खयाल दै कि यही ठीक होगा । 

#अध्यक्ष : में समर्थन करता हूँ कि खण्ड का रूप अब यह दो 


ज्ञायगा 


४] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ द्॒सिस्वर सन्‌ १३४६ ई० 

[ अध्यक्ष ] 

“प्रत्येक प्रान्त का गवनेर किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा प्रान्तीय मंत्री 
नियुक्त होने के लिए नामजद कर सकेगा |” हि 

#भ्री एल० क्ष्णास्त्रामी भारती : में समकता हूं हम इसे इस रूप में रख 
सकते हें:-- 

“अध्यक्ष प्रार्न्तःय संत्री की नियुक्ति प्रान्तों की राय से कर सकता है ।” 
“राय से” शब्द अच्छा रहेगा। अध्यक्ष नामों की सूची मंगाकर चुन 
सकते हैं । 

#एक माननीय सदस्य : पर उसका खचचे कौन देगा १ 


#शओी एल० कृष्णास्वामी भारती : खर्चे तो अवश्य ही हम लोगों को देना - 
पड़ेगा | 


#माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालसखामी आयंगर ६ 
मैं एक-दो परिवर्तन सुकाना चाहता हूँ। असेम्बली तो पूरी ही बेठेगी और विभाग 
अलग-अलग सभाएं करेंगे। हमें अभी तक कोई ऐसा जाब्ता बनाना है जिसके द्वारा 
प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि आपस में भी बैठक कर सके। में यह मानता हूं कि मंत्री की 
नियुक्ति प्रान्तों के प्रतिनिधियों को प्रान्तीय मामलों में सहायता पहुँचाने के लिए होगी । 
जहां तक असेम्बली और उसकी शाखाओं का सम्बन्ध है, हमें असेम्बली और उसके 
विभागों के बारे में अब विचार करना है। इसलिए में समभता हूँ कि अगर हम 
अध्यक्ष के दफ्तर में अनेक सहायक मंत्री ((029०:ए 5८८८८४०7८७) रखें, जिनमें 
से प्रत्येक एक-एक प्रान्त के लिए निश्चित्‌ हो, तो उन सहायक मंत्रियों की नियुक्ति 
अध्यन् महोदय प्रत्येक सम्बद्ध प्रान्त की सरकार की सिफारिश पर करेंगे, इसलिए 
में समझता हूं कि नियम को बदलकर निम्नलिखित ढंग पर कर दिया जाय:-- 

“प्रत्येक प्रान्त के लिए एक सहायक मंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति सभापति 

प्रान्तीय सरकार की सिफारिश पर करेंगे ।” कुछ इस तरह का रूप होना चाहिए । 


#श्री एल० क्ृष्णास्तामी भारती : “सिफारिश पर” शब्दों की जगह यदि 
“४“राय से” शब्द रख दिया जाय तो वह इस सभा के गौरव के अनुकूल होगा। मेरा 
खयाल है कि यह अधिक सुन्दर है। 

#ओी के०एम० सु शी : में माननीय सदस्य श्री भारती से सहमत हूं जिन्होंने 
अन्त में कहा है कि नीचे लिखे शब्द अधिक अच्छे रहेंगे--““अध्यक्ष'*' '' 'की 
राय से नियुक्ति कर सकते हैं, आदि |” ु । 

धअध्यक्ष ; तो फिर श्री सिधवा की बात का क्या होगा ९ अफसर 


का ख्चे कौन बदोश्त करेगा ९ 
#श्री के०एम० सु'शी : में समझता हूं कि आन्तीय मंत्री की नियुक्ति प्रान्त 
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की सुविधा के लिए नहीं होगी । वह इस सभा के प्रान्तीय प्रतिनिधियों के फायदे के 
लिए नियुक्त होगा, ओर वह प्रान्तों के बारे में आवश्यक सामग्री उनके सम्मुख रखने 
के लिए भअस्तुत रहेगा और इस तरह उनके प्रान्त के लिए वैधानिक सामी उपस्थित 
करेगा । सो वास्तव में तो इस सभा के लिए ही मंत्री की नियुक्ति होगी, ऐसी अवस्था 
में उसका ख्चे तो इस सभा को ही बर्दाश्त करना होगा। 

#श्री आर०के० सिधवा : वह ते निश्चय ही प्रान्तों का काम करेगा। वह 
अपने प्रान्त की हित-रक्षा के लिए यहां आ रहा है, फिर में नहीं समकता कि उसका 
खर्चे यह सभा क्‍यों बदाश्त करे ? 

अध्यक्ष ; भेरे खयाल में इस नियम पर मत ले लिया जाय। जो लोग 
प्रान्तों द्वारा ख्चे किये जाने के पक्त में हैं बह “हां” कहें और जो इस असेम्बली द्वारा 
खच्चे देने के हक में हों, बह “नहीं” कहे । 

“नहीं? कहने वालों का बहुमत रहा | 

श्री सिधवा का संशोधन नामंजूर हो गया | 

#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त : खण्ड (८) में में चाहता हूं कि “नियुक्ति” और 
“तियंत्रण” के बीच में “बरखास्तगी” (0077559)) शब्द ओर जोड़ दिया जाय 
जिससे उसका स्वरूप इस प्रकार बन जाय :-- 

“असेम्बली के दफ्तर की नियुक्ति, बरखास्तगी और नियंत्रण तथा अनु- 
शासन के सभी अधिकार अध्यक्ष को होंगे।” 

में 'बरखास्तगीः शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ। 

#श्री के०एम० मुशी : मैं सममता हूँ कि नियुक्ति का अधिकार अपने 
साथ हटाने का अधिकार भी रखता है और यह संशोधन अनावश्यक है। 

खण्ड (८) मंजर किया गया । 
नियम ३७ 

#श्री के०एम० मुशी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ३७ स्वीकार किया जाय । 

2६ रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : इस नियम में इस बात का विधान 
नहीं है कि कोष कहां से आयेगा ? 

#श्री के ०एम्‌० मु'शी : यदि कोष न होगा तो उसकी ज्यवस्था कौन करेगा ! 

नियम ३७ स्वीकार किया गयोी। 
,.... नियम रेट | 

#श्री के०एम० मु,शी : परिच्छेद ७- मेरा प्रस्ताव है कि नियम २८ स्वीकार 
५७ गम बी ० दास : ७ वें परिच्छेद पर एक-एक नियम लेकर मं किया 
जाय, इसके पहले में सभा को सूचित कर देना -चाहता हूँ कि नियम ने उन 
समितियों के बारे में ठीक तौर पर बिचार नहीं किया है जो इन नियर्मों में सम्मिलित 


। ९] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ द्॒सिम्बर सन्‌ १६४३६ हूँ ७ 


[ श्री बी० दास | हे 
की जाने वाली हैं। एक समिति तो संयुक्त साम्राज्य ( (7, [, ) और विधान-परि- 
घदू के बीच सममौते के लिए काम करने वाली थी? डस दिन मैंने सलाहकार- 
समिति की नियुक्ति की विधि पर कुछ कहा था और मुझे आश्वासन दिया गया 
था कि वह एक प्रस्ताव के रूप में लायी जाकर स्वीकार की जायगी। समिति ने 
एक नियम--नियम २३-क अल्पसंख्यकों और बुनियादी अधिकारों के बारे में बनाया 
है, जो बाद में विचार करने के लिये स्थगित कर दिया गया है | नियम-समिति ने 
यहां सिफारिश की थी कि कई समितियां-कायवाहक समिति (5६०९४४७४ (20फ्र॥0- 
८६९८), स्टाफ ओर अर्थ-समिति ( 5६4४ & #97787702 ०07077662८ ) और फिर 
एक परिचय-समिति ((7८०९८7४० (207077८८८८) बने । इसके अतिरिक्त नियम 
में कहा गया है कि सभा बाद में प्रस्ताव पास करके अन्य समितियां भी नियुक्त कर 
सकती है | में नहीं चाहता कि इस सभा में कैबिनेट मिशन'(मंत्रिमंडल शिष्ट दल) 
के वक्तव्य का बार-बार हवाला दिया जाय और कैबिनेट मिशन के इरादे पर कार्यवाही 
करने की हा की जाय। कैबिनेट मिशन के २२ वें वाक्य समूह (?४7०87४() में 
गया है:-- 
मम “थयह आवश्यक होगा कि यूनियन ( संघीय ) वैधानिक-समिति और यूना- 
इटेड किंगडम (ब्रिटिश साम्राज्य ) के बीच सममभोते की चर्चा चलाई 
जाय जिससे अधिकार हस्तान्तरित करने के बारे में उत्पन्न बातों के बारे में 
समुचित विधान बना लिया जाय, ... . . ४; 
उसके लिए हम यहां नियम बना सकते हैं। यदि हम विधान-परिषद्‌ के 
संचालन के लिए नियम बना रहे हैं, तो नियस-समिति का काम था कि वह समिति 
के लिए एक नियम पेश करती | समिति ने यह उपेक्षा क्‍यों की १ में सममता हूँ कि 
इसके बारे में हमें विस्तृत नियम पास करने चाहिएं | हम मंत्रिमंडल मिशन का यह 
वक्तन्य नहीं चाहते जो बार-बार परिवद्धित होता रहता है। हमें उसका हवाला 
अक्सर क्यों देना चाहिए, हमें तो उन सबको नियमों और जाब्ते की एक विस्तृत 
पुस्तक में प्रकाशित करना चाहिए १ 
«अध्यक्ष : में उस बात को पहले ही समझा चुका हूं। जहां तक इस 
सलाहकार समिति का सम्बन्ध है, यह बिलकुल स्वतन्त्र चीज़ है। यह नियमों में 
- नहीं आती। मंत्रिमिशन के वक्तब्य में जिन समितियों की नियुक्ति की चर्चा है उनमें 
एक यह भी है । मुझे निश्चय है कि यह सभा इस विषय को बिलकुल स्वतंत्र-विषय 
मानेगी, सदस्यों की संख्या निश्चित करेगी, सदस्यों के चुनाव का ढंग निर्धारित 
करेगी, आदि | यहां हम न्‍्यूनाधिक रूप में व्यवस्थापक ढंग की समितियों के बारे में 
विचार कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति वैधानिक असेम्बत्ती दिन-प्रति-दिन का काम 
चलाने के लिए करेगी । 
#श्री बी० दास : इसका तो यह मतलब हुआ कि वह कार्यवाहक-समिति 


( $६९४77४ (०४०४४८४६८४ ) के सामने पहले आयेगी । पर उसे इसीमें क्‍यों न 
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सम्मिलित पर किया ज्ञाय ? 

अध्यक्ष : सुझे निश्चय है कि इस अवसर पर यह सभा यूनाइटेड 
किंगडम के साथ वातालाप करने के लिये एक समिति नियुक्त कर देगी । 

#ओी बी० दास : यह अध्यक्ष और कार्यवाहक-समिति पर छोड़ा जाता है । 

धअध्यक्ष : नहीं, नहीं | यह सभा पर छोड़ा जाता है । 

#श्री बी० दास : तो यह नियम पूर्णो विस्तार के साथ क्यों नहीं बनाये जाते 
जिससे यह आशा की जाय कि ब्रिटिश साम्राज्य (यूनाइटेड किंगडम) के साथ यह्‌ 
एडघाइजरी कमेटी समझौते की बातचीत कर सकेगी | मेरा अभिम्राय यह है । 

अअध्यक्ष ; जैसा कि में पहले ही कह चुका हूं जब तक सलाहकार- 
समिति विधान-परिषद्‌ को अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक विधान नहीं बनाया जा 
सकता | इसलिए सलाहकार-समिति की नियुक्ति करनी हो है ओर वह नियुक्त की ही 
जायगी | सवाल यह है कि क्या हम इन नियमों में सलाहकार-समिति की नियुक्ति 
के बारे में विधान बना लें ? हम कहते हैं यह जरूरी है, क्‍योंकि उसे खुद मंत्रि-मंडल 
मिशन के वक्तब्य में रखा गया है। समय आने पर एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति 
होगी और वह अपनी रिपोर्ट सीधे विधान-परिषद्‌ को देगी ओर विधान-परिषद्‌ उस 
रिपोर्ट के बारे में कार्रवाई करेगी। इस समय उसके लिए नियमों में कोई व्यवस्था 
सम्मिलित करना जरूरी नहीं है। .. 

#श्री बी० दास : तो फिर आपका यह फेसला है कि इस समय ब्रिटिश- 
साम्राज्य (यूनाइटेड किंगडम) के साथ समभझौते के लिए एडवाइजरी कमेटी की कोई 
ब्यवस्था नहीं की जा सकती | 

. हनन्‍्ञ्रध्यक्ष : इस समय वह अनावश्यक है। 

असरदार हरनामसिंह (पंजाब ; सिख) : वक्तव्य के बाईसवें पैरे (वाक्य- 
समूह) में “संघीय विधान-परिषद्‌” शब्द आये हैं। प्रस्तावित समिति तब बनेगी जब 
संघीय विधान-परिषद्‌ बन लेगी । इस समय हम विधान-परिषद्‌ की बैठक में शामिल 
हैं---संघीय विधान-परिषद्‌ की बेठक में नहीं | । 

#श्री के० सन्‍्तानम्‌ : नियम ३८ (१) में हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए 
कि अध्यक्ष के अतिरिक्त ग्यारह सदस्य ओर होंगे। 

श्री के ० एम० घन्शी : हां, में इसे स्वीकार करता हू । 

#रायबहादुर श्यामनत्दन सहाय : में (४) में “जेसा यह निश्चय ,करे” 
की जगह “जैसा अध्यक्ष निश्चय करें” बदल देने का प्रस्ताव करता हूं। 

#श्री के० एम० मुन्शी : में इसे स्वीकार करता हूं। सभी अवस्थाओं 
में हमने कहा है कि “जैसा अध्यक्ष निश्चय करे।” 
नियम ३८ संशोधन सहित स्वीकार किया गया। 


७्द् भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२२ द्सिम्बर सन्‌ १६४६ ई० 
नियम ३६ 

#श्री के० एम० मुन्शी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 
३६ स्वीकार किया जाय | है हे 

#श्री यदुबंश सहाय (विहार ; जनरल) : जैसा कि नियम ३६ (१) (ग) में 
देखा जा रहा है, कार्यवाहक-समिति (5:८८7।०08 (०7777८:2८) असेम्बली और 
इसके दफ्तर के मध्यवर््ती संस्था (0300 0009)का काम करेगी, पर इस (नियम) 
में यह भी कहा गया है कि यह संस्था अध्यक्ष और असेम्बली के किसी भी भाग के 
बीच मध्यवर्ती का काम करेगी। में समझता हूँ कि अध्यक्ष और असेम्बली के बीच 
कोई भी मध्यवर्त्ती अधिकारी (अफसर ) नहीं होना चाहिए। हम लोग अध्यक्ष से 
सीधा ब्यवहार कर सके, यही मेरा निवेदन हे । 

#श्री के० एम० मन्शी : सुमे भय है कि माननीय सदस्य ने ' अध्यक्ष और 
असेम्बली के किसी भी भाग के बीच” शब्दों का अर्थ ठीक तौर से नहीं समझा। 
इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष और बेठक में उपस्थित सदस्यों के बीच । 
इसका अर्थ तो यह है कि अगर असेम्बली को कोई हिस्सा या अंग अध्यक्ष के पास 
असेम्बली के काम के बारे में प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन करना चाहे, तो पहले 
वह आवेदन कार्यवाहक-समिति (5:८८८०४908 (07777/०) के सामने आयेगा। 
सभा की बैठक के समय यह समिति अध्यक्ष और सदस्यों के बीच कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगी । 

#श्री यदुवंश सहाय : इस सभा में असेम्बल्ली के सदस्यों को अधिकार 
होना चाहिए कि वे अध्यक्ष तक पहुंच सके और कार्यवाहक-समिति ( 5६८८४४78 
(2०70775८) उसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके । | 

#ओ्री के० एम० मुन्शी : अध्यक्ष के लिए यह तो कठिन होगा कि सभा के 
किसी भी भाग से जो आवेदन सीधे पहुंचें उस पर बह न्याय कर सके | कार्यवाहक- 
समिति (5६०८:॥४ (2070770८:2८)सब बातों से अवगत होगी और वह उसे अध्यक्ष 
के ध्यान में लायेगी । 

#श्री यहुवंश सहाय : ओर अगर कार्यवाहक-समिति ऐसे आवेदन को 
नामंजर कर दे तो ९ 

. #मओ्री के० एम० मु'शी : महाशय, यह बहस तो बात-चीत के रूप में बद- 
लती जा रही है। फिर भी में कह सकता हूँ कि, कार्यवाहक-समिति (5६2८४०४ 
((००४॥४८८८८) को कोई भी फैसला करने का अधिकार नहीं है। वह सभा के कार- 
बार को ठीक रूप से संचालित करने के लिए होगी । 

#श्री जयपालसिंह : में नियम ३६ (१) (ग) से निम्नलिखित शब्द हृटा 
देने का प्रस्ताव करता हूँ--“और अध्यक्ष तथा असेम्बली के किसी भी भाग के बीच” 


निश्रम-निर्मातू-समित़ि की रिपोर्ट [०६ 


संशोधन नामंजूर हो गया । 


#श्री एम० अनन्तशयनम््‌ आयंगर : उसी उपनियम में से “असेम्बली 
है दफ्तर” शब्द निकाल दिये जाय॑। में समझ सकता हूँ कि कार्यवाहक- 
समिति असेम्बली और सभापति के बीच सध्यवर्ती संस्था का काम करेगी। क्या 
सदस्य दफ्तर का काम कराने के लिए कार्यवाहक समिति (3९४४६ ८०९९) 
के पास जायंगे ९ 

#भ्री के०एसम० मु शी: इरादा यह नहीं है कि कार्यवाहक-समिति असे- 

'म्बली के किसी भी ज्यक्तिगत सदस्य और असेम्बली के दफ्तर के बीच इस्तत्षेप करे | 
यह सध्यवर्त्ती संस्था केवल दफ्तर और असेम्बली के बं/च काम करेगी। अगर भसे- 
म्बली कोई काम किसी खास तौर पर कराना चाहती है तो यह काम कराने के लिए 
उपयुक्त संस्था कार्यवाहक-समित्ति (5:९९77४ ८०४णां८८०२) होगी | 

#भआी एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : मैं “सारी असेम्बली” का द्वी अर्थ 
नहीं समझ सका। में सममता हूँ कि श्री मुशी को “असेम्बली और उसके दफ्तर" 
शब्द रोक रखने का हठ नहीं करना चाहिए। शायद ये शब्द असावधानी से रख 
दिये गये हें | (हास्थ) 

#श्री कें'एम० मु'शी: यद्यपि इन शब्दों के रखने का कुछ अमिप्राय था, 
तथापि में उनको हटा देने का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहता हूं | 

#शओरी बी० दास : मदाशय, मैं नहीं जानता कि नियम ३६ (२) में कार्ये- 
वाहक समिति के लिए अध्यक्ष की स्थायी आज्ञा (5:४क्‍0778 ०५४) का उल्लेख 
क्यों किया गया है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए यह असेम्ब॒ली ही उचित स्थल हैं | 

अध्यक्ष : में समझता हूँ कि कोरम' (सदस्यों की किसी सापेक्ष उपस्थिति) 
के लिए निर्दिष्ट संख्या और अन्य मामलों का उल्लेख करने के लिए ही स्थायी आज्ञा 
($:४००४78 ०:०९7) रखना चाहिए । 

#ओ के० सन्तानम : पर निमम ४४ कहता है. कि किसी भी समिति के 
लिए--जिसमें कार्यवाहक समिति भी सम्मिलित है--“कोरम” अनुपात में होना 
चाहिए | इस समिति के लिए पांच सदस्यों का कोरम' क्यों न रंखा जाय 

#श्री के०एम्‌० सु'शी : नियम ४४ अन्य समितियों पर लागू होता है; उस 
पर नहीं। शायद कार्यवाहक-समिति के लिए बाद में ओर सदस्य आ सकते हैँ । 
नियम ३८ (२) कहता है कि ११ सदस्य अब चुने जायंगे ओर ८ बाद में चुन लिये 
जायेंगे । ऐसी अवस्था में अमी /कोरस' निश्चित्‌ नहीं किया जा सकता | इसके लिए 
प्रतिशंत या फीसदी का अनुपात निश्चित्‌ किया जा सकता है। पर यहद्द सब स्थायी 
आज्ञा (577778 ०:१7) के द्वारा किया जा सकता है। 

#श्री एल ० कृष्णास्वामी भारती : मद्दोदय, उपतियम [() [4 | दो बातों 
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[ श्री एल० कृष्णास्वामी भारती ] 
का जिक्र करता है | साधारणतः बाकी खण्ड बाद में आते हैं, इसलिए इस उपनियम 
के दो टुकड़े कर दिये जायं--उपनियस [घ] और उपनियम [हू] 

#श्री के०एम० मुंशी : में यह सुझाव स्वीकार करता हूं। बाकी धाराओं 
पर अलग-अलग नम्बर लग सकते हैं । 

#दीवान बहादुर सर अल्लादी क्ृष्णास्वरापरी अय्यर ; अध्यक्ष का हवाला 
स्वाभाविकतया बाद में आयेगा 

#श्री के० सन्तानस्‌ : सभी बाकी बची हुई धाराएं हैं। 


नियम ३६ श्री अनन्तशयनस्‌ आयंगर के संशोधन के साथ स्वीकार किया 
गया । 


नियम ४० 
श्री के० एम० मुशी : में नियम ४० स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव 
करता हूं | 
#श्री बी० एम० गुप्ते : कया में इस समय यह कह सकता हूं कि इस 
नियम में समिति की अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। में अपना संशोधन पेश 


करता 
हे नियम ४० के उपनियम (१) में स्थापित” (5०८५०) के बाद असेम्बली की 
अवधि तक के लिए! शब्द और जोड़ दिये जाय॑। 

#श्री के०एम० मुंशी : यह खास तौर से इसलिए नहीं रखा गया कि यह 
ज़रूरी नहीं समझा गया । परू अब में समभझतता हूं कि माननीय सदस्य का कहना ठीक 
है। कार्यवाहक समिति असेम्बली के कार्यकाल तक के लिए स्थापित होगी, अन्यथा कोई 
कहेगा कि यह स्थापित होते ही-भंग हो जाने के लिए बनी है । 

#श्री जसपतराय कपूर : [सयुक्तग्रान्त जनरल खण्ड १ [क|] में अध्यक्ष 
(77८»१८7०८) शब्द के बाद हम “जो पद्‌ की हेसियत से समिति के अध्यक्ष 
होंगे” जोड़ दिया ज्ञाय। मुझे नियम में चेअरमैन [ अध्यक्ष ] की नियुक्ति का 
कोई विधान नहीं भिला। अध्यक्ष तो इस समिति का सदस्य होगा इसलिए यहद्द 
डचित प्रतीत होता है कि वह पद की हेसियत से समिति के अध्यक्ष हों। 

श्री के० एम० मु शी: में संशोधन स्वीकार करता हूं । ह 

#श्री सी० ई० गिब्बन : यह खास समिति द्वी अध्यक्ष के निश्चय के अलु- 
सार क्यों निवोचित होगी--आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा क्यों बद्दीं ? 

अअध्यक्त : इसके पहले के संशोधित नियम ३८ में आप देखेंगे कि 

भनिवोचन अध्यक्ष-द्वारा निधोरित ढंग पर असेम्बली करेगी ।” 

#श्री सी० ६० गिब्बन : एक बात और नियम ४० [२] [क] में इस प्रकार हैः- 


' निग्रम-निर्मात-समिति की रिपोर्ट [८) 


असेम्बली के दफ्तर में बनी नई जगह के बारे में और उससे मम्बद्ध वेतन 
तथा खचे आदि के बारे में सभापति को सलाह देने के लिए । 

क्या इसका यह्‌ सतलब है क्रि सभी जगहें जिसमें स्टेनोग्राफर, कलके, चप- 
रासी आदि भी होंगे, इस समिति द्वारा ही भरी जायेंगी ? 

ऋअध्यक्त ; इसका अभिप्राय है जगह बनाना | ऊँची जगहों का फ़ैमला 
सभापति करेगा और छोटी नियुक््तियां मंत्री | 

#श्री के०एम०पु शी : में नियम ३६ [5] की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा 
जिसमें इसके लिए विधान है और जो इस प्रकार है :-- 

“बशर्ते कि किसी अफसर को इन अधिकारों में से कई ऐसा अधिकार दे दें 
जिसे बह उचित समझे और जैसी शर्ता के साथ देना उसे ठोक जँचे ।” 

अध्यक्ष : में यहो बात उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। छोर्ट। 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष अपना अधिकार मंत्री को दे देंगे और ऋची नियु- 
क्तियों के बारे में वह अधिकार अपने हाथ में रखेंगे | 

समझता हूं कि नियम ४० पूरा-का-पूरा मंजूर क्रिया गया है । 
नियम ४० संशोधन सहित स्वीकार किया गया । 
नियम ४१ 
#ओऔ के०एम०म शी * मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४६१ स्वीकार किया 


जाय । 
नियम ४१ स्वीकार किया गया।। 
नियम ४२ 
#श्री के०एम० म॒शं; मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४२ स्वीकार किया 
जाय । 


#श्री जसपतराय कपूर ; खण्ड (१) में मेरा संशोधन यह है कि “पांच 
सदस्यों” शब्द की जगह हम “एक सभापति और चार अन्य सदस्य” शब्द रखें | 
महोदय, इस संशोधन का कारण यह है समिति बड़ी ही. महत्वपूर्ण है और यह 
पड के सदृश है। इसलिए सभापति का चुनाव इस असेम्बली के द्वारा दोना 
चाहिए | 

#श्री के०एम० म शी ; इस सभा के लिए यहे उचित नहीं होगा कि वह 
सभापति का चुनाव करे । काम शुरू करने पर समिति खुद अपना सभापति चुनेगी। 
इस संशोधन की जरूरत नहीं है । 

#श्री जसपतराय कपूर ; ऐसी दशा में संशोधन केवल इतना रद जाता 
है कि “समिति अपना सभापति स्वयं चुनेगी। ” 
#श्री फे०एम० म शो ३ में यह संशोधन स्वीकार करू गा,श्रीमान्‌ । 
#भी बी०एम० गुप्ते $ मेरा अस्ताव है कि उपनियस (१) में (200५ 5-) 
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[श्री बी० एम गुप्ते 
शब्द के बाद “आरम्भ में! 77४४३) जोड़ दिया जाय, और “असेम्बली” के बाद 
अमनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकांकी हस्तान्तरित सत-पद्धति 
द्वाराशब्द जोड़ दिये जाय॑। में यह भी प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान उपखण्ड (२)को 
बदलकर यह कर दिया जाय:--“असेम्बली समय-समय पर दो सदस्य तक का 
अतिरिक्त चुनाव कर सकती है ।? और डउपनियम (३) में से “या नियुक्त सदस्य स्वयं 
चुन (०-०7 कर) लें जेसी भी स्थिति हो ? यह शब्द निकाल दिये जाय॑। 

महाशय, में चाहता हूँ कि चुनाव आनुपातिक अतिनिधित्व के द्वारा हों, 
क्योंकि हमने अन्य समितियों के लिए भी ऐसा ही किया है । में यह भी चाहता हूं 
कि स्वतः चुनाव कर लेने (००-००४०४) की अणाली हठा दी जाय । यह उचित नहीं 
है कि आनुपातिक अतिनिधित्व द्वारा चुनाव होने के बाद ऐसी समिति को और 
सदस्य चुन लेने (०0-07४०४ करने) का अधिकार भी दे दिया जाय । 

अपाननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर ६ 
संशोधन केवल यह ग्रस्ताव करता है कि “समिति समय-समय पर ऐसे अतिरिर्त 
सदस्य चुन सकती है, पर दो से ज्यादा नहीं ।” सें नहीं समझता कि दो सदस्यों का 
चुनाव करने वाली और स्वयं चुन लेने ( ०४-००६ ) करने वाली कमटियों में कोई 
अन्तर है । 

#भश्री के०एम० मु शी : आपत्ति तो समिति द्वारा स्वयं चुन लेने (८०-०७- 
४00) में है। माननीय सदस्य श्री गुप्ते चाहते हैं कि सारी समिति आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी जाय । 

संशोधन में तीन बातें हैं। पहली बात है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सवाल 
' क्री। यह उस खंड में से इसलिए निकाल दिया गया कि समिति ने यह अनुभव किया 
कि परिचय-समिति आलनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त नहीं होनी चाहिए। 
इसीलिए उसे हटा दिया गया था। मैंने शुरू में ही यह सोचा था कि सभा का एक 
का इस विचार का है कि इस खास समिति पर दृष्टि रखने का यही उचित 
मार्ग है। 

:. दूसरा संशोधन यह है कि जगहें स्वतः: चुनकर (००-००४०० )द्वारा नहीं 
भरी जानी चाहिए। किन्तु कुछ खास अनिश्चित अवस्थाओं में सभा के कुछ सदस्यों 
का चुन लिया जाना (८०-०7४07) आवश्यक हो जाता है । किसी खास प्रांत में यह 
सवाल समिति से विशेष सम्बन्ध रख सकता है और हो सकता है कि समिति का 
एक भी सदस्य स्थिति से परिचित न हो । यही कारण था कि स्वयं चुन लेने (००- 
0०7८०॥ )करने को सदस्यों पर छोड़ दिया गया था। परिचय-समिति जिन कत्तेब्यों 
का पालन करेगी उनको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि वह स्वतः चुन 
लेने (८०-०7४००)का अधिकार रखे | इसलिए हम संशोधन का विरोध करते हैं । 

.#श्री बी० गोपाला रेड्डी(मद्राप्त ; जनरल) : क्या अतिरिक्त सदस्य सभा 
के सदस्य होंगे! 
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#अध्यक्ष ; में श्री गुप्ते के आन्ुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संशोधन 

पर मत लेता हूँ । 
संशोधन नामंजूर हागया । 

अध्यक्ष ; कया स्वयं न चुन लेने (८०-0/707! |, की बात अमल में 
आयेगी ९ जो लोग उपनियम (२) रखने के पत्त में हों 'हां! कहें । 

उपनियम (२) स्वीकार किया गया । 

#ड[० गोपीचन्द भागव (पंजाब $ जन/ल) इस समिति के कार्य के 
लिए कोई स्थायी आज्ञा (स्टेंडिंग आड्डर्स) नहीं हैं। 

#श्रो के० एम० मु शी : में समझता हूँ कि इस आशय का एक नियम इसके 
बाद में आता है। इसके अलावा जहां नियमों में कोई त्रुटि पाई जाय वहां स्थायी 
आज्ञा (5६870778 ०:०४४७)) बनाने के लिए आम अधिकार भी हैं | 

#श्री बी०गोपाला रेड्डी : समिति पांच सदस्यों की होगी जो सभा के सदस्यों 
में से ही चुने जायँगे । 
नियस ४२ स्वीकार किया गया | 
अध्यक्ष : अब हम नियम ४३ को लेते हैं 


#श्री काला वेंक्ट राव (मद्रास ; जनरल) : हमने एक भवन-समिति की 
॥४-ह कं बारे में नियम 'ए” अलग बनाने के लिए पृथक सूचना दी थी जो इस 
प्रकार है :-- 

“असेम्बली के कार्यकाल तक के लिए एक भवन-समिति बनाई जाय जो . 
सदस्यों के दिल्‍ली-निवास के समय कार्ये से सम्बन्ध रखेगी | यह समिति 
स्थान, भोजन, ओऔषधि-सम्बन्धी सुविधा, मनोरंजन, बाचनालय और 
पुस्तकालय-सम्बन्धी व्यवस्था करेगी । 

समिति में ११ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली अध्यक्ष के बताये ढंग 
के अनुसार करेगी। 

' समिति को अतिरिक्त सदस्य स्वयं चुन लेने (८०-००४००) का अधिकार होगा 
ओर अपने काम के लिए अलग-अलग उपसमितियां बनाने का भी उसे 
अधिकार होगा ।” े 
#श्री के० एम० मुन्शी : में यह संशोधन स्वीकार करता हूं | 
#श्री के० सन्‍्तानम : क्या मेरा दिया हुआ संशोधन इसमें शामिल है ? 
#ओ के० एम० झुँ शी : समिति में ११ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असे- 

म्वली अध्यक्ष के बताये ढंग पर करेगी | प्रत्येक प्रान्त का एक सदस्य इसमें आयेगा। 
समिति को अपने और सदस्य स्वयं चुन लेने (००-००४००)का भी अधिकार होगा । 
मैं संशोधन स्वीकार करता हूँ। महाशय, इसके विचार से मुझे नियम ६ की ओर 
बापस जाना पड़ेगा और समितियों की सूची में यह नाम और जोड़ देना होगा। 
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[श्री के० एम० मुझी| 
उप-नियम (१) (सात) में परिचय-समिति, उसके बाद उपनियम (१) (आठ) में यह 
भवन-समिति रख दी जायगी | 

#अध्यक्ष : यद संशोधन स्वीकार किया गया। 

नियम ४२--कः” स्वीकार किया गया । 

[सिचना--इस नये नियम ४२--ए. के जोड़ देने के परिणाम-स्वरूप नीचे 
लिखा संशोधन नियम' ६ में कर दिया :-- 

नियम ६ के उपनियम (१) की मद (सात) में और” शब्द निकालकर नीचे 
६४ नई सद (जिसका नम्बर (सात--क) डाल दिया जायगा) मद (सात) के बाद 

जायगी 

3 “(साव--क) भवन-समिति में, और” | 


नियम ४३ 
#ओरी के० एम० मु'शी : मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४३ स्वीकार किया जाय। 
#माननीय दीवानबहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : मैंने चार 
संशोधनों के सुझाव पेश किये हैं। नियम ४३ के उपनियम (२) में मेरा सुझाव है कि 
“होगा” (59०) और “चुना जाय” (5८ ०।४८८८) शब्दों के बीच नीचे लिखे शब्द्‌ 
जोड़ दिये जाय॑ं:--“जब तक कि यह प्रस्ताव जिसके द्वारा समिति बनी है, दूसरे 
रूप सें त बना दिया जाय ।” उदाहरण के लिए में उस समिति का जिक्र करू गा 
जो कल बनाई गई है। प्रस्ताव में कुछ नामों का जिक्र किया गया और संभा ने 
उनको स्वीकार कर लिया, इसलिये हमें उन सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 
नियमानुसार एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति के आधार पर चुनने का अवसर नहीं 
'मिला। हमारी कारवाई के बीच में मेरे खयाल से कई ऐसे अवसर आयेंगे जब हमें 
विशेष उद्देश्यों की अनेक समितियां बनानी पड़ेंगी और उनका सीमित उद्देश्य होगा, 
और हमारे लिए फिर यह जरूरी न हो जाय कि इस आलनुपातिकप्र तिनिधित्व के 
आधार पर होनेवाले चुनाव का नियम कठोर हो जाय | -- 
#श्री के० एम० म शी : यह सभा को अधिक विस्तृत अधिकार देता है | 
मैं संशोधन स्वीकार करता हूं | | 
#श्री एल ० कृष्णास्वामी भारती : “ऐसी समिति” शब्द का एक सीमित 
महत्त्व है और वह केवक्त उन्हीं समितियों पर लागू हो सकता है. जो नियम ४३ के 
अन्तर्गत हैं। -में चाहूंगा कि असेम्बली के मंत्री भूतपूवे अधिकारी मंत्री के रूप में 
संभी समिर्तियों--कार्यवाहकं-समिति आदि में हों । इसलिए “ऐसी” शब्द हटा दिया 
“ज्ञाय बशते कि वह सभी समितियों के लिए अभीष्ट हों। 
#श्री के० एम० मुंशी : यह तो अलग नियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 
पास तो स्टाफ और अर्थ-समिति के लिए भी मंत्री नहीं हैं। इसलिए इसके लिए अलग 


कक हु 
नी कै 


्ि . . भियरम-मिर्मातू-समिति कौ रिपोर्ट [२ 
नियम बन सकता है। ह 

.._#न्‍्त्री एल०क्ृष्णास्वामी भारती : अगर 'ऐसी' शब्द हटा दिया जाय तो यह 
नियम सभी समितियों पर लागू होगा । 

#श्री कू० एम० म' शी: अच्छा तो यह होगा कि वह वाक्य निकाल दियाँ 
जाय और उसे एक अलग नियम में रख दिया जाय जो सभी समितियां पर लागू झे 
सके | नियम ४३ “अन्य समितियों” के लिए है। हम मंत्री को सभी समितियों के 
लिए पद की हैसियत से (7४-0£800) मंत्री बनाना चाहते हैं। उप-नियम (३) एक 


अलग नियम के रूप में बना दिया जाय। महाशय, यहां मेरा निवेदन है और उसका 
नम्बर ४३--ए होगा | 


नियम ४३ संशोधन-सहित स्वीकार किया गया । 
नियम ४३-कः स्वीकार किया गया । 
है नियम ४४ 
#श्री के०एम० मु शी ; मेरा निवेदन है कि नियम४४ संजूर किया जाय | 
अध्यक्ष $ क्‍या इसमें कोई संशोधन है ?...... 
नियम ४४ स्वीकार किया गया। 
क्‍ क्‍ नियम ४४ पा 
-.- . #श्री के० एम० म॒ शी ६ नियम ४५ के बारे में मरा प्रस्ताव है कि इस 
दो परिवत्रेनों के साथ स्वीकार किया जाय जो मेंने प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार 
स्वीकार कर लिये हैं | पहला यह है कि “जब तक समिति अन्यथा न निश्चय करे” 
ये शब्द “समिति के सभापति द्वारा” इन शब्दों के बाद जोड़ दिये जांय । यहां कहा 
गया है कि समिति की रिपोर्ट सभापति के द्वारा पेश की जायगी। सम्भव है उस 
अवसर पर सभापति मौजूद न हों या बीमार हों। फिर तो रिपोर्ट रुक जायगी। नियम में 
यह व्यवस्था आदेशात्मक होगी। अच्छा हो कि धारा इस प्रकार बना दी जाय--“जब 
तक कि समिति अन्यथा न निश्चय करे ।” यह संशोधन श्री गिब्बन द्वारा किया गया 
हैं। में इसे जरूरी समभता हूं और स्वीकार करता हूं । 

इसके बाद महोदय, विधान-परिषद्‌ शब्द आवश्यक नहीं हैं। “असेस्बलीका' 
की परिभाषा बताई जा चुकी है इसलिए उसे यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है । 

#श्रो के०सन्तानम्‌ ; महोदय, ज्यों ही रिपोर्ट पेश की जाती है बह दुफ़्तुर 
के हाथ में आ जाती है । रिपोर्ट पेश किसके सामने करनी है ? क्या हमें उसकी एक 
 अतिलिपि दफ्तर को और दूसरी असेम्बली को भेजनी पड़ेगी ९ 

#श्री के०एम०मुंशी ; यह बात विभागों के लाभ के लिए है। उन्हें एक 
प्रति मंत्री के पास भेजनी चाहिए । है | 

' #अध्यक्ष ; यह नियम विभागों को रिपोर्ट भेजने के लिए भी हे । 
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#माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर ४ नियम 
४४ में एक छोटा-सा संशोधन है।। मद्ाशय,में इसे खास तौर पर आवश्यक समझता 
हूं। दुभोग्यवश नियम-समिति की नजर से यह बात छूट गई है। जिस प्रस्ताव के 
द्वारा समिति का निर्माण होता है उससें अनिवार्य रूप से यह बताना पड़ेगा 
कि समिति की सभाओं का कार्य-संचालन करने लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति 
((00०:ए०७) आवश्यक होगी, और समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह 
रिपोर्ट पेश करे और वह भी एक निश्चित समय के अन्दर । हम ऐसी समितियों 
का निर्माण कर रहे हैं । जिन्हें रिपोर्ट न पेश करनी पड़ेगी और हम ऐसी समितियों 
का भी निर्माण कर रहे हैं, जिनके लिए रिपोर्ट पेश करने की कोई अवधि निश्चित 
नहीं की गई है | में इस नियम का मजमून नीचे लिखे ढंग पर रखना चाहता हूँ :-- 

“जिस ग्रस्ताव के द्वारा समिति का निमोण होगा उसमें यह बात स्पष्ट रूप 

से बताई जायगी कि समिति की सभा के लिए कम-से-कम उपस्थिति सदस्यों 

की संख्या ((2प0०ए०) क्या होगी, और साथ ही यह बात भी बताई 
जायगी कि यदि समिति को रिपोर्ट पेश करनी है तो बह कितने समय के 
अन्दर |? 

#श्री के० एम० मुंशी : “समय निश्चित किया जा सकता है” और “अगर 
कोई रिपोर्ट” यह बाद में जोड़ देना है। में यह संशोधन स्वीकार करता हूं। 

#अध्यक्ष ; इस पर फिर विचार करना होगा । सर. गोपालस्वासी 
आयंगर के संशोधन का सुझाव महत्त्वपूर्ण है। मैं समझता हूंकि सभा को इस 
१० पर फिर विचार करने में कोई आपत्ति न होगी ओर वह यह संशोधन स्वीकांर 

। 
नियम ४४ संशोधन सहित स्वीकार किया गया | 
नियम ४५ संशोधन सहित स्वीकार किया गया। 
नियम ४६ 

#श्री के०एम० मु शी । मेरा प्रस्ताव है कि परिच्छेद आठ, शीर्षक बजट! 
(8008८0 और नियम ४६ स्वीकार किये जाय॑ । 

#शऔी आर०के०सिधवा $ मैं एक संशोधन सुझ्काता हूं महोदय, बजट पर 
बहस की जाय और उसे केवल पसन्द” ही न करके 'स्वीकार' किया जाय । पसन्द! - 
(8७/४०५८) की जगह अहण” (8007८20) शब्द रख दिया जाय । ' 

#एक माननीय सदस्य ; क्या मैं यह सुक्राब पेश कर सकता हूं महाशय, 
कि परिच्छेद ((०८८) शब्द्‌ स्वीकार करने की जरूरत नहीं हे । परिच्छेद विधान 
का कोई अंग नहीं है । 

रकः श्री के०एणम ७ मुशी ; मैं संशोधन मानता हू | 
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#अध्यक्ष ; वजट (3008८४) असेम्बलीके सामने स्वीकृति के लिए या 
पसन्दगी के लिए रखा जाना चाहिए ९ 

#श्री के० एम० मुंशी ; स्वीकृति के लिए । 

माननीय दीवान बद्रादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर: अगर 
आप पसन्द! (5 7|7०५४०) शब्द को बदलते दी हैं तो उसके बदले में अहण करने 
(5390०7६2०) का शब्द न रखकर 'स्वीकार करने! (5272007) का शब्द रखिए | 

#श्री आर०के० सिघरवा : स्वीकार” ( 587८४07॥ ) 

#श्री फके० एम० मृशी : स्वीकार ( 5300(07 ) 

है श्री रमनाथ गोयनका : आमदनी (!क्‍70778 ) के बार में कोई व्यवस्था 
नद्दीं बनाई गई है । बजट 3082६ में तो आमदनी और खर्चे का अनुमान भी 
आना चाहिए | 

#श्री के० एम० मुन्शी ः आमदनी होगी । 

##ह8][० पट्ामि सीतारामया : यह एक विशिष्ट संस्था 50एशाशंट्व0 0005 
है जो कर पर नहीं निर्भर करती और न उसे लगाने का अधिकार द्वी रखती है। यह 
तो तालुका [ तहसील ] बोर्ड की तरह है जो जिला बोर्ड से सहायता पाता है । 

#शी एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : बजट में आमदनी ओर खरे 
दिखाना ही चाहिए, यह बात गलत है । बच्नट तो खर्चे का अनुमान है । 

द्र्त्री घत्त्० कृष्शास्वामी भारती : बजट में किसी समय का जिक्र भी 
दोता ही है । कोई अवधि-३१ मा्चे के अन्त तक-लिख देना चाहिए । 

#अध्यक्त : हेस सालाना बजट बनाने का इरादा नहीं रखते । हम साल 
पूरा होने के पहले ही अपना काम समाप्त कर लेंगे । 

#श्री के० एम० मुन्शी : असेम्बली के सामने अतिरिक्त बयान पेश किया 
ज्ञा सकता है । 

#अध्यक्ष : में समझता हूं नियम ४६ केवल एक शब्द के संशोधन पसन्द! 
से स्वीकार हो गया है । हमने रकम भी प्राप्त कर लीं है। में पसन्द! शब्द को ठ/क 
समझता हूं | हमें भारत-सरकार के पास बजट भेजना होगा और उससे रकम लेनी 
दोगी | में समझता हूं “80[70ए०ं” उपयुक्त शब्द है । 

#माननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर : भारत- 
सरकार विधान-परिषद्‌ के लिप एक इकट्टी रकम मंजूर करने वाली है। इस 
असेम्बर्ल:के सामने तो उस रकमके खर्चेका विवरण आयेगा। में नहीं समझना कि यह 


असेम्बली इस सम्बन्ध में कोई विवरण युक्त बयान केन्द्रीय असेम्बली की स्वीकृति 
के लिए भेजेगी । 


#अध्यक्ष : भारत-सरकार की स्वीकृति के लिए बजट भेजने का विचार 
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ग्रध्यक्ष 
नहीं है । हे कक खर्च का निश्चय करके उसका जोड़ भारत-सरकार के पास लिखे 
जेजेंगे और उससे वह रकम मांगेंगे। आप क्या पसंद! ( 9970ए४ ) की जगह 
स्वीकृति' ( 580/2007 ) शब्द पसन्द करंगे | 
#माननीय सदस्य गश : हां । । 
#अध्यक्ष : स्वीकृति! (७४7८८०7) शब्द तो बदल्लकर रख दिया जायगा। 
नियम ४६ संशोधन सहित मंजूर किया गया । 


नियम ४७ 
#श्री के० एम० मुन्शी : महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४७ स्वीकार 
किया जाय | 
#श्री बी० दास : खण्ड [ १ ] कहता है:-- 

“खास अवस्थाओं में सदस्यों को विशेष भत्ता दिया जायगा। जो गेर- 
सदस्य असेम्बली के काम' में लगेंगे उन्हें भी विशेष भत्ता दिया 
जा सकेगा ।” 
हमने कुछ समितियों में गैर-सदस्यों को भी चुन (20-070 लिया है और 

अध्यक्ष ऐसी पंचायतों की नियुक्ति कर सकते हैं जिनके सदस्यों को तनख्वाहें दी 
जायेंगी, इसलिए आप 'गैर-सदस्यों को वेतन! शब्द जोड़ दें । | 
'-... #श्री के० एम० मुन्शी ; सभी वेतन-भोगी अफसरों का जिक्र खण्ड 
(२) में है। रहा खण्ड [१]सो यह तो केवल सदस्यों पर लागू होत है और सदस्यगण 
विधान-परिषद्‌ से वेतन लेने वाले नहीं हैं। खण्ड [१] समिति के काम' के लिए विशेष 
भत्ते जिबलर्च ] के बारे में है ओर खण्ड [२] में सरकारी अधिकारियों और जिन्हें 
भरती किया गया है उनकी तनख्वाहों का जिक्र है। इसलिए में संशोधन का विरोध 
करता हूं । । 

हे #दीवान चमनलाल : खण्ड १९) में गेर-सदस्यों का जिक्र भी है । 

#श्री के०एम० मन्शी : वह उन गेर सदस्यों के लिए हे जिन्हें सलाहकार- 
समिति में चुन लिया (८०००८) गया है। उन्हें तनख्वाह पाने का हक नहीं होंगा; 
उन्हें सिर्फ जेब-ख्चे मिलेगा । | | । 

#दीवान चरममननलाल : आप कानूनी विशेषज्ञों का भी उपयोग करें | उनको 
रंकमें कैसे दी जायेंगी ? - ह 

#श्री के? एम० मुन्शी : वह खण्ड (२)-के अन्तगंत आयेंगे । 

#श्री बी० दास : अगर चुनाव की पंचायत के लिए कोई विशेष अफसंर 
नियुक्त हुआ तो वह खण्ड [१] या खण्ड [२] के अन्तर्गत आयेगा १ . | - 

#&भश्री के०एम० मुंशी : कुछ लोग विधान-परिषद्‌ के स्टाफ में काम कर रहे 
हैं। वे खंढ (२) के अन्तर्गत आयेंगे। कुछ गेर-सदस्य एडबाइजरी कमेंटी में भी 


मिवस-निर्मात-समिति कौ रिपोर्ट (८३ 
असेम्वली के काम में लगे हैं उनकी ब्यवस्था खंड (१) में को गयी है। इस खंड का 
असिश्राय यही है। 

#श्री देवीग्रसाद खेतान : अगर खंड (२) की ओर ध्यान दिया जाय तो 
बात स्पष्ट हो जायगी। “जिन लोगों की सीधी भर्ती हुई है उनकी तनख्वाह और जेब- 
खर्चे स्टाफ और अर्थ समिति की राय से अध्यज्ञ द्वारा निश्चित होग।।” उप नियम 
(१) हर सब के बारे में है जिन्हें तनख्वाहें न दो जाकर केवल जेब खर्च दिया 
ज्ञाता है । 

अध्यक्ष : में समझता हूँ कि इन दोनों नियमों में सभी सम्भव खर्च आ 
जाते हैं । 

श्री बीो० दास यह जानना चाहते हैं क्रि अगर एक जज नियुक्त किया गया 
तो बह किस खंड के अंतर्गत आयेगा ? 

#श्री के० एम० सुंशी : अगर वह वेतन भोगी अधिकारी नहीं होगा तो 
वह खंड (१) के अनुसार जेब खच्चे के अन्तर्गत आयेगा । 

#श्री देवीमसाद खेतान : उपनियम (२) कहता है :-- 

“भारतीय सरकार या आंतीय सरकार का ऐसा कोई नौंकर जिसकी सेवाएँ 
एसेम्बली को दे दी जायँँगीं उसे उसकी तनख्वाह और जेब खचे दिया जायगा ।” 

अ्रगर एसेम्बली की सेवा में कोई जज रखा जायगा तो उसकी तनख्वाह खंड 
(२) के अन्तर्गत आयेगी । यह खंड पूर्ख हैं, इनमें किसी को भी छोड़ा नहीं गया है । 

#अध्यक्ध : मेरा खयाल है कि सभा इसे अब ज्यों का त्यों स्वीकार 
कर लेगी | 

नियम ४७ स्वीकार किया गया । 
नियम ४८ 
#श्री के० एम० मुंशी : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४८ स्वीकार 
किया जाय । 
नियम ४८ स्वीकार किया गया । 
नियम ४६ 
#श्री के० एम० मु शी ४ महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४६ स्वीकार 
किया ज्ञाय । ड़ 
नियम ४६ स्वीकार किया गया । 
हे नियम ५४० 

#श्री के०एम०मुंशी ; अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि नियम ४० 

स्वीकार किया जाय | 
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#श्री आर० के० सिधवा ; इस सम्बन्ध में श्रष्ाचार ((१०८-४०६ 
978८0८८5) को भो समझ लेना जरूरी है । उसके आधार का जिक्र हो जाना 
चाहिए | 

#अध्यक्ष ; केवल अनियमितताओं ओर भ्रष्टाचार का जिक्र भर कर देने 
से चुनाव रद्द न हो सकेगा । 

#श्री आर० के० सिधवा $ जब तक कोई स्वतः सिद्ध मामला न हो तब 
तक उसे विचार के लिए स्वीकार न किया जाय । । 

#अध्यक्ष ; अगर आप नियम ४३ और ४४ को पढ़ें तो उद्देश्य स्पष्ट हो 
ज्ञायगा । उसमें कहा गया है :-- 

“परिचय-समिति यदि उचित समझे तो अध्यक्ष से सिफारिश कर सकती 

है कि ग्रार्थेना-पत्र पर विचार करने के लिए चुनाव की पंचायत नियुक्त 

की जाय? 

एक आरम्भिक जांच हो और यदि परिचय-समिति को विश्वास हो कि 
चुनाव की पंचायत नियुक्त की जानी चाहिए तो वह सभापति के पास उसकी रिपोर्ट 
भेजे, अन्यथा नहीं । में समझता हूं नियम ४० स्वीकार किया गया है । 

नियम' ४० स्वीकार किया गया। 
नियम ५१ 

#श्री के० एम० म शी: महाशय, भेरा श्रस्ताव है. कि नियम ४१ इस 
संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय:--“जिस तारीख को यह नियम 'गजठ आफ 
इण्डिया! में प्रकाशित हो, उसके सात दिन के अन्दर” यह संशोधन श्री गिब्बन का 
है । कोई बहुत दिन बाद्‌ तक भी नियमों के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है। में इस 
संशोधन को स्वीकार करता हूं । 

#एक माननीय सदस्य : महोदय, आपके सामने पहले से ही एक चुनाव 
सम्बन्धी दरख्वास्त आ चुकी है। अस्थायी सभापति ने उसे आपके विचाराथ सुरक्षित 
रख दिया है। इस असेम्बली के पहले चुनाव-सम्बन्धों मासले में, जमानत की रकम 
सात दिन के अन्दर दखिल हो जानी चाहिए। यह बात जोड़ ली जाय । 

#श्री के० एम० मु शी : इसकी व्यवस्था कर ली गई है। नियम ४० (१) 
(प्रथम) कहता है:--_- 

“असेम्बली के चुनाव के पहले मामले में, नियमों के अमल में आने के सात 

दिन के अन्दर,” ह 

यह नियम गजठ आफ इरिडिया सें प्रकाशित होने के सात दिन के अन्दर 
असल में आयेंगे | 


#एक माननीय सदस्य : सात दिन काफी नहीं हैं। 


नियम-निर्मात्‌-समिति की रिपोर्ट (३१ 


*श्री के० एम० प्रु'शी : यह बहुत काफी हैं । 

#एक माननीय सदरय : जब तक आप खास तौरपर इसका प्रचार न करें, 
यह सूचना दक्षिण भारत में सात दिन के अन्दर न पहुंच सकेगी । 

*श्री के० एम० मुशी : हस इन नियमों को गज़ट आफ इंडिया! में प्रका- 
शित भर कर देंगे। हम विशेष प्रचार की ब्यवस्था नहीं कर सकते । 

#माननीय सदस्यगण : रुपया पन्‍्द्रह दिन कर दीजिए । 

#अध्यक्ष : बहुत अच्छा | पन्द्रह दिन । 

#ओ के० माधव मेनन : मैं नियम ५० (१) में श्री मुशी को एक वैधा- 
निक संशोधन की याद दिलाऊगा । वहां भी “सात दिन” आता है। उसे बदल कर 
“पन्द्रह दिन”? कर दिया जाय । 

#श्री के० एम० मु शी : में संशोधन स्वीकार करता हूं। नियम ४० पर 
पुनर्विचार हुआ और नियम ५० और ५१ संशोधन-सद्दित स्वीकार किये गये । 

नियम ५४२ 

#अध्यक्ष ; अब हम नियम ४२ लेते हैं | 

#श्री आर०के०सिधवा : इस नियम में एक व्यवस्था है कि अगर कोई 
व्यक्ति निश्चित समय के अन्दर दरख्वास्त न दे सके तो सभापति को अधिकार द्वोगा 
कि वह उसकी इस असफलता को माफ कर दें। में सममता हूं कि इसकी अवधि 
पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति छः महीने के बाद आकर कहे 
कि अमुक कारण से वह दरखास्त नहीं दे सका था, इसलिए अध्यक्ष उसकी देरी 
माफ कर दें तो यह मंजूर नहीं होना चाहिए। 

#श्री के० एम० मु शी : नियम ४७ में पन्द्रह दिन रखे गये हैं। अगर कोई 
छः महीने बाद आयेगा तो स्वाभाविक ही है कि उसका देरी का बद्दाना न माना 
जायगा। 

अध्यक्ष : तो यह नियम स्वीकार किया गया ? 

#माननीय सदस्यगण ५ हां । 

नियस ४२ स्वीकार किया गया। 
नियम न॑० ४३ . 

#श्री के० एम० सु'शी : मदाशय, मेरा अस्ताव है (कि नियम ५३ स्वीकार 
किया जाय | द न 

#परदार हरनामसिदद हर श्रीमान्‌ अध्यक्त जी, में नियम ४० के बारे में कुछ 
शब्द कहना चाहता हूं। उसमें “किसी अनियप्मितता और अरष्टाचार” का जिक्र 
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[सरदार हरनामश्तिह| 
$। अनियमितता' और “भ्रष्टाचार” की परिभाषा भी होनी चाहिए। मेरा सुझाव 
है कि इन शब्दों के बदले “कोई अनियमितता और अ्रष्टाचार जिसका प्रमाणित हो 
जाना वर्चमान कानून के अनुसार केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के चुनाव को रद्‌ कर 
देता है” रख दें | 

#श्री के०एम० मुंशी : माननीय सदस्य उस सूचना को पढ़ें जो नियम ५४ 
के पास टाइप की हुई है और इस प्रकार हैः-- 

“हिन्दुसान में चुनाव-सम्बन्धी दरखास्तों की जांच खास पंचायतें करती हे 

जिन्हें खास कानून द्वारा अधिकार दिये गये हैं। जब तक कि इसी तरह का 

कानून विधान-परिषद्‌ के लिए भी नहीं बन जाता तब तक उसी तरह की 
पंचायतें विधान-परिषद्‌ के चुनाव सम्बन्धी झगड़ों को तय करने के लिए 
नहीं बन सकती । इस काम के लिए “आिनिन्स! विशेष कानूनों का मज- 

मून तैय्यार कर लिया गया है ४? 

और मुझे सन्देह नहीं हैं कि अध्यक्ष महोदय समुचित अधिकारियों तक 
पहुंच कर यह आर्डिनेंस” पास करायेंगे, पर जब तक बह अआडिनेंस” न पास हो 
जाय तब तक हम अनियमितता” और “भ्रष्टाचार! की परिभाषा नहीं कर सकते। 
इसीलिये यह शब्द अस्पष्ट रूप में छोड़ दिये गये हैं जिससे आर्डिनेंस इनकी परिभाषा 
तय्यार कर दे। मा 

#श्री के० सन्तानस्‌ : क्या में ज्ञान सकता हूं कि इस असेम्बली को अपनी 
“चुनाव प्ंचायत? बनाने में क्या कठिनाइयां हैं ! 

#श्री के०एम० मुंशी : यह असेम्बली दीवानी जाब्ता की धाराओं के 
अनुसार पंचायत को कोई अधिकार नहीं दें सकती | 

. #श्री के० सन्‍्तानम्‌ : अब श्रोमान, यह सभा एक सर्वंसत्ता सम्पन्न 
सभा है । 

#श्री के० एम० मुंशी: जैसा कि कल पंडितजी ने घोषित किया,निस्सन्देह 
हमारी यह सभा सर्वेसत्ता सम्पन्न है। परन्तु ,हमारे फैसलों को अमली रूप देने के 
लिए हम किसी दिन प्राप्त करना चाहते हें । ३ 

#दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर : उठाई हुईं आपत्ति 
में कोई दलील नहीं है। आ्डिनेंस की आवश्यकता हो सकती है पर यदि 
सभा की यह राय हो कि सर्व सत्ता सम्पन्न सभा होने के नाते इसे निवाचन सम्बन्धी 
दरख्वास्तों को खुद निपटा देना चाहिए और घारा-सभा के पास न जाना चाहिए तो 
हमें जो भी ससाला मिल सकेगा उसकी मदद से बखूबी निपटा सकते हैं। यह 
उसी तरह होगा जैसे एक गैर सरकारी सभा जांच का काम करती है। फिलहाल 


लियम-मिर्मात-समिखि की दिवोटे [ ॥६ 


नियमों को स्पष्ट रखा जा सकता है | परन्तु चूंकि यह सभा सब सत्ता सम्पन्न है 
हम उस परिवतेन स्थिति में वर्तेमान घारा-सभा से विभुख नहीं हो सकते, यद्यपि 
अगर आप उससे कोई सहायता नहीं लेना चाइते तो आप ऐसा कर सकते हैं । 
नियमों में ऐसी कोई बात नहीं जो हमें धारा-सभा के पास पहुँचने के द्विए मजबूर 
करती हो । 

ऑअध्यक्ष ; प्रश्न यह हे कि “अनिवयमितता” और “दुन्य॑वहार' 
(7728 09770ए & ८07घ७६ 979८४८८) इन शब्दा की स्पष्ट व्याख्या हमें करनी 
करनी चाहिए कि नहीं | 


#श्री के०एम० मु शी : इनकी व्याख्या की काई आवश्यकता नहीं है । 
पड तरह ज्याख्या हो चुकी है और साधारण निवाचन-नियर्मों में यद्द लागू 

तेहें। 

#माननीय दीवान वहादुर सर एन० गोपाल सवार्मी आयंगर : अभी 
आपने जिस प्रश्न का उल्लेख किया है, सेरा विचार है कि विधान-परिषद्‌ के सम्मुख 
जिस रूप में ये नियम उपस्थित किये गये हैं, उनमें एक खामी है। चुनावों के 
सम्बन्ध में उठने वाले संदेहां और झगड़ों के लिए इन नियमों के अन्त में, सियम ४७ 
में यह कहा गया है -- 

“क्रिडेंशियल्स कमेटी अथवा इलेक्शन ट्रिव्यूनल की रिपार्ट मिलने पर 
जैसी भी परिस्थिति हो अध्यक्ष उनके अनुसार आदेश जार करेंगे !” 

श्रोमान्‌, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इलेक्शन ट्र्यूनल की रिपोर्ट मिलने पर 
आपको यह निर्खेय करना होगा कि क्या उस निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाय 
अश्रत्रा नहीं ? यही मुख्य प्रश्न होगा और मेरा विचार हैं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में 
हमें एक ऐसे नियम की आवश्यकता है, जिससे अध्यक्ष को कुछ पथ-अदशेन प्राप्त 
हो सके कि किन परिस्थितियों में बे किसी चुनाव को अवैध घोषित कर सकते हैं | 
भारतीय व्यवस्थापिका-सभा से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे ही नियमां में से एक नियस 
अशथोत्‌ नियम ४४ है, जिसमें यह कहा गया हैं--- 

८(१) उस अवस्था के अलावा, जिसकी इस नियम में ज्यवस्था कर दी गई 

है, यदि कमिश्नरों की राय में:--- ह 

क--यदि कोई सकल उम्मीदवार किसी नाजायज कारंवाइ के कारण चुना 

गया हो अथवा निर्वांचकों को ऐसा करने के लिए अमादा किया गया हो, 

अथवा नाजायज कारबाई के कारण चुनाव के परिरंगम पर काफी प्रभाव 
पड़ा हो, अथवा » 

ख--तालिका ४ के भाग १ में विशेष रूप से उल्लिखित नाजायज कारवा- 

वबाइयों में से कोई ऐसी कारवाई की गई हो, अथवा 

(ग) किसी नामजदगी की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा कोई 


१४ ] भारतीय विधान-परिषद्‌ू [२२ दिसम्वर सन्‌ १६४६ ई० 


'. | मा० दीवान बहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आ्रायंगर | 
अनुचित वोट पड़ने या उसके अस्वीकार होने अथवा कोई अखचैध बोट 
(5 के 
पड़ने अथवा कानन या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की किसी धारा 
9. सम्बंधि में 
पर आचरण न करने अथवा उससे सम्बंधित किसी फार्म सें किसी गलती की 
बजह से चुनाव के परिणाम पर काफी प्रभाव पड़ा हो, अथवा ु 
(घ) बहुत से बोदरों पर तालिका ५ के भाग १ या भाग २ के माने में बहुत 
वोटरों पर अगर अनुचित दबाव डालने अथवा उन्हें रिश्वत देने के कारण 


चुनाव स्वतंत्र रूप से न किया गया हो, तो सफल उम्मीदवार का निर्वाचन 
अवैध घोषित किया जायगा ।? 


मेरा बिचार है कि हमें नियम ४७ को इतना विस्तृत कर देना चाहिए कि 
उसमें इन धाराओं का सार आ जाय। हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि यदि 
अध्यक्ष की राय में ये बातें निश्चित रूप से हुईं हों, तो वे चुनाव को अवैध घोषित 
कर सकते हैं । मेरा प्रस्ताव है कि इस धारा को उसमें जोड़ दिया जाय | 
#श्री बी० दास ; नियम ५१ पर विचार करने के बजाय हम नियम ४७ 
पर विचार करने लग गए हैं। पर इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जो आर्डि- 
नेन्‍्स जारी किया जाय उस पर अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होने चाहिएं । चाहे कोई 
भी सरकारी सेम्बर उस पर हस्ताक्षर क्‍यों न करे, विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष के 
भी उस आर्डिनेन्स पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिएं ......... (हस्तक्षेप). ..... 
यदि अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर न करें तो भारत-सरकार के ग्रह-विभाग अथवा 
- किसी और विभाग के सेक्रेटरी के अलावा विधान-परिषद्‌ के सेक्र टरी के भी उस पर 
हस्ताक्षर रहने चाहिएं आर्डिनेन्स का ससविदा कमेटी के पास है और उसे चाहिए 
कि वह उसे इस परिषद्‌ के सदस्यों के पास भेज दे। नियम ४५ के अन्तर्गत अध्यक्ष 
को एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है मैं सर 
गोपालस्वासी आयंगर की इस राय से सहमत हूं कि चुनाव संबन्धी स्थायी आदेशों 
के अन्तर्गत काय्य-प्रणाली से संबंध रखने वाले नियम निर्धारित कर दिये जाने 
चाहिएँ । परन्तु में उनकी इस राय से सहमत नहीं हूँ कि हमें इस सम्बन्ध में 
ब्यवस्थापिका-सभा के नियम ही अक्षरशः नकल कर लेने चाहिएं, क्योंकि वे नियम 
तो एक विदेशी सरकार के द्वारा शोषण की दृष्टि से बनाये गए थे। भेरा सुकाव तो 
नियमों और स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सभी अधिकार अध्यक्ष को देने का है। 
लेकिन क्या अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के संबन्ध में अपना निर्णय देने का 
अधिकार होगा, यह एर्क ऐसा प्रश्न है, जिस पर इस परिषद्‌ के प्रमुख न्यायवेत्ता 
और वकील सोच-विचार कर सकते हैं । परन्तु में अपना यह विचार जोर देकर 
उपस्थित करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के पथ-पदर्शन के लिए नियम और स्थायी 
आदेश अवश्य होने चाहिएं। दूसरे इस आर्डिनेन्स की स्वीकृति इस परिषद्‌ से 
अवश्य ही ली जानी चाहिए अथवा यदि उसे स्वीकार करने का उत्तरदायित्व स्वयं 


नियम-निर्मातू-समिति की रिपोर्ट [ ६४२ 


अध्यक्ष अपने ऊपर लेने को तेयार हों तो इस परिषद्‌ को उस पर सोच-विचार 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

#श्री के० एम० मुंशी ; सर गोपालस्वासी आयंगर ने कानून संबन्धी 
नियमों की जिस योजना का उल्लेख किया है, उसमें दो बातें हैं । इसके दो भाग हैं-- 
किसी चुनाव को अवेध घोषित करने के कारण । और ये कारण गवनेर-जनरल द्वारा 
न बनाकर कमिश्नरों द्वारा बनाए जायँगे । इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी हैं- 
अर्थात्‌ यदि उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव-एजेन्ट की जानकारी के बिना कोई 
नाजायज कारवाई की गई हो तो चुनाव अवेध नहीं घोषित किया जायगा । उस 
अवस्था में इसे संबद्ध नियम का ही भाग मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस 
योजना के अन्तर्गत कमिश्नर की रिपोर्ट गवनेर-जनरल के सम्मुख उपस्थित की जानी 
चाहिए और गवनेर-जनरल को उसे स्वीकार करना चाहिए । यदि परिषद्‌ सहमत 
हो तो मेरा सुझाव है कि इस बात का निर्णय करने की जिम्मेदारी कि कोई 
कारबाई नाजायज है या नहीं--विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष पर डालना उचित नहीं 
होगा । गवनेर-जनरल की भांति उन्हें भी इलेक्शन द्विब्यूनल की राय स्वीकार कर 
लेनी चाहिए जिससे कि यह निर्णय करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं आयेगी कि 
क्या कोई नाजायज कारबाई की गई है अथवा नहीं । इसलिए मेरा ग्रस्ताव है कि 
यदि इस धारा को इन नियमों में सम्मिलित करना है तो यह ४६-ए होनी चाहिए 
ओर इसमें केन्द्रीय ब्यवस्थापिका-सभा के चुनाव संबन्धी नियम ४४ और ४५ का 
सार उस सीमा तक आ जाना चाहिए जहांतक उसका संबन्ध हमारे मामले से हो । 

अध्यक्ष ; कया आप नियम ४४ और ४५ के आधार पर एक नियम का 
मसबिदा तेयार करके उसे कल पेश कर सकेंगे ? 

#श्री वी ०दास : आडिनिन्स के बारे में क्या हुआ ? 

#श्री के०एम० मुंशी ; यदि यह आवश्यक समझता जाय, अन्यथा यह एक 
उचित ट्रिब्यूनल नहीं होगा, लोगों के कहने पर स्वयं मेम्बरों पर भी दीवानी कार - 
वाई की जा सकती है । किसी उचित कानून के बिना यह कहना असम्भव है कि कौन 
व्यक्ति नाजायज तरीके से चुना गया है ! आपको इसमें बड़ी कठिनाई होगी । दो 
सकता है कि इलेक्शन द्विब्यूनल पर मान-हानि का मुकदमा चलाया जाय और उसे 
मुआवजा देना पड़े । | ५ 

#शभरी बी०दास $ वह आडडिनेन्स कहां है, हमें उस- आडिनेन्स की एक श्रति 
क्यों नहीं दिखाई जाती जिसका, “मसविदा बन चुका है और तैयार पड़ा है।” 

#माननीय दीवान ब्यहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर : 
आहडडिनेन्स जारी करने के प्रस्ताव के संबन्ध सें एक कठिनाई हमें यह हागी। कोई 
आइडिनेन्स तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि आप भारतीय व्यवस्थापिका- 
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[माननीय दौवानबहादुर सर एच० गोपालस्वामी आयंगर] 


सभा से काम न करा सकते हों। यह तो एक नया कानून बनाने का प्रश्न है। उदा- 
हरण के तौर पर यदि कार्यक्रम के अनुसार भारतीय ब्यवस्थापिका-सभा की बेठक 
फरवरी के आरंभ में होती है, तो उचित यह होगा कि इस आधार पर एक बिल उस 
अतेम्बली के सामने उपस्थित करके उससे पास करा लिया जाय। मैं चांहता हूँ कि 
आप किसी ऐसे अधिकार की कल्पना करें, जिसके अनुसार भारतीय ब्यवस्थापिका- 
सभा द्वारा पास किये जाने वाले एक कानून के अन्तर्गत विधान-परिषद्‌ में ही ऐसे 
प्रश्नों के निर्णय की व्यवस्था की जा सके । जहां तक मेरा निजी संबन्ध है मैं इसप्रकार 
के आर्डिनेन्स के पक्ष में नहीं हूँ और मेरा विचार है कि हमें जो भी अधिकार श्राप्त 
हैं उन्हीं के अन्तर्गत हम अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें।  । 

&श्री जसपतराय कपूर : क्या मैं इस विषयमें दो एक शब्द कह सकता हूं? 
मैं इन नियमों के अन्तर्गत अनियमित अथवा नाजायज कारवाई! शब्दोंकी परिभाषा 
जोड़ देने के सल्‍्त खिलाफ हूँ । जितना ही हम इन शब्दों की परिभाषा नियत करने 
का प्रयास करेंगे उतना ही हम अपने इलेक्शन द्विब्यूनल को सीमाबद्ध करेंगे। मैं इस 
मासले में इलेक्शन द्िब्यूनल के हाथ नहीं बांध देना चाहता और न उसके निरणणेय के 
अधिकार पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहता हूँ । इस समय हम यह कल्पना नहीं 
कर सकते कि कोई उम्मीदवार स्वयं अपने आप अथवा इस देशके बड़े बड़े सरकारी 
अधिकारियों की मदद और उनके प्रोत्साहन अथवा सलाह-मशविरे से और सम्भव 
है कि कभी कभी इस देश के सब से बड़े सरकारी अधिकारियों की मदद और उनके 
प्रोत्साहन से कौन-कौन सी नाजायज फारवाइयां कर सकता है। में यह नहीं चाहता 
कि हम लोग इन शब्दों की परिभाषा निधौरित करें। हमें यह बात पूर्णतः इलेक्शन 
रा नल पर हो छोड़ देनी चाहिए और इस बात का फैसला भी उसी पर छोड़ देना 
चाहिये कि क्या चुनाव के समय की कोई खास कारंवाई अनियमित तथा नाजाइज 
थी या नहीं | के 

#श्री एम०अनन्तशयनम्‌ आयंगर * में कोई आर्डिनेंस जारी करने अथवा 
व्यवस्थापिका द्वारा पास किये जाने वाले किसी कानून के सर्बथा पक्ष में नहीं हूँ। 
हम सभी यहां उपस्थित हैं। हम समय-समय पर रिक्त होनेवाले स्थानों की पूर्ति करने 
की ब्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल नियुक्त कर खकते 
फ्रिडिशियल कमेटी .एक ट्व्यूनल नियुक्त कर सकती है जिसका निर्णय अन्तिम 
माना जायगा । अध्यक्ष निर्णय को स्वीकार कर लेंगे और इस तरह वह 
अन्तिम निर्णय हों जायेगा । वह निर्णेय इसे परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को 
मानना होगा। हम यह अधिकार किसी ओर अधिकारी को क्‍यों दें ९ हमें अपनी 
परिषद्‌ को छोड़कर किसी और परिषद्‌ का म॒'ह नहीं ताकना चाहिए। हम अपने 
आपको एक सर्वेसत्ता संपन्न सभा बना लेंगे और यह, सभा सर्वेसत्ता-संपन्‍्त है। 
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कासन्स समा में सी यद्दी परम्परा चली आती है । रिपोर्ट परिषद्‌ के सन्‍्मुख उपस्थित 
की जानी चाहिए | 

जहां तक गवाह बुलाने का संबंध है, हम वकील तथा साधारण लोग भी 
जो किसी-न-किसी मुकदमेबाजी में फंसे रहे हैं यह बात अच्छी तरद से जानते हैं 
कि समत जारी करने का क्या अर्थ होता है ? इन सब बातों से अनावश्यक कठिना- 
इयां पैदा हो रही हैं । इस परिषद्‌ को इस विषय पर सोच-विचार और निर्खय करने 
का अधिकार है । उसका निर्णेय अंतिम होगा और पअ्रध्यक्ष द्वारा स्वीकार 
किया ज्ञायगा। 

#श्री के० एम० मु शी ; मेरा विचार है कि यह वाद-विवाद अग्रा्सगिक 
है। में अपने माननीय मित्र सर गोपाल स्वासी आयंगर का संशोधन स्वीकार करने 
को तैयार हूँ। में चुनाव सम्बन्धी नियमों और व्यवस्थाओं के नियम ४४ और ४५ 
की घाराओं का सारांश नियम ४६ के अन्तर्गत शामिल करने को तैयार हूँ । में 
झन्तिस ससविदा कल इस परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित कर दूगा। 

#अध्यक्ष : तब यह टेकनिकल कठिनाई पेदा होती है, क्योंकि हमने नियस 
४० पास कर दिया है । 

मेरे विचार में पहले आपको परिषद्‌ से यह आज्ञा लेनी चाहिए कि क्‍या 
“लाजायज कठिनाई” शब्दों को उसमें जोड़ देने के लिए इस प्रश्न पर पुनः सोच- 
विचार किया जाय या नहीं ? मेरी समम्ः में परिषद्‌ “नाजायज कार्रवाई” और 
“अनियमितताओं?” शब्दों की परिभाषा स्पष्ट कर देना चाद्दती है। 

नियम ५७ 
#श्री के० एम० मुंशी: में इन नियमों--५३ से लेकर ५७ तक का सस- 
विदा फिर से इन परिषद्‌ के सस्मुख उपस्थित करू गा। 

#अध्यच : में यह मान लेता हूं कि उससें यह व्यवस्था भी रहेगी कि 
अर्जी के कूठा साबित हो जाने पर कितनी रकम जमा करानी चाहिए। 5 

हमें उसमें ऐसी धारा रखनी चाहिए जिसके अन्तर्गत ट्ब्यूनल को यह आदेश 
दिया गया हो कि यदि खचों न देने का फैसला किया गया हो तो बह रकम वापस 
लौटा दी जाय । 

मैं समझता हूँ कि अब हम नियम ५७ पास कर सकते हैं। 

अध्यक्ष : हम ग्यारदयें अध्याय पर कल आत: ११ बजे सोच-विचार करेंगे । 

«श्री के० एम० मुंशी: भ्रीमान्‌! क्‍या में यह सुझाव पेश कर सकता हूँ 
कि हम पांच मिनट और बैठे रहें और नियम ४८ भी समाप्त कर दें ९ इस पर कोई 
संशोधन नहीं आया है। में प्रस्ताव करता हूँ कि नियस श८ स्त्रीकार कर लिया जाय | 
में इस सम्बन्ध में सिफे एक शब्द और कहना चाहता हूँ। नियम ४८ (१) में कहा 
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[ श्री के० एम्र० मुन्शी | 
गया है :--“अन्तिस रूप से नया संघ-विधान बनाने के पूर्च, परिषद्‌“ *"*” “संघ” 
से पूर्व “नया” शब्द हटा दिया जाय | यहां इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। 

#श्री आर० के० सिधवा : में प्रारम्भिक और अन्तिम विधानों के बारे में 
कुछ कहना चाहता हूँ । 

#अध्यक्ष : इस पर हम कल सोच-विचार करेंगे। 

इसी बीच में एक-दो बातें में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कल हमारे, इस 
अधिवेशन का अन्तिम दिन है। इन नियमों के अन्तर्गत हमने जिन कमेटियों के 
बनाने का फैसला किया है, उनमें से कुछ के सदस्यों का निवोाचन हमें करना है। 
कल तक नियम पास नहीं किये जा सकेंगे । इसलिए हम चुनाव कल नहीं कर सकते। 

#कतिपय माननीय सदस्य : नहीं। 

अअध्यक्ष $ क्या में यह सुझाव पेश कर सकता हूँ कि यदि सभा चाहे तो 
कल १२ बजे तक इन कमेटियों के सदस्यों के नाम पेश करने को इस आशा से कहा 
जाय कि तब तक नियम भी पास हो चुके रहेंगे और यदि वास्तव में. चुनाव करना 
आवश्यक सममा जाय तो कल्न चुनाव कर लिया जाय । 

माननीय सदस्य : हां। 

कमेटियों के निर्वाचन 

#एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ! कया में यह जान सकता हूँ कि 
कल कौन-सी कमेटियों का चुनाव होने जा रहा है ९ 

#अध्यक्ष : स्टीयरिंग कमेटी, स्टाफ और फाइनेन्स कमेटी, हाउस कमेटी, 
और क्रिडेंशियल्स कमेटी । परन्तु, यदि हमें स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव कल तक 
“संभव न दिखाई पढ़ता हो तो हम दूसरी कमेटियों का चुनाव कर सकते हैं। स्टीय- 
रिंग कमेटी का निमोण समयानुसार आगामी अधिवेशन तक करना पड़ेगा । कल 
किस समय तक हमें ये नाम पेश करने को कहना चाहिए ९ 

#कुड माननीय सदस्य : बारह । 

अन्य माननीयं,सदस्य : ग्यारह । ' 

#अध्यक्षः निवोचन से पूवे हमें कागज-पत्र तैयार करने होंगे और उसके 
लिए समय चाहिए । हे 

#आचाये जे० बो० कृपलानी ( संयुक्तश्रान्त : जनरल ) क्या में 
यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि नाम कल ११ बजे तक पेश कर दिये जाय॑ ९ 

अध्यक्ष : वदि सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति 
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नहीं है। तब में नामजदगी के लिए ११ बजे का समय निश्चित करता हूं और यदि 
आवश्यक हो तो अपरान्ह में ३ बजे चुनाव कर लिये जाय॑ । 
डा० बी० पद्टामी सीतारमेस्या : नियम पास किये जाने से पूर्व नाम पेश 
हक "जुआ होगा और आपने सोच-सममक कर १२ बजे का समय निधोरित 
है। 
#श्री के० एम्‌० मु 'शी $ मेरा सुम्ग्व हैं कि हम कल ६ बजे अपनी बेठक 
शुरू करें और ११ बजे तक अपना काम समाप्त कर दें । 
अनअध्यत्त $ मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। यदि सदस्यों को कोई आपत्ति 
न हो, तो सभा की बैठक कल ६ बजे आञतःकाल शुरू हो । उस हालत में नामजदगी 
के कागज दाखिल करने का समय १२ बजे होगा । 
तब सभा कल ६ बजे तक के लिए उठ जायगी | 
कि उसके बाद सभा सोमवार, २३ दिसम्बर, १६४६ ई० के ६ बजे तक& के लिए 
उठ गई । 


७&बाद में यह समय बदलकर ११ बजे प्रातःकाल कर दिया गया। 


गोपनीय 





केवल मेम्बरों के निजी उपयोग के किए 
भारतीय विधान-परिषद्‌ 
सोमवार, २३ दिसम्बर, १६४६ 
भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के 
सभापतित्व में ग्यारह बजे कांस्टीव्यू शन हाल, नई दिल्ली में हुई । 
( सभा की कारंवाई बन्द कमरे में हुई ) 
रूलस आफ प्रोसीजर कमेटी की रिपोट पहले से जारी 
अध्याय ११--विधानों के मसबिदे और नियम 
४८ पर विचार ९ ह 

#श्रो के०एम० मुन्शी (बम्बई-जनरल) ; श्रीमान, में अस्ताव करता हूँ कि 
अध्याय ११ विधानों के मसविंदे और नियम ५८ पर सोच-विचार--स्वीकार कर लिया 
जाय । इस नियम के संबन्ध में, मैं यह उल्लेख कर दू” कि में दूसरी पंक्ति में “संघ- 
विधान” शब्द से “नया” शब्द हटा देने संबन्धी संशोधन को स्वीकार करने 
को तैयार हूं क्योंकि “नया” शब्द अनावश्यक है। 

#श्री धारन्द्र नाथ दत्त (बंगाल-जनरल) $ अध्यक्ष महोदय कुछ रिया- 
सर्तों में धारा-सभाएं हैं ही नहीं। नियम में यह कहा गया है. कि सिफारिश धारा 
सभाओं के साफत भेजी जानी चाहिए। इसलिए में इस विषय का स्पष्टीकरण 
चाहता हूँ । 

#श्री के० एम० मुशी : मुझे निश्चय हे कि प्रत्येक रियासत में धारा 
सभा की खापना होजायगी। यह नियम इसी कल्पना के आधार पर है। 

#श्री बी० दास(उड़ीसा + जनरल) मुझे पेरा २२में इस बातका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता है कि सभा क्या कारबाई करेगी उस नियस के अन्तर्गत सत्ता-हस्तान्तरित 
किये जाने के परिणाम्र-स्वरूप उत्पन्न होनेवाले कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिए 
संघीय विधान-परिषद्‌ और त्रिटेन के बीच बात-चीत या समझोता आवश्यक होगा । 
इसका मतलब में यह सममता हूं कि ऐसी व्यवस्था दो सर्वे-सत्तासंपन्न देशों के बीच 
नहीं हो सकती,किन्तु इसका अथे तो भारत के ऊपर ब्रिटेन के अवशिष्ट अधिकारों की 
व्यवस्था क्या होगी। कामन सभा में सर स्टेफडे क्रिप्स ने इसकी व्याख्या करते हुए 
कहा था कि यह एक संधि होगी जिसके द्वारा उन बातों की -ब्यवस्था निधोरित की 
जायगी जिनका निपदारा सत्ता-इस्तान्तरित होने के परिणाम स्वरूप बाकी रह जायगा 
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[ श्री एम० के० मुंशी] ह 
सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए में इस संशोधन का विरोध 

करता हूँ 

#श्री देवीम्रसाद खेतान (बंगाल ; जनरल) ४ श्रीमान्‌, मुझे व्यवस्था के 
सम्बन्ध में एक वैधानिक आपत्ति है| श्रीमान्‌ सेरे विचार में श्री बी० दास का संशो- 
धन सर्वेथा अव्यवस्थित है। यह संशोधन नियम४८ के परिणामस्वरूप नहीं उठता । 
जिस पर हम सोच-विचार कर रहे हे ओर जिसका सम्बन्ध संघ विधानसे है--केबि- 
नेट मिशन के पैरा २२ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक स्वतंत्र अ्स्ताव है। 
मुझे इसमें तनिकर्भा संदेह नहीं कि संघ विधान-परिषद्‌ केविनेट मिशन के वक्तव्य के 
पैरारश्की व्यवस्था धाराओंको कार्यान्वित करनेके उद्द श्यसे उचित कार्रवाई करेगी। 
लेकिन निश्चय ही इसका नियम ५८ से, जिस पर हम्‌ सोच विचार कर रहे हैं, कोई 
संबंध नहीं है । इसके अलावा मेरा यह विचार भी है कि इसका कार्य-प्रणाली से भी 
कोई संबंध नहीं है । उसके लिए तो हमें एक स्वतंत्र और प्रथक पस्ताव पेश करने की 
आवश्यकता होगी ओर मुझे आशा है कि श्री बी० दास नियम ४८ के संबंध में 
अपनी बात पर जोर नहीं देंगे बल्कि उसे उचित समय तक के लिए स्थगित कर देंगे। 

#ओी आर० वी० धुलेकर ( संयुक्तप्रान्त ः जनरल ) $ श्री बी० दास से 
जो प्रश्न उठाया है वह नियमित हे । 

#श्री बी०दास $ में श्री धुल्ेकर का अपना समर्थन करने के लिए धन्यवाद 
करता हूं । में श्री खेतान की भांति कोई वकील अथवा बड़ा कारबारी नहीं हूं जो कानूनी 
दृष्टि से यह कह सकू कि मेरा संशोधन अनियमित है। में ही नहीं, हम सभी यहां 
इस देश के लिए एक सर्वंसता सम्पन्न विधान तैयार करने के लिए एकत्र हुए हैं (वाह, 
वाह) और उसी के लिए हम ये नियम भीबना रहे हैं । हमें बिनेट के मिशन के वत्तब्य 
के पेरा २२ की त्रुटि पर क्योंकर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध ब्रिटेन के 
साथ एक स्व॒तन्त्र संधि से न होकर केवल उन महत्त्वपूर्ण अवशिष्ट अधिकारों से है 
जिनका हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है ? आप इस समस्या का मुकाबला करने 
में क्यों संकोच करते हैं ? नियम ५८ (१) में कहा गया है : “संघ विधान का अन्तिम 
रूप से निर्णय हो जाने से पूबें”। जब तक ० अतिशत अधिकारों पर ब्रिटेन का 
नियंत्रण है. तब तक आप खंघ विधान नहीं तैयार कर सकते । क्‍या आप मिस्र जैसा 
विधान चाहते हें १ जाब्ते के नियम ऐसे होने चाहिएं कि जिनसे माननीय अध्यक्ष को 
इस बात के लिए पथ ग्रद्शेच मिल सके कि विधान का* निर्माण किस प्रकार होना 
चाहिए। आप इस सस्वन्ध में संकोच क्‍यों करते हैँ ? हम संसार के सामने यह 
घोषणा क्यों न करें कि हम अपनी हीनता की स्थिति को छोड़कर संपूर्ण समस्या प्र 
विचार-विनिमय करने के लिए तेयार हैं १ 


ऋअध्यद्ध $ बह अश्न उचित अवसर आने पर उठेगा | इस समय तो हम 
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केवल नियम ४८ पर विचार कर रहे हैं। उम नियस का सम्बन्ध एक खास कारये- 
प्रणाली से है, जिस पर अपना कास चलाने के लिए विधान परिषद्‌ को अमल करना 
है। केबिनेट मिशन के वक्तब्य का पैरा २२ एक विज्कुल अलग विषय है। इसका 
नियम ४८ से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


#श्री बी०दास : अध्याय ११ के शीर्षक में कहा गया है: “विधानों के 
मसविदे पर विचार ।” 


#अध्यक्त ; अच्छा तो अब मुझे पता चला कि यह शीषेक है। परन्तु 
केबिनेट मिशन के वक्तब्य के पैरा २२ में कहा गया है कि मत्ता इस्तान्तरित करने के 
परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था के लिए संघ की विधान- 
परिषद्‌ और ब्रिटेन के बीच एक संधि पर विचार-विनिमय करना आवश्यक दोगा। 
ब्रिटेन और संघ विधान-परिषद्‌ के बीच किसी सममौते की कोई-न-कोई बातचीत 
चलानी ही होगी। यह नियम ५८ का अंग नहीं है। यह तो एक बिलकुल स्वतंत्र 
चीज है। संघ विधान-परिषद्‌ केबिनेट मिशन के वक्तब्य के पैरा २२ को का्योन्वित 
करने की निश्चय ही चेष्टा करेगी, लेकिन इन नियमों के अन्तर्गत नहीं, जिनका उद्देश्य 
अपना काम चलाने के लिए विधान-परिषद्‌ का मार्ग प्रद्शन करना है । 


#श्री बी० दास ४ मेरा विचार है कि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिस 
पर सभा को विचार करना चाहिए | 

#अध्यक्ष ६ में इस बात से सहमत हूं कि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 
परन्तु प्रत्येक बात के लिए समय होता है। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। एड- 
वबाइजरी कमेटी की तरह हम संघ पर विचार-विनिमय करने के लिए भी एक कमेटी 
नियुक्त करेंगे । लेकिन उसके लिए यह उपयुक्त समय नहीं है । 


#श्री के० सन्तानम्‌ (मद्रास $ जनरल) ४ नियम «८ के बारे में मुमे 
एक संशोधन पेश करना है। में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ५८ (२) में “अन्तिम 
रूप से निर्णय” शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जाय॑ : “अथवा गुट बनाने का 
आखिरी फेसला हो जाने पर-।” 

अध्यक्ष $ क्‍या नियम ५८ की धारा (१) के सम्बन्ध में कोई संशोधन 
नहीं है ? तो हम मान लेते हैं कि यह स्वीकार कर ली गई | 

#श्री बी० गोपाल रेही (मद्रास ; जनरल) $ यह इस प्रकार दोनी 
चाहिए: “बहुत से ग्रान्त और रियासतें अपनी धारा सभाओं के द्वारा जहां वे दो ।” 
क्योंकि बहुत-सी रियासतों में इस समय धारा सभाएं नहीं हें । 

#श्री के० एम० म॒ शीं ; मैंने एक और सदस्य को उत्तर देते हुए कद्दा 
था कि जहां धारा सभाएं नहीं होंगी, वहां यह घारा लागू नहीं दोगी । 
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#श्री जयपालसिंह (व्रिहार : जनरल) $ अध्यक्ष महोदय, में यह जानना 
चाहूँगा कि क्या श्री मुशी को “अथवा दरबार” शब्द जोड़ देने में कोई आपत्ति है 
इस प्रकार जहां धारा सभाएं नहीं हैं, वहां भी यह धारा लागू हो सकेगी । 


#श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त ; श्रीमान्‌, इस प्रकार की एक धारा उसमें जोड़ 
देनी चाहिए । 

“यदि किसी रियासत में धारा सभा न हो तो रियासतों की जनता के स्वीकृत 
संघों के जरिये उनके विचार जान लिए जाय॑ |? 


मेरा विचार है कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जायगा । 


#श्री के० एम० मुंशी ; श्रीमान , में इस संशोधन का विरोध करता हूँ। 
धारा सभा एक अधिकृत संस्था है और यदि कहीं घारा-सभा नहीं है तो वहां उसके 
विचार जानने की जरूरत नहीं है । 


#शओी एच० वी० कामथ (मध्यप्रांत ओर बरार + जनरल) $ यदि इस 
“धारासभा” शब्द को बना रहने दें तो हम उन रियासतों को जहां धारासभाएंँ नहीं 
हैं, धारासभाएं स्थापित करने लिए विवश कर सकते हैं । 

#श्री के० एम० म शी ; सुके यह संशोधन स्वीकार नहीं है। यदि किसी 
रियासत में धारा सभा नहीं है जो उसे इस प्रश्न का निर्णय करने का कोई अधिकार 
कक मा ; अब मैं श्री जयपाल सिंह के संशोधन पर वोट लेता हूं । 

संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया । 
अअध्यक्ष ; अब मैं श्री सन्‍्तानम के संशोधन पर वोट लेता हूं । 


संशोधन नामंजूर हो गया। 

#ओ। के० सन्तानम्‌ ; श्रीमान्‌ । 'में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम ४८ (२) 
(क) में “यदि गआंतों के श्रतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहे” शब्दों की जगह ये शब्द 
“यदि सेक्शन ऐसा चाहे” जोड़ दिये जायं | इसकी वजह यह है कि हमें यह कह्दा 
गया है कि हम इस बात का निर्णय आंतों पर छोड़ दें कि क्या प्रस्ताव अथवा अंर- 
मिक ससविदा भेजा जाय या नहीं । मान लीजिए कि कोई “सेक्शन” कहता है कि 
हमें तो केवल प्रस्ताव चाहिए । ऐसी द्वालत में कोई ग्रान्त यद्द केसे कह सकता है कि 
उसके पास विधान का मसविदा भेजा जाय ९ इसलिए में कहता हूँ इसका निर्णेय तो 
सेक्शन को ही करना चाहिए । जहां तक इस बात का सम्बन्ध हे कि प्रत्येक प्रान्त द्वारा 
यह निय्येय किया जाय कि वह क्या चाहता है अथवा प्रारंभिक मसविदा; केवल सेक्शन 
अ्रस्ताव को हो यद्द निर्णय करने का अधिकार होगा कि. उनके विधान-निर्मोण का कार्य 
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किस तरीके से आगे बढ़ाया जाय । इस नियम में यह कद्दा गया है कि यह फैसला करना 
प्रान्त का अधिकार होगा कि यह श्रस्ताव के रूप में होना चाहिए अथवा विधान के 
मसविदे के रूप में है। “यदि प्रान्तों के प्रतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहे” शब्दों 
के स्थान पर “यदि सेक्शन ऐसा चाहे! शब्द जोड़ दिये जाय॑ । 


.. अमाननीय दीवान वह्धादुर सर एन, गोपाल स्त्रामी अमस्यंगर (मद्रास ; 
जरनल) ; अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने 
की आज्ना है? मेरा विचार है कि इस धारा के सम्बन्ध में श्री सन्‍्तानम्‌ द्वारा पेश किये 
गये अथम संशोधन का सार स्वीकार कर लिया जाय । परन्तु यदि संभव हो सके तो 
मैं उनके संशोधन में शाव्दिक परिवर्तन करना चाहूँगा जिससे कि उसे केबिनेट मिशन 
के वक्तब्य की भाषा के अनुरूप बनाया जा सके । हम यद्द कद्द सकते हैं, “किसी आन्त 
के विधान का अन्तिम रूप से निर्णय होने से पहले अथवा अंतिम रूप से यह निर्णय 
होने से पूर्व कि क्या एक गुट--विधान बनाया जाय अथवा नहीं ।” इसे हम इस 
तरीके पर पेश कर सकते हैं । 

जहं तक उनके दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है यह जान बूफकर उन शब्दों में 
रखा गया है जैसा आप अस्तुत धारा में पाते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत महत्त्वपूरे 
कारण है। किसी प्रान्त के अ्तिनिधियों के बहुमत की स्वीकृति अथवा इच्छा की बात 
इसलिंए कह्दी गयी है कि चूंकि इसका उद्दे श्य केवज् यह फैसला करना है कि क्या 
प्रान्त के पास अस्ताव भेजा जाय अथवा मूल विधान का मसविदा । मेरा कइना दे कि 
“सी” जैसे सेक्शन में तो ऐसा होना सर्वथा संभव है यदि वह यद्द फेसला करे कि मूल 
विधान का ससविदा प्रान्त के पास न भेजा जाय तो संभव है कि जब आसाम आरन्त 
के प्रतिनिधियों का बहुमत मूल विधान पर ही सोच विचार करना अधिक पसंद करे ? 
इसलिए इस हालत में उनकी इच्छा की पूर्ति न हो सकेगी इसका अर्थ यह हो सकता है 
कि बंगाल मूल विधान नहीं चाहता । हो सकता है कि आसास चाहता हो । यदि सेक्शन 
“सी” में आसाम के प्रतिनिधियों का बहुमत प्रस्ताव की बजाय अपने सामने मूल विधान 
ही रखना चाहता हो तो दम उन्हें ऐसा करने से क्यों रोके ? 

#श्री एल० कृष्णस्वामी भारती (मद्रास * जनरल) : भ्रीमान, भी 
सम्तानम्‌ के संशोधन का आशय इस प्रकार के संशोधन से भी पूरा हो सकता है 
यदि उसमें ये शब्द जोड़ दिये जाय॑ :-- । 

“किसी पंत के विधान का अथवा किसी गुट के विधान का, अन्तिम रूप 
से निर्णय करने से पहले” जैसी कि इस समय व्यवस्था है। संघ विधान का निर्णय 
करने से पूर्व दमें उन प्रांतों के दृध्टिकोश को जान लेना आवश्यक है । 

अध्यक्ष.४ कया आपने इस संशोधन की कोई सूचना दी -दै 


#शी एल० कृष्णस्वामों मारती $ नहीं । 


१०६ | भारतीय विधान-परिषद्‌.[ २३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हें० 
ओऔ के० संन्तानम्‌ $ भ्ीसान्‌, यह तो एक सवेथा भिन्न संशोधन है । 


श्री एच० बी० कामठ $ श्रीमान्‌, आपकी अलुमति से में एक छोटा-सा 
संशोधन पेश करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र श्री मु शी 
को उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संशोधन इस ग्रकार है :-- 

मैं अस्ताव करता हूँ कि उप-धारा (२) में उसे अवसर दिया जायगा” शब्दों 
के बाद “उसकी धारा सभा के द्वारा” शब्द जोड़ दिये जाय॑ । 

इस ग्रकार यह उप-वाक्यांश (१) के अनुरूप हो जायगा । 

#श्री के० एम० मुंशी : श्रमान्‌ , मैं श्री सन्‍्तानम्‌ का पहला संशोधन 
यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो इस रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब यह 
वाक्यांश इस प्रकार पढ़ा जायगा :-- 

“किसी प्रांत के विधान का अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले अथवा 
उस सेक्शन के लिए जिसमें संबद्ध प्रांत शामिल हैं, गुट विधान के निर्मोण के सम्बन्ध 
में अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले ।” 


#एक माननीय सदस्य $ दूसरा वाक्यांश पहले आना चाहिए । 
#श्री के० एम० मु'शी ४ भेरी समझ में यह बात नहीं आई । 
अध्यक्ष ६ उनका कहना हैं कि पहले आपको यह फैसला करना चाहिए 
कि क्या गुट-विधान बनाया जायगा अथवा नहीं | 
. अधश्री के० एम० मशी $ श्रीमाच्‌ ; केविनेट मिशन के वक्तब्य के अनु- 


सार पहले प्रांतीय विधान वैयार किया जायगा । यदि उनका संशोधन स्वीकार कर 
लिया ज्ञाय तो कार्यप्रणाली उल्लट जायगी । 


#अध्यक्ष $ श्री कामठ के संशोधन का क्या हुआ ९ 


ऊ 


#श्री के० एम० मशी ६ भीमान्‌ , सुमे वह स्वीकार है। अवसर आंतीय 
घारा सभा के द्वारा! दिया जाय | इसे अधिक स्पष्ट कर देना बहतर होगा । 

में श्री सतानम्‌ के दूसरे प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । 

ऑडा० पी० ए4० देशमुख (मध्यग्रांत ओर बरार ; जनरल) $ गा 
भांच इसी परिषद्‌ में अपने अस्ताव तैयार नहीं करेगे ९ 

. अध्यक्ष : नहीं। हु 

#श्रीयुत आर० के० चौधरी ( आसाम $ जनरल ) $ या में यह 
सुमाव पेश कर सकता हूं कि लेजिस्टलेचर” शब्द के बजाय “असेम्बली” शब्द रखा 
जाय ; क्योंकि लेजिस्तेचर” में दोनों ही सम।एं शामिल दो सकती दें। - 
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#अरी कू० एम० मु शा ; “लेजिस्लेचर” शब्द अधिक उपयुक्त है।। दोनों 
सभाओं को अवसर मिलना चाहिए | 

#श्री आर० के० चौधरी ; सुझे अपने हस्तत्तेप के ज्षिए खेद है। लेजिस्ले- 
टिव कोसिल का तो भ्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस परिषद्‌ के सदस्य लेजिस्लरेटिय 
कॉसिल से नहीं, बल्कि लेजिस्वेटिव असेम्बली से चुने गए हैं. । 

श्री के० एम० मु शी $ श्रीमान्‌ , मेरा तो इतना दो कहना है कि यह केक 
सूचनाथे भेजी जा रही है और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि दोनों ही 
सभाएं इस पर अपनी राय क्यों न दें । 

अवश्री धीरेन्द्रनाथद्त ६ श्रीमान्‌, मुझे एक नया संशोधन पेश करना ह। 
यदि श्री सन्तानम्‌ के संशोधन पर काम किया जाय तो मुझे यह कद्दना है कि... 

अअध्यक्त ; सभी संशोधन हमारे सामने हें। उन्हें पहले ही पेश किया जा 
चुका है और ऊपर विचार विनिमय भी हो चुक। है । 

अश्री पीरेन्द्रनाथदत्त ; में यह कहना चाहता हूं कि वाक्यांश (ख ) के 
रहते हुए इसमें अनियमितता उत्पन्न हो जा <'). . ॥॒ 

#दीवान चमनलाल ( पंजाब £ जनग्ल ) ; क्या में यह सुमाव पेश 
कर सकता हूं कि निजी वावॉल्ाप करने की बजाय दमें संशोधन अपने सामने रखने 
चाहिएँ जिससे कि हम उन्हें समझ सके | 

#श्री धीरेन्द्रनाथद्च ४ भ्रीमान्‌ , में स्पष्ट कर देना चाहता हूं... 

#अध्यक्ष : अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं हे। 

#श्री धीरेन्द्रनाथदत्त :मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं...... (आडेर, आडेर 
की आवाजें) ... ...में यह कहना चाहता हूँ कि इससे अब्यवस्था एवं नियम विरुद्धत 
उत्पन्न हो जायगी | 

#श्री के० एम० मुंश! : दो अवस्थाएं हें--आरम्मिक फैसला, जिसका 
उल्लेख ( ख ) में किया गया है और उसके बाद हम ये शब्द, पाते हैं. “अन्तिम 
निरसेय करने से पूजे” यह बहुत स्पष्ट है और इसके लिए क्रिसी संशोधन की आक- 
श्यकता नहीं है। 

#दीवान चमनलाल : क्‍या आप मसविदे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं ९ 

#श्री के० एम० मुंशी : हां 

#दीवान चमनलाल ? क्या कृपया आप उसे पढ़ेंगे ९ 

: #श्री के० एम० मु शी : मैं सम्पूर्ण वाक्यांश को अभी पढ़े देता हूँ। 
४किसी प्रान्त के विधान का अन्तिम निणेय करने से पूवे अथवा सेक्शन के 


| $ ण्घ ] भारतीय विधान- परिषद्‌ [ रद दिसम्बर सन्‌ १३४३ . 


[ श्रा के० एम० मुंशी ] 
लिए जिसमें संबद्धित प्रान्त शामिल हैं, गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम 
रूप से निर्णय करने से पहले सम्बन्धित प्रान्त का उसकी धारा सभा के द्वारा निम्न 
बातों के बारे में उस अवधि के अन्द्र जो इस उद्देश्य के लिए निधारित की जायगी, 
अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया जायगा | 

(क) ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जिनमें विधान की मुख्य बातों की रूपरेखा 
का उल्लेख किया गया हो अथवा, यदि प्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत चाहता हो 
तो इस प्रकार के विधान के प्रारंभिक मसविदे पर, और 

(ख) संबन्धित सेक्शन के प्रारंभिक निर्णेय पर, कि क्‍या गुट विधान उन 
प्रान्तों के लिए तैयार किया जायगा जो उस सेक्शन में शामिल हैं और यदि ऐसा हो 

तो बह गुट किन-किन प्रान्तीय विषयों पर विचार करेगा ।” 

- में इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहता हूं । एक के लिए तो यह कहा गया 
है कि “आ्रान्त के प्रतिनिधियों का बहुमत” और दूसरे के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पेश 
करना चाहता हूँ कि (ख) में इसी तरह का यह वाक्यांश जोड़ दिया जाय “यदि 
प्रोन्‍्त के अतिनिधियों का बहुमत ऐसा चाहता हो ।” 

#श्री देवीग्रताद खेतान : सें निवेदन करना चाहता हूँ कि (ख) में इसे 
न जोड़ा जाय । बहरहाल कुछ भी हो, प्रारंभिक निर्णेय होने पर और अन्तिम निर्णेय 
करने से पहले धारा सभा के विचार जान लेने चाहिएं कि क्‍या बहुमत ऐसा चाहता 
है अथवा नहीं | 

#श्री आर०वी० धुलेकर ; मेरा निवेदन है कि “लेजिस्लेचर” शब्द संदेहा- 
स्द है और उसकी जगह “असेम्बली” शब्द होना चाहिए | 


#श्री के०एम० मुंशी ! मुझे 'प्राविशियल लेजिस्लेटिव असेम्बली” शब्द 
पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु श्रीमानू, यदि आप चाहें तो इस पर बोट-ले सकते 
हैं। में इस मामले में तटस्थ हूं | 

अध्यक्ष ८ उस बात के अतिरिक्त जिसका उल्लेख श्री घुलेकर ने अभी किया 
था कि “आ्राविशियल लेजिस्लेटिव असेम्बली” शब्द रखे जाय॑, में सभा से यह जांनना 
चाहता हूं कि श्री सन्‍्तानम्‌ का संशोधन स्वीकार करने के बाद श्री मु शी ने जो मस- 
बिदा उपस्थित किया है, उस पर वह सहमत हैं या नहीं | ; 

श्री मु शी का मसबिदा स्वीकार कर लिया गया । 

#अध्यक्ष ; अब में श्री घुलेकर का यह संशोधन पेश करता हूँ कि “लेजिस्ते 
चर” शब्द के स्थान पर “असेम्बत्नी” शब्द रखा जाय | 

अएक माननीय सदस्य : वाक्यांश (१) में पहले से ही “लेजिस्लेचर” 
विद्यमान दे | )) 


६3] 
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#अध्यक्ष ; पहले वाक्यांश में “लेजिस्लेचर” शब्द विद्यमान है और इसमें 
भी “लेजिस्लेचर” शब्द का द्वी प्रयोग किया गया है। में यह जानना चाहता हूँ कि 
क्या इसकी जगह “लेजिस्लेटिव असेन्बल्ली” शब्द रखा जाय | जो सदस्य श्री छुलेकर 
के इस संशोधन के पक्ष में हैं कि “लेजिस्लेचर” शब्द के स्थान पर “लेेजिस्लेटिव 
असेम्बर्ली” शब्द रखा जाय, वे “हां” कहें | 

सदस्यों ने हाथ उठाये ओर उनकी गणना के बाद यह संशोधन अस्वीकछत 
कर दिया गया। 

#अध्यक्ष : पहले वाक्यांश को अब पास कर दिया गया है| अब हम दूसरे 
अर को उठाते हैं। श्री सन्‍्तानम, कया आप अपने संशोधन पर जोर देना 
च ॥। 


५ #श्री सन्‍्तानम्र्‌ : मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कइना 


अध्यक्ष ! ज़ब आप उस. पर जोर नहीं देना चाहते, तो उसका स्पष्टीकरण 
आवश्यक नहीं है। .. 
वाक्यांश (२) (ख) स्वीकृत कर लिया गया | 
#अध्यक्ष : अब में नियम श८ पर सभा का मत दूंगा | 
#भ्री एल० कृष्थास्वामी भारती : श्रीमान्‌, अभी तक इस बारे में कुछ भी 
नहीं बताया गया कि क्या जब गुट विधान बन जायगा तो इसे पुनः: विधान परिषद्‌ 
के पास भेजा जायगा अथवा नहीं ? ॥ 


#भमाननीय दीवान बहादुर सर एन० गोपालरवार्मी आयंगर : क्‍या में 
यह बता सकता हूँ कि केबिनेट मिशन को यह योजना इस बात पर कोई प्रकाश नहीं 
डालती कि गुट का विधान किस तरीके से तैयार होगा और उसे कौन तैयार करेगा | 
इसका निर्णय बाद को इसी परिषद्‌ को करना है। वास्तव में योजना में केवल यही 
व्यवस्था है कि इस बात का निर्णय करना होगा कि कया गुट-विघान बनाया जाय 
अथवा नहीं, और यदि वह बनाया जाय तो गुट के पास कौन-कौन से प्रान्तीय विषय 
रहने चाहिएं | इससे अधिक उसमें कुछ नहीं कहा गया है। इस बात का निर्णय हमें 
बाद में करना है कि क्या गुट-विधान गुट द्वारा तेयार किया जाय अथवा संघ- 
पर्षिद्‌ द्वारा। '. ते 

५ नियम ४८ संशोधित रूप में स्वीकृत कर लिया गया | 
अध्याय १२-विविध 
..._ #श्री के० एम० मुंशी ; में अस्ताव करता हूँ कि अध्याय १२-विविध, 
नियम ५६ स्वीकार कर लिया जाय । । 


१$७ ] : ऑस्क्ीय विधान-परिषद्‌ [ २३ दिसस्वर सम्‌ १३४३ हूँ ० 


#ओ एल० कृष्छस्वामी भारती : इसमें गुट-विधान के बारे में कोई 
उल्लेख नहीं है ! यदि गुट-विधान बनाने का निर्णय किया गया तो त्रांतों को अपने 
विचांर अंकट करने का अवसर दिया जा सकता है| 

- #ओ के० एम० मुंशी : इस बात का जवाब मेरे माननीय मित्र सर एन० 


गोपालस्वामी आयंगर द्वारा दिया जा चुका है। मिशन के वकक्‍्तब्य में कोई ऐसी 
ब्यंघस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत गुट-विधान का निणेय करने का अधिकार दिया 
गया हो। इसलिए इस सभा को इस बात का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है और 
इसके लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । 

नियस ४६ स्वीकार कर लिया गया । 


नियम ६० 
#शओ के० एम० मुंशी : में अ्रताव करता हूँ कि नियम ६० स्वीकार कर 
लिया जाय । 
ह नियम ६० स्वौकार कर लिया गया | 
नियम ६१, ६२, और ६३ स्वीकार कर लिए गए । 


नियम ५३, ५४, ५५, ५६, और ५६ ए 

#श्री के० एम० मुंशी ; अब में उन नियमों को फिर पेश करता हूँ जिन्हें 
उनका दुबारा ससविदा तेयार करने के लिऐ छोड़ दिया गया था। उनमें से एक नियम 
४६ (८) ४ जिसका सम्बन्ध “अनियमित” और “नाजायज कारंबाइयों” की परि- 
भाषा से है| 
-..._ “(६-ए (१) यदि क्रिडेंशियल्स कमेटी अथवा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की राय 
में जेसी भी परिस्थिति हो, सफल उस्मीदवार का निवीचन भारतीय 
ब्यवस्थापिका सभा के निवाचन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी 
प्रकार की नाजायज कारवाई के कारण दूषित होगया हो अथवा किसी 
नामजदगी की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी वोट की 
' अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा कोई अवैध वोट पड़ने के कारण 
निर्वाचन पर काफी प्रभाव पड़ा हो उस किस्म का अनुचित प्रभाव डाला. 

गया हो या उस किस्म का घूस दिया गया हो जिसका जिक्र केन्द्रीय असेम्बत्ी 
के निवोचन सम्बन्धी नियमों में आया है और इसके कारण निवाचन स्व्तत्र 
रूप से न हो सका हो तो कमेटी या द्विब्यूनल, जैसी भी परिस्थित हो, अपनी 
रिपोर्ट सें इस निवोचन को अवेध घोषित फैर देने की सिफारिश कर 


सकती हे ! 
क्रेडेंशिंबरंस, कमेटी अथवा इलेक्शंन टिव्यूनल की रिपोर्ट में, जैसा भी 
प्रसंग दो, इन बातों की सिफारिश रहनी चॉँदिए कि केँते खर्च क्‍या होगा 
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जिसे अदा करना होगा, यह ख्चे कौन व्यक्ति और किसको चुकायगा और 

साथ ही इस बात की भ्री सिफारिश उसमें रहनी चाहिए कि नियम ४१ की 

रू से जमा की हुईं जमानत की रकम से क्या कोई खर्च दिया जायगा और 

क्या जमानत की उक्त रकम लौटा दी जाय ९” 

इस ब्रकार सभी सम्भव स्थिति की व्यवस्था कर दी गई है। में आशा करता 
हूँ कि सभा इन नियमों को नियम ४३ से लेकर नियम ५६ तक जिसमें ५६--% भी 
शामिल है--स्वीकार करेगी | 


#अध्यक्ष ; ये नियम कल उनका पुनः मसविदा तेयार करने के उद्देश्य से 
छोड़ दिये गए थे। श्री मुशी ने अब उनका नया मसविदा पेश किया है। च्‌'कि 
उनके सम्बन्ध सें कोई संशोधन -नहीं पेश किया गया, इसलिए मैं उन्हें सभा के 
सम्मुख वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं। 

' नियम ४५३, ५४७, ५४, ५६ और ५६-ए स्वीकृत कर लिए गए । 
...._ #श्री जसपतराय कपूर (संयुक्तग्रांत : जनरल) ; मैं ,“नाजायज कार- 
बाइयों” के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं । 
#माननीय सदस्यगण : नियम तो पास किया जा चुका है। 
#अध्यत्त+समा के सामने इस समय कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं है, जिसके 
सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना चाहें । जब मैंने देखा कि कोई 
भी स्यक्ति आपत्ति नहीं कर रहा तो मैंने वह नियम सभा के सामने वोट लेने के 
लिए उपस्थित कर दिया | 
..._ #श्रीं जसपतराय कपूर ; श्रीमान , मुझे खेद है कि में अध्यच्त का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट न्दीं कर सका। 
नियम २६ 


&श्री के० एम० मु शी ; अब मैं नियम २६ (१) को स्वीकृति के लिए 
पेश करता हूँ, जिसे श्री आय्यंगर द्वारा उपस्थित किये गए सुझाव के ब्रकाश में फिर से 
तैयार करना पड़ा है। वह वाक्यांश अब २६ (१) शामिल कर लिया गया है। में 
उसके दुबारा तैयार किये गए मसविदे को पढ़ता हूं । 

परिषद्‌ के अधिवेशन के दिनों में असेम्बली चेम्बर ओर उसकी गैल- 
रियों में परिषद्‌ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के ब्रवेश की न्यवस्था 
अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार दोगी | 
मगर शर्ते यह है कि जब परिषद्‌ की बैठक बन्द कमरे में होगी तो 
सदस्यों और ड्यू टी पर तैनात अफसरों तथा स्टाफ के अतिरिक्त किसी और 
ब्यक्ति को असेम्ब॒ली चेम्बर अथवा उसकी गेलरियों में प्रवेश करने की 'अनु- 
- सहि नहीं दोगी। पा 


१११ | भारतीय विधान-परिधद्‌._ [ २६ द्सिस्वर सन्‌ १६४६ इई«० 
[ श्री के० एम० मुंशी ] 
(२) अध्यक्ष के आदेश पर परिषद्‌ की बैठकें बन्द कमरे सें हो 


| 
(३) सारी कमेटियों की कार्यवाही बन्द कमरे में होगी । 
नियम २६ स्वीकार कर लिय। गया | 


नियम २७ 


'#श्री के०एम० मु शी ; इसके बाद अध्यक्ष के निवाचन के सम्बन्ध में 
नियस २७ का उप-नियम (६) है। इस नियम का मसविदा भी फिर से तैयार किया 
गया है जो इस ग्रकार है। 

(६) “कोई भी सदस्य जिसे नामजद किया गया है; परिषद्‌ द्वारा 
निवोचन करने से पूर्व अपना नाम वापस ले सकता है। 

(७) निर्वाचन के लिए निधोरित तारीख को उपाध्यक्ष परिषद्‌ के सामने 
उन सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाएंगे, जिन्हें उचित रूप से नामजद किया 
गया है और जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसके साथ ही 
उपाध्यक्ष उम्मीदवार के प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम भी पढ़कर परि 
षद को सुनाएंगें ओर यदि इस अकार मनोनीत केवल एक - ही सदस्य होगा 
तो उसे वह नियमानुसार निवाचित घोषित कर देंगे। यदि इस प्रकार मनो 
नीत एक से अधिक सदस्य होंगे जो परिषद्‌ अध्यक्ष को निवाचन बैलट 
(गुप्त मतदान) पद्धति द्वारा करेगी । 

(८) यदि केवल दो ही उम्मीदवार होंगे तो जिस उम्मीदवार को गुप्त 
निर्वाचन पद्धति द्वारा अधिक वोट पड़ेंगे उसे ही निवाचित घोषित किया 
जायगा। यदि दोनों के बराबर-बराबर वोट पड़ेंगे तो निवांचन का फैसला 
लाटरी से किया जायगा। 

(६) जब दो से अधिक उम्मीदवार नामजद किये गये हों और पहले 
गुम निवोचन में किसी भी उम्मीदवार को अन्य उस्मीदवारों द्वारा आाप्त 
समस्त वोटों से अधिक वोट न मिले हों तो जिस उस्मीदवार को सबसे 
कम वोट मिले होंगे उसे पृथक कर दिया जायगा और निर्वाचन जारी रहेगा । 
हर बार निवोबन के समय जिस उस्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे 

' उसे निवाचन से पृथक कर दिया जायगा और अन्त में जब एक उम्मीदवार 
को अवशिष्ट उम्मीदवार अथवा उस्सीदवारों के कुल वोटों से अधिक वोट 
मिलेंगे, जेसो भी स्थिति हो, तो उसे निवोचित घोषित कर दिया जायगा। 

(१०) यदि किसी बैलट (गुप्त) निवांचन में तीन या उससे अधिक उम्भीद 

. वां में से किसी एक कों भी बराबर-बराबर वोट मिलेंगे ' और उनमें से 
एक को डप-नियम (८) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से ज्रिवोचन से पृथक 
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करना होगा और इस बात का फैसला कि समान जोटों बाले उम्मीदवारों में 
से किस का निवाचन से पृथक्‌ किया जाय--लाटरी से किया जायगा | 


नियम २७ के उपनियम (६), (७), (5), (६) और (१०) जिनका मसविदा 
फिर से तेयार किया गया था, स्वीकार कर लिये गए । 


नियम ३३ 
. आश्री क०एस: मृ शे, : अगला नियम ३३ वां नियम है। उसके वाक्यांश 
(२) का पुनः इस प्रकार तेयार किया गया है:- 

(२) “परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्षों में से किसी के रिक्त स्थान की 
पूर्ति ऐसे समय और ऐसे तरीके से जिसे अध्यक्ष निदिष्ट करें,समरत परिषदू 
द्वारा अपने सदस्यों में से ही निवाचन के जरिय की जायगी | 
तब सभा के कल के निर्णय के अनुसार वाक्यांश (१) और (४) उसमें से 

निकाल दिये जायंगे। 

संशोधित रूप में नियम ३३ स्वे/कऋत कर लिया गया । 

#भी के - म० मुँग्ी ; इसके बाद केवल एक और वाक्यांश शेष रह 
जाता है और वह सेक्रेटरी के सम्बन्ध में हैं, जिसमें कहां गया है कि वह अपने पद 
के कारण कमेटियों का सेक्रेटरी रहेगा। इसका ससविदा तैयार दवा रहा है । 


नियम १८ 


#भ्रें. के० एप० मुंर्शी! ; अब मैं नियम १८ का लेता हूँ अर्थात्‌ परिषद्‌ 
में कौन-सो भाषायें व्यवद्गत द्वोंगी | यह एक बड़ा सनोरंजक विषय है | 
श्रोमान्‌ , मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह नियम इस थोड़े से परिवतन के अति- 
रिक्त--जो म॒मे भी स्वीकार है--कि वाक्यांश २) में परिषद्‌ के सरकारी रिकार्ड 
शब्दों की बजाय “परिषद्‌ की कार्रवाई के मरकारी रिकार्ड” शब्द जोड़ दिये जाय॑, 
स्वीकार कर जिया जाय । अन्यथा, परिषद्‌ की समस्त लिखा-पढ़ें। इत्यादि तो हूं! 
भाषाओं में करनी होगी । 


आई 
की हि, रे 


४४० भुस्ग वच्द्र बनी (बंगाल ; जयर ते! इस बियम में कहा गया है 
कि जब काई सदस्य अपन प्रान्तीय भाषा में भाषण देगा ता उसके भाषण का अलु- 
वाद सदस्यों को दिया जायगा। क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि वह अनुवाद कब 
दिया जायगा ! हु 


क् 


क् 


#श्रा के० एम्० पुशी : जब कि बहस चल रही होगी। जब के ई सान- 
तीय सदस्य अपनी भाघा में बॉलेंगे, तो अन्य सदस्यों के लाभ के लिए उनके भाषण 
का अनुवाद उर्मी समय बांट दिया जायगा । यह्‌ उद्देश्य है । उसके बाद वह अनुवाद 
परिषद्‌ की कारंवाई में शामिल कर लिया जायगा। 


११४] सारतीय विधान-परिषद्‌ [२३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ है ० 


#डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी ; श्रीमान्‌ू, उसके बाद इसमें कहा गया है, 
“भाषण का सारांश सदस्य द्वारा प्रयुक्त भाषा से भिन्न भाषा में होगा।? क्‍या इसका 
असिप्राय हिन्दुस्तर्नी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक से है ? इन दोनों भाषाओं के 
अतिरिक्त वहुत-सी भाषाएं हैं। यह वाक्यांश इस प्रकार होना चाहिए: “भाषण का 
सारांश हिन्दुस्तानी में अथवा अंग्रेजी में ।? 


#श्री के? एम० मुंशी ; इस विषय पर हमने बहुत समय तक विचार 
विनियम किया है। इस सन्बन्ध में इतने अधिक विरोधी दृष्टिकोण हैं कि हमने यह 
फैसला किया कि इन परिस्थितियों में सबसे उत्तम उपाय यही होगा कि सारी बात 
सभापति की इच्छा पर छोड़ दी जाय | 


श्री सेठ गोविन्ददास ( मध्यप्रांत और बरार : जनग्ल ) ; में निम्न- 
लिखित संशोधन पेश करता हूं । 


“में चाहता हूं कि दूसरी पंक्ति से “०7 ००४१७” शब्द हटा दिया जाय। 
बाद में जहां नियम यह कहता है कि--”? शर्तें यह है कि अध्यक्ष उन सदस्यों को, जो 
इन दोनों भाषाओं से अपरिचित हैं, इस परिबद्‌ में अपनी मातृ भाषा में बोलने की 
अनुमति देंगे” यहां “2८१८० 978098०” की जगह में चाहता हूँ “४८ 5९० 
80808 ००४४८" रखा जाय और उसके “770:0८7 ८ 0080९” के बाद “67 ८०६- 
]57” रखा जाय। 


इस समय जैसा कि " नियम है उसके अनुसार हम लोग हिन्दी उद्‌ यानी 
हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में यहां बोल सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ६ तारीख के 
बाद जब से हमने अपनी कारवाई शुरू की, हिन्दुस्तानी के लिए कोई बंधन न रहने 
पर भी हम लोगों की यहां जितनी कारवाई हुई है वह ज्यादातर अंग्रेजी में ही हुई है। 
में यह कहना चाहता हूं कि जब विधान-परिषद्‌ स्वतंत्र भारत का विधान बनाने जा 
रही है तो यदि अंग्रेजो को द्वी अपनी राष्ट्रभाषा मानकर वह काम करना चाहती है 
तो यह एक बड़े दुख की बात है। अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। 
यह कहना चाहता हूं अपने मद्रासी भाइयों से अगर २४ वर्षों के बाद महात्माजी 
के अयत्नों के बाद, उतनी कोशिश के बाद भो और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है 
उसके बाद भी अगर कह हिन्दुस्तानी नहीं समभते हैं. तो यह उनका दोष है, हमारा 
नहीं | और जब यह दोष उनका है तो इसके लिए जो कठिनाई उनके सामने उपस्थित 
है तो उन्हें उसे मंजूर करना पड़ेगा । यदि कुछ मद्रासी भाई हिन्दुस्तानी नहीं समझ 
सकते और इसके लिए हमारी विघान-परिषद्‌ में, जिसे सत्तासम्पन्न सभा कहा जाता 
है और जो स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिए बैठी है, अंग्रेजी का दौर-दौरा 
रहता है तो यह इसारी बरदाश्त के बाहर है। आप जानते हैं. में बहुत कम बोलता हूँ 


नियम-निर्माचू-समिसि की रिपोरे [११३ 


लेकिन जो सैद्धान्तिक बातें हैं उनके लिए दर किसी को अपने विचार आगे रखने को 
तैयार रहना चाहिए और उसी के आधार पर मैंने अपनी बातें कही हैं। मेरा 
विश्वास है कि मेरी इस तरमीम को जो अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और हिन्दुस्तानी 
नहीं जानते उनको अंग्रेजी में बालने की आजादी हो आप मंजूर करेंगे । इस तरमीम 
के बाद यहां जो कार्यवाही दोगी, बह में आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानी भाषा में 
होगी न कि अंग्रेर्ज में | 

जब हमारे नरम दल के भाई अंग्रेजी को ही अपनी राष्ट्र-भाषा मानते ये 
और यदि मानते नहीं थे तो कम से कम बनाना चाहते थे। लेकिन हमने देखा कि 
कि इतने वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में कितने लोग अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजो आज 
कितने लोग समझ सकते हें? हमें इतिहास से मालूम हा।ता है कि विजेता जिनपर विजनब 
प्राप्त कर लेता है उन पर वह अपनी भाषा लादना चाहता,दैँ। आयरलेंढके इतिहास में, 
इंगलैंड' के इतिहास में हंगरी के इतिहास में अनेक जगद्द हमें यह देखने को मिलता है। 
जिन देशों पर विदेशियों ने अपनी भाषा लादनी चाही उन्होंने बराबर अपनी भाषा के 
लिए युद्ध किये और आखिर में विजय प्राप्त की | जहां तक आयरलेंड को “गैलिक” 
भाषा का सम्बन्ध है यह करीब करीब समाप्त हो चुकी थी लेकिन उन्होंने उसके लिए 
भी लड़ाई की और आखिर में आयरलेंड की जीत रही । 

हिन्दुस्तानी को व्यवहार में लाने के लिए तीन कठिनाइयां पेश की जाती हैं । 
पहली बात यह कही जातीहे कि हमको ऐसे वेज्ानिक शब्द नहीं मिलते जिनसे हमारी 
कुल कार्रवाई हिन्दुस्तानी में होसके। में कहना चाहता हूं कि हमारे सामने उस्मानिया 
यूनिवर्सिटी का एक बहुत बढ़ा दृष्टान्त मौजूद है. जहां पर सारी पढ़ाई का माध्यम 
हिन्दुस्तानी है । दिन्दुस्वानो में वैज्ञानिक शब्दों को ढालने की उन्होंने कोशिश की,उसके 
लिए विशेषज्ञ रखे। सिफ्फ पढ़ाई ही नहीं निज्ञाम स्टेट में कुल काम हिन्दुस्तानी भाषा 
में ही होता है। दूसरी कठिनाई यह बताई जाती है कि यद्वां सब लोग हिन्दुस्तानी नहीं 
बोल सकते | में यह नहीं चाहता कि जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते उनको 
जबरदस्ती हिन्दुस्तानी में बोलने को कहा जाय। इसीलिए 'सदर॒टंग” के बाद मेने 
अंग्रेजी शब्द जोड़ दिया है। जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते उनको आजादी 
होगी कि बे अंग्रेजी में बोलें । तीसरी कठिनाई यह कही जाती है कि बहुत से लोग 
हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो 
हिन्दुस्तानी न सममते हों | उनकी संख्या अंगुली पर गिनी जो सकती है। जो कठि- 
साई आज हमारे सामने लाई जाती है बह कांग्रेस के सामने भी लायी जाती थीं पर 
हमने देखा कि महात्मा गांधी के प्रयत्नों के बाद आज कांग्रेस में हिन्दुस्तानी में दी 
भाषण होते हैं। वहां पर जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जामते वह्दी अंग्रेजी में भाषण 
देते हैं। यहां भी यही होना चाहिए। ६ तारीख से अब तक जो कार्यवाही विधान- 
परिषद्‌ ने की है उसे देखते हुँए यह मालूम द्वोता है कि यहां पर अंमेजी का ही दौर 
दौरा रहेगा । 


११६ ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [ २३ दिसम्बर सन्‌ ११४६ ह० 


| सेठ गोविन्ददास | 

आज से २० वर्ष पहले जब में कॉंसिल आफ स्टेट का मैम्बर था; मेंने इस 
सम्बन्ध में वहां भी एक प्रस्ताव रखा था | उस वक्त सर गोपाल स्वामी,जहां तक मुझे 

द है, वहां मौजूद थे और उनकी याइ होगा कि डस ससय कितनी बहस हुईं थी । 

उस बहस में मैंने आयरलेंड के एक कवि का उद्धरण पढ़ा था, में अपने मद्रासी 
भाइयां के लाभ के लिए इस कथन को पढ़ना चाहता हूं। वह कथन अंग्रेजी में 
प्रकार हैं:--- 

“० 99007 एछा:0फप5 8 700027-7008प८ ८87 707 &€ टव्वाशित॑ 
3 7807. 2 0९॥९४८०९ ०0 5025 ॥700767 0780० 45 & 77072 [00 ७२६४- 
पि 9706४ १8भ75६ ६9९ 707ग73)5807 0 ई06870९:5 ६07 ९ए९८7 +72 
प४000व4] >द्याशरउ एप एरफ्टरा$ व7रय 700प्ा0क्षा057 


#दीवान उहादुर सर ग्रल्ल.दी क्ृष्शास्थामी अस्यर (मद्रास ; तनेब्ल) : 
में चाहता हूं कि भ.षण का अनुवाद अंग्रेज में हो | 

#यहुत से माननीय मित्र : नहीं, नहीं । 

#दीवान बहादुर सर अल्ल:दी क्ृष्णास्वामी अस्यर ; करम-से-कमम उसका 
संज्षिप्त सार दिया जा सकता है | 

#श्री जगतवना रायण लाल (बिहार $ जनरल) + उस अवस्था में इसी 
प्रकार की एक प्राथना सभा के इस ओर स--मुझे स्मरण हैं कि इस सभा के एक 
सदस्यकी ओर से प्रार्थना की गई थी--भी स्वोकार को जानी चाहिए । 


#अध्यक्षु ! कठिनाई वास्तविक है। सर अल्लादी इस सयय इतने वृद्ध हो 
कुके हैं कि उनके लिए हिन्दुस्तानी सीखना कठिन है । 


#श्री जगंतनारायश लाल $ उन लोगों का भी तो सवाल है जिनके लिए 
इतनी वड़ी आयु में अंग्रेजी सीखना मुश्किल है | 

#अध्यच् 4 से भाषण का सार अंग्रेजा में बता दगा। प्रत्येक राष्ट्र की 
अपनी एक भाषा होनी चाहिए और वास्तव में हम अंग्रेजी को अपनी राष्ट्र भाषा 
नहीं बना सकते। इस सम्बन्ध में वक्ता ने आयरलेणड का उदाहरण हमारे सामन 
रखा है। 


#भ्रा के० सन्तानमू ; में प्रस्ताव करता हूँ कि नियम १८ (१) में “अंग्रेजी” 
शब्द के बाद निम्नलिखित -घारा जोड़ दी जाय । 


“पर शर्ते यह है कि सब प्रस्ताव और संशार्धन अंग्रेजी में पेश किये जाएंगे 
और जो सदस्य दोनों ही भाषाओं में बोल सकता है वह अंग्रेजी में माषण देगा और” 


यदि समय मिला ओर आवश्यकता पड़ी तो हम सभी हिन्दुस्तानी सीख 


नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट [१६७ 


लेंगे।आज हम विधान-निर्माण के कार्य में व्यस्त हें। हमें एक दूसर का समझना है | उन 
भाषाओंपर समय गंवानेमें क्‍या लाभ हैं,जिन्‍्दें हम सममफते हा नहीं। मेरा ख्याल है कि 
मेरे हिन्दुस्तानी-प्रिय मित्र ऐसे प्रस्ताव या संशोधनों को नहं। पश करना चाहते,जिन्‍्हें 
हम सममते हो नहं।। सेक्शन (ए) में बहुन बड़ी संख्या सें ऐसे सदस्य हैं जो 
: पेंचीदा और जटिल विषयों को न ता हिन्दुस्ताना में समझने हैं ओर न सममक ह। सकते 
हैं और न वे उन विषयों पर बोल सकते हैं। मे साधारण हिन्दुस्तानी सममक लेता हूँ, 
परन्तु जब आपको वैधानिक विषयों पर सोच-विचार करना है तो आपको ठं।क-ठोक 
और नपे-तुल्ले शब्दों का प्रयोग करना होगा और ऐसे शब्द अभी हिन्दुस्तानो में हैं नहीं । 
विधान सम्बन्धी मामलों में यह जरूरी है कि कारबाइ अंग्रजी में हो। हमें ब्यावहारिक 
तरीके को अपनाना चाहिए । मुझे हिन्दुस्तान! का राष्ट्र भाषा बनाने में तनिक भं। आपत्ति 
नहीं है, परन्तु देश के अन्य भागों को एक निश्चित अवधि देना चाहिए जिससे वे 
पेदा होने वालों के समकक्ष आ सके। मेरे संशोधन का तात्पयें यह है -कि हमें 
“विधान-निर्माण का कार्य ,एक साथ मिलकर करना चाहिए। हमें एक “दूसरे को 
समभने को काशिश करनी चाहिए ओर केवल भाषा-सम्बन्ध। लड़ाई में ही नहीं 
फंस जाना चाहिए।” 


श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी ( संयुक्तग्रांत ; जनरल ) ; पूज्य सभापति 
जी,में आपकी इजाजत से एक तरमीम १०८वें नियम में पेश करना चाहता हूं। यह तर- 
मीस करीब-करीब उस तरमीम से मिलती है जो मेरे लायक दोस्त सेठ गोविन्ददासजी 
ने आपके सामने पेश की है । 

अध्यक्ष ; तब इसकी जरूरत ही क्या है 

श्री विश्वस्भरदयाल भ्रिंपाठो ; नहीं इन दोनों में कुछ मोलिक अन्तर 
हैं इसीलिए में इसे आपके सामने पेश करना चाहता हूं । यह इस अकार है । 

१८ वें नियम के पहले हिस्से का पहला वाक्य हटा दिया जाय ओर उसकी 
जगह पर यह आ ज्ञाथ :-- 

“परिषद्‌ में कार्यवाद्दी हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उदू) में की जञायगी पर शर्ते 
यह है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो हिन्दुस्तानो से अच्छी तरह परिचित न हो, 
सभा के सामने अपनो मातू-भाष। या अंग्रजी में बालने की इजाजत दे सकते हैं ।” 

सेठ गोविन्ददासजीने जो संशोधन आपके सामने पेश किया है उसका समर्थन 

जमे हर ८ मैंने ९०५ ६ 
करते हुए में उसमें एक तरमीम चाहता हूँ और इसी लिए मैंने यह संशेवन आपके 
सामने रखा है। उनके संशांधन के अनुसार जो थोड़ी भो हिन्दुस्तानी जानते हैं बह 
अँग्रेजी में नहीं बोल सकते । ऐसी दशा में उन लोगों को दिक्कत होगी जो दूसरे प्रान्तों 
से आते हैं ओर हिन्दुस्तानी अच्छी तरह से नहीं बोल सकते । ऐसे भी हमारे कुछ 
मेम्बर हैं जो अन्य प्रांतों के होते हुए भी हिन्दुस्तानी बड़ी अच्छी तरह से बोल सकते है. 
जैसे हमारे योग्य मित्र डाक्टर पद्टामि सीतारमैया | लेकिन कुछ सेम्बर भद्गास या 


११८ भारतीय विधान-परिषद्‌ [२३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


[ श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी ] 
अन्य प्रान्वों के ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी थोड़ी-बहुत बोल सकते हैं या समर सकते हैं 
क्षेकिन अपने विचार पूरे तौर से नहीं प्रकट कर सकते। ऐसी दशा में जो लोग हिन्दु- 
स्वानी से “अच्छी तरह से परिचित” नहीं है उनको इस प्रकार का अधिकार दे 
दिया जाय कि बे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इस तरह से जो एतराज लोगों को है 
बह भी दूर हो जायगा और साथ ही साथ राष्ट्र भाग बनाने की भी हमारी समस्या 
हल हो जायगी । सद्दी बात यह्‌ है कि हमारे नियमों में हिन्दुस्तानी” ही भाषा रहनी 
चाहिए “वा अंग्रेजी” (०८० ००४॥»0) के जो लफज हैं वे हट जाने चाहिए । लेकिन 
साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि अंग्रेजी बोलने वालों की जो हिन्दुस्तानी में 
अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं, पूरा मौका देना चाहिए कि वह अपने ख्यालात 
अच्छी तरह से जाहिर कर सके । इसलिए मैं यह तरमीम चाहता हूं :--- 

“परिषद्‌ में कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उद्‌) में की जायगी पर शर्ते 
यह है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दुस्तानी से अच्छी तरह परिचित न हों, 
सभा के सामने अपनी माठ-भाषा या अंग्रेजी में बोलने की इजाजत दे सकते हैं ।” 

मैं नियम बनाने वाली कमेटी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ 
कि उन्होंने अपने नियमों में हिन्दुस्तानी को भी स्थान दिया लेकिन यह बहुत बड़े 
सन्तोष की बात नहीं है। अगर कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होती जहां भिन्न-भिन्न देशों 
के लोग जमा होते वहां हिन्दुस्तानी को स्थान दिया जाता तो यह संतोष की बात 
होती । लेकिन आज हम अपने देश का विधान बना रहे हे । ऐसी दशा में “हिन्दु- 
स्तानी” को भी स्थान देना कोई बड़े सन्‍्तोष की बात नहीं है। इसमें तो हिन्दुस्तानी” 
को ही स्थान होना चाहिए। 

में आपके सामने बहुत अदब लेकिन जोर के साथ कहूँगा कि हम इस 
कान्स्टीट्य एण्ट असेम्बली के काम के लिए अपनी भाषा हिन्दुस्तानी ही रखें लेकिन 
इस बात की भी सहूलियत दें कि जो लोग ज्यादा अच्छी तरह से अपने विचार 
अँग्रेजी में या अपनी माठ-भाषा में अर्थात्‌ अपनी आंतीय भाषा में प्रकट कर सकते 
हैं बह ऐसा करें। लेकिन हमारी भाषा यहां पर हिन्दुस्तानी ही होगी और जो लोग 
हिन्दुस्तानी से अच्छी तरह पर वाकिफ हैं बह हिन्दुस्तानी ही में अपने विचार प्रकट 


करेंगे । * 

अब यह कहा जाता है. कि हमें नियम बनाने हैं, विधान बनाना है, ऐसी 
सूरत में यह जरूरी है कि अंग्रेजी में ही कार्य हो। में अदब के साथ कहूँगा कि ऐसे 
भहत्वपूर्ण मौके पर अगंर हम हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उद्‌) को नहीं अपनात हैं. तो 
हम आगे कभी नहीं अपना सकते। २४५ वर्षों से हम «इस प्रकार का प्रयत्न करते 
हैं और महात्मा गांधी ने किस तरह से कांग्रेस में हिल्दुस्तानी के लिए अयत्न_ किया 
यह भी आपको मालूम है। कांभेस २५ सालों से उसके लिए प्रयत्न कर रही हे। में 


आपसे यह झर्ज करू गा कि इसके महत्व को समझ कर, राष्ट्रीय दृष्टि कोण से उसके 


नियम-निर्माठू-समिति को रिपोर्ट (११६ 


महत्व सममकर मेरी इस तरमीम को स्वीकार कीजिए । सेठ गोविन्ददास जी से भी 
मैं कहूँगा कि वह मेरी इस तरमीम को अपनी तरमीम में शामिल कर लें और इसे 
स्वीकार कर लें | 

सेठ गोबिन्ददाप्त : मैं इस तरभीम को मंजूर करता हूँ । 

#श्रीयुत आर० के० चौधरी ; श्रोमान में यह संशोधन पेश करना चाहता 
हूँ कि कोई भी सदस्य जो दोनों में से किसी भी भाषा से “परिचित नहीं है” के स्थान 
पर “जो दोनों भाषाओं में से किसी एक में सी अपने आपको पयोप्त रूप से व्यक्त 
नहीं कर सकता” शब्द रख दिये जाय॑। 

इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है। उदाहरण के तौर पर में 
हिन्दुस्तानी से काफी परिचित हूं परन्तु यदि मुझ से कुछ मिनट के लिए हिन्दुस्तानो 
में बोलने को कहा जाय तो मेरा शब्दभंडार समाप्त हो जायगा और में अपना-सा 
मुह लेकर बैठ जाऊंगा। श्रीमान्‌, अनुभव के आधार पर में आपको बताना चाहता 
हूँ कि जब कभी मेने ऐसी सभा में हिन्दुस्तानी में भाषण देने का प्रयत्न किया है 
जहां अधिकांश लोग हिन्दुस्तानी बोलने वाले बेठे हों तो उन्होंने स्वयं दया करके मुझ 
से अंग्रेजी में बोलने को कहा है। में यह बात अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार 
पर कह रहा हूं । 

धअअ्ध्यक्ष ; अपने ऊपर दया करके अथवा आपके ऊपर दया करके ९ (हंसी) 


#श्रीयुत आर० के० चौधरी $ मेरे ऊपर दया करके उन्होंने साफ-साफ मुझ 
से कहा कि आप अंग्रेजी में भाषण करें। श्रीमान्‌ , ऐसीहालत में जो नियम इस समय 
हमारे सामने उपस्थित है उसमें कहा गया है कि सदस्यों से आशा की जाती है कि वे 
अंग्रेज़ी में ही बोलें यदि वे उससे परिचित न होंगे । हम अंग्रेजी भाषा का महत्व कम 
नहीं कर सकते । अब जब कि हम स्वाधीनता की देहली पर पहुच गए हैं हमें अधिक 
अवसरों पर अंग्रेजी का ही प्रयोग करना होगा। ज्यों-ज्यों विदेशों से हमारा संपर्क 
बढ़ता जायगा हमें अंग्रेजी सीखने की अधिक आवश्यकता पड़ेगी | हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि अंग्रेजी की बदौलत ही आज हम एक राष्ट्र बन सके हैं। अन्यथा 
मद्रास के लोगों के साथ बातचीत करने और संपके स्थापित करने के लिए हमारे 
पास और कोई साधन ही नहीं था। हमें मालूम है कि किस प्रकार अंग्रेजी के जरिये 
ही हमारे कुछ स्वर्गीय नेता प्रमुख अन्‍न्तरोष्ट्रीय ब्यक्ति बन गए हैं। श्रीमान, हमें 
मालूम है कि हमारे कुछ नेता अंग्रेजी से इतने अधिक ओसक्रोत हो चुके हैं कि वे नाम 
भी अंग्रेजी ही में बोलते हैं , मेरी राय में हमें अंग्रेज़ी का महत्व किसी भी हालत 
में कम नहीं करना चाहिए | 


#श्री रामनाथ गोयनका (मद्रास ; जनरल) श्री सन्तानम्‌ के संशोधन 
पर मुझे एक संशोधन पेश करना है कि “और जो सदस्य दोनों द्वी भाषाओं में बोल 


३२०] भारतोय विधान- परिषद्‌ [२२ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


[क्रो राभन थ गो 75] 

सकता है वह अंग्रेजी में भाषण देगा ओर” शब्द हटा दिये जांय | तब यह संशोधन 
इस प्रकार हागा.- 

“शर्तें यह है कि प्रस्ताव ओर संशोधन अंग्र जी में पेश किये जाएंगे |?” 

मेरे संशोधन का परिशाम यह होगा कि श्रस्ताव और संशोधन केवल अंग्र जी 
में ही पेश किये जा सकेंगे। श्रीमान्‌, में उत्तर भारत का रहने वाला हूँ और मेरी 
मातृभाषा हिन्दुस्तानी है । हिन्दुस्तानी के प्रति मेरा प्रेम इस सभा के किसी भी ब्यक्ति 
से कम नहीं है। सेठ गोबिन्द्रदास ने हिन्दुस्तानीकों भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का 
जोरदार समर्थन किया है। हम सभी हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित 
देखना चाहते हैं और इस मम्वन्ध में कोइ मतसेद नहीं है। परन्तु तथ्य यह है ... 

#एक साननीय सदस्य ; भारत की सातुभाषा 


#श्रो गमना4 गो उलका : तथ्य यह है किदक्षिणी भारत के ६-७ करोड़ 
लोग जो तामिल, तेडगू , कन्तड, सल्लायलम्‌ , तुलू और अन्य भाषायें बोलते हैं 
हिन्दुस्तानी नहीं समझते । हजारों व्यक्ति यद्यपि वे हिन्दुस्तानी जानते हैं, फिर भी 
अभ्यास और सुविधाओं की कमी के कारण हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकते | इस समय 
हम क्या कर रहे हैं हम भारत का विधान-निर्माण करने जा रहे हैं | जो विधान हम 
बनाने जा रहे हैं, जब कमी आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्याख्या अदालत द्वारा कराई 
जायगी | आपकी अदालतों की भाषा क्या है ? क्या आप अपना विधान ऐसी भाषा 
में बनाने जारहे हैं जो आप की अदालतों की भाषा नहीं है ? जो भी शब्द आप 
प्रयोग करें वे ठोक-ठोक और नपे-तुले होने चाहिए और ऐसा न हो कि उनका भिन्‍न- 
मिन्‍न अर्थ ओर ब्याख्या हो सके | विधान की भाषा ठीक-ठीक और नपी-तुली होनी 
चाहिए। जहां तक हिन्दी या उद्‌' का सम्बन्ध है हिन्दी या उदू कह देना बड़ा 
आसान है ! हिन्दी और उद्‌ के शब्दों के सम्बन्ध में मतभेद है। इस सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन सरीखे प्रमुख व्यक्तियों का वाद- 
विवाद सब विदित है। वास्तव में असी तक हम यही फेसला नहीं कर सके कि 
हिन्दुस्तानी क्‍या है जो आखिरकार एक प्रचलित भाषा है | मान-लीजिए कोई व्यक्ति 
एक संशोधन पेश करना चाहता है जिसमें वह “भाग” शब्द का प्रयोग करता है और 
एक अन्य व्यक्ति उसकी जगह “हिस्सा”? शब्द रखना चाहता है तो ऐसी हालत में 
जब कि दोनों का एक ही न्‍अथे है हम क्या करेंगे ? क्या हम समानाथर्थक शब्दों के बारे 
में लम्बा-चोडा वाद-विवाद करते कहेंगे, जबकि एक साधारणत : हिन्दी में प्रयुक्त 
दोता है और दूसरा उद््‌ में ? ेु 


#रायवरहादुर श्यामनन्दन सहाय ( पिहार/जनसल ) $ श्रीमान, में प्रस्ताव 
: करता हूँ कि अब इस प्रश्न पर वोट लिये जाएं | 


. नियम-निर्माठ-समिति की रिपोर्ट [१२१ 


. अध्यक्ष & में सममता हूं कि हमने इस नियम अथवा संशोधन पर अभी 
तक कोई विचार ही नहीं किया है । 


४ ऑरायबहादुर श्यामनन्दन सहाय ; इस प्रश्न पर आधी बहस हो चुकी है. 
आओर' अब इस पर वोट लेने का समय आगया है । 


&भश्री रामनाथ गोयनका ! हमने केवल २० मिनट तक ही बहस की है । दो 
सकता है कि आपने कमेटी में इसपर दो दिन तक बहस की हो | जहां तक इस सभा 
का भ्र॑ईन है इसमें इस प्रश्न पर केवल पन्द्रह मिनट से -कुछ अधिक ससय तक ही 
बहस हुई है। 

. श्रीमान , हम दक्षिण भारत के रहने वाले हैं ओर दक्षिणात्य लोग हिन्दु- 
स्तानी नहीं जानते। मेरे संशोधन का आशय केवल इतना ही है कि सदस्यों को चाहे 
वे युक्तियों और तर्कों को समभते हों अथवा नहीं, यह अवश्य पता होनां चाहिए 
कि सभा में किस विषय पर बहस हो रही है। यदि आप मेरे संशोधन-की अनुमति 
नहीं देते तो आपको यह मानना पड़ेगा कि विधान एक ऐसी भाषा में तेयार दो रद्दा ' 
है जिसे इस देश के ६-७ करोड़ ब्यक्ति और कम-से-कम' इस सभा के ६० सदस्य नहीं 
सममते | इस देश का विधान केवल ऐसी भाषा में तैयार होना चाहिए जिसे सब , 
लोग समझ सके । 


#अध्यक्ष ; आप यह बात कई बार कह चुके हैं। मेरे सामने अभी तीन 
ओर सदस्यों के नाम पढ़े हैं, जिन्हें बोलना है। मेरे विचार में बहस के लिए बहुत 
कुछ बाकी नहीं रह गया। न्यूनाधिक रूप में हम निश्चय भी तय कर चुके हैं. हमें 
इस ओर या उस ओर फैसला करना हो शेष रह गया है । 


#श्री ओ० वी० अलगेसन (मद्रास : जनरल) : ओ्रोमान्‌ , मुझे - एक: 
संशोधन पेश करना है जिसकी सूचना मेंने कल १९ बजे आतःकाल दे दी थी । 

नियम १८ के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करने की 
अनुमति दी जाय :--- 

वाक्यांश (२) नियम १८ में (दोनों हिन्दी और उद्‌ ) शब्दों के बाद निम्न 
बाक्‍्य जोड़ दिया जाय :--- ४ 

“और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अथोत्‌ तामिल, तेलगू , 

मलायलम्‌ , कन्‍नड, मराठी, गुजराती, पंजाबी; बंगाली, आसामी 

उड़िया से? | (हे ध्वनि) 

मैं अपने संशोधन के समर्थन में चन्द शब्द कहना चाहता हूँ । 


#अध्यक्ष £ बहस बन्दे कर देने का प्रस्ताव पेश किया जा चुका हे ओर 
बह स्वीकृत भी हो चुका है। . 


१२२] भारतीय विधान-परिषद्‌_ [२४ दिसम्बर सन्‌ १६४६ हूं ० 


श्री के० एम० मुंशी : श्रीमान्‌, में कोई विस्तृत जवाब देकर सभा का 
समय नष्ट नहीं करना चाइता। निःसंदेह यह बात सभी मानते हैं कि हिन्दुस्तानी भारत 
की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रीय विधान-परिषद्‌ होने के नाते हिन्दुस्तानी को अंग्रेजी की 
अपेक्षा अधिक ठरजीद दी जानी चाहिये, लेकिन हम अंग्रेजी को एकदम ओर 
स्बथा ;तिलांजलि नहीं दे सकते और इसलिए मुझे इनमें से एक भी संशोधन 
स्वीकार नहीं हैं । 

अध्यक्ष : अब में इन संशोधनों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सामने 

पेश करता हूँ । पहला संशोधन श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी का है, जो सेठ गोविन्द 
दास द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मेरा विचार है कि इसके विपक्ष में “नहीं 
बालों के वोट अधिक हैं। । 

#एक माननीय सदस्य $ हम सत विभाजन चाहते हैं । 


अअध्यक्ष $ (बोटों की गिनती हो चुकने के बाद) इसके पत्त में ३४ और 
विपक्ष में ७५ चोट आए हैं | इसलिए संशोधन अस्वीकृत किया जाता है | 

अब में श्री सन्‍्तानम के संशोधन को लेता हूँ कि नियम१८ (१) में “अंग्रेजी” 
शब्द के बाद निम्न धारा जोड़ दी जाय :-- 

“शत यदद है कि सब प्रस्ताव और संशोधन अंग्रेजी में पेश किये जाएंगे 
और जो सदस्य दोनों ही भाषाओं में वोल सकता है, वह अंग्रेजी में भाषण 
देगा” और इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में श्री रामनाथ गोयनका ने एक 
और संशोधन पेश किया दे । 


अश्री के० सन्तानम्‌ ! श्रीमान्‌ , मुझे श्रोरामनाथ गोयनका द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन स्वीकार दे । | 
अअ्रध्यत्त : अब मैं श्री रामनाथ गोयनका के संशोधन के सहित श्री सब्सनम्‌ 
के. संशोधन को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूँ... ...पक्त में ४६... .. . 
बिपक में ७०... .. . | 
प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। 
अध्यक्ष ! अब रह जाता है तीसरा संशोधन--श्री रोहिणी कुमार चौधरी 
का। यह संशोधन इस प्रकार है :-- 
५तियम १८ (१) की तीसरी पंक्ति में'अपरिचित शब्द के स्थान पर जो व्यक्ति 
अपने आप को पयोप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता! शब्द रख दिये जाये ।” 
#श्री के०एम०म शी + मुझे संशोधन स्वीकार है। 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया | 
अअध्यचे : झन्तिस संशोधन श्री अलगेसन का है, जो इस प्रकार है:-- 


नियम-निर्माठत-समिति की रिपोर्ट [$१३ 


“वाक्यांश (२) नियम १८ में (दोनों दविन्दी और उदू) शब्दों के बाद निम्न 

चबाक्य जोड़ दिया जाय- 
. “और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में अथात्‌, तामिल, तेलगू ,मलायलमृ, 
ऋन्नड, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगालो, आसामी और उड़िया ।” 
संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया। 
अध्यक्ष ; अब में नियम १८ पर बोट लेता हूं। 
संशोधित नियम १८ स्वीकार कर लिया गया। 
नियम १६ 


श्री के० एम० मु शी : मैं अस्ताव करता हूँ कि नियम १६ स्वीकार किया 
'जाय | 
#अध्यक्ष ; कल इस नियम को विचाराथ स्थमित कर दिया गया था | 
#सरदार उज्ज्वलर्सिह (पंजाब : सिख) श्रीमान , में दो संशोधन पेश 
'करना चाहता हूँ जो मेरे नाम में हैं । पहला संशोधन इस प्रकार है :-- 
.._. नियम १६ के उप-नियम (३) के बाद निम्नलिखित नया उप-नियम' जोड़ 
दिया जाय-- 

“किसी भी ऐसे प्रश्न का निशेय, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे विषय 
से हो जिसमें कोई बड़ा साम्प्रदायिक विषय उठाया गया हो जिसका प्रभाव 
सिक्‍सखों पर पड़ता हो सिक्स सम्प्रदाय उपस्थित और-राय देने वाले अति- 
निधियों के बहुमत और बैठक में उपस्थित और राय देनेवाले समस्त सदस्यों 
के पृथकू-पथक बहुमत से किया जायगा । 

दूसरा संशोधन इस प्रकार है :-- 

“तियम २१६ में उप-नियम (३) के बाद निम्न लिखित नया उप-नियम 
जोड़ दिया जाय:--- 

“किसी भी ऐसे प्रश्न का निर्णय, जिसका|सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से 
हो, जिसका अभाव पंजाब ओर उत्तर-पश्चिम के गुट के मासलों में अल्प- 
संख्यकों के संरक्षण और मोलिक अधिकारों की धांराओं के सस्बन्ध में 
सिक्‍खों पर पड़ता हो, सभा में उपस्थित और राय देने वाले सिक्ख प्रति- 
निधियों के बहुमत से और उपस्थित और [राय देने वाले समस्त सदस्यों के 
परथक-परथक बहुमत से किया जायगा ।” तु हे 
श्रीमान , यदि आपकी अनुमति हो तो में यह बता दू' कि सिक्ख इन दोलों 

संशोधनों के विषय को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण सममते हैं। संघ विधानं-परिषद्‌ में 
मुसलमानों को सास्ग्रदायिक फैसलों को रद्द करने का विशेष अधिकार दिया गया हे 
और वस्तुतः १६ मइेके वक्‍तब्यमें यह अधिकार दोनों ही सम्प्रदायों को द्यागिया है। 


१२४] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२३ दिसम्बर सन्‌ १8४६ ई० 


[ सरदार उज्ज्वलक्षिह | 
सिक्‍्खों को भारत के तीन प्रमुख सम्श्रदायों में से एक स्वीकार किया गया है, लेकिन 
उन्हें संघ विधान-परिषद्‌ या पंजाब और उत्तर-पश्चिम के सेक्शन में इस अधिकार 
से वंचित रखा गया है। 
श्रीमान्‌ू, १६ मई के केबिनेट-मिशन के वक्तब्य में सिक्‍खों के संरक्षण की 
कोई व्यवस्था न करके उनके साथ जो अन्याय किया गया है, उस पर सिक्‍्ख सम्प्र- 
दाय द्वारा जोरदार क्षोभ अ्रकट किया गया है और इस वथ्य को कांग्रेस ने भी 
मई के अपने प्रस्ताव में जो उसने इस बारे में पास किया था--स्वीकार किया है। 
यह सभा भली-भांति जानती है कि केबिनेट-मिशन के वक्तब्य द्वारा सिक्खों के साथ 
किये गए इस अन्याय के 'परिणासस्वरूप ही उन्होंने विधान-परिषद्‌ का बहिष्कार 
किया था। परन्तु कांग्रेस के नेताओं द्वारा सिक्‍्खों से विधान-परिषद्‌ की कारंवाई में 
भाग लेने का आग्रह किया गया । पिछले ६ अगस्त की कांग्रेस वर्किंग कसेटी द्वारा 
पास किये गए एक ग्रस्ताव में कांग्रेस ने सिकक्‍्खों को आश्वासन दिया कि वह सिक्‍्खों 
को उसके पयाप्त संरक्षण प्राप्त करने में हर संभव-सहायता प्रदान करेगी । श्रीमान्‌ , 
मैं आपके सम्मुख सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषण में और १३ जुलाई, १६४६ 
क्यो समाचार पत्रों के नाम जारी किये गए उनके वक्तब्य के कुछ उद्धरण पेश करना 
चाहता हूं। उन्हान कहा था--- 
“केबिनेट-मिशन के ग्रस्तावों में सबसे अधिक अन्याय सिक्‍खों के साथ 
किया गया है ।” 
में उनका सारा वक्तब्य नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि उसके केवल दो-एक प्रासं- 
गिक वाक्य आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सिक्‍खों से विधान-परिषदू में 
सम्मिलित होने की अपील करते हुए आपने कहा 
“केबिनेट-मिशन की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब उसने 
मुसलमानों को साम्प्रदायिक मामलों में निशेय रद्द करने का विशेष अधिकार 
प्रदान किया है तो वही संरक्षण पंजाब में सिकक्‍्खों को क्‍यों नहीं दिया ? इस 
प्रकार के देषपूर्ण भेद-भाव के लिए कोई ओऔचित्य नहीं हो सकता । सिक्ख 
एक महान और शूरबीर सम्प्रदाय है और उनकी उपेक्षा करना बड़ी भारी 
मूखेता और विवेकहीनता है ।” 
इसके बाद श्रीमान्‌, १८ जुलाई को कामन्‍्स सभा में इसो विषय का उल्लेख 
करते हुए सर स्टैफोडे क्रिप्स ने कहा : 
“परन्तु उनके दावों पर पूरी तरह से सोच-विचार करना आवश्यक है। 
भारतीय जनता के एक त्रमुख भाग के रूँप में उनके साथ वद्दी ब्यवद्ार 
किया गया, जिनके वे अधिकारी हैं।? . * 
आगे आपने कहा : 
“परन्तु उनके दावों पर पूरी तरह से सोच-विचार करना अत्यावश्यक- 
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है, क्योंकि वे एक प्रथक्‌ ओर महत्त्वपूर्ण संग्रदाय हैं, जिसकी संस्क्रति और 
स्वार्थों के लिए संरक्षण की आवश्यकता है |”? 
उसके बाद आपने कहा :--- 


“हम आशा करते हैं कि १६ सई के वक्तव्य के पैरा २० के अनुसार 

अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार-समिति स्थापित की जायगो, उसमें उन्हें 

: यूणों प्रतिनिधित्व देकर इस परिस्थिति में कुछ सोसा तक सुधार किया जा 

सकेगा । इसके अतिरिक्त हमने दोनों ही मुख्य दलों से अनुरोध किया है--- 

और उन दोनों ने ही हमारे अनुरोध पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक सोच- 
विचार किया--कि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन के मामलों में 

की मांग को जोरदार बनाने के लिये कोई विशेष उपाय निकाला जाय |” 

श्रीमान्‌, मेरा निवेदन है कि सेक्शनों की बैठक से पूर्व सिक्‍खों के लिए 
कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य कर दी जाय जिससे वे अपने स्वार्थां की रक्षा कर सकें 
और इस भश्रकार के संरक्षणों की व्यवस्था केवल प्रारम्भिक अधिवेशन में हो की जा 
सकती है। उक्त दोनों संशोधनों -में से किसी एक द्वारा भो पेरा १५ -को धारा का 
उल्लंघन नहीं होता जो कि उस वक्तब्य का बुनियादी सिद्धान्त है। में यह अवश्य 
अनुभव करता हूं कि ये महत्त्वपूर्ण संशोधन हैं और हो सकता है कि विधान-परिषद्‌ 
के कांग्रेसी नेताओं को उस विषय पर सोच विचार करने के लिए कुछ समय आव- 
श्येक हो । परन्तु में इन संशोधनों को सभा के सम्मुख इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार 
करने के लिए उपस्थित करता हूं । हम' सिक्ख सदस्यों को अपने सम्प्रदाय की ओर 
से आदेश दिया गया है कि जब तक सिक्खों के लिए इस प्रकार के संरक्षण की कोई 
व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हमारे लिए इस परिषद्‌ की कारंवाई में भाग लेना 
आंय: असम्भव हो जायगा । इसलिए श्रीमान्‌ , में ये दोनों संशोधन सभा के सोच- 
विचार के लिए उपस्थित करता हूं, परन्तु में इस बातके लिए जोर नहीं देता कि उनपर 
आज ही वोट लिए जाय॑ । यदि आप ठोक समझें तो इन पर सोच-विचार जनवरी 
के अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर दें । 

#सरदार हरनामसिंह ( पंजाब ; सिक्‍्ख ) ; अध्यक्ष महोदय ! सरदार 
उज्ज्वलर्सिह द्वारा उपस्थित किये गए संशोधन बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस सभा को यह 
“बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये संशोधन इस समय क्‍यों पेश किये जा रहे हैं। 
जहां तक श्वेतपत्र का सम्बन्ध है, सभो इस बात से सहमत हें--हो सकता है कि 
अस्लिम लीग सहमत न हो--लेकिन शेष सभो दल सहमत हैं कि श्वेतपत्र में सिक्‍्खों 
के साथ न्याय नहीं किया गया । कांग्रेस ने २५ जून, १६४६ को अपना निर्णय अकट 
करते हुए कहा था कि ये प्रस्ताव सिक्‍खों के लिए विशेषरूप से अनुचित एवं अन्याय- 
पूर्ण हैं। ६ अगस्त को वधों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक ओर गस्ताव पास किया 
था. और इसमें भी उसने यही कहा था कि ये ग्रस्ताव सिक्‍खों के लिए अन्यायपूर्ण 
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[ सरदार हरनामसिह | 

हैं। कुछ दिन हुए मद्दात्माजी का एक पत्र समाचारपत्रों में ग्रकाशित हुआ था। यह 
पत्र उन्होंने श्री गोपीनाथ बारदोलाई के नाम लिखा था। उस पत्र में महात्माजी ने,. 
यह अनुभव करते हुए कि ये प्रस्ताव सिक्‍्खों के श्रति अन्यायपूर्ण हैं, हमें एक सलाद 
दी है कि यदि इन अस्तावों में संशोधन न किया गया और यदि सिक्‍खों के लिए कोई 
ठोस व्यवस्था नहीं की गईं तो उनके लिए सेक्सन “बी? में बैठना बेकार होगा । इस 
सम्बन्ध में, में आपका ध्यान सर स्टेफडे क्रिप्स के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूं। वापस पहुंचने पर १८ जुलाई को कामन सभा में भारत विषयक बहस पर 
अपना सत प्रकट करते हुए सर स्टेफड्ड क्रिप्स ने यह स्वीकार किया कि पंजाब और 
उत्तर-पश्चिमी भाग के मामलों में सिक्खों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें 
उनके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करना होगा । यदि पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सेक्शन 
के मामलों में सिक्‍्खों की स्थिति हृढ़ करने के लिए कोई विशेष उपाय करने हैं तो में 
सभा से निवेदन करू गा कि वे उपाय, विधान-परिषद्‌ के विभिन्‍न सेक्शनों में विभक्त 
होने से पूर्व, परिषद्‌ के इसी ग्रारंभिक अधिवेशन में इसी समय सोचे जाय॑ । इसके 
अलावा सर स्टेफडे क्रिप्स ने बताया है कि जब केबिनेट मिशन के सदस्य भारत में 
थे तो उन्होंने दोनों ही मुख्य दलों से अनुरोध किया और उन दोनों ने ही उनके 
अनुरोध पर अत्यधिक सहानुभूतिपू्वक सोच विचार किया--कि पंजाब और उत्तर- 
पश्चिमी सेक्शन के मामलों में सिक्‍खों को जोरदार स्थान देने के लिए कोई विशेष 
उपाय निकाला जाय । इसलिए मेरा आग्रह है कि इस परिषद्‌ पर पंजाब ओर उत्तर- 
पश्चिमी सेक्शन के मामलों. में सिकखों को जोरदार स्थान देने की जिम्मेदारी और 
को सन्तोषजनक रूप से निभाना है तो यह कास उसे विधान-परिषद्‌ के इसी ब्ारं- 
भिक अधिवेशन में करना होगा । में इस प्रश्न पर इस समय और अधिक -बिस्तार 
से विचार नहीं करना चाहता । परन्तु में साथ ही यह भी कह दूँ कि यदि इस सभा 
« में उपस्थित सदस्य सरदार जज्ज्वलसिंह द्वारा पेश किये गए संशोधनों के वास्तविक 
अर्थों पर विचार करना चाहते हों तो वे समय ले सकते हैं और हम इन दोनों संशो- 
धनों पर परिषद्‌ के आगामी अधिवेशन में सोच विचार करने को तैयार हैं । 

#श्री० के० एम० मु शी $ में अपने माननीय मित्र सरदार उज्ज्वलसिंह का 


बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरा यह सुझाव सान लिया कि विधान-परिषद्‌ के आगामो 
अधिवेशन तक के लिए इन संशोधनों पर विचार स्थगित कर दिया जाय। मुमे. 
विश्वास है. कि इस सामले में सभा के भी उतने हो दृढ़ विचार हैं जितने कि पंजाब 
के हमारे मित्रों के कि कुंछ अत्याशित परिस्थितियों से उनकी स्थिति बहुत कठिन हो 
जायगी । जैसा कि बताया गया हैं कि इस देश के सभी दल और स्वयं लाड्ड पेथिक 
लारेंस भी स्वीकार करते हैं कि जहां तक सिक्‍सखों का संबन्ध है -उन्हीं के शब्दों में 
उन्हें पंजाब और सेक्शन “ी'के मामलेमें एक जोरदार स्थान मिलना चाहिए। लेकिल 
इस श्रकार के महत्त्वपूर्ण संशोधन पर सोच-विचार करने का यह शायद ही उचित 
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स्थान दो | हम इस समय केवल कार्य-अ्रसाली सम्बन्धी नियमों पर ही बहस कर रहे 
हैं। में सरदार उज्ज्वलसिंह का कृतन्न हूँ कि उन्होंने मेरी यह राय मान ली है । 
अध्यक्ष ; इम सरदार उत्ज्वलसिह के इन विशेष संशोधनों पर विचार 
विधान-परिषद्‌ के आगामी अधिवेशन तक के लिए इस नियम को इसी शते के 
साथ-पास करते हैं। मेरा खयाल है कि अब कोई और संशोधन बाकी नहीं है। 

#श्री जसपतराय कपूर ; में अस्ताव करता हूँ कि नियम १६ (१) (२) में 
“असेम्बली” शब्द के बाद “अथवा सेक्शन” शब्द जोड़ दिये जायं। इस संशोधन 
का उह श्य अत्यक्ष ओर स्पष्ट है। मैं जानता हूँ कि नियम ६२ के अलुसार ये सभी 
नियम जिन्हें हम इस' समय पास कर रहे हैं उचित परिवत्तनों के साथ सेक्शनों पर भी 
लागू होंगे। परन्तु उपधारा(२) में उल्लिखित ब्यवस्था के महत्त्व को ध्यान में रखते 
हुए, जिसके अनुसार अध्यक्ष को केवल एक ही बोट देने का अधिकार दिया गया है 
ओर वह भी उस परिस्थति में जब बराबर-बराबर बोट पड़ें मेरा विचार है “कि इन 
शब्दों को जिनका मैंने श्रस्ताव किया है जोड़ देना बुद्धिमतापूर्ण होगा क्योंकि कभी 
कभी अधिक सावधानी से काम लेना और दूरदर्शितापूर्ण साबित होता है। 
इसी बजट से मेरा विचार है कि “सेक्शन” शब्द नियम १५ के मसविदे में शामिल 
किया गया है,जिस पर हम इसके बाद सोच विचार करेंगे । नियम १४ में जहां परिषद्‌- 
के लिए कोरम का प्रस्ताव किया गया है हमने उसमें “सेक्शन” शब्द भी मेरा विचार 
है एक मात्र इसी उह श्य से जोड़ दिया है कि ताकि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण नियम के 
सम्बन्ध में हमारे विचार बह॒त स्पष्ट रहे हैं । 

#श्री के० एम० मु शी ; यदि हम इसमें “सेक्शन” शब्द जोड़ दें तो इसका 
मतलब यह होगा कि अन्य नियम सेक्शनों पर लागू नहीं होते। साधारण नियम में 
कट्दा गया है कि उचित परिवत्तेनों के साथ ये नाम सेक्शनों पर भी लागू होंगे। इस- 
लिए उसमें “सेक्शन” शब्द जोड़ देने का कोई कोरा लाभ नहीं है। यदि “सेक्शन” 
शब्द को छोड़ भो दें तब भी नियम १४ में परिवत्तेन होने जा रहा है। मैं इस संबन्ध 
में माननीय मित्र को इत्मीनान दिलाता हूँ । 

#पंडित जवाहरलाल नेहरू(संयुक्तग्रांत : जनरल) ; इस तस्ताव के गुण- 
दोष के अतिरिक्त, मेरी समर में नहीं आता कि यह किस प्रकार इस अवसर के 
उपयुक्त कहा जा सकता है? हम इस सभा के लिए जाब्ते के नियम तैयार कर रहे क्‍ 
हम कोई वेधानिक धाराएं नहीं बना रहे । यह काम बाद में किया जायगा । जब हम 
विधान पर सोच-विचार कर रहे हों तो इस त्रकार का विषय उपस्थित किया जा ह 
सकता है । लेकिन इस पर यह्य॑ सोच-विचार करना मुझे उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

*श्री के० एम० म॒न्शी ; हम इस समय सिक्‍खों के भ्रस्ताव पर सोचे- 
विचार नहीं कर रहे । बह तो स्थगित रखा गया है | 
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#माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू : वो मुके खेद है। 
#श्री के० सनन्‍्तानम : किसी नियम के सम्बन्ध में उपस्थित किये गए 
, संशोधन पर विचार स्थगित करने के बाद हम उस नियम को नहीं पास कर सकते । 
अध्यक्ष $ यह तो सिफे एक आपसी सममौता है कि उस संशोधन पर 
उस समय सोच-विचार किया जायगा। 
&श्री के० सन्तानम्‌ : परन्तु वत्तेसान नियम में केवल स्वतन्त्र प्रस्ताव 
द्वोरा ही कोई संशोधन हो सकता है जिसे बाद में विचारार्थ पेश किया जा सकता है। 


#माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : 
क्या में यह जान सकता हूं कि क्या हम अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार दे 
रहे है ९ 

#श्री के० एम० मशी : दसने अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार नहीं 
दिया है | अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रस्ताव किसी कृत्रिम अतिरिक्त बोट की 
- सहायता से नहीं पास किये जा सकते | यह वांछुनीय भी नहीं है। इसलिए समान 
वोट पड़ने की स्थिति में उन्हें केवल एक ही वोट देने का अधिकार दिया गया है। 
' यही इसका कारण है । हि 

#एक माननीय सदस्य ; भें अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश 
करना चाहता हूं । 

#भ्री के० एम० म शी $ प्रस्ताव पेश होने पर माननीय सदस्य अपना 
' संशोधन रख सकते हैं । 

नियम १६ उपयु क्त शते के साथ स्वीकृत कर लिया गया। 
नियम २३ 

#श्री के० एम० मशी : अब में नियम २३ को लेता हूं। इसमें कुछ शब्द 
बदलने हैं। इस नियम का पहला हिस्सा तो रस्मी है। इसमें दो धाराएं हैं। वे केबिनट 
. मिशन के वक्तब्य के आधार पर बनाई गई है । पहले वाक्यांश बड़े-बड़े सांप्रदायिक 
; अश्नों के संम्बन्ध में हैं. और दूसरी एडवाइजरी कमेटी और सेक्शनों के -कार्य-के 
- संबन्ध में हैं। जो एक दूसरे से अलग-अलग और स्वतंत्र हैं । में आशा करता हूँ कि 
. सभा उन्हें थोड़े से परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेगी। “अतिक्रमण” शब्द कुछ 

विरोधजनक शब्द प्रतीत होता है। मैंने उसमें परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा 
दूसरा वाक्यांश में “यूनियन” और “असेम्बली” के मध्य कांस्टीट्यूट (विधान) शब्द 
' जोड़ रहा हूँ। की, ह 

ऑ#एक माननीय सदस्य ४ कृपया इस वाक्यांश को पुनः पढ़कर सुनाइये । 
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#श्री के०एम० मुंशी : 

“इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाती है कि कोई भी सेक्शन 
उन मामलों पर -विचार नहीं करेगा जो रंघ परिषद्‌ की अधिकार सीमा 
और कार्य सीमा के अन्तर्गत आते हों अथवा केबिनेट मिशन के वक्तब्य के 
पेरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर संघ विधान-परि- 
घदू को किसी निणुय में परिवत्तेन नहीं कर सकेगा ।” 
इसमें “संघ” शब्द इसलिए जोड़ा गया है ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि यह 

'केबल संघ विधान-परिषद्‌ पर ही लागू होता है । 

... #श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय $ नियम २३ के सम्बन्ध में मुझे यह 
निवेदन करना है कि पहले वाक्यांश में यह कहा गया है कि जब किसी प्रस्ताव द्वास 
कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठाया जायगा तो अध्यक्ष उनसे प्रार्थना किये जाने पर 
'फेडरल कोट से परामशे करेंगे। १६ मई के वृक्तब्य के अनुसार ये शब्द इस 
अकार हैं :-- 

के “परिषद्‌ का सभापति इस बात का निर्णय करेगा कि उपस्थित अस्तावों में 
से कऔन सा (अगर कोई हो) ऐसा है जिसके द्वारा मुख्य सांप्रदायिक अश्न उपस्थित 
होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रसुख संप्रदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध 
'करें तो सभापति अपना निर्णय देने सें पहले संघ न्यायालय की सलाह ले लेगा।” 
अब इस नियम के वर्तमान स्वरूप के अनुसार यह कहा गया है कि ज्योंही 
“यह दावा किया जायगा क्रि कोई प्रश्न बड़ा सांग्रदायिक प्रश्न है तो सभापति अनि- 
चार्यतः उसे संघ-न्यायालय के पास भेज देंगे। मेरा निवेदन है कि इन दोनों अब- 
स्थाओं के दरमियान एक और अवस्था भी है। वह यह है कि सभापति ही इस बात 
का फैसला करेंगे कि क्या यह कोई बड़ा सांग्रदायिक प्रश्न है या नहीं । इसलिए में 
अस्ताव करता हूं कि :-- 
ह “बशर्ते कि किसी संशोधन द्वारा कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठाने का दावा 
किया गया हो और सभापति निर्णय दें कि यह एक बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है तो वे 
यदि उनसे बहुमत द्वारा प्राथना की जाय" ***** 7? 
अध्यक्ष : यदि वह निर्णेय दे कि यह कोई बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न नहीं है 
तो फिर उसे संघ-न्यायालय के पास भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
#श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : फेडरल कोर्ट से सभापति परामशे 
"करेंगे, ऐसी ब्यवस्था की गई है और उससे स्पष्ट है कि पहले से ही यह मान लिया 
गया हैं। सभापति उठाए गए उस प्रश्न पर कोई निरणय देंगे | 
माननीय दीवानभ्वहादुर सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर £ यदि 
सभापति उस दावे से सहमत हो जाते हैं जो इस बारे में किया गया है तो नियम २३ 
के व्यावहारिक भाग के अन्तर्गत निर्णय देनेका उन्हें पूर्ण अधिकार है | यह तो केवल 
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[ मा० दीवानबहादुर सर एन ० गोपालस्वामी झायंगर ] 
एक धारा है। वे ज्यवस्था देने के सभी प्रश्नों का निर्णय कर सकते हैं। इसके प्रथम 
भाग का सम्बन्ध उन सभी विषयों से है जिनका सम्बन्ध कार्य संचालन से है । ऐसे 
मामलों में सभापति का निर्णय अन्तिम माना जायगा। मेरे माननीय मित्र हारा 
उठाया गया प्रश्न भी इसी के अन्तर्गत आ जाता है । 


#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : मेरा विचार है कि स्थिति को और 
अ्रधिक स्पष्ट कर देना बेहतर होगा । 


#श्री के० सन्तानम्‌ : मेरा सुझाव है कि दूसरी धारा निषेधात्मक होने 
की बजाय, विभिन्न रूप से उपस्थित की जाय, जिसके द्वारा कमेटी का निर्सेय समी 
सेक्शनों पर बाध्य हो | 


#श्री के० एम० सम शी : ऐसी न्यवस्था नियम २३--० के अन्तर्गत कर 
दी गई है । इस धारा में तो सिर्फ यही कहा गया है कि सेक्शन उन विषयों पर सोच- 
विचार नहीं करेंगे जो यूनियन की अधिकार सीमा के अन्तर्गत आते हों । 

नियम २३ में कहा गया है कि सभापति का निर्णय अन्तिम माना जायगा । 
यदि मेरे माननीय मित्र इस वाक्यांश को नियम २३--ए के साथ मिला कर पढ़ें तो 
उन्हें पता चल जायगा कि वह बात भी जिस पर वे जोर दे रहे हैं इसी के अन्तर्गेत 
आ जाती है | 

#श्री एच० वी० कामठ : जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, में निजी 
रूप से इस पक्ष में हूं कि इस नियम को इसी रूप में रहने दिया जाय | यदि “अति-- 
क्रमस्स” ([7८557255) शब्द पर विरोध-जनक अथ्थ होने के कारण कोई आपत्ति हों 
तो उसकी जगह हम “आक्रमण” (77८70८70)शब्द रख सकते हैं । 


#श्री के० एम० मु शी : शायद श्रीकामठ उस परिवत्तेनको नहीं समझ सके 
जो मेंने पहले से ही कर दिया है। वह इस प्रकार है ! 
८इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाती है कि कोई भी सेक्शन 
उन मामलों पर सोच-विचार नहीं करेगा जो संघ-परिषद्‌ की अधिकार-सीमाः 
और कार्य-सीमाके अन्तर्गत आजाते हैं **' 
“आक्रमण” शब्द भी बड़ा कड़ा है । | 
#एक माननीय सुदस्य : श्रीमान्‌ ,यदि यह प्रश्न उठे कि कौन-सा विषय संघ- 
हक अथवा सेक्शन की अधिकार-सीमा के अन्तगेत आता है तो फैसला कोन 
8, 


| 
अऑअध्यकत्ष : ज़ब कभी ऐसा मौका आएगा तो उसका जवाब सभापति द्वारा 
दिया जायगा | 
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#न्‍त्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर ( मद्रास : जनरल ) : श्वेत पत्र के अन्तर्गत 
संघ-केन्द्र को द्वीन विषय दिये गए हैं और शेष विषष-उन विषयों के अतिरिक्त जिन्हें 
आंत स्वयं समूह के सुपुदें करना चाहते हों--आंतीय विषय हैं। इस बात का निर्णय 
करने का अन्तिम अधिकारी कौन होगा कि कौन-कौन से विषय इन तीनों विषयों के 
अन्तर्गत आते हैं १ दूसरे वाक्यांश में कहा गया है : 


“केबिनेट-मिशन के वक्तव्य के पेरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी 
कमेटी की रिपोर्ट पर संघ-विधान-परिषद्‌ के किसी निर्णय ****' ९; 
सेक्शनों पर केवल यही चीज लागू होगी । श्रीमान्‌ , यह बहुत संकुचित है । 
इस धारा के वत्तेमान शब्दों के अनुसार केवल वे ही निर्णय सेक्शनों पर बाध्य होंगे 
जो एडवाइजरी कमेटी की सलाह पर किये जाएंगे। में निम्न लिखित शब्दों को हटा 
देना चाहता हूं :-- 
“केबिनेट मिशन के वक्तब्य के पेरा २० में डल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की 
रिपोर्ट पर किए गए”? ***** 
इसका तात्पये यह होगा कि विधान-परिषद्‌ द्वारा किए गए सब निर्णय सभी 
सेक्शनों और कमेटियों पर लागू होंगे। एडवाइजरी कमेटी केवल मौलिक अधिकारों, 
अल्पसंख्यकों के अधिकारों, कबाइली इलाकों और दूसरों इलाकों जिनका सम्बन्ध 
बैदेशिक मामलों और रक्षा-ब्यवस्था इत्यादि से नहीं है के. सम्बन्ध में ही कुछ सीमित 
निर्णय कर सकती है । में निम्नलिखित शब्द हटा देना चाहता हूँ:-- 
“केबिनेट-मिशन के वक्तब्य के पैरा २० में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की 
रिपोर्ट पर किये गए“ **** १) ह 
यही मेरा संशोधन है । 
#शभो जसपतराय कपूर ; नियम २३ की पंक्ति २ में, में “कार्य” शब्द के 
बाद “परिषद्‌ का” शंब्द जोड़ देना चाहता हूं । 
#आ के०एम०मु शी ; कार्य का अर्थ है, परिषद का काये। इसका अर्थ 
किसी अन्य संस्था का काम नहीं हो सकता | 
#श्री जसपतराय कपूर ; अब तक हम “परिषद्‌ क़ा कार्य” वाक्यांश का 
प्रयोग करते रहे हैं जिसकी परिभाषा नियम के अन्तर्गत की गई है। हमें एक ही 
बात पर दृढ़ रहना चाहिए और यहां भी हमें “परिषद्‌ का कार्य” शब्द ही प्रयुक्त 
करना चाहिए। शक 
#दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर £ श्रीमान्‌, आपकी 
अनुमति से में यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये दोनों धाराएं केवल अत्यधिक 
सतकंता के रूप में जोड़ी गई हैं | नियम २३ के मुख्य भाग का सम्बन्ध कार्य-प्रणाली 
से है । यह खयाल किया गया था कि कार्येप्रणालीकी आड़ में आप कुछ विशेष काम 


3३२] भारतीय विधान-परिषद्‌ _[र३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ह० 


ह [ दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी श्रय्यर ] 
:न करें | इन घाराओं को रखने की यही वजह है । यदि किसी अश्न का सम्बन्ध 
विधान के बुनियादी कानून से है अथवा इस बात से है कि क्या कुछ खास विषय 
आंतीय विषयोंकी सूचीके अन्तर्गत आतेहें या नहीं, तो नियम २१के अन्तर्गत उसे किसी 
भी अवस्था में कार्य-अणाली से सम्बन्ध रखने वाला विषय नहीं माना जा सकता। 
यदि किसी ग्रस्ताव द्वारा कोई ऐसा अश्न उठाया गया हो जिसके सम्बन्ध में यह दावा 
किया जाय कि यह एक बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न है तो उस पर श्वेत-पत्र की विशेष 
धारा लागू होगी | यह विचार किया गया था कि व्यवस्था लेने के बहाने आप बास्त- 
“विक रूप से किसी उचित विधान पर आक्रमण न कर सके | यदि इन धाराओं को 
छोड़ भी दिया जाय, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कार्ये-प्रणाली 
'की आड़ सें सभापति उस व्यवस्था से मुह नहीं मोड़ सकते जिसकी ब्याख्या स्पष्ट 
ओर निश्चित शब्दों में श्वेत-पत्र के अन्तर्गत की गई है; चाहे उसका सम्बन्ध संघ- 
'परिषद्‌ के कार्यों से हो अथवा किसी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न से । यदि इन धाराओं को 
हटा भी दिया जाय तब भो परिणाम एक ही होगा । 
“माननीय दीवान बहाहुर सर एन० गोपालस्वामी आयंगर ; कै एक 
'बात अपने मित्र श्री सन्‍्तानम्‌ द्वारा पेश किये गए संशोधन के सम्बन्ध में कहना 
चाहता हूं। श्री सन्‍्तानम्‌ का यह कहना है कि इन नियमों में एक स्वीकारात्मक धारा 
को जोड़ देना भी वांछेनीय है, जिसका आशय यह है कि. संघ-परिषद्‌ द्वारा एऐंड- 
वाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में किये गए निर्णय सभी सेक्शनों पर वाध्य 
होंगे। श्रीमान्‌, मेरे विचार में यह एक अच्छी चीज है और इसे पूर्णतः स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है । मेरा अस्ताव है कि नियम २३ (ए) के अन्त में निम्न लिखित 
वाक्य भी जोड़ दिया जाय :- 
“विधान-परिषद्‌ द्वारा इस नियम' के अन्तर्गत किये गए निर्णय सेक्शनों पर 
बाध्य होंगे ।? ह 
#श्री जसपतराय कपूर : मेरे विचार में “परिषद्‌ का” शब्द “कार्य” शब्द 
'के बाद सम्मिलित कर लिया जाय । 
#श्री के०एम० मु शी : मुझे संशोधन स्वीकार है। 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया । 


5 श््भी अनन्तश्यनम्‌ आयंगर : मैं अपने संशोधन पर जोर देना चाहता 
ड्ू। न्‍ 

#ओ के०एम० मु शी : मैं संशोधन का क्रोध करता हूं । 

अऋअध्यक्ष ; उनका संशोधन यह है कि “केबिनेट-मिशन के वक्तब्य के पेरा 
अ२ में उल्लिखित एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर किये गए?” शब्द हटा दिये जाय॑। 


नियम-निर्मातू-समिति की रिपोर्ट (4३३ 
संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया । 


#अध्यक्ष ; अब में संपूर्ण नियम पर वोट लेता हूँ । 
संशोधन सहित नियम २३ स्वीकार कर लिया गया । 
नियम २३-ए 

#शी के०एम० मु शी : में प्रस्ताव करता हूँ. कि नियम २३--ए स्वीकार 
कर लिया जाय । हू 

> सरदार हरनामसिह हे में अस्ताव करता हू कि अन्तिम पंक्ति से ऊपर की 
पंक्ति में “ये अधिकार” शब्दों की बजाय “ये निशेय” शब्द रख दिये जाय॑। “ये निर्णय” 
शब्द अधिक उपयुक्त रहेंगे | 

#श्री के० एम० मु शी ; मुझे यह स्वीकार है। 


#श्री एल० कृष्णास्वामी भारती ; अस्ताव की चौथी पंक्ति में “परिषद्‌ 
शब्द के स्थान पर 'संघ-विधान-परिषद्‌” शब्द रख दिये जायें । ह 


श्री के० एम्‌० मु शी; मुझे यह स्वीकृत है। ऐसा ही प्ररिवत्तेन ८ वीं 
पंक्ति में भी कर दिया जाय अथोत्‌ 'केवल परिषद्‌ का विशेष कार्य, के स्थान पर 'संघ 
विधान-परिषद्‌ का विशेष काय |” यह इसलिए किया गया है कि जिससे यह स्पष्ट 
हो जाय कि यह धारा आवश्यक परिवत्तेन सहित सेक्शनों पर लागू नहीं होगी । दूसरे 
नियम “परिषद्‌” शब्द की ब्याख्या के अनुंसार यह कहा गया है कि उससे अमि- 
ब्रायं न केवल प्रारंभिक, बल्कि दूसरे अधिवेशन में भी है, जब कि हम' यह बात 
१ रूप से स्पष्ट कर देना चाहते हें. कि यह नियस' अन्तिम अवस्था पर लागू 

होता है । 

के #श्री एल० क्ृष्णास्वामी भारती : प्रत्येक अवस्था में जब कभी “परि- 
षदू” शब्द का उल्लेख होगा तो उसका अथ्थ केवल संघ-विधान-परिषद्‌ ही होगा।* 
अन्यथा कठिनाई पेदा हो जायगी | 

#श्री के० एम० मुंशी ; माननीय सदस्य इस तथ्य की ओर बिलकुल, 
ध्यान नहीं देते कि स्वयं केबिनेट मिशन के वक्तब्य में विधान-परिषद्‌, उसकी प्रारंभिक 
बैठक और संघ-विधान-परिषद्‌ में भेद बताया गया है। यह नियम विधान-परिषद्‌ 
वाली अवस्था में लागू हो सकता है। यही कारण है कि *ये शब्द निश्चित रूप से 
प्रयुक्त किये गए हैं । , 

#भ्री के० सन्तानमु + परिषद्‌ की स्थिति वही है जो आज से ्ेकर अन्त 
तक 32 । इस प्रारंभिक, सरकारी और संघीय विधान-परिषद्‌ में कोई मेद नहीं: 
कर सकते। - 


३६४] भारतीय विधान-परिषद्‌ू_ [२३ दिसम्बर खन्‌ १३४३६ ६० 


# माननीय दीवानबहादुर सर एन० ग्रोपालस्वामीआयंगर $ में नियम 
२३ (ए) के अन्तिम भाग में यह संशोधन पेश करता हूँ | “यह काम विशेष रूप से 
'होगा इत्यादि से लेकर “विधान? शब्द तक के स्थान पर निम्न शब्द रख 
दिये जाय॑-- 
हु “ऐसी रिपोर्टों के बारे में विधान-परिषद्‌ के निर्णय सेक्शनों पर लागू होंगे 
और उन्हें विधान के उपयुक्त भाग में सम्मिलित कर लिया जायगा ।” 
#श्री के० एम० मुंशी : मुके सर गोपालस्वासी आयंगर का यह संशोधन 
'स्वीकार है । 
#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : इस नियम में “बुनियादी अधिकार” 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । क्‍या उनसे अभिप्राय सभी “बुनियादी अधिकारों” 
से है अथवा केवल अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारों से ९ 


श्री के० एम० मुंशी : एडवाइजरी कमेटी कों तीन विषयों का निर्णय 
करना होगा--जुनियादी अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कबाइली और 
असम्मिलित क्षेत्र । 

मुझे संशोधन स्वीकार है। 


अध्यक्ष : में संशोधित नियम को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं । 
संशोधित नियम २३-ए स्वीकार कर लिया गया। 


अध्यक्ष : अभी दो-एक नियम और बाकी रह गए हैं और बेहतर होगा 
“कि हम उन्हें भी समाप्त कर दें। यदि नियम अब पास कर लिये जाए' तो दोपहर 
बाद हम निर्वाचन कर सकते हैं। 

नियम ४३-ए 

#ओ के०एम० म्‌ शी : श्रीमान्‌, सिफे एक ही नियम ऐसा रह गया है। 
जिसका मसविदा हमें दुबारा तेयार करना है और यह नियम सेक्रेटरी का अपने पद 
के कारश विभिन्‍न कमेटियों का सेक्र टरी बनने के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में 
में निम्न मसविदा सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं। नियम ४३ (३) एक पथक्‌ 
“नियस के रूप में रहेगा। । 

“४४५३-ए, इन नियमों की शर्तें के अनुसार परिषद्‌ का सेक्रेटरी अपने 
पद के कारण तब तक अत्येक कमेटी का सेक्र टरी माना जायगा, जब तक कि. 
उस अस्ताव में जिसके अनुसार वह कमेटी बनाई गई है, कोई और व्यवस्था 
न की गई हो, और किसी भी सेक्शन का सेक्रेटरी अपने पद के कारण उस 
सेक्शन द्वारा स्थापित की गई किसी भी कमेटी'का तब तक सेक्रेटरी रहेगा 


जब तक कि उस ग्रस्ताव में जिसके अनुसार वह कमेटी बनाई गई है, कोई 
ओर न्यवस्था न की गई हो ।” 


नियम-निर्मातृ-समिति की रिपोर्ट 


[१३२ 
इस प्रकार उस कठिनाई का निराकरण हो जाता है जो कल उठाई गई थी | 
नियम ४३-ए स्वीकार कर लिया गया। 
नियम १४५ 


#श्री के० एम० म॒ शी ; अब केवल एक और नियम १५ रह जाता है, 
जिसका सम्बन्ध कोरम . से है| यह नियम निःसंदेह विवादास्पद है और मेरा यह 
निवेदन है कि यह नितान्त आवश्यक नहीं है कि हम कोरम के सम्बन्ध में सभी 
थाराए' इसी बैठक में निधोरित करें । इसलिए श्रीमान, मेरा प्रस्ताव है कि नियम १४ 
के अलावा वर्तमान नियम स्वीकार कर लिए जायं और इस नियम पर अगले अधि- 
चेशन में एक पृथक्‌ नियम के रूप सें सोच-विचार किया जाय । 


इसलिए में अस्ताव पेश करता हूं कि संपूर्ण नियम १५ पर जनवरी में परिषद्‌ 
'की आगामी बैठक में सोच-विचार किया जाय | 


#श्री के० सनन्‍्तानम्‌ : मेरे विचार में किसी परिषद के लिए यह कोई उचित 
'कार्ये-प्रणाली नहीं है |' 

#श्री के० एम० सुंशी ! हम अपना काम एक संपूर्ण संस्था के रूप में कर रद्दे 
हैं और इसलिए किसी कोरम' की आवश्यकता नहीं है। परिषद्‌ की श्रारंभिक बैठक 
में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा उसके द्वारा किया गया सारा काम 


अनियमित माना जायगा । अब जबकि हमारी बैठक २० जनवरी को हो रही है, आज 
और कल में कोई फर्क नहीं रह जाता। 


#श्री के० सन्तानम्‌ : संपूर्ण नियम पर आगासी बैठक में सोच-विचारं 
किया जा सकता है | 


#भ्री के० एम० मुंशी + कोरस का प्रश्न केवल सहायक संस्थाओं पर लागू 
होता है। नियम बनाने वाली संस्था पर वह नहीं लागू होता । 


#अध्यक्ष : कठिनाई यह है कि हमें इस नियम पर घहस करने की जरूरत 
है और इसलिए उसे स्थगित कर देने का श्रस्ताव किया गया है । 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : हम इस नियम को बत्त मान रूप में 
पास कर सकते हैं और परिवत्तेन-संबंधी सुझावों पर आगामी बैठक में सोच-विचार 
किया जा सकता है। - 

अध्यक्ष : सें यह 
स्वीकार कर लेगी। 


हि है ७. / है 
#साननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई ( आशभा : जनरल ) ६ 
इस आश्वासन पर कि उसे बाद में पेश किया जायगा । 


मान लेता हूं कि सभा इस नियम को स्थगित करना 


१३६] भारतीय - विधान-परिषद्‌ [२३ दिसम्बर सन्‌ १३४६ ई०. 


' #श्री के० एस० मशी £ जनवरी की बैठक के तत्काल बाद ही इस नियम 
का नोटिस दे दिया जायगा। 
हक रा हे हा, चक्र क्र र्‌ 
अध्याया का पुन्गंठन आर यमा का पुनः सख्याकरण 
#न्‍थी के० एम० मु शो ४ एक नियमित प्रस्ताव और शेष रह गया है| वह 
पु का ३" पे 
यह हैं कि अध्याय ३ से लेकर ६ तक का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि वत्तेमान 
अध्याय ३, अध्याय ६ के बाद आए | इसका उद्देश्य यह है कि “असेम्बलो का काम” . 
“समापति” और “उप-सभापति” के बाद आना चाहिए | | 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 
#अध्यक्ष ; क्या में एक और सुझाव पेश कर सकता हू ? नियमों की 
संख्या और उनका क्रम लगातार एक सिलसिले में रखा जाय । 
#श्री के० एम० मु शी ; इसलिए मैं अस्ताव करता हू' कि नियमों की 
संख्या क्रमागत ब्यवस्था के अनुसार रखी जाय | 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया |! 


नियम १ 


श्री क० एम० मुंशी: मैं प्रस्ताव करता हू कि नियम १ पर तत्काल अमल' 
शुरू हो जायगा। 

अध्यक्ष ; मेरा विचार है कि सभा को यह मंजूर है। 

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 

#आ के० एम० मु शी : अब में निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं :--- 

“इन नियमों को नियमित रूप से स्वीकृत करने के लिए सभा की बेठकं 
विधान-परिषद्‌ के पूर्णो ओर खुले अधिवेशन के रूप में हो |” 

ु प्रस्ताव स्वाकार कर लिया गया । 4 

इसके बाद विधान-परिषद्‌ का पूर्ण अधिवेशन १ बजकर ३४५ मिनट पर 
सोमवार, २३ दिसम्बर, १६४६ को साननोय डा० राजेन्द्रमसाद के सभाफपतित्व, 
में हुआ | । 


रूप आफ ग्रोपीजर की स्वीकृति 


अभी एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर ( मद्रास : जनरल ) $ श्रोमान ! 
में अस्ताव पेश करता हू *। ५ 

ऑअध्यक्ष ; कमेटी की स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब सभा का पूर्श 
अधिवेशन हो रहा है। श्री मु शी ने प्रस्ताव पे किया है कि जिस रूप में कमेटी ने 
ये नियम पास किये हें, उन्हें उसी रूप में पास किया जाय | 


नियम-निर्मातृ-समिति री रिपोर्ट [१४७ 


#श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर $ मैं यह प्रस्ताव पेश करना 
चाहता हूं:-- ; न 
“हमने जो नियस पास किये हैं, उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी 
अब तक इस परिषद्‌ की जो भी कारंबाई हुई है, उसे वैध और नियमित 
माना जायगा |? 
हमने चुनाव के तरीके इत्यादि, अफसरों की नियुक्ति और इसी प्रकार की 
अन्य बातों के लिए नियम पास किये हैं और विस्तृत व्यवस्था की है । अब तक हमने 
जो कुछ भी किया है, चाहे ये नियम कुछ भी हों, हमने जो कुछ किया है, उसे वेध 
ससमा जायगा । 


#अध्यक्ष ; यह प्रश्न तो नियम पास किये जाने के बाद उठेगा। 


#श्री के० एम० मुंशी (बम्बई ; जनरल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस 
सभा की कमेटी ने ज्ञिस रूप में नियम स्वीकार किये हैं, उन्हें अब परिषद्‌ द्वारा 
अपने पूर्ण अधिवेशन में स्वोकार कर लिया जाय | हि 

#डा[० पी० सुब्बारायन ( मद्रास ; जनरल ): में इसका समर्थन 
करता हू । 

अध्यक्ष ; सें नियमों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सम्मुख 
पेश करता हूं। 

नियम, जिस रूप में सभा की कमेटी द्वारा स्वीकार किये गए थे, स्वीकार 
कर लिये गए | 

*श्री एम० अनन्तशयनम्‌ आयंगर : श्रीमान्‌ , मुझे यह प्रस्ताव पेश 
करने की अनुमति दी जाय कि ज्ञो नियम आज पास किये गए हैं उनके विपरीत कोई 
बात होते हुए भी इस परिषद्‌ की अब तक की सब कारंबाई बेध, उचित और लागू 
समभी जायगी | 

#श्री के० एम० मुंशी : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभा ने जो भी चीजें 
पास की हैं,बे सब बहुमत द्वारा की गई हैं | नियम बहुमत द्वास पास किये गएहें और 
केवल स्वीकृत होने पर ही उन्हें कायोन्वित किया जाता है। इसलिए हमने इससे 
पूरब जो कुछ भी किया है, उसे वैध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


ऑअध्यच ; मेरा ब्रिचार है कि यह अनावश्यकं हे । 

हमने नियम तो पास कर लिये हैं, परन्तु अभी इन नियमों के अन्तर्गत 
कुछ कमेटियों का निर्वाचन करना शेष रह गया है। कल मैंने घोषणा की थी कि 
आप लोग आज १ बजे तक इन कसेटियों के लिए नाम पेश कर सकते हैं | हम १ 
बजे से पहले ये नियम नहीं पास कर सके | इस समय १ बजकर ३५ मिनट हो 


१३८] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२३ द्लिम्बर सन्‌ १६४६ ई० 


[ अध्यक्ष ] 
चुके हैं । में सदस्यों को दो बजे तक नामजदंगियां पेश करने का समय देता हैँ । थे 
सेक्रे टरी के पास दी जा सकती हैं । 

चुनाव करने के लिए और अगर कोई काम रह गया हो तो उसे पूरा करने 

के लिए हमारी बेठक चार बजे होगी । 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय : शायद कुछ सदस्य यह जानना 
चाहे कि परिषद्‌ की आगामी बैठक कब होगी | | 

#अध्यक्ष : उसकी घोषणा बाद में की जायगी । 

इसके बाद परिषद्‌ दोपहर के भोजन के लिए ४ बजे तक स्थगित की गयी | 


॥ इस वाद-विवाद-पुस्तक में जद्दां सी अध्यक्ष! शब्द आया है, कृपया पाठक डसे 
“त्रभापवि! ही पढ़ें । 


भारतीय विधान-परिषद 
सोसवार, २३ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ ई० 


इसके बाद २३ द्सिम्बर, सन्‌ १६४६ इई० को सोमवार के दिन एक बज कर उतनी अधिवेशन 
पेंतीत मिनट पर असेम्बली का पूर्ण अधिवेशन माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के 
सभापतित्व में हुआ | 





जाब्ते के नियमों की स्वीकृति 

*श्री एम० अनंतशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल) : श्रीमान, में विनय-पूवक 
अस्ताब कराता हूँ. ... . .. 

*सभाषति : सभा का कमेटी-स्वरूप अब खत्म हुआ । अब यह पूरी सभा की 
बेठक है | श्रौ० मुशी का प्रस्ताव है कि कमेटी ढवारा पास किये हुये नियमों को 
सवीकार कर लिया जाय | 

“श्री एम० अनंतशयनम्‌ आयंगर : में प्रस्ताव करता हूँ कि. . .. ..! 

४ हमने ज्ञो नियम पास किये हैँ उनमें चाहे इसके विपरीत कुछ भी हो, इस 
असेम्बली की अब तक की सारी कायवाही न्यायसंगत और 
नियमित समझी जायगी।” 

चुनाव इत्यादि करने, अफसरों को नियुक्त करने और दूसरी बातों के बारे में 
इसने नियमों और नियम-विधियों को स्वीकार कर लिया हे। हमने अभी तक जो 
कुछ भी किया है और चाहे यह नियम जेसे भी हैं, यह सब न्‍्यायसंगत सममा 
जायगा। 

“सभापति : यह प्रश्न उस समय उठेगा, जब नियम पास हो जायगे | 





“श्री के० एम० मुंशी (बम्बई : जनरल) : में यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह 
असेम्बली अपने पूर्ण अधिवेशन में नियसों को उस रूप में स्वीकार करले, जैसे 
कि इन्हें सभा ने अपने कमेटी के स्वरूप में स्वीकार किया था। 
*डा० पी० सुब्बारायन (सद्रास : जनरल) : में इसका समर्थन करता हूँ। 
“सभापति : में नियमों को सभा के सामने रखता हूँ । सभा की कमेटी ने जिस 
रुप में नियमों को स्वीकार किया था उसी रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया गया। 
'#इस संकेत का अथ हे कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर हे | 


#श्री एम० अनंतशयनम्‌ आयंगर : श्रीमान, में यह प्रस्ताव करता हूँ कि. .. 
५ हमने आज जो नियम पास किये हैं उनमें चाहे इसके 
विपरीत कुछ भी हों इस असेम्बली की अब तक की सब कार्यवाही 
न्‍्याय-संगत और नियमित समझी जायगी और वह बाध्य होगी ।” 

#श्री के० एम० मुशी : में यह निवेदन करता हूँ कि इस सभा में जो कुछ भी 
हुआ है वह बहुमत से हुआ है । नियमों को बहुमत से स्वीकार किया गया है. और 
स्वीकार होने पर वे प्रयोग में आ जाते हैं। इसलिये इसके पहले हमने जो कुछ किया 
है उसे न्याय-संगत ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

#सभापति : में समझता हैँ कि यह अनावश्यक है । अब चू'कि हमने नियमों 
को पास कर लिया है, हमें उनके अनुसार कुछ कमेटियों का चुनाव करना है। कल 
मैंने ऐलान किया था कि आप आज एक बजे तक इन कमेटियों के लिए नाम 
प्रस्तावित कर दें । एक बजे के पहले हम नियमों को पास नहीं कर सके | एक बज कर 
३४ मिनट हो चुके हैं । यदि मेम्बर कुछ लोगों को नामजद करना चाहें तो में उन्हें दो 
बजे तक का समय देता हूँ । उनके नाम सेक्रेटरी को दे दिये जायें | चुनाव के लिये 
आर कोई ऐसे अन्य मामलों के लिये जो हमें तय करने हो हम चार बजे सम्मिलित 
होंगे । 


+राय बहादुर श्यामानंदन सहाय : कुछ मेम्चर जानना चाहेंगे कि असेम्बली की 
के लल जि कद सीट पड टिका 
अगली बेठक कब होगी ? 


#सभापति : यह बाद को ऐलान किया जायगा । 





इसके बाद असेम्बली की बैठक दोपहर के भोजन के लिये चार बजे तक स्थगित 
रही । 
. दोपइर के भोजन के बाद चार बजे माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व 
में असेम्बली की मर बैठक हुई । 


*सभापति : चूंकि दो दिन के बाद आज सभा का खुला अधिवेशन हो रद्द है। में 
यह जानना चाहता हूँ छि क्या कोई मेम्बर ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
नहीं किये हैं. ? यदि कोई ऐसे मेम्बर हैं तो वे कृपा कर के अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
कर $। में सममता हूँ कि कोई नहीं है । 


कमेटियों का चुनाव 
के डशियल कमेटी 
*सभापति : नियमों के अनुसार, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया हे, हमें कुछ 
कमेटियाँ का चुनाव करना है और उन कमेटियों के लिये नामों को पेश करने के 
लिये मेंने दो बजे तक का समय नियत किया था । अब में एक-एक कमेटी को लूंगा 
ओर पूछू'गा कि क्या उसके लिये चुनाव करना आवश्यक हे । यदि जितने लोगों की 
जरूरत है, उतने ही नाम आये हों तो चुनाव की आवश्यकता न होगी। सबसे पहले 
में क्रेडशियल कमेटी को लेता हूँ । इस कमेटी के लिए पांच मेम्बरों को चुनना है और 
जो नाम ग्रस्तावित किये गये हैं, वे ये हैं:-- 
श्री शरतचन्द्र बोस--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
डा० पी० के० सेन--श्रो सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
बख्शी सर टेकचन्द--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
सर अल्लादी कृष्णास्वामी अथ्यर--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
मि० एफ० आर० एन्थॉनी--श्री सत्यनारायण सन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
यही पांच नाम प्रस्तावित किये गये हैं । ये नामजदगियां नियमानुसार हें । चेंकि 
पांच ही नाम प्रस्तावित किये गये हैं इसलिए चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं हे । 
ये पांच लोग चुन लिये गये । (हष-ध्वनि) 


हाउस कमेटी 


*सभापति : अब में हाउस कमेटी को लेता हूँ । नियमों के अनुसार ११ मेम्बरों 





को प्रस्तावित करना है, यानी ग्यारह प्रान्तों में से हर प्रान्त का एक मेम्बर होना 
चाहिए । ये नाम भ्रस्तावित किये गये हैं :-- 


श्री राधानाथ दास (बंगाल)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 

श्री अक्षयकुमार दास (आसाम)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्ताबित | 
श्री दीपनारायण सिन्हा (विहार)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
खान अब्दुल गफ्फार खां (सीमाप्रांत)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वरा 

प्रस्तावित । 
के, है सिं ४. 

श्री जेरामदास दौलतराम (सिंध)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्ववारा प्रस्तावित। 
श्री नन्दकिशोर दास (उड़ीसा)--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 


४] भारतीय विधान-परिषद [२३ दिसम्बर सनू १९४६ ६० 
सिभापति] 
श्री मोहनलाल सक्सेना (यू० पी०)--»रे सत्यनारायण सिन्हा द्वारा 
प्रस्तावित । 
श्री एच० वी० कामठ (सी० पी०)--श्री सत्यनारायण सिन्हा ढ्ववारा प्रस्तावित । 


श्री० आर० आर० दिवाकर (बम्बई)--श्रो सत्यनारायण सिन्हा द्वारा 
प्रस्तावित । 


श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्‌ (मद्रास)--श्री सत्यनारायण सिन्हा दारा 
प्रस्तावित | 


पंडित श्रीराम शर्मा (पंजाब)--श्री० सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
कमेटी के लिये इन ग्यारह नामों को ग्रस्तावित किया गया है। चंकि कुछ भी 
विरोध नहीं है, इसलिए घोषित किया जाता है कि ये चुन लिए गये । 
फिनस और स्टाफ कमेटी 
#सभापति : अब हम फिनेस ओर स्टाफ कमेटी पर आते हैं | इसमें नो मेम्बर 
होने चाहिए लेकिन दस नाम ग्रस्तावित किये गये हैं। में नामों को पढ़ कर सुनाऊंगा :- 
श्री सत्यनारायण सिन्हा--श्री काला वेकटराबव द्वारा श्रस्तावित। 
श्री जेपाल सिंह--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
श्री बी० आई० मुनिस्वामी पिलाई--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
श्री सी० ३० गिब्बन--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
श्री एन० बी० गेडगिल--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
सेठ गोविंद दास--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तांचित । 
श्री श्री प्रकाश--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित | 
राजकुमारी अम्रतकोर--श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
सरदार हरनामसिंह --श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा प्रस्तावित । 
बदबान के महांराजाधिराज बहादुर सर ,उद्यचंद महताब--दरभंग के 
माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह द्वारा प्रस्तादित । 


ये दस नाम भ्रस्तावित किये गये हैं और नो जगहें हैं। इसके लिये चुनाव करना 
आवश्यक होगा। 





* कमेरियों का चुनाव [५] 


(श्स सकल हर कुछ भाषण दिय गये लिनके बारे में समा की अनुमति से 
सभापति न आज्ञा दी कि वे रिपोट से निकाल दिय जायें। ) 

बदेवान के महाराजाधिराज ने अपना नाम वापस ले लिया । 

*सभापतति : चूकि जो लोग नामजद किये गये हैं उनकी संख्या बही है जो 
कमेटी के मेम्बरों की होनी चाहिए, इसलिए में अब घोषित करता हूँ कि ये नौ 
मेम्चर चुन लिए गये। (हषध्वनि) 


१६ मई के बयान की व्याख्या के लिए उसे फेडरल कोट के सामने 
रखने के बारे म॑ सभांपति का दक्तव्य 


#सभापति : एक ओर बात है जिसे मुझ बता देना चाहिए। पहले एक बार मेने 
कहा था कि १६ मई के बयान की व्याख्या के बारे में कुछ सन्देहों ओर भंगढ़ों 
को फेडरल कोट के सामने रखने के प्रश्न पर सम्भवत:ः हमें विचार करना पड़े। मैं 
इन दिनों इसकी प्रतीक्षा करता रहा कि इस सभा के कोई मेम्बर इस आश्य का 
कोई प्रस्ताव भेजंगे या सुकाव रक्खेगे | अभी तक फेडरल कोट के सामने इस मामले 
को रखने के बारे में इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है । मैं यह मान लेता हूँ कि 
सभा की यह इच्छा है कि इस मामले को फेडरल कोट के सामने रखने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । (हथ-ध्यनि) इसलिए यह सवाल अब नहीं उठता । 

असेम्बली कें इस अधिवेशन में हमें जो काम करना था उसे अब हम खत्स 
कर चुके हैं। अब हमें सभा स्थगित करनी होगी। हमने जो नियम स्वीकार किये 
हैं उनके अनुसार सेभापति 'को असेम्बली के किसी अधिवेशन को तीन दिन से 
अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है। यदि वह सभा को तीन दिन से 
अधिक स्थगित करना चाहें तो इसका अधिकार असेस्‍्बली को ही है । में यह 
सुझाव पेश करता हूँ कि यह्‌ सभा २० जनवरी, सन्‌ १६४७ ई० के उयारह बजे सुबह 
तक स्थगित रहे । यदि सभा की यह इच्छा हो तो मुझ बताया जाय | 

#साननीय मेम्बर : जी हां । थ 


#सभापति : अब यह सभा २० जनवरी, सन्‌ १६४७ ई० के ग्यारह बजे 
सुबह तक स्थगित रहेगी । ० 

इसके बाद असेम्बली २० जनवरी, सन्‌ १६४७ ई०, सोमवार के दिल ग्यारह 
बजे सुबह तक स्थगित रही | 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 


सोमवार २० जनवरी, सन्‌ १६७४७ ई० 
भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कास्टिट्यूशन हात्म, नई दिकत्ी में दिन के ग्मारह बजे 
माननीय डा० राजेन्द्रश्रसाद की अध्यच्तता में हुईं । 


परिचय-पत्रों को देना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
नीचे किसे मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर दस्ताक्षर किसे । 
4. छा० एच. सी. सुखर्जी । 
२. श्री बालकृष्ण शर्मा | 


विधान-परिषद्‌ के अ्रतिनिधि-स्वरूप के बारे में पालियामेंट में लगाये हुए अमि- 
योगों पर अध्यक्ष का वक्तब्य । 


&अध्यक्त : काम शुरू करने से पहले में कुछ बातों के बारे में दो वक्तन्य देना चाहता 
हू । पिछुली दिसम्बर को कामन्स-सभा और ल्वार्डस-सभा में कुछ ऐसे बयान दिये गये जिनमें इस 
असेम्बली के पिछुले भ्रधिवेशन के प्रतिनिधि-स्वरूप को अपमानित किया गया। इस सम्बन्ध में 
जो क्लोंग बोल्ले उनमें मि० चचिल और वाइकाडंट साइमन उल्लेखनीय हैं । मिं० चर्चित्ष ने कहा 
कि यह असेम्बत्नी जिस रूप में पिछुली बार सम्मित्नित हुईं थी, इसमें हिन्दुस्तान की केवज्ष एक 
बढ़ी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ था । वाइकाउंट साइसन ने इसे कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया 
और कट्दा कि यद्द असेम्बत्यी “हिंदुओं की एक सभा है |” वे आगे चल्लकर पूछते हें कि “क्या 
दिल्ली में होने वाली सवर्ण हिंदुओं की इस सभा को सरकार को अपने अर्थ में विधान-परिषद्‌ 
समझना चाहिए १!” 

ये दोनों सज्जन उत्तरदायित्व -के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और हिंदुस्तान के मामज्षों से 
इनका बहुत काल तक निकट सम्बन्ध रद्दा है, चाहे वत्तमान राजनेतिक चादु-विवाद के सम्बन्ध में 
उनका जो भी मत हो, मुझे विश्वास दै कि वे ऐसे बयान नहीं देना चाहेंगे जो वस्तु स्थिति के 
बिल्लकुद्द विपरीत हों और जिनसे दुष्टतापूर्ण 'अनुमान निकाले जा सकते हों। इसी कारण 
मैं इस अवसर पर रस्मी तौर पर सच्ची हालत बता देना आवश्यक समझता हूँ। प्रारम्भिक 
अधिवेशन में २६६ मैंम्बर भाग लेने वाले थे परन्तु उनसें से २३० मैस्वर आये | इन २१० 
मैम्बरों में से ५२ ट्विन्दू थे जब कि उनकी कुल्ल संख्या १६० थी; ३० परिगणित जातियों के मैम्बर 
थे जब कि उनकी कुत्व संख्या ३३ थी; पांचों सिख सेम्बर थे; ६ देशी इंसाइयों के मेम्बर थे जब कि 
इनकी कुल्ल संख्या ७ थी; पिछड़ी हुईं जातियों के पांचों मैम्बर थे; एग्लो इंडियनों के तीनों मैम्बर 
थे; पारसियों के तीनों मैम्बर थे; और मुसलमानों के ४ मेम्वर थे अब कि उनकी कुल्ध संख्या ८० 
थी, सुस्किम ल्लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति निस्सन्देह डल्लेखनीय है। इसके लिए हम 


हु 
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इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तता का हिन्दी डूपास्तर है । 


२] भारतोय विधान-परिषद्‌ _[ २० जनवरी सन्‌ १६४७ ई० 


[एध्यक्ष 
सबको खेद है। लेकिन जो आंकड़े मेंने दिए हैं, उनसे स्पष्ट है कि मुसलिम लीग के प्रतिनिधियों 
के अज्ञावा हिन्दुस्तान की हर एक जाति के प्रतिनिधि, चाहे जिस पार्टी से उनका सम्बन्ध रहा 
हो, इस अ्रसेम्बली में श्राये और इसलिए इस असेम्बली को हिन्दुस्तान की “एक दी बढ़ी जाति 
की प्रतिनिधि कहना!” या “हिन्दुओं की एक सभा” या सवर्ण हिन्दुओं की सभा कहना, वस्तु 
स्थिति को विल्ञकुनत्न गलत तरीके से रखना दै | (दृ्ष ध्वनि) 
हिन्दुस्तान में प्रकाशित मंत्रिमंडल के १६ मई सन्‌ १६४६ ३० के बयान और 
मेम्बरों को दी हुई उसको छपो हुई पुस्तिका-रूप में मिन्‍नता के बारे में अध्यक्ष का वक्तब्य | 
&अध्यक्त : मेम्बों को याद होगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर विधान- 
परिषद्‌ में जो वाद-विवाद हो रहा था उसके सिलसिल्ने में मि० जयपालसिंद ने यह बताया था 
कि मंत्रिमंडल का १६ मई सन्‌ १६४६ ई० का बयान जेसा कि वह हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ, 
झोर जेसा कि उसे असेम्बली के दफ्तर ने पुस्तिका के रूप में बांदा, उनमें मिन्‍नता है। जिस 
भिन्‍नता का हवाला दिया गया वह वयान के पेराआफ़ २० में थी। उनकी यद्द शिकायत थी कि 
जो बयान हिन्दुस्तान में पहले प्रकाशित हुआ था, उसमें सम्बनंघत हितों का पूरा प्रतिनिधित्व 
लिखा हुआ है ओर हमने दुबारा जिस रूप में उसे छापा उसमें सिफ्के उचित प्रतिनिधित्व ख़िखा 
हुआ है। इस बीच मेंने इस मामले की जांच करवाई । 
भारत सरकार के प्रिन्सिपल इंफार्मेशन अफसर, जिन्होंने हिन्दुस्तान में बयान को शुरू में 
प्रकाशित किया, पूछने पर बताते हैं कि वद्द ढीक उस प्रति के अनुरूप छापा गया जो कि उन्हें 
सन्त्रिमण्डल के इंफामेंशन अफ़सर से प्राप्त हुईं हमने जो पुस्तिका छापी है वह उस इद्दधाइट 
पेपर की ठीक नकल्ल दै जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया । यह जान पढ़ता है कि दिन्दुस्तानमें 
प्रकाशित हुए बयान में उसे पा8क्ियामेंद में पेश करने के पहले मन्त्रिमंडल ने कुछ बदलाव 
कर दिये। ड़ 
मि० जयपातलसिंह ने जो भिन्‍नता बताई केवल वही नहीं है। कुछ अन्य भी है। लेकिन 
मुझे सन्‍्तोष है कि जहां कहीं भी ये बदत्लाव किये गये हैं वहां वे अधिकतर केवल शाब्दिक हें। 
द्ेकिन पेराप्राफ २० में जो बदलाव किया गया है वह केवल्न शाब्दिक है या नहीं, यद्द अ्पने- 
अपने मत की बात है। जहां तक मेरा सम्बन्ध दे में नहीं समझता कि कोई खास बदलाव किया 
गा द्दै। ह 
स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव 
कअध्यत्ञ : अब कार्यक्रम में दूसरा विषय श्री सत्यनारायण सिनहा का प्रस्ताव है। 
#श्रें, सत्यनारायण सिनहा ( विहार : जनरल ) प्भापति मद्दोदय, मेरे नाम से जो 
प्रस्ताव है उसे में पेश करता हूँ।- ह 
यह निश्चय किया जाता दै कि यद्द असेल्वल्ञी विधान-परिषद्‌ के नियमों के 
नियम ४०(१) में बताये हुये तरीके के अनुसार ( अध्यक्ष के अलावा ) उन ग्यारह 
मेम्वरों को चुनने का काम शुरू करती दै जॉ स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर दोंगे।”” 
श्रीमान्‌ आपकी आज्ञा से में इस खसा के सामने इस कमेटो के बारे में डन नियसों को 


स्टौयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव [६.. 


पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमने पिछुले अधिवेशन में पास किये थे । 

यह असेम्बल्ली समय-समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित सममभे, ग्यारह 
मेम्बरों के अल्ञावा आठ अतिरिक्त मेम्बरों को चुनेगी जिनमें से चार मेम्बरों को जगदें 
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में से चने जाने के लिए सुरक्षित रक्खी जायेंगी । 

अध्यक्ष, पद की दैसियत से, स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर होंगे और पद की हैसि- 
यत से उसके समापति भी होंगे। कमेटी अपने मेम्बरों में से किसी मेम्बर को उप- 
सभापति निर्वाचित करेगी जो सभापति की अनुपस्थिति में कमेटी के सभापति होंगे। 

असेम्बली के सेक्रेटरी, पद की दैसियत से स्टीयरिंग कमेटी के सेक्रेटरी द्वोंगे । 
कमेटी में अकस्मात जो जगहें खाली होंगी उन्हें खाद्यी द्वोने, पर असेम्बद्यी 
चुनाव द्वारा यथाशीघ्र ऐसे तरीके से भरेगी जिसे कि सभापति निश्चित करेंगे । 

४१(१)» कमेटी 

( के ) प्रतिदिन के काम को क्रमानुसार रक्खेगी । 

( स्र) एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों को एक साथ रक््खेगी ओर, यदि 
४ तो, एक तरह के प्रस्तावों श्रो| संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत 

गी। 

(ग ) असेम्बली और सेक्शनों के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच, 
और अध्यक्ष और असेम्ब्रली के किसी भाग के बीच, सम्बन्ध स्थापित करने वाद्ी 
साधारण समिति का काम करेगी और 

(घ ) नियमों के भाधीन या अ्रसेम्वज्ञी या अ्रध्यक्ष द्वारा उसको सुपुर्द किये 
हुए किसी मामले को तय करेगी। 

(३ ) स्टीयरिंग कमेटी के कार्य-संचात्न के लिए अध्यक्ष स्थाई आज्ञायें जारी 


यदि सभा मेरे अस्ताव को स्वीकार करे तो अध्यक्ष यद्द ऐलान करेंगे कि किस तारोख 
और किस समय तक नाम प्राप्त हो जाने चादिएं ओर बदि चनाव की आवश्यकता दो 
तो चह्द कब तक दोगा। 

#श्री मोहनलाल सक्सेना ; (संयक्तप्रान्त : जनरल) : में ह सका समर्थन करता हूँ। 

&अध्यक्ष : क्या कोई मेम्बर इस !प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं ? चुकि कोई सज्जन 
नहीं थोक्षना चाइते इसलिये में हस प्रस्ताव पर सभा की बोट लू'गा। प्रस्ताव यह दे । 

“यह _निरचय किया जाता है कि यद्द असेम्बल्ली विधान-परिषद्‌ के नियमों के 
नियम ४०(१) में बताये हुये तरीके के अनुसार (अध्यक्ष के अत्ञावा) उन ग्यारह 
मेम्बरों को खुलने का काम शरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर होंगे । 

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । हे 
#अध्यक्ष : मुके माननीय मेम्बरों को यद् सूचित करना है कि आज पांच बजे तक 
नोटिश आफिस में स्टीयरिंग कमेटी के लिए नाम झा जाने चाहिएं। यदि श्रावश्यक होगा तो 
घुभाव अंडर-सेक्रेटरी के कमरे में ( कमरा मं० २४ सतह की मंजिद्द, काउंसिज्ष हाउस ), २१ 
असनवरी को तीम और पांच बने शाम के धीच दोगा । 


४] भारतीय विधान-परिषद्‌._[ २० जनवरी सन्‌ ३६४७ है 


&्‌विपदल०-रावाहब्मन 


सणराकृष्णन].. ., 

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव--(पिछली संख्या से आगे) ० 

#अध्यक्ष:--अब हम पंडित जवादहरलाद्व नेहरू के पिछले अधिवेशन में पेश किये हुए 
प्रस्ताव पर बहस शुरू करेंगे । 

#सर एस० राधाकृष्णन (संयुक्त प्रांत जनरल) अध्यक्ष महोदय, में बढ़े हर्ष से यह 
सिफारिश करता हूँ कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। संशोधनों की जो 
सूची पेश की गईं है उसमें में देखता हूँ कि तीन अद्गग-अल्ग सवात्त उठाय्रे गये हैं--यानी आया 
इस तरइ की घोषणा आवश्यक है, आया इस घोषणा पर विचार करने के लिये यह उचित समय 
है, ओर आया इस प्रस्ताव में जिन लचयों की ओर संकेत किया गया है उनके बारे में सभी लोग 
सहमत हैं या उनको बदलने या संशोधित करने की आवश्यकता है। 

मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकारकी घोषणा आवश्यक है। ऐसे लोग भी हैं जो बद्सी हैं, 

जो द्विचकिचाते रहते हैं, या जिन्हें इस विधान-परिषद्‌ के काये से अत्यन्त दुराशा है। ऐसे ब्लोग 
भी हैं जो हढ़ता से कद्दते हें कि मन्त्रिमंडल की योजना के अ्रन्तग त देश में न तो वास्तविक 
एकता को स्थापित करना सम्भव होगा ओर न सच्ची स्वतन्त्रता या आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त 
करना । वे हमसे कहते हैं कि उन्होंने पिंजड़े के अन्दर गिलद्दरियों को घूमते हुये देखा है और यह 
कि मन्त्रिमंडल के बयान की चोहदी के अन्दर दमारे ल्षिये यह सस्भव न होगा कि हम उन 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों को कर सकें जिनकी ओर देश बढ़ रहा है। वे इतिहास को सामने रखकर 
यह तहक॑ देते हैं कि हिंसाव्मक कार्य द्वारा पदले से स्थापित संस्कारों का तख्ता उलट कर ही 
क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। अंग्रेजों ने राजसत्तात्मकक एकतस्त्र को इसी तरदइ खत्म किया, 
संयुक्त राष्ट्र भ्मरीका ने भी आरम्भ में सीधी चोट द्वारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त की; फ्रांसीसी, 
वोल्शेवी, फासिस्ट और नाजी क्रान्तियाँ भी इन्हीं तरीकों से की ग़ई' । हमसे कटद्दा जाता है कि 
हम शान्तिपूर्वक उपायों से, सत्वाह लेकर या विधान परिष्रदों में बहस करके, क्राल्तिकारी परि- 
बर्तन बद्दीं कर सकते हैं। इसारा जवाब यह दै कि हमारा लचय भी वही है जो आपका | इप् 
भारतीय समाज में मौत्तिक परिवर्तन करना चाहते हैं। हम अपनी राजनेतिक व आर्थिक परा- 
ज्ञीनता का अन्त करना चाहते हैं। वे लोग जियका आत्मबल बढ़ा चढ़ा होता, जितकी दृष्टि 
संकुच्तित नहीं होती है, अवसर से त्ञास उठाते हैं वे अपने लिये अवसर पेदा करते हैं। हमें यह 
झवसर प्राप्त हुआ दे ओर इससे क्वाभ उठाकर दम जानना चाहते हैं कि क्‍या ऐसे तरीकों को 
काम में छ्ाकर, जो पहले इतिहास में कभी काम में नहीं लाये गये, हमारे क्षिये अपने क्रांतिकारी 
उद्देश्यों को पूरा करता सम्भव है या नहीं । दम यहीं देखने के लिये कोशिश कर रद्दे हैं कि क्या 
हमारे बिए आसानी से और तुरन्त ही दासत्व की अवस्था को त्याग कर स्वतंत्रता की अवस्था 
प्राप्त करना सम्भव है या नहीं। इस असेम्बद्ली को थदहदी चराश्वासन देना है। हम उन सबसे, जो , 
इस असेम्वल्ी सें नहीं भाये हें, यद्द कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा यह कभी भी नहीं दे कि 
इस किसी वर्मविशेष की सरकार स्थापित करें । हम यहां किसी जाति-विशेष या किसी विशेषा- 
विकार प्राप्त वर्स के किये कोई मांग करने नहीं झाये हैं । हम यहां सभी सारतीयों के किये स्व- 
राज्य की स्थापता का काये कर रहे हैं । हम दर प्रकार के स्वेच्छाचारी शासत्र को और बिग 


संटीयरिंन-कमेटी-के-करे-में- प्रस्ताव [५ 


परम्परा की हर एक हूटी फूटी चीज को खत्म करने का अयत्न करेंगे। हम यहां ऐसी व्यवस्था 
करने के ख्लिये सम्मित्वित हुए हें जिससे इस देश के जनसाधारण की, चाहे वे किसी भी जाति, 


धर्म या सम्प्रदाय के ही मोलिक आवश्यकताय वास्तव में पूरी हो सके । यदि तुरही से संदेशननक 


आ्रावाज निकले तो क्ोग हमारा समर्थन करने नहीं आयेंगे । इसद्विये यह आवश्यक है कि दमारी 
तुरंदी की आवाज, हमारी शंखध्वनि, स्पष्ट हो जिससे लोगों के हृदय आल्ट्वादित हो और बहसी 
व अलग रहने वाल्दे क्वोगों को दुबारा यदद आश्वासन मिलने कि दम यहां इस संकल्प से आये हें 
कि सारे सारतवर्ष को स्वाधीन बनायें ओर यद्द कि यहां किसी व्यक्ति को बिना किसी दोष के 
तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी वर्ग को अपनी सांस्कृतिक उन्नति के द्षिए कु'ढित 
ने किया जायेगा । इसलिये सेरा विश्वास दे कि इस प्रकार के त्क्य-सम्बन्धी घोषणा की आव॑- 
श्यकता दे ओर देमें उस समय के द्विए्‌ रुके रहनें की कोई आवश्यकता नहीं दे जबकि इस असे- 
स्वद्बी में आज दिव से अधिक प्रतिनिधि आ जायेंगे । 

अब में अपने क्च्य के विषय में कहूंगा। दम यद्द निश्चय करते हें कि हिन्दुस्तान स्ंवंतन्त्र 
सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न जंन-तन्त्र होगा। स्वतन्त्रता के प्रश्न पर कोई मतमेंद नहीं है। प्रधान- 
मन्‍्त्री एव्ली अपने पहले वक्तव्य में, जो उन्दोंने £ मांच को दिया, कद्दते हैंः- 

“में आशा करता हूँ कि भारतीय तजिटिश कामनचेल्थ में रहने का निश्चय करेंगे । 
मुझे विश्वास दे कि ऐसा करने में उन्हें बहुत जाम दिखाई देगा ल्लेकिन यदि वह 
ऐसा निश्चय कर तो यद्द स्वतन्त्र इच्छा से होना चाहिये । त्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश 

हू. कामनवेथ के साथ किसी बाहरी दुबाव से नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि वह 
।.. स्वतन्त्र होने का निश्चय करे तो इमारे मत में उसे इसका अंधिंकार दे ।”” 
मुस्लिम ल्लीग और नरेश सब इस पर संदमत हैं। रियासतों की सन्धियों और सर्वोच्च- 
संत्तों के बारें में मन्त्रिसंडल ने भरेन्‍्त्र्मंडल के चाखद्वर- को १२ मई, सन्‌ ११४६ ईं० को जो 
स्मृति-पत्र दिया हैं उसमें कद्दा गया दै-- 

“हरेन्द्रमंडंत् ने तब से इसका समर्थन किया है कि भारतीय रियासतों की भी 
आमतौर से सरे देंश की तरद यही इच्छा है कि हिन्दुस्तान तुरन्त ही अपने पूर्ण 
विकसित स्वरूप को प्राप्त दी । सम्राट की सरकार ने भी अब यह घोषित कर दिंया 

है कि यदि ब्रिंटश भारत की उत्तराधिकारी सरकार था सरकार स्वतन्त्रता की घोषणा 

करें तो उनके रास्ते में कोई अंगा न दगाया जायेगा। इन घोषणाओं का यह्द 

असर हुआ है कि सभी लौंग जो दिन्दुस्तान के भविष्य के लिये चिन्तित हैं, चाहते हैं 

$। (छू वह स्वाघोनता की स्थिति को प्राप्त दो, चाद्दे चद्द यद्द स्थिति ब्रिटिश कामेनवेर्थ 
' के अन्दर रहकर प्राप्त कर या उसके बाहर रह कर ।” 

... 'कमेंस, सुस्किस लीग और दूसरे संगठन ओर नरेश जो कोई भी हिन्दुस्तान॑ के भविष्य 
के लिये चिस्तिंत॑ हैं, यददी चादतें दे कि वद्द स्वतन्त्र दो, चादे वद्द बिदिश कामनबेदुय के अन्दर 
शह या बाँदर | 

मदोदुय, सम्र:ट की सरकार की स्व॒तन्त्रता की भेंट का उदलेख करते हुए मि० चचित्ष ने 
4 जुज्ाई, सन्‌ १६४६ हे? को कामन्स-सभा में कहा यो 


है] 
रँ भ्‌ । 


६] भारतीय विधान-परिषद्‌ू_[ २० जनवरी सन्‌ १३४७ ई० 


[सर एस० राधाकृष्णन ] 
हि “लेकिन यद्द दूसरी बात दे कि दस इस कार्यप्रणाल्ली को छोटा कर दें और कहें 
7 स्लीजिए, स्वतन्त्रता अ्रभी लीजिये”? । यद्ट सरकार देखेगी ही और वद्द भी जक्दी ही। 
उन्हें इसे नही भूलना चाहिए । सरकार जिन लोगों से बातचीत कर रही है इन्हें 
तुरन्त ही पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। यह होने ह्दी 
| वाला है।”” 
५, इस ज्क्ष्य॑-सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य मि०चर्चित्न को निराश करना नहीं है। (वाह-वाह) 
यह;उन्दें बताता दे कि जिसकी भ्राशा की जाती थी वह हो रहा है। आपने यह हमारी इच्छा 
पर छोड़ दिया कि इस ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहें या न रहें । हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में न रहने 
काटूनिश्चय कर रहे हैं। क्‍या में इसका कारण बता सकता हूं ? जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध 
है यह आस्ट लिया, न्यूजीलैंड, कैनेंडा या दद्िणी श्क्रीका की तरह सिर्फ उपनिवेश नहीं है। 
इनका ओट ब्रिटेन से जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। हिन्दुस्तान की जन-संख्या 
विशाज्न है ओर उसके विधुत्न प्राकृतिक साधन दें | उसकी पुक मद्दान सांस्कृतिक परम्परा रही है 
और बहुत कात्न तक उसने स्व॒तन्त्र जीवन व्यतीत किया है। इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती कि हिन्दुस्तान दूसरे उपनिवेशों की तरद्द एक उपनिवेश है। 
इसके श्रज्ञावा हमें इस पर विचार करना है कि संयुक्त राष्ट-संघ में जो कुछ हुआ उसका क्‍या 
अर्थ है। जब भारतीय प्रतिनिधि संडल्न ने हमारी प्रतिष्ठित सहचरी श्रीमती विजयद्षच्मी पंडित 
के नेतृत्व में दक्षिणी भारत के भारतीयों की सुरक्षा के लिए योग्यता से दल्लीत्ें पेश कीं तो त्िटेन 
ने कैसा रुख दिखाया। ग्रेट ब्रिटेन ने कैनेडा भर आस्ट्रेलिया के साथ दक्षिणी अक्रीका का सम- 
थंन किया। न्यूजीलैंड ने किसी तरफ वोट नहीं दी । इससे यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन और दूसरे 
डपनिवेशों के आदेशों में सामंजस्य है, लेकिन यद्द हिन्दुस्तान के लिए नहीं कद्दा जा सकता। 
ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का कोई अरथ नहीं है। हमें यद्द अनुमव नहीं होता कि ब्रिटिश 
कामनवेल्थ के विभिन्‍न भागों में रहते हुए हमें समान अधिकार प्राप्त हैं। आपमें से कुछ सज्जनों 
ने यह भी सुना होगा कि मि० चर्चित और लाड्ड टेम्पलबुड ने एक यूरोपीय संघ के लिये हात्ष 
में काम शुरू किया है जिसका श्रध्यक्ष और संरक्षक ग्रेट ब्रिटेन होगा[इससे भी मालूम द्वोता है कि 
हवा का रुख क्‍या है। 
फिर भी यदि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ से अद्भग होने का भी निश्चय करे तो भी 
स्वेच्छा से सहयोग करने ओर व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में एक दूसरे का हाथ बटाने 
के सेकड़ों तरीके हें, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने इस संकट के समय जो रुख दिखाये यद्द उसी पर निर्भर 
है कि सेन्नी, विश्वास और सामंजस्थ की भावना से यह पारस्परिक सहयोग डत्तसेत्तर बढ़े या 
पारस्परिक, विश्वास और कट्ठता से खत्म द्ो जायें। यह मालूम पड़ता है कि भारतीय रिपड्लिक 
से सम्बन्धित इस प्रस्ताव सै मि० चरचित्ष और उनके अनुयायी रुष्ठ हो गये हैं। हमारे सभापति 
मद्दोदय ने आज समि० चर्चिक्न के एक बयान का दृवाज्ञा दिया है, में कुछ दूसरे बयानों की और 
आपका ध्यान आकर्षित कखरूँगा। ु 
जब बर्सा के विषय में चादू-विवाद हुआ तो मि० चर्चित्न ने कद्दा कि वर्मा उस छम्य 


स्टीयरिंस-कमेटी-के-कररे-सें प्रस्ताव [७ 
साम्राज्य में सिल्ञाया गया था जब कि उनके पिता सेक्रेटरी ये ओर अब बर्सा को इसकी स्व- 
तन्त्रता दे दी गई है कि वह साम्राज्य में रदे या न रददे । यह जान पढ़ता दै कि वे बर्मा ओर 
हिन्दुस्तान को अपनी पैन्रिक सम्पत्ति के भाग समझते हें चु'कि अब वे द्वाथ से निकल्ले जा रहे 
हैं, इसद्विए उनको बहुत द्वी अफसोस दो रहा है। ु 

हिन्दुस्तान के बारे में जब बादु-विवाद दो रद्दा था तो उन्होंने श्रीमान्‌ सम्राट को सरकार 
से कद्दा कि उसे “मुसल्षमानों के प्रति, जिनकी संख्या £ करोढ़ है और हिन्दुस्तान के सेनिकों 
में जिनका बाहुल्‍य है?”?। और “४ से ६ करोड़ अछूतों के प्रति” अपने उत्तरदायित्व को ध्यान 
में रखना चाहिये | भारत से सम्बन्धित बाद-विवाद ओर अन्तराष्ट्रीय बातचीत में सत्य का मान 
नहीं किया जाता। मद्दान्‌ कांग्रेस दुल्व के प्रतिनिधियों के बारे में वे कहते हैं कि “वे परिश्रम से 
संगठित और बाहरी दवाव से बनाये हुए अल्प संख्यकों के वक्ता हैं जिन्होंने बद्नपूर्वक या चात्ष- 
बाजी से शक्ति अपने हाथों में तले क्री है और वे उस शक्ति का प्रयोग विशात्ष जनसाधारलण के 
शाम पर करते हैं, दाक्वांकि उनका जनसाधारण से कभी का सस्त्रन्ध टूट गया दे और उन पर 


उनका कुछ भी प्रभाव नहीं है ।” ह 
यह वह दल है जिससे सदस्यों ने जीवन के कष्ठों का बद्दादुरी से सामना किया है, देश - 


के दिए जिन्हें कष्ट सेतने पड़े हैं जिनका देश-प्रेम भोर व्याग संसार में अद्वितीय है और जिनका 
नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो आज दिन हिन्दुस्तान के एक सुदूर प्रदेश में एकाकी जीवन ब्यत्तीत 
कर रहा है और जिस वृद्ध पुरुष के कंधों पर राष्ट्‌ के शोक और सन्ताप का भार दै। ऐसे दत्त 
का इस तरद् उल्लेख करना, जैसे कि मि० चर्चित्न ने किया दहै--मेरी समर में नहीं आता है कि 
मैं इसे क्या कहूँ । (अफसोस की आवाजें) मि० चर्चिद्कके उद्गारों में कुछ भी गम्भीरता या विवेक 
नहीं है। उत्तेजनापूणे और असंगत बातें कहके ओर दसारे साम्प्रदायिक भेदभाव का डपद्दास 
करके उन्होंने इस अवसर पर व अन्य अवसरों पर अपने भाषण को प्रभावपूर बनाया दै। में 
यहां सिर्फ यह कहूँगा कि इस तरद्द के भाषणों ओर वक्तत्यों से यद्द नहीं हो सकता कि हम अपने 
लक्ष्य को प्राप्त न करें । दवां, इतना हो सकता है कि कुछ ढील-डिल्लाव द्वो जाये ओर कष्ट अधिक 


काद् तक मेलना पढ़े । अंग्रेजों से सम्बन्ध दूट कर द्वी रदेंगा ओर उसे हटना ही चाहिये । इस , 


सम्बन्ध के हटने पर मेत्री और सद्भाव दो या दुःख ओर उत्पीड़न यह सबकुछ इस पर निभभेर 
है कि अंग्रेज इस मद्दान्‌ प्रश्न को किसे तरद्द सुलकाते हैं। 

रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है जिसने इस देश के रियासतों के प्रतिनिधियों को विचल्षित 
कर दिया है । इस मंच से इसने ये कद्दा है कि भारतीय रिपब्क्रिक का यह अर्थ नहीं हे कि 
नरेशों का शासन खत्म हो जायेगा, नरेश रद्द सकते हैं । यदि नरेश अपने को वेघानिक ओर रिया- 


सर्वों के क्लोगों के प्रति उत्तरदायी बना रे ठो वे रदेंगे। यद्‌ सर्वोच्च-श क्ति द्वी जिसने इस देश को . 


जीठ कर साव॑ंभौस सत्ता प्राप्त की दै,ल्लोगोंके प्रतिनिधियोंको अधिकार दस्तान्तरित कर रही है तो 
यह कहने की आवश्यकता चहीं है कि वे ्लोग जो उस सर्वोच्च शक्तिके आधीन हैं वह्दी करें जो कि 
अंग्रेज कर रदे दें। उन्हें भी चाहिए कि वे लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तान्तरित करें । 
हम यह नहीं कद्द सकते कि इस देश की गयतंत्रात्मक_ परम्परा नहीं रही है। इतिहास 


बतल्लाता दे कि बहुत प्राचीनकात्न से यह प्रथा चल्ली आई है, जब उत्तर भारत के कुछ व्यापारी 


द्द | भारतीय विधान-परिषद्‌.[ २० जनवरी सन्‌ १३४७ ई० 


सिर एस० राघाकृष्णन] 
दक्षिण गये तो दक्षिण के एक नरेश ने उनसे पूछा आपका राजा कोन है' उन्होंने जवाब दिया, 
हम में से कुछ पर परिषद्‌ शासन करती है, ओर कुछ पर राजा! । 
केचिद्देशो गशाधीना केचिद राजाधीना 

पाखिनी, मेमस्थनोज और कोटिल्य, श्राचीन भारत के रिपब्लिकों का उल्लेख करते हैं। 
महास्मा बुद कपिलवस्तु की रिपब्ल्िक के निवासी थे । 

लोगों की सावंभोम सत्ता के बारे में बहुत कुछ कद्दा गया है। हमारी यह धारणा है कि 
सावंभौम सत्ता का आधार अंतिम रूपसे नेंतिक सिद्धान्त है, मनुष्य मात्र का अन्तःकरण है। क्षोंग 
और राजा भी उसके श्राधीन हैं | घर्में राजाओं का भी राजा है। 

“'धम्म॑म्‌ क्षात्रस्य हात्रम' 

वह लोगों ओर राजाओं दोनों का शासक है । हमने कानून को सार्व भौम सत्ता पर भी और 
दिया दै। नरेश, जिनमें से बहुत से मेरे मित्र हें, मंत्रिमंडल के वक्तव्य पर सहमत हैं और वे देश 
की भावी उन्नति में द्वाथ बंदाना चाहते दें। मुझे आशा दै कि वे अपने क्ोगों की उभरती हुई 
आकांदाओं की ओर ध्यान देंगे ओर अपने को उत्तरदायी बनायेंगे। यद़ि वे ऐसा करें तो वे देश के 
निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेंगे। हमारा धरेशों से कुछ द्वेष नहीं है। गणतंत्र या त्होगों की सा्घ- 
भौंस सत्ता पर जोर देने का यद्द अर्थ नहीं है कि दम नरेशों के शासन के विरुद्ध हैं। उसका सम्बंन्ध 
देशी रियासतों को वर्तमान परिस्थिति या उनके प्राचीन इतिद्दास से नहीं है बल्कि यह रिव/संतों 
के लोगों की भविष्य की आकांच्राओं की ओर संकेत करता है । 

दूसरी बात जिसका उह्लेख इस भस्वाव सें किया गया हैं वह भारतीय यूनियन के बढरे में 
है। मंत्रिमंदल के बयान सें हिन्दुस्तान के विभाजन के विरुद्ध नि्यय दिया गया दे । भुगोल्न उसके 
क्स्द्रि द्दै। सेन्‍्य संचा्नन में भी उससे रुकाक्ट पढ़ती है । इस समय जो धारा बह्द रही हैं वह 
बढ़े-सें-बढ़े समूद्दों के अनुकूल दें। देखिए अमरीका, केनेडा और स्वीट्ज़रलेंड में क्या हुआ ? मिश्र 
सूछान से मिल्ष जाना चाहता हैं, दद्चिज आयरलेंड उत्तरी श्रायरलेंड से मिल जाना चाहता हैं, 
खिस्स्तीन विभाजन का विरोध कर रद्दा हे । आधुनिक जीवन का आधार राष्ट्रीयता हैं न कि धर्म । 
एलनवई कें मिश्र में चलाए हुए स्वतन्त्रता के आन्दोलन, अरब सें लारेन्स के साहसपूर्ण का, 
कमालपाशा का तुर्की को बलपूर्वक पार्थिक रूप देना, इस ओर संकेत करते हैं कि धार्मिक राज्यों के 
दिन ढल' गए हैं । आजकल्त राष्ट्रीयला का जमाना दे । इस देश में हिंदू भोस मुसलमान एक हजार 
वर्ड से भी अधिक सत्य सें साथ-साथ रद्दते आये हैं । वे एक दी देश के रइनेवाले हैं और एक दी 
साफ बीछते हैं । उनको जातीय परम्परः एक ही दैं। उन्हें एक ही प्रकार के भविष्य का निर्माण 
करनी दें । के एक दूसरे में गुथे हुए हें। दस अपने देश के किसी भी भाग को अल्सर्टर 
की तरूंद अंद्षत नहीं कर सकते । हमारा अल्सटर साव॑ भोस दै। यदि हम दो राज्य भी स्थापित करें 
तो' उनसें बहुत बढ़े अल्प-संखू्यर्क समूह होंगे शोर ये अल्प संख्यक चादे हन पर अस्याचार हो या 
न हो अपनों रद्द के लिए अपनी सरद्ददों के उस पार से सद्दायता मांगेंगे। इससे निरंतर कल्न्द 
होगा और वह उस समय तक चलता रहेगा जब तक सारत एक संयुक्त राष्ट्र न हों जाय । हम यह 
अभुभव करते हूँ कि सजी द्ोसों को संगढित करने के ज्िए एक शक्तिशाज्ञी केन्द्र की झावंश्यकवा 
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है। ल्लेकिन कुछ निर्देशों के कारण, चाहे वे वास्तविक द्वों या काल्पनिक, इमें एक ऐसे केन्द्र से 
सन्‍्तोष कर लेना है जिसको केवल वे तीन विषय दिये गए हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडत्र ने हमारे सामने 
रखा है। इस प्रकार हम प्रान्तीय स्वशासन के सिद्धान्त को अपनाकर काम कर रहे हैं जिसके 
अन्तरगत अवशिष्ट अधिकार भ्ान्तों के ही द्वोंगे । बिहार और बंग्रात्न में जो घटनायें घटित हुई हैं 
उनको देखते हुए केन्द्र का शक्तिशाल्ली होना आवश्यक हैं। लेकिन चू'कि ये कठिनाइयां हैं, हमारी 
तजवीज यद्द दे कि एक बहुराष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाय जिसमें विभिन्न संस्कृरठियों को 
अपने विकास का पर्याप्त अवसर मिल्ने । 
समूहयन्दी के कारण दमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा हैं, लेकिन समूह 
बन्दी दो आवश्यक बातों पर निर्भर दे, जोकि मंत्रिमंडल की योजना के ही अंग हैं, यानी यूनियन 
का केन्द्र ओर अवशिष्ट अधिकार प्राप्त प्रान्त । इन ध्षमूद्दों में भी बढ़े-बढ़े अ््प-संख्यक समूह 
होंगे । जो क्ञोग अल्प-संख्यकों के अधिकारों पर जोर दे रहे दें उन्हे ऐसे दूसरे द्वोंगों की भी ये 
अधिकार देने द्वोंगे जो समूहों में सम्मिद्वित हैँ । सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने १६ जुल्लाई सन्‌ १६४६ ई० 
को जो वक्तन्य दिया उश्तमें कहा :-- ह 
“यह भ्रम प्रकट किया गया है कि यद्द सम्भव है कि नये प्रान्तीय विंधान इस 
प्रकार बनाये जायेंगे कि बाद कों प्रान्तों के द्षिए सम्बन्ध विच्छेंद करना असम्भव दो 
जायगा । मेरी समर में नहीं आता कि यह केसे सम्भव होगा। ल्लेकिन यदि ऐसी 
कोई बात की जाय तो यद्द स्पष्टठः इस योजना के आधारभूत आशय के दी विपरीत 
होगा ।”? 
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यहं कहा दै कि यदि निर्वाचन-समूद्दों को इस प्रकार बनाने का 
प्रयत्न किया गया कि प्रान्तों के लिए स्वेच्छा से बाहर निकत्नना ही मुश्किल्न हों जाय तो यह 
धर स्टेफोर्ड क्रिंप्स के शब्दों में इंस योजना के आधारभूत आंशय के द्वी विपरीत द्ोगा। आखिर 
मे हछ्छ साथ रद्दना है और यद्द बिल्कुल असम्भव दे कि कोई विधान, जिसके अनुसार क्वोगों पर 
शासन द्वोगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध क्वागू किया जाय । 
इस भ्रस्ताव में मौल्विक अधिकारों का भी उदल्षेख हैँ; हम एक सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति 
करने का प्रयत्न कर रदे दें । इसक्विए यह आवश्यक दे कि इस पार्थिक स्थिति को समुन्नत बनाने 
के अतिरिक्त हमें मनुष्य के अन्तःकरणं की स्वतन्त्रता की भी रचा करनो हैँ । जबतक कि स्वतंत्रता 
की भावना उत्पन्न न की जाय केवद्ध स्वतन्त्रता की दुशाओं को पेदा करने से कोई द्वाभ न द्वोगा । 
मनुष्य के मस्तिष्क कों अपना विकास करने और पूर्खावस्था प्राप्त करने क़ी पूरी स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए । मनुष्य की उन्नति उसके मस्तिष्क की क्रीढ़ा से द्वी द्ोती दै। वह कसी सजन करता है 
तो कर्मी विनाशं ओर उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रद्दता दे । इसमें मनुष्य के अन्तःकरण क॑ 
स्वतन्त्रता कीं सुरक्षा करनी दे जिससे उसमें राज्य इस्तक्षेप न करें सके । झार्थिक दुशाओं के 
सुधार के द्विए यद आवश्यक दे कि ड्राज्य-ब्यवस्था करें लेकिन इससे समजुष्य के अन्तःकरण का 
हत्या न होनी चाहिए । 
हम आज एक भद्दान्‌ ऐतिद्दासिक नाटक के पात्रों के रूप में काम कर रहे हैं। चू'कि हम 
इसके अन्दर कास कर रदे दें इसलिए दमें उसकी कृदददु रूप-रेखा का ज्ञान नहीं हो सकता। जनों 
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[सर एस० राधाकृष्णन] 
घोषणा आज दम कर रदे हैं वद्द वास्तव में भ्रपने क्लोंगों से एक प्रतिज्ञा है भर सभ्य संसार से 
एक संघि दे । 
मि० चर्चिल ने मि० एलेकजेंडर से यद्द सवाल पूछा कि क्या यह असेम्वली प्रमाणिक 
रूप से काम कर रही है १ मि० ऐलेकजेंडर ने कद्दा किः -- 

“मैं यह फिर कट्दता हूँ कि विधान-परिषद्‌ के ल्विए चुनाव की जो योजना थी, 
उसका कार्य समाप्त दो चुका है | यदि सुस्लिम क्ीग़ ने उसमें जाना स्वीकार नहीं किग्रा 
तो आप एक नियमानुसार निर्वाचन असेम्बन्नी को अपना कार्य करने से केसे रोक 
घकते हदें ११? 
मि० एल्ेेक्जेंडर ने यह कद्दा । समूद्द बन्दी की व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ कटिनाइयां 

हुईं । बहुत कुछ इच्छा न द्वोते हुए भी कांग्रेस ने श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार की व्याख्या स्वीकार 
कर क्री है। जो दो खंड रद्द जाते हैं उनसे अल्प-संख्यकों के द्वितों की पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है 
और शक्ति दस्तान्तरित होने पर जो प्रश्न उठेंगे उनको दत्न करने के द्विए उनका मद्दत्त्व वही द्वोगा 
जो एक संधि का होता। विधान-परिषद्‌ न्‍्यायोचित रूप से काम कर रहद्दी है। सरकारी योजना का 
हर एक भाग पूर्णतया सत्रीकार कर क्षिया गया है, ओर यदि दस अल्प संख्यकों के द्वितों की 
पर्याप्त सुरक्ता की व्यवस्था कर सकेंगे--ऐसी सुरक्षा जिससे चादे अंग्रेजों को या हमारे देश वासियों 
को संदोष द्वो यान हो परन्तु जिससे सम्य सलार के अन्तःकरण को संतोष होगा तो, यथरि 
अंग्रेजों को द्वी उसे प्रयोग में लाने का अधिकार द्वोगा, उन्हें कम से कम इस विधान को कानून का 
रूप देना ही द्ोगा । यह आवश्यक है कि वे ऐसा कर, यदि इन शर्तों के पूरा होने पर भी दिन्दु- 
स्वान की स्वतंत्रता को स्थग्रित करने के लिए कोई बद्दाना हूढ़ा जाय तो यह इतिद्दास में सब से 
कढोर विश्वासघात का उदाहरण द्वोगा । लेकिन इसके विपरीत यदि अंग्रेज यह तक दे कि विधान- 
परिषद्‌ ने मंत्रि-मंडल की योजना के आधार पर काम शुरू किया दै ओर उसने १६ मई की मंत्रि- 
मंडल की योजना के दर एक खंड को स्वीकार कर किया दे ओर सभी अ्रल्प संख्यकों की 
पर्याप्त सुरक्षा के क्षिएप व्यवस्था कर दी दे ओर इसल्विए उन्हें इस विधान को प्रयोग में क्ञाना 
चाहिए, तो यद्द इतिहास की एक सफलता होगी और इससे दो मद्दान राष्ट्रों के बीच सहयोग और 
डनमें सदभावना होगी । मि० पुटल्ली ने प्रधान मंत्री की दैसियत से १९ मार्च को जो भाषण दिया, 
डसमें उन्दंने कहां: 

“एसिया ऐसे विशात्र देश में, युद्ध द्वारा विध्वस्त एशिया में, एक ऐसा देश दे 
जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने की चेष्टा करता रहा है । हमेशा द्वी मेरा 
अपना अनुभव यह रहा है कि राजनेतिक भारत एशिया का ज्योति द्वो सकता है। 
एशिया का-ही नहीं वरन्‌ संसार की ज्योति द्वो सकता है और उसके विज्ञान्त 
मस्तिष्क में एक आन्तरिक कल्पना जागृत कर सकता है और उसकी विचलित बुद्धि 
को उन्नति का मार्ग दिखा सकता हे ।” की 
ये दो उपाय हैं, विधान-परिषद्‌ को स्वीकार कीजिये, डसके नियमों को स्वीकार कीजिये, 

देखिए कि अश्प-संख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की गई दे या नहीं । यदिं की गई दे तो उन्हें 
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कानून का रूप दीजिये। इससे आपको सहयोग सिक्केया । यदि सभी शर्तों के पूरा होने पर आप 
यह दिखाने की कोशिश कर कि कुछ बातें रह गई हैं तो यह समझा जायगा कि अंग्रेज सारी सर- 
कारी योजना की भावना के प्रतिकूत्न जा रहे हें और संसार की वर्च््मान परिस्थिति में इसका 
इतना भयंकर परिणाम होगा कि में उसकी करपना भी नहीं करना चाइता । 

#श्री एन० वी० गाडगिल ( बम्बई : जनरल ): अध्यक्ष मद्दोद्य, साननीय 
पं० जवाहर लात नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करनेमें मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हो 
रही है। बहस में बताया गया था कि यद्द विधान-परिषद्‌ इस प्रकार के प्रस्ताव पास करने 
की श्षमता नहीं रखती | इस सम्बन्ध में में आदर पूर्वक सभा का ध्यान मंत्रिमंडल्ष के वक्तब्य के 
पहले पेरे की ओर दिल्लाना चाहता हूँ. जिसमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली के भाषण का 
उद्धरण किया गया दै। वह कहते हैं:-- | 

“मेरे साथी इस इरादे से भारत जा रदे हें कि वे उस देश को शीघ्रातिशीघ्न पूरी 
आजादी दिल्कने की कोशिश करें । यह निश्चय करें कि भारत के वर्त्तमान शासन के स्थान में 
कोन से ढंग का शासन स्थापित द्वो सकता है; किन्तु इच्छा यददी है कि भारत को शीघ्र ही इस 
काम में मद॒द दें जिससे वह इसका निश्चय करने के लिए उचित व्यवस्था कर सके | ०-४“ 

यह तो स्पष्ट है महाशय, कि यह असेम्बनल्ली न केवल्न शासन का स्वरूप विकसित 
करने के लिए है वक्कि उसके विवरण को भी तेयार कर देने के ल्विए है। में यहां यह कद्द देना 
चाहता हूँ. कि हम यहां विधान का मसविदा बनाने या तक॑ वितक करने के क्षिए नहीं हैं। 
वास्तव सें दस यहां कार्य-कारिणी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और विधान-परिषद्‌ की यह सभा 
स्वतंत्रता के संघर्य की एक संजिल है | शायद यह अन्तिम से पहले का या अन्तिम संघर्ष होगा। 
जिसके साथ इस स्वातंत्र्य-युद्ध का भ्रन्त होगा जो गत ७९ वर्ष या उससे अधिक से पीढ़ी दर-पीढ़ी 
चन्न रहा दे। हमारे पूर्ववर्ती क्लोगों ने हमें संधर्ष की परम्परा सोंपी है; पर सुझे आशा है कि जब 
दमारी वत्तंमान पीढ़ी समाप्त दो जायगी, तो वहद्द बाद में आने वाली पीड़ी को संघर्ष की परम्परा 
नहीं सॉपेगी; वद ऐसे रचनाव्सक प्रयत्न की परम्परा छोड़ जायगी जिसके द्वारा भारत के भावी 
समाज का निर्माण होगा । 

मद्दोदुय, उद्देश्य की परिभाषा बताने की आवश्यकता स्पष्ट है। भूतकाल में जिन 
ज्ञोगों ने इस संघर्ष में योग दिया द्वै वे .इने-गिने प्रोफेसर और प्रिवी कॉसिद्वर नहों थे, बल्कि 
वे ऐसे छोग थे जो द्रिद्वता में पसीने बद्ाते रहे हैं और श्रज्ञान में दबे रद्दे हैं। उन्हें यह जानना 
चाहिए कि वे इतने दिनों से किस ध्येय के द्विए व्इते रहे हें और अन्ततः यदि हमारा बनाया 
विधान ब्रिटिश सरकार को स्वीकार न हुआ तो उन्हें किसके लिए लड़ना द्ोगा,अब इस प्रस्ताव ' 
में में देखता हूं कि कोई सों ऐसी बात नहीं है, जिसके प्रति कोई भी व्यक्ति या दुल्ल जो स्वतंत्रता 
चाहढ़ा है, आपत्ति कर सकता दे। पहल्ली बात तो यद्द है कि हसारे ध्येय को परिसाषा की गई 
है, स्वक्तत्र सर्वोच्च अजातंत्र । जद्दां तक में जानता हूँ कि मुस्लिम द्ीय ने गत छुः वर्षों में जितने , 
प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें उसने औपना ध्येय गद्य तंत्रात्मक स्वरदृष् ही प्रकट किया है। वास्तव 
में आज जो इस्त्लामी मुल्क इस्लामी दुनिया का नेतृत्व कर रद्दा दे वद्द तुर्की भी प्रजादंत्र राज्य है । 
इसलिये मुस्खिम त्वीग को हमारे इस ध्येय में कोई झापत्ति नहीं होनी चाहिएु। अतपएुद हमें 
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देखना चाद्िए कि - इस प्रस्ताव में क्या गुण हैं, और यदि यह बताया जा सके कि कोई बात 
आपत्तिजनक है, तो उसको तब समन्वित किया जा सकता है जब आपत्ति करने वाले यहाँ होंगे । 
पर जहां तक में देख पाता हूं मुमे कोई शब्दावली, कोई अस्ताव खण्ड ऐसा नहीं दीखता जिस - 
पर आपत्ति की जा सकती हो । 

इस प्रस्ताव के विभिन्‍न उप-पेराग्माफों--को लेने पर हस एक सुख्य बात सेब जगह 
व्यवस्थित पाते हैं ओर वह है राष्ट्र को एकता या संयुक्तता । साथ ही सब प्रान्तों के विकास और 
बुद्धि की भुजाइश है और कोई ऐसी बात नहीं रखी गईं है जिससे किसी प्रान्त को अपने ध्येय 
तक पहुंचने में रुकावट हो और सभी का ध्येय सामान्य और पारस्परिक बाध्यता के अनुरूप 
होगा । साथ ही में यद्द भी बता देना चाहता हूं कि इससे वह क्षेत्र भ्राप्त हो जाता है जिसमें 
ऊँची राजनीति, ऊंची विद्वता, अच्छे व्यापार और बढ़े डद्योग शिल्प के द्विए ज्यादा गुजाइश है । 
अमर इस प्रकार का संयुक्त राज्य होता दै वो राजनेतिक सुरक्षा बढ़ जाती है और आर्थिक दृष्टि ५ 
से उसमें संयुक्त राज्य में क्रम-विक्रम की शक्ति भो अधिक बढ़ जाती है। चाहें जिस दृष्टि से 
देखिए ऐसे राष्ट्र की जिसके सभी भोगोत्विक खण्ड सम्मित्तित हों और जिसका भारत नाम ही, 
समी आन्‍्तों के लिए आवश्यकता है और भत्येक वेधानिक राष्ट्र के लिए मी जो ऐसा संयुक्त राज्य 
में सन्निद्दित होगा इसकी आवश्यकता द्ोगी | इसमें सम्सिक्षित होकर वे प्रान्त कुछ खौयेंगे नहीं 
ओर मेरी तुच्छु सम्मति सें तो उन्हें बहुत कुछ ल्लाभ द्वी होगा । 

- मद्दोद्य, इस अस्ताव में स|लिक अधिकार भी रखे गये हैं और जन साधास्ण इसके लिए 
इच्छुक दें। यह अधिकार उन्हें मिल्नने-जुलने,भाषण करने तथा वे सभी प्रकार की नागरिक स्वतंत्र- 
ता श्रदान करता दै जो स्वतंत्र राष्ट्रों के विधान में है । कुछ आपत्तियां इस बात पर की गई थीं किं 
बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं हैं । पर यह साफ बात दे कि सभी बातें इस तरहके प्रस्तावमें सम्मिलित 
नहीं को जा सकती दें पर यदि मोक्षिक अधिकारों के बारे में रखे गये अंशों को ध्यान पूर्वक देखा 
जञाय तो उसमें आर्थिक न्याय की व्यवस्था दे जो तमीं द्वो सकवा है जब देश का उत्पादन संसाज 
के द्वाथ में शा जाय । व्यक्तिगत उद्योग-घंधे भी रद्द सकते हैं, पर उनका केन्र सॉमित होंगा। 
यदि आर्थिक न्याय आप्त करना दै तो वह तभी प्राप्त हो सकता है जब उत्पादन के सोधन राष्ट्र 
के हाथों में आजायं । इसलिये अगर आज खब बातें बिल्कुत्व स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं तो 
मुझे निश्चय दे कि जब यह सिद्धान्त विधान के अंगों में सम्मिक्तित कर लिये जाय॑ंगे तो सब बातें 
पूछंकः स्पष्ट हो जायेगी । 

महोदय, यह एक प्रकार का भवन है--सारा प्रस्ताव इस सभा-भवन के समान ही संयुक्त 
है। इसका गुम्क्द मेहराबों पर टिका हुआ है। इसी प्रकार प्रस्तावित स्वतंत्रता भी अनेक सिद्धान्तों 
की मेहराबों पर आधारित दै जो अस्ताव में सम्मिद्धित हें और जिन्होंने सारे ढांचे को संन्तुद्नन के 
रूप में शक्ति दे रखी है। जेसा कि.मैंने कद्दा है यद्द अस्ताव अत्यन्त महत्व का है और यद्यपि यह 
सोदछधिक रूप में उस विधान का अंग नहीं कन सकता, जो अन्त में निर्मित होगा, पर यह एक 
प्रकार की आध्यात्मिक भूमिका दे जो प्रत्येक घारा में, प्रत्येक खयूढ़ में और हर सूची में प्रस्तुत 
मिलेगा झोर जेसा कि में कह चुका हूँ यह आक्श्यंक है।- यह एक प्रकार की संचालित शस्कि होगी 
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जिसे वही प्राप्त कर सकेंगे जो विधान को विस्तृत रूप में निम्मित्त करनेवाल्ले होंगे। कस्तव में 
यह एक नींव दै । छोगों को मालूस हो जायगा कि उन्हें क्या मिल्नने वात्या है। यह ऐसा विधान 
दोगा जो उन नागरिकों में वफ़ादारी की भावना जाग्मत करेगा, जिन पर वह लागू किया जाने- 
दाता है। क्‍योंकि जब तक कोई विधान नागरिकों को अपने प्राश्न देकर भी अपने अधिकारों की 
रकम करने के लिए प्रेरणा नहीं प्रदान करता तब तक वह उनकी वफादारी नहीं प्राप्त कर सकता । 

मदह्दोदय, जैसा कि मैंने कद्दा है यह असेम्वल्ली ऐसी नहीं है जहां इस केवत्न विधान 
का ससविदा मात्र बनाने के ल्विए इकट्ठे हुए हों; यह्द तो एक प्रकार की कार्यकारिणी है। दस 
यहाँ इसक्निए हैं कि जनता ने संघर्ष चल्माया है और हमें विधान तययार करना है। अगर वह 
विधान तेयार कर द्विया जावा है और उसकी स्वीकृति नहीं मित्रती तो जनता पूछेगी कि उसका 
अज्ुमोदन क्या हुआ १ उनके लिए मैरा यह नम्न जवाब है कि अनुमोदन दो प्रकार के हें--शुक 
नेतिक और दूसरा भौतिक । यदि हमारा विधान न्याययुक्त और देश के सभी हितों के द्वषिए उच- 
युक्त है ठो सबसे बडा अलुमोदन तो यही होगा, और दूसरा श्रनुमोदत है जनता की यह दृढ़ 
इच्छा कि वह जिस प्रकार की भी सरकार प्राप्त करने का निश्चय करती है वह मित्र जाती है। 
ओर यदि वद्द किसी शक्ति द्वारा नहीं दी जादी, तो वह इृढ़ता की भावना केवत्न बौद्धिक नहीं 
रद्द जायेसी; बल्कि वह ठोस रूप से. काम करेगी, यत्रपि उसका निश्चित स्वरूप भआप्ज नहीं 
बताया जा सकता। मेरा विवेदन है कि ज्यों-ज्यों विधान-निर्माख का काम खबढशः आगे बढ़ेया 
ओर एक-एक घारा और अंग पर विचार होगा, तो लोगों को स्वयं सालूस हो जायमा कि क्या 
हो रहा है, ओर मेरा तो विश्वास है महोदय, कि क्रान्ति के त्षिए आवश्यक मनोचत्ति व्धित 
होकर उपयोग के लिए अस्तुत हो जायसी । सेरा निवेदन है कि हम विधान के सबद-स्रूड को 
ख्ेकर ज्यों-ज्यों आगे बढेंगे, इस देश में कृटिश शक्ति सूखती जायग्री और जब तक दम अपनी 
सूर्ची के अन्त तक पहुँचेंगे, हम देखेंगे कि जहांतक भारत का सम्बन्ध है ब्रटिश् राज्य लुष्त दो 
ज्लुका है। तब केवत्न बृटिश शक्ति की विधि-बिद्वित विदाई ही बाकी रह जायगी, क्योंकि हमर क्या 
स्पष्ट नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने भारत पर दमन, नरंसता पूर्ण दमन और असासान्य कालूनों 
ओर आर्दिनेन्सों से राज्य किया था, उनके दिन त्द गये हैं। वे चित्र कहाँ गये ? वह सब उड़ 
गय्ने । यह बात अ्रव दीवार पर की गयी द्विखावट की तरह साफ ओर स्फ्ट दीख रही है। अध्यक्ष 
महोदय, यह बतक्काया गया हे कि अंग्रेज भारत छोड़ने के क्षिए बहुत आतुर हैं । वास्तव में बहुव 
दिनों पहले ही मेकाले ज्लिख गय्या था कि बृटेन के लिए वह गोरच पूरे दिन दोमा जब दिन्दु- 
स्ठानी अंग्रेजों से यह कद्द देंगे कि अब तुम हसारा देश खाद्ी कर दो । हम दो उन्हें कितने दिलों 
से जाने के द्विए कट्द रदे हैं । पर जो कुछ लत्लाढ' मेकाले ने कहा या उसके सिव्रा जो साम्राज्य 
क्खाइव ओर द्वेस्टिग्स के कपट भोर जाह्न से बनना था और जो लगातार मूंढे वहहों पर कायम रहा ' 
झपैर अग्र भी कूटनीतिक घोषणाओों के अनुसार जारी रखा जा रहा है और प्रवाहपूर्ण एवं द्चचीछी 
प़फाइयों के झाधार पर टिकाया*जा रहा है; वह अब ससाप्त होना ही चाहिए । इस प्रकार छी 
सफाई अब इस स्म्राज्य को घ्क दिन भी अधिक नहीं टिकने दे सकती । अब तो उस जनता के 
हक सें सब शक्तियां सॉप दी जानी चाहिए जिसने विदेशी-शासन में इतने रूस्‍्बे समय तक घोर 
कृष्ट सहन किये हें । अब वह दिन आना द्वी चाहिएु जद उन्हें अपना सब कुछ प्राप्त हो जाब। 
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[सर एन० वी० गाडगिल] 

यदि सत्ता सौंपने की क्रिया शान्तिपूर्वक होती है तो अच्छा ही है, पर यदि शान्ति के साथ न हुई 
ओर यदि संघर्ष अनिवार्य हो गया, और इतिहास का तकाजा है कि ऐसा संघर्ष होना दी चाहिए 
तो में इतना ही कद्द सकता हूँ कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, पर अगर हमें लड़ना ही पढ़ा तो 
इमारे पास आदसी भी है, साधन भी हैं ओर मस्तिष्क भी। पर ऐसा हुआ तो क्या होगा १ 
अंग्रेज जायेंगे---पूरे तौर से अपना सब कुछ लेकर जायंगे। उनके स्टाक और शेयर दुकान और 
कारखाने सब जायंगे, वह कुछ भी पीछे न छोड़ सकेंगे--कोई शुभेच्छा या सुस्कृति भी नहीं । 
डनका व्यापार ओर रूण्डा दोनों इस देश से गायब दो जायगा । अब यह उन पर निर्भर है कि 
वे इस बात का निश्चय करें कि वे अपने इस मद्दान्‌ झादर्श के अनुसार चले जो ला्ड सेकाले 
कट गये थे, या वे अरब भी चिपके रहकर अपनी वह अन्तिम दुदेशा देखना चाहते हैं जिसका 

वर्यन मैंने अभी किया है। 
अध्यक्ष महोदय, अब हम उस स्थिति को पहुँच गये हैं जब यद्द आवश्यक हो गया है 
कि हम स्पष्ट रूप में कह दें कि हम क्या चाहते हैं। हमें कहा गया है कि अन्य प्रश्न--जैसे अल्प- 
संख्यकों आदि के भी तो दँ-जिनका सुलस्ाना मुश्किल है। में यह स्पष्ट कर देना चाहता हैँ. कि 
यह समस्या ठो विदेशी शक्ति की सृष्टि है। प्रयाग के सँँगम के बाद कोई गंगा और यमुना के जल 
को साथ बहने से नहीं रोक सका । (ह॑ ध्वनि) क्योंकि वहां तीन नदियाँ, गंगा, यसुना और सर- 
स्‍्वती (बुढ्िमानी) मित्न जाती हैं और फिर उसके बाद गंगा-यमुना के पानी के प्रथक रूप में पह- 
चाना नहीं जा सकता। समय आगया है जब दोनों सम्प्रदायों को श्रक्‍्ल आयेगी और परिणाम 
यह द्ोगा कि वह एक ऊँची एकता स्थापित करंगें, एक ऊँचा सँँयोग कायम करेंगे जिसमें सभी 
को जीवन ओर व्यक्तित्व को उच्चतम श्रेणी पर पहुँचेते का अवसर मिलेगा। कहद्दा जाता है कि 
हम जो कुछ चाहते हैं वह निकट भविष्य में प्राप्त होनेवाला नहीं है। संघर्ष चादे छोटा दो या 
बढ़ा--थोड़े समय का हो या छस्‍्बा, यद्यपि हम उसका शअ्राद्मान नहीं करना चाद्वते--पर 
अग़र वह आया तो हमें उसके लिए तेयार रहना चाहिए । जो प्रतिनिधि यहां एकत्रित हुए हैं 
उनपर जो कार्य-भार डाला गया है, वद्द महान्‌ ओर पऐतिद्ासिक दै। मुमे सन्देंद् नहीं है. कि थे 
इस अवसर का सदुपयोग करेंगे और इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रता के ध्येय तक पहुँचायेंगे । 
५ ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें मनुष्य की क्र उसकी सम्पत्ति से नहीं, उसके गुणों से होगी, 
जिसमें सनुष्य का चरित्र ही डसकी कसौटी होगा, रुपये-पैसे # नहीं; जिसमें गये को 
तिज्ञांजलि दी जा चुकी होगी भर ईर्ष्या जिद्ला सेन मिकल सकेगी; जिसमें पुरुष और स्त्री 
अपना मस्तक ऊ'चा करके चक्वंगे; जहां सब हक होंगे क्योंकि सभी समान होंगे! जिसमें धर्म 
युद्ध -पेंत्र नहीं होंगे, क्योंकि सभी कर््तग्य की (देवी. के उपासक होंगे; जिसमें जाति का अभिमान 
भी नहीं होगा ओर जाति को द्वीनता-जनित स्तज्जा भी, क्योंकि सभी एक जाति के--अर्थात्‌ 
कार्यकर्ताओं की जाति के होंगे( जहां सिद्धान्त मनुष्य है मनुष्य से एथक्‌ न करेंगे क्योंकि डनका 
सिद्धांत तो सबकी सेवा करना होगा, जहां स्वतंत्रता और -सम्पन्तृता प्राप्त होगी, क्योंकि किसी 
को शक्ति या समृद्धि का एकाधिकार नहीं प्राप्त होगा । सभी सुखी होंगे क्योंकि सभी समान 
होंगे। इसमें सन्देह नहों कि यह एक स्वप्न है, पर उद्देश्य और ध्येय-पूर्ण जीवन के किए स्वप्ल 
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आवश्यक हें। यद्द न हुआ तो मनुष्य का जीवन कौचे के समान हो जायगा-- 
'काकोपि जीवति चिरायः 
बालिसथा मु कते ।! 

अर्थात्‌, डुकड़ों पर तो कोआ भी बहुत दिन जीवित रहता है । 

हम इस तरद्द का जीवन नहीं चाहते । निस्सन्देद यह एक स्वप्न है। पर में अन्त में 
यही कहूँगा कि जक तक दम ऐसे स्वप्न न देखेंगे तब तक भागे नहीं बढ़ सकते, क्‍योंकि जो 
जाति स्वप्न नहीं देखती वद्द नष्ट द्वो जाती दै। (हपे ध्वनि) 

माननीया विजय लद्ंमी परिडत : (संयुक्त प्रांत : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, 

सन्‌ १६३७ इई० प्रांतीय स्वायत् शासन के समारमस्म के बाद सुमे अपने प्रांत में पदक्षा प्रस्ताव पेश 
करने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के सिए विधान- 
परिषद्‌ की स्थापना की माँग की गईं थीं। आज दस वर्ष बाद वह विधान-परिषद्‌ यहां सम्समि- 
द्वित दो रही है। यह स्वतंत्रता के सार्ग में एक ऐतिहासिक स्तम्भ है। फिर भी स्वतंत्रता तक 
पहुँचने में अभी कुछ कसर रह दी गयी है। साम्राज्यवाद बड़ी कठिनाई से मरता है, यथ्पि वद्द 
जानता है कि अब उसके दिन ढल गये है, फिर भी वह जीवित रददे के दिए संघर्ष कर रहा है । 
बर्मा, इण्डोनेशिया ओर इण्डोचीन में जो कुछ द्वो रद्दा है, बंद हमारे सामने है--ल्ोग स्वतन्त्र 
होने के लिए जी-जान से जुट पड़े दें फिरे भी साम्राज्यवाद का पाया ऐसा मजबूत है कि वे उसे 
आसानी से उखाड़ सकने में समर्थ नहीं दो रहे हैं। दर देश में प्रतिक्रियावादी जमा दो रदे हैं और 
वह अपनी रहा के बहाने साम्राज्यवादी शक्ति से चिपट कर उसकी शक्ति बढ़ा रहे हें। इमने 
संयुक्त राष्ट्रसंच के जन्म के समय सेनफ्रांसिस्कों का दुःखद दृश्य देखा है | जो एशियाई राष्ट 
वहां एकत्रित हुए उन पर साम्राज्यवादियों का प्रभाव था, इसद्विए वे स्वतन्त्र रूप में कुछ नहीं 
बोल सकते थे--केवल अपने देश की साम्राज्य शक्ति के सुर में सुर मिल्ना रद्दे थे । उसका 
परिणाम यद्द देख लिया गया कि यद्यपि घोष्खा-पत्र के शब्द वीरवापूर्थ थे, पर उम्ने क्रियात्मक 
रूप देने की नौबत नहीं आयी, क्‍योंकि उसके पीछे काफ़ी ताकत नहीं थी । एशिया के लोग चुप 
रहे और उन्होंने उस घोषशा-पत्र के शब्दों को क्रियात्मक रूप देने का हठ नहीं किय्रा | आज़ भी 
एशिया संयुक्तराष्ट्र परिषद्‌ में यूरोप की अपेद्या बहुत कम प्रतिनिधि मेज सका है भोर शायद 
इतिद्दास में यद्द पहला दी अवसर दै कि संयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ के गत अधिवेशन में स्वयं स्वतन्त्र 
न होकर भी एक देश अपनी आवाज उठा सका और सारे संसार की स्वतन्त्रता ओर पददक्धित 
पूर्व गुल्लाम भ्रजाजन के उद्धार के लिए योक्ष सका (दर्ष ध्वनि)। संयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ ने इसे 
स्वीकार इसद्विए किया कि भारत ने इस समय भी संसार का नेतृत्व करने की शक्ति दिखादी दे । 
इसमें सन्देद् नहीं कि स्वतन्त्र भारत पुशिया का दी नहीं--सारे संसार का नेतृत्व करेगा । 

और जब दम भपने देश का शासघन-विधान बनाने के ज्ञिप अ्रपनी इस भसेम्बल्ली में 
पुकन्नित दो रदे हैं, दो हमें भूल नही ज्ञाना चादिए कि दमारा कत्त ब्य केवल अपने द्विए नहीं, 
सारे संसार के क्विर दे जो हमारी ओर देख रद्दा दे । 

हमारे सामने जो प्रस्ताव रंखा गया दै वद्द पूर्ण ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर -जोर देता है 
ओर प्रत्येक वेध दल को भी पू्थ/ स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है। इसज्षिएप उसमें अत्प- 
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श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित] 

संख्यकों के भय करने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि कुछ अल्पसंख्यकों को विशेष द्वित-रक्षा 
की आवश्यकता है, पर उन्हें भुल़्ना नहीं चाहिए कि वे एक पूरे राष्ट्र के अंग हैं ओर यदि बढ़ी 
वस्तु को नुकसान पहुँचता है तो उसके अंग--अल्पसंख्यकों के दितों--की रक्षा का सवात्ष दी 
नहीं उठ सकता । स्वतन्त्र भारत में अ्रल्पसंख्यकों को बाहरी शक्ति का मुद्द नहीं ताकना पढ़े गा 
और वे ऐसी मदद हू ढेंगे तो उन्हे कोई 'घोखेबाज” कहे बिना नहीं रहेगा। इधर कई वर्षों से 
हम अधिकार की बातें बहुत कर रहे हैं ओर कत्त व्य की कम | किसी भी समस्या का इस तरह 
का समाधान करना एक दुर्भाग्य की बात होती है । हमारे सासने जो भ्रस्ताव दै वह ऐसी 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता है जो हम सभो के लिए बुनियादी है ओर दस किसी विशेष अल्प- 
संख्यक जाति की रक्षा उसी दृद इंक कर सकते दें जिस इृद तक कि ये समस्याएं दत्त हों। 
प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि स्वनन्त्र भारत में व्यक्ति और समूह को पूरी सामाजिक और 
आर्थिक स्वतन्त्रता होगी और हम अपने जीवन के नमूने के द्वारा अन्य राष्ट्रों के सामने 
आदर्श रख सकगे । ऐसी दशा में हमारे अपने जीवन का नमूना - दुरुस्त होना चाहिए और वह 
सारे देश के सहयोग ओर उसकी शक्ति के द्वारा निश्चित होना चाहिए । क्‍ 

सभी एशियाई देशों में युगों से भारत दी प्रजातन्त्र के पक्ष में रह है। हमारे सारे बहु- 
रंगी इतिहास में यही होता आया है कि ज्ञोकमत की विजय के लिए हमने सदा संबर्ष किया है । 
इधर द्वात्ष के वर्षों में बहुत बड़े संकट में पड़कर और व्यक्तिगत त्याग द्वारा इस देश के लोग 
प्रज्ञातन्त्र के सिद्धांत पर डटे रहे हैं ओर आज हम दुनिया को यद्द दिखाने की स्थिति में हैं कि 
हम अपने आदर्श को कार्य रूप में परिणत कर करते हैं । जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है 
वह विषय ओर शब्दों में काफी स्पष्ट है; फिर भीं में दो बातों पर जोर दू“गी । 

हमारे सामने दो पहलू हें--सक्रिय और निष्क्रिय । पहलू का सम्बन्ध देश से 
साम्राज्यवादी प्रभुत्व का नाश करने से है जिससे हम सभी सहमत हैं । पर सवाल का सक्रिस 
पहल ही अधिक महत्वपूर्ण दे जिसके भ्रनुसार हमें अपने देश में समाज सत्तावादी प्रजातंत्र राज्य 
की स्थापना करना दे जिससे भारत अपने ध्येय को प्राप्त कर संसार को स्थायी शान्ति का भार्ग 
दिखा सके । हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अवसर पर हम अपनी शक्ति ऐसी बातचीत और 
कार्मो में नहीं ग'वा सकते जिससे हमारे 'ध्येय की पूर्ति में बाधा पढ़ती हो ।, न हमें अविवेकपूर्ण ऐसे 
भय ही होना चाहिए । हमें जो चुनोती दी गईं है उसे ही स्वीकार करना चाहिए और इस चित्र 
के सक्रिय पदलू को प्राप्त करने के द्विए साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए । 

युद्ध की समाप्ति ने कई समस्याएं पेदा कर दी हैं जो स्वयं तो कठिन हैं हीं क्षेकिन 
समष्टि के सप्मचे व्यक्ति की मांगों को रखने से वे और भी पेचीदा हो गईं हैं/बहुत से राष्ट अब तक 
पराधीन होने के कारण न तो इसके समर्थन में ही आवाज डठा सकते हैं न विरोध में ही । किन्तु 
वर्तेसान समस्याझ्रों को सुलकाने के द्विए भारत अब भी बहुत कुछ कर सकता है और 
संसार में शान्ति ओर सुरक्षा कायम रखनेमें भी भ्रपना।योग:दे सकता -है|स्वतंत्र|मारत उन्नति की 
शक्तियों के द्विएु एक ताकत- यन जायगा। संयुक्त :संखार निर्माण करने के इस युग में दम पथक 
सक्टों, को बात नहीं कर सकते । हमें एक दुनिया बनाने के लिए काम करना है-वह दुलिया 


पु 


अल 


अरव्जलखार 
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जिसमें हिन्दुस्तान एक योग्य हिस्सेदार होगा भारत को नेतत्व करने का अधिकार दे। क्योंकि 
उसकी परम्परा ही ऐसी हे ओर उसका वर्त्तमान भी ऐसा है कि अपनी समस्याओं की पेचीदमियों 
के होते हुए भी चद्द खड़ा है और उसने अपने आद्शों की कठ की है और उन्हें खो नहीं दिया है । 
भविष्य के लिए हमारी एक देन यह है कि राजनीतिक और सामाजिक असन्‍्तोष का हमने अन्त 


किया दे ओर उसके द्विए हमें अपने देश में स्वतन्त्रता स्थापित कर उन सबके सद्दायक बनना ढ़ 


दनिया को आज़ाद कराने का प्रयत्न कर रदे हे । जब तक एशिया अपने वास्तविक स्वरूप को 
नहीं प्राप्त कर लेता तब तक संघार एक होकर नहीं उत्च सकता । जो संप्तार समूदह्दों में विभा- 
जित है वह सुरद्धित नहीं रह सकता|एक विख्यात अमेरिकन ने कहा है--“कोई भी राष्ट्र आघा 
गुलाम और आधा स्वतन्त्र नहीं रद खरूता | यही बात दुनिया के सम्बन्ध में भी कद्दी जा सकती 
है, क्योंकि आ्राज़ादी का विभाजन नहीं हो खकता | हिन्दुस्तान सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से 
अपने को आज़ाद कर ले तभी वद ओरों को भी आज्ञाद कर सकता है। और इस समय हमारे सामने 
जो अस्ताव है उसमें हम इस ध्येय को पूर्ति का प्रयत्न पाते है। इसके द्वारा दहृम उस प्रतिज्ञा को 
किर करते हैं जो दहसने कर रखी है। में सभा के सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे इस प्रस्ताव 
को पास करें और यद्द दिखादें कि उनका प्राचीन देश अच्छी तरद्द जानता है कि उसको चुनौती 
दी गई है ओर वह अपने भूतकाल्लीन आदर्शों ओर परम्पराओं का पालन कर सकता है । 

#ग्रोफेसर एन० जी० रंगा ( मद्रास : जनरज्ञ ) : अध्यक्ष महोदय तथा मित्रों, मुझे 
इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असीम प्रसन्नता हो रही दै इसका मतत्वयब यह नहीं है कि मुमे 
इससे पूर्ण सन्‍्तोष है, फिर भी जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यद्द हमारे सामने सविध्य 
के किये बढ़ा द्वी प्रभावपूर्ण, विस्तृत ओर डदार विचार रखता है जिसकी ओर इमारे लोगों कौ 
इृष्टि है। लेकिन यद्द शर्त है कि एक बार हमारा नया विधान अस्तित्व में आ जाय । पर यह 
केवल उदार विचार मात्र नहीं है, क्योंकि वह केवल ऊंचे आदर्श ओर श्रेष्ठ विचार ही हमारे 
लोगों के सामने रखकर संतोष नहीं कर लेता । यह (प्रस्ताव) इस बात की जरूरत पर भी विचार 
करता है कि हमारी जनता को इसमें लिखित अधिकारों के उपभोग का आश्वासन दिया जाय, 
और इस रूप में यह प्रस्ताव, इस प्रकार के उन अन्य प्रस्तावों से कहीं आगे बढ़ जाता है जो 
संसार के विधानों में इसी प्रकार के विचारों को लेकर रखे गये थे । 

एक ओर बात में भी यद्द प्र'स्ताव ओर सभी प्रस्तावों से बहुत आगे बढ़ गया है । जब 
कि अन्य देशों के विधानों में जनता को विशेष रूप से यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें 
उनके आदर्श ओर ध्येय की प्राप्ति के लिए स्वातंत्य प्रदान किया जायगा ।- इस प्रस्ताव में यह बात 
बिल्कुल स्पष्ट करदी गई है कि हमारी जनता को जब कभी श्रावश्यक प्रदीत हुआ-कानून और नेतिक 
सापदण्ड की अलुकूलता की दुशा में-कार्य स्वातंत््य प्राप्त द्वोगा । यह बढ़ा ही महत्वपूर्ण विषय दे 
क्योंकि समय-समय पर इस देश-तथा अन्य देशों में भी-सरकार जनता के इस अधिकार को नहीं 
मान सकती थी कि वह चाहे तो किसी खास कानून आर्डिनंस ओर॑ अपनी सरकार की मनमानी 
आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह कर सकत्मे दे । सरकारें तो प्रजा को धमकी देकर कहद्दा करती थीं कि उन्हें 
स्थापित कानून के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु महोदय, जब श्रन्य देशों के राज- 
नीतिक- तत्वज्ञानी संतुष्ट थे तो हैरौदड ल्लॉस्की जेसे तत्वज्ञानी जनता को सावधान कर रहे थे कि 


की भारतीय विधान-परिषद्‌ [२० जनवरी सन्‌ १६४७ ई० 


प्रोफेसर एन० जी ० रंगा] 
वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिऐ तेयार रहें, कत्तंव्य के लिए पस्तुत रहें ओर नागरिक अधि- 
कारों की रक्षा के लिए सन्‍नद्ध रहें। ऐसे समय पर केवल्ल भारत में दी ऐसा अवसर मिलना है--- 
जिसका श्रेय महात्मा गांधी के नेतृत्व को है और सत्याग्रह का वह अस्त्र हमें मिल्ला जिसे सामू- 
हिक रूप में भी कास लेकर संगठित या असंगठित जनता अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सकठी 
है ओर व्यक्तिगत रूप में भी उसका प्रयोग कर घकती है | हमने बार-बार अपने श्धिकारों को 
दुद्दराने भर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिये जोर देकर कानून या कानून के समूहों की 
धज्जियां उड़ा दी हैं । हमने उस रूपमें संसार को दिखा दिया है कि केवल इसी तरद्द हम नाग- 
रिक और व्यक्तिगत |अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्र ओर व्यक्ति दोनों से गल्नतियां हो 
सकती हैं ओर उनकी गलतियों के विरुद्ध कोई रत्ता का उपाय होना चाहिए । ,यह डपाय सत्या- 
ग्रद्द के द्वी रूप में मिलेगा, इसलिए में ऊपर कद्दे गए कारण से भी प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ । 
इस देश में अनेक लोग यह शिकायत करते सुने हें कि अम्ुुक दल तो इस असेम्बल्ी में 
आया ही नहीं ओर फरलॉ-फला पार्टी तो इस-असेम्बल्ली के दायरे और उसके कार्य से दूर ही हें 
इसक्िये हमें ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने का अधिकार नहीं है । जिस असेम्बक्ली में किसी परि- 
चार की जायदाद बढ़ाने की बात चलन रद्दी हो क्या उसमें कुनवे के सभी लोगों का द्वाजिर होना 
जरूरी है १ क्या किसी परिवार का कोई ऐसा भी सदस्य है जो अपने परिवार की साम्पत्तिक और 
नंतिक अभिवद्धि का विरोधी हो ओर उस परिवार के अधिकार को द्वी न चाइता हो १ और यदद 
प्रस्ताव तो बस इसी प्रकार का दे। हम यहाँ इसलिये एकत्रित हुए हैं कि इस देश के प्रत्येक 
च्यक्ति दल ओर सारे देश की शक्ति ओर कत्त ब्य कैसे बढ़ाये जा सकते हैं । इस मौके पर अगर 
इम में से कुछ त्लोग इस सभा में नहीं आसके हें तो कोई हज नहीं है | दो सकता है कि अनेक 
बिजी कारणों से कोई पार्टी अभी दूर हैं, पर उससे हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए। हमें 
अपनी परम्परा, अपने अधिकार ओर अपने देश की शक्ति बढ़ाने से नहीं रुकना चाहिए । 
महोदय, साथ दी मैंने कद्टा कि यद्द काफी नहीं है और में इसके बारे में कुछ शब्द और 
कहना चाहूँगा । यद्द तो बहुत अच्छा है कि हम अपने-अपने गांव वापस जाकर लोगों और दोस्तों 
है कहें कि हमने ऐसा प्रस्ताव पास कर लिया है ओर भविष्य में उनके सभी अधिकार सुरक्षित 
रहेंगे ओर अब उन्हें कोई डर नहीं रहा दे । पर क्या इतना द्वी काफी होगा कि ज्ोगों को ऋम 
काज की सुविधा और मौद्धिक अधिकार मिल जाये १ अ्रगर उन्हें कद्ट दिया जाय कि वे अपने सभा- 
समितियों के जलसे कर सके ओर उन्हें सब तरह के नागरिक अधिकार मित्ष जायेंगे 
सो क्‍या वे खुश हो जायेंगे १ क्या यद्द आवश्यक नहीं है कि जीवन में स्थिति ही ऐसी उत्पन्न कर 
डी लाय कि वध इन अधिकारों का आनन्द डठा सके जो दस उनके लिए ग्रस्तुत कर रदे हैं ह थदद 
धुक तथ्य दें ओर दु:खद तथ्य है महाशय, कि हमारे करोड़ों देश-भाई उन अधिकारों का उपभोग 
सी नहीं कर पा रहे हैं जो हम उनके लिए यहाँ तेयार कर रहे हैं और जो सुविधाएँ उनके लिये 
खुली की जा रददी हें उनसे फायदा नहीं उठा रद्दे हैं। वे शिक्तित नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि प्ले वे 
पिछुद हुए हें उन्हें दवा दिया गया है। उन पर अत्याचार हश्रा है। सामाजिक दृष्टिसे वे पिछड़े हुए 
और पद्दक्षित हें । इन कोगों के क्षिए अब बहुत सी बातें करनी होंगी ओर कुछ समय तक करनी 


स्टीयरिंग-कमेटी- के -बररे-सें प्रस्ताव [१६ 


ड्लॉंगी तब जाकर वे इन अधिकारों का उपभोग करने योग्य बन पायेंगे। उनको सद्दारा देने की जरूरत 
है। उनके द्विए सीढ़ी की ज़रूरत है जिसके द्वारा वद्द उस धंच तक पहुँच सके जद्दां से वह इन 
अधिकारों का मूल्य समरू सकें,इनकी कद्र कर सके ओर वे इन अधिकारों का जो दस उनके सामने 
रख रहे हैं आनन्द भोग सके । हे 


“मद्दोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत-कुछ कट्दा सुना जारहा है। वास्तव में अल्प- 
संख्यक कौन हैं ? तथाकथित पाकिस्तान प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं दें; और न सिद्ध दी । 
यही नहीं हिन्दुस्तान में सुस्लिम भी अल्पसंख्यक नहीं दें । असक्की अल्डसंर्कक्न हस देश का जन- 
समूह है। वह लोग ऐसे दबा दिये गये दें, उन्हें ऐसा पद॒दक्षित कर दिया गया दै कि वह साधारण 
नागरिक श्रधिकार की सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते । स्थिति क्‍या है ? आप आदिवा- 
सियों के केत्रों को जाइए । कानून के. मुताबिक उनकी परम्परा के ओर उनके फिके के कानून के 
अनुसार उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, फिर भी ब्यापारी वहां जाते हैं और उस 
नामधारी स्वतंत्र बाजार में उनकी जमीन दीन लेने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह यद्यपि कानून 
इस जमीन/डछीनने के विरुद्ध जाता है, फिर भी व्यापारी आदिवासियों को अनेक तरद्द के दस्ता- 
वेज लिखाकर सच्चा गुल्लाम और परम्परागत क्रीव दास बना लेते हैं । हमें साधारण गांव वालों के 


पचास जाना चाहिए । महाजन वहीं अपने रुपये सहित पहुंचता है ओर गाँववाल्नों को भ्रपने वश में 


कर लेता है। वहां जम|ंदार या मालगुजार भी दो हें और कितने ही और ऐसे त्ोग हैं जो इन 


गरीब गांव वालों का शोषण करते हैं। इनमें श्रारम्भिक शिक्ता का भी प्रचार नहीं है। असल्ली 


अल्पसंख्यक तो यह दें जिनको रत्ता की जरूरत है और उसके आश्वासन की भी । उनकी 
आवश्यक रक्षा करने के लिए हमें इस प्रस्ताव से आगे और भी कुछ करना होगा । 


पर यद्द बिल्कुल सम्भव है कि हम सभी बाठों को एक ऐसे भ्रस्ताव में नहीं शामिद्ध 


'कर सकते । हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय पर विचार करना है ओर इसी द्विसाब से विधान बनाना 


है। और यह विधान बनानेमें हमें देखना होगा कि सौज्षिक अधिकारों के एक घोषणा-पत्र की ब्य- 
वस्था की जाती है। हम डस पर सहमत हैं; पर इतना ही काफी नहीं दोगा। कई श्रन्य देशों में 
भी मौलिक अधिकारों के घोषणा-पतन्न तेयार हुए थे। पर इन मोल्िक अधिकारों की उपेक्षा 
उनकी ही सरकारों ने की थी। इसलिए हमें अपने विधान में कुछ ऐसे नियम बनाने पढ़ेंगे जिनके 
द्वारा हमारी जनता राष्ट्र के शासन और उसके आश्रितों के विरुद्ध कानून की सद्दायता की मांग 
समय-समय पर कर सके और इस प्रकार देख सके कि यह मोलिक अधिकार उपभोग में छाये जाते 
हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में समानता, आतठ्ता और स्वतंत्रता का आदर्श था और उन्होंने यद्द 
नियम बनाया कि जब पालियामेण्ट की बेठक दो रद्दी हो ठो उसके किसी सदस्यको जेलसें नहीं भेजा 
जा सकता । फिर सी उस अधिकार का निषेध कर दिया गया। फ्रांसीसी पालियामेण्ट के कई डिपुटी 
जैद्व मेज दिये गये और उनके विरुद्ध कोई संरक्षण काममें नद्दीं क्लवाया गया। अमेरिका में कानून 
के सामने सब बराबर हैं, फिर भी आप देखिए उस देशमें नीओ कितने पद्दल्लित हैं। इसमें अपने 
देशमें इस प्रकार की बातों की पुनररावत्ति नहीं करनी है। इसके लिए हमें अपने कायकर्ताओं 
को---मजदूरों- किसानों को, सर्वे साधारण को-इस योग्य बनाना चाहिए कि वह राष्ट्र से न्‍्यायाज्षय 
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[प्रों० एन० जी० रंगा| 
जाने के और देशकी सर्वोच्च अदालत तक जाने के लिए खर्च माँग सके ओर रक्षा की माँग कर 
सके। आप जानते हैं गरीब लोग अदालत नहीं जा सकते ओर जब उन्हें राज्य के विरुद्ध लड़ना 
हो तो उनके लिये यह सोचना भी असम्भव है। जिस तरह आप फोजदारी के मामलों में 
गरीबों के लिये वकीलों का प्रबन्ध करते हैं, उसी प्रकार अगर आप बुनियादी अधिकारों को 
सामान्य जनता द्वारा काममें लाये जाने की व्यवस्था कर सके तो कुछ सुरक्षा सम्भव है । 
जनसमूद ही वास्तव में अल्पसंख्यक है, फिर भी वह इस तरद्द की सुरह्षार्शों की सांग 
नहीं करता और जब वद्द इसके लिये मांग भी करते हैं तो वे यह नहीं कद्दते कि बिना इसके वधा- 
निक प्रगति हो ही नहीं सकती। उन्हें देश की और हमारी राष्ट्रीय प्रगति की अधिक चिन्ता दै और 
वह हमें आये बढ़ाते हें। वह हमारे साथ रहते हैं । में नामधारी धार्मिक अल्पसंख्यकों से कहता 
हैं. कि वह उन लोगों से पाठ सीखें । हम किसके प्रतिनिधि समझे जाते हैँ ? अपने देश की सामान्य 
“जनता के फिर भी हममें से अधिकांश ऐसे हैं जो जनता-स्वंसाधारण-से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । 
हम उनके हैं; उनके लिये खड़े भी होना चाद्दते हैं; पर जनता विधान-परिषद्‌ में नहीं आ सकती | 
इसमें समय लग सकता है; तब तक हम उनके विश्वासपात्र रहें-उनके द्विये लड़ें और हम उनके पक्ष 
में बोलने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम लोग यह कर रहे हैं हमारे मुस्लिम लींगी दोस्त 
सारी दवियां को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें नुक्सान पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हें 
इसलिये वंह यहां आने की आशा नहीं रखते। और न हमें ही उनके आने की आशा है । (उनसे 
इ्स स्थान मे ही कद्द देना चाहता हुँ कि यदि सुस्लिम लीग ने असहयोग का--कुछ न करने का--- 
. पथ ग्रहण कर रखा तो वद्द न केवल मुस्लिम जनता के लिए दुःखद होगा वरन्‌ सारी जनता के 
लिए दुःख की बात द्वोंगी । कांग्रेस ने उन्हें सनन्‍्तुष्ट करने के लिए जो कुछ किया है उससे अधिक 
और क्या कर सकती है ? हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त हमारे पास आने,खसममरूदारी की बावचीत 
करने और समझने-समझाने के बदले ब्रिटिश लोगों-अंग्रेजों के पास गये हैं । उन्हें एक एक करके 
इतनी रिआ्रायतें दी जा चुकी हैँं। इन हर रियायतने इस देशके ध्येय स्वतन्त्रता-स्वराज्य के कु ज- 
पर काले परदे डाले हैं; इसके अलावा उन्होंने इस देश के लोगों में कह भावना भरने के लिए 
बहुत से काम किये हैं । इन विविध संरक्षणों और अधिकारों को स्वीकार किया है और वे सब 
रियायतें भी स्वीकार की हैं जो वे ब्रिटेन से पाते रहे हैं। यह सब इसी इरादे से किया गया कि 
हम उनसे अपील कर के वह यहाँ आजायं ओर देश के लिए. विधान बनाने में हमारा द्वाथ 
बटायें | भ्रगर थे न श्रायें तो क्या हम जहां के ठद्दां रुके रहेंगे ? कदापि नहीं । उन्हें मालूम दोना 
चाहिए-साथ दी औरों को"भी,जो उनको सद्दारा दे रददे हैं, कि कांग्रेस इस प्रकार आतंकित नहीं - 
की जा सकती । दस इतिहास का निर्माण कर रहे दें । हमारे विधानवादियों ने इमें बार-बार 
सल्बाद दी कि “भगवान्‌ के द्षिए कानून के विरुद्ध न जाओ, इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा, जिटेन 
के साथ बातचीत चलाओ और उसी के साथ काम करो ।”” फिर भी हमने सत्याअह्द की शरण ली 
जिससे हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हमसै प्रगति की--इससे कौन इन्कारः 
कर सकता है ? यदि दम सीधा संघर्ष त करते तो क्या हूम इस असेम्बल्ली में होते ! क्या 
मस्लिस क्षीण इस तरह की बाधाए' उस अवस्था में डाह्न सकती थी जेसी अब डाल रही दे 
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इमारे इन वर्षों' के संघर्ष ओर बद्विदान का ही तो यह परिखाम दै। हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर 
चुके दें कि अब त्रिदिश सरकार दमारी प्रगति नहीं रोक सकती | निटिश साम्नाज्यवाद इस बात की 
कोशिश में है कि उसे कुछ साथी ऐसे मित्र बायें जो हमारे मार्ग में बाघा डार्ले--चादे वद्द एक 
दिन या कुछ मिनट के द्विए दी क्‍यों न दो । पर जिटिश साम्राज्यवाद को सफद्ता नहीं मिल्षेगी । 
और क्या, हमारी जनता शीघ्र द्वी उस स्थिति में पहुँच जायगी जब वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को 
उसके इस देश के साथियों खद्दित अल्षग करके आगे बढ़ने में मदद देगी | स्वयं मुस्क्विस क्लोग की 
स्थिति क्‍या है १) एक समय था, जब समि० जिन्ना कहते थे कि स्वतन्त्रता तो पुक सुगतष्यणा मात्र है 
झोर भारत के द्विए आजादी का दावा करना मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने 'सीधे संघर्ष” को हस्यास्पद 
बताया ओर अब वह खुद दी आज़ादी का दावा करते हैं शोर उन्होंने घोषणा की है कि अब वह 
दिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के पत्ष में हें । उन्होंने मुस्लिम क्लीग के मंच से कद्दा है कि वह “भारत 
छोड़ो?” के पत्त में हें/यच्यपि उन्होंने इस नारे की “देश को इममें बाँठ दो और फिर छोड़ों'” के रूप 
में स्वीकार किया है, उन्होंने इसारा ही अनुसरण किया है। वह आज दो विधान-परिषद्‌ चाहते हैं 
जब कि कुछ दी समय पद्ले वह विधान-परिषद्‌ की बात सोचने के लिए भी तेयार नहीं थे । 
इससे क्या प्रकट द्वोता है? में कद्दता हूँ कि अगर दम आगे बढ़ तो सि० जिन्ना को भी बाध्य द्वोकर 
आगे बढ़ना पढ़ेगा/जिसका सीधा कारण यह है कि साधारण जनता--चाद्दे वद्द हिन्दू हों या सुसक्न- 
मान--चादहे जिस साम्प्रदाय की भी हो, अपने राजनीतिक नेताश्रोंको इसके द्षिये प्रोत्साद्वित कर रद्दी 
हैं कि वह आगे बदँ और उसी-“ढंग से जिस प्रकार हिन्दुस्तान आगे बढ़ सकता है। इस किये में 
मुस्लिम लीग वालों से अनुरोध करता हूँ कि इस सभा में आजायें ओर हमारे साथ सहयोग करें 
अशर्ते कि वे अपने नवाबों ओर अपने जागीरदारों के स्वार्थों के समर्थन के द्विये न आय । 
अभो कुछ ही दिनों पद्दले मिं० जिन्ना दावा करते थे कि वह भो उतने ही प्रजातंत्रवारी 
हैं जितनी कि कांग्रेस । अगर वह प्रजातंत्रवादी हैं तो इस बात पर विचार करें कि किस सम्प्रदाय 
में गरीबों की संख्या अधिक है | हिन्दुओं का बहुत-सा प्रतिशतक गरीब नहीं हैं, पर मुसलमानों 
में अमीर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं । सारे देश में मुस्लिम जनता सबसे गरीब दे । उन्हें 
स्वतंत्र भारत की सब से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कबीद्षों, दरिजन, मुस्लिम सज- 
चुर या किसानों का उद्धार नहीं दो सकता । मि० जिनता ओर उसके साथी जितना द्वी सामल्ले को 
आगे बढ़ा रदे हैं, गुल्लामी की यंत्रणा उतनी ही बढ़ती जा रद्दी है (उनका निजी समूह (मुस्व्िस- 
गण) कोई भी अगति करने से वंचित है । 
अन्त में, में इस सभा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आवश्यक विधान का निर्माण समु- 
चित रूप में किया जाय जिससे जनता को इस भ्रस्ताव में बर्णित अ्रनेक अधिकारों के उपभोग का 
आअवसर मिले । इस प्रकार के विधान के बिना यद्द प्रस्ताव ब्यर्थ द्वो जायेगा । यद्द एक प्रकार की 
'फवित्र आशा ही बनी रद्द जायेगी ओर कुछ नहीं । यद्द सच है कि जब यद्द हमारी पादय-पुस्तकों 
में सम्सिल्चित हो जायगा ओर दमारे बालक-बाल्िकाएं उसे अपूने पाठ सें पढ़ेंगे तो उससे शिक्षा 
का बहुत बढ़ा काम द्वो जायगा [ पर इतना द्वी काफी नहीं होगा। अमेरिका में भी ऐसा दी हुआ 
था फिर भी जनता के सामान्य झधिकारों को सरकार ने निरथंक बना दिया/इसकिये इसमें विधान 
में. आवश्यक ब्यवस्था छम्मिल्तित कर लेनी चादिए जिससे जन-समूह् की हित-रद्या हो ओर उन्हें 


ज्ज्ज्म 
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[प्रो० एन० जी७ रंगा] ह 
आश्वासन प्राप्त द्वो जाय कि वद्द अवसर भी उन्हें प्राप्त द्वो सकेंगे यदि वे इन अधिकारों का उप- 
भोग कर सकगे। 

#डा० पी० के० सेन ( बिहार : जनरल ) : अध्यक्ष मद्दोद्य, में इस प्रस्ताव का 
हार्दिक समर्थन करता हैँ । मेरे पहल्ले बहुत से वक्ता इस बेठक में बोल चुके हैं ओर इसके पदके 
की वैठक में सी | बहुत से पहलुओं पर पूरी तौर पर वाद-विवाद द्वो चुका है। में इन्हीं पदलुओं 
पर और वही वातें फिर दुदराना नहीं चाहता । पर मेरा ख्यात्ष है कि यद्द प्रस्ताव अपनी सभी 
शाखाओं के साथ उसके पद्दले पास कर लेना बहुत ही मद्दत्वपूर्ण है जब कि हस स्वतंत्र भारत 
का विधान तैयार करने बैठे । यद्द भी आवश्यक है कि इस प्रस्ताव द्वारा जेला कि इसमें रख 
गया है--भारत को “स्वतंत्र सर्वसत्तापूर्ण प्रजातंत्र' घोषित कर दें । 

जैसा कि आजके सर्व प्रथम वक्ता ने कद्दा हैं, बहुत से ऐसे लोग दें जो सन्दिग्ध, अनि- 
श्वित और उपहासकर्ता हैं। इसलिए यदद जरूरी है कि दम संखार में यद्द घोषित करदें कि 
हम अपने कत्तंब्य पालन पर दढ़ हें और स्वतंत्र सवेसत्ता पूर्ण प्रजातन्त्र जिसमें अन्तिम सत्ता 
प्रजाजन के हाथ में होगी और सभी शक्तियां ओर अधिकार प्रजा से दी प्राप्त होंगे। आज इसमें 
जरा भी सन्देद्द नहीं है कि सभी दल्वों के लोग इससे सहमत हैं । चाहे हम अपने दोस्त मुस्लिमः 
क्रीगियों की बात करें या कांग्रेस की अथवा विभिन्‍न तथा आर्थिक अल्पसंख्यकों की, अछूतों की 
जो ऐसा शब्द है जिससे मुझे घृणा दे---अथ पा दबे ओर पददल्षित लोंगों की, वास्तव में सभी 
हमारे भाई दें जिन्हें तालिकाबद्ध जातियों में रखा गया है | इनमें किसी भी श्रेणी के राजनीतिक 
विचार को लीजिए,क्या उसमें तनिक भी सन्देद्द है कि सब का ध्येय स्वाधीनता द्वैे ? ब्रिटिश सर- 
कार ने भी, जो अब अधिकार सॉंपने को तैयार दो गयी है, निश्चित रूप में घोषित किया दे कि 
हमारा [ध्येय स्वतन्त्रता या आजादी -है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये तो अनिवाय है कि दस 
अपना प्रस्ताव इसी रूप में निर्मित करें। 

सुझे इनमें से कुछ शब्द याद हैं जिनके साथ माननीय प्रस्तावक ने यद्द प्रस्ताव उपस्थित 
किया है। वह मेरे कानों में गू'ज रहे हैं । उन्होंने कद्दा है--““यह इमारा निश्चय दै, प्रतिज्ञा है 
ओर समर्पण दै......” हां, यह समपंण दे। द्वम अभी अपने काम का प्रारम्भ द्वी कर रहे हें _..0 
अभी इसने ड्योढ़ी भी पार नहीं की है। हम ज्ोग ड्योढ़ी में जमा हुये यात्री दें ओर अब मन्दिर 
का प्रवेश-द्वार पार करने ही वाले हैं। यद्दी वह समय है जब हमें समर्पण और आत्मापंण की « 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए ओर इस काम को पूरा करना चाहिए जिसका बीड़ा हमने उठाया दे। 
हम पर भारी जिम्मेदारी है ओर यद उचित है कि ऐसे अवसर पर काम वास्तविक रूप में 
आरम्भ करने के पहले हमें एक दृढ़ निश्चय करना द्ोगा कि दस योग्य प्रतिनिधियों को शोभा 
देने योग्य रूप में अपने कत्तंब्य का पात्नन करेंगे ओर स्वतंत्र सवसत्तापूर्ण प्रजातंत्र के लिए विधान 
तैयार करेंगे । 

इसका एक ओर पदलू है जिसकी चर्चा माननीय सदस्प ने की है और चद्द “मेरे विचार 
से बहुत ऋद्दत्वपूर्ण है | यदि मैंने जो बात कही दे वह प्रस्ताव के सिद्धांत के सम्बन्ध में है तो यदद 
अयाथ के सम्बन्ध में हैं । हमें केवल्ष अपना ही विचार नहीं करना दे, उनका भी करना है जो यहां: 
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अक तक नहीं हैं। “दम देश के क्लोगों” के पीछे कुछ “अदृश्य क्ोग” सी हैं, हमारे सुस्खिम छौगी 
दोस्त और देशी राज्यों के प्रतिनिधि भरी अमी निश्चित होने वाले हैं। यदि वे भी यहां शञ्रा जायें 
और यह सभा सी पूर्णतः नियुक्त हो जाये ओर सब जगदहें भर जायें, तो भो वद्द २० करोड़ जनता 
जिसके दम प्रतिनिधि दें--यदां नदों होगी । इसीक्िए मैं यद बात दुद्दराता हैँ कि जो काम हमारे 
सामने है उसे करने में हमें सदा सचेत रहना द्ोगा कि इन इश्ब छोयों द्वारा दी एसेम्बल्ली पूर्यंतः 
नहीं कन जाती, हमारे पीछे अदृश्य ल्लोग' मी हैं । यद्द समझने पर ही हम ऐसा विधान बना 
सकेंगे जो इस विशाल्न राष्ट्र को सच्ची स्वतंत्रता, मानव-जीवन का सच्चा अधिकार --उसे मौदिक 
अछिकार कटद्टिए या अल्पसंख्यकों के अधिकार अथवा ज्ञो भी नप्म दोबिए---अदान करेगा । जब 
दम यह समर कर कि हम स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र के दिये शासन-विधान तैयार कर रहे हैं, 
अपने काम को आगे बढ़ायंगे तो हम स्पष्ट देखेंगे कि असी किन समस्याओं को हमें सुद्झाना है । 
सभी कामों में हम सदा मद्दात्मा ग्रांघी की आत्मा की उपस्थिति अज्ुभव करेंगे वह चीख पर 
प्रकाशमान स्वरूप जो अपने कन्धे पर संकीर्मना लोगों के शोक और पीड़ा का मनुष्य-मनुष्य 
और सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच फ़ेले हुए ईर्ष्या, द्वेष, सन्देह और अविश्वास का बोक दो रहे हैं 
परन्तु फिर भी जो अपना हृदय उस आशा से भरे हुए हैँ जो हमारे भाग्य के निर्माता मसवान में 
अटल्य श्रद्धा से उत्पन्न द्योती है इसमें सन्देह नहीं हे कि इस विधान-परिषद्‌ में परमात्मा का हाय 
दिखाई देता दे जो इस देश झोर सारे जगत के भाग्य का निर्माण कर रहा है । उस सचेतन आशा 
और विश्वास की प्रेरणा से मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि अस्ताव सर्वेसम्मति से और हमारे हार्दिक 
समर्थन के साथ पास होगा। 

#श्री एस० नागप्षा--(मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष मद्दोदय, में भ्रस्थायी सरकार के 
माननीय उपाध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेददरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में बढ़े आनन्द का भ्रनुभव 
कर रहा हूँ। यद्द प्रस्ताव सभो सम्प्रदायों ओर श्रेणियों को बहुत ब्यापक अवसर प्रदान करता 
है । मद्दोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने पद्दले इस बात पर खेद प्रकट किया है कि कुछ द्वोंग यहां उप- 
स्थित नहीं हुए हैं । मेरा खगाज्ञ दे कि जो द्वाज्र नहीं हुए हैं उनके ल्विए इमें अफसोस करने 
की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में वे यहाँ श्राने के अधिकारी भी नहों हैं; क्योंकि वे हिन्दु 
स्तानी नहीं हैं । वे हिन्दुस्तानी कम ओर ,अधिक हैं; वे फारसी ज्यादा और हिन्दुस्तानी कम हँ--- 
तुर्क अधिक हें दिन्दुश्तानो कम । इसलिए वे विदेशों को ओर देखते हैँ और इल्र देश की आज्ञादी 
की ओर नहीं । यदि वे सचमुच इस देश की आजादी से दिलचस्पी रखते तो आज यहां उपस्थित 
होते ओर इस मद्दान सभा में भाग लेकर देश को आजाद करने में सहायक होते । में सममझता 
हु कि हमारे जो दोस्त उन गेरहाजिरों के त्िए दुखी हैं वह चाहें तो ब।हर जा सकते हूं । इस 
हरिजन और आदिवासी इस भूसि के आदिस ओर सच्चे पुत्र हें ओर दमें इसका शासन-विधान 
बताने का पूरा हक है । तथाकथित सवर्ण हिन्दू भी सच्चे हिन्दुस्तानी नहीं हैं शोर चाहें ठो वे 
भी चले जा सकते हें । (बाघ) मद्दोदय, आज़ हम अंग्रेजों को यद्द देश छोड़ने के दिए कट्द रहे 
हैं। किस किए १ क्‍या वह समनुएप नहीं हैं ? क्या वह इस देश सें रहने का अधिकार नहीं रखते १' 
दस उनसे इसल्वलिप इस देश को छोट्टकर चल्ने जाने को कहते हैं कि वह विदेशी हैं । इसी तरइ इम 
आारयों को, जो प्रवासी हें, देश छोड़ने के क्षिए कद्द सकते हैं । हमें अधिकार दे कि दम मुसलमानों 
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[श्री एस० नागा] । हि 
से, ओ उस देश पर हमले करके घुसे थे, कह दे कि इस देश से निकल्ल जाओ । इसमें सिर्फ 
एक बात विचारणीय है। इस देश के सवर्ण हिन्दुओं के जाने के लिए ओर कोई जगह नहीं है 
केवल यही विचार उनके पक्ष में है। अब हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम सबको यही_ 
सोचना चादिए । भाईचारे से हम अपने बीच ऐक्य स्थापित करें । और शीहर्तिशीघ्र अपने देश 
को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करो । दममें से कोई भी किसी अन्य या तीसरे का गुल्लाम नहीं होना 
चाहता । सब स्वतंत्र होना चाहते हैँ। मदह्दोदय, यह प्रस्ताव सबको समान अवसर प्रदान करता 
है। यह समान अवसर' शब्द केवल कानूनी किताब में द्वी नहीं पढ़े रहने चाहिएं । उन्हें कार्य 
रूप में परिणत करना चाहिए । इस देश के प्रत्येक ब्यक्ति को यद्द समझ लेना चाहिए कि वह्द 
देश का शासक है। उसे समझा दिया जाना चाहिए कि वद्दी देश का सच्चा शासक हैं । 

महोदय, मुझे इस भूमि के अभागे सच्चे निवासियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं कददना है। 
जय से दम आर्यो-द्वारा पराजित हुए दम उनके गुत्लाम बने हुए हैं। हमने कष्ट उठाये हैं; 'पर 
अब और दुःख भोगने को तैयार नहीं हैं । हमने अपनी जिम्मेदारियां समर ली हें हम जानते 
हैं कि हम अपनी बात केसे मनवा सकते हैं। 
महोदय, बहुत से दोस्तों ने अल्पसंख्यकों के बारे में अनेक बातें कही हैं । में यह दावा 
नहीं करता कि दम धार्मिक अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक हें । में दावा करता हूं कि हम 
राजनीतिक अल्पसंख्यक हैं । हम अल्पसंख्यक इसलिये हैं कि अरब तक हमें स्वीकार नहीं किया 
गया था और हमें इस देश के शासन में सम्तुचित भांग नहीं दिया गया था। पर यद्द बात हमेशा 
के लिए नहीं रद्द सकृतो | आपको मालूम है कि हमारी स्थिति कसी रही है ? यद्द प्रस्ताव दमें इसका 
झवसर देता है कि हम समानता का अधिकार प्राप्त कर॑ं और इस देश के शासन में समुचित 
भाग से । 
मद्दोद्य, हमारी संख्या देश की सारी जनसंख्या का पांचवां साग है। किसी प्रजातन्त्र 
। । देश के लिए यह असम्भव है कि वद्द पंचसांश श्रज्ञाकी उपेक्षा करे/ मेरे जो दोस्त ड्स समृस्थल्न ' 
के बाहर हैं या इस मद्दान एसेम्बली में भाग नहीं ले रहे हैं, वह इस बात को समझ सकते हैं । 
डनकों सुविधा देने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक गईं। इस वक्तव्य को स्वीकार करके भी हम 
वद्द सभी दे रदे हैं जो वे मांग रहे थे । हमारा यद्द ध्येय नहीं दोना चाहिए कि चू कि अमुक दल 
रो रहा है इसलिए हमें उदार बन जाना चाहिए ओर वे जो कुछ चाहें उन्हें देते जाना चाहिए। 
ऐसा मालूम द्वोता हैं कि आप किसी विशेष सम्प्रदाय को सान्त्वना देने में दी लगे रदे हैं। आपने 
इसनी सहिष्णुता दिखाई है, इतनी उदारता प्रदर्शित की है ओर अपने हित की पर्वाह्द न करते 
हुए भी देते चले गये हैं। मेरा अब आपसे यद्दी अनुरोध है कि अब सबके साथ न्याय दोना 
चाहिए । अगर आप किसी अल्पसंख्यक जाति को अधिक जगरहें देते हैं, तो उसले अन्य अ्ल्प- 
संख्यकों को भी मांगने की गुर्जाइश और अवसर जाता है। इस तरद्द में आपसे पूछता हूँ कि 
क्यो कोई सी बहुमत सभी अल्पसंखूपकों को सन्तुष्ट कर सकता दै ? इसलिए में चाइता हूं कि 
आप दृढ़ संकल्प हों, शक्तिशाल्री हों और सब सम्प्रदायों के श्रदि न्याय करें। चूंकि एक दल 
माँगेतो दी जाता है इसलिये आ्रापको देते द्वी नहीं जाना चाहिए । यहां कद्दा गया है--मुमे खुशी 


। क्र जज । हा र डा 
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'है कि पश्डितजी ने कृपा करके यद्द स्वीकार कर किया है कि प्रस्ताव में यह शामिल किया 
जायगा कि अल्पसंल्यकॉ--पिछुड़े हुए ल्लोगों आदिवासियों ओर कबीक्षों एवं दक्षित वर्गों--- 
की सुरक्षा की ब्यवस्था की जायगी | इससे सभी सम्प्रदायों को समान अवसर प्राप्त दो जाता है 
और जाति ओर धर्म की कोई बात बाधक नहीं होतो। में नहीं समझता कि एक खास दल्ल द्वी 
ऐसी मांगे क्‍यों करता रद्दता है जो उचित और न्याय्य नहीं है ? केवत्न मांगने के कारण ही आष 
ढेंते चले जाते हैं। इससे तो श्रद्पसंख्यकों को अधिकाधिक मांगते जाने का अवस्तर मित्रता है। 
इस प्रस्ताव में जो कुछ कद्दा गया है वद्द स्पष्ट है और इसकी शब्दावत्नी सावधानी के साथ रखी 
गयी है/ मेरा तो एक मात्र अनुरोध श्रत्र यही होगा कि इसमें प्रत्येक शब्द और उसके अभिप्रात्र 
को कार्य रूपमें परिणत किया जाय । केवल्ल पास कर देंने से प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता । 
उसे सौ फीसदी कार्य रूप में 'परिणत” करना चाहिए । तभी पस्ताव का मूल्य है। “दर्ज और 
अवसर की समानता” (77 .तघ०॥709 छा 5805 ्षात॑ए 09907पपा:ए) शब्द कह्दे तो 
शए हैं। पर मैं कहँगा कि समान अवसर का तो यह मतलब है कि कभी न कभो हरिजन को भी 
भारत के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो। इस तरह का अवसर यहां होना चाहिए। समान अ्रवसर 
को कार्यरूप में परिशत करना चाहिए । में एक और बात एसेम्बद्नी के सामने इस प्रस्ताव का 
समथन करते हुए पेश करना चाहता हूँ । जनता इस मद्दान्‌ एसेम्बक्ली की ओर देख रही है और 
इसके द्वारा जब ४० करोड़ निवासियों के भाग्य का निर्॑॑य द्वो रहा है तो महोदय, मुके आशा है 
कि इस प्रस्ताव का प्रत्येक शब्द; प्रत्येक अच्र पूर्णतः कार्यरूप में परिखित किया जायगा । 

#श्री जगत नारायण लाल ८ ब्रिद्दार : जनरद्व ) : अध्यक्त मद्दोद॒थ, मेरे द्विये यद्द पुक 
खुअवसर दे कि मुझसे इस अस्ताव का समथन करने के ल्लिए कद्दा गया है। यद्द तो डचित ही 
हुआ कि इस ऐतिदासिक प्रस्ताव को पं० जवाहरल्ाद् नेहरूने उपस्थित किया; क्‍योंकि परिइत जो 
मे ही सन्‌ १६२६ ई० में मद्रास-कांग्रेस के अवसर पर पूरा स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कराया 
आा। उन्हीं के राष्ट्रपतित्व में सन्‌ १६२६ ई० कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता को अ्रपना सिद्धान्त 
बनाया था ओर सन्‌ १६३४ ई० ऐ जी ने हो कहा था कि “राजनोतिक और राष्टीय दृष्टि 
से यदि यह स्वीकार किया गया ओर यह स्वीकार किया जाना दी चाहिए कि भारत की जनता 
ही भारत के भाग्य का फेसला कर सकती है ओर इसब्ििये उसे अपना विधान बनाने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए तो यद काम विस्तृत मताधिकार द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद्‌ ही कर सकती है। 
जो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं उनके ल्षिए ओर कोई मार्ग नहीं है ।”” इसद्धिए विधान-परिषद्‌ 
में इस स्मरणीय अवसर पर इस देश की ओर से पं० जवाहरलाहू नेहरू द्वारा पेश किये गये 
इस प्रस्ताव का विशेष महत्व है। में समझता हू कि यद्द प्रस्ताव हममें से प्रत्येक सदस्व के लिए 
और सारे देश के लिए एक प्रतिज्ञा--एक गम्भीर निश्चय दे। जब से इस एसेम्बल्लो की बेठक 
आरंस हुईं है, उसके पदले से दी हम ब्रिटिश सरकार की सनोदृत्ति में एक परिवर्तन देख रदे दें । 
'इस यद्द कट्दना चाहेंगे कि इस सदी में ओर इससे पहले कितने दी. शासन विधान एसेम्बल्लियों 
हारा बनाये गये है। यह तो ब्रिटिश सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि वह इस एसेम्बल्नी को 
किस रूप में देखना चाहती हैं ओर व्वद्द केसा विधान इससे स्वीकार कराना चाहती है । उदादरण 


के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान हमारे सामने है जो सन्‌ ३७७४-७९ ईं० में स्वातंत्य- 


२६] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२० जनवरी सन्‌ १६४७ दे ७- 


श्री जगत नारायण लाल] 
युद्ध के बाद बनाया गया था । वह इसमारे शब्दों में हिंसात्मक क्रान्ति थी। उस स्वात्तंत्र्य 
युद्ध के बाद जो विधान बना था वह भी उन विधानों में एक था। बाद में १६ वीं सदी में अनेक 
विधान सममोतेके द्वारा बने । सन्‌ १८६७ ई० में कनाडा का उपनिवेश एक संघ बना । शान्तिपूर्स 
समझौते के बाद उसका विधान बना ओर उसका विकास हुआ ओर ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार 
कर द्धिया। फिर सन्‌ १६०० ई०- में आस्ट्रंखियन उपनिवेश का सजन एक शान्ति पूर्ण समझ्चौते 
से बनाये हुए विधान द्वारा हुआ । साउथ अफ्रीका के यूनियन का भी एक उदाद्वरण हमारे सामने 
है। सन १६०६ ई० में वह भी उपनिवेश बन गया और उसका निर्माण भी शान्तिपूर्वक निर्मित 
विधान के अनुसार हुआ । उसके बाद ताजा उदाहरण सन्‌ १६२१ इईं० में आयद्षेण्ड का है ।, 
उसे ब्रिटेन के साथ समम्तौता करने को कद्दा गया था । यह स्थिति छापामार युद्ध भोर छम्बे सिन-- 
फीन आन्दोलन के बाद उत्पन्न हुई थी और वह भी जब ब्रिटिश सरकार अपने अथक परिश्रम से 
थक गयी/अल्स्टर को अस्तित्व में ज्ञा दिया। आयलेंण्ड का मामज्ञा सब से बाद का दे ओर उसे 
ब्रिटिश सरकार को उसके वत्त मान मंत्रिमएडल को याद रखना चादिये। आ्रायरिश लोगों के 
मस्तिष्क में अभी तक उस पीढ़ा की याद ताज़ी दे ओर सदा ताज़ी रहेगी ओर उसका परिणाम 
यह हुआ कि वे ल्लोग ब्रिटेन से बिछुढ़ गये ओर अभी तक उनका संयोग नहीं द्वो सका है।' 
अगर मारतीय विधान परिषद्‌ में बेठते हैं और विधान बनाना चाहते हें तो में फिर दुद्दराता हूं 
कि यह ब्रिटिश सरकार के फेसले की बात है कि वह विधान आयलेंण्ड के विधानके ढंग का होगा 
या अमेरिका के ढंग का अथवा उसका निर्माण शॉन्ति-पूर्ण ढंग से होगा । छत्तणों से तो यही 
मालूम होता है कि ब्िटिश सरकार ने अभी अल्वस्टर का ढंग नहीं छोढ़ा है जिसे वह आयदेंण्ड 
में और अन्य कई देशों में परीक्षा करके देख चके हें । यदि वे डस ढंग का अनुसरण करने के 
लिशु हठ करते हैं तो परिणाम सी आयल्ेेंण्ड के ही ढंग का द्वोगा । इसलिये में दुद्दराता हैँ. और 
ब्रिटिश सरकारकों सावधान करता हूं कि डसके लिए अच्छा यही होगा कि वद्द अपने लुभ[ने ओर 
कूटनीति के सभी उपायों से इस विधान परिषद्‌ के कार्य को सफल करे ओर इसे अपने प्रयत्नों 
ओर हमारे सहयोग से सम्पन्न बनाये । 
महाशय, में अब इतने विज्ञम्ब के बाद कुछ अधिक न कददना चाहूँगा । में फिर दुद्दराना' 
चाहता हूँ कि में इस श्रस्ताव को एक ऐसी प्रतिज्ञा ओर इढ़ निश्चय मानता हूँ. कि जिसके द्वारा 
स्वतंत्र भारत की सृष्टि होगी । इस निश्चय के पीछे दृढ़ता है। यद्द बढ़ता दमारी इच्छा और 
हमारा निश्चय है ओर हमें यह इढ़ता ओर इच्छा-बत्त सारे राष्ट्रसे प्राप्त हुआ हे जिसने हमें यहाँ 
मेजा है। मुझे आशा हे कि जब समय आयेगा तो दस इस विधान-परिषद्‌ को स्वतंत्र भारत का. 
ऐसा विधान तेयार करते देखेंगे जो शान्ति के साथ अस्तित्व में आयेगा और यदि शान्ति से 
अस्तित्व में न आया तो यह श्विटिश सरकार के पसन्द किये हुए किसी अन्य ढंग से या आवश्य- 
कतानुसार हमारे पसन्द किये हुए ढंग से अस्तित्व में आयेगा । महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं 
कद्दना दे । में इस अ्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ, ओर आशा करता हूं कि अन्त में जो प्रस्ताव 


डः० जयकर ने पेक्ष किया था बह अब निरुषयोगी द्वोने के कारश समय आने पर वापस ले द्ियह्र 
जानमा | 
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., अलगूराय शास्त्री (संयुक्त-प्रान्त : जनरल) : अध्यक्ष मद्दोदब, में इस प्रस्ताव का 
समर्थन करने के किये आया हूँ जो दइम्रारे देश के प्यारे नेता पणश्डित जवाहरद्वाज् /हरू हे) ने 
उपस्थित किया था। आज कोई हिन्दुस्तानी ऐसा अभागा नहीं है जो आज इस सभा और 
भवन में बेठकर हिन्दुस्तान का भावी विधान न बनाना चाइता द्वो। किसी भारतीयक्े रिए इससे 
बढ़कर सौभाम्य की बात और क्या दो सकती है कि वह आज अपने देश का स्वाधीन विधान 
बनाने के लिए यद्वां आया है १ इस भ्रस्ताव में जिस भाषा का प्रयोग कित्रा मया है, जिन भावों का 
इसमें समावेश दे वद् ऐसे हैं कि जिनका समर्थन करने के ल्षिए प्रत्येक हृदय द्ाद्याप्रित हे । यद 
प्रस्ताव ऐसा उच्चतम है ओर अपने अन्दर ऐसे भाव रखता है जिसकी कामना भारतीय सदियों 
से कर रहे हैं । एक दिन था जब कि यद्द दमारा राष्ट्र एक महान्‌ राष्ट्र था और एक मद्दान्‌ स्वतन्त्र 
देश था । सदियां ग्रुज़र गईं, पराधोनता की बेड़ियां उसको जकड़े हुए दें ओर उनकी टूटने की 
आकांक्ा को लेकर इस देश के युवक, इस देश की नारियां और इस देश के बूढ़ों सब सतत प्रयरन 
कर रदे हैं। आज वह दिन आया है जब हम इस जगह सब एकत्रित हुए हैं कि अपने राष्ट्र को 
स्वतन्त्र घोषित करेंगे जो इस प्रस्ताव के पहले भाग में था। आज देश के ल्विए इससे ज्यादा 
अच्छी बात नहीं द्वो सकती हे कि आज हम केवल्ल यह घोषित करें कि हम अपने राष्ट्र को स्ववन्त्र 
बोषित करेंगे । आन हम स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे हैं बल्कि आज हम केवल्ल ब्यावद्दारिक 
दृष्टि से इतना कट्द रहे हैं कि हम इसे स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करंगे । यह मुसम्मम्त इरादा हैं। इस - 
लिए इस प्रस्ताव को अपनाया है ओर इसका स्वागत करते हैं। 

इस प्रस्ताव में यद्द बात कद्दी गई हें कि हम जिस स्वतन्त्र राष्ट की घोषणा करते हें 
उसमें वह सारे भाग भी सम्मिलित द्वोंगे जो आज ब्रिठिश इंडिया के नाम से दुर्भाग्य की ग्जह से 
कहे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया “इंडिया” नहीं हैं। ब्रिटिश इंडिया, “इंडिया भारत” नहीं हे। जिस 
भाग पर, सारत के जिस भू-भाग पर आज अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत का दौरदोरा 
है वह सारी भूमि स्वतन्त्र भाग राष्ट्र का न होगा । यद्दी नहीं ब्रिटिश सत्ता के अन्दर जो भी सागर 
हैं और जो उनके अन्तर्गत हैं वह भी इस स्वतन्त्र राष्ट्र में सम्मिद्चित किये जायंगे, यह दमारी 
कामना है और यद्द इस भ्रस्ताव की घोषणा है। यही नहीं, ऐसे भी अंग इस देश के 
अन्दर हैं जिनके ऊपर दूसरी सत्ता का अधिकार है। जैसे पा्डेज़ेरी, गोआ, टैमन 
और वढ्य हैं। ये अंग जिन पर दूसरी सत्ता शासन कर रही है वह सब भारत के 
अंग हैं। हमारी कामना है ये सभी अंग स्वतन्त्र राष्ट्र में सम्मिद्नषित हो जायंगे। इस 
प्रस्ताव की कल्पना क्‍या है, हम स्वठन्त्र राष्ट्र चाहते हैं ओर यही घोषित करना चाहते 
हैं और हम इन शब्दों का स्वागत करते हैं। पूर्वकाल से लेकर आज तक मनुष्य जीवन के 
ऊ'चे आदश्श रहे हैं । मनुष्य भाई भाई की तरह- रहते हुए शभ्राये हैं। ऋग्वेद के ८ वे चरण सें 
इस बात की कल्पना तो श्राचीन काल से की गई है कि मनुष्य में न कोई छोटा था और न कोई 
बढ़ा था। जिस तरह से मां अपने पुत्र को मानती दे उसी तरद् से सजा भी प्रजा को अपने पुत्र 
के समान मानते थे, यह कल्रना भी ऋणगवेद के ८ वें चरण में मित्नती है। जो समानता और 
आदर्श हमको पद्विले से सिखाई गई द्वे वद्दी इस प्रस्ताव पर दोहराई गई है उसको देखकर हमको 
प्रसन्‍नता हुई । इसलिए में इसका समर्थन करने के ल्लिए यहां पर आकर खड़ा हुआ हूँ । 
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[अ्लगूराय भास्त्री | 
हमने देखा कि दम ऐसे राष्ट्र की कल्पना इस श्रस्ताव से कर रहे हैं जिस राष्ट्र में अन्न, 
वख्थ॒ की कमी न होगी, समान रूप से चीजें आप्त होंगी। इसमें हमको ऐसे आदशे को ध्वनि 
मिलती है जिसमें कद्दा गया हैं “६0 22८9 8८८०ःवागई ६0 5 ए९८वँ5 80वें 07 
९४८ 8८८०-वींग8 ६0 मा 2908८४ “ऐसी समानता का आदर्श इसमें डपस्थित है। साग- 
वत के अन्दर जो शब्द राष्ट्र की समानता के ल्विए है वह इस प्रस्ताव में मिलते हैं । प्रजा की जो 
आवश्यकता है उसको पूरा करना राष्ट्र का परम धर्म है। राजा के ब्यवद्दार में प्रजा के द्विए समा- 
नता होगी वह हमको इस आदर्श तक ले जाती है। उसमें ऊच नीच का कोई भेदभाव नहीं 
पाया जाता है और न रक्खा गया है। वर्ग के एक दूसरे के इस भेद को हम मिटाना चाहते हैं। 
मनुष्य का व्यवद्दार दूसरों के साथ एक आदर्श के रूप में द्वोना चाहिये यह हम चाहते हे । 
इस प्रस्ताव की यह घोषणा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं ओर समर्थन करते 
हैं। इसके आगे इस बात की भी कल्पना करते हैं कि हम जिस राष्ट्र की स्थापना करने जा रहे 
हैं, जो स्वतन्त्र राष्ट्ू हमारा होगा वह स्वतन्त्र राष्ट्र इसलिए नहीं होगा कि वद्द अपनी 
सत्ता से एक पथक्‌ राष्ट्र बना लेगा। और उसको दुनिया की भलाई और बुराई 
से कोई मतलब न होगा। बल्कि इसमें कद्दा गया है कि यद्द मद्दानू राष्ट्र अपने प्राचीन 
डसूल लेकर स्वतन्त्र होगा और अपनी उन्‍नति की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इहसारा राष्ट्र, 
हमारी सारी शक्तियां सारे विश्व के लिए होंगी ओर हम सारे संसार के साथ ओर मानवजाति 
की उन्नति के एक मात्र आधार पर, एक समुदाय के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करेंगे और 
इससे संसार की सेवा करने लिए जीवन का उपयोग करंगे । 
इस प्रस्ताव के पीछे महान्‌ आदर्श है, जो हमारे सामने रक्खा है। एक चीज जो सबसे 
बड़े महत्व की इस प्रस्ताव में है कि हम जिस राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं उस राष्ट्र की स्वतंत्रता 
का जो अपहरण किया गया है, उस अपहरण से उसको निकाल कर स्वतंत्र बनायेंगे । वह जो 
स्वतंत्रता हमने हासिल की दे उस स्वतंत्रता को हम बनाये रखने के लिये उसकी रक्षा करेंगे । इस 
'अस्ताव में पुरातन धर्म के ऋग॒वेद के प्राचीन आदर्श अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुये हैं (यहां हमको 
“देवाहितम्‌ यदायुः” की बात जो कही गयी है वह इसमें सफाई के साथ कह्दी गयी है । कोई भौ 
राष्ट्र जिसकी स्वतंत्रता हासिल कर लो गयी हों, लेकिन वह श्रपनी सद्दन शक्ति से यदि कमजोर 
है सो बह जीवित नहीं रह सकता, उसकी रक्षा नहीं हो सकती । वही राष्ट्र अविचल है। प्र व है, 
निश्चल् है, जिस राष्ट्र को प्रजा चाहती है “इन्द्रस्व्वामिरच्ततु! । 
प्रजा जिसकी कामना करे ऐसा राष्ट्र, और जब हस 50८ा|9, 2०००००००४८ और आर्थिक 
८५५०॥६ए लोगों को देने .जा रहे हैं, तो यकीनन वह प्रजावर्ग का राष्ट्र होगा । हमने इसमें 
कल्पना की है कि 5:87८ [0ए2), सारे राष्ट्र की पूरी शासनशक्ति जनता के हाथ में हो ॥ तभी 
इसने प्रजा के राज्य की कल्पन्न को है। हमने प्रजातन्त्र की कल्पना की दे कि जिसमें राजा प्रजा का 
ओह मिट जाता है। वह राष्ट्र द्वोता है, जिसके कि बारे में अ्रसिद्ध कवि कालिदास ने कद्दा है किः-- 
“वही राष्ट्र आदर्श राष्ट्र होगा जिस राष्ट्र में शासक झोर शासित के जो दुयनीय भेद्र दैं वह 
न हों, जद्दां पर शासक द्वारा अत्याचार शोषण न हो और जहां पर प्रजा सतायी न जाती दो 


ही 
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ओर जेलों में सड़ायी न जाती हों। प्रजा उस राष्ट्र की कल्पना करेगी उस राष्ट्र को चादेगी 
जिसमें कि ऋगवेद की महान्‌ आदश पूरे होते हॉग्रे,(!डसी राष्ट्र की कल्पना करेगी, उस राष्ट . 
को चाहेगी जिसमें कि ऋगूवेद के -महयब--आदश पूरे होते द्ोंगे।। उसी राष्ट की कल्पना 
इस प्रस्ताव के द्वारा की गयी दहै। इसबल्निए दम्म इस प्रस्ताव का स्वागत करते 
हैं। यद्द प्रस्ताव आज दमको ऐसी जगह क्ले आकर खड़ा कर देता है कि जहां से 
संसार इस बाठ को देखेगा कि हम जिस स्वाधीनता की कल्पना करते हैं, वह स्वाघोनता अपने 
स्वार्थ के लिए नहीं है उस स्वाधीनता सें प्रजावर्ग के ऊपर जबरदस्ती शासन न द्ोगा | यह तमाम 
चीजें भद्दान्‌ वेदिक आद्शो की इसमें हम देखते हें । वहां हम हजरत उमर से ल्लेकर और यहां 
पर बद्दादुरशाद्र की हकूसत तंक के मुस्लिम शासन काक्ष में जिस बात की करुपना रही है कि || 
प्रजा का रक्षण प्रजा पालन के महान्‌ आदर्श भी इसमें विद्यमान हैं । मोहम्मद बिन कासिम ने 
जब सिन्ध पर "कब्जा किया ओर उस पर अपना अ्रधिकार जमाया तो दजरत उमर को उसमे * 
खत दिखा कि अपने अधीनस्थ सिन्धवासियों के साथ केसा बर्ताव किया जाय, वह राष्ट्र के 
इतिहासका बढ़ा महत्त्वशाल्ली 00८प५77९॥६£ है और बढ़ी भारी निधि है। इसमें हमें हजरत उसर 
का वह फतवा मल्लता है जिसमें यह दर्ज हे कि जो लोग तुम्हार अ्रधीन हो गये हैँ, उनके साथ 
पुत्र की. तरह व्यवद्दार करो, डनके पूजा घरों की रक्षा करो[डनके धन, जन और मात्र की रहा ! 
करो और उसी आदर्श को लेकर हुसायू' ने अकबर को निधि दी और बराबर वह चढ्धती रही। 
अकबर के झाईने अकबरी में प्रजा के साथ राजा का जो सम्बन्ध बतल्वाया गया है, उसमें किसी 
भी जगह नहीं है कि हम प्रजा को सतायें, उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करें । पहले के शासक 
इन आदश्शों के कायल थे ओर आज हम उनको पूरा करने के लिये आये हैं, आज वह सब हमको | 
पूरा करना दै और यह प्रस्ताव उसकी तरफ हमें ले जाता है। आज हस इस भवन में बैठकर 
ब अंग्रेजी में बोलते हैं तो यहां हमारे सद्रास के -द्योगों को हमारी बातें समझने में आसानी 
होती है और अखबारों में 07[70:ए भी आसानी से हो जाती है। आ्राज मैंने सोचा कि मैं 
हिन्दी में बोलू' । मेरे कानों में आज कब्रों में पढ़े हुए बहादुरशाह्र के बच्चे कह्दते हैं कि “तुम किस 
जबान में बोलते हो ? हम भी समसहे | हमारे सदियों के अरमामों को हम भी सुने ।?? 
जायसी ने एक अंथ लिखा है जिसमें वर्णन है कि पथ्चीराज और संयोगिता दोनों की 
राख हमारी बातें सुनने के लिए लालायित हैं ओर सुनना चाहते हें कि आप क्या करने आये 
हैं। आपकी क्या आकांक्षायें हैं, आदश्श हैं, यही वद्द सुनना चाहते हैं। में मानता हूँ कि हूटी फूटी 
अंग्रेजी में में बोल सकता हूँ मगर मुझे लंदनवाल्नों को नहीं सुनाना है, अपनी भारतीय जनता 
को सुनाना है। कबों में पड़ी हुई कितनी ही 0ए7725:20 और साम्राज्य दिल्ली के चारों तरफ 
पुराने मकबरों सें वह कब्रें पूछती हें, दफनाई हुई दृड्डियां पूछती हं कि तु यहां क्‍या करने आये 
हो १ तुम क्या कद्दना चाहते हो ? मैं उन्हें बतल्लाना चाहता हूं कि दस तुम्हारे उन्हीं आद्शों को 
खेकर जिनके कारण बहादुरशाह के बच्चों का खून हुआ, दमार्‌ सन्‌ १८१७ का बल्ववा हुआ और 
जिन आद्शों को लेकर सदियों से *दमारी जनता के बच्चे, बूढ़े,म्दं ओर औरतों ने अपने जीवन , 
बलिदान किये, आज दम उन्दीं प्राचीन आदशों को लेकर दजारद्दा मश्किज्ञात होते हुए भी आगे 
हैं और बढ़ते रहेंगे । हम अपने इस पुनीत निश्चय में इढ़ हें ओर अटल हैं और कोई भी 
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अलग्राय झास्त्री] 
शक्ति हमें अपने पथ से विचल्लषित नहीं कर सकती। कोई चीज हमको ऊकुका नहीं सकती, यह 
हमारा निश्चय है। हमारे सोये हुए डुज्॒गों' की रूहें हम पुकार-पुकार कर कहती हैं कि उन्हें 
उनकी भाषा में सुनाया जाय आज डनेकी यह आकांक्षाय हैं, कामनाय हें । 

इसलिए मैंने हिन्दी भाषा में श्रापके साथ यह निवेदन करने की चेष्टा की । यह प्रस्ताव 
सर्वथा सब रूप से मानने के लायक है। जयकर साहब ने इस शरस्ताव के 005:70072 करने 
की बात की थी । जहां तक रवादारी का ताल्लुक है, हमने इसकी वार्ता, ओर डा० अम्बेडकर ने जो 
02८४ ली थी उसके आधार पर यह [705:/007८ किया गया था, लेकिन अडंगा लगाने की नीति - 
से कोई आदमी अगर हमें रोकना चाहे, तो हम कदापि नहीं सुन सकते | /78/8 0 ९९१०७ 
07८९८ 52४प/॥' '* “हम अपना कदम आगे बढ़ायेंगे ओर इस रवादारी में पड़कर हम उस 
काम को छोड़ने वाले नहीं है। श्री श्य| मा(का संशोधन यह जो काश्मीरी सिल्क का ग्रस्ताव ! 
है, उसमें वह एक टाट का पेबन्द है। वह भी 7८।८८८ हो जाना चाहिए और जयकर सादिब थ 
का जो संशोधन है वह सो 7८]2८६ हो जाना चाहिये और यह अधिकृत रूप शोर मौलिक रूप 


में प्रस्ताव स्वीकृत द्वो जावा चाहिये । 
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#श्री राजकुमार चक्रवर्ती (बंगाल३ जनरल) कया में पूछ सकता हूँ कि 
स्टीयरिंग-कमेटी की सदस्यता के उम्मीदवारों के नाम बापस लेने 
के लिए कब-तक का समय है ९ 

#अध्यक्ष; आज शाम के ३ बजे चुनाव के आरम्भ होने से पहले, किसी भी 
समय अब हम प्रस्ताव पर बहस जारी करते हैं । श्री माधव मेनन । 


लक्ष्य-संबंधी ग्रस्ताव--( गत संख्या से आमभे ) 


#श्री के० माधव मेनन (मद्रास ; जनरल): अध्यक्ष महोदय ! पंडित 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का में समर्थन 
करता हू'। में जानता हू' कि इस श्रस्ताव के लिए किसी के बहुत 
समथेन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बहुत कम विरोध 
हुआ है । यह बहुत आवश्यक है कि अब हम इस भ्रस्ताव 
को अविलम्ब स्वीकार कर लें | जेसा कि सर अल्लादी ने अपने 
भाषण में कहा है, किसी भी विधान-परिषद्‌ की कार्यवाही में आप 
यह खोज निकालने में समर्थ न होंगे कि उस परिषद्‌ का अन्य कार्ये 
आरम्भ होने से पहले, ऐसा कोई ग्रस्ताव पेश अथवा स्वीकार नहीं 
किया गया | इस सम्बन्ध में हम काफी प्रतीज्ञा कर चुके हैं और 
मेरे विचार में अब और देर करके हम अपने कत्तब्य से च्युत 
होने के ही भागी होंगे। हमें अनुभव करना चाहिये कि सारा देश 
आशा-भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है--यह जानने के लिए--- 
कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं | एक-सात्र आपत्ति, यदि 
में उसे आपत्ति कह सकू, डाक्टर जयकर द्वारा पेश किया गया 
संशोधन है। सिद्धांत: डा० जयकर के संशोधन और मूल प्रस्ताव 
में अधिक अन्तर नहीं है, सिवा इसके कि डा० जयकर चाहते हैं 
कि हम लोग प्रतीक्षा करें ताकि उन लोगों को, जो इस समय यहां 
उपस्थित नहीं हैं, प्रस्ताव के विचार में भाग लेने का अवसर मिल 
सके । डा० जयकर का कहना है कि इस समय हमारे हिस्सेदारों 
मेंसे दो अनुपस्थित हैं, जिनमें से एक की अनुपस्थिति का कारण 
हमें मालूम नहीं हैं और दूसरे का यहां उपस्थित होना ही असम्भव 
है। उचित ही है कि हमें इन लोगों की अतीक्षा करनी चाहिये । 
डा० जयुकर ने कद्दा था कि २० जनवरी तक, जब कि हमारा दूसरा 
अधिवेशन होने को है, हम इन लोगों की प्रतीक्षा क्यों न कर लें । 
श्रीमान्‌, उनकी इच्छानुसार अब हम यह प्रतीज्ञा कर चुके। आशा 
है कि डा० जयकर को यह आपत्ति करने का अवसर अब न रहेगा 

कि हम लोगों ने उनकी श्रा्थेना पर ध्यान नहीं दिया । 
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डा० जयकर की यह-आपत्ति कि मंत्रि प्रतिनिधि मंडल के १६मई के 
वक्तब्य की शर्तों के अनुसार आरम्भिक बैठक सें इस प्रकार का प्रस्ताव 
स्वीकार करना हमारे लिए वजित है, स्वयं उनके ही प्रस्ताव के विरुद्ध 
है, जिसमें बताया गया है कि इस परिषद्‌ के उद्देश्य व लक्ष्य क्या 
होने चाहियें। डा० जयकर ने कहां हे कि उक्त प्रस्ताव में विधान 
के मूल तत्वों का उल्लेख न होना चाहिये। में नहीं समझता कि 
हम लोगों ने उसमें विधान की मूल बातों का उल्लेख किया है; 
हमने तो उसमें यही बताया है कि हमारे उद्देश्य छवं लक्ष्य क्या 
हैं। डा० जयकर ने कहा ( और उनके ऐसा कहने पर मुझे आश्चर्य 
भी हुआ ) कि यदि मुस्लिम लीग सम्मिलित न होगी, तो देशी 
राज्य भी शामिल न होंगे । साथ ही, डा० जयकर ने बताया अथवा 
यों कहिये कि चित्र खींचा, कि यदि मुस्लिम लीग के शामिल होने 
से पहले हम लोगों ने यहां यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो 
देश में एक हिन्दुस्तान, एक पाकिस्तान और एक राजस्तान बनकर 
ही रहेगा | मुझे अनुभव हुआ कि जिस समय वे तीन स्सतानों! 
--हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा राजस्तान--के ग्रादुर्भाव का चित्र खींच 
रहे थे, उस समय मानों वे कल्पना लोक में निर्बांध विचरण 
कर रहे हों | मुझे निश्चय है कि ऐसा संयोग न होगा और ऐसे 
संयोग के विचार से हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करने से .डरना भी 
न चाहिये । यदि इस आधार पर कि अन्य लोग यहां उपस्थित नहीं 
हैं, हमने और विलम्ब किया, तो निश्चय ही इस प्रकार हम लोगों 
की जिद को ही बढ़ावा देंगे, में चाहता हू' कि हम ऐसा न करें, 
बल्कि प्रस्ताव का कार्य आगे बढ़ायें और बिना अधिक विलम्ब 
किये उसे स्वीकार कर लें । 

%& श्री बी० दास (उड़ीसा + जनरल) ; अध्यक्ष महोदय ! पिछले 
अधिवेशन में हममें से कुछ लोगों का संकोचबश यह मत था कि 
यह श्रस्ताव बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया ज्ञाय, 
ताकि अनुपस्थित लोग भी उसके विचार में भाग ले सकें। इसका 
यह सतलब नहीं कि में स्वयं अस्ताव के पक्ष में पूर॑तया नहीं था। 
एक कांग्रेसजन तथा एक भारतीय होने के नाते, में पंडित जवा- 
हरलाल नेहरू के प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धान्तों से पूणंत: सहमत 
हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त सिद्धान्तों का पहले कभी 
प्रतिपादन नहीं हुआ। किन्तु हम चाहते थे कि अपने विधान- 
निर्माण कार्य के आरम्भ में ही, हमारे लक्ष्य एवं उद्देश्यों का 
स्पष्टीकरण इस सभा में कर दिया जाय, और उसमें संभी सभा- 
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[श्री बी० दास] 


सद सम्मिलित हाँ। फिर भी मुझे दुःख है कि मुस्लिम लीग के 
प्रतिनिधि, जिनमें से कुछेक सावेजनिक जीवन में हमारे साथी रहे 
हैं, अनुपस्थित हैं। उस समय मूर्खेतावश हम में से कुछ लोगों ने 
सोचा था कि वे अब आ जायंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय डह्देश्यों 
एवं अधिकारों की घोषणा करेंगे और इंस प्रकार आने वाली 
स्वतन्त्रता के प्रभात के आनन्द में रजामंदी से अपना हिस्सा लेंगे। 
पर यह सब नहीं होने का | समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग 
के ये सदस्य जो पिछले बीस-तीस वर्षो से हमारे मित्र, श्रगाढ़ मित्र, 
प्रगाढ़ साथी तथा श्रगाढ़ सहयोगी रहे हैं, वत्तेमान अवस्था में किस 
प्रकार प्रथक रह सकते हैं । 

में नहीं समझ सकता कि वे क्या चाहते हैं । कहा जाता है कि वे 
दो राष्ट्र चाहते हैं, वे पाकिस्तान चाइते हैं। अभी उस दिन म० गांधी 
ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सूब अथवा एक पाकिस्तान देश ले 
लेने दो, जिससे कि हम जान सकेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र का सर्वोच्च 
आदशे क्या है, जिससे कि वे दिखा सकें कि पाकिस्तान का देश 
हिन्दुस्तान से या पंथिस्तान से, जिसकी कि मांग सिख करते हैं, 
एक अधिक सुशासित देश है । हमारे मुस्लिम मित्रों को किस बात 
का डर है और उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या हैं ? महाशय, 
सम्बन्धित पार्टियां तीन हैं--त्रिटिश, मुस्लिम लीग और कांग्रेस । 
ब्रिटिश सरकार हमारे मागे का रोड़ा है। ६ द्सिम्बर के वक्तव्य 
द्वारा, सम्राद की सरकार ने अपने १६ मई के वक्तव्य का 
फिर जो स्पष्टीकरण किया है उससे भी यही प्रकट होता है कि 
अंग्रेज स्वाधीनता-प्राप्ति में भारत की सहायता नहीं कर रहे हैं । 
किन्तु वह कौन सी बात है, जो हमारे मुस्तिम मित्रों को रोक रही 
है ? महाशय, भारतीय व्यवस्थापिका सभा का काम संभालने के 
मेरे आरम्भिक काल में, कायदे आजम?” मेरे राजनेतिक गुरु रहे 
हैं। एक मित्र के नाते में उनकी अब भी प्रशंसा करता हू'। किन्तु 
मुस्लिम लीग के नेता के रूप में में उन्हें नहीं समझ सका। में नहीं 
सममता कि बे क्या चाहते हैं। मुस्लिम लीग कार्य-समिति के अनेक 
सदस्य मेरे मित्र हें और यहां उपस्थित अनेक लोगों के मित्र हैं। 
में नहीं समझ पाता कि अब्दुल मतीन चौंधरी या नवाब इस्माईलखां 
या. राजा गजनफरअलीखां या , हुसैनइमाम तथा अन्य लोग 
हिन्दुस्तान में अथवा यूनियन में हिन्दुओं के साथ किस प्रकार 
भाई-भाई की तरह नहीं रह सकते ; दुर्भाग्यव्श, मुके यह जानकर 
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खेद द्ोता है कि मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता तथाकथित हिन्दु- 
स्तान में दी रहते हैँ । अभी तक मैंने बंगाल या पंजाब के पाबिस्तानी 
सूत्रों का ऐसा कोई मुस्लिम लीगी नहीं पाया, जो इस देश अथवा 
संसार के पथ-प्रदशेन के लिए किन्हीं मद्दान राजनैतिक सिद्धान्तों 
का प्रवत्तेक हो या जिसने इन सिद्धान्तों की ब्याख्या की हो। मेरा 
काम यहां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतान्‍्तर बताने का नहीं 
है। मेरा काम इस मंच से मुस्लिम लीग से यह आम्रह करने का है 
कि वे लोग जो बाहर हमारे मित्र हैं, इस सभा में भी तुरन्त 
हमारे मित्र बनें | यदि पाकिस्तान के विषय में उनके विचार हमसे 
भिन्न हैं, तो उन्हें अपने विचार हमें बताने चाहियें। उन्हें, हमको 
बताना चाहिये कि आया वे छक स्वाधीन (जनतनन्‍्त्रात्मक) पाकिस्तान 
चाहते हैं, या वे औपनिवेशिक-पाकिस्तान चाहते हैं ? वे क्‍या 
चाहते हैं ? में मुस्तिम लीग के अपने मित्रों से अनुरोध करना 
चाहता हूँ कि थे हमारे साथ अपने अति प्राचीन सम्पर्क पर, 
पड़ोसियों की पुरानी भावनाओं पर विचार करें और शीघ्र दही इस 
सभा की कायेवाही में शामिल हो जाय॑, ताकि हम सब भारत को 
स्वाधीनता प्राप्त कराने में, जिसे हम हृदय से चाहते हैं, एक-साथ 
मिलकर काये कर सकें। .. 

मुख्य प्रस्ताव पर, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, क्‍योंकि उसमें उल्लि- 
खित प्रत्येक बात से में सहमत हूँ। इन वर्षों में, इन्हीं बातों का हम 
स्वप्न देखते रहे हैं | मि० जिन्ना तथा अपने मुस्लिम लीगी मित्रों से 
एक बार फिर में यही आग्रह करता हूँ कि वे यहां आयें और इसमें 
बतायें कि हम लोग कया गलती कर रहे हैं, वे हिन्दुओं को भी 
बतायें कि हिंदू क्या गलती कर रहे हैं, और मि० जिन्ना को एक 
स्वाधीन राष्ट्र बनाने नहीं देते । इन्हीं शब्दों के साथ में अपना 
भाषण समाप्त करता हूँ। 

#श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त (बिहार ; जनरल) + अध्यक्ष मद्दोदय ! हमारे 
माननीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू "द्वारा पेश किये गये 
इस स्मरणीय प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो : 
झवसर आपने कृपा करके प्रदान किया है उसके लिए में आपका 
कृतज्ञ हूँ। पद मिल 

श्रीमान, दैस प्रस्ताव का पूरे हृदय से समर्थन करने में मुझे द्षे 
है । इससे पहले अनेक अन्य वक्ता भी इस भ्रस्ताव का समर्थन कर 
चुके हैं और उन्होंने इस अस्ताव के उपस्थित तथा स्वीकार किये 
ज्ञानें की आवश्यकता, उपयोगिता तथा औचित्य पर अपने विचार 
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[भरी देवेन्द्रनाथ सामन्त | 

प्रकट किये हें। विभिन्‍न दृष्टि-कोणों से, उन्होंने इस प्रस्ताव पर 
बहस की हैं और उन्हीं तकोँ को फिर दोहरा कर में इस सभा का 
मुल्यवान्‌ समय नहीं लेना चाहता | प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, 
में, आपकी अलुमति से, केवल कुछ बातें ही कहना चाहता हूँ। 

सर्वत्र ही यह स्वीकार किया जा चुका है कि ज़ो विधान-परिषद्‌ 
एक स्वतन्त्र भारत का विधान निर्मित करने जा रही है, चह इस 
देश के जन-समुदाय के अथक कष्ट-सहन तथा भारी त्याग का ही 
परिणाम है | अतएव, जो भी विधान तैयार किया जाय, वह ऐसा 
होना चाहिये कि उसके द्वारा जन-कल्याण की वृद्धि और समस्त 
देश का लाम हो सके । 

विधान के निर्माता, जो जनता के निवाचित प्रतिनिधि हैं, 
अत्यन्त उत्तरदायी व्यक्ति हैं और अपने दायित्व-पुर्ण कत्तेव्य का 
पालन करते हुए वे सतकेता एवं बुद्धिमत्ता के साथ ऐसा विधान 
निर्मित करेंगे, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए अधिक-से-अधिक 
हितकर हो । 

उन सदस्यों की नेक-नीयती, ईमानदारी और सचाई पर हमें पूरा 
विश्वास रखना चाहिये, जिन्होंने हमारे देशवासियों की आकांक्ताओं 
की पूत्ति और देश में शांति एवं सम्पन्नता की वृद्धि करने वाला 
विधान भ्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। 

“विधान निर्मित करने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण होगा और 

विधान में किन बातों की व्यवस्था रहेगी--यह सब उपस्थित 
प्रस्ताव में बताया जा चुका है । 

सोभाग्य-वश भ्रस्ताव में कहा गया है और यह उचित ही है कि 
जो भी विधान तैयार किया जायगा, उसके अन्तरत भारत के सभी 
लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का, पद, 
अवसर आदि की समानता का आश्वासन दिया जायगा और वह 
उन्हें प्राप्त होगा । इससे प्रकट है कि सब लोगों को उन्नति के लिए 
उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो भी विधान तैयार होगा, 
उसमें अल्प-संख्यकों, पिछड़े हुए तथा कबायली इलाकों और दलित 
तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। 
अल्पसंख्यकों तथा उन अन्य लोगों को, जिनके संरक्षण का इस 
अकार आश्वासन दिया गया है, यदि कुछ सन्देद्द हो तो इसे दूर 
करने के लिए यह काफी होना चाहिये। . . 7 


क्र 


लंचय सम्बन्धी-प्रस्ताव ७ 


में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में, विधान- 

परिषद्‌ में तथाकथित अपयोप्त प्रतिनिधित्व के कारण भी 
शंका उत्पन्न की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सविनय निवेदन 
है कि किसी अल्प-संख्यक वर्ग के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त 
विधान का निर्माण, उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की केबल पयोप्तता 
पर नहीं, बल्कि अंततोगत्वा विधान-निर्मोण का निर्देशन करने एवं 
उस पर नियंत्रण रखने वाल्ले जन-समूह के सदूभाव पर अवलम्बित 
होता है। अतणव, मेरे ठुच्छ विचार से, महत्व की चीज जन-समूह 
की सदभावना है, न कि विधान-निर्मात्री संस्था में किसी सम्प्रदाय 
विशेष के प्रतिनिधित्व का परिमाण । 

अतएव, किसी अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का यद्द आपत्ति करना 
कि उसके प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त नहीं, ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
यदि वह सम्प्रदाय अन्य पतम्प्रदायों की, जिन पर किसी विशेष 
मामले का निणेय बहुत हद तक निर्भर होगा, सहानुभूति से वंचित 
हो जाता है, तो उसके प्रतिनिधियाँ की संख्या थोड़ी अधिक हो या 
कम, उससे कोई लाभ न होगा | 

विधान-निर्माताओं की सचाई और इंमानदारी में विश्वास करके, 
परिगणित जञातियाँ, आदिवासियों, सिखों, भारतीय इसाइयों, एंग्लो- 
इंडियनों तथ। पारसियों के अल्प-संख्यक सम्प्रदायों ने, विधान- 
परिषद्‌ में, उनका प्रतिनिधित्व कम एवं अपयोप्त होने पर भी, 
विधान-निर्माण कार्य में सहयोग देने का निश्चय किया है और यह 
उचित ही है। विधान-निर्माण में जन-समूह की आकांक्षाएं तथा 
डसका बल ही अब पथ-निर्देशक होगा । 

विधान-निम्मोण के काये में मुस्लिम लीग भी विधान-पंरिषद्‌ में 
सम्मिलित होती यदि वह इस धारणा के वशीभूत न होती कि भारत 
के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना से ही उसका सर्वाधिक 
हित-साधन होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग को 
छोड़कर, देश में और कोई भी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं है। 
आशा है कि भविष्य में, जनता का अत्येक वर्ग संयुक्तभारत की 
आवश्यकता अनुभव करेगा। 

श्रीमानू, अब माननीय डाक्टर जूयकर द्वारा पेश किये गये 
संशोधन पर जोर देने की आवश्यकत्य नहीं है और यह आशाकरनी 
- चाहिए कि संशोधन के प्रस्तावक महोदय उसे बापस ले सकेंगे। 

श्रीमान्‌/ हमारा यह महान देश, जिसे दुभोग्यवश विदेशी 
आधिपत्य में रहना पड़ा है और त्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हर 


भारतीय विधान-परिषद्‌ू.._ [२१ जनवरी सन्‌ १६४७ हूँ« 
[श्री देवेन्द्रवाथ सामंत | 


सम्भव प्रकार से जिसका शोषण किया है, शीघ्र ही स्वाधीन होने 
तथा हर प्रकार के शोषण से मुक्त होने का अवसर लाभ करेगा । 

आदिवासी जन, जो अन्य लोगों के साथ-साथ, ब्रिटेन-वासियों 
नथा उनके एजेंटों द्वारा अधिक से अधिक शोषित हुए हैं, अब यह 
विचार करके प्रसन्‍न हैं कि भविष्य में बे इस शोषण से त्राण 
पायेंगे ओर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का सुअब- 
सर उन्हें प्राप्त होगा । 

श्रीमानू, चुकि बहुत अधिक माननीय सदस्य श्रस्ताव का 
समथेन कर चुके हैं अतणव में सभा का बहुमूल्य समय अधिक 
नहीं लेना चाहता । इन्हीं कुछ शब्दों से में प्रस्ताव का समर्थन करता 


हूँ और आशा करता हूँ कि वह स्वे-सम्मति से स्वीकार किया 
जायगा | 


स्टोयरिंग कमेटी का चुनाव 
#अध्यक्ष; सभा में बोलने के लिए दूसरे वक्ता का नाम पुकारने से पहले, 


मुझे घोषणा करनी है कि श्रीयुत्‌ सोमनाथ लाहिरी तथा श्री लक्ष्मी- 
नारायण साहू ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। ( हषे-ध्वनि ) 
अतएव यह घोषित किया जाता है कि यह निम्त लिखित सदस्य, 
स्टीयरिंग कमेटी? के लिए निबाचित हो गये हैं - 

१, माननीय मौलाना अबुलकलाम आजाद | 

माननीय सरदार वल्लमभ भाई जे० पटेल | 

सरदार उज्ज्वलसिह | 

श्रीमती जी० दुगोबाई । 

श्री एस० एच० ग्रेटर । 

श्री किरणशंकर राय । 

श्री सत्यनारायण सिन्हा | 
« श्री एम० अनंतशयनम्‌ आय॑गर | 
. श्री एस० एन० माने | 
१०. श्री के० एम० मुशी। 
११, दीवान चसनलाल | 


यह घोषित किया जाता है कि ये लोग निवाचित हो गये हें। 
अब तीसरे पहर मतगणना न होग्री । 


हब ९० क#ए ३९४ 
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जक्य-संबंधी प्रस्ताव [2 


रे लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव--- ( गत भाषणों से श्रागे ) ह 
#रेवरंड जेरोम डि'सोजा (मद्रास । जनरल) अध्यक्ष महोदव, माननीय 
पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह महत्त्वपूर्ण श्रस्ताव जिस भावना 
से ओत-प्रोत है, उसकी में हृदय से प्रशंसा करता हु'। श्रीमान, 
हमारी जनता के सभी वर्गे निःसंकोच भाव से स्वीकार करते हैं 
कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली ब्यापकरूप से श्रयोग में आये, किन्तु 
श्रीमानू, मे नहीं जानता कि वे लोग जो इस पर अपना 
मौखिक विश्वास प्रकट करते हैं, उसका वात्पये भी पूरी तरह सम- 
मते हैं या नहीं और व्यावहारिक जीवन में हर प्रकार से, उसका 
पालन करने को तैयार हैं या नहीं । 
श्रीमान, इस प्रस्ताव के किसी अंश के ग्रति चाहे जो भी आपत्तियां 
की गयी हों, किन्तु में समझता हूं कि इसमें जनता के ल्षिए संचात्रित 
जनता द्वारा जनता की सरकार की लोकंतन्त्रात्मक श्रणाल्वी के हर 
प्रकार स्वीकाय सिद्धांत पर बड़ी सावधानी से पर्योप्त विचार किया 
गया है । प्रस्ताव जिस भावना से अनुग्नेरित है, यदि उसी भावना 
का प्रयोग इस सभा द्वारा निर्मित होने वाले विधान का विवरख 
निश्चित करने में होता रहा और यदि प्रान्तों तथा केन्द्र का दैनिक 
शासनप्रबन्ध भी इसी भावना से किया गया तो मेरा विचार है कि 
हमारी जनता में किसी वर्ग के लिए आपत्ति का कोई कारख न रह 
जायगा और साथ ही संतोष की भावना का उदय होगा । 
डाक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि अस्ताव के उदँ - 
श्यात्मक अथवा सैद्धांतिक अश में जो मत व्यक्त किया गया है, 
उसे सभी स्वीकार करते हैं, जिससे आभासित होता है कि अस्ताव 
का उक्त अंश राजनैतिक एवं पत्रकार जगत में एक साधारण 
बात है। महाशय, मुझे निश्चय नहीं है कि यह बात संसार के 
किसी भी भाग के लिए बिलकुल सच मानी जा सकती दै, और यदि 
स्थूल रूप में बह सच भी मान ली जाय, तो भी हंमें मानना पड़ेगा 
कि विशेष अवसरों पर हमें इन साधारखंत: स्वीकाये तथ्यों को 
दोहराने और गम्भीरता-पूर्वक एवम्‌ जोरदार शब्दों में उन्हें घोषित 
करने की आवश्यकता होती है। महान यूरोपीय राजनीतिश्ञ टेली- 
रेण्ड के सुम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार जब किसी भाव के 
विषय में यह आपत्ति की गई कि उक्त भाव तो “बिना कट्दे ही 
मान्य है”न्तो इसके उत्तर में टेलीरेश्ड ने कद्दा “एक बार उसे ओर 
दोहरा देने से, उसका प्रभाव और बढ़ जायगा”। में समता हूँ 


१० ] 


रिवरेंड 


भारतीय विधान-परिषद्‌_[ ६१ जनवरी सन्‌ १६४७ ई० 
जेरोम डिसोजा] 


श्रीमान्‌ , कि इस गम्भीर अवसर पर लोकतन्त्र में हमारे विश्वास 
की यह घोषणा एक गम्भीर, सार्वेजनिक एवं अखंडनीय ढंग से की 
जा रही है। इस दृष्टि से मेरा विश्वास है कि हमारी जनता का 
प्रत्येक वर्ग, जिस सावधानी से नपी-तुली तथा सु-ब्यवस्थित विधि 
से उक्त विश्वास ब्यक्त किये गये हैं, उसका स्वागत करेगा । निःसंदेह 
इन सबके स्पष्टीकरण एवं विस्तार की आवश्यकता होगी। श्रीमान, 
मुझे इस सभा का ध्यान उस दोहरे खतरे की ओर भी आक्ृष्ट करने 
की अनुमति दीजिये, जिसके प्रति मेरे विचार से, तैयार रहना 
आवश्यक है| एक ओर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के उन सिद्धान्तों को 
प्रयोग में लाने में, जिनके विषय में इस भूमिकात्मक घोषणा में 
समुचित व्यवस्था है, रजामंदी और सममा-बुकाकर कारये करने के 
बजाय, उसे बल द्वारा अथवा केन्द्रीय राज्य के अधिकार व शक्ति 
द्वारा अधिक सम्पन्न करने की इच्छा रोकना कठिन होगा, में 
कहता हू' कि देश-प्रेम और शीघ्रता से देश की उन्‍नति व सुधार 
के विचार से ही ऐसी इच्छा को रोक सकना कठिन होगा। यह 
ऐसी बलवती इच्छा है, कि अनेक महान्‌ पुरुष तथा अपने देश के 
प्रेसी उसके शिकार हो चुके हैं। किन्तु व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रवाओं 
का इस प्रकार का दमन रोकने के लिए जिस ढंग से न्यवस्था 


- की जायगी, सुके आशा और विश्वास है, उसी के द्वारा हमारा 


महाच देश, सहमति तथा एक-सति के उक्त सिद्धांतों के पालन 
का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और राज्य को इतना शक्तिशाली 
नहीं बनायेगा कि जेसा कि पिछले किसी वक्ता ने कद्दा है, मनुष्य 
का व्यक्तित्व यंत्रवत्‌ हो ज्ञाय । श्रीमान्‌, यह्‌ एक खतरा है। 


दूसरा खतरा भी वास्तविक है। यह वह खतरा है, जिसका 
सम्बन्ध अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों से है। खतरा इस 
बात का न होगा कि ईंष्यों अथवा विरोध अथवा ओऔचित्याभाव 
की किसी अमात्मक धारणा द्वारा अल्प-संख्यकों के किन्ही विशेषा- 
घिकारों अथवा आवश्यक संरक्षणों का अतिक्रमण होगा। में 
नहीं समझता कि भारत के महान बहु-संख्यक्र सम्प्रदाय अथवा 
उनके अतिसम्मानित प्रतिनिधियों में से कोई भी, इस प्रकार उत्त 


. विशेषाधिकारों तथा संरक्षणों के अनुचित अतिक्रमण के दोषी होंगे । 


पर विशुद्ध किन्तु गलत देश-प्र म" और साहश्य एव' सामंजस्य 
की इच्छा से--ज्ञो न तो संभव है और न शायद जिसकी आवश्य- 
क॒ता ही हे--वे ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति देने की कोशिश करें, 
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जो अल्प-संख्यकों तथा विशेष समदायों को गहरी ठेंस पहुँचाये 
ओर दुखी कर दे। ड 

इस परिषद्‌ के रिछल्ले अधिवेशन में एक वक्ता ने, कुछ ऐसी 
बातों के साथ, जो इस सभा के सभी लोगों को स्वीकाय थीं, एक ऐसी 
बात कही--अल्‍ल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में कुछ ऐसा विचार व्यक्त 
किया--जिसके विषय में में सविनय यदीं निवेदन कर सकता हूँ कि 
संभवत: उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। उक्त वक्ता ने कद्टा था कि 
“कोई भी राष्ट्र, कोई भी महान्‌ जन समुदाय, अपने अतगेत स्थायी 
अल्प-संख्यक जातियों के रहते हुए खुशहाल भौर जोबित नहीं रह 
सकता और किसी-न-किती प्रकार हमें उनको अपने में ही 'जज्ज कर 
लेना? होगा उक्त वक्ता ने इस सम्बन्ध में संयुक्त -राष्ट्र अमेरिका का 
उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां पर अल्प-संख्यकों .फो 'जज्य 
कर लेने! की यह ग्रतिक्रिया शुरू भी हो चुकी है। श्रीमान्‌ , जिस 
भाव से यह बात कही मई, उसे भी में समझता हु' | भाव यह 
था कि कुछ-न-कुछ सामंजस्य रहना चाहिए और समान हितों तथा 
अधिकारों को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए तथा 
राज्य एवं राष्ट्र को इन्हीं समान ह्वितों एवं अधिकारों की स्वीक ते के 
आधार पर संघटित किया जाना चाहिये। यह अत्यावश्यक है 
किन्तु, श्रीमान्‌, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी रूप में 'जज्य 
कर लेने! की बात ऐसी है, जिससे हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक 
है । मुझे निश्चय है कि बहु-संख्यक सम्प्रदायों की यह इच्छा नहीं है 
आर न इस गंभीर विचार-पूर्ण सभा का ही ऐसा मत है कि किसी 
भी अल्प-संख्यक जाति पर वे इस प्रकार की कोई भी चीज लागू करें, 
जिसके फलरवरूप वह--अल्प-संख्यक जाति--इस प्रकार “जज्बः हो 
ज्ञाय। श्रीमान, में चाहता हूं कि स्वीजरलेंड जैसे देश के उदाहरण को 
हम ध्यान में रखें । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी उनकी एक भाषा 
तथा एक ही सबे-स्वीकृत विधान द्दोने के बावजूद, भाषा पर आधा- 
रित अल्प संख्यकों को अपनी माठ्भूमि की संस्कृति उन्नत करने की 
अनुमति प्राप्त है, चाहे उनकी यह माठ्भूंमि जसेली हो अथवा 
इटली. या फ्रांस । कनाडा के विशाल कामनवेल्थ में, आज सी जनता 
' के दो बृहत्‌ समुदाय हैं, जिनमें एक तो छ्काटिश तथा आंग्ल लोगों 
का' समुदाय है और दूसरा आचीन फ्रांसीसी समुदाय है। 
किंतु ये दोनों ही समुदाय वहां पूरे सद्भाव से रहते हैं, अपर्न.- 
अपनी माह-भूमियों के रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और 
स्वयं अपने साहित्य दी उन्नति करते हैं।कनाड़ा को कासस- 
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वेल्थ के एक जन-समुदाय के लिए अन्य जन-समुदायों से सहयोग 
करना और उस देश के यश एवं सफलता के लिए, जो एक ही 
राष्ट्र माना जाता है, काये करना नितांत सरल हो गया है | स्वीजर- 
लेंड में तीन ऐसे समुदाय हैं, जिनकी भाषाएं और घर्म भिन्‍न- 
भिन्न हैं, किन्तु वे एक राज्य-संघ के रूप में संघटित है', और यह 
राज्य-संघ इंष्योलु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना मली- 
भांति जानता है और शताब्दियों से उसने निश्चित रूप से अपनी 
रक्षा की है। श्रीमान्‌, मुझे विश्वास है कि इस देश की शक्ति उसके 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के सदस्यों की शक्ति पर आधारित होगी। 
ओर ये सदस्य तब तक अपनी पूरी शक्ति न प्राप्त कर सकेंगे, 
जब तक कि वे अपने विश्वासों एवं आदशों के अनुसार स्वयं 
आचरण नहीं करते | जिस सांस्कृतिक स्व॒राज्य के पक्ष में में बोल 
रहा हूँ और राष्ट्रीयशक्ति के प्रतिकूल न होने की दशा में .जिसका 
बचन भी दिया जा चुका है, वह कुछ अर्थों में राष्ट्रीय एकता के 
विरुद्ध दीखते हुए भी, उसके अनुकूल ही है । इसमें संदेह नहीं, 
इन सांस्कृतिक विचित्रवःओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के भी ढंग 
है । किन्तु मुझे निश्वय है कि विभिन्‍न धार्मिक विश्वास रखते 


. हुए भी, हिन्दू, भुस्लिम, इंसाई, पारसी, आदि सारे सम्प्रदायों के 


लोगों के लिए इस महान देश से समान रूप में प्राप्त विरासत को रवी- 
कार करना और ऐसी समानता और सहमति ग्राप्त करना सम्भव 
है जिसके कि आधार पर ही. राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है। 
श्रीमान्‌, स्वयं अपने-अथोंत्‌ इंसाई सम्श्रदाय के संबन्ध में में जानता 
हूँ कि ऐसे भी अवसर आये हैं जब हमारे देश-वासियों ने इस सम्प्र- 
दाय ओर धर्म को अनुचित रीति से एक ऐसी संस्कृति से सम्बद्ध 
माना है जो भारतीय नहीं थी और उसे भूल से थूरोपियन तौर- 
तरीके का अनुयायी समझा । किन्तु इस महान राभा को में विश्वास 
दिल्लाना चाहता हू' कि यह आवश्यक नहीं दे और हमेशा ऐसा 
रहा भी नहीं हे और अनेक बार हमारे सम्गदाय के अनुयायियों नें 
चाहे वे किसो दूसरे देश से आये हों अथवा यहीं के हों, इस देश 
की संवोत्तिम परम्पराओं के स्वंथा अवुकूल आचरण किया है। 
श्रीमान्‌, इस अधिवेशन की कारवाई शुरू होने के दिन बनारस विश्व- 
विद्यालय के सम्मानित वाइस-च्लांसलर डाक्टर सर सब्वेपल्ली 

राधाकृष्ण ने इस देश में सबसे पहले आने वाले अ'ग्रेज जे जु- 
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इट टामस स्टीवेंस का उल्लेख किया था और कहा था कि उनके 
बाद भारत सें अनेक अंग्रेज व्यापारी तथा विजेता पघारे, और 
अब हम उस “आक्रमण” का अन्त देख रहे हैं। श्रीमान, में इस 
सभा को विश्वास दिलाता हू' और मुझे; निश्चय है कि सर एस० 
राधाकृष्णन भी जानते हैं, कि उक्त अ'भ्र ज व्यापारियों तथा विजे- 
ताओं का उस “जेजूइट” से, जो इन लोगों से पहले आया था, कोई 
सम्बन्ध नहीं था| इसके विपरीत, वह तो एक ऐसे समय में भारत 
आया था, जब स्वयं अपने देश में उसे सत्कारप्राप्त नहीं था और 
उत्पीड़न की धमकी देकर उसे वहां से निवा- सित कर दिया गया 
था। उस समय इस महान देश ने उसे आतिथ्य प्रदान किया और 
उसने इस देश को अपना देश बना लिया, यहां की भाषा सीखी 
ओर एक ऐसी पुस्तक की रचना की, जिसके सम्बन्ध में मराठी विद्वानों 
का कहना है कि वह एक प्राचीन ग्रन्थ है, टामस स्टीवेंस का “पुराण” 
है। श्रीमान, यही वह भावना है, जिससे श्रेरित होकर “उक्त घर्म के 
अनुयायी यहां आना चाहते हैं और इसी भावना से हम, इस देश 
को समृद्धिशाल्ी व ऐश्वयवान बनाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निमाण के 
काये में सम्मिलित होना चाहते हैं। 
मुझे इस सभा का समय अधिक न लेना चाहिए, किन्तु एक 
अन्य विषय के बारे में, जिसके सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है, 
मैं भी कुछ कहे बिना नहीं रह सकता। पर मुझे आशा है कि इस 
विषय में में कुछ ऐसी बात कह सकू गा, जो नवीन होगी । जन-सत्ता 
के विषय में, और जन-सत्ता के सिद्धांत के साथ राजतंत्र सिद्धांत का 
मेल न बैठने की संभावना के विषय सें तथा उससे उत्पन्त हो सकने 
वाली कठिनाइयों और खतरों के विषय में, बहुत-सी बातें कही गई - 
है” | श्रीमान, जन-सत्ता का यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। 
यह १ध्वीं शताब्दी का सिद्धान्त नहीं है। यूरोप की राजनेतिक 
विचार-धारा का इतिहास बताता है कि १६वीं शताब्दी में ही वहां 
इस सिद्धान्त को लेकर एक संघर्ष उस समय -उत्पन्न हुआ था, जब 
वहां के कुछ राजाओं ने 'शासन के इश्वरीय अधिकार! का दावा 
किया था । और इस सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि 
इन र/|जाओं के विरुद्ध दकियानूसी विचारकों तक ने अथात्‌ उन 
विचारकों तठँक ने जो राजतन्त्रवादी थे, जनता की सत्ता का दी 
समर्थन किया था। सेंट राबटे बाइलर साइन तथा. स्वारेज ने 
इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के-विरुद्ध इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
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था, यद्यपि इन लोगों ने उसकी व्याख्या रूसो से भिन्न रूप में की 
थी। अपने उत्तरकाल में रूसो इस विचार के ग्रवत्तेक बने थे कि 
राज्य की शक्ति जनता से, जन-समुदाय के सर्वाधिकारों को संग्रहीत 
एवं एकत्र करके प्राप्त होती है और यह समम्र लिया जाता है कि 
जनता ने स्वयं अपने इन अधिकारों का समर्पण कर दिया है। 
किन्तु श्रीमान्‌, राज्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समपेण से जनित 
कोई अवांछनीय, प्रथक उत्पत्ति नहीं है। वह तो उस मनुष्य की 
प्रकृति का प्राकृतिक परिणाम है, जिसे अपने को एक आवश्यक 
केन्द्रीय अधिकार के साथ, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन में 
पूरे बनाना होता है। जैसा कि सर एस० राधाकृष्णन कह चुके हैं, 
यह अधिकार नैतिक विधान से श्राप्त होता है और यही वह 
आधार है, जिस पर व्यक्तियों के तथा राज्य के अधिकार कायम 
किये जाते हैं । श्रीमानू, कुछ लोग, इस सर्वातिम अधिकार को, 
उस सव्वे शक्तिमान्‌ इश्वर से उत्पन्न बताना पसन्द करेंगे, जो इस 
बिश्व का और समस्त नेतिक विधान का निर्माता है। श्रीमान्‌, इस 
बात पर खेद प्रकट किये बिना में नहीं रह सकता कि हमारी इस 
महत्वपूर्ण घोषणा में सव्वे शक्तिमान्‌ ईश्वर के नाम का कहीं भी 
उल्लेख नहीं है | में उन कारणों को भी समभता हूं, जिनके वश, 

- इस प्रस्ताव के माननीय निर्माता तथा ग्रस्तावक ने, उसमें ऐसी कोई 
चीज शामिल करना पसंद नहीं किया, जो एक धार्मिक शक्ति के 
रूप में हो। किन्तु श्रीमानु, अपना भाषण समाप्त करने से पहले 
आप मुझे इतना कहने की अनुमति तो देंगे ही कि यदि किसी भी 
प्रकार से, इस महत्वपूर्ण भूमिकात्मक घोषणा में सर्वेशक्तिमान 
इंश्वर का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया होता, तो यह बाद 
हर प्रकार हमारे इस विशाल देश की धारणा, विश्वास, भावना 
तथा उसकी प्राचीन सभ्यता के सबेथा अनुकूल ही होती । श्रीमान, 
यद्यपि यहां इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु मेरी यह 
धारणा है कि अन्ततोगत्वा “राज्य” को सर्वेशक्तिमान इश्वर से ही 
वह सत्ता एवं समर्थन प्राप्त होता है, जिससे उसमें एक प्रकार की 
पविन्नता-सी आ जाती है। इससे मेरा मतलब किसी ऐसे सिद्धान्त 
के पक्त में बोलने का नहीं है, जिससे “राज्य” को इश्वरीय माना जाता 
है। किन्तु सेरा मतलब यह अवश्य है कि 'राज्य के. प्रजाजनों को, 
जब वे उस राज्य” को स्वीकार कर लें और उंसके नागरिक हो 
जाय॑, उसका आज्ञा-पालन हृदय से करना चाहिये और ऐसा सम- 
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झूना चाहिये कि अपने देश की सरकार की शासन-सत्ता स्वीकार 
करना उनका कत्तेब्य है| श्रीमान्‌, हम लोग इंश्वर में विश्वास रखते 
हैं । हमारा विश्वास है कि अनेक परिवत्तनों से पूर्ो 'इतिहास” का 
अभिनव आविभोव, आज भी क्रिसी देवी शक्ति का ही विधान है। 
यद्यपि इंश्वर के पवित्र नाम का उल्लेख यहां नहीं है, किन्तु मुमे 
पक्का विश्वास है कि यद्ां पर हम सब उसकी ही सुरक्षा में और 
उसके ही ऐश्वय से एकत्र हुए हैं और क्योंकि वह दी मनुष्यों के 
हृदयों को स्पंदित करता है, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते ' 
हैं कि इस गस्भीर एवं भूमिकात्मक घोषणा के साथ हमने जो 
विचार-विमशें आरम्भ किया है, वह उसी परमात्मा की कृपा से 
यथोचित रूप से समाप्त होगा और जिस भूमि के लिए हम यह 
परिश्रम्म उठा रहे हैं, बह एक बार फिर नवीन शक्ति, नवीन समृद्धि 
एवं नवीन सुखसम्पन्नता के साथ उन्नति करेगी। 

श्री एच० जे० खांडेकर (मध्य-प्रांत और बरर : जनरल) : अध्यक्ष 
महोदय, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का सम- 
थेन करने के लिए में खड़ा हुआ हू । हिंदुत्तान का आज हम 
विधान बनाने जा रहे हैं, ओर इस अवसर पर मुमे इस बात की 
खुशी है कि जिस देश का हम विधान बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान 
की जनता अपना खुद विधान बनाना चाहती थी, वह विधान 
बनाने का मौका आज हमारे सामने आया है। हिन्दुस्तान का जब 
विधान बनने जा रहा है, उसे हम लोगों को अपनी देशी भाषा में 
ही, अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही बनाना चाहिए। यह भी दिंदु- 
रतानियों का एक फजे हो जाता है और इसी फजे को लेकर में अपना 
भाषण हिन्दुस्तानी में कर रहा हूँ। में उस जाति में से आता हूं 
जो जाति इस हिंदुस्तान में कई हजार सालों से पिछड़ी और दबी 
हुई है। में एक हरिजन हूँ और ऐसे हरिजनों की आवाज, और नौ 
करोड़ हरिजनों की आवाज; जो हिन्दुस्तान में हैं, उनकी आवाज 
आपके सामने रक्खूगा। हरिजन समाज ,इस प्रस्ताव को बहुत 
आनन्द के साथ स्वीकार कर रहा है। इसका खास कारण यह हे 
कि जितने भी अल्प-संख्यक लोग हैं, हिंदुस्तान के अन्दर उन सबका 
संरक्षण इस प्रस्ताव में बतलाया गया है । इस प्रस्ताव के खिलाफ 
ओर डा० अयकर के ऐमेन्डमेंट पर भाषण करते हुए मेरे मित्र 
डाक्टर अम्बडकर ने यह कहा कि हिंदुस्तान की सेन्ट्ल गवनेमेंट 
'सट्रां”' चाहिए और हिंदुस्तान, अखंड चाहिए । डा० अम्बेडकर के 
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इस भाषण पर भुमे बड़ी खुशी हुई कि इंग्लेंड जाने के बाद जब 
इंग्लैंड में वह खुश न हो सके और उनको संतोष न हो सका,तो उसके 
बाद ड/० अम्बेडकर साहब ने यह बयान किया, और मुमे उस्मीद 
है कि इस बयान पर वह कायम रहेंगे | परमात्मा अगर उन्हें और 
थोड़ी सदबुद्धि दे दें तो मुझे यह भी उम्मीद है कि वह सेपरेट 
इलेक्टोरेट की डिमान्ड छोड़ देंगे और साथ-साथ जो आज तक बह 
कहते हैं कि 'में हिन्दू नहीं हूँ” उसको भी छोड़ देंगे । मगर परमात्मा 
उन्हें सदुबुद्धि दे और मुझे उम्मीद है कि परमात्मा उन्हें जरूर बुद्धि 
देगा । 

हरिजनों की दशा अगर में बयान करना चाहूँ, आप लोगों के 
सामने, तो आपके हृदय पिघल जाय॑गे | हरिजनों के ऊपर आज तक 
अनंत अत्याचार और जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं । मगर हमने बड़े 
धैयें के साथ उन जुल्मों को सह लिया और यहां तक कि हमने कभी 
भी अपने धेय को छोड़ने की नहीं सोची। हम हिंदू हैं,. हिंदू ही 
रहेंगे और हिंदू रहते हुए ही हम अपने हक सम्पादन करेंगे, हम 
यह कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं । हम जरूर हिंदू हैं और 
हिंदू रहते हुए और हिंदुओं के साथ लड़कर अपने अधिकार प्राप्त 
करेंगे। हमें मालूम है नोआखाली के अन्दर और इंस्ट बंगाल के 
अन्द्र जो अल्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों में ४० फी सदी हरि- 
जनों पर जुल्म हुए । उनके मकान जलाए गए, उनके. बाल-बच्चे 
तबाह कर दिए गए, उनकी स्त्रियों पर, लड़कों पर अत्याचार किए 
गए । और इतना ही नहीं, कई हजार हरिजनों को धर्मान्तर करना 
पढ़ा। यह सारी बातें होते हुएं भी आज हम यह कभी नहीं सहन 
कर सकते कि किसी कोम को अगर-उसकी संख्या के अनुसार ज्यादा 
अधिकार मिलें, याने वेटेज मिले, तो हरिजन भी अपनी संख्या के 
अनुसार वेटेज लेने के लिए लड़ेंगे। आज जो पिछड़ी हुईं जाति है, 
तबाह जाति है, उप्तका कया हुआ ? पूना पेक्ट की आपको याद 
दिलाता हूँ, में अपने प्रान्‍्त की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। 
जहां सी० पी० के अन्दर हमारी तादाद २४५ फीसदी है और संख्या 
के अनुसार हमें उस जगह २८ सीटें मिलनी चाहिए थीं, मगर 
वहां पूना पेक्ट को देख ते हुए हमें सिफे २० जगहें मिली हैं । हमारी 
८ जगहें कहां गई । हमारे आ्रान्त में ४ फीसदी मुसलमान भाई हैं। 
संख्या के अनुसार उन्हें वहां सिफे छः जगह सिलनी चाहिए थीं। 
मगर दुख की बात है कि हरिजनों की ८ जगहें छीनकेर मुसल- 
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मान भाइयों को दी गई' । और उन्हें छः की जगह १४ जगहें मिल्रीं, 
इस तरह का अन्याय अब हरिजन नहीं सहन कर सकते | उनकी 
संख्या के अनुसार उन्हें अधिकार मिलने चाद्धिएं । आपके सेंशस में 
भले ही उनकी तादाद ४ या पांच करोड़ हो मगर में दावे के साथ 
के आए के ५ अल अं ऐसा मुसलमानों से कम नहीं 
| हम नो क र उसी के अनुसार हिस्सा हमें «मिलना 
चाहिए ! इसके लिए हमारी जाति कोशिश करेगी । 2७99 
इस रेजोल्यूशम में एक बात की कमी है। और झगर प्रस्तावक 
महोदय उसको कबूल करें तो आज भी उसे बदल सकते हैं। इस 
प्रस्ताव में हर एक साइनोरिटी के अधिकार को सेफगाडे करने की 
बात लिखी है। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अन्दर एक 
करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म लेते ही बिना किसी जुल्म के जरायम 
पेशा बना दिया जाता है और ऐसे करीबन कई लाख लोग हैं द्विदु- 
स्तान के अन्दर जिनकी औरतों, आदमी और बच्चों को इस कानून 
के मातहत जरायमपेशा बना दिया गया। उन लोगों के अधिकार 
को त्राप्त करने के लिए उन्होंने इन पर जुल्म लगाया हुआ है । 
चाहे वह चोर हों यान हों, लेकिन जिस दिन से वह जनन्‍्मते 
हैं, उस दिन से उन्हें चोर बना दिया जाता है। इस प्रस्ताव में 
' इस कानून के हटाने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए । मुमे उम्मीद 
है कि प्रस्तावक महोदय इस बात को सहसूस करेंगे और अपने प्रस्ताव 
में इस कौम को सेफगाडे करने के लिए जरूर कुछ जगहें रक्खेंगे | 
जो अूषिंग हुईं है, और कांग्रेस ने उस प्रूपिंग को सान लेने 
का प्रस्ताव पास किया है । हालांकि में कांग्र समैन हू” लेकिन 
मुझे इस प्रस्ताव से डर मालूम होता है और वह यह कि बी और 
सी ग्रप के अन्दर-जो हमारे डिग्रेस्ड क्लासेज के लोग हैं उनका 
क्या होगा; इस पर में बहुत दिनों से सोच रहा हू', तब से सोच 
रहा हूँ जब से कांग्रेस ने इसे मंजूर किया है । 
चाहे इ'डिरेक्टली आज्ञ बंगाल में पाकिस्तान न हो, फिर भी 
हरिजन के ऊपर इंस्ट बंगाल में क्‍या जुल्म हुए । यह जो लोग 
वहां से देखकर आए हैं उन लोगों को खुद आश्चये मालूम हुआ। 
यहां जो हम अखबार पढ़ते हैं उससे मालुम होता है कि ६८ फीसदी 
हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ ,। अगर अूषिग मानने के बाद 
अप्रत्यक्ष * पाकिस्तान हो गया तो में सममता हूं कि एक सी अछूत 
जहां-जहां, इस प्रकार का पाकिस्तान हो गया, जिन्दा नहीं रह 
सकता । जहां-जहां पाकिस्तान कायम करने का स्वप्न है वहां-वहां 
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[थों ६च० जे- खांडेकर] 

हरिजनों को जबरदस्ती धर्मोन्‍न्तर करना ही होगा या तो मरना 
होगा | वह गरीब हैं और किसी भी अ्रकार से उन पर अत्याचार 
हो सकता है और लोग आज़ भी कर रहे है । हर कौसम आज्ञ 
अपनी पोलिटिकल डिमांडस के लिए अपनी ताकत बढ़ा रही 
है | ऐसा कोई दिन आ जायगा इसगपिंग से कि हमारी ताकत 
धट जायगी और बंगाल की दूसरी जातियों की संख्या बढ़ जायगी | 
और उनकी ताकत बढ़ने से एक भी हरिजन इन प्रान्तों में नहीं 
दिखलाई देगा । इसलिए इस पर विचार करते समय इन 
ग्रान्तों में जहां हरिजनों की यह हालत है वहां उन्हें विशेष 
अधिकार देना होगा, और इसीलिए डाक्टर अस्बेडकर ने ईंस 
भय को देखते हुए यह कहा कि सेंट्ल गवनेमेंट बहुत स्टांग 
होनी चाहिए। और प्रान्तीय गवनेमेंट में संख्या के अनुसार सीटें न 
दी गईं तो जो डर आज हमें बंगाल के बारे में है, जो मैंने खुद 
देखा है, हमारी कौम ने महसूस किया है कि वह डर कायम रहेगा। 
सेंटल गवनेमेंट में हमें पूरी सीटें दी ज्ञायं तो यह डर खत्म हो 
जावे। में इस प्रस्ताव का खूब हृदय से समर्थन करता हूं और उम्मीद 
करता हू' कि हम लोग जो पिछड़ी कौम के हैं, हजारों सालों से जो 
हमें अधिकार-वंचित किया गया है, उनको प्राप्त कराने का सारे 
सदस्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक मेंने देखा 
कि जहां-जहां हरिजनों की सीटें देने का सवाल आया वहां-वहां 
छक-एक दो-दो जगहें दी जाती हैं। लोकल बाडीज़ में कई भ्रांतों 
में यह बात हो रही है। कई बार डिमांड किया कि हमारी संख्या के 
अनुसार जगह दी जायें | लेकिन कानून बनाये गये हैं कि हरिजन 
चुन कर न आयें तो एक द्वी सिलेक्ट किया ज्ञाय और सिलेक्ट न हो 
सकें तो एक ही नौमिनेट किया जाय । जहां हरिजनों की संख्या आधे 
से भी ज्यादा होती है वहां भी सिफे एक आदमी सिलेक्ट किया 
जाता है या एक ही आदमी नोमिनेट किया जाता है। इससे मालूम 
होता है कि आज भी हमारी ओर जनता का ध्याव आकर्षित नहीं 
है। इसलिए यह प्रयत्न करना चाहिएओर जब-जब यह मौका आए, 
तो हमारी संख्या के अनुसार हमें हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाय | 
तभी हर्मा सममेंगे कि हसारे लिए आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप 
- एक-एक दो-दो में खुश करना चाहते हैं-तो बह बात अब नहीं चलेगी । 
हरिजन समाज अब जाग्रत हो गया है और उसके अधिकार क्‍या 
हैं वह समझ गया और वह सारे प्राप्त करने के लिप हरचन्द कोशिश 
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और अपनी ताकत लगा देंगे। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता 
हु कि आप लोग हमारे अधिकारों को पूरी-पूरी तरह से ख्याल में 
रखेंगे और हमें इस स्थिति. में न रखेंगे जिसमें हम अब तक 
रहे । इस आशा को लेकर में इस प्रस्ताव का समर्थन करवा हूं। 
श्री० आर० बी० धुलेकर ( संयुक्त प्रांत: जनरल )-- अध्यक्ष महोदय, 
जिस ग्रस्ताव को श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपस्थित 
किया है और जिसका-अनुमोदन हो चुका है और जिसके सम्बन्ध 
में अनेक अकार के व्याख्यान यहां पर हो चुके हैं, जिस प्रस्ताव के 
अंगों पर अनेक प्रकार की आपत्तियां प्रकट की गई हैं, उनके सम्बन्ध 
में विचार करते हुए में इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार अकट 
करना चाहता हूं। 
महात्मा गांधी ने मानव जीवन-तत्त्वों को दो शब्दां में रख दिया 
है, सत्य और अहिंसा (जो न्याय है, जो उचित है, जो धारण करन 
योग्य है अर्थात्‌ धर्म है, वही सत्य है। जो दूसरों को द्वानि नहीं पहुँ- 
चाता है, दूसरों के धन, वित्त और स्वतन्त्रता का अपहरण नहां 
करता; जो दूसरों के जीवन की, सामाजिक जीवन की रक्षा करता हूँ 
वही सत्य है, वही अहिसा है। 
ये ही तत्त्व वेदों और उपनिषदों के सार हैं। ये ही समस्त धर्म 
मत-मतान्तरों और शास्त्रों के सार हैं। ये ही कांग्रेस के ध्येय हैं ओर 
इन पर ही यह प्रस्ताव खड़ा है । भारतवर्ष की भावनाओं का, उसकी 
आकांज्षाओं का, उसकी सदिच्छाओं का, उसके उद्दृश्यों का, यह 
प्रस्ताव मूत्तिमान व्यक्त स्वरूप है। जो देश इस समय अ ग्रेजी साम्राज्य 
के अन्तगंत परतन्त्रता में जकड़ा हुआ है वह स्व॒तन्त्र होकर क्या 
करना चाहता है और संसार में केसे रहना चाइता है, यह प्रस्ताव 
उस स्वरूप का द्योतक है। सारांश इस त्रस्ताव का इस प्रकार है:--- 
“इस विधान परिषद्‌ ने यह दृढू संकल्प कर लिया है कि भारत 
को पृणेरूपेण एक शक्ति-सम्पन्न प्रज्ञातन्त्र स्वशाघित-राष्ट्र घोषित 
करे और इसीं लक्ष्य को सामने रखकर भविष्य के लिए विधान 
बनाये। 
“स्ारतवर्ष की सीमाओं के भीतर ज़्तने प्रान्त श्रथवा प्रदेश हैं 
चाहे वे अंग्रेजी राज्य में हों, चाहे वे देशी नरेशों के आघीन हों, 
चाहें वें अन्य विदेशी शक्तियों के आर्ध/न हों, सभी प्रदेश स्वेच्छा- 
पूर्वक एक भारतीय संघ का निमाण करेंगे। 
“से प्रदेशों अथवा प्रान्तों को चाहे जिनकी सं॑मायें वत्तेमान हो 
अथताी विधांत द्वारा बदली ज्ायं, आन्तरिक शासन में पूर्ण स्व- 


३५ । 
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श्री आर० वी० घुलेकर| 


तंत्रता होगी और जो अधिकार भारतीय संघ को स्वयं आ्रप्त होने 
चाहिएं अथवा विधान द्वारा प्रान्तों तथा अदेशों ने दे दिये हों, ऐसे 
अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार प्रान्तों और ग्रदेशों को स्वयं 
प्राप्त होंगे। इन मौलिक अधिकारों की हम मौलिक शेषाधिकार 
अथवा अंग्रेजी भाषा में रेजिड्यूएरी पावसे कहते हैं । 

“सवे-शक्ति-सम्पन्न स्वतन्त्र भारत तथा उसके घटक-अंगों और 
शासन-सूत्रों की शासन-शक्ति का मूलाधार भारतीय जन-समूह है। 

“ऐसे राष्ट्रों में समस्त भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नेतिक न्याय तथा सामाजिक स्थान की और उन्नति के अवसर की 
समानता तथा विचार, धर्म, मत, उद्योग, व्यवहार और कार्यशैली- 
सभी की स्वतन्त्रता ग्राप्त होगी, जो नियमबद्ध और नीति युक्त होगी । 

“इन समस्त सौलिक तत्त्वों के संयोग से भारतीय प्रजातन्त्र राष्ट्र 
की भूमि अथोत्‌ हमारा हिंदुस्तान तथा उसके समस्त अधिकार सुर- 
चित रखे जायंगे। भूमि, समुद्र तथा वायुमंडल के समस्त अधिकार 
जो न्याय पू्वेक और सभ्य राष्ट्रों के नियमों द्वारा भारत को ग्राप्त होने 
चाहिए सदा के लिए अक्षुण्ण और सुरक्षित रखे जायेंगे। 

“इन्हीं मौलिक तत्वों और सिद्धान्तों द्वारा, जिन पर हमारी विधान- 
परिषद भारतीय प्रजातन्त्र रूपी भवन की नींव रख रही है, यह प्राचीन 
राष्ट्र भूमंडल पर अपना अधिकारयुक्त आदरणीय स्थान प्राप्त 
करेगा और समस्त जगत में शान्ति वथा मानव जाति को सुख प्राप्त 
कराने के कार्य में पूर्णो ओर स्वेच्छा-युक्त योग देगा।” 


#श्री देशबन्धु गुप्त ( दिल्‍ली) : श्रीमान्‌ , एक ब्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है। 


में जानना चाहता हूँ कि क्या किसी माननीय सदस्य को हस्तलिपि से 
कुछ पढ़ने का अधिकार प्राप्त है । ह 


#अध्यक्ष ; में नहीं समझता कि वे पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें लिख 


रखी हैं । ( हंसी ) - 


कप 


श्री आर० वी० घुलेकर : में बराबर ऐसे बोल सकता हूं जैसे कि 


पढ़ रहा हूं । 

प्रेसीडेंट महोदय, कोई भी विचारवान मनुष्य इस भ्रस्ताव के 
किसी भी अंग पर आपत्ति नहीं उठानसकता। समस्त भारतीयों को 
उनके स्व॒त्वों की रक्षा का वचन दिया गया है। अल्पसंख्यक समूहों 
के लिए विशेष अधिकारों का वचर्न दिया गयां है। प्रिछड़ी हुंई 
ओर पद्दलित जातियों पर जो अभी तक देशवासियों ने और 
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विदेशियों ने अन्याय किया है उसको पूरे रूप से हटाने वथा उनके 
लिए उन्नति के अवसरों को श्राप्त करा देने का वचन शस्ताव ने 
दिया है। 

देशी राज्यों के लिए भी यहं कट्ट दिया गया है कि वे भी आन्त- 
रिक अबन्ध में स्वतन्त्र रहेंगे और सब प्रकार के न्‍्यायोचित अधि- 
कार उनके सुरक्षित रहेंगे। हां, उनका वत्तेमान अन्यायपूर्णो एकतंत्री 
शासन न चलेगा। क्योंकि एकतन्त्री अन्याय और प्रज्ञा का द्वित 
दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेरा विश्वास है कि कोई भी देशी नरेश 
अपनी ग्रजा के मोलिक अधिकार अब आगे दबाये रखने का न तो 
दादा द्वी पेश करेगा और न साहस ही करेगा । न तो वहां की जनता 
इस प्रकार का अनुत्तरदायी शासन चलने देगी और न यद्द विधान- 


परिषद्‌ भी किसी प्रकार की सहायता ऐसे अनुचित कारये में कर 
सकती हे । 


एक और आपत्ति उठाई गई है; ऐसे ग्रस्ताव की क्‍या आव- 
श्यकता है ? और यदि ऐसी आवश्यकता हो भी तो जब -तक देशी 
राज्यों के प्रतिनिधि नहीं आये हैं तब तक ऐसा प्रस्ताव न उपस्थित 
करना चाहिए। कारण कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को इस पर 
विचार करने का अवसर नहीं मिलता है। देशी राज्यों की अनु- 
पस्थिति की आपत्ति बिलकुल निराधार है। यह स्पष्ट है कि केबिनट 
मिशन के सन्‌ १६ मई सन्‌१६४६ के बयानकी धारा १६-२के अनुसार 
ग्रारम्भिक काल में देशी राज्यों के प्रतिनिधि आ ही नहीं सकते। 
परस्पर बातचीत व सममौता करने के लिए प्रारम्भ में देशी राज्य 
की (शिष्ट-समिति) निगोशिएटिग कमेटी से ही हमें बात करनी दोगी | 
इस विधान-परिषद्‌ का बहुत-सा काम होजाने के पश्चात्‌ अन्तिम 
अवस्था में पहुंच कर कहीं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का काये 
विधान-परिषद्‌ में आरम्भ होता है। तब तक अपने उद्देश्यों को 
देशी राज्यों की जानकारी के लिए तथा उनकी अजा की जानकारी के 
लिए तथा अन्य सम्बधित मनुष्यों तथा समूह की जानकारी के लिए 
प्रकट न करना बुद्धिमत्ता नहीं है । ऐसा न करने से अनेक अकार 
के कुविचार और शंकाएं उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है । 
हमारे सिद्धांत हमारे मूलाधार रूपी तत्त्व जगत्‌ के सामने इस अस्वाव 
द्वारा रख, दिए गए हैं। हर ब्यक्ति इसे सममे, तौल ले, फिर 
हमारा साथ दे। 

एक यह भी आपत्ति उठायी गई है कि मुस्लिम लीग के सदस्य 
यहां उपस्थित नहीं दे, इसलिए यह अस्ताव अभी न लाया जावे। प्रथम 
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यह आपत्ति निरथेक है । जब मुस्लिम लीग ने केबिनेट मिशन के 
बयान के आधार पर चुनाव में भाग लिया और नियमों को मान- 
कर चुनाव भी कर लिया तो उनके अतिनिधियों का सम्मिलित न 
होना अनुचित है | मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर मुसल- 
मानों ही द्वारा प्रतिनिधियों के चुने जाने का अधिकार उन्हें दिया 
गया । ऐसी दशा में उनकी अनुपस्थिति का उत्तरदायित्व उन्हीं पर 
है। विधान-परिषद्‌ के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी सदस्य 
को उपस्थित होने पर बाध्य करे | यदि वह नहीं आता है तो वह 
अपने अधिकारों से स्वयं वंचित रहता है | अन्य सदस्यों का कोई 
अपराध गा है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को भी हानि पहुं- 
चाता 
द्वितीय यह कि ६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० के त्रिटिश-सन्त्रिमंडल 
में बयान के बाद तो रही-सद्दी आपत्ति भी नहीं रह गयी। कांग्रेस 
ने उक्त ६ दिसम्बर वाले बयान को प्रस्ताव द्वारा मान लिया और 
मुस्लिम लीग को अवसर दिया कि वह अपने प्रतिनिधियों को विधान- 
परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए आज्ञा दे। विधान-परिषद की 
प्रारम्भिक बैठक वत्तेमान प्रस्ताव सहित लगभग एक मास- के लिए 
स्थगितभी कर दी गयी। हमें दुःख है कि राष्ट्रीय महासभा ने जो सद्‌- 
भावना तथा मित्रता का हाथ बढ़ाया उसका आदर मुस्लिम लीग 
ने नहीं किया | हो सकता है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने अपना 
हाथ भी बढ़ाने का निश्चय कर लिया हो और अ'तिम निर्णय करने 
के लिए उसे काफी समय न मिला हो । हम अब भी विश्वास करते 
हैं. कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शीघ्र ही विधान-परिषद में अपना 
योग्य स्थान लेंगे और अपने राष्ट्र को - स्वतन्त्र, शक्तिमान और सु- 
सम्पन्न बनाने में सहायता करेंगे। 
भारतीय स्वयं विभाजित हैं, वे एक नहीं हो सकते । ऐसी निरथेक 
कालिमा लगाने का अवसर शत्रुओं को काफी दिया जा चुका है। 
भी समय है कि हम उसे धो डालें। मुस्लिम लीगी भाइयों से यही 
मेरी करबद्ध प्राथेना है। 
इसी सिलसिले में एक बड़ा ही कुत्सित अन्यायपूर्ण आक्षेप किन्हों 
स्वार्थी अ'ग्रेजों द्वारा किया जा रद्दा है। उनमें ऐसे असिद्ध राजनेतिक 
व्यक्ति भी हैं जेसे, लाडे साइमन और मि० चचिल । बे कहते हैं कि 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विधान-परिषद्‌ 
यक “दुमकट जीव” (ट केटेड बाडी) है। ऐसी सभा के निणेयों का 
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क्या मूल्य हो सकता है! इसका बनाया हुआ विधान बिटिश 
सरकार कदापि न मानेगी और न कायोन्वित ही करेगी। इस प्रकार 
के आज्षेप से निम्ततर और छुद्र कौन-सा आक्षेप हो सकता है! 
सभ्यता के परे तो दे ही, बुद्धिमत्ता ठथा राजनीति के तत्त्वों के भी 
विरुद्ध है। इसी श्र णी के राजनैतिक मूल परिढतों ने बुद्धि और - 
शक्ति से कमाये हुए बड़े-बढ़े साम्राज्य और स्वतन्त्र देश रसातत्न 
को पहुँचा दिए । हमारे देखते-देखते रूसी जारशाही और द्विटलर, 
मुसोलिनी और भेकाडो की तानाशाही डूब गयी | ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही का बेड़ा भी धीरे-धीरे अन्याय रूपी समुद्र में अब आन्दोलन 
रूपी ज्वारभाटे के थपेंडों से नीच बेठता जाता है । साम्राज्य तो 
डूबने से बच नहीं सकता । जमेनी, जापान और इटली के इतिहास 
से कुछ सीखकर इंग्लैंस्ड के राजनैतिक कर्ंघार मि० एटली आदि 
यदि इंग्लैंड देश को, इंग्लैंड की जनता को, बचा लें तो बहुत'अ्रच्छा। 
सलाह देना हमारा काम है, आगे सुनने वाला सुने या न सुने । 

समानवी इतिहास स्वयं लेखक है। उसकी लेखनी बिनचूक लिखती 
रहती है। निठ्ुर सत्य ही लिखती है। बढ़े और छोटे का सह नहीं 
देखती । महाभारत के लेखक व्यास ने अपनी निठुर लेखनी द्वारा 
जीवन में केवल एक बार असत्य बोलने के लिए , वह भी मिश्रित 
“नरो वा कुजरो वा” के लिये सत्यवादी युधिष्ठिर को सदेव के लिए 
सिथ्यावादियों की पंक्ति में रखकर नके का भोग करा दिया | 

ब्रिटेन के सामने इस समय भारत के साथ ४० करोड़ मनुष्यों के 
साथ न्याय बरतने का अवसर है। संधि हाथ से न जाने देना उसके 
हाथ में है, नहीं तो, 'का पछिताये होत है, जब चिड़ियां चुग गई' 
खेत? । 

प्रस्ताव के उस अंग को ध्यान में रखकर जिसमें अल्पसंख्यक 
समूहों और पिछड़ी हुई तथा पद-दल्ञित जातियों के लिए विशेष 
सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, में दोनचार शब्द उनके अतिनिधियों 
से कहता हूं | हु 

सुरक्षाधिकार, सेफगार्द स, का प्रश्न तभी उठता है जब अन्याय 
का भय हो। यदि ऐसा भय न हो तो कोई भी मनुष्य विशेष अधि- 
कार नहीं चाहता । इतिहास के पन्‍ने उल्नटिये । आप स्पष्ट पायेंगे कि 
कुछ असुमानतायें ऐसी हैं जो समाज ने स्वयं स्वाथबश अथवा 
मूखेतावश उत्पन्न कर दी हैं जैसे, अस्वश्यता। समाज के किसी 
बड़े अंग को अछूत बना देना और उसके मानवाधिकार छीन लेना 
कदापि क्षम्य नहीं है। उन अधिकारों को मानकर लौटा देने से ही 
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अपराध की भरपायी दो सकती है अन्यथा नदीं। हम ऐसा करने 
पर कटिबद्ध हैं । किन्तु जिस बिन्दु की ओर में ध्यान दिलाना 

० चाहता हूं वह यह है कि हमारे समाज ने जो असमानतायें, नीच 
ऊंच की मयादायें बनायीं उसके लिए तो हम अपराधी हैं किन्तु 
विदेशियों ने यहां आकर अपनी राजसत्ता को कायम करने तथा 
उसे दृढ़ बनाने के लिए जिन असमानताओं को बढ़ा दिया है, उनके 
द्वारा परस्पर ढष और दुभोवनाओं को उत्पन्त किया, नयी-नयी 
रुत्थियां बना दीं, किसी समस्या को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया 
बल्कि उन्हें और गहर बना दिया । ब्राह्मण अन्राह्मण को, छूत अछूत 
को, हिन्दू मुसलमान को, हिन्दू सिख को, आदिबासी नवीनवासी 
को, कहां .तक कहूं; स्त्री जाति और पुरुष जाति को, भाई भाई 
को अंग्रेजों ने अपनी दुरंगी कहूं कि नौरंगी, कुटिल चालों से अलग 
अलग कर दिया। क्‍या उनका भी अपराध हम अपने सर पर ही 
थोपना चाहते हैं ? अपराधों का मार ही लेना हो तो में अकेला इस 
भार को अपने सर पर रख लू। किन्तु उस भार को सर पर रखकर 
उसी व्यवस्था को अथवा सुरक्षा के विशेष अधिकारों ( स्पेशल सेफ- 
गाड स) को अब भी आगे कायम रखना और चलाना अनुचित है। 
में कहना चाहता हूं और जरा मोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि 
कृपा कर जागिए | जिस सुरक्षा के विशेष अधिकारों (स्पेशल सेफ 
गाडेस)की आड़में अंग्रेज बहेलिया शिकार खेलता था, जिन विशेषा- 
धिकारों की सुगंध सुघाकर अंग्रेज ने आपको महानिद्रा के वश में 
कर लिया था उसी सुगंधियुक्त विष को अब न सू घिये। यह विधान 
आप स्वयं बना रहे हैं | अब सेदाभेद मिटा दिया जायेगा। न कोई 
बहकाने वाला है और न किसी को बहकाने की आवश्यकता है। 
विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती। गड्ढों और टीलों 
को सुरक्षित रखकर समतल केसे बनाया जा सकता है? आइये, हम 
सब-मिलकर निर्भयहोकर असमानता हटायें, सबको समानाधिकार 
प्राप्त करायें । ध्यान रखिए,केवल अतिनिधियों की न्यूनाधिक संख्या 
से सुरक्षा (सेफ्टी) नहीं सिल _सकती। संख्या की खींचातानी तो 


खाई खोदत्ती हे, भरती नहीं । पा 
सन्‌ १६९६ ३० में राष्ट्रीय महासभा ने मुसलमानों के लिए प्रथक 


निर्वाचन मान लिया और विशेष प्रतिनिधि संख्या भी दी। ३० वर्षे 
में उसने हिन्दू मुसलमानों को गृहयुद्ध ६ सिवित्न वार ) तथा देश के 
बंटवारे (पारटीशन ) तक पहुंचा दिया। भाई को भाई के खून का 
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प्यासा बना दिया। जो चाल लाडे मिंटो ने सन्‌ १६०६ में चली थी 
वह काम कर गयी । 

कुछ सज्जन कहते हैं कि विधान-परिषद्‌ स्वतंत्र और शक्ति-सम्पन्न 
सभा नहीं है। वह तो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया हुआ जंतु 
(क्रीचर) है। इसका जीवन ही निरथेक है। फिर इसके द्वारा निर्मित्त 
विधान का क्या मूल्य है ? 

ऐसे सज्जनों को में बुद्धिहीन तो कह नहीं सकता। ऐसी धृट्टता मैं न 
करू गा | किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय इतिहास से वे 
अनभिज्ञ अवश्य हैं। अधिक दूर न जाकर संक्षेप में इतना कह देना 
पर्योप्त समझता हूं कि १००० बे पू्वे, जब कि किन्हीं कारणों से 
भारतीय समाज विश्वद्धल हो गया था और विदेशियों के आक्रमण 
को न सहकर उसके आधीन हो गया था, उसी समय से स्वाधीन होने 
की अग्नि निरन्तर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही है। कभी 
बुझी नहीं | एक ओर उस अग्नि का स्वरूप साघु-संतों की परम्परा 
में प्रगट होता रहा है। स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु- 
नानक, स्वासी दयानन्द,रामऋष्ण परमहंस,स्वासी विवेकानंद ,रजामी 
रामतीर्थ आदि ग्रश्नति इस परम्पय के प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर 
शिवाजी, गुरू गोविद्सिह, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी 
लक्ष्मीबाई, राजा रामसोहन राय, लोकमान्य तिलक, पं० मोतीलाल 
नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस प्रभ्नति इस अग्नि के राजनैतिक स्वरूप में 
प्रगट हुए । महात्मा गांधी और खान अव्दुलगफ्फारखां तो संत भी हैं 
और राजनीतिज्ञ भी हैं। बाबर, हुसायू', अकबर तथा अन्य जिन-जिन 
विदेशी शासकों ने अपने को भारतीय मानने का जितने-जितने अंश 
में प्रयत्न किया उसी-उसी मात्रा में देशवासियों ने उन्हें अपनाया । 
अंग्रेजी शासन काल का भी यही इतिहास है। कोई भी दिन आज 
तक ऐसा नहीं मित्र सकता जिस दिन कोई भी भारतीय अंग्रेजों के 
जेल में इस स्वतन्त्रता की चाह के कारण यातनाएं न सह रहा हो। 
स्वतन्त्रता का युद्ध इन २०० वर्षों में जारी 'रहा है। कांग्रेस के ६० 
धर्ष का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। खुदीराम बोस, भगत- 
सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, तथा अन्य सहूख्रों वं।रों ने अपना बलि- 
दान चढ़ा दिया है । लाखों कांग्रेस-जनों ने अदस्य साहस और पैर 
का परिचय दिया है | बलिदानों के कारण इंग्लेंड धीरे-बीरे अपसी 
शक्ति मजबूर होकर छोड़ता जाता है। सन्‌ १५६६,१६०६, १६१६ और 
सभ्‌ १६३४के कानून सिद्ध करते हैं. कि श्ने:-शनेः भारतवासी इंग्लेंडके 
हाथ से शक्ति छीनते जाते हैं। सम्‌ १६४०-४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन ने 


श्ई | 


भारतीय बिधान-परिषद्‌_ [२१ जनवरी सन्‌ १६४७ हँ७ 


[श्री० आर वी०७ घुलेकर] 


तथा अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति ने, जो महायुद्ध से पेदा होगयी, इंग्लेंड को 
सजबूर कर दिया कि वह भारत को अब छोड़ दे । यह विधान-परि- 
षद्‌ इंग्लोंड के हाथों में से छीनी हुई शक्ति है। यह न तो दान है 
और न मेंट है [इंग्लैंड के हाथ इतने सबत नहीं हैं कि वह इसे 
वापिस ले सके | हमारा बनाया हुआ विधान इंग्लेंड को मानना 
पड़ेगा, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। अमेरिका में युनाइटेड नशन्स की 
सभा में जा अर्भी हौल में भारत की जं(त हुई है, वह सिद्ध करती है 
कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का घरेलू मामला (फेमिली कंसने) 
नहीं है । भारत स्वयं बलवान ओर स्वतन्त्र राष्ट्र के पद को आ्राप्त 
कर चुका है । श्रीमती विजयलक्ष्मी परिडत ने जो काये इस सम्बन्ध 
में किया है उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास' पर्योप्त शब्द नहीं हैं । 
भारत का साथा उन्होंने ऊंचा किया है और उनकी अमरकीत्ति 
भारत के इतिहास में सदेव सुबरणे अक्षरों में चमकती रहेगी । 

अध्यक्ष महोदय, अब मेरा वक्तव्य समाप्ति पर है, में अधिक 
समय नहीं लूगा। दो बातें कद्द कर समाप्त कर दूगा। 

पहली बात तो यह है कि समस्त भारतवासियों को और विशेष 
कर मुसलमान, सिख, दलित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को 
निर्भेय हो जाना चाहिए। प्रात:स्मरणीय महात्मा गांधी, पूज्य खान 
अच्दुलगफ्फारखां, परिडत जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार बल्लभ- 
भाई पटेल सर्ीखे नेताओं के हाथों में सबके अधिकार सुरक्षित हैं। 
इस ग्रस्ताव द्वारा यह विधान-परिषद्‌ घोषणा करती है और बचन 
देती है कि सबके साथ समान न्याययुक्त ब्यवह्यार होगा, किसी पर 
कोई अन्याय न होगा । 

ऐसी घोषणा की आवश्यकता अन्य राष्ट्रों को भी प्रतीत हुई। 
आइरिश रिपब्लिक की जनवरी २१, सन्‌ १६१६ इं० की धोषणा को 
सदस्य देखें । रु ह 

विधान-परिषद्‌ के सदस्यों से में कहना चाहता हूं कि हम हिन्दु- 
स्तानी स्वतन्त्र होने के लिए हिमालय पर्वत की नाई दृढ़, ऊचे और 
शक्ति-सम्पन्न हैं । इंग्लेंड भी मेरे इन शब्दों को याद रखे । 

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समथेन करता हूं । 


भ्रड[०एच० सी० मुखर्जी (बंगाल : जनरल) ४ अध्यक्ष महोदय, जहां 


तंक मेरे अपने सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, मैंने हमेशा “छोटे बालकों! 


' “हे मिज्ञना चाहिए उनकी बातें न सुनी जांती चाहिए” अआंम्रेज़ी की 


लच्य-सम्बन्धी प्रस्ताव [ २७ 


कहावत के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न किया है । 
इस विशेष अवसर पर में परिढत जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित 
किये गये प्रस्ताव के ममथैन में कुछ कहने के लिए विवश हूँ, क्योंकि 
ढुनिया को मालम होना चाहिए कि इस प्रस्ताव को हिन्दुस्तान के 
महान दलों का ही नहीं वल्कि छोटे अल्पसंख्यक समृदायों और लघु 
धामिक व सामाजिक समूहों का भी, जिनमें से एक का सदस्य मैं 
खय॑ हूं, समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि मैं माषण देने के लिए 
खड़ा हुआ हूं। ब्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा जा सकता 
है, वह मुझ से पहले बोलने वाले लोग विस्तार से कह चुके हैं। मेरी 
अपनी दिलचस्पी प्रस्ताव के पांचवे और छठे पैरों में हैं। मेरा आक- 
षंण इन्हीं. बातों की ओर है, क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि अभी तक 
हमें कांग्रेस से जो नेतृत्व मिला है वह कांग्रेस के पास तभी तक 
कायम रह सकता है जब तक कि वह इन पेरों में बताये सिद्धान्तों 
पर चलती रहेंगी। 

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, मुझे अभी उनमें दिल्चचस्पी 
नहीं है। अभी तो मुझे यह देखकर दुःख होता है कि हमारे बीच 
हिन्दुस्तान में कठिनाई पेदा हुईं। यहां में विभिन्न सम्त्रदायों का 
नाम नहीं लगा, किंतु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अल्पसंख्यक 
समुदाय चाहे छोटे हाँ या बड़े--उनकी कठिनाइयां नागरिक व राज- 
नेतिक अधिकारों के उपभोग के सम्बंध में हैं। ये अधिकार मौलिक 
हैं और उन्हें हरेक सामाजिक व धार्मिक समुदाय पर लागू किया 
जा सकता है। जहां तक धार्मिक अधिकारों का सम्बन्ध है, हमें उपा- 
सना की स्वाधीनता प्राप्त है। आजकल हरेक मजहब लड़ाकू है। 
वे दिन लद॒ चुके जब ईसाई मिशनरी, भुस्लिस मौलवी या सिख 
गुरु बिना किसी भय के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय पर हमले करते 
थे। आज अत्येक सम्प्रदाय लड़ाकू है ओर उसे दूससें का धर्मे- 
परिवत्तेंन करके उन्हें अपने में मिलाने की आजादी है। मेरी समम 
में नहीं आता कि हम लोग--यहां मेरा मतलब इसाईयों से है--इस 
सम्बन्ध में अपने प्रचार करने के अधिकारों के विषय में सन्देद 
क्यों कर। 

कांग्रेस राष्ट्रीयवा की अग्रदूत रही है और जब तक वह देश की . 


. .. उन्नति का नेतृत्व करती रहेगी तब तक मैं उस पर कोई शक या शुबहा 
'' नहीं करूं गा*। वह शेष भारत का ही नहीं बल्कि छोटे-से-छोटे सम्प्र- 
_* दाय का, जिसमें मेरा अपना सम्प्रदाय सी शामिल है, समथन 
... आ्प्त करेगी। 


प्र 


सर्द ] भारतीय विधान-परिषद्‌_[ २३ जनवरी सन्‌ १६४७ ई० 


[ क्री आर० वी० धठेकर | 
' #श्री ग्रमथरंजन ठाकुर (बंगाल; जनरल) : इस त्रस्ताव पर हम कब तक 
बहस करते रहेंगे ? 
#अध्यक्ष ; सें नहीं जानता । (हँसी ) 
#अं, बारकृप्ण शर्म (संयुक्तप्रान्त : जनरल) : कया कोई सदस्य अब 
बहस समाप्त करने का ग्रस्ताव कर सकता हे ९ 


#अध्यक्ष : अवश्य, कोई भी सदस्य बहस समाप्त करने का प्रस्ताव कर 
सकता है। ह 
#अ्री एच० वी० पातस्कर (बम्बई ; जनरल) : अध्यक्ष महोदय, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये इस श्रस्ताव के समथ्थन 
के लिए में खड़ा हुआ हूं । इस अस्ताव पर विभिन्‍न स्वार्थों व विचार- 
धाराओं के अनेक ब्यक्ति सत प्रकट कर चुके हैं। में तो इसके सिफ्फ 
कुछ ही पहलुओं पर और वह भी थोड़े से शब्दों में विचार 
प्रकट करू गा । 
पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस अवसर 
पर इस ग्रस्ताव की आवश्यकता क्यों पड़ी । इस प्रश्न का यही उत्तर 
है कि हमारा कार्य इतना महान और पेचीदा है कि अभी इस प्रस्ताव 
को पास करना आवश्यक हो गया है । श्रीमान्‌ ,आइये देखें कि हमें 
क्या करना है । हमारे कंधों पर भारत की लगभग ४० करोड़ जनता 
के लिए, जो सारे संसार की जनसंख्या की पांचवां भाग भी है, विधान 
बनाने की महान जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, यह ४० करोड़ जनता 
धार्सिक दृष्टि से हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, जेन, सिख ब अन्य सम्त्र- 
दायों व उप-सस्प्रदायों में बंटी हुईं है। भारत की लगभग तिहाई 
भूमि में रियासतें हैं । ये रियासतें आधुनिक समय के प्रतिकूल हैं और 
मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगभग ५१६ है। उनकी आर्थिक 
स्थिति भी बिल्कुल विभिन्न और एक दूसरे के विपरीत है। मुझे 
ज्ञात हुआ है कि उनमें से कुछ -की वार्पषक आय १००) रुपये से भी 
कम है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है, इनमें से कुछ में स्वेच्छा- 
चारिव्ापूर्ष व वैयक्तिक शासन भी-है। अन्य रियासतों में हमें वेध 
* शासन का प्रयत्न दिखाई देता है। इसके अलावा, ये ४० करोड़ मनुष्य 
उन्नति की विभिन्‍न अवस्थाओं को पहुँचे हुए हैं,जेसा कि पिछड़ी हुई 
- जातियों व कबीलों के बदेशों के लोगों द्वारा उपस्थित किये गये दावों 
से स्पष्ट है । आर्थिक दृष्टि से भी री अवस्थायें विभिन्‍न हैं। 
जहाँ हममें एक तरफ कुछ करोड्पति हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी 


क्षक्षय-सम्बन्धी प्रस्ताव रर 


हैं जो भूखों मरने के निकट पहुँच चुके हैं या भूखों मर रहे हैं। शासभ 
की दृष्टि से कहा जा सकता है कि विदेशियों की कपा से हमें ऐसे 
प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें विषमताओं की कमी 
नहीं है, और इससे अनेक नयी समस्‍यायें उठ खड़ी हुई हैं। ऐसे 
महान्‌ राष्ट्र के लिए, जिसके अंग्रेजों के आने से पूर्व के काल में 
विदेशी आक्रमणों द्वारा किन्तु मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद हारा 
खंड और उप-खंड हो चुके हैं, हमें विधान तैयार करना है, और ऐसा 
' विधान तैयार करना है जो इनमें से बहुतों के उपयुक्त हो और उनको 
मान्य हो, या जो इनमें से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की आवश्यक- 
ताओं व आकांक्षाओं की तुष्टि कर सके | 
* यह स्वाभाविक है कि जब हम ऐसे विशाल जनसमूह के द्लिए 
विधान तैयार करने के कार्य का श्रीगणेश करते हैं तो ये खंड-उपखंड 
ओर भाग-उपभाग और भी बढ़ जाते हैं । वास्तव में इस भाग अथवा 
उस भाग या उपभाग के स्वार्थों की रक्षा के लिए जो भी कुछ मिल्ल 
सके, प्राप्त करने के लिए छीना-फपटी मची हुई है। इनमें से कितने 
ही स्वार्थ तो परस्पर विरोधी हैं, जैसाकि हम परिषद्‌ में प्रकट किये 
गये विचारों से भी जान चुके हैं। हम जानते ही हैं कि भारत अज्ञानता 
ओर निर्धनता का देश है और देश की ऐसी हालत में तथाकथित 
राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों का धार्मिक उन्माद 
से अनुचित लाभ उठाना बिल्कुल आसान है। संसार में ऐसा कोई 
भी अच्छा व आधुनिक विधान नहीं है, जो किसी एक धर्म पर 
आधारित हो । ग्रत्येक धर्म का आधारभूत सिद्धांत, प्रादेशिक सीमाओं 
क्रा विचार किये बिना, संसार की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना 
है | हम “ईश्वर” को चाहे जिस नाम से पुकारें, हमारा उद्देश्य यही 
रहता है कि मानव-समाज सें आठ्त्व की भावना का प्रचार हो । 
धर्म का आरंभ मनुष्य जाति को ऊंचे स्तर तक उठाने के लिए होता 
है, किन्तु इसी धर्म को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जधन्य- 
से-जघन्य पाप करने और मनुष्य को गिराकर पशु बना देने के लिए 
किया जा रहा है। जज न्‍ 

इस प्रकार हमारें सामने एक व्यापक व पेचीदी समस्‍या है। हमारे 
सामने मुसलमानों और हिन्दुओं के वियेध, हिन्दुओं और हिन्दुओं 
के विरोध की समस्या है। ईसाइयों, एँग्लो-इंडियनों, दलित जातियों, 
और पिछड़ी हुईं जातियों की समस्या है। इसमें स्त्रियों के अधिकारों 
की भी समस्या को हल करना है। 

प्रत्येक समुदाय व वर्ग अपने अधिकारों का द्वी ध्यानरखता है 


्ै 
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और अपने लिए एक अधिकारपत्र पाने का दावा करता है । श्रीसान , 
मुझे भय है कि विभिन्न समुदायों के लिए अधिकार प्राप्त करने की 
इस छीना-मपटी में कहीं साधारण व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा न 
हो जाय--और आज सब से अधिक आवश्यकता साधारण ब्यक्ति 
के अधिकार-पत्र की है । जहां तक में सममता हूं, इस प्रस्ताव का 
उद्देश्य सिर्फ भारतीयों का ही नहीं बल्कि सारे संसार को यह बता 
देना है कि हम क्या करने जारहे हैं। जिस किसी को भी हमारे इरादोंके 
बारे में श्रम होगा वह इस श्रस्ताव द्वारा दूर हो जायगा और नेताओं 
के वक्तज्यों या प्रति-वक्तन्यों से जो काम नहीं हो सका है वह इस 
एक प्रस्ताव ढारा हो जायगा। लोगों को इस ब्यापक श्रस्ताव से 
विश्वास हो जाना चाहिए कि हम जो विधान बनाने जा रहें हैं 
उसमें प्रत्येक भारतीय नर-नारी के हित की--जाति, धर्म, सम्प्रदाय 
आर्थिक व सामाजिक पद का, भेदभाव किये बिना--रक्षा हो सकेगी। 
जिन लोगों ने परिषद्‌ से बाहर रहने का फैसला किया है, यदि उनकी 
इससे तुष्टि नहीं हुईं तो वह किसी भी प्रकार न हो सकेगी । हम अत्येक 
समुदाय के प्रति न्याययूर्ण व उचित व्यवहार करने की चेष्टा करेंगे। 
परन्तु साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि धमकियों से अथवा 
दवाब में आकर कहीं कोई गलत काये न कर बेठें | इस प्रकार अपने 
लक्ष्य का स्पष्टीकरण करके अपना कार्य करते हुए-हम स्वाधीनता की 
ओर निर्भयतापूर्वक बढ़ेंगे और हमारे पथ में जो कठिनाश्यां उपस्थित 
की जायंगी उन का सामना करेंगे | हम अपने स्वाधीनता के लक्ष्य 
को आ्राप्त करेंगे और संसार में जो हलचल मची हुई है उसे दूर करने 
में स्वतंत्र भारत महत्त्वपूर्ण भाग ले सकेगा। श्रीमान्‌, इन शब्दों 


' द्वारा मैं माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ढारा उपस्थित किये गये 


प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 


॥ अर ऐस० ऐच्‌० प्रेटर( मद्रास : जनरल ): श्रीमान्‌, इस श्रस्ताव पर 


प्रारंभिक वाद-विवाद में मेरे सम्प्रदाय के एक श्रतिनिधि ने 
विचार स्थगित रखने के डा० जयकर के संशोधन का समर्थन किया. 
था | अब हम अनुभव करते हैं कि विचार स्थगित करना नियमविरुद्ध 
और अनुचित होगा, ( वाह वाह ) और परिषद को इस प्रस्ताव को 
तुरन्च दी स्वीकार कर देना चाहिए। 

' अस्तावमें इस परिषद्का उद्देश्य निद्धित है अथोत्त यह कि शासनकी “ 


,._ ऐसी अखाह्वीको जन्म वियाजाय और उसकी स्थापनाकी जाय, जिससे 


झ् 
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भारत को एक स्वतंत्र सार्वभौम-सत्तासम्पन्न राज्य का पद प्राप्त हो । 
यह प्रस्ताव स्वीकार करके यह परिषद्‌ इस उद्देश्य की पू््ि के लिए पहला 
कदम उठायेगी और घोषित करेगी कि भारत को घरेल्‌ मामलों में 
पूर्ण नियन्त्रण ओर अधिकार प्रदान करने की तथा अन्‍्तरोष्ट्रीय 
सम्बन्धों में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने की हमारी इच्छा है।..* 


यह स्वाधीनता-प्राप्ति इस बात पर निर्भर रहेगी कि हम अपनी 
स्वशासन की समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं । प्रस्ताव में इस 
हल का आधार भी बताया गया है । यह प्रस्ताव वस्तुत: एक समभोता 
है। इसकी मुख्य बातें संत्रि प्रतिनिधि मंठल के प्रस्तावों के अंतर्गत आती 
हैं, जिनमें कांग्रेस ओर लीग के दावों के मध्य का रास्ता निकाला गया 
है । सम्भव हे कि ये प्रस्ताव इस दल्ल या उस दल के लिए अरुचिकर 
हों; परन्तु वत्तेमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यहीं है कि 
लोग उस सत्य को स्वीकार करें, जो उन्हें सबसे अधिक अरुचिकर 
है और अपने आदशों का सब के हित के लिए बलिदान करें। दो 
सत्य ऐसे हैं, जिन्हें अवश्य मान लेना चाहिए और यह दोनों ही सत्य 
इस शस्ताव में सस्मिलित कर लिये गए हैं। इनमें पहला सत्य तो यह 
है कि जो भी विधान बने उसका आधार प्रान्तीय स्वायत्त शासन होना 
चाहिए और दूसरा यहकि आंतरिक विषयों में सभी स्कतन्त्र प्रान्तों तथा 
रियासतों के एक संघ की स्थापना होनी चाहिए। हिन्दुस्तानके इतिद्दास 
ने हमें सबक सिखाया है कि मौर्य सम्राटोंके समयसे अंग्रेज्ोंके शासन- 
काल तक भारत ऐसे प्थक्‌ राज्यों, राजतंत्रों और ग्रान्तों का देश रहा 
है जिनमें सदासे प्रथक राष्ट्रीय विशेषताएँ ओर प्रथक्‌ राष्ट्रीय संस्कृतियां 
विद्यमान रही हैं और इसका परिणाम यद्द हुआ है कि प्रादेशिक-श्रेम 
की भावनाएं भी बढ़ती रही हैं। आज भारत का जो राष्ट्रीय विकास 
हम देख रहे हैं वह साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण नहीं बल्कि इस 
प्रादेशिक-प्रेम ही का परिणाम है। बृटिश राज्य और शासन के 
प्रारस्मिक काल में केन्द्रीकरण की नीति का अबलम्बन किया गया 
था, किन्तु विकेन्द्रीकरण की अजेय शक्तियों के आगे केन्द्रीकरण-नीति , 
को द्वार माननी पड़ी और केन्द्र से अधिकाधिक शक्ति आन्तों को 
मिलती गई और प्रान्तीय शासनों की स्वतंत्रता दिन-अति-दिन बढ़ती 
ही गई। आन्‍्तीय स्वायत्त शासन हमारे ऊपर कद्दीं बाहर से नहीं 
लादा गया, बल्कि उसका विकास देश की नेसर्गिक आवश्यकताओं 
. के कारण हुआ--एक ऐसे देश की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप, 
. जिसमें कितनी ही रियासतें और प्रान्त थे ओर, जिसमें कितनी दे 
जातियों के लोग रहते थे, जिनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनेतिक 
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आवश्यकताओं की पृत्ति केवल स्वायत्त शासन से ही हो सकती थी । 
इस ग्रस्ताव में ब्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा अवशिष्ट अधिकार जो 
प्रान्तों को दिये गए हैं, इस से इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। 
परन्तु यदि इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि केवल प्रान्तीय स्वायत्त 
शासन के आधार पर नये विधान का निर्माण हो सकता है तो साथ 
ही उसने यह भी पग्रामाशित कर दिया है कि इन सभी प्रान्तों का एक 
संघ और एक ऐसा राज्य भी बनना आवश्यक है, जिसमें एक ही 
केन्द्रीय सरकार रहे । विभिन्‍न ग्रान्तों के मध्य संतुलन रखने वाली 
केन्द्रीय सत्ता का जब भी अभाव रहा है तब ही संघर्ष और विग्रह 


: रहा है और देश के लिए इसका दुष्परिणाम दिखाई दिया है। इस 


कक ६ ॥ 
क्‍् 


प्रस्ताव में जेसे संघ की कल्पना की गई है केवल वैसे संघ द्वारा ही. 
हम इस देश की जनता के लिए शान्ति और समृद्धि की आशा कर 
सकते है। केवल ऐसे संघ द्वारा ही हम राष्ट्र की अखंडता कायम 
रखते हुए विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते हैं | केवल ऐसे 
संघ द्वारा ही भारत संगठित होकर विश्व-राजनीति में प्रमुख स्थान 
प्राप्त कर सकता है | इस संघ के विरुद्ध चाहे जो भी शक्तियां क्‍यों 
न हों, किन्तु उसकी स्थापना होगी अवश्य, क्योंकि उसका आधार 
वास्तविकता और सत्य है। वह मनुष्य की गहरी आवश्यकताओं 
पर आधारित होगा। परन्तु यदि हमारे संघ को सिफे भौगोलिक 
ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के मस्तिष्कों और हृदयों का वास्तविक 
संघ बनना है तो उसकी नींव में संदेह अथवा इस या उस दल का 
लाभ न होकर सहानुभूति, समझदारी और समभौते की वह भावना 
होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञता का सार निहित है । 

इस तरह में अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर पहुँच जाता हूँ। प्रस्ताव में 
देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है । 
उस में अल्पसंख्यकों के द्वितों की पूर्र्रूप से रक्षा पर भी जोर दिया 
गया है । इस प्रश्न का सम्बन्ध सिर्फे लघु अल्पसंख्यक समुदायों से 
ही नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध जनता के सुख्य भागों--हिन्दुओं 
और मुसलमानों से भी है, जो देश के विभिन्‍न भागों में अल्प- 
संख्यकों . की स्थिति सें होंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों की रक्षा 
विधान की सब से महत्त्वपूर्ण समस्या बन जाती है, क्योंकि यदि हम 
गकता को अपना लक्ष्य मानते हैं तो यह एकता केवल उसी हालत 
में आ्राप्त हो सकती है, जबकि आन्तों झथवा ग्रान्तोी' के समूहदो' में 
रहने वाले अल्पसंख्यकों की सांस्कँतिक, आर्थिक, धामिक व सामा- 
हु ५ जे + हे 
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जिक आवश्यकताओं की पूत्तिकी बथोचित ज्यपस्था की जाय। 
अतः यह समस्या इस परिषद्‌ की सदू्भावना, सद्दानुभूति वया 
सममदारी पर निर्मेर रहेगी। हमारों सभा सार्वभौम-सत्ता सम्पन्न 
हे, किन्तु हमें अपना कार्य साधारण ज्यवस्थापकों की भांति न करना 
चाहिए, जो किसी भावना से अनुग्राखित नहीं होते और जिन्हें सिफे 
बहुमत का ही ध्यान रहता है। हमें अपना कार्य समम्पेते की बातें 
करने वालों की तरह करना चाहिए, जो अत्येक निर्शेय करते समय 
उन लोगों की स्वीकृति ग्राप्त कर लेते हैं, जिन पर उनका सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परम्परा स्थापित कर लेने पर हमारा काम 
आसानी से होगा। इस परिषद्‌ में हमें देश के विभिन्न समुदायों के 
बीच सममोोता करने के साधन ग्राप्त हैं। आइये, हम सब मिल्लकर 
प्रयत्न करें और इन सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सममौते की भावना से 
प्रेरित होकर स्वेसाधारण का कल्याण करें। (हथ-ध्वनि) 

अध्यक्ष $ भेरा खयाल है कि माननीय डा० जयकर अपने संशोधन के 
सम्बन्ध में कोई वक्तब्य देना चाहते हैं। यह वक्तब्य वे अब दे 
सकते हैं। 

#माननीय डा० एम० आर० जयकर (बम्बई ; जनरल) : श्रीमान्‌ , 
आपने मुझे जो कुछ मिनट अपने संशोधन के सम्बन्ध में वक्तन्य 
देने के लिए दिये हैं इसके लिए में आपका बहुत ही आभारी हूं । यह 
वक्तव्य मुझे उस संशोधन के सम्बन्ध में देना है, जो मैंने इस बहस 
की आरम्भिक अवस्था में पेश किया था। इस सभा को स्मरण होगा 
कि यह संशोधन कुछ खास बातों के कारण पेश किया गया थां, 
जिनमें पहलो बात मुस्लिम लीग व रियासतों को कार्यवाही में सुग- 
मता से सम्मिलित होने का अवसर देना था। जहां तक मुस्लिम- 
लीग का सम्बन्ध है, में कह सकता हूं कि सभा ने मेरे संशोधन में 
डपस्थित किये गये .सुकाव को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया था। 
परिषद्‌ ने अपनी कारवाई २० जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी 
थी । अब परिषद्‌ ओर भी आगे बढ़ चुकी है और उसने सम्राट की 
सरकार का ६ दिसम्बर वाला वक्तज्य भी स्वीकार कर लिया है। 
परिषद्‌ ने यह सब किया, किन्तु मुस्लिम लीग असी तक नहीं आईं । 
लीग आना चाहती भी है या नहीं--इसे कोई नहीं जानता | लीग ने 
५६ जनवरी तक अपने इरादों पर प्रकाश न डालने का निश्चय किया 
है, यद्यपि लग भली भांति जानती थी कि उसकी बैठक से ६ दिन 
पहल्ले---यानी इस मद्दीने की २० तारीख को इस परिषद्‌ की बैठक दो 


घ्ह३ ] 


आस्तीय विधान-परिफ्द्‌ू. [२३ जनवरी सन्‌ १३४७ ई० 


_ डा० छुम्न० आर० जयकर ] 


रही है । अपने भाषण के बीच में मेंने सममोते के रूप में एक सुझाव 
उपस्थित किया था कि यदि परिषद्‌ मंत्रि प्रतिनिधि-मंडलके वक्तव्य के 
शध्वें पैरे की छुठी उप-घारा के अनुसार सेक्शनों की बैठकें होने और 
उनके विधान बनने तक ठहरने को तैयार न हो, क्योंकि ऐसा बहुत 
देर बाद होगा--तो परिषद्‌ को कम-से-कम अपने अगले अधिवेशन 
यानी २० जनवरी तक तो अवश्य है। ठहरना चाहिए, क्योंकि इससे 
मुस्लिम लींग को विचार करके निश्चय करने का समय मिल जायगा | 
चूंकि सुझाव मैंने किया था और परिषद्‌ ने उसे स्वीकार कर लिया 
था इसलिए सम्मान का तकाजा है कि में अपने संशोधन को और 
आगे न बढ़ाऊ ! ( हर्ष ध्वनि ) साथ ही में यह भी नहीं प्रकट करना 
चाहता कि जिन इरादों से प्रेरित होकर मैंने अपना संशोधन उपस्थित 
किया था उनसे में मु ह मोड़ रहा हूं, किन्तु मेंने जो सुझाव किया था, 
उसे परिषद्‌ ने मानकर अपना वचन पूरा कर दिया हे। इसलिए में 
अपने संशोधन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। परन्तु ऐसा 
करते समय में सभा के आगे कुछ विचार रखना चाहता हूं। यदि 
उन विचारों को परिषद्‌ पसन्द करे तो परिषद्‌ को जो भी उचित 


: ज्ञान पड़े वह स्वयं निश्चय कर सकती है। ये विचार कुछ थोड़े से हैं 


ओर में आपसे कुछ मिनट तक थैरय रखने का अनुरोध करता हूं | 


कप्रध्यक्ष ; क्या माननीय सदस्य कोई नया अस्ताव कर रहे हें ९ 
'#पाननीयडा० एम० आर० जयकर ; श्रीमान्‌, में कोई नया प्रस्ताव 


नहीं कर रहा हूं। में तो सिर्फे यही सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं 
कि परिषद्‌ के सामने जो प्रस्ताव उपस्थित है उसके सम्बन्ध में कोई 
निश्चय करते समय परिषद्‌ को कुछ विचारों......। 


#मानत्रीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत ( संयुक्त प्रान्त ; जनरल ) ; 


श्रीमान्‌ , क्या मैं कह सकता हूं कि जहां तक में समझता हूँ, डा० 
जयकर ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। संशोधन वापस लेने 
के बाद उनके लिए नया भाषण देना अनुचित ही नहीं नियम-विरुद्ध 
भी होगा । पिछल्ले अधिवेशन में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उस 
समय उन्हें अपने विचार पूरी तरह प्रकट करने का अवसर मिला 
था। अब.संशोधन वापस लेने के बाद... .. .(कपया माइक्रोफोन पर 
बले जाइये )... ...में कह रहा था कि डा० जयकर अपना संशोधन 
बापस ले चुके हैं । किस ज्यक्ति को जो भाषण दे चुका हो यदि वह, 
अदे तो अपना संशोधन वापस सेतने का अक्सर दिया ज्ञा सकता है। 


से क्ा-सम्वम्षी प्रस्ताव [३५१ 


अपना संशोधन वापस लेने के बाद उन्हें नया संशोधन इस अवस्था 
में पेश करके परिस्थिति को और न उलका देना ऋद्विए। वे अपने 
विचार संशोधन के संक्षिप्त रूप में उपस्थित करें या नहीं--इससे 
कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता । यदि ते इस अवस्था में एक नया सुम्क्ाव 
उपस्थित करके परिषद्‌ को कष्टप्रद परिखिति में डाल देते हैं तो यह 
कठिनाई उसे संशोधन का नाम न देने से दूर नहीं हो जाती । वह 
संशोधन फिर भी रहता है। अब इसका सम्रय नहीं है। इसलिए 
विचार प्रकट करने के रूप में भी कोई नया प्रस्ताव उपस्थित करने 
को आजादी उन्हें नहीं मिल सकती । उन्हें जो विशेष अवसर मिल्षा 
था उसकी अवधि अब बीत चुकी दहै। अब उनसे अपना स्थान अहणण 
करने का अनुरोध किया जा सकता है। ( एक आवाज : क्या कोई 
नया प्रस्ताव उपस्थित किया जा रहा है ? ) 


अ््रध्यनच्ष $ अब कोई नया प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता मैंने 


तो डा० जयकर को संशोधन वापस लेते हुए अपनी स्थिति के स्पष्टी- 
करण का ही अवसर दिया था । 


#माननीय डा० एम० आर० जयकर $ अपनी संशोधन वापस लेते 


हुए और इसका कारण बताते हुए मुझे इस सभा के आगे उसके 
विचाराथ कुछ बातें रखने का भी अधिकार है। 


#डा० पी० एस० देशमुख. ( मध्यश्रान्त व करार ; जनरल ) ; में 
| कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को अपना वक्तब्य पूरा करने 
का अवसर दिया जाय (वाह,वाह)। सिर्फे इसीलिए कि उन्होंने संशो- 
घन वापस लेने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया है, उन्हें वक्तव्य 
देने से नहीं रोका जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें वक्तब्य देने 
का ही अवसर दिया था। वे कोई नया संशोधन उपस्थित नहीं कर 
रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना वक्तब्य पूरा करने दिया जाय। मान 
लीजिये कि अपने भाषण के अन्त तक वे संशोधन वापस लेने . का 
उल्लेख न करते तो जिन माननीय सदस्य ने उनका भाषण आगे 
देने पर आपत्ति की है, क्या उनकी अशफत्ति नियमानुसार होती ९ 
इसलिए सिफे इस वजह से कि डा० जयकर संशोधन वापस लेने के 
' ज्ाक्य का प्रयोग कर चुके हैं, उनके ऋपना भाषण समाप्त करने और 
' ज्ञो कुछ बे*कहना चाहते हैं वद् कहने देने में कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए । ऐसा करने की उन्हें आजादी होनी चादिए और हम उन्हें 
: 'झुनने के लिए तैकर हें । | 


(६. भारतीय विधान-परिषद्‌ [२१ जनवरी सन्‌ १३४७ ईं० 


श्री आर० के० सिधवा] 

#श्री आर० के० सिघवा ( मध्यप्रान्त व बरार ; जनरल ) ६ अध्यक्ष 
महोदय, पिछले भाषणकत्तों से इस सम्बन्ध में मेरा सतभेद है। डा० 
जयकर निश्चित रूप से कह चुके हैं कि वे दो सुझाव उपस्थित करना 
चाहते हैं | अब, श्रीमान्‌, यदि आप उन्हें वे सुझाव उपस्थित करने 
देते हैं तो आपको अन्य सदस्यों को अवश्य ही उन सुझावों पर उनके 
ऑऔंचित्य या अनौचित्य पर--कुछ कहने का अवसर देना पड़ेगा। 
इस प्रकार यह सभा एक कष्टप्रद स्थिति में पड़ जायगी, जेसा कि 
माननीय पंतजी ठीक ही कह चुके हैं. । डा० जयकर ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा था कि वे दो सुझाव उपस्थित करना चाइते हैं। ये सुझाव 
क्या हैं--में नहीं जानता। ये सुकाव अच्छे या बुरे जेसे भी हों 
परन्तु जब तक दूसरे सदस्यों को उनके सम्बन्ध सें मत नहीं प्रकट 
करने दिया जाता तबतक उन्हें दर्ज नहीं किया जा सकता। इसलिए 
साननीय श्री पंत द्वारा उपस्थित किये गये सुझाव का मैं अनुमोदन 
करता हूं । 

अध्यक्ष : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अब और बहस की आवश्यकता 
नहीं है । में स्थिति को सममता हूँ। मेरा विचार है कि डा० जयकर 
को बा क के सम्बन्ध में वक्तब्य देने का अधिकार अब नहीं रह 
गया है । 

अब मैं सभा के सामने यह अस्ताव रखूगा कि वद संशोधन 
वापस लेने की अनुमति, प्रदान करती है. या नहीं | 
परिषद्‌ की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया। 

#श्री सी० एम० पुनाका (कुर्ण) $ अध्यक्ष महोदय, साननीय पंडित 
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव का में हृदय से 
समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय में सभा का ध्यान उस बहस की 
ओर आकर्षित करता हूं, जो इस सम्बन्ध में परिषद्‌ के बाहर हो 
चुकी है। इस बात पर आपत्ति की गयी है कि परिषद्‌ को इस प्रकार 
का त्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार है ? मेरे खयाल में अपना 
कार्य आरम्भ करने से पू्वे हमारे लिए एक ऐसा त्र॒स्ताव पास करना 
आवश्यक ही हैं, जिसमें बताया मया हो कि हम यहां किस उद्देश्य 
से एकत्र ' हुए हैं। इंस विचार से यह कट्दा जा सकता है कि इस 

/ सम्बन्ध में हमारा कार्य सरकारी वक्तन्य के विरुद्ध नहीं है। १६ मई, 
सन्‌ १६७६ ई० के वक्तन्य में जो कुछ कहा गया है, हम बहुत कुछ 
उस्छी का ससर्थन कर रहे हैं। सरकारी वक्तब्य में निधोरित सीमाओं 
का हमने किचित्‌ सी अतिक्रमण वहीं किया हे.) 


सॉकय-सम्बन्धी प्रस्ताव [ ६० 


जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, में सभा का ध्यान भारत की 
जनता में निहित सावे भौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों की तरफ आकर्षित 
करताहूँ। सावेभौस सत्ता सम्बन्धी अधिकारों--खासकर रियासतों 
में सा्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बाहर कुछ 
विवाद चल रहा है | ब्रिटिश भारत में सार्वभौम सत्ता जनता में निद्ित 
होने पर कोई आपत्ति नहीं करता और जब एसा है तो रियासतों में 
प्रजा की सावेभौम सत्ता-सम्पन्नता के विरुद्ध क्या तर्क उठाया जा 
सकता है ९ श्रीमान्‌, यह एक एतिहासिक सत्य है कि ऐसी रियासतें 
हैं, जिनमें राजा जनता पर राज्य करते हैं और ऐसी भी रियासतें हैं 
जिनमें बिना राजों के ही राजकाज चलता है। परन्तु जनता के बिना 
राजा की कल्पना नहीं की जा सकती । इस प्रकार हम इस परिलखाम 
पर पहुंचते हैं कि मानवीय कार्यों में जनता की सा्वेमौम सत्ता-सम्प- 
न्ञता एक माना हुआ तथ्य है, जिसका पता हमें ऐसे प्रस्तावों द्वारा 
ही नहीं, वरन्‌ इतिहास से भी त्गता है, जिसने प्रामाखित कर दिया 
है कि जनता ही राज्य की स्वामिनी है और वद्दी राजे-मद्दाराजों को 
शासन के ग्रधान का पद देती है । 
श्रोमान , अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कटद्दा जा चुका है । 
इसका दावा करने के बजाय कि एक अल्पसंख्यक समुदाय में लाखों 
या करोड़ों ब्यक्ति हैं, मेरे विचार में हमें उन लाखों और करोड़ों व्यक्तियों 
का ध्यान करना चाहिए, जिन्हें अमी जन्म लेना है। हम यहां सिफे 
बर्त्तमान पीढ़ी के ही लिए विधान तैयार नहीं कर रहे हैं । हम यहां बैठ 
कर भावी पीढ़ियों के लिए भी विधान बना रहे हैं। और यह विधान 
बत्तेमान पीढ़ी के साथ-साथ जो भावी पीढ़ियों के लिए बनाया जा रहा 
है इससे हमारे कत्तेब्यकी गहनता और भी बढ़ गयी है । इससिए हसें 
अधिक विचारशील, अधिक जिम्मेदार ओर अपने इरादों के सम्बन्ध 
में अधिक सुनिश्चित होना चाहिए | ऐसा करते समय यह हमारे अधि- 
कार और कार्य-सीमा के भीतर की बात है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए हम कार्य कर रहे हो उसे सामने रखें। सिफे एक-दूसरे को 
और अपनी करोड़ों जनता को ही नहीं बह्कि संसार को भी हमें अमी 
से बताना है कि हमारे सिद्धांत क्या हैं और हम किसलिए यहां एकत्र 
हुए हैं। इस ग्स्ताव में हमारे चिरकांजित उद्देश्य निहित हैं और 
_ इसीलिए श्रीमान्‌ , में इस श्रस्ताव का हृदय से सका, हूँ । हे 
० विश्वभरदयाले त्रिपाठी (संयुक्तप्रांतः जनरल ); माननीय सभाप 
आह साथियो, यह बमबिक ही था कि जब हम अपने देश के 
लिए शासन-विधान बनाने जारहे हैं उस समय हम इस बात पर सोच 


'डु८' ] सॉरितीय विंधान-परिषिद्‌ [ २९ जनवरी ३४४७ हुँ० 
“ 77 “| जी विश्वेस्मरेदेयांल निपोठी] । 


लें कि हमारा भावी शासन-विधान, स्वतन्त्र भारत का शासन-विधान, 
किन बुनियादी उसूलों पर तेयार किया जायगा। इसलिए जो त्रस्ताव 
उन बुनियादी उसूलों पर हमारे सामने हमारे पूज्य नेता पं० जबाहर- 
लालजी नेहरू ने पेश किया है उसका में स्वागत करता हूँ। इस श्रस्ताव 
के कुछ विशेष अंग हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूं। अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त बुनियादी उसूल श्रस्ताव के 
४,५ और ६ पैराप्राफों में दिये हुए हैं। जहां तक इन सिद्धांतों का 
सम्बन्ध है, जो सिद्धांत इन पैराम्राफों में कह्दे गये हैं उनसे में पूर्रारूप 
से सहमत हूँ । परन्तु उससे सहमत होते हुए भी में एक बात अवश्य 
कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यह उसूल सिफे हमारे ही शासन- 
विधान के लिए बुनियादी उसूलों के तौरपर नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि 
दुनिया में शायद कोई भी शासन-विधान ऐसा नहीं है जहां पर इसी 
तरह के बुनियादी उसूल माने न गये हों | लेकिन भिन्न-भिन्न देशों के 
शासन विधानोंके अन्दर उन बुनियादी उसूलों के होते हुए भी या वहां 
के राजनीविज्ञों ढारा इस बातका ऐलान किये जाने के बावजूद भी कि 
इन उसूलों पर वहां का शासन-विधान चलेगा, हम देखते हैं कि उसूल 
व्यवहार रूप में माने नहीं जाते | आप अगर इंगलेख्ड का शासन- 
विधान देखें अथवा फ्रांस,अमे रिका या डच का शासन-विधान देखें या 
बहांके राजनीतिज्ञों के, वहां के शासकोंके ऐलानों को देखें, तो, आपको 
सालुम होगा कि किसी न किसी शक्ल में यह सिद्धांत उन्तको भी मान्य 
है। लेकिन बावजूद इस बातके हम यह देखते हैं कि उन उसूल्लों पर वे 
साम्राज्य अमल नहीं करते और उन्हें कार्यरूप में नहीं बरतते। आप 
देख रहे हैं कि आज एशिया भर में, इण्डोचायना में, जावा में, बसों 
ओर हिन्दुस्तान में वे योरोपीय साम्राज्य ,जिनके शासन-विधान में वे 
उसूल मौजूद हैं. फिर भी उन पर चलने की कोशिश नहीं करते | इस- 
लिए-यह जरूरी है कि हम इस बात को सोचें कि किस तरह से हम 
इन उसूलों पर चल सकते हैं और व्यावहारिक रूप में हम इन उसूलों 
को ऋमल में ता सकते हैं| यह हमारे लिए बहुत आवश्यक बात है। 
मैं आपका ध्यान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तीन पैराप्राफोंकी 
तरफ खास तौर से दिल्लाना चाहता हूं। चौथें पेराप्राफ में यह कहा 
गया है कि हम एक ऐसे सर्वाधिकार पूर्ण स्वतन्त्र भारत ( सौबरिन 
इ डिपेंडेंट इश्डिया ) का विधान ( कंर्टिट्यूशन ) बनायेंगे जिसमें सब 
शक्ति तथा अधिकार “जनता से ऑरष्न' डिराइब्ड फ्राम दी पीघुल हों। 

' हां तंक इस उसूले के तारछुँक हैं वह बहुत सही है, मुनासिब है 

: और इर एक ब्यक्ति इस उसूल का स्वागत करेगा। लेकिन जो राज- 
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अगर वह शक्ति वास्तव में जनता के हाथ में आती है, तो उनके अति- 
निधि उसका अर्थबिलकुल ठीक ढंग पर लगावेंगे। इसलिए यह जरूरी 
है कि हम अपने शासन-विधान में कोई ऐसा संरक्षण (सेफगार्ड) रखें, 
जिसमें यह न हो कि जिन लोगों के हाथ में राज-शक्ति जाय, वह इन 
सिद्धान्तों के अर्थ मनमाने ढंग पर लगावें । इसका एक ही इलाज हो 
सकता है और वह यह है कि जब हम शासन-विधान तेयार करने 
बैठें, उस समय हम पहले ही से यह निश्चिन्‌ कर दें कि हमारा जो 
शासन-विधान बनेगा, और उस शासन-विधान के अन्त्गत जो राज्य 


. स्थापित होगा, वह समाजवादी आधार पर होगा। अगर हम पहले 


से ही यह निश्चित न कर देंगे तो इस बात का खतरा द्वो सकता है 
कि आगे चल कर शासक-वर्ग इन सब सिद्धान्तों का अथे अपने 
मनमाने ढंग से लगावे और जनता को उससे जितना लाभ होना 
चाहिए, उतना न हो । 
आपके सामने मुस्लिम लीग और जिन्‍ना साहब के मुताल्लिक बहुत 
कुछ कहा गया है और उनमें से बहुत-सी बातें ठीक हैँ। लेकिन में 
आपसे अज करना चाहता हूं कि अगर आज आप शासन-विधान 
बनाते समय यह निश्चित्‌ कर दें कि आपका शासन-विधान समाज- 
धादी आधार पर होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत-से मुसल- 
मान भाई दिल से और खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो 
जाय॑ंगे। जितने भी अल्पसत हैं, चादे वे मुसलमान हों या हमारे 
हरिजन भाई, वे सभी अपने दिमाग में इस बात का संदेह और भय 
रखते हैं कि जब शासन-विधान बन जायगा तो नहीं मालूम कि किस 
तरह के शासक आयें और इन उसूलों के माने किस तरह से लगायें। 
लिहाजा अगर उनके भय ओर संदेह को दूर करना है तो हमें अभी 
से यह निश्चय कर देना चाहिए कि जो शासन-विधान हम बनाय॑गे 
और हस विधान के अलुसार जिस तरीके की सरकार बनेगी बह 
समाजवादी आधार पर होगी; वह निश्चय ही पूजीवाद के आधार 
पर नहीं होगी। यह हमें स्पष्ट कर देना चाहिए । इसलिए मैने एक 
तरमीम भी इस सिलसिले में की थी ओर यह सुझाव रखा था कि 
भारतवर्ष के पहले समाजवादी” (सोशलिस्ट) जोड़ दिया जाय । में 
फिर भी दरख्वास्त करू गा कि यदि हम इस अंस्ताव के सिद्धान्त को 
अमल में लाना चाहते हैं तो हमारे सामने एक यही उपाय है. कि हम 
अपना शासन-विधान समाजवादी आधार पर बनायें। पं० जवाहर- 


'. ५ लालजी ने आरम्भ में भाषण देते हुए इन मेरी तरमीमों के बारे में 


बुक बातें कद्दी थीं, उन्होंने यद स्पष्ट सम्मति दी थीं कि आगे चलकर 


शक 
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इस समाजवादी आधार पर ही अपना शासन-विधान बनाना चाहते 
हैं | लेकिन उन्होंने यह कद्दा कि इस समय हम यह नहीं चाहते कि 
इसपर किसी तरीके का मतभेद प्रैदा हो । लेकिन में फिर बहुत अदब 
के साथ कहूँगा कि इसमें मतभेद का सवाल नहीं है। यह तो एक उसूल 
का सवाल है ओर अगर हम वास्तवे में देश की गरीब जनता को ल्ञाभ 
पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि 
अंग्रेज़ी हुकूमत यहां पर खत्म हो, बल्कि साथ ही साथ हमारा 
सामाजिक ओर आर्थिक ढांचा ऐसा बने जिसमें गरीब लोगों को 
पूरे तौर से आगे बढ़ने का मोका मिले, तो यह जरूरी है. कि हम 
जो शासन-विधान तैयार करें वह समाजवाद के आधार पर हो। 
मैं समझता हूं कि हमारे देश में अल्पमर्तों (माइनारिटीज) की जितनी 
समस्याएं हैं, चाहे वे मुसलमानों की हों, चाद्दे हरिजन भाइयों की 
हों या अन्य समूहों की हों, उनका बहुत कुछ हल इससे हो जायगा | 
यह ठीक है कि हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे भी हैँ जो समाजवाद 
के उसूलों को नहीं मानते हैं | लेकिन जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है 
बह समाजवाद के उसूलों को पहले ही मान चुकी है। उसने अपने 
चुनाव के घोषणा-पत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम सामन्तशाहों 
के तरीके को खत्म करना चाहते हैं और साथ हा साथ यह भा 
घोषित किया है कि हम बड़े-बड़े उद्योगों (इंडस्ट्रोज) का भी राष्ट्रीय- 
करण करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस ने समाजवाद के 
प्रारम्भिक नियमों को पहले ही स्वीकार कर लिया है ओर जब उसने 
उसे स्वीकार कर लिया है तो हमारा यह कत्तेंब्य हो जाता है कि 
हम जो शासन-विधान यहां बेठकर बनावें वह उसी आधार पर हो 
हो सकता है कि उस पर कुछ लोगों को एतराज दो, मगर में समझता 
हूँ कि १०० में से ६६ या ६८ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उसमें किसी 
तरह का एतराज न होगा । जनता को तो पूरे तौर से तमं लाभ हो । 
सकता है, जब हम इस सिद्धांत को अपनालें और इसी आधार पर 
शासन-विधान तेयार कर । 

एक और बुनियादी बात की ओर में -आपका ध्यान दिलाना 
चाहता हूं। वह यह है कि जब हम इस बात का ऐलान करने जा रहे 
हैं कि हमारे देश में स्व॒तंत्र सबवाधिकारपुरण प्रजातंत्र(इंडिपेंडेंट सोवरिन 
रिपब्लिक) कायम हो। तो ऐसी सूरत में हमें यह भी सोच लेना 
चाहिए कि हमारी यह विधान-परिषदू स्वयं स्वाधिकारपूर्णों संस्था 
(सोवरिन बॉर्ड) है या नहीं है । अगर स्वयं हमें पूर्रोधिकार (सोवरिन 
राइटस्‌ ) प्रौष्त नहीं हैं, तो हम कोई ऐसा शासन-विधान तैयार नहीं 
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कर सकते जिसे पूरे अधिकार (सोवरिन राइटस) आप्त हों। इस 
प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधान-परिषद्‌ स्वतंत्र पूर्णोधिकारपूर्ो 
प्रजातंत्र ( इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक ) घोषित (प्रोक्लेम) करना 
चाहती है और ऐसा करने का निश्चय करती है । ऐसी हालत में एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि हमें शासन- 
विधान सम्बन्धी पूरे अधिकार ग्राप्त हैं| 

१६ मई के स्टेट-पेपर के अनुसार आपके शासन सम्बन्धी अधि- 
कार्रो में अनेक प्रकार की सीमायें रखी गई हैं। मुझे उसकी तफ- 
सील में जाने की जरूरत नहीं है । आप सभी सज्जन अच्छी तरह 
से जानते हैं । लेकिन मैं इस सिलसिले में एक बात कह देना चाहता 
हूँ किहूम आज अगर इस कांस्टिट्यूएंट असेम्बली में मिलरहे हैं. तो इस- 
लिए नहीं मिल रहे हैं कि उक्त स्टेट-पेपर ने हमारी इस संस्थाका निर्माण 
किया है बल्कि हमारे देश ने जो त्याग ओर तपस्या पिछले ५०-६० वर्षों 
से और खास तौर से पिछले ४ या ६ बर्षों से किया है उसीका यह 
परिणाम है कि यह कांस्टीट्यूएट असेम्बली आपके सामने आई और 
अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात पर मजबूर हुए कि आपकी कांस्टीद्यूए ट 
असेम्बली बनावेंऔर आपको अधिकार देने की बात कहें | में आपसे 
बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो जमा हुए 
हैं वह इस स्टेट-पेपर के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि उस आंदोलन 
के परिणामस्वरूप जो हमने पिछले ४ या ६ बर्षों के अंदर किया 
है। वह सन्‌ १६४२ ३० के आंदोलन का परिणाम है. जब कांग्रेस ने 
क्विट-इंडिया (सारत छोड़ो) का प्रस्ताव देश के सामने पेश किया 
था। यह विधान-परिषद्‌ आजाद हिंद फौज की बहादुराना कार्य- 
वाहियों का परिणाम है जिसके कारनामे आज हमारे सामने हैं। यह 
हमारे पूज्य महान कांतिकारी नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के कारनामों 
का परिणाम है जिन्होंने इस बात को दिखला दिया कि किस तरह 
से देश की आज़ादी के लिए संगठन किया जा सकता है ओर बंडी- 
बड़ी शक्तियों से लड़ा जा सकता है । लिहाजा, यह कहना कि स्टेट- 
पेपर के जरिये से इस विधान-परिषद्‌ का संगठन हुआ, बिल्कुल 
गलत है। हमारे रष्टू ने ४ या ६ वर्ष के. अंदर इस देश के बाहर 
और भीतर जो कुछ भी किया उसीका आज यह परिणाम है। में 
स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी, शक्ति जनता से आई है, न 
कि जिटिश पालियामेंट से । अतः हमें इस समय इस बात का ऐलान 


कर देना चाहिए /कि यह कांस्टीट्युएंट असेम्बली खुद एक सर्वा- 
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धिकारपूर्णों संस्था (सोवरिन बॉडी) है । उसको शक्ति जनता से त्राप्त 
हुई है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और कोई भी सीमा जो जिटिश 
पालियामेंट अनुचित तरीके से हमारे ऊपर लगायेगी, उस सीमा को 
मानने के लिए हम कतई तैयार नहीं होंगे। में उम्मीद करता हूं कि 
जो उसूल इस भ्रस्ताव में दिये गये हैं उनकी कायोौन्वित करने के 
लिए हम तमाम उन तरीकों को अखि्तियार करेंगे जिन तरीकों से हम 
वाक़ई अपने देश में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकें। और यह 
स्पष्ट है कि यह हमारा स्वतंत्र राष्ट्र समाजवाद के आधार पर होगा 
ताकि हमारे देश की गरीब जनता को ठीक-ठीक लाभ हो सके । 
मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, इन शब्दों के साथ 
मैं प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । 
अअध्यक्त : इस प्रस्ताव पर हम कई दिन तक बहस कर चुके हैं। जद्दां तक 
मैं निर्णय कर पाया हूं, सदस्यगण अब बहस समाप्त करने के पक्ष 
में हैं। इसलिए मुझे आशा है कि कल सुबह हम बहस समाप्त कर- 
के इस ग्रस्ताव को निबटा सकेंगे। 
अब सभा कल ११ बजे तक के लिए स्थगित हो जायगी | 
कल हम दूसरा अस्ताव उठायेंगे, जिसकी सूचना पंडित जवाहरलाड 
.केहरू ने दी है और जिसपर आज विचार नहीं किया जा सका है। 
#श्री के० संतानम्‌ ( मद्रास ; जनरल ) : क्या कल्ल बजट पर भी 
विचार होगा ? 
#अध्यक्ष ; कल हो सकता है। वह कार्येसूची में है। 
इसकेब [द असेम्बली बुधवार, २२ जनवरी, सन्‌ १६४७ ई० को १४ 
बजे तक के लिए स्थगित द्वो गयी । 


२] भारतीय. विधाम-प रिषद्‌ [२२ जनवरी सन्‌ १३४७ हैं ७ 


[मानवीय पं> जवाहरलसान नेहरू] 

२६ जनवरी को पास करना चाहिए । परन्तु दुर्भाग्य से उस दिन रविवार पड़ता है | 

#श्रो एच०जी० खांडेकर : उस दिन परिषद्‌ का अधिवेशन केवल कुछ मिनटों के 
लिए होना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव एक महत्वपूरो अस्ताव है. और उसे स्वाधीनतां 
दिवस पर ही पास किया जाना चाहिए | २६ जनवरी को चूंकि रविवार है, इसलिए में 
अध्यक्ष-महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे कुछ सिनट के लिए उस दिन सभा का 
अधिवेशन बुलाएं इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे पास किया जा सके | 

अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण दो जाने के बाद हम इस सुझाव पर 
अलेलस करेंगे। में इस सभा की रा लूगाय कि कया इसे आज पास किया जाय अथवा 

| 

#माननीय सदस्य : आज ही । 

- ऑअध्यक्ष : तो फिर २२ जनवरीको ही २६ जनवरी सममम लिया जायगा | पंडित 

जवाहरलाल नेहरू | के 
माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू , संयुक्त-प्रांत : जनरल) : साहबे 

सदर, $ हफ्ते हुये कि मैंने इस श्रस्ताव को यहां पेश किया था। उस वक्त मेरा ख्याल था 
कि दो तीन दिन के अन्दर उसका फैसला होगा और वह मंजूरं हो जायेगा लेकिन बाद में. 
इस मजलिस ने फैसला किया कि इसको हम मुल्तवी करदे' और लोगों को इस पर गौर 
करने का मौका दे' । मुमकिन है कि सेरी तरह अक्सर साहिबान को भी यह फैसला 
नागवार गुजरा द्वो कि ऐसा अद्दम अस्ताव एक दफा उठाकर उसे मुल्तवी कर दिया जाये [* 
लेकिन मुझे कोई शक नहीं रहा था कि जो फैसला मुल्तवी करने का किया गया था वह 
मुनासिब फेसला था। हमारे दिल में बेकरारी और बेतावी थी। महज इस रिजोल्यूशन 
के पास होने की नहीं (वह तो एक निशानी है) बल्कि इन बातों को हासिल करने के लिये 
जो उसमें लिखी हैं। उसके साथ यह भी इन्तिद्दा दर्ज की ख्वाहिश है कि कर काम में. 
हम सब लोग मिलकर चलें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी मंजिल तक पहुंचे । इस 
लिये मुनासिब था कि वद्द मुल्तवी हो और गौर करने का काफी मौका महज इस हाउस 
को ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क को मिले। जो भी तरमीमें थीं और खास तौर से डाक्टर 
जयकर की तरमीम का बहुत कुछ मतलब मुल्तवी करने का था। में उनका मशकूर हूँ कि 
उन्होंने उस तरसीम को कापिस ले लिया और दूसरी तरमीमें भी वापस ली गई' इसके 
लिये भी में मशकूर हूं। माल्म नहीं कि इस द्वाउस के कितने मेम्बर इस रिजोल्यूशन 
पर बोल चुके । शायद्‌ ३०,४० या इससे भी ज्यादा । करीब-करीब हरेक ने पूरी तौर पर 
इसकी ताईई की, किसी ने मुखाज़्फत नहीं की। कहीं-कड्ठी बाज बातों की तरफ तबज्जह 
दिलाई गई। मेरा ख्याल है कि अगर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों की राय ली जाये 
को इक देखेंगे कि सब उसकी ताईद में हैं। शायद कोई किसी खास बात पर ज्यादा तब- 
ज्ञइ दिलाये या कम। इस नीयत से यह रिजोल्यूशन पेश हुआ था और बड़े गौर खोज 
के बाद अलफाज जोड़े गये थे ताकि कोई ऐसी बात पेश न हो जो ज्यादा बहस तलब दो, 
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बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों में जो आरजुरयये हैं उनको ल्फजी जामा पहना 
कर पेश करें | इस पर खास कुछ मेरे कहने की क्‍या जरूरत है लेकिन आपकी इजाजत 
से दो एक बातों की ओर तवज्जद दिलाऊंगा । एक बजद इसको मुल्तवी करने की यह्‌ 
थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो भाई यहां नहीं आये हैं उनको यहां आने का मौका 
मिले | इसे मुल्तवी करके एक महीने का मौका दिया गया था, लेकिन अफसोसदे कि अब 
तक उन्होंने आने का फैसला नहीं किया लेकिन बहरसूरत जैसा कि मैंने शुरू में कहा 
था, हम इस दरवाजे को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और 
हरेक को, जिंनको यहां आने का हक्‌ है, पूरे तौर से आने का मौका दे गे। जाहिर दे कि 
दरवाजा खुला है लेकिन हमारा काम नहीं रुक सकता। इसलिये जरूरी द्वोगया कि इस 
रिजोल्यूशन को पूरी मंजिल तक पहुँचायें | मुके उम्मीद है कि अब भी जो साहिबान बादहर 
हैं वे आने का फैसला करेंगे । बाज लोगों की राय थी (हालांकि वे इस रिजोल्यूशन से 
मुत्तफिक हैं) कि हमारे बाज और काम भी मुल्तबी होते जायें ताकि किसी के आने में 
कोई रुकावट न पड़े । मुझे इस राय से किसी कदर हमदर्दी है, लेकिन इमदर्दी दोते हुये , 
भी मेरी समर में नहीं आता कि कैसे कोई साहब इस राय को पेश कर सकते हैं । इन्त- 
जार करने का सवाल है, रिजोल्यूशन को मुल्तवी करने का नहीं। ६ हफ्ते हमने इन्त- 
जार किया लेकिन दरअसल ६ हफ्ते का सवाल नहीं है, बल्कि इन्तजार करते-करते उसरे 
गुजर गई हैं । कब तक हम और इन्तजार करें ? बहुत लोग इन्तजार करते-करते गुजर 
भी गये | अक्सर लोगों का भी आखिरी जमाना आ रहा है। इन्तजार काफी हो चुका 
अब ज्यादा इन्तजार नहीं हो सकता | चुनाचे हमें इस असेम्बली के काम को चलाना है, 
तेजी से चलाना है और जल्द खतम करना है क्योंकि आफ याद रखिये कि असेम्बली 
का काम रिजोल्यूशन पास करना ही नहीं है। में तो यह कहूँगा कि कोन्स्टीट्यूशान बना 
देने से हो काम पूरा नहीं होगा | यह तो महज एक बुनियाद है। पहला काम इस असे- 
म्वलो का यह होगा कि इस कोन्‍्स्टीट्यूशन के जरिये से हिन्दुस्तान में आजादी फेलायें 
भूखों को रोटी दे' और नंगों को कपड़ा दे' और हिन्दुस्तान के रहने वालों को मौका 
मिले कि बह पूरी तौर. पर तरक्की कर सकें | यह एक बढ़ा काम है। आज कल आप 
हिन्दुस्तान की तरफ देखें । हम यहां बैठे हैं मगर कितने ही शहरों में परेशानी हैं, कितने 
ही शहरों में फगड़े दो रहे हें। मगढ़ों की बड़ी चचो होती है जिन्हें फिरकावाराना 
सगड़ा कहते हैं । बदकिस्मती से हमें इनका कभी-कभी सामना कट्वना पड़ता है लेकिन 
इस वक्‍त जो सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान में है वह गरीबों ओर भूखों का है, 
किस तरद्द से इनको हल किया जाये। जिधर आप देखें यही सवाल है। अगर इस सवाल 
का हम जल्द फैसला नहीं कर सकते तो आपका सारा कागजी घिधान और आईन फिजूल 
दो जाता है। इसलिये इस बक्शे को सामने रख कर कौन इन्तजार कर सकता 
है और हमारे काम को मुल्तवी कर सकता है ९ एक तरफ से आवाज आई है कि वालि- 
यान रियासक को पूरे तौर से यह“रिजोल्यूशन पसन्द नहीं है क्‍योंकि इसमें चन्द दिस्से 
से हैं, जिन्हें बे समझते हैं कि वे उनके अख्तियारात में दखल देते हैं,। बदहर सूरत बह 
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यहाँ नहीं हैं । उनकी गेरहाजरी सें हम केसे कोई फेसला करें ? यह बात सही है कि वह 
यहां नहीं हैं. लेकिन अगर हम उनका इन्तजार करेंगे तो इस नक्शे के मुताबिक इस 
कांस्टिट्यूएट असेम्बली के आखीर तक भी हम काम पूरा नहीं कर सकते। यह तो 
नामुमकिन बात है। हमारा बनाया हुआ नकशा यह नहीं था कि वद्द आखीर में 
आयें । हमने तो उनसे पहले ही आने के लिए कहा था। वह आयें तो उनका 
स्वागत है। हम उनको नहीं रोकते हैं। कुछ रुकावट है तो उनकी ही तरफ से है। एक 
महीना गुजरा आपने उनके नुमाइन्दों से मशविरा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। 
हम मशविरा करने के लिये तैयार हैं गो कि अब तक हमें मौका नहीं मिला। इसमें 
हमारा कसूर नहीं है। हमने वक्त नहीं मांगा। हम तो जल्द-से-जल्द इस काम को पूरा करना 
चाहतें हैं । यह शिकायत उनकीहे कि उसमें लिखाहे “आखिरी फेसलेका अख्तियार आम 
लोगों को हासिल है” (सोवरेनिटी बिलॉग्स ठु दी पीपुल एंड रेस्टस बिद दी पीपुल) उन्हें 
इस बात पर ऐतराज है। ऐतराज में समक सकता हूं क्योंकि जो लोग एक जमाने से 
पुराने ख्याल के बन गये हैं और एक ऐसी फिजा में रहते हैं, जिसमें नये ख्याल दिमाग 
में नहीं आते तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वह आसानी से इन ख्यालों को न छोड़ पायें । 
लेकिन आजकल के जमाने में कोई शख्स यह कहे कि कुल अखि्तियार एक इंसान को 
हासिल हैं और हुकूमत करने का हक उसको खुदा का दिया हुआ है या किसी और 
वाकत का तो यह एक अजीब व गरीब बात है। मेरी समम में नहीं आता कि कोई हिन्दु- 
स्तान का आदमी चाहे वह रिआ्रासती मुमालिक का हो या कहीं और का, कैसे इस बात 
को कहने की जुरअत कर सकता है । यह नामुनासिब बात है कि जो बात सेकड़ों व्षे 
पहले दुनियाःमें उठी थी और नामंजूर हुईं बह अब पेश की जाय। चुनाचे में उनसे 
निहायत अदब़् से कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से वह अपनी हैसियत को कम करते हैं 
ओर अपनी जगह को कमजोर करते हैं और दुनिया के सामने एक गलत बात कहते हैं । 
कम-से-कम्र यह असेस्‍्बली अपनी बुनियाद को नुक्सान नहीं पहुंचा सकती, अगर पहुंचा- 
येगी तो सारे हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने की बुनियाद गलत हो जायेगी । 

आहइन्दा हमारा ताल्खुक और मुल्कों से क्या होगा ,जब हम एक आजाद मुल्क और 
रिफब्लिक होंगे ? क्‍या ताल्‍्लुक अंग्रेजों के मुल्क से'होगा और क्या ताल्लुक दूसरे मुल्कों 
से ड्रोगा ! यह सवाल इठ सकता है। इस रिजोल्यूशन के मानी हें कि हम पूरे तौर से 
आजादः हों और किसी ओर मिरोह में शरीक न हों, सिवाय ऐसे गिरोह के जो दुनिया में 
बन रहा है और जिसमें दुनिया के ओर मुल्क शामिल हैं। वाकई बात यह दे कि आज 
जमाना बिल्कुल बढ्ल् गया है, लफजों के मानी बदल रहे हैं। आजकल जो जरा भी गौर 
करता है वह यह समझ लेता है कि अगर कोई अन्देशा-दूर हो सकता है, तो वद्द सिर्फ 
एक तहद्द से और वह यह कि दुनिया के मुल्क आपस में मिल कर काम करें और एक 
दूछेरे-क्री सद॒द करें। बहुत ५३25 नुक्स यूनाइटिड नेशंनस ऑरगेनाइजेशनस में हो 
रहे हैं । हजारों दिचतें है, इजारों शक हें जोः एकल्दूसरे पर किये ज़ा रहे हें । इमने कदा 


क्षेव-सम्कजी प्रस्ताव भू 


है कि हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिल-जुलकर इस काम में शरीक होंगे । हालांकि 
कांग्रेजों के मुल्क से और त्रिटिश कामनवेल्थ के मुल्कों से शरीक टड्लोकर क्राम करना 
“ आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हस तैयार हैं कि. इम अपनी पुरानी लड़ाई के 
' किस्से को दिमाग से मुला दें और आजाद होने की 'पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे 
मुल्कों के साथ दोस्ती रखें । लेकिन इस दोस्ती से इमारी आजादी में ज़रा सी. कमी न 
होगी । यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने इक को दुनिया के सामने 
रखने के लिए हैं और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी दहोगो तो दम डखका 
मुकाबला करेंगे । लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और सममोते का है। हिन्दुतान के 
सब लोगों से चाहे वह किसी कौम और किसी सजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों 
से और कोमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और त्रिटिश कामनवेल्थ और दुनिया के और 
मुल्क भी शामिल हैं, यह रिजोल्यूशन सब से दोस्ती रखने का दावा करता हैं । यह 
आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और में उम्मीद करता हूँ कि आप 
इसे मंजूर करेंगे। 

एक भाई न याद दिलाया है कि चार दिन के बाद वह दिन जिसे हम आजादी का 
दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश 
होता । शायद एक मानों में यह मुनास्तिब होता, लेकिन में उनसे भो कहूँगा कि असर 
हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते बी कं एक कि लिए अल 

मुनासिब नहीं है | जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते है करें, उसको एक 

घंटे के हे रची करता गगासित नहीं है । ् 

यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है. एक नई शक्ल में है, एक 
नये जासे में है। लेकिन यह एक लम्बे सिलसिले के बाद आया है | इसके पीछे कितने 
रिजोल्यूशन हैं, कितनी अतिज्ञायें हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आजादी और “क्बिट 
इंडिया” यानी हिन्दुस्तान छोड़ो के ्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में 
नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किये थे, उनको पूरा 
करें। यह कैसे पूरा करें | यह्‌ सब आप साहिबान के द्वाथ में है । चुनाचे में उम्मीद 
करता हूं कि आप इस र्जोल्यूशन को सिफ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक 
इकरार समझ कर जल्द से जल्दें पूरा करेंगे । 

मैं एक बात बाअदब आपके सामने अरे करना चाइता हूँ कि हमारे सामने बहुत- 
से सवाल आयंगे और आते हैं। अलदृदा-अलद्ददा गिरोहों क़े लोग और अलहदा- 
अलहदा फिरकों के लोग अपने-अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी हो।र्ग;, लेकिन 
हमेशा इस सवाल को याद रखना हैं कि छोटी बातों में ओर छोटी-छोटी बहसों में हम 
न बहक जायें, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अग॑र हिन्दुस्तान आजाद होता 
है तो हम' सब हिन्दुस्तानी आजाद होंगे ओर अगर हिन्दुस्तान आजाद नहीं होता है तो 
हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिन्दुस्तान जिन्दा है तो हम भी जिन्दा हैं और सब फिरके ' 
और गिरोह भी जिन्दा हैं या श्राजाद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो में कुछ अंम जी में 

फर दू | 
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#अध्यक्त महोदय, आज ६ सप्ताह हुये कि इस सहती सभा के सामने इस जस्ताव 
को पेश करने का मुझे गौरव आप्त हुआ था । प्रस्ताव उपस्थित करते समय मेंने अवसर 
की गम्भीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुये 
शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी अस्ताव ही नहीं रखा था। वरन्‌ प्रस्ताव और उसके 
शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को ब्यक्त करते थे जो आज फलवती होने 


जारही है। । मेन 
उस अवसर पर यहां खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतु- 


दिंक व्याप्त है और भविष्य भी अपना स्वरूप प्रहदण करता जा रहा है। हम वर्तमान 
रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं और चूकि में न केवल सभा के सदस्यों के सामने 
बोल रहा था बल्कि हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, 
और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नये जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे 
ऐसा जान पड़ता था मानों हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं और अगर हम 
ठीक दिशा में चल रहे हैं तो उनका आशीवाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम 
पड़ता था मानों हमारा सम्पूर भविष्य जिसके हम संरक्षक हैं, अत्यक्ष हमारी आंखों के 
आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है | भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का 
काम था और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर् था। 
महान अतीत और अपनी कल्पना के महान्‌ भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे 
हम खड़े थे और मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि अवसर को गम्भीरता का प्रभाव 
इस महती सभा पर भी अवश्य पड़ा था। 
ऐसी अवस्था में मेंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था ओर आशा की थी 
यह दो तीन दिलों में ही पास हो जायेगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारस्भ 
कर देंगे। परन्तु एक लम्बे वाद-विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के 
लिये स्थगित रखना तय किया | में यह मंजूर करता हूं कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भो 
हुई क्‍योंकि में इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें। मुझे ऐसा 
अनुभव हो रहा था कि पथ में विल्मम्ब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति क्ूठे बन 
रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रास्म्भ था कि हम लक्ष्य-सस्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को 
स्थगित करदें । क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे-धीरे 
होगा और जब तब स्थगित होता रहेगा १ फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं 
है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था 
बह दुरुस्त फैसला था क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। एक तो इस 
बात पर कि हमारा लक्ष्य तक पहुँचना नितान्त आवश्यक है और दूसरे इस बात पर कि 
हम यथा समय और अधिक से अधिक एकमत होकर अपने लक्ष्य पर पहुँचें। इसलिये 
मैं यह सादर कहता हूं कि यह ठीक ही हुआ कि सभा ने इस ग्रस्ताव पर विचार स्थगित 
' रखनेका फैसला किया और इस तरह उसने न सिरे संसोरकोद्दी प्रकटकर द्याकि हंसारी 


कह्न 


.केक्षय-संबंधी प्रस्ताव ; [७ 
सके इच्छा जी ४०“ खिल हें वे कक जल ०:23 देश के सभी 
इस बात का ला दिया कि दम,सबका प्‌ कोड बहुत इच्छुक 
हैं। तब से आज ६ हफ्ते गुजर चुके हैं और इस बीच में अगर वे आना चाहते दो जनक़ो 
काफी मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने अब तक खाने का फैसला नहीं किया है और 
अभी भी अनिश्चय की अवस्था में पड़े हैं। मुझे इसका खेद है और में इतना दी कह 
सकता हूँ कि वे भविष्य में जब आना चाहें आयें, हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह 
बात तो साफ-साफ समम लेनी चाहिए ओर इसमें कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि 
भविष्य सें हमारा काम रुकेगा नहीं, चाहे कोई आवे या न आवे | काफी इन्तजार किया 
जा चुका है। न केवल ६ हफ्ते बल्कि देश के बहुत से लोगों ने सालों तक इन्त॒जार क्रिया 
है और देश ने तो कई पीढ़ियों तक शतीक्षा की है। आखिर हम कितना और इन्तजार 
करेंगे । और अगर हम लोग, हममें से कुछ लोग , जो सम्पन्न है इन्तज्ञार 
कर भी सकते हैं तो भूखे और बिना अन्न मरनेवाले भत्ता केसे इन्तजार कर सकते हें! यह्‌ 
प्रस्ताव मूखों को भोजन तो नहीं देगा पर यह उन्हें बहुत-सी बातों का विश्वास दिलाता 
है। यह उन्हें आजादी का, भोजन का ओर सब लोगों को अवसर देनें का विश्वास 
दिलाता है। 
इसलिये जितना जल्दी हम इसे कारयोन्वित करने में लग जायें उतना द्वी अच्छा 
है । हमने ६ हफ्ते तक इन्तजार किया और इस बीच में देश ने इस पर सोचा है विचार 
किया है। दूसरे देशों ने और दूसरे लोगों से भो जिनकी इसमें दिलिचस्पा हैँ. इस 
पर सोच-विचार किया है| इस ग्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये हम लोग येहां 
पुनः समचित हो रहे हैं । हमने इस पर एक लम्बा वाद-विवाद किया है और अब इसे 
मंजूर करने वाले ही हैं। में डा० जयकर और श्री सहाय का इतज्न हूँ कि आप लोगों ने 
अपने संशोधन वापस ले लिये | डा० जयकर के उद्देश्य की सिद्धि तो अस्ताव को स्थगित 
रखने से हो चुकी थी और ऐसा जान पड़ता है कि सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो 
प्रस्ताव से पूणेतः सहमत न दो । हां, यह हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा-बहुत शाब्दिक 
हेर फेर चाहते हों या इसके किसी भाग पर कम या वेशी जोर देना चाहते हाँ, पर जहां 
तक समूचे अस्ताव का सस्बन्ध है इसे सभा की स्वीकृति आ्राप्त हो चुकी है ओर इसमें 
जरा सी शक नहीं कि इसको देश का भो पूर्ण समर्थन मिल चुका है । 
इसकी कुछ आलोचना भा हुईं है और खासकर कुछ राजा-महाराजाओं की ओर 
से | उनकी पहली शिकायत तो यह है कि रियासती प्रतिनिधियों की अनुपस्थित में यह 
प्रस्ताव न पास करना चाहिये था। अंशतः इस आलोचना से सें सहसत हूँ । मेरा मत- 
लब यह है कि मुझे खुशी होती अगर प्रस्ताव पास दोते समय सारी रियासतों के, समस्त 
भारत के, उसके हर हिस्सों के, वास्तविक अ्तिनिधि .यहां मौजूद होते। परन्तु अगर बे 
यहां मौजूद नहीं हैं तो इसमें“हमारा दोष नहीं है। यह दोष तो मूलतः उस योजना का 
है जिसके आधीन हस कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे सामने यही रास्ता है। चू'कि 
कुछ लोग यहां नहीं उपस्थित दो सकते, इसलिये क्या हम अपना काम स्थगित रख दंगे ? 
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तब तो चूंकि रियासतों के अतिनिधि नहीं मोजूद हैं हम न केवल अस्ताव को बल्कि 
भी बहुत काम स्थगित रख देंगे और यह एक भयानक बात होगी । जहां तक हमारा 
सम्बन्ध है वे यहां जल्द से जल्द. आ सकते हैं। यदि वे रियासतों के समुचित प्रतिनिधि 
मेजेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे । गत ६ हफ्तों के अन्दर भी, हमने अपनी ओर से 
हर चन्द इस बात की कोशिश की कि हम रियासती कमेटी के सम्पर्क में आवें और कोई 
ऐसा रास्ता निकालें कि उनके वास्तविक प्रतिनिधि परिषद्‌ में आ सके । इसमें देर हुई है 
यह हमारा दोष नहीं है। हमें खुद इस बात की फिक्र है कि सभी लोग परिषद्‌ में शामिल 
हों चाहें वे मुस्लिम लीग के अ्रतिनिधि हों, रियासतों के प्रतिनिधि हों या ओर कोई हों। 
इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ताकि इस सभा को यथासम्भव देश का पूरे 
*अ्रतिनिधित्व आ्रप्त हो सके । इसलिये हम इस भ्रस्ताव को या और कामों को महज इस 
लिये स्थगित नहीं रख सकते कि कुछ लोग यहां भौजूद नहीं हें । 
एक दूसरी आपत्ति भी उठायी गई है। जनता के स्वेसत्ता-सम्पन्न होने के की जो 
कल्पना प्रस्ताव में की गई है वह कुछ नरेशों को पसन्द नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्य 
जनक है ओर में तो कहू गा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मन्त्री यदि सच- 
मुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तेमान शासन, पद्धति की तीत्र 
निन्‍्दा के लिये उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी ब्यक्ति चाहे उसका दर्जा 
कितना भी बड़ा क्‍यों न हो, यह कहना कि इईंश्वरदत्त विशेषाधिकार से में सनुष्य पर 
शासन करने आया हूँ नितान्त जधन्य है। यह परिकल्पना असह्य है और उसे यह सभा 
कभी भी मंजूर न करेगी । अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका 
तीत्र विरोध करेगी । हमने राजाओं के देवी अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है। 
हमने इतिहासों में इसके सम्बन्ध में पढ़ा था ओर यह समम्का था कि अब दैवी अधिकार 
की कल्पना समाप्त दोगई | वह आज मुद्दत हुईं दफना दी गईं। यदि आज हिन्दुस्तान 
में या और भी कहीं कोई व्यक्ति इस देवी अधिकार की चचो करता है तो डसकी यह 
च्चो भारत की वर्तेमान अवस्था से बिलकुल असंगत है। इसलिये में तो ऐसे व्यक्तियों को 
गस्‍्भीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक 
चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये | 
इस प्रश्न पर कोई सममोता न होगा । 
परन्तु, जैसा कि पहले इस अस्ताव पर बोलते हुए मेंने स्पष्ट कहा था, यह श्रस्ताव 
इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं 
दे रहे हैं । मेंने तो यहां तक कहा था कि हम रियासतों की राजतन्त्रीय-पद्धति में भी दखल . 
न देंगे, यदि वहां की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने जिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत आय- 
रिश ग्रजातंत्र का उदाहरण भो दिया था । और यह कल्पना भी मुझे आ्राह्य है कि भारतं/य 
प्रत्ातंत्र के अन्तर्गेत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि अजा ह#न्‍्हें चाहती हो । इस बात को 
तय करना एंकम्रात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव ओर सम्भंवतः वह विधान भी, जो हम 
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बनायेंगे, इस सामले सें कोई दखल न देगा । हां यह बात अनिवाये रूप से आवश्यक है 
कि भोरत के भिन्न-भिन्न भागों में स्वतन्त्रता का स्तर एक सा हो, क्‍योंकि यह बात मेरी 
कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रोय स्वतन्त्रता ग्राप्त हा और 
कुछ भागों को न प्राप्त हो । यह नहीं हो सकता । इससे महड़े पैदा होंगे जैसा कि आज 
इस विशाल संसार में आप देख रहे हें, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतन्त्र हैं और कुछ 
पराधीन । इससे भी बड़ी मुसीबत यहां पेदा हो जायेगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में 
तो आजादी हो और कुछ में न हो । 

इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के लिये हम कोई खास पद्धति नहीं 
निधोरित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी 
हैं कि बतोर संघ के हों या कई मिलकर संघ बनावें स्वतन्त्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे | 
इनको सभी घातों सें पूरी आजादी होगी सिवा उन चन्द मामलों के जो केन्द्र के आधीन 
होंगे। केन्द्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहां भी इन मामलों पर विचार करने में 
इनका सहयेग लिया जायेगा। इसलिए यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अन्द- 
रूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुदमुख्तार होंगे और जैसा मेंने कहा है 
अगर ये चाहेंगे तो बतोर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतन्त्र रख सकते हैं । 
इस बात के लिये वे आजाद हैं। व्यक्तिगत रूप से में सारत से और अन्य स्थानों में 
भी प्रजातन्त्र का हामी हूँ । पर इस सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत विचार जो कुछ भी हो मैं 
उन्हें दूसरों पर नहीं लादना चाहता । में समझता हूं कि इस सभा की भी यह मर्जी नहीं 
है, वह उन मामलों में अपनी राय दूसरों पर लादे 

इसलिये इस त्रस्ताव पर जो आपत्ति एक रियासत के राजा ने की है, वह सिद्धान्त 
की दृष्टि से, सारी सत्ता जनता के हाथ में है उस सिद्धान्त के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक 
परिणामों का ही विरोध करती है । इसके अलावा किसी को और कोई आपत्ति नहीं है, 
यह आपत्ति शमिनट भर भी नहीं टिक सकती | हम इस श्रस्तावमें यह दावा करते हैं कि 
हम लोग स्व॒तन्त्र सर्बंसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के लिये, अनिवायेत: ग्रजातन्त्र के 
' लिये एक विधान तैयार करेंगे। त्रजातन्त्रके अलावा आखिर मारतमें हम और क्या रख. 
सकते हैं ? चाहे देशी रियासतों में जेसी भी व्यवस्था रखी जाय, यह असम्भव और 
अनुचित है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के अजातंत्र के अलावा 
अन्य कोई शासन-पद्धति होगी । । 

अब प्रश्न यह आता है कि वह ग्रजातन्त्र संसार के देशों से, इंग्लेण्ड से, ब्रिटिश 
कामनवेल्थ से कैसा सम्बन्ध रखेगा | स्वाधीनता द्विस के अवसर पर हमने यह प्रतिज्ञा 
की है और बहुत दिनों तक की है कि हम ब्रिटेन से सम्बन्धर्रविच्छेद करेंगे क्‍योंकि हमारा 
यह सम्बन्ध त्रिटिश सत्ता का झतीक बन गया है। हमने कर्म; भी ऐसा नहीं सोचा कि 
हम दुनिया से अलग रहेंगे या उन देशों के विरुद्ध रहेंगे जिन्होंने हम पर प्रभनुता की है| 
इस अवसर पर जब हम स्वतस्त्रता के दरवाजे पर पहुँच गये हें हम यह नहीं चाहते कि 
किसी भी देश के प्रति हम में लेश-सात्र भी शत्रुता की भावना हो। हम सबके साथ 
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दोस्ताना सलूक-रखना चाहते हैं । हम त्रिटिश जनता के साथ, त्रिटिश कामनवेल्थ के 
सारे देशों के साथ दोस्ताना सल॒क रखना चाहते हैं । 

पर जिस बात पर सें चाहता हूं कि यह सभा विचार करे वह यह है। जब ये 
शब्द और ये लेबुल बड़ी तेजी से अपना मतलब बदलते जा रहे हैं और आज की दुनिया 
में प्रथकत्व नहीं रह गया है तो आप भी दूसरों से अलग नहीं रह सकते। आपको सह- 
योग करना ही होगा, नहीं तो संघ कोजिये | बींच का कोई रास्ता नहीं है। हम शान्ति 
चाहते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहते । 
ओर राष्ट्रों की तरह हमारा भी यही सम्भव और वास्तविक लक्ष्य है कि एक विश्व संगठन 
बनाने में हम सबको सहयोग दें । उस विश्व संगठन को आप चाहें एक दुनिया के नाम 
से पुकारिये या अन्य किसी नाम से | संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से उस विश्व-संगठन 
के निर्माण का प्रारस्भ हो चुका है । यह अभी बहुत कमजोर है, इसमें बहुत-सी खराबियां 
हैं, फिर भी इससे विश्व-संगठन का आरम्भ तो हो ही गया है और हिन्दुस्तान ने इस 
काम में सहयोग देने का वायदा कर लिया है । अब यदि हम इस विश्व संगठन की बात 
सोचतेहैं--इसमें दूसरे देशोंको अपना सहयोग देनेकी बात सोचतेहे |तो फिर यह सवाल 
कहां उठता है कि हम देशों के इस गुट या उस शुट के साथ हैं। सच बात तो यह है कि 
जितने ज्यादा गुट या गिरोह बनेंगे उतना ही यह विश्व-संगठन कमजोर होता जायेगा। 
इसलिये उस विशाल संगठन को मजबूत बनाने के हेतु सभी देशों के लिये यह 
वांछनीय है कि वे अलग दल या गिरोह बनाने पर जोर न दें। में जानता हूँ कि ऐसे 
अलग-अलग दल और गुट आज संसार में हैं ओर उनके अस्तित्व ही के कारण उनमें 
परस्पर शत्रुता है और युद्ध की भी चर्चा उनमें चल रही है। में नहीं जानता कि भविष्य 
में कया होगा, शान्ति रहेगी या संघर्ष होगा । हम कगार के किनारे खड़े हैं और मिन्‍न- 
भिन्न शक्तियां हमें दो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। कुछ शक्तियां हमें सहयोग की 
ओर, शान्ति की ओर खींच रही हैं और कुछ कगार के नीचे, युद्ध और पार्थक्य की ओर 
ढेल रही हैं । में सविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि यह बता सकू कि आगे क्या होगा पर 
इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग शान्ति चाहते हैं. उन्हें अलग-अलग गुट बनाने का 
विरोध करना चाहिये | इन गुटों का आपस में विरोधी हो जाना लाजिमी है, स्वाभाविक 
है। इसलिये जहां तक इसकी वैदेशिक नीति की गति है, हिन्दुस्तान ने इस बात का 
ऐलान कर दिया है कि बह दलों और गुटों से बिलकुल अलग रहना चाहता है ओर 
दुनिया के सारे देशों के साथ बराबरी के दर्जे पर सहयोग करना चाहता है। यह स्थिति 
है तो बड़ी मुश्किल की क्योंकि लोगों में जब एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ हो तो जो 
आदसी तटस्थ रहना चाहता है. उसपर यह शक किया जाता है कि वह दूसरे दल्के साथ 
हमदर्दी रखता है। यह बात हम हिन्दुस्तान में भी देख सकते हैं और संसार की राजनीति 
केटन्यापक क्षेत्र में भी । अभी हाल से एक अमेरिकन राज़नीतिश्ञ ने ऐसे शब्दों में हिन्दु- 
' अांनकी आलोचना की है जिससे जादविर होता है कि अमेरिका के राज़नीतिश्ञों में ज्ञानकारी 
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ओर हम बड़ी कमी है , चूंकि हम अपनी स्वतन्त्र नीति बरतते है, इसलिए मुल्कों 
का एक गिरोह यह सममतता है कि हम दूसरे गिरोह के साथ हैं और दूसरा मिरोह यह 
सममता है कि हम उसके विरोधी के साथ हैं | यह तो होगा ही । अगर हम भारत को 
स्वतन्त्र श्रजातन्त्र बनाना चाइते हैं. तो इसलिए नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से जुदा दो 
जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बहैसियत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के शान्ति और स्वतन्त्रता 
की स्थापना के लिए हम सभी देशों को--जल्रिटेन को, त्रिटिश कामनवेल्थ के राष्ट्रों को, 
- अमेरिका को, रूस को तथा अन्य सभी छोटे-बढ़े राष्ट्रों को--अपना पूरा सहयोग देना 
चाहते हैं । परन्तु हमारे और इन देशों के बीच वास्तविक सहयोग तभी हो सकता है 
जब हम यह सममते हों कि हम स्वतन्त्र होकर सहयोग दे रहे हैं न कि यद्द कि सहयोग 
देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तब तक कोई भी सहयोग सम्भव नहीं है 
जब तक सजबूर किये जाने का रंच-मात्र भी आभास हमें मिलेगा । 
इसलिए में इस सभा के सामने इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं और में तो कहूँगा 
कि न सिर्फ सभा के ही सामने बल्कि दुनिया के सामने उसकी तारीफ करता हूं,वाकि यह 
बात साफ हो जाये कि यह प्रस्ताव सबके श्रति सदभावना जाहिर करने की एक कोशिश है 
और इसके पीछे कोई शत्रुता की भावना नहीं है । हमने गुजरे हुए जमाने में बढ़ी-बढ़ी 
मुसीबतें मेली हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और द्वो सकता है कि हमें फिर संघर्ष 
करना पड़े | पर महात्माजी के नेतृत्व में हमारी सदा यही कोशिश रहूं। है कि दूसरों के 
साथ हमारा दोस्ती और सद्भावना का बतांव द्वो, यहां तक कि उनक॑ साथ भा जा 
हमारे विरोधी हैं | हम नहीं जानते कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हें, क्‍योंकि हम 
भी मनुष्य हैं और हसमें भी कमजोरियां हैं । फिर भो महात्माजी के सन्देश की एक 
रैहरी छाप इस देश के करोड़ों आदमियों के दिल्लों पर पड़ी है और उस हालत में हम 
जब भी गलती पर हों या कुराह पर हों, इसे भूल नहीं सकते। हममें से कुछ लोग 
साधारण आदमी द्वो सकते हैं और कुछ महान्‌, पर चाहे दस साधारण मनुष्य हों या 
महान , फिलहाल हम एक महान्‌ उद्देश्य को पूरा करने की काशिश कर रहे हैँ, इसलिए 
कुछ-न-कुछ महत्ता की छाया हम पर पढ़ती हो है। आज इस सभा में हम सब एक 
महान उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह भ्रस्ताव, जिसे मैंने पेश किया 
है, उस महान उदद श्य का कुछ-छुछ स्वप्न जाहिर करता है। हम इसे पास करेंगे और 
उम्मीद है कि इस भ्रस्ताव के ज़रिये हम वह विधान बना पायेंगे जिसकी रूप-रेखा इसमें 
दी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह विधान इमें असली आज़ादी देगा जिसके लिए हम 
इतने दिनों से रट लगा रद्दे थे और फिर वद आज़ादी हमारी भूखी जनता को खाना, 
कपड़ा और रहने की जगह देगी,उनको उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। मुझे यह भी 
विश्वास है कि इस विधान से दूसरे एशियाई मुल्कों को भें आजादी आप्त होगो। हम 
चाहे जितने भी अयोग्य हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि हम एक तरह से एशिया 
में आज स्वतन्त्रता-आन्दोलनु के नेता बन गये हैं और हर काम में हमें अपने को उसी 
व्यापक दायरे में रखना चादिए। जब किसी छोटी-मोटी बात से इममें मतभेद पेद्ा हु। 
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[म।० पं० जवाहरलाल नेहरू] । 
जाये और इसकी वजह से हमारे सामने मुश्किलें ओर आपसी महाड़े दिखाई दें तो हम 
न सिर्फ प्रस्ताव को ही याद रखें, बल्कि उस बड़ी ज़िस्मेदारी को भी याद रखें जो हमारे 
कंधों पर है । ४० करोड़ भारतीय जनता की आजादी की जिस्मेदारी को, एशिया के एक 
विशाल भाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी को, तथा सारे संसार की विशाल जन-संख्या के 
एक तरह से पथ-प्रदर्शक होने के दायित्व को, याद रखें । यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । 
अगर हम इस जिम्मेदारी को याद रखें तो सीट या ओहदे के लिए, इस दल या उस 
दल के चन्द छोटे-मोटे लाभों के लिए शायद्‌ हम कलह न करेंगे । एक बात जो हम सबों 
के दिमाग में साफ-साफ आ जानी चाहिए, वह यह है कि हिन्दुस्तान का कोई दल, कोई 
पार्टी,कोई धर्म या कोई सम्प्रदाय कभी भी सुखी और सम्पन्न न होगा अगर स्वयं हिन्दुस्तान 
सुखी और सम्पन्न नहीं है'। अगर हिन्दुस्तान खत्म होता है तो हम सब खत्म हो जाते 
हैं, चाहे हमें एक सीट ज्यादा मिली या कम, चाहे हमें थोड़ी-विशेष सुविधा मिली या 
नहीं । अगर हिन्दुस्तान आनन्द में है, अगर वह एक महत्वपूर्ण स्व॒तन्त्र देश की तरह 
जीवित रहता है तो हमें भी आनन्द-ही-आनन्द है, चाहे हम किसी भी फिरके के हों, किसी 
भी धर्म के हों। 

हम विधान बनायेंगे ओर मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा विधान होगा । पर 

इस सभा का कोई सदस्य ऐसा भी सममता है कि स्व॒तन्त्र भारत अपना प्रादुभांव होने “ 
पर कोई भी बन्धन, भले ही वह इस सभा का ही बनाया क्यों न हो, मंजूर करेगा । स्वतंत्र 
भारत में तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का तेज चारों तरफ चमकता दिखाई देगा । में यह नहीं 
जानता कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा; पर इतना जरूर जानता हूं कि वह 
अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं मंजूर करेगा | कुछ लोग यह सोचते हैं. कि हमे यहां जो 
कुछ भी कर रहे हैं उसमें शायद आगामी दस या बीस वर्षों तक हाथ भी न लगाया जा 
सके, लेकिन अग॑र इसे हंस आज नहीं कर लेते तो शायद पीछे हम' न कर पायेंगे। मेरी 
समझ में यह बिलकुल सिथ्या भ्रम है, गलत खयाल हैं। सभा के सामने में यह बात 
नहीं रख रहा हूँ कि अमुक काम किया जाये और अमुक नहीं किया जाये | पर में सभा 
से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ऐसा समझे कि अब क्रान्तिकारी परिवर्तेन शीघ्र 
दी होने वाले हैं। क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ बैठती है तो 
बह एक अनोखे ढंग से काम करने लगंती है और उसे अनोखे ढंग से काम करना ही 
चाहिए। हो सकता है कि जो विधान यद्द सभा बनाये, उससे स्व॒तन्त्र भारत को सनन्‍्तोष 
न हो। यह सभा आने वाली पीढ़ी को या उन लोगों को, ज्ञो इस काम में हमारे उत्तरा- 
घिकारी होंगे, बांध नहीं सकती । इसलिए हमें अपने काम के छोटे-मोटे ब्योरों पर माथा- 
पच्ची नहीं करनी चाहिए | ये-ब्योरे कमी भी टिकाऊ न होंगे अगर उन्हें हमने कराडा 
करके तय पाया। उसी चीज़ के टिकाऊ होने की सम्भावना है. जिसे हम सहयोग से 
'एकमत होकर पावेंगे। संघर्ष करके, दबाव डालकर, « घंसकी देकर हम जो कुछ भी 
. 'इंसिक्ष फरेंगे बह स्थायी न होगा। बह तो केले एके दु्मावता का सिंलसिता छोड़ 


जक्य-संबंधी प्रस्ताव, [ १४६ 


जायगा और इसलिए में सभा के सामने से इस त्रस्ताव की सिफारिश करता हूँ। अब 
“मैं अ्रस्ताव के अन्तिम पेरे को पढ़ ढेता हूँ । पर अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने के पहले एक 
बात और में कह देना चाहता हूं। ु 
हिन्दुस्तान एक महान्‌ देश है । प्रचुर साधनों के ख्याल से, जन-शक्ति के विचार 
से, स्थायित्व की दृष्टि से हर तरह यह एक महान्‌ देश है। मुझे इस बात में जरा भी 
शक नहीं है कि आजाद हिन्दुस्तान विश्व-रंग-मच पर हर काम में श्रपना जबदस्त पाठ 
अदा करेगा। भौतिक शक्ति के संकुचित क्षेत्र में मी वह पूरा हिस्सा लेगा और मैं चाहता 
हूं कि इस ज्ञेत्र में वह जबरदस्त हिस्सा लें। आज संसार में मिन्‍न २ शक्तियों के बीच 
मिन्नरकषेत्रोंमें संघर्ष चल रहाहे एटस बम और इसकी मिनन्‍न-सिन्‍न शक्तियोंके बारेमें हम 
बहुतकुद् सुन रहे हैं। वस्तुत आज संसारमें दो प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चल रहद्दा है। एक 
ओर तो रचना-मूलक मानव-ग्रवृत्ति है और दूसरी ओर है विनाश-मूलक दानव-अवृत्ति- 
जिसका एटम बस एक अतीक है। मुझे विश्वास है कि भारत भौतिक शक्ति के ज्षेत्र में 
अपना जबरदस्त हिस्सा तो लेगा ही, पर वह हमेशा रचनात्मक मानव-प्रवृत्ति पर ही जोर 
देगा। सुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस संघर्ष में, जो आज दुनिया के 
सामने भूत बनकर खड़ा है अन्त में एटम बम पर. दानव-प्रवृत्ति पर, मानव-प्रवृत्ति की 
जात होगी । ईश्वर करे यह प्रस्ताव फलीमूत झे और वह समय आये जब इस प्रस्ताव 
._ केअजुसार यह बाचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान आप्त करे 
और संसार की शान्ति और मानव-कल्याण की उनन्‍ननि के लिए अपना पूरा तथा हार्दिक 
सहयोग दे | 
#अध्यक्त , इस्र प्रस्तावपर गंभीरतापूर्वक विचार करके आपके बोट देने का 
समय अब आगगया है। में आशा करता हूँ कि इस अवसर की गंभीरता और इस प्रस्ताव 
में निहित प्रतिन्ना और वचन की मसद्दत्ता को ध्यान रखते हुए प्रत्येक सदस्य इसके पत्ष में 
अपना वाट देते समय अपने स्थान पर खड़ा हो जायगा | 
प्रस्ताव पढ़ता हूँ : 

(१) यदद विधान-परिषद भसारतवर्षको एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित 
करने का हृद और गम्भीर संकल्प प्रकट करती और निश्चय करती है कि 
उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये : 

(२) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रदेगा जो आज ब्ूटिश 
भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे 
स्व॒तन्त्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और 

(३) जिसमें उपयु क्‍त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तेमान सीमा चाहे कायम - 
रहे या विधान-सथ्वा और बाद में विधान के नियमानुसार बनाने या बदले, 
एक स्वाधीनइकाई या प्र देशका दजों मिलेगा वा रहेगा उन्हें वें-सब शेषाधिकार 
प्राप्त होंगे वा रहेंगे जो संच को नहीं सॉपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध 
सम्बन्ध सभो अधिकारों का बरतेंगे, सित्राय उन अधिकारों और कासोंके जो 
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संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे 
या जो उससे फलित होंगे; और 
(४) जिसमें सर्वतन्त्र स्व॒तन्त्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और 
शासन के सभी अंगों क्री सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; 
तथा 
(५) जिसमें भारत के सभो लोगों को राजकीय नियमों और साधारण 
सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आधिक, व 
<(जनेतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा सानवी 
समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास 
थे धर्में की, इश्वरोपासना की, काम-घन्धे की, संघ बनाने वा काम करने की 
स्वतन्त्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और 
(६) जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े हुये वा कबायल्ी 
अदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण- 
विधि रहेगी ; और 
(७) जिसके द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रज्षित रद्देगी 
और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और समय राष्टों 
के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे ; और 
(८) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान 
प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में 
अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा | 
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने तब प्रस्ताव का हिन्दी रूपान्तर पढ़कर सुनाया |) 
प्रस्ताव का उद्‌' अनुवाद भी मेरे पास है। दु्ाग्य से में उसे पढ़ नहीं सकता । 
यदि कोई और सदस्य इसे मेरी ओर से पढ़ सकें तो मुझे! बड़ी श्रसन्‍नता होगी। 
(उसके बाद श्री मोहनलाल सक्सेना ने श्रस्ताव का उदूं अनुवाद पढ़ा |) 
अ्यध्यक्ष : में सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े 
होकर भस्ताव के पक्त में बोट दें । 
सभी सदस्यों ने खड़े होकर अस्ताव को स्वीकार किया। 
भूटान और सिक्किम को नेगोशियेटिंग कमेटी के कारय-छ्ष त्र में सम्मि- 
“ लित करने का ग्रस्ताव 
अअध्यत्त : अगला प्रस्ताव सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में है। पंढित 
जवाइरल्ल नेहरू इसे पेश करेंगे ढ 
.... #माननीय पंडित जवाहरनाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, में निम्न प्रस्ताव 
पेश करने की अनुमति चाहता हूँ-८ _' ४ 09 


भूटान सिक्किस-संबंधी प्रस्ताव [१२ 


“यहू परिषद्‌ निश्चय करती है कि २१ दिसम्बर, १६४६ के अपने 
प्रस्ताव के अनुसार (नरेन्द्र मंडल द्वारा नियुक्त नेगोरियेटिंग कमेदी तथा देशी 
रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से कतिपय विशेष विषयों के सम्बन्ध में 
विचार-विनिमय करने के लिए) जो कमेटी नियुक्त की गई थी, उसे अन्य 
बातों के अलावा भूटान और सिक्किस की विशेष समस्याओं पर विचार 
करने के लिए उन व्यक्तियों से विचार-विनिमय करने का, जिनसे बातचीत 
करना बह उचित समम्झेगी और इस परिषद्‌ के सामने अपने कार्य की रिपोर्ट 
उपस्थित करने का भी अधिकार होगा । 

श्रीमान्‌, क्या में यद्द स्पष्ट कर सकता हूं कि इस अस्ताव की जो प्रति सदस्यों 
को दी गई है, उसकी अन्तिम पंक्ति को छोड़कर पहली पंक्ति में थोढ़ा-सा परिवततेन 
फरके उसे इस श्रकार पढ़ा जाय-“सूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं का विचार 
करने के लिए और परिषद्‌ के सामने अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने का”'*' 

'. सभा को स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में हमने एक प्रस्ताव पास किया था 
जिसके अनुसार नरेन्‍्द्र-मं डल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के 
अन्य ग्रतिनिधियों से निम्न विषयों पर विचार-विनिमय करने के लिए एक कमेटी बनाई 
गई थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डा० पट्टामि- 
सीतारमैया, श्री शंकरराव देव, सर एन० गोपालस्वामी आयंगर और में भी शामिल था: 

(अ) परिषद्‌ में उन ६३ स्थानों के वितरण के निधोरण का प्रश्न, जो - 
कफेबिनेट मिशनके १६ मई वाले वक्तब्य के अन्तगंत देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे 
गए है, 

(ब) उस त्रणाली का निधोरण, जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परि- 
षद्‌ में भेजे जायं और उसके बाद इस विचार-विनिमय के परिणाम की रिपोर्ट विधान- 
परिषद्‌ के सामने उपस्थित की जाय | इसके अतिरिक्त यह भी निश्चिय किया गया था 
कि बाद में अधिक-से-अधिक तीन और सदस्यों को इस कमेटी में लिया जा सकता है । 
इस कमेटी को दो विषयों पर विचार करना था, रियासतों के लिए सुरक्षित स्थानों का 
वितरण और उनका निर्धारण, और उस प्रणाली का निधोरण जिसके द्वारा रियासतों 
केप्रतिनिधि इस परिषद्‌ में भेजे जाय॑ । एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि उन कतिपय 
चेत्रों के बारे में हमें क्या करना होगा जो भारतीय रियासतों में शामिल नहीं हैं । हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव में भूटान और सिक्किम का उल्लेख किया गया है। 

एक अकार से भूटान भारत के संरक्षण में एक स्वतंत्र राज्य है। सिक्किम 
एक तरह से एक भारतीय रियासत है जो उससे भिन्न है। इसलिए भूटान को एक भार- 
तीय रियासत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है| मुझे नहीं मालूम कि भारत के संबन्ध 
में भूटानकी भावी स्थिति क्या होगी ९ इस प्रश्नं का निणेय हमें भूटान के प्रतिनिधियों के 
परामर्श और सहयोग से करना है। इस विषय में किसी को मजबूर करने का कोई ग्रश्न 
ही नहीं उठता ! गत अधिवेशन में अपने जो कमेटी नियुक्त की थी उसके विचारणीय 
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विषयों के अन्तमत आपको ऐसी किसी भी समस्या पर सोच-विचार करने का अधिकार 
नहीं है। थे विषय इस परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व के तरीके और स्थान के वितरण तक ही 
सीमित हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चांहता हूँ कि देशी नरेशों ने यह अपत्ति उठाई है कि हमने 
नेगोशियेटिंग कमेटी के विचारणीय विषय इतने सीमित क्‍यों रखे हैं ९ उन्हें सीमित 
रखने के ग्रत्यक्ष कारण हैं--रियासतों के सम्बन्ध में बाद में उठने वाली सभी समस्याओं 
पर परिषद्‌ में आने वाले उनके इन प्रतिनिधियों द्वारा ही सोच-विचार किया जायगा ओर 
उनके भ्रतिनिधियों के यहां आने से पूर्व मुख्य समस्याओं के बारे हमारे लिए कोई अन्तिम 
निर्णय करना मूर्ख॑तापूर्ण होगा। इसलिए हमने जान बू कर अपनी नेगोशियेटिग कमेटी 
का कार्य सीमित रखा । परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र को सीमित करके हमले उसे अन्य ऐसी 
समस्याओं पर सोच-विचार करने से रोक दिया जो देशी रियासतों से भिन्‍न अदेशों के 
सस्वन्ध में उठ सकती हैं, विशेषकर सूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में और इस ग्रस्ताव 
द्वारा उसे भूटान और सिक्किम के प्रतिनिधियों से मेंट करने ओर किसी भी विशिष्ट 
समस्या पर विचार-विनिमय करने का अधिकार दिया गया है । में यह बात स्पष्ट कर 
देना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस विधान-परिषद्‌ को स्वतंत्र राज्यों से भी 
इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने का पूरा-पूरा अधिकार है. | स्वतंत्र राज्यों 
के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने का हमें निबोध रूप से अधि- 
कार है। परन्तु इस समय मैं उस समस्या पर विचार नहीं कर रहा हूं। मूटानकी चाहे जो 
भी स्थिति हों, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने 
की शक्ति और अधिकार है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम भूटान की वर्तमान प्रतिष्ना 
को किसी प्रकार भी कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह चाहे कुछ भी हो, यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि वह भारतीय रियासतों से सर्वथा भिन्‍न होगी | हम अपनी कमेटी 
को केबल उसके प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय से और उसके बाद अपनो रिपोर्ट विधान- 
परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित करने का द्वी अधिकार दे रहे दें । 
श्रीमान्‌ , मैं इस अस्ताव को आपकी अनुमति से उपस्थित करता हूँ । 
माननीय पंडित गोविन्दबल्लभ पंत ( संयुक्तप्रान्त * जनरल ) : 
इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । ्ि 
अध्यक्ष : प्रस्ताव शस्तुत किया जा चुका है और उसका अनुमोदन भो कर 
दिया गया है । यदि कोई सदस्य भाषण देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं 
“**+--( कुछ देर रुकू कर ) “तो क्या में यद्द मान छू, कि कोई भी 
व्यक्ति इस अस्ताव के संब॒न्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ९ मैं प्रस्ताव को वोट 
लेने के लिए उपस्थित करता हूँ“ “*: ; 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | 
अअध्यत ३ असेस्बत्षी के बजट के सम्बन्ध मैं दो अस्ताव है। 


कि 


मूट/न-सिव्किम सम्बन्धी प्रस्ताव [१७ 


#श्री एच० वो० कामठ (मध्यग्रान्त, और बरार ; जनरल) ; श्रीमान्‌ , 
कल नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस की स्व॒णु-जयन्ती के अवसर पर उनके ग्रति सम्मान प्रकट 
करने के लिए इस परिषद्‌ के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो प्रार्थना 
की है उसकी ओर क्या में आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ९ 

#अध्यक्ष ; श्री कामठजी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है हमारे पास कल के 
लिए कोई काये तैयार नहीं है, इसलिए ग्रत्येक दशा में कल की छुट्टों दोगी । (हथे-ध्वनि) 
श्री गाडगिल ! 

विधान-परिषद्‌ के बजट के अनमान 

#श्री एन० वी० गाडगिल(बम्बई:जनरल) में यह अस्ताव पेश करता हूँ:- 

“यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद्‌ सन्‌ १६४६।४७ इ० तथा सन 

१६४७४८ की असेम्बल्ली के लिए विधान-परिषद्‌ के नियम ४० (१) के अनु- 

सार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक ज्यय 

को, जिसे नत्थी की हुईं सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है'।” 
श्रीमान , जैसा कि नियमों में रखा गया है. ..... 

#श्री के० संतानम (मद्रास : जनरल) < में प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय 
पर कमेटी में विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम दर्शकों की उपस्थिति में 
बजट पर वाद-विवाद करें इसलिए में ्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण 
कर लेना चाहिए | 

#प्रो० एन० जी० (मद्रास जनरल) : में इसका अनुमोदन करता हूँ। 

#श्री विशनाथदास (उड़ीसा ; जनस्ल) ६ में सी इसका समथथन करता हूं। 

#श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल ; जनरल) $ इस प्रस्ताव का सस्बन्ध 
जनता के धन से है। इस घिषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से 
भयभीत होने का मुझे कोई कारण नहीं दीखता । 

#अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को पेश होने दीजिये। तब हूम इस पर विचार करेंगे 
कि आया इस पर विचार-विनिमय कमेटी में होगा । 

#श्री के० संतानम्‌ : प्रस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर वक्ता देने को 
हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो । कोई बात छिपाने या भयभीत 
होने की नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रवा चाहते हैं 

#अध्यक्ष : तब मैं इस “सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हू । जो 
इस प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हों वे कृपया हा? कहेंगे । 

#माननीय बी० जी० खेर (बम््रई : जनग्ल) : सम्पू्ें सभा को कमेटी 
का रूप घारण करना चादिये | 


कस ] मारतीय विधान-परिषद्‌ _[ २२ जनवरी सन्‌ १६४७ ई०७ 


#अध्यक्ष : वे जो कमेटी के पत्त में हैं, “हां? कहें.। 
अस्ताव स्वीकार कर लिया गया। _ 
#अध्यक्ष : अब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चू कि कमेटी की बैठकें 
गुप्त रूप से होती हैं, इसलिए सें दर्शकों से चले जाने की प्राथना करता हूँ | 
(तब गैलरियां खाली कर दी गई) 
(इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई) 





भारतीय विधान-परिषद्‌ 


शुक्रवार, २४ जनवरी सन्‌ १६४७ इ० 


भास्तीय विधान-परिषद की बेठक कांस्टीव्यूशन दाल, नई दिल्ली में दिन के ११ बजे 
अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में हुई । 

अध्यक्ष : अब्र हम कायवाहो शुरू करेंगे। परसों जब कायवाही समाप्त हुई थी तब 
हम समिति के रूप में बजट (आप-व्यय लेखा) पर बहत कर रहे थे। कुछ ऐसे संशोधन हैं, जिनको 
हाउस के समत्त रखना ही है। मैं सुझाव पेश करता हूँ कि हम पहले उन प्रस्तावों को लें और उन्हें 
समाप्त करने के बाद अगर हमारे पास समय बचे तो फिर समिति के रूप में बेठकर बजट पर बहस 
करेंगे | 

समझे आशा है कि सदस्यों को मेरी बांत स्वीकार है | 

#श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष जी, जब इसने 
पिछली बैठक स्थगित की थी तो हम सामति के रूप में थ। इसलिए यह आवश्यक दे कि हम विधिवत्‌ 
यह प्रस्ताव करें कि सभा अब असेंम्बली के खुले पूर्ण अधिवेशन में बेठ रही दे | 

कच्पध्यक्ष : मुझे आश: है कि सभा इस सुझाव को स्त्रीकार 'करती है । 

प्रस्ताव स्वीकार किया गया । 

#अध्यक्ष : व कि समा ने सुझाव स््रीकार कर लिया है इसलिए अब हम पूण खुले 
अधिवेशन में बैठते हैं और प्रस्ताव लेते हैं | 

अब में श्री सत्यनारायण सिनहा से कहता हूँ कि बह अपने नाम का प्रस्ताव पेश 


करे | 
उपाध्यक्ष का चुनाव 
खुली कार्यवाही:-- 
#श्री सत्यनारायण सिनद्ा : श्रीमान्‌ अध्यक्षजी, में अपने नाम का नौचे लिखा 
प्रस्ताव पेश करता हूँ;--- 


निश्चय हुआ कि यह असेम्बली विधान-परिषद के नियम १९ उपनियम (१) के 
अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव करने को कार्यवरादी करें । 
महोदय, आपकी आशा से में समा के उपाध्यत्षों के बारे में का० वाही के वे नियम पढ़ गा 
जो गत बेठक में पास किये गए थे | ६ 
असेम्बली के पांच उपाध्यक्ष होंगे। पांच उपाध्यक्षों में दो का चुनाव असेम्बली 
के सदस्यों द्वारा अध्यक्षु के निर्दिष्ट ढंग पर होगा । 


इस चिन्द्र का अथे दे कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का द्विन्दी रूपान्तर दे । 


२] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२४ जनवरी सन्‌ ३६४७ हँं० 


विमागों द्वारा निब्राचित समापति असेम्दली के पद की स्थिति से उपाध्यक्ष 

होंगे । 

अब नियम १६ के अनुसार असेम्बली के समापतित्व के लिए यदि कोई उपाध्यक्ष न हो 
तो, असेम्बली को अधिकार है कि वह इस कार्य के लिए अपने किसी मी सदस्य को चुन ले । इस- 
लिए अगर आप थोड़े समय के लिए अनुपस्थित भी हो जाय॑गे तो ऐसे अवसरों पर असेम्बली अपने 
सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुनकर अपनी कार्यवाही जारी रखेगी । ऐसी अवस्था में यह आव- 
ज्यक है कि इम इस अधिवेशन के दौरान में एक उपाध्यक्ष चुन लें | इसलिए में यह प्रस्ताव रखता 
हैँ और आशा करता हूँ कि दाउस इसे स्वीकार करेगा । 

#साननीय पं० गोविन्द बल्लम पन्‍्त (संयुक्त प्रदेश : जनरत्) : में इस 

प्रस्ताव का समथन करता हूँ । 

#&अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ और समर्थन प्राप्त कर चुका है। मैं नहीं समझता 

कि उस पर किसी बहस की जरूरत है | 
प्रस्ताव स्त्रीकार कर लिया गया | 

अध्यक्ष : आज ५ बजे शाम तक सेक्र टरी से नाम्जदगी प्राप्त हो सकेगी। 
अगर चुनाव जरूरी हुआ तो वह कल दिन के ११ बजे से १२ बजे के बीच में सहायक मन्त्री 

(74७ $८८८८८४:४) के दफ्तर रूम नं० २४ में होगा, जो नीचे की मंजिल पर है । 

एडवाइजरी कमेटी का चुनाव 
#साननीय पँ० गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त : भ्रीमान्‌ जो, मैं अपने नाम का प्रस्ताव 
पेश करने को आज्ञा चाहता हू' जो इस प्रकार है :-- 

“यह असेम्बली निश्चय करतों है कि मन्त्रिमंडल मिशन के १६ मई १६४६ ई० 
की घोषणा के परा २० के अनुसार निम्न लिखित व्यवस्था की एडवाइजरी 
कमेटी (सलाइकार-समिति) बना दी जाये :-- 

१, (क) सलाहकार समिति में ६८ सदस्यों से अधिक नहीं होंगे ओर उसमें ऐसे 
व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो असेम्बली के सदस्य नहीं है। 
(ख) (अ) आरम्भ में इसमें ५२ सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एक परित्रवनीय सत द्वारा होगा | 
(आ) असेम्बली अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित ढंग पर सात सदस्थ तक चुन सकती है। 
(ग) अध्यक्ष किसी समय या कई अवसरों को मिलाकर कमेंटी के.लिए £ सदस्यों 
तक को नामजद कर सकते हैं। 

२. एडवाइजगे कमेटी (सलाइकार-समिति) ऐसी उपसमितियों की नियुक्ति करेगी जो.पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के कबाइली क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी प्रदेश के कबाइली क्षेत्र के लिए शासन की योजना तयार करेगी 
और उन क्षेत्रों के लिए भो जो- कवायली क्षेत्र जब कि क्षेत्र प थक और विरेष रूप में पथक्‌ कहे 
जाते हैं। इन समितियों में से प्रत्येक उस "समय के लिए किसी खास कबाली क्षेत्र से जो 
विचाराधीन हैं अधिक से अधिक दो सदस्य चुन (८009५.) कर सकेगी, जिससे उस क्षेत्र के बारे 
में उनसे विशेष सहायता फ्राप्त हो सके |$,..*. - 


एडवाइजरी कमेटी का चुनाव.» [१ 


३. एडवाइजरी' कनेटी (सलाइकार-समिति) समव-समस पर ऐसी उपसभमितियां नियुक्त कर सकेगी 
जिन्हें वह आवश्यक सममेगी । 

४. एडवाइजरी कमेटी (सलाइकार-समिति) आखिरी रिपोर्ट यूनियन विधान-परिबद्‌ को तींन मास के 
अन्दर मेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी मेज सकेगी। 

५. एडवाइबरी कमेटी (सलाइकार-समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उनके खाली होते 
ही जहां तक जल्द हो सकेगा उन पर उसी दंग से नियुक्ति कर दी जायेगी जिस प्रकार आरम्भ 
में हुई थी । 

६. अध्यक्ष, कमेटी की कार्यवाही के दंग के बारे में, स्थायी आज्ञा प्रदान कर सकते हैं । 

महोदय, यह प्रस्ताव न केवल १६ मई के वक्तव्य में व्याख्या की गई योजना के अनु- 
. सार है बल्कि इसने योजना की शब्दावली भी अदण कर ली है। इस योजना के अनुसार एक समिति 
अल्प संख्यकों के अधिकार, नागरिक अधिकार और कबीले वाले पुथक्‌ और विशेष रूप में पृथक 
ल्लेत्रों सम्बन्धी सवालों को हल करेगी । यदि यह कार्य हम पर डाला जाता तो इम इन समी विषयों की 
अलग-अलग समितियां नियुक्त करते और परश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश तथा उत्तरपूर्व सीमान्त के लिए 
दो समितियां वहां की समस्‍यायें सुलकाने के लिए नियुक्त कर देते, पर चू'कि योजना में एक ही 
समति का विचार किया गया था, इसलिए हमने उस प्रस्ताव और पथ-परदश न के विरुद्ध जाना ठीक 
नहीं समा । इसके फल्लस्वरूप कमेंटी उससे बड़ी हो गई है जितनी बड़ी वह उस अवस्था में हों सकती 
थो जब कि प्रत्येक विषय के लिए अलग्र-श्रलग समिति बनाई जाती। यह कमेटी एडवाइजरी कमेटी 

(सलाइक,र-स मितति) कही जायेगी और यह वाक्यांश ४ के पेराग्राफ १६ के अनुसार नियुक्त हो रही है, 

जो इस प्रकार है :-- 

“एक आरम्मिक सभा की जायेगी जिसमें कायवाही की सामान्य व्यवस्था का 
निर्यय होगा । अध्यक्ष और श्रन्य अधिकारियों का चुनाव होगा और नागरिकों के अधि- 
कार अल्पसंख्यकों और कबाइली तथा ५थक क्षेत्रों के अधिकारों के लिए एक सलाइकार- 
समिति बनेगी । 
इस प्रकार यहां जिस जाब्ने का निर्देश किया गया है, उसके अनुसार हम साधारण 

अव्था में अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस विषय को हाथ में लेने वाले थे । पर इमने गेरहाजिर 

रंदस्थों का ख्य/ल् रखत हुगे ऐसा नहीं किया । इस मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने के लिए सुबि- 
धायें पेदा करना चाहते थे और असेम्बली को कार्यवाही में उनका सइयोग चाहते थे। यह अफसोस 
को बात है कि अभी तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुये हैं । इमने न केवल इस विषय 
पर विचार करना ही स्थगित कर दिया जो इस वक्तव्य की योजना के अंमुसार इमें आगे बढ़ने के 
लिए आवश्यक था बल्कि कांग्रेस और भी आगे बढ़ी और उसने सप्राट-सरकार तथा मुस्लिम 
लीग को उन व्याख्याओं को स्वीकार कर ,लिया जो उन्होंने वक्तव्य के कुछ विरोधाभासी वाक्यांशों 
के बारे में की थीं। यहो नहीं, ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने ६ दिसम्बर क्री घोषणा के एक बड़ें भाग को 
भो कांग्रेस ने स्वोकार कर लिया । कींग्रेस ने ५ जनबरी को स्पष्ट रूप में लीग के परान्तीय बंटवारे 
सम्बन्धी खंड को भी स्वोकार करके उसकी घोषणा कर दी है। इस असेम्बली की बेठक २० तारोख 
को हुई थी। बीच भें पन्द्रर दिन का समय था। हमने इस विषय का विचार स्थगित कर दिया था। 


शक 


४] भारतीय विधान-प रिषद्‌ [२४ जनवरी सन्‌ १8६४७ ईं० 


मुस्लिम लीग ने न केवल इस सभा में सम्मिलित होने का कोई रस्मी अ्रस्ताव नहीं पास किया, बल्कि 
मुस्लिम लीग के विचारों की जानकारी का दावा करने वालों ने जो बयान दिये उसने उसकी प्रति- 
कूलता हो दिखाई देती है। इस असेम्बली के अधिकारियों को, मन्‍्त्री या और किसी को मुस्लिम लीग 
के किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि द्वारा यह इशारा भी नहीं मिला कि जिससे इस असेस्बली की बेठक 
स्थंगित कर दी जाती या इसके आदेश-पत्र में और कार्यवाही सम्मिलित की जाती । ऐसी स्थिति में 
हम उस कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ने के अज्ञावा और कुछ नहीं कर सकते जो हमारे लिये निर्धा- 
रित, निश्चित और व्यवस्थित है। जिस मार्ग का अनुमरण किया जा रहा है उसके कारण अगर 
किसी को परेशानी और असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने एथक 
रहना ही पसन्द किया है। में समझता हूं. कि समी जिम्मेदार ओर निर्षक्ष व्यक्ति इस बात को 
स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस तथा इस सभा के माननीय सदस्यों ने जितनी उनसे आशा को जाती थी 
मुस्लिम लीग के इस असेम्बली में विचार-विमर्ष के लिये माग लेने को सुविधा देने के लिए उससे 
कहीं अधिक प्रयत्न किये हैं । किन्तु वह अ्रभी तक अपने मूल विरोधी रुख पर डटे हैं और जो महान्‌ 
आर पविन्न कार्य हमें आगे करने हैं उसमें हाथ बटाने के लिये वे असेम्बल्ली की कार्यवाही में भाग 
लेने को तेयार नहीं हैं । 

में यह सब चर्चा करना आवश्यक समझता हो। खासकर समाचार-पत्रों में तथा एक 
स्थानोय पत्र में निकले हुये कुछ लेखों को दृष्टि भ॑ रखते हुये नरम शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के 
लिये, यह एक समझ में न आने वाली बात हे कि इस विषय को और भी झागे के लिए स्थगित 
किया जा सकता हैं जो वास्तव में शुरू में ही किया जाना जाहिये था। हस सभा के माननीय सदस्यों 
ने अनुपस्थित सदस्यों के लिए जिस कोमल भाव से उत्कंठा प्रकट को है, उसकी न केवल कद्र दी नहीं 
की गई बल्कि उसका गलत अर्थ लगाया गया है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है । इस देश के 
लाखों लोग इस असेम्बली की कार्यवाही की परीक्षा बड़ी सूछुमता से कर रहे हैं और यह जानने को 
उत्सुक हैं कि हम अपने ध्येय को ओर कहां तक आगगे बढ़े हैं। प्रतिदिन का विलम्ब उन्हें निराश 
कर रहा है और दूसरी ओर इस बात का प्रबल विरोधी प्रचार किया जा रहा है कि यह असेम्बली तो 
धुवे के रूप में ही समाप्त होगी इसके सभी प्रयत्न, कार्यवादी और मशेद्योग व्यर्थ सिद्ध होंगे और 
इसका परिणाम कुछ न निकलेगा | ऐसी स्थिति में इस असम्बली की सफलताओं में दिलचस्पी रखने 
वाले किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि इस समा के माननीय सदस्यों पर कितनी बंडी 
जिम्मेदारी का भार है । वे इस सभा की कार्यवाही अनिश्चित रूप म॑ नहीं टाल सकते हैं और न वे 
मनोरथ को इतना दाल सकते हैं कि वह स्वथा शांत हो जाय । इसलिये में विश्वास करता हूं कि 
माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को सव सम्मति से स्वीकार करेंगे | 

जैसा कि वे जानते हैं, इम॑ मौलिक अधिक।!रों के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकार और 
कबीले वाले तथा पिछड़ी हुई जातियों के ज्ञत्रों के शासन के लिये व्यवस्था करना है । इस कमेटी 
के सामने जो काम हे उसका खयाल रखते हुए प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। 
इमारा देश बहुत विशाल है और अब तो यहा ० करोड से भी अधिक लोगों की-बत्ती हो गयीं 
है। ऐसी स्थिति में कोई इस तरह की कमेटी के सदस्यों की सख्या कितनी ही घटाना चाहे फिर भी 
वह एक लिश्चित संख्या के नीचे नहीं जा सकती । इमने सभी हितों और सभी प्रकार के लोगों 


हा 


एडवाइजरी कमेटी का चुनाव [4 


का खयाल रखा है और फिर भी संख्य! इस प्रकार उचित रूप में निश्चितं की है कि काम करने 
में कठिनाई न हो | इस कमेटी में 3२ सदस्य रखे गये हैं जब कि शुरू में इसमें ६८ सदस्यों की 
व्यवस्था सोची गयी थी | माननीय सदस्य जानते हैं कि नागरेक अधिकार पर इमें विधान बनाना 
है। उसके लिये हमें साधारण संस्था ((+८7९८7४  ऐ00) के प्रतिनिधि चाहिए। मौलिक अधि- 
कार से सभी का सम्बन्ध है और इसके ब.रे में अह्मसंब्यक या बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं 
उठ सकता | वाघ्तव में लाड समा में भारत-मंत्री ने गत मास जो भाषण दिया था उसमें यह बात 
निश्चित रूप में कही गयी थी कि नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न समझने वाले सदस्य उससें 
होंगे । फिर आपको उन सदस्यों का चुनाव करना है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समकते 
हों । माननीय सदस्य जानने हैं कि हमारे देश में कितने अ्ल्यसंख्यक हैं । इमारी संस्कृति बहुत 
प्रकार की पूर्णंताओं से संयुक्त है और सौमास्य से इसारे पास ऐमे दल हैं जो एक दूसरे को पूर्ति 
और सहायता करके एक पूर्ण वस्तु भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिये हमने इस 
पस्ताव में आरम्मिक कमेटी के लिये ५२ मदस्यों की व्यवस्था रखी है, पर संशोधन के अनुसार, 
जिसे श्री मुशी पेश करेंगे, संख्या ५२ नहीं ५० है । इन ४० में से केवल १२ साधारण विमान के 
प्रतिनिधि होंगे | अन्य लोग अल्पसंख्यकों तथा कबील वाले एथक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 
अल्पसंख्यकों को निम्न लिखित रूप में प्रतिनिधित्र प्राप्त होगा :-- 


बंगाल, पंजाब, सीमाप्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं को 9 प्रतिनिधि 
संयुक्त प्रांत, विद्वर, मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई, अासाम और उड़ीसा इन सात 

प्रांतों के मुसलमानों को ७ प्रतिनिधि 
दलित जाति या तालिकाबद्ध जातिवालों को ७ प्रतिनिधि 
सिखों को ६ प्रतिनिधि 
हिन्दुस्तानी ईसाइयों को ४ प्रतिनिधि 
पारसियों को है प्रतिनिधि 
एंग्लोइंडियनों को ३ प्रतिनिधि 
कबीलेवाल और प्रथक ज्ञत्रों को १३ प्रतिनिधि 


इनके अतिरिक्त १० जासजदगियां अध्यक्ष जी करेंगे। यस्ताव में संख्या अधिक लिखी 
गयी है। झव चित लोगों को नामजद किया जायेगा इनकी संख्यायें, श्री मु शा द्वारा पेश किये जाने 
वाले संशोधन के अनुसार, ४ तो कब्रीले वाले ज्ञेत्रों के लिये अलग कर दिये जायेंगे, ७ मुस्लिम अल्प- 
संख्यक प्रान्तों के लिए और शेष १० अध्यक्ष को व्यवस्था पर छोड़ दिये जायेंगे जिससे गह ऐसे 
लोगों को नामजर कर सकें जो कमेटो के काय में प्रदत्त हो सकें और जिनके द्वारा ठोत और सतोष- 
जनक फैसले पर पहुचा ज। सकें । इस तरह कमेटी का निर्माण दो जायगा। किसी भी द्वालत में जो 
कुछ भी संख्या होगी उसस अल्प संख्यकों, एथक ज्षेत्र वालों आर कबीले वाले ज्षेत्रों के निवासियों 
की आवाज कमेटी में अधिक होगी। वह अपना चाहा फेसला क़र सकेंगे और कोई भी अन्य भाग 
बहुमत न प्रात्त कर सकेगा | इस तर्‌इ यह कमेटीव्शल्य संख्यकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों का पूर्णे- 
प्रतिनिधित्व करेगी और हमें आशा है कि ऐ,स फैसले पर पहुंचगी जिससे उनको स्थिति मजबूत हो 
जायेगी और अधिकार पूणत: सुरक्षित | इस प्रस्ताव के दूसरे पेराग्राफ ( वाक्य-समूह ) में पश्चिमो- 


शक 
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तर के कबीले वालों तथा उत्तरपू्व की आदि निवासी जातियों के क्षेत्रों तथा प्रथक्‌ एवं विशेष रुप में 
प्रथक्‌ छेत्रों के शासन के लिये सब कमेटियां ( उउसमितियां ) नियुक्त करने की व्यवस्था रखो गयी 
है। इस काम के लिए छोटी उपसमितियों की नियुक्ति आवश्यक होगी क्योंकि उनमें तो घटनाव्थल 
बर अध्ययन करने वालों को ही जरूरत होगी और जब्र तक विशेषज्ञों द्वारा निकवतम रूप में सवालों 
वर विचार न होगा और विशेषज्ञों की राय तथा स्थानीय लोकमत को ज्ञात न कर लिया जायगा तब 
तक विशेष ज्षेत्रों के लिये सापेज्ञ परिणाम प्राप्त न हो सकेंगे । कुछ सब कमेटियों ( उपसमितियों ) 
की नियुक्ति के अतिरिक्त प्रस्ताव उन सब कमेंटियों को अधिकार भी देता है कि वह उस खास क्षेत्र 
के दो सदस्य और चुन ((!०0०]7८ कर) ले जिसके प्रश्नों पर उस समय विचार हो रहा हो और जहां 
तक उस ज्षेत्र की समस्याओ्रों के बारे में इस प्रकार के सदस्यों दवाराचुने गये ( (!005६2० ) 
बज्जनों की आवश्यकता हो । 

खंड ४ उस समय की सीमा निर्धारित करता है जिसके अन्दर इस एंडवाइजरी कमेटी 
( सलाहकार-समिति ) की अन्तिम रिपो> पेश कर दी जाये । यह काम तीन महीने के अन्दर हो जाना 
चाहिए । यदि माननीय सदस्य परा २० को देखेंगे तो उन्हे ये शब्द मिलेंगे:-- 

नागरिक अधिकारों, अल्प संख्यकों और कबीले वाले ज्ञेत्रों तथा प्रथक्‌ ज्षेत्रों के 

बारे में जो एडवाइजरी कमेटी ( सलाहकार-समिति ) नियुक्त होगी. उसमें तत्सम्बन्धी समो 

द्वितों को पर्यात प्रतिनिधित्व प्रात्त होगा, और उनका काम होगा कि वे यूनियन काल्स्टी- 

ट्यूऐन्ट असेम्बली ( संयुक्त विधान-परिषद्‌ ) को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों 

की रा के वाक्यांशों ( (]805८४ ) कबीले वाले और (थक क्षेत्रों के शासन की योज- 

नाओं की रिपोट में और यह परामश दे कि वे अधिकार प्रान्तीय दल्तीय विभाजन या 

संयुक्तविधान में से किसमें सम्मिलित किये जायें । 

इस एडवाइडरी कमेटी ( सलाहकार समिति ) का काम तेजी से चलाने की आवश्यकता 
है, जिससे उसकी सिफारिश इस समा को जहां तक हो सके जल्द मिल जाये और समय का दुरुपयोग 
न हो । इस एडवाइ डरी कमेटी ( सलाहकार समिति ) की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव 
नर तक सामने न आजाये तब तक केन्द्रीय संयुक्त असेम्बली ((१2॥८४४  (770707 2552777ए) 
को इस रिपोट पर विचार करना चाहिये जिससे प्रान्तीध या आवश्यकता हुई तो बंटवारे के विधान 
((55०प० (2075$४६प४८07) पर विचार करते समय वह उस कार्य को ठीक तौर पर आरम्म कर 
पके | इस लिए यह-वांछुनीय है कि इस कम्रेटी (समिति ) की रिपोट शौघ पहुंचे और इसलिए यदह 
ब्यवस्था तेयार की गयी है। 

मैंने तथ्यात्मक वन ओर विश्लेषण देने का प्रयत्न किया है और कुछ दृद तक विचारा- 
पीन प्रस्ताव की व्यवस्था भी कर दो है। माननीय सदस्यों और अध्यक्ष की अनुमति से में कुछ 
तामान्य बातें भी कहना चाहता हूँ | वेघानिक चर्चाओं में अल्प संख्यक का प्रश्न सब जगह आगे 
झाता है| इस चद्बान पर कितने ही विधान इससे टकराकर नष्ट हो चुके हैं.। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी 
प्रश्नों के सन्‍्तोषजनक हल पर स्वृतन्त्र भारत का स्वास्थ्य, क्रिडहाशीलता और शक्ति निश्चित है 
श्रोर यह यहाँ हमारों बइस के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। अल्पसंख्यकों का सवाल 
बहुत बढाया भी नहीं जा सकता । अब तक यह दंगों, पारसध/रिकोञ्विश्वास और मास्तीय राष्द के 
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विभिन्‍न अंगों में भिन्‍नता बढ़ाने के लिये काम में लाया जाता रहा है। साप्राबज्यवाद का विकास हो 
ऐसे ही ऋगड़ों के आधार पर होता है, वह ऐसी प्रवत्तियों को बढाने में है दिलचस्पी लेती हे । 
अब तक अल्यसंख्यकों को इस तरह उकरसाया और प्रभावित किया जाता रहा है जिमसे मिलाप और 
एकता में बाधा पड़ती रही है । पर अब यह जरूरी हो गया है कि एक नया अध्याव शुरू किया जावे 
और हम सब अपने उत्तरदायित्व को समझे | जब तक अल्पसंख्यकों को पूरा सन्‍्तोष न हो जायेगा 
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते । इस शान्ति भी अनवरत रूप से नहीं कायम कर सकने | 
इसलिये जो कुछ भी किया जा सके वह किया जाना चाहिये। वास्तव में यदि १६ मई का वक्‍तदग 
न भी होता तो भी हम इस प्रकार की कमेटी (समिति) बनाने का प्रस्ताव करते । यदि माननीय सदस्य 
इस समा द्वारा सर्वंसम्मति से पास किये गये लद्धय मूलक (ओबजेक्टिव रेजोॉल्यूशन) प्रस्ताव को 
देखेंगे तो वे इन शब्द को खंड ( ५ ) और ( ६ ) में देखेंगे :--- 
जिसमें भारत के समी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार 
के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनेतिक न्याय के 
अधिकार वेयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों 
की; विचारों के प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की,ईश्वरोगरासना को, क्राम धन्षे की, संघ 
बनाने व काम करने की.स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जावेंगे और जिसमें समी 
अल्पसंख्यकों के लिये पिछड़े हुये व कबायली प्रदेशों के लिये तथा दलित और पिछड़ी 
हुई जातियों के लिये काफी संरक्षण विधि रहेगी । 
इस प्रकार सभा ने सव सम्मतिं से इस प्रस्ताव की बुनियादी बातों को पहले ही स्वीकार 
कर लिया है | इस बात से अल्परसँयरूकों को प्रोत्ताइन मिलना चाहिये। इन अधिकारों को साररूप में 
पहले ही से और स्वेच्छापूवंक इस समा के सदस्यों ने सर्वंसम्मति से स्वीकार कर लिया है। मैं 
सममभता हूँ कि इस एडवाइजरी कमेटी (उलाइकार-समिति) में ऐसे फेसले पर पहुंचने के लिये ऐसी 
प्रत्येक बात का पूर्ण प्रवत्त किया जायेगा जो अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सके | माननीय सदस्य इस 
बात से झ्वगत होंगे और यदि वे नहीं अवगत हैं तो में यह बताकर उन्हें कोई गुप्त बात नहीं बता 
रहा हूँ कि इस कमेंटी की सारी शक्ति का निर्णय इस सभा में उपस्थित सभी अल्पसंख्यकों को 
इच्छा के अनुसार किया गया है। यह उनकी पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हमने सन्‍्तोंष 
आर तृप्ति दिलाने के लिये सभी बातों की ओर कम विचार लगाया है। विधान-निर्माण' का का 
क्रियात्मक है और हमें काल्‍्यनिक मूलमुलेयों में गुमराह नहीं हो जाना चाहिये इमें समस्याओं पर 
ययार्थवाद की दृष्टि से देखना चाहिये और हमें इस बात का पूर्ण प्रयत्व करना चाहिये कि हम जो 
भी फैसला करते हैं वह न्याय ही नहीं है बल्कि वे लोग भी उसे न्याययुक्त समझते हैं जिस पर यह 
लागू होना है। हम विश्वास करते हैं कि इस कमेटी में विभिन्‍न अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का 
ध्यान रखा जायेगा और उसके लिये सन्‍्तोषजनक होंगे । * 

स सम्बन्ध में में अल्पसंख्यकों को भी हाल के कुछ वर्षो को ऐतिहासिक घटनायें 
स्मरण दिलाना चाहूँगा। माननीय सदस्य इस वात की अमिज्ञता रखने होंगे कि प्रथम विश्व-युद्ध 
के बाद कई राज्य बनाये गये ये खत्सकर पूर्वीप यूरोप में और अल्पसंख्यकों की रक्षा के कानून 

इन राज्यों के विधानों में जोड़ दिये गये थे । ऐसे राज्यों में चेकोस्लावेकिया, आस्ट्रियां, बेल- 
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गारिया, पोलेंड आदि के नाम लिये जा सकते हैं। उनके विधानों में न केवल ऐसे कानून का 
समावेश ही फ़िपा गया बल्कि संयुक्त और साथी कदे जाने वाले और उस समय बनाये गये नये 
राज्यों के समझ्ोते के सतय सनित्रि में इनको गम्भीर प्रतिज्ञा के रूप में उल्लिखित किया गया | इन 
नव निर्मित्र राज्यों में, जो अल्यस इपके थे उन्हें, इन संयुक्त और साथी राष्ट्रों ने आश्वासन दिये। 
अन्तर्राष्ट्रीप परिषद्‌ ग्रौर राष्ट्र संघ ने घोषणाएँ प्रकाशित कराई । पर उन सबका परिणाम क्‍या 
हुआ ? इन राज्यों में रहते वा ते अल्पसंख्यकों पर इतने नशंस अत्याचार, भीषण दबाव और घोर 
जुल्म हुए जेते जितते कि अन्य किन्‍्हीं अल्यसंख्यकों पर न हुये होंगे और उन अल्प-संख्यक 
जातियों में से कुछ तो अपना अस्तित्व तक खो बेठी और न जाने कहां गायब हों गयी। अल्प 
संख्यकों को अपनी रक्त के लिये बाहरी शक्ति की ओर नहीं देखना चाहिये | इससे उन्हें कोई सहा- 
. यता नहीं मिलेगी । इतिहास से जो पाठ मिला है उप्ते भुला नहीं देना चाहिए। उनकों यह पाठ 
अपने हृदय और मस्तिष्क में जमा लेना चाहिए कि उन्हें इन लोगों से ही रक्षा प्राप्त हो सकती है 
जिनके बीच ये रहते हैं तथ। पारस्परिक शुमेच्छा, विश्वास, हार्दिक बन्धुत्व और शुभचिन्तन स्थापित 
करके ही बहु संख्यक और अल्प संडयक सभी के हितों की रक्षा हो सकती है। आशा है इतिहास का 
यह पाठ भुला नहीं दिया जायेगा ! 
मुझे अल्य संख्यकों या मौलिक अधिकारों के विभिन्‍न पहनुओं के विवरण का प्रयत्न 
यहां नहीं करना है | फिर में एक ऐसी दूषित मनोउक्ति का हवाला दिये बिना नहीं रह सकता जो 
इस देश में कई वर्षों से जोर पकड़ रही है। व्यक्तिगत नागरिंक जो राष्ट्र का मेरुदंड है, और 
सामाजिक जीवन का घुरी और केन्द्र हें और जिसकी प्रसन्‍नता और सन्‍्तोष समाज के सभी पूर्जो' का 
ध्येय होना चाहिये, वह इस विवेकद्दीन सं स्था-सम्प्रदाय-में खो गया है। हम यहां तक भूल गये हैं कि 
कोई नागरिक इस रूप में भी हो सकता है| हमारी ऐसी अप्रिय और हेय आदत हो गई है कि हम 
स॒दा साम्प्रदायिक रूप में सोचत हैं, नागरिके के रूप में नहीं | ( करतल ध्वनि ) किन्तु आखिर 
नागरिकों से ही सम्प्रदाय बनता है और इस रूप में व्यक्तित ही सारे यन्त्र का भीतरी भाग है और 
वही सारी प्रद्वति और उन्नति का साधन और उपाय है। पक्के शासक और राजनीतिश का लक्ष्य 
यही होना चाहिये कि उसके द्वारा व्यक्तिगत नागरिक को प्रसन्‍नता और सुख प्राप्त हो। इसलिये 
हमें यह याद रखना चाढहिये कि नागरिक ही मुख्य चीज है। समाज के स्तूप का ऊधथ्वंभाग यह 
नागरिक ही है और वही उसको बुनियाद भी है | अत: उसका महत्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसको 
पब्रत्रता सदेव स्मरण रखना चाहिये | मौलिक अधिकारों का महत्व समझ सकेंगे, क्‍योंकि इन 
अधिकारोंको टीक तौर पर समझ लेने पर ही मनुष्य की उन्नति निर्मर करती है। चार स्वतंत्रताश्ं 
वाला अटलांटिक चायर, पेइ्न (2४४72) और वेल्स के समय के मानवीय अधिकारों के चाटर से 
गत वर्ष तक की इस थोषण में मानव जाति के सुन्दर विंकास का इतिहास सन्निहित है। आखिर 
हमें तो याद रखना है कि संसार-को सभी मानती प्रय॒त्नों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है और वह 
है एक जगत्‌-राज्य (५४००४ $६४८०८)की स्थापना जिसमें सभी नागरिक व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, 
कानून को इृष्टि में समान होंगे और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समुन्नति के लिये पूर्ण 
सुअवसर प्राप्त होगा। इस देखते हैं कि इमारे ही देश मेंद्धमें दलितजातियों की और विंशेष 
ध्यान देना है, परिगणित जातियों और पिछड़ी हुईं जातियों का खास ख्याल रखना है, हमें अपनी 


हि 
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चूकों के लिये प्रायश्चित करना है। “गलतियों” शब्द का प्रयोग नहीं करूगा । हमें उनकी सामान्‍य 
स्तर पर लाने के लिये समी शक्य प्रयत्न करने होंगे और यह हमारे और उनके दोनों के भले की 
बात है कि जो त्रुटि रह ययी है उसकी पूर्ति करदी जाये । लड़ी की मजबती की परोद्धा 
कमजोर से कमजोर कटी से की जाती है, इसलिये जब तक प्रत्येक कड़ी पूर्णत: पुनशंक्ति नहीं प्राप्त 
कर लेती हमें स्वस्थ राजन तिक समुदाय जन नहीं मिल सकतें। मुझे आशा है कि यह सलाइकार- 
समिति (एडवाइजरी कमेंये) वह आदर्श अपने सामने रखेगी जिसके लिये मानवता ने काम किए हैं| 
यह ऐसी शक्ति और ऐसे अधिकार गदने का प्रयत्न कल्लेशी जिससे यह [असेम्बली न केवल एक 
विधान तेयार कर सकेगी बल्कि भारत की स्वतंत्रता मो प्राप्त कर लेगी। हम यहां केवल नियम 
निष्ठतापूर्ण काम करने नहीं आये हे वरन्‌ ऐसे सच्चे कार्य के लिये हैं जिसकी पूर्ति इमें करनी ही 
है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह एड़वाइजरी कमेटी ( सलाइकार समिति ) एकता और बन्घुत्व 
लायेगी, श॒भकांज्ा और सदूविश्वास उत्पन्न करेगी और वत्तमान राजनेतिक स्थिति में जो पारस्परिक 
संधष प्रवेश कर गया है उसे दूर कर देगी तथा इस कमेटी को कायवाहियों के फलस्वरूप इम 
भारत की स्वतंत्रता का मंदान तयांर कर लेंगे जिसके लिये [हम जीवित हैं, जिसके लिये कितने ही 
मर चुके हैं और जिसके लिये यह जीवन कायम रखने योग्य है | ( छोर करतल ध्वनि » 

#%अध्यक्ष : सरदार हरनामसिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं । 

#सरदार  हरनामसिंह : ( पंजाब: सिख ) : श्री अध्यक्षजी, १६ मई के 
वक्तव्य के अनुसार जो (सलाहकार-समिति ) एड़वाइजरी कमेटी[ बनानी है वह अनेक दृष्टि से 
बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है। हम सभी मानते हैं -कि भारत में अल्पसंख्यक समस्या ही उन्नति में 
वर्षों से बाधा डालती रही है और इसका सन्तोषजनक इल हो जाने पर देश समद्विशाली हो 
जायगा। इमने लक्ष्य-मूलक प्रस्ताव में रखा है कि मारत के भावी विधान में अल्पसंख्यकों को 
रक्चा की|यथोचित व्यवस्था रखनो होगी । जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध हे, सन्‌ १६२२ ई० से ही जब 
भारत के लिये विधान-परिषद्‌ की मांग की गई थी, कितने ही प्रस्ताव पास किये गये हैं 
जिनमें स्पष्ट कहां गया है कि अल्प संख्यकों की रक्षा के लिए ऐसे विधान बनाने हें जिनसे उन 
अल्पसंख्यकों को सन्‍्तोष हो । इसलिए में प्रसन्न हूं कि इस सभा में स्थित कांग्रेस-दल ने इस 
संस्था का विधान विधान-परिषद्‌ के सभी सदस्यों को सौंप दिया है।इस एडवाइजरी कमेटी 
द्वारा प्रस्तावित साम्पदायिक समस्या का आखिरी इल क्या होगा, यह कोई अभी नहीं कह सकता 
पर यह तो सभी मानते हैं कि सारी साम्पदायिक खझूपरेखा इस माइनरिटी कमेटी (अल्प संख्यक 
समिति) के सामने है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश जो इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत 
किये जाने वाले हैं उसका वत्तमान तथ्यों से कुछ सम्बन्ध हे । अल्प संख्यकों [की रक्षा के वाक्यांश 
धार्मिक, सांस्कृतिक, आ्थिक, शासन व्यवस्था सम्बन्धी और राजनेतिक वातावरण वाले हैं । इसके 
- बाद भारत के सम्प्रदायों ने गवनेमेंट आफ इण्डिया एक्ट के कुछ विधानों पर जोर डाला है कि वे 
ज्यों-के-त्यों रखे जाय॑ जिससे उन्हें समुचित संरक्षुण प्राप्त हो | एडवाइजरीट्रुकमेटी (सलाइकार-समिरति) 
उसके अनुसार रिपोर्ट तेयार करेगी या नहीं यह बात मैं अभी नहों कह सकता । वह विधान इम 
सब जानते हैं । हम जानते हैं कि एंग्लो-इंडिय्नों को भारत सरकार की २४२ घारा मिली हुई हे । 
कुछ और सम्परदायों ने उसे अपने लिए प्राप्त विशेष अधिकारों (७७०४४॥६०४८) पर जोर दिया 


है. 


१०] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२७४ अनतरी सन्‌ १६४७ ई० 


(सरदार दरनामसिंह) 
कुछ ने प्रथक्‌ चुनाव ' जारी रखने की जिद दिखाई है। इन कुछ विधानों से गये वर्षोमें कुछ 
खराबियां हुई होंगी, पर मुझे विश्वास है कि यह एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा के सवा 
पर सभी दृष्टियों से विचार करेगी, और देश के व्यापक हित के लिए जो उपयोगी होगा और 
जो अल्पसंख्यकों के स्व्राथों के अनुकूल होगा वह इस एडवाइजरी कमेटी को रिपोर्ट में शामिल 
किया जायगा । ह 

श्रीमान्‌ जी, इस एडवाइजरी कमेटी और इसके कार्य को ठीक तौर पर समभने के लिए 
हमें उस लम्बे पत्र-व्यवहार को देख जाना पड़ेंगा जो मौलाना अब्बुल कल्लाम आजाद, मि० जिन्‍ना 
और लाड पेथिक लारंस के बीच हुआ दे | मौलाना आजाद ने जो पत्र लार्ड पेथिक लारेंस को 
लिखे हैं उनमें से एक पत्र में इस बात पर हठ किया गया है कि साम्पदायिक समस्या सुलकाने के 
लिए सभी सम्बद्ध दलों को स्वीकृति आवश्यक है, और वास्तव में १२, मई सन्‌ १६४६ ई० को 
जब कांग्रेस ने समझौते के लिए जो आठ शर्तें आधार भूत रूप से में निश्चित की थी उनमें छुठी शत 
यह थी कि जहां तक अल्प संख्यक सम्प्रदायों का सम्बन्ध है कांग्रेस सन्बद्ध सम्थदायों से सलाह लेना 
आवश्यक समभझती है जिससे समस्या का हल ठोंक तौर से हो सके | इसलिए मुझे आशा है कि 
जब एडवाइजरी कमेटी अल्प संख्यकों की रक्षा और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव वेयार करने के 
लिए बेठती है तो इसमें सारी बातें इस तरह से आ जानी चाहिए कि वे बड़े और छोटे सभी हितों 
के अनुकूल हों जिससे छोटे-बड़े सभी सम्प्रदाय इस कमेटी की सिफारिशों पर संतोष प्रकट करे । इन 
थोड़े शब्दों के साथ में पं ० गोविन्दबल्लभ पन्‍्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 

#अध्यक्त ; मैं देखता हूँ कि आदेश-पत्र (()ए027 09027) में कई संशोधनों की सूची 
दी गई है। मेरे ख्याल में सुविधा इस बात में होगी कि प्रत्येक वाक्यांश के साथ उसका संशोधन 
पेश हो । ऐसी दशा में वे सदस्य जो किसी वाक्यांश पर संशोधन पेश करना चाहे वे तब पेश करे जब 
मैं उस वाक्यांश का नाम लू' । 

पहिले खण्ड १ (क ) आता है, जिसके संशोधन की यूचना भरी मुन्शी ने दो है । 

श्री डम्बरसिंह गुरंग (बंगाल : जनरल) : भ्रीमान्‌ जी, किसी संशोधन के पेश करने 
के पूर्व एक सूचना सम्बन्धी आपत्ति है। क्‍या मैं यह जान सकता हूँ कि संशोधनों कौ सूचना देने के 
लिए क्रोई समय नियत किया है या नहीं ? यह प्रस्ताव तो सदस्यों में अभी बांदा गया है। सदस्यों को 
कुछ समय तो मिलना चादिए। 

#च्यध्यक्त : में समझता हूँ कि यह प्रस्ताव कई दिन पह़िले ब्रांठा गया था। . 

श्री डम्बरसिद् गुरंग : पर यह तो सदस्यों को अभी अभी बांटा गया है। यह कई दिन 
पहले दल की सभा में भी बांदा गया होगा । 

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, पंडित पन्‍्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह कई दिनों पहले बांटा 
गया था। क्त 

श्री डस्व॒रसिह गुरंग : मेरा क्रहना.यदह हे कि इस समय यहां मुस्लिम लीग नहीं है।यह 
दल को समा में बांदा गया था | ह 

#अध्यक्त : नहीं, मेरा ख्याल हैं कि आपको गलतफहमी हो गई है। में उस प्रस्ताव की बात 


के 
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कह रहा हूँ जिसे पंडित पन्त ने पेश किया है, इस प्रस्ताव को सूचना सदस्यों को कई दिन पहले 
दी गई थी | कोई और भी संशोधन अमी तक पेश नहीं किया गया है| 

श्री उम्बरसिद गुरंग : पर यह प्रस्ताव तो सदस्यों को अभी दिया गया है। 

अध्यक्ष): यहां हाउस में ? मुझे मय है कि आप किसो और प्रस्ताव की बात कर रहे 
हैं। यह तो कई दिनों पहले बांदा गया था । भी मुन्शी, आइये ! 

#अभ्री के० एम० सम शी (बम्बई : जनरत्न) : मैंयह प्रस्ताव करना चाहता हूं. कि प्रस्ताव 
के पेंरा (वाक्य समूइ) १ के सब पैरा ( उप-वाक्य समूह ) (क) में ४८ को संस्थ। ७२ कर दी जाय 
जेसा कि १० गोविन्दबल्लम पंत पहले ही बता चुके हैं। प्रस्ताव के दूसरे माग में जो ब्यवस्था की 
गयी है उसके अनुसार संख्या बढानी आवश्यक है। इसलिए में यट संशोधन उपस्थित करता हूं । 

अध्यक्ष : क्‍या खंड १ में और -मी संशोधन हैं ! और कोई नहीं। मैं श्री मुशी के 
संशोधन पर मत (वोट) लेता हूं । 

संशोधन स्वीकार किया गया | 

ऋ#श्री अध्यत्त : अब हम आगे बढ़ते हैं। में देखता हूं रेवरेड निकोल्स राय ने 
संशोधन की सूचना दी है | 

#साननीय रेवरेड जे. जे. एस. निकोल्स राय ( आसाम : जरनत्ष ) : मैं 
संशोधन नहीं उपस्थित करूगा। 

अअथध्यक्त : तो फिर हम (स्र) (अर) को लेते हैं | श्री संतानम ने संशोधन की सूचना 
दीहे। | 
श्री के० सन्तानम : मैं उपस्थित नहीं करना चाहता | 
#अध्यक्त : फिर श्री-मु शी ! 

#श्री के० एम० मुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं खंड (ख) (अर) में जो संशोधन करना 
चादता हूं, वह इस प्रकार हैं :-- 
यह कि पैरा (वाक्य-समूह) १ के सब-परा (उप-वाक्य) समूह (खत) (आर) में 
जहां ५२ सदस्य शब्द आरम्म होता हैः-- 

४५२ सदस्य, जो आनुपरांतक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक परिवतंनीय मत द्वारा 

चुने जायेंगे”. 

उपरोक्त शब्दों के स्थान में “निम्न लिखित सदस्य” कर दिया जाय । 
नाम संशोधन में दिए गये हैं | वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायेगा। 

“इसमें आरम्म में नीचे लिखे सदस्य होंगे:--- 

आर इसके बाद नामों की सूची होगी। में नाम पढ़ दूगा। समा के सामने श्रस्तावक 
ने विभिन्‍न श्रेणी के सदस्पों का जिक्र पहले ही किया है ओर मैं उनके नाम श्रेयी-विभ/बन की 
इृष्टि से ही पद गा। , 

श्री जयरामदास दौलेतराम सिन्‍्ध॑ से । 
श्री माननीय मेहरच्‌ल्द दरचुत्द खन्‍ना [उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त से । 
गोपीचंद भागव पंजाब से । 


हक 


१२] 


का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


भारतीय विधान-परिषद्‌ [२४ जनवरी खन्‌ १६४७ है ० 


(भी के० एम० मुन्शी) 
श्री वर्शी सर टेकचन्द पंजाब से 
डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष बंगाल से । 
श्री सुरेन्द्रमोहन घोष बंगाल से । 


डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी बंगाल से। 
फिर तालिकावद्ध जातियों के प्रतिनिधियों की सूची आती है;-- 
सरदार पथ्वीसिंह आजाद। 
श्री धर प्रकाश | 
श्री एच० जे० खाँडेकर । 
श्री माननीय जगजीवनराम | 
श्री पी० आर० ठाकुर। 
डा० बी० आर० अम्बेडकर । 
श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्‍्लई । 


अगले छु; सदस्यों का दल सिखों का हैः-- 
सरदार जोगेन्द्रसिंह । 
श्री माननीय सरदार बल्देव सिंह। 
सरदार प्रतापसिंह। 
सरदार हरनामसिंह । 
सरदार उज्ज्वलसिह। 
सरदार कर्त्तारसिंह । 

अगले चार नाम हिन्दुस्तानी ईसाइयों के हैं:--- 


डा० एच० सी० मुकर्जी । 
डा० आलबन डि-सौजा | 
श्री सालवे । 
श्री रोचे बिक्टोरिया । 
अगले तीन नाम एग्लो इंडियनों के हैं; -- 
श्री एस० एस» प्रेटर। 
श्री फ्रेंक रेजीनाल्ड एन्थॉनी | 
श्री एम० बी० एच० कॉलिन्स । 
अगले तीन नाम पारसियों के हैं:-- 
सर होमी मोदी । 
श्री एम० आर ० मसानी।« _ * ह 
श्री आर० के० सिधवा । हि 
नम्बर ३१, श्री रूपनाथ ब्रह्म आसाम की समतत भूमि कौ कबाइली जातियों 


की 


पएडवाइजरीं कमेटी को चुनाव [१8 


नम्बर ३२, लान अन्दुलगफफार खां पश्चिमोत्तर के कबीले वालों के ह्लेत्न का 
प्रतिनिधित्व करते है | इस क्षेत्र के दो और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे । 
खान अब्दुस समदलां बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
साननीय रेवरें जे० जे० एम० निकोलस राय | 
नम्बर २५ में नाम गलत हिज्जों से लिखा हुआ है। यह श्री मांग नोकचा 
होना चाहिए | 
मुझे मालूम नहीं इस नाम का उच्चारण केसे किया जाता है। यह पत्रिश्मोत्तर 
के कबीलों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके वाद तीन नाम और हैं जो प्रथक आंशिक 
पृथक और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं । 
श्री फूलभान शाह | 
श्री देवेन्द्रभाथ सामन्त | 
श्री जयगालसिंद जो बिहार के पृथक छेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन और 
सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे | 
इसके पश्चात्‌ बारद साधास्ण नाम आते हैं । 
आचाय जे० बी० कपलानी | 
माननोय मौलाना अबुलकलाम आजाद | 
माननीय सरदार वल्लम भाई पटेल | 
माननीय भी राजगोपालाचारय । 
राजकुमारी श्रमतकौर । 
श्रीमतो हंसा मेहता | 
माननीय प॑ ० गोविंद वल्‍्लम पंत । 
माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई । 
माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन । 
सर अल्लादो कृष्ण॒स्वामी अय्यर । 
श्री के० यी० शाह | 
श्री के० एम० मुन्शी | 
में यह संशोधन पेश करता हूं । 
#आचाये जे. बी. कृपलानी: (संयुक्त : प्रान्द्‌ जनरल) : मैं इसका समर्थन 
करता हू ॥ 
#ध्यध्यक्ष : कया कोई और संशोधन नहीं है ! श्री मुन्शी आपके नाम पर एक और 
संशोधन है । ह 
#श्री के० एस० मशी : श्रीमान जी, वह इस समय उपयुक्त नहीं है। 
#अध्यक्त : और भी कई हैं कया आप उन्हें भी पेश न करेंगे १ 
#श्री के० एम० ग्रशी : नहीं, श्रीमान्‌ जी । 
#£ च्ध्यक्त: एक और संशोधन है जिसकी सूचना रेवरएड निकोल्सराय ने दे 
रखी है । हे 


घडढवाइजरी कमेटी का शुनाव [१२ 


#अ्री जयपालसिह : छ; इजार वर्ष से, श्री किरशशंकरराय, उस समय से आप गेर झ्रादि 
वासी इस देश में आये हैं । 
महाशय, प्रस्तावक तथा समर्थक ने यह प्रकट किया है कि इस (एडवाइजरी कमेटी) 
सलाहकार-समिति में तेयारी व विभाजन किस प्रकार किया थ्या हे। आदिवासियों के 
लिए यह जीवन और मरण का सवाल दै। में कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हुँ और उन 
ऋल्पसंख्यकों को भी जों अपनी जनसंख्या के अनुपात न अ्रधिक जगह पा गये हैं। इस बात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता | सिक्‍खों, इंसाइयो, एंग्लोइंडियनों और पारसियों को उनके लिए 
आप्य से अधिक जगई दी गई हैं में उनसे ईर्ष्या नहों करता, पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्य 
से अधिक जमहें दी गई हैं, जब कि इमारे लोगों की जो इस देश के असली और प्रार्चीन निवाश्री 
हैं स्थिति भिन्‍न ही है। छिर भी में अ्रसंतोषन हीं प्रकट करता। मेरे उद्देश्य के लिये तो केवल 
परिडित जी को रखना काफी है, पर वे सदस्य नहीं हैं | में इस देश के सभी आरदिवाशियों और 
कबीले वालों का हित पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा, और फिर मुझे! उपस्थित 
रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हुँ कि इस संख्या पर नहीं निर्मर 
करते ॥ उस मत ( वोट ) की संख्या पर नहीं निर्भर करते जो यहां एडवाइजरी कमेटी ( सलाहकार 
समिति ) में दिये जायेंगे। इम तो मौन रहते आये हैं। में कोई शिष्टमश्डल ( डेपुटेशन ) 
लेकर सरदार पटेल या अध्यक्ष जी, आपके पास नहीं गया, कि हसारे यह अ्रधिकार, यह दावे और 
यह प्राप्य हैं| में इसे इस हाउस और एंडवाइजरी कमेटी की सदजुद्धि पर छोड़ता हूँ, कि वह छ; 
इजार वर्ष के कष्ठों को अब दूर कर देंगे। दूसरी जगह जब एक बार मैंने कहा था कि हमारे 
मारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा प्रतिनिधि (४४०४४४८४४८) मिल गई हे तो 
उस दल ने नाराजगो जाहिर को थी। में आप से कहता हुँ कि मुझे इस बात को कोई चिन्ता 
नहीं है कि सिक्खों को एडवाहजरी कमेटी में या और कहीं ६० जगईें मिलती हैं। तो में उन्हें बधाई 
दूंगा। मैं कांग्रेस को इस कथन पर धन्यवाद देता हूँ कि अल्पसंख्यकों के प्रशश को आवश्यकता 
से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता जेसा कि प० गोविंदवल्लभ पन्‍्त ने कहा है। पर जह्दां तक 
आदिवासियों और कबीले वालों का सम्बन्ध है क्‍या उसे आवश्यकता से अधिक मदृतत््व दिया 
गया है £ क्‍या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आप ने किसी भो रूप में उनकी स्थिति 
को आवश्यकता से अधिक मदत्त्व दिया है ? में और जगहें प्राप्त करने के लिए वकालत नहीं कर 
रहा हूँ । मैंने कोई संशोधन भी नहीं भेजा हे और न कोई संशोधन पेश ही कर रहां हूँ; पर में इस 
सभा और देश का ध्यान यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ तो अपनी इस बात की ओर ध्यान 
दिलाना चाहता हूँ कि यहां हमारी परीक्षा हो रही है; अब तक इम बड़ी आसानी से कह दिया करते 
थे कि ब्रिटेन ने, केवल ब्रिटेन ने ही तुम्हें आंशिक प_्यक्‌ क्षेत्र और प्रथक क्षेत्र में रख कर चिड्याबर 
में डाल रखा है। क्या आप कोई प्रथक्‌ व्यवह्वार कर रहे हैं? में य£ सवाल करवा हैँ, मैं 
एडवाइजरी कमेटो से पूछता हूँ कि मेरा नाम उसमें हे, पर मेरा नाम है, इसलिए में कहता हूँ 
कि उसमें किसी ,आदि वासो याकबी्षे वाली सठ्ठी का भी नाम नहीं है, उसे क्‍यों छोड़ दिया 
गया ? एडवाइजरी कमेटी में कोई आदि वासी या फिरके वाली स्त्री का नाम नहीं है। जो लोग कमेटी 
के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे उन्हें यह बात यूक्की हो नहीं। मैं नहीं कहता कि 


्क 


१३] आरतीय विधान-परिषद्‌ [२४ जनवरी सन्‌ १६४६ ई० 


( जयपालसिंह ) 
स्‍त्री का नाम चुना जाय पर यह महत्व की बात है कि इस पर गस्भोरतापूवक विचार नहीं 
किया गया। इसी प्रकार मैं यह भी कहता हूँ कि तेरह या जितनी मी संख्या निश्चित की गई हे, 
वह मुझे स्वीकार दे | मैं और कुछ नहीं कंहता, पर मैं उस अज्ञान को प्रकट कर देना चाहता 
हूँ जो इस संख्या के सुझाव से प्रकट है या आदिवासी या कबीले वाले क्षेत्रों के सदस्यों 
की नामजदणगी से प्रकट है। सारे देश के कवीले वालों का आदिवासियों का स्वभाव देखिये, 
मुफे उस गड़बड़ी से कोई भंगड़ा नहीं है जो हर दसवें वर्ष मनुष्य-गणना के समय जन 
संख्या की गिनती करते समय की जाती. है; उसके अनुसार सब से बाद की प्राप्त आंदिवासियों 
आऔर कवीले वालों की संख्या २४५४ लाख है। मैं इसे मंजूर करता हैँ, इसमें हम देखते हैं कि 
आदिवासियों में सब से अधिक संख्या मुन्डा बोलने वालों की है। अगर आप उनकी १६४१ ई० 
की संख्या जोड़कर देखें तो वह ४३ लाख पहुँचेमी। उसके बाद गौंडों की संख्या आती है। इसमें 
एक गौंड प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है | मुझे इसकी खुशी है। इसके बाद भोलों का 
नम्बर आता है, जो २३ लाख हैं। इस कमेटी में कोई मील नहीं है। इस प्रकार औरांव ११ लाख 
हैं इस कमेटी में एक भी औरांव नहीं हे । अध्यक्ष जी अभी समय कीमती है । पं ० जवादरज्नाल 
नेहरू ने कहीं अन्यत्र कहा है कि जितने दिन जाते हैं प्रति दिन १०००० रुपया खर्च होता है, 
मैं समभता हूँ कि दाई करोड आदिवासियों और कवीले वालों की जिन्दगी १०००० रुपया ग्रति 
दिन से ज्यादा कीमती है | यह एक ऐसा अवसर है जब आप आज्ञा दें तो मुझे अपनी बात 
कहनी ही चाहिए, मैं देखता हूँ कि किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति, 
(फंडामैन्टल राइट्स कमेटी) में कोई भी आदिवासी या कवीले वाले सदस्य नहीं हैं । 

#मसाननीय पं० गोविंद वलल्‍लभ पन्‍्त : कोई अलग कमेटी नहीं है | केवल एक 
कमेटो है । 

#श्री जयपालसिंह : अपने भाषण में आपने विचार प्रकट किया है कि नागरिकों के 
मौलिक अधिकारों पर विचार करने वाली कमेटी में कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं । 

माननीय पं० गोविंद बल्लभ पन्‍्त : नहीं, वह तो एड़वाइजरी कमेटी पर निर्भर 
करता है, वह जेंसी भी सब कमेटियां चाह बना सकती हें । 

#श्री जयपाल सिंह : बहुत अच्छा, मैं मानता हू' जेसा कि मैं कहता हू” सभी आदि- 
वासी या कवीके वाले दलों के सदस्य सम्मिलित करने का उपाय नहीं है। १६४१ ई० में जो 
मनुष्य गणना की गई थी उसके अनुसार १७७ आदिवासी जातियां या कबीले वाले थे। यह प्रकट 
है कि १७७. सदस्यों का लिया जाना असम्भव है, पर जितनी भो संख्या निर्धारित की हैं, मुझे 
स्वीकार है। अध्यक्ष महाशय, पर मैं अपने लोगों के प्रति कतंव्यबढद्ध हू" कि मैं इस हाउस को बताऊं 
कि यह आदिवासी या कवीले वाले प्रश्न पर विचार जेसा कि पंडित जवाइर लाल नेहरू ने स्तन्त्र 
सर्वोच्च प्रजाठन्त्रीय:प्रस्ताव पर बोलते हुए कह्य था, गहनता और माबुकता के साथ करना होगा। 
सभा की परीछा हो रही है, में देखना है कि क्या होता है १ - 

असाननीय पं० गोविद वल्लमभ पन्‍्त : सब ठीक ही होगा | 

#अध्यक्त : आदेश पत्र में संशोधन उपस्थित करने के बारे में कुछ गलतफहमी हो 


न्टरि 
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गई थी । में इस ख्याल में था कि और संशोधन नहीं हैं | अत मैं देखता हु कि अभी कई और 
संशोधन बाकी हैं। अब बाको संशोधन पेश होने चाहिये । 

श्री के० एस० सुन्शी : (क) में वा (ल) में ! 

अध्यक्ष : पूरे प्रस्ताव में जितने भी संशोधन हैं । 

#श्री के० एम० सन्शी : मेरे नाम में जो और संशोधन हैं वह इस प्रकार हैं-- 

“पेश (वाक्य समूह) एक का सब परा (ख) (अर) (उपवाक्य समूह) हटा दिया 
जाय ।” और सब पराग्राफ इस प्रकार है (“असेम्बली उस दंग से जिस तरइ अध्यक्ष उचित समझे 
सात सदस्य तक चुन सकती है” ) 

जेसा कि हाउस देखेगा बाद में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की संख्या ७ बढ़ा दी मई 
है | जिसका मतलब यह है कि संख्या €£ से बढ़कर १२ तक पहुंच गई हे। इसलिए अब मैं वह 
संशोधन भी पेश करू गा जो मेरे नाम पर है और जो प्रस्ताव के पहले पैरा के सब पेरा (उपवाक्य 
समूह, (ग) से सम्बद्ध हे । 

प्रस्ताव के पहल्ले परा (वाक्य समूह) के सब (उपवाक्य समूह) (ख) में संख्या 
२२ के स्थान म॑ संख्या £ रख दी जाये और शहद "जिनमे 3 मुसलमान होंगे जो मद्रास, बम्बई, 
संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड्डीता और आसाम के प्रतिनिधि होंगे!” बढ़ा दिये जाये | उद्देश्य 
यह है कि हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों से अल्प संख्यकों के सदस्य इस कमेटी के लिए निर्वाचित इंगि। 
यही मूल विचार था, पर चू कि यह प्रारम्मिक बठक इस समय स्थगित होने जा रही है, अगर 
मुस्तिम लीग इसमें आ गई तो फिर केवल सात सदस्य चुनने के लिए आरम्मिक सभा बुलाना 
मुश्किल होगा । इसीलिए में यह संशोधन पेश' करना चाहता हू! | यदि आरंभिक सभा अप्रल या 
अन्य किसी तारीख के लिए स्थगित हो जाती है और मुस्लिम लीग इस बीच आ जाती है, तो सात 
हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों से सात मुस्तिम सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जा सकते हें और इस 
कमेटी में सम्मिलित हो सकते हैं। में निवेदन करता हू कि वे सभी इस हाउस द्वारा स्वीकार कर 
लिए जायें, इसलिए में सभी संशोधनों को एक साथ पेश करता हू । 

#अध्यक्त : क्‍या कोई और भो संशोधन है? पेरा २ ( कोई नहीं ) पराग्राफ ३ ! 
( कोई नहीं ) 

मैं समकृता हू कि सर एन० गोपाल स्वामी अय्यंगर को कोई संशोधन पेश 
करना हे । क्‍ 

#साननीय सर एन० गोपाल स्वामी अय्यंगर (मद्रास: जनरल) : भी अध्यक्ष , 
जी, जाब्ते के ४८ वें नियम के अनुसार जिस प्रस्ताव द्वारा किसी कमेटी का निर्माण होगा, वही यह भौ 
व्यक्त करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) कमेटी के काय संचालन के लिए अनिवाब 
होगी। जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें ऐसा नहीं किया गया हैं। यह आज्ञामूलक व्यवस्था है. 
आर इस चूक की पूर्ति के लिए मैं आपसे नियम २६ के अनुसार स्वीकृत मांगता हू. कि मुझे यह 
नया संशोधन पेश करने की स्वीकृति दी जाये जिसकी सूचना मैंने पहले से नहीं दे रखी है । 
संशोधन इस प्रकार है-- | 

: अस्ताव के पैरा (वार्ब्य समूह) हे के बाद नोचे लिखा वाक्य पेरा ३ (क) के: 


सम 
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[ माननीय सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर | 
समय कुल सदस्यों को तंख्वा का एक-तिदाई रखा जयेगा। 
#श्री के० एस० मुन्शी : मुझे पराग्राफ ४ में संशोधन पेश करना है । पराग्राफ ४ 
इस प्रकार हैं-- हि 
“एडवाइजरी कमेटी संयुक्त वेधानिक असेम्बली को तीन मास के अन्दर अपनी 
अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगी और बीच में वह समय-समय पर अस्थायी सिपो८ मी भेज सकती है ।” 
इसमें मेरे संशोधन द्वारा इस परिवर्तन को मांग की गयी है-- 
पैराग्राफ ४ में (तीन मासों और “और' के बीच में ये शब्द रख दिये जाय॑ 
श्रस्ताव की तारीख से' | और फिर 'समय' शब्द के पश्चात्‌ पूर्ण विराम के स्थान में अधे विराम 
रखा जाय और आगे निम्न शब्द बढ़ा दिये जाय॑, पर मौलिक अधिकारों पर एक अस्थायी रिपोर्ट 
इस तारीख से छु: सप्ताह के अन्दर और अल्पसंख्यकों पर एक अध्थायी रिपोट इस तारीख से दस 
सप्ताह के अन्दर भेजेगी | + 
रूप में बढ़ा दिया जाये। कमेटी और उसकी कमेटियां (उपसमितियां) के सदस्यों का कोरम इस 
श्रीमान जी, वाक्यांश ४ संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा | 
नि एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) यूनियन कान्स्टीट्युएन्ट असेम्वली 
(संयुक्त वेघानिक असेम्बली) को इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर 
अन्तिम रिपोट भेजेगी और वह इस तारीख से छु: सप्ताह के अन्दर मौलिक अधि- 
कार | (मप्रावं॥ग०॥्प्श २8005) और अल्प संख्यकों के अधिक्रार पर दस 
सप्ताह के अन्दर ऐसी अस्थायी रिपोर्ट देगी। 
श्रीमान्‌ जी, मेरा अगला संशोधन परा ५ में है । यह इस प्रकार है (प्रस्ताव के पांचवे परा 
में “उसी दंग से” शब्दों से लेकर पेरा के अन्त तक के शब्दों के स्थान में “अध्यक्ष को 
नामजदमी द्वारा” शब्द रख दिये जाये' ।) 
पांचवें पेराग्राफ का मूल रूप इस प्रकार है :-- 
एडवाइजरी कमेटो में जो जगहँ इत्तफाकिया खाली होंगी उनको पूर्ति जहां 
तक शीघ्र सम्भव होगा, उसी ढंग से की जायेगी जिस दंग से मूल रूप में की 
गयी थी। 
इस संशोधन का उद्देश्य हैं ग्राकस्मिक बात हो जाने की अवस्था में उसके लिए व्यवस्था 
रुखना जब असेम्क्‍्ली को यह ऋरम्मिक बेठक स्थगित होगी, तो कमेटी काम करेगो | अगर बीच में 
कोई जगह रकलो हुई तो उसे विधान-परिषद को अगली बेठक तक भरना असम्भव हो जायेगा। 
इसलिये यह अधिकार-अ्रध्यक्ष को दिया जाना चाहिये जिससे जंगह खालो होते ही वह उस पर 
खंदस्य की नियुक्ति कर सके। श्रीममन जी, यही संशोधन मुझे पेश करने हैं । 

. _ अश्री'एफ० आर० सन्‍्थीतती (बंगाल : जनरल) : भ्री अध्यक्ष जी, में इस बहस में पड़ने 
की/इच्छा नहीं रुखता, पर दुर्भाग्ववश पहले वक्‍्तः ने यह कहा है कि एग्लोइंडियनों को' भी अधिक 
प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिससे मुझे खड़ा होना पड़ा है। अद्यपि में साम्प्रदायरिक॑ नेंती हैँ, 
किर सी मैंनेटसाम्प्रदाविकता के खरगोश को खंदेड़ने में सदा अनिच्छा हो प्रकट की हैं, और भद्दे 


नह 


जज 
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साम्प्रदायिक श्वान-युद्ध में पहने को तो और भी अनिच्छा रखता हूँ। पर में समम्तता हैँ कि 
सभा के कुछ सदस्यों को स्टेट पेपर के बारे में और उसके निर्माता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में 
गलतफहमी हो गई है| महाशय, अगर यह अनुभव किया जाये कि अल्प संख्यकों के लिए 
एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है तो में इसे मानने के लिए तैयार हूँ। पर जब तक आप 
ने अल्प संख्यकों के लिये कमेटी बना रखो है, और जब अल्पसंख्यक जातियां अपने अधिकारों के 
लिए हठ कर रही है फिर चाहे वह सच्चे हों या तथाकथित, तब तो अन्य ग्रल्प संख्यक जातियों 
खास कर अपेक्षाकृत छोटी, अपनी रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व मांगती ही रहेंगी | में श्री जयपालरसिंह 
के कथन से सहमत हूँ कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपने हित-रक्षा पं० नेहरू जेसे नेता के हाथ 
में सौंपने को तेयार है। मैं पहला आदमी होऊंगा और कह दूंगा कि यह '“अ्रपनी रक्षा उनके 
हाथों में सौंप दी” । पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। 
इस देश में सभी उस उच्चता के ब्यक्ति नहीं है। दुर्माग्यवश आज कल साम्मदायिकता की 
प्रवतत्ति पहले से अधिक इृढ़ और दावेदार बन गई है और में चाहता हूँ कि साम्मदायिकता की 
यह अमिवद्धि कुछ कम हो जाये । 

श्रीमान्‌ जी, हम विशेष राजाज्ञा पत्र (3:8:८ 78027) पर विचार कर रहे हैं। 

हम मन्त्रिमएडल मिंशन के वक्तव्य के २०वें पेरा पर विचार कर रहे हैं। पेरा २० का विशेष 
विवरण सर स्टेफड क्रिप्स की सरकारी व्यवस्था में प्रकट है | सर स्टेफड या मंत्रिमएडल मिशन 
हमारे संस्थ। सम्बन्धी अनुपात से कोई वास्ता नहीं रखते | यह संस्था का अनुपात इसी देश की प्रिय 
पुकार है । सर स्टेफड ने विशेष रूप में कहा था कि एडवाइजरों कमेटी की स्थापना इसलिए हुई है 
“कि अल्पसंख्यक का नहीं, छोटे अल्पसंख्यक (७702!! 7४707 ४८७) को एक अवसर मिले 
कि वह अल्प संख्यकों सम्बन्धी विधान पर प्रभाव डाल सके । उन्होने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 
'मन्त्रमर्डल का यह इरादा है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों एंग्लो इंडियनों और आदि वासी और 
कत्रीले वाले क्षेत्रों के निवासियों को खास प्रतिनिधित्व दिया जाये, और यत्ञपि हमने मेल और 
बन्धुत्त के वातावरण के लिए. यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है पर यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि जगहों के बांटने में शायद मन्त्रिमएडल के इरादे को ध्यान में नहीं 
रखा गया | खास कर मेरे सम्प्रदाय के बारे सें तो यही बात है। यदि समा को यह धोखा हुआ हों 
कि मेरे सम्प्रदाय को अधिक जमहें मिली हैं तो मैं उसके इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता 
हूं । मन्त्रिमएडल मिशन का यह स्पष्ट इरादा था कि छोटे अल्ससंख्यक्ों अर्थात्‌, दिन्दुस्तानी ईसा- 
इयों, एग्लोइंडियनों और कब्ीले वाले या आदि वासियों को इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपने 
'निशंय का प्रभाव डाबने का अवसर मिलना चाहिए। और किसी छोटी अल्पसंख्यक जाति का 
जिक्र नहीं किया गया | यह सवाल कि अन्य अल्पसंख्यकों को बढ़ा कर उसके इरादे की पूर्ति कौ 
:गयी या नहीं, में अमी इस पर जोर नहीं देता । पर मंत्रिमएडल मिशन के दिमाग में उस समय 
अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जब उन्होंने यह व्यवस्था बनाई थी। उनके सामने विभिन्‍न अल्प 
'अंख्यकों के मामलें थे। उन्होंने यह बाव समझ ली कि अमुक अल्पसंख्यक यद्यपि संख्या में कम हैं 
पर उनके द्विंतों की रक्ता का सवाक्त बड़ा है और उन्हें सामान्य राजनीतिक दांचे में उनके हितों की 
रक्छा करनी है और उनका मुख्य ध्येय इस एडवाइजरी कमेटी की स्थापना करने में यह था कि 


शक 
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[श्री एफ० आर० एन्थॉनी] 
अल्पसंख्यकों, खासकर इन तीनों अल्प संख्यकों को ऐसा अवसर मिले कि वह अपने फेसले को 
प्रभावित कर सके । 
श्री डम्बरसिह गुरद्भ : श्रीमान जो, श्रीयुतत मुन्शी ने एडवाइजरी कमेटी की जो 
सूची पेश की है उसमें में किसी गोरखा का नाम नहीं देख रहा हू मैं १६ मई के मंत्रिमएडल मिशन 
के २० वें वाक्याश का हवाला नहीं देना चाइता पर में हाउस का ध्यान उस ओर अवश्य 
आकर्षित करना चाहता हू' जो कुछ ही दिन पहले सभा के उद्देश्य के प्रस्तावों को पेश करते हुए 
प॑ ० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था। प्रस्ताव के पेराग्राफ ६ में कहा गया है-- 
“जिसमें अल्प संख्यकों, पिछुडे हुओं तथा आदिवासी एवं कबीले वालों तथा 
दलितों को पर्याप्त सुविधाएं दी जायेंगी ।” 
एडवाइजरी कमेटी का काम विधान-परिषद्‌ को वह सलाह देना है जिसके द्वारा 
अल्पसंख्यकों, पिछुड़े हुओं और कबीले वालों तथा आदि वासियों की हित-रक्षा का विधान बन 
जाये। यह मानी हुई बात है कि इस कमेटी में इन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि होने चाहिये | अब 
अगर एडवाइजरी कमेटी में गोरखा नहीं हैं तो उनकी ओर से कौन बोलेगा और उनके अधिकारों 
ओर हितों की रक्षा कौन करेगा ? इसमें सनन्‍्देह नहीं कि गोरखा एक विशिष्ट अल्प संख्यक दल है 
झौर कोई भी इस- बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वह भारत की बहुत पिछड़ी हुई जाति है । 
गोरखाओं को अगर इस ख्य में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो उन्हें इस रूप में प्राप्त करने 
का अधिकार है कि वह प्रथक क्षेत्रों और आंशिक पृथक क्षेत्रों के निवासी हैं क्योंकि दाजिलिंग 
जिले में तीन लाख से अधिक गोरखे रहते हैं, वह एक आंशिक प॒थक क्षेत्र (92:घर्थी5 
थ्डटॉए॑20 ४72४) है। ,इसके अतिरिक्त कवीले वालों में भी उनकी गिनती हो सकती है क्योंकि 
बंगाल की सन्‌ १६४१ ई० को मद मशुमारी में गौरखों को कबीले वालों में मिना गया है | अगर 
गोरखों को ऐसी कमेयी में भी जगह न मिली जहां दलित और पिछड़े हुए लोगों की हित रक्षा का 
सवाल है तो में एक गोरला के रूप में विधान-परिषद का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता । अभी 
उस दिन राष्ट्रपति कृपलानी ने मुझसे कहा था कि गोरखा तो अपनी तलवार से लड़ेंगे | मैं उनसे 
बिल्कुल सहमत हू । गोरखों ने भारत के शासकों के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब गोरखों ने 
भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने का फेसल। किया है पर साथ ही मैं हाउस से अपील कर देना 
चाहता हू' कि उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि शिज्ञा और अर्थ की 
दृष्टि से मी वह बहुत पिछड़े-हुए हैं ओर चू कि एडवाइजरी कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जहां यह 
सब बातें पेश को जा सकती हैं और उन पर बहस की जा सकती है । में हाउस से प्रार्थना करता 
हु कि वह इन बातों पर विचार करे । 
#श्री के० एम० मुशी : मदाशय, क्‍या मैं प्रस्ताव कर्ता के रूप में इसका जवाब दे 
सकता हूं १ 
कअध्यक्ष : (श्री के० सन्‍्तानम से) क्या आप बोलना चाहते हैं ? 
के० सनन्‍्तानम्‌ : भ्रीमान्‌ जी, मैं इस प्रस्ताव पर" दो बातें कहना चाहता हूँ। मुझे 
भय हैं कि एडकइजरसी कमेटी को अपना स्वरूप बहुत व्यापक और अनुचित हद तंक नहीं बढांन 
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चाहिए | इसको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि सारी असेम्बली या उसके अंगों के कार्यक्षेत्र 
में अनुचित प्रवेश कर ले | उदाहरण के लिये अगर यहई ऐने मामलों में जाती है कि संयुक्त 
निर्वाचन बनाम पथक निर्वाचन पर विचार करने लगे या प्रतिनिधित्व का परिमाण निश्चय करने में 
अपनी शक्ति खग्ा दे तो कमेटी का काम बहुत कठिन हो जायेगा | में इस विषय को विस्तृत नहीं 
करना चाहता | और मैं कमेटी के काय को कठिन नहीं बनाना चाइता, केवल में उनके विचार 
पर छोड़ता हूँ 

दूसरी बात यह है कि हमें रिपोट के बारे में किस प्रकार काम करना हैं। साधारणत: रिपोट 
सभा के सामने पेश की जाती है पर अगर हम इस अमेम्बली के बेठने तक रिपोट पेश करने 
की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें इसके विचार के लिये १०१५ दिन ठहरना पड़ेया। इसका मतलब 
होगा हाउस के समय का दुरुपयोग | इसलिए मेरी राग है कि कमेदी से प्राप्त करते ही आप 
रिपोर्ट बांदने की आज्ञा हाउस से ले लें, जिससे हम जब्र फिर मिलें तो हम सत्र तैयार हो कर 
आये और हाउस का समय व्यर्थ न जाये। अन्यथा शियाकत के लिए बंध आधार मिल जायगा 
क्योंकि एक दो या तीन दिन की सूचना काफी नहीं है | हमें कम से कम एक पख्वारे पहले 
सूचना मिलनी चाहिए | अगर आप द्ाऊस के पास रिपरोट आने की प्रतीक्षा करत हैं और उसके 
बाद पन्द्रह दिन और रुकते हैं तो कितना ख्, कितनी परेशानी और कठिनाई होगो, आप 
जानते ही हैं। इसलिए में यह दो सुझाव आप के विचार के लिए पेश करता हूँ । 

#रायबहादुर श्यामनन्दन सद्दाय : शुके इसमें वेधानिक आपत्ति हैं | श्री मुशी ने जो 
संशोधन रखा! है वह कोई ऐसा दंग नहीं बताता जिससे इस कमेटी के बाद के चुनाव किये 
जा सकें, क्योंकि मूल आदेश कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधिल्र के सिद्धांत के अनुसार ' एक 
परिवर्तनीय वोट द्वारा होगा, श्री मुशी के संशोधन से गिर गया। इस कारण यदि सुककाव के 
लिये आये हुए भरी मुशी के नामों के अतिरिक्त एक दो और नाम आ बाते हैं तो चुनाव का 
दंग क्‍या होगा ? श्री मुशी का संशोधन तो जाब्ते के नियमों के अन्तगत काय को उलड देगा 
मुझे आशा है आप ऐसा नहोने देंगे। में इसीलिए आपका यह निशुय जानना चाहता हूँ कि 
संशोधनयुक्त प्रस्ताव में सुझाये गये नामों के अतिरिक्त एक दो नाथ और आ गये तो चुनाव 
किस दंग से होगा ? 

4४श्री के० एम ० सशी : वेधानिक आपत्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि नियम 
४६ यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हाउस चुनाव का दंस बदल सकता है। नियम इस 
प्रकार हैः-- 

“जब तक कि कमेटी का निर्माण करने वाला विधान इसके विपरीत व्यवस्था 
न देता हो, ऐसी सब कमेटियों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक 
परिवतंनीय मत द्वारा चुने जायेंगे।” 

इस लिये महाशय, यह देखा जा सकता है कि इस में 'चेघानिक आपत्ति की कोई बात है 
ही नहीं । न 

#राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय : मैं केवल यहो कहना चाहता हूं कि नियम ४८ (२) 
में जिस जाब्तें की रुपरेखा बतौयी गयी है, उसको पूति हो जाती यदि श्री सनन्‍्तानम्‌ अपना वह 
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[रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय | 
संशोधन पेश कर देते जिससे मूल प्रस्ताव के शब्दों को बदल कर वे “साधारण वितरणीय मत 
द्वारा” शब्द रखना चाहते थे। चू कि श्री सन्तानम्‌ ने अपना वह रंशोधन पेश नहीं किय।, इसलिये 
कोई जाब्ता नहीं रखा गय। । इसलिए नियम ४६ (२) लागू नहीं होता । 

#अ्यध्यक्षु : मेरे ख्याल में नियम ४६ का वाक्यांश इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता 
है कि मनन्‍्शी ने जो संशोधन पेश किया है वह विधि विहित है! 

#दाक्षायणी वेलायुदान : (मद्रास : जनरल) : अध्यक्ष जी, में इस सभा के ध्यान में यह 
बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये सात सदस्यों का 
विधान है। मैं देखती हूं कि हिन्दुओं में किसी भी हरिजन का नाम सम्मिलित नहीं हे । हम हरिजन 
अपने को हिन्दू जाति का ही अंग समझते है और हमें मुस्लिम प्रान्तों में हिन्दू प्रतिनिधित्व करने 
का पूरा अधिकार है। हमें बंगाल सिन्ध या पंजाब में हिन्दुओं का प्रतिनिधत्व करने का अधिकार हैं । 
किसी ने अभी कहा है कि सूची में तो हरिजनों के सात सदस्य पहले ही से है | पर इस का तो यह 
मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में हम हरिजन हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकते । इसलिये मैं केवल हाउस के ध्यांन में यह बात लाना चाहती थी कि वह इस खयाल में न रहें 
कि यहां हरिजन केव्स भारत के हरिजनों का ही प्रतिनिधित्व करने आये है । हम दावा करते हैं कि हमः 
हिन्दुओं के अंग हैं। सवरण हिन्दुओं का यह कतव्य है कि उन्होंने जो वायदे किये है उनके अनुसार 

एक हरिजन को हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त में भेजें । पर किसी' 
को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं सूची में अपना नाम लिखाने आई हूं मुझे ऐसी इच्छां नहीं 
है, क्यों कि में उन प्रान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती, पर ऐसे हरिजन हैं जो मुस्लिम बहुमत 
प्रधान प्रान्तों से आए हैं और जो अपने प्रान्तों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक 
अधिकार रखते हैं| इसलिए मैं आशा करती हूँ कि हाउस इस बात का विचार करे कि मेरी राय 
उन मौंलिक सिद्धान्तों के विरूद्ध नहीं है जो आगे आने वाले हैं । 
श्री लक्ष्मी नारायण साहु ( उड़ीसा : जनरल ) : महाशय, में हाउस को यह सूचित 
करने के लिए उठा हं कि श्री मशी के सुझाव में उड़ीसा को उपेक्षा की गयी है। हमें सदा का 
अनुभव है कि चूंकि हम सीधे सादे लोग हैं इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है । अ्रव तो उड़ीसा का 
दावा इतना बड़ा है कि मेरी समझ में हाउस उसके नाम सम्मिलत करने से इन्कार न करेगा । पहली 
बात तो यह है कि उड़ीसा का दो तिहाई माग आंशिक पुथक्‌ (फध्ाएंधा[ए ०7०८प०८वं) और 
पृथक ( €7८ॉंए4८० ) क्षंत्र है और फिर भी यद्रपि श्री मु शी द्वारा रखी गई सूची में १३ नाम 
ऐसे क्ष॑त्रों में रखे गए हैं, पर उड़ीसा का कोई नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त हाउस के बिचार के 
लिए और भी एक बात है । श्री मुशो की सूची के अनुसार उड़ीसा में कोई हिन्दू नहीं हे, और फिर 
भी प्रतिनिधित्व एक मुसलमान को दिया जायगा। सचमुच अनुचित है । वहां का बहुमत बिना 
प्रतिनिधित्व का है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिय। जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हाउस 
इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा। मुझे माननीय फंडित गोविंदबल्क्षम पन्‍्थ के प्रस्ताव पर बोलना 
। पर चु कि आपने यह कंहा है कि श्री म्शी का प्रस्ताव विधिंविहित है और में उसका विरोध 
करता हैं फिर भी राय बहादुर श्यामानन्दन सहायजी को तरह मैं यह अ्रनुभव करता हूं कि इस 


ते 


एडवाइजरी कमेटी का चुनाव हर 


महत्त्व-पूर्ण मामले में हमें एक परिवरतनीय मत की प्रणाली काम में लानी चाहिए | इससे यह सवाल 
सबके लिए सन्तोषजनक रूप में हल हो जायगा । 

#श्रीजयरामदास दौलतराम (सिन्ध जनरल) : मं बहुत संत्ञेप में कहना चांहता 
हू कि इस कमेटी के महत्त्व को देखते हुए और जिस प्रकार के नाजुक मामले में इसका उपयोग करना 
है उसका ख्याल रखते हुए यहां ऐसी बहस नहीं होनी जाहिये जिससे इसका कार्यत्तेत्र सीमित हो 
जाये। इस कमेटी में बहुसंखयक श्नोर अल्प संख्यक मभी के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी माों 
से आये हैं और मेरे ख्याल में उन्हें १६ मई के वक्तव्य में और अन्यत्र जो कुछ कहा गया हे 
बहस करने और फेसले पर पहुंचने का मौका मिलना क्ाहिये कि अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले खंड 
कहां तक पर्याप्त व्यवस्था देते हैं। चूंकि यह मामला ऐसा है कि उस पर लम्बी बहस से और 
अधिक वाद-विवाद बढ़ेगा इसलिये में अधिक कुछु न कहंगा और आशा! करूगा कि एड्याइजरी 
कमेटी (सलाइकार समिति) इस बात पर अल्यसंख्यक्र और स्ंसामान्य दोनों ही दृड्ियों से 
विचार करेगी और सारे देश की राष्ट्रीय भावनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखने हुए अल्प- 
संख्यकों की मांगों की पूति करने को प्रयत्न करेगी | 

%&श्री एस० नागप्पा (सद्रास : जनरल) : अध्यक्ष जी, में इस सभा के ध्यान में यह 
बात लाना चाहता हू" कि इन ४० सदस्यों म॑ कुछ सम्प्रदायों को विशेष रूप में अधिक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो गया है | यदि यह सभी सम्पदायों के लिए समान है, इसमें सात हिन्दू, सान मुसलमान, 
सात परिगणित जातियां हैं, तो में यह नहीं समझता कि किस आधार पर इन संस्थाओं का निर्शय 
किया गया है । उदाइरण के लिए यदि आप कहे कि सात ऐसे प्रांत हैं जद मुस्लिम बहुसंख्या में 
हैं और वहां के हिन्दुओं की रक्षा करनी है और फिर चू कि सात हिन्दू प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदुओं 
का बहुमत है इसलिए सात मुसलमानों को अपने हितों को रक्षा के लिए कमेटी में प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिए. तो यह बात अच्छी है। पर हरिजनों का क्या होगा १ वह प्रायः समी प्रान्तों में 
अल्पसंख्यक हैं । इसके अतिरिक्त अगर आप इन प्रान्तों को जन-संख्या देखें ता मुस्लिम बहु- 
संख्यक प्रान्तों के सभी हिन्दू दरिजनों के बराबर नहीं हैं और यही !बात हिन्दृप्रमुख प्रान्तों में भी 
है। और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूंप में लाये गये हैं। अब तक यह जाति अपने 
को अल्पसंख्यकों मे नहीं लिखातो थी । सइसा इस अल्पसंख्यक एडवाइ जरी कमेटी मे इस जाति 
को अल्पसंख्यक जाति के रूप से श्रेणीवद्ध कर दिया गया है। में नहीं समझता महोदय, *कि यह 
ग़स्सी जाति किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है। वह समाज में ऊंचा दर्जा प्रात्त कर चुकी है दवा ' 
आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति में ऊंची हे । फिर वह कौन से खास संरक्षुण हैं जो इस पारसी 
जाति को अपेक्षित हैं। यही बात एग्लो इंडियनों के सम्बन्ध से भी "कहो जा सकती है। उनकी 
संख्या बहुत कम है, पर उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत दे दिया गया है। इससे तो [दलितवर्ग को ७ के 
बदले ११ जगहें दे देनो चाहिए. थीं।अब अगर कुछ न किया जा सके तो में सभी चुने गये 
संदस्यों से अनुरोध करू गा कि वे खास सम्प्रदाय के हित के लिए वहां लड़ने का विचार छोड़ दें । 
वे एकता का भाव अपनायें और हेसा करें जिससे समी सम्प्रदायों को लाभ पहुंचे, सभी में शकत्ां 
और समृद्धि का प्रसाद हो । इस उद्देश्य से उन्हें यह देखना चाहिए कि खास तौर पर ऐसो जातिका 
जिन्हें ग्रपनी संख्या के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्रात्त हुआ हे, उनकी हितरक्षा अवश्य 
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[श्री एस० नागप्या] 
हो। अ्रभी कुछ ही दिन पहले हमने इस विधान-निर्माण के उद्देश्यों का प्रस्ताव पास किया है। 
उसके अभिप्राय के अनुसार चलत हुए यह देखना चाहिए. कि सभी जातियों को समुचित स्थान 
प्रास हो. यद्यपि उदाहरण के लिए ५० “में केवल ७ हीं दरिजन यद्वां हैं। यह वतमान सदस्यों की 
संख्या का लगभग सातवां मांग है। वह अपने हित के लिए. लड़ सकते हैं। फिर भी वह अल्प- 
संख्यक ही हैं। सम्भव है उनकी आवाज सुनी न जाय | इसलिए में उन सभी सदस्यों से जो चुने 
गये हैं प्रार्थना करता हूँ कि वह बहुसंख्यक होते हुए भो दरिजनों को ठीक तौर पर समझे और 

यदि उनकी मांग उचित है तो उसे पूरी करें । सारी नहीं तो उनको कम से कम मांग तो अवश्य 
पूरी करें | इस विश्वास के साथ मैं निर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ और आशा करता हैँ कि 
वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी जातियों के साथ जो युगों से कष्ट उठा रही हैं, पूरा न्याय हो 
और उन्हें वह सब कुछ दिया जाय जिसके वें अधिकारी हैं । 

#माननीय रेवरेन्ड जे० जे० एम० निकोल्सराय : महाशय इस सूची में ४० 
सदस्य हैं। में इसमें दो नाम और बढ़ाना चाहता था, पर श्री मुशी से बातचीत करने के बाद मैंने 
इस संख्या में फेरफार न करने कानिश्चय किया | परन्‍्तु में यह कहना चाहता हूँ कि आसाम में अल्प- 
संख्यक अनेक हैं| वहां के कवायली क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से मिन्न हैं। प्रत्येक क्षेत्र का रहन- 

सहन और संस्क्रति अलग-अलग है | ऐसी कमेंटी में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पर मैं 
पैराप्राफ २ में देखता हूँ कि एडवाइजरी कमेटी जो सब कमेटियां नियुक्त करेगी कुछ और 
सदस्य चुन (200७0) सकेंगी। इससे सम्मत्रत: इमारी समस्या का समाधान हो जायेगा । में उसे 
पढ़ सुनाता हूँ :-- 

५एडवाइजरी कमेटी (परामश समिति) ऐसी सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करेगी 
जो पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर की फिकेंवाली जातियों के क्षेत्रों एवं आंशिक प्थक्‌ क्षेत्रों की शासन व्यवस्था 

के लिए योजनाए' तैयार करेंगी । इस तरह की सभी सब्र कमेटियां अभी अपने खास फिरके वाले 
क्षेत्र से दो सदस्य से अधिक नहीं चुन ( 2009/ ) सकती | यह सदस्य उन्हें उस ज्षेत्र के काम में 
सहायता पहचायेंगे | 

इसमें सन्देह नहीं कि इससे आदिवासी और फिकेवाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा 
जिससे वे एडवाइजरी कमेटी पर अपनी इच्छायें प्रकट कर सकेंगे । इस दृष्टि से सभा के सम्मुख 
पेश किया गया प्ररंताव बिलकुल सनन्‍्तोषजनक है। 

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। में बहुत पसन्द करता यदि कोई और हिन्दुस्तानी 
ईसाई इस सूची में जोड़ा गया होता । में देखता हूँ कि उड़ीता को प्रिलकुल ही प्रतिनिधित्व नहीं 
मिला है । 

&एक साननीय सदस्य : आन के बारे में आप क्‍या कहते हैं ! 

#माननीय रेवरेन्ड जे० जे० एम० निकोल्स राय : मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा से 
एक ईसाई को प्रतिनिधित्व मिले । अध्यक्ष महोदय, हां के ईसाई सश्नाज के प्रतिनिधित्व के बारे में 
क्चार कर सकते है | चार हिन्दुस्‍्तानी ईसाई सदस्पों को इस सूची में स्थान मिला हुआ है। मैं 
केक्ल एक की वृद्धि चाहता हैँ । इस अनुरोध के साथ में विश्वास करता हूँ कि प्रस्ताव सभा को 


#ऑच्कि 
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मआन्य है और पूजन: सनन्‍्तोषजनक है । जिन कुछु अह्य संख्यकों को प्रतिनिषित्व नहीं मिला है उन्हें 
अध्यक्ष द्वारा नामढदगी से और सत्र कमेटियों द्वारा चुने ( (१0097८ ) जाने से प्रतिनिधित्व 
मिल सकता है। 

##श्री बी० दास (उड़ीसा : जनरत्लन) : महाशय, श्राज सुबह यहा का जो वातावरण है 
ओर तीन-चार दिन से नई दिल्ली का जो वातावरख हो रहा हैं वह मुझे १६३०-३१ के वातावरण 
को याद दिलाता है ! अपने मृतकालीन अनुभवों के आधार पर में यह सोचता हैँ कि अल्प संख्यकों 
को पहले से ज्यादा स्थान मिले हुए हैं । इस तरह को शिकायतें तो सदा ही रहेंगी। यह बड़े ही 
दुर्भाग्य की बात है कि अल्प संख्यक्र केवल न्याय, समानता और सद व्यवहार ही नहीं चाहते बल्कि 
'तीसरे दल के दवाब से संरक्षण और अधिक स्थान की मांग करतेहें | श्रल्य मंख्यकों को समस्या द्वारा 
हमारी मुख्य समस्या को--भारत की स्वतस्तरता को--दक नहीं दिया जाना चाहिए | 

पूत वक्‍ताओं ने एक बात पर विशेष जोर दिया था ,क्रि बहुसंख्यक्र हिन्द्र प्रान्तों को 
'एडवाइजरी कमेटी में अपने बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला है| में उनके 
साथ हूँ और मैं उड़ीसा के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय के लिये ऐसे प्रतिनिधित्व की माग करता हूँ । 
उड़ीसा को इस बहस में अवश्य सम्मिलित किया जाये जिससे वह उस अनुचित बोक का हिसाब 
लगा सके जो उसे अपनो अल्यसंख्यक जातियों के कारण उठाना पड़ेगा । 

बहुत सस्मव है कि आगे चलकर एडवाइजरी कमेटी में अड्चन्‌ उपस्थित हो जाये। में 
उससे फेसले का अनुमान नहीं करता और न में उस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य ही हूँ । पर अल्प- 
संख्यक अखिल भारतीय आधार परं अधिकाधिक संरक्षण,आधिक सुविधायें, प्रतिनिधित्व तथा ज्यादा 
जगह मांगते जायेंगे । अखिल मारतोय आधार पर ऐसी मांगे! तथा उन पर फेंसले गरीब उड़ीसा 
अन्त के लिए बड़े संकटप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अगर अल्यसंख्यकों पर सिंफ की जाने वालो कोई 
कम से कम रकम मुकरर कर दी गई | फिर ,भो कुछ कम से कम रकम तो परिगणित जातियों 
आर आदिवासियों एवं फिरकेवालों पर खर्च करना हो होगा । जिन दिनों बिहार उड़ीसा से 
अलग नहीं हुआ था उन दिनों का बिद्वर का कम से कम खर्च उड़ोता का आज अधिक से 
अधिक खर्च बन गया है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति को वाषिक आमदनी लगभग दाई झुयये 
है जब्र कि अन्य प्रान्तों की २० रुपये है। में यह कह कर कोई वकालत नहीं कर रहा हैँ कि 
एडवाइजरी कमेये में उड़ीसा का एक हिन्दू प्रतिनिधि भी रखा जाना चाहिये । 

में कल्पना करता हैँ कि स्वतन्त्र भारत में अवशिष्ट अधिकार ( १९४९० पाए 
ए9०0एा८४5 ) प्रान्तों को मिलेंगे | क्या मेरे यहां के साथी यह बात समझ रहे हैं कि संरक्षण 
आर अधिक प्रतिनिधित्व की पुकार से छोटे प्रान्तों को कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ेंगा । 
आर गरीब प्रान्तों पर कितनी भीषण कठिनाइयां-शासन सम्बन्धी और आ्िक लागू हो जायेंगी। 
इससे शासन भंग हो जाने की आशंका हो सकती है | 

एडवाइजरी कमेटी इतनी विस्तृत जरूर होनी चाहिए ज्ञिससे वह हिन्दू बहुमत के प्रान्तों 
को हहन्दू प्रतिनिधियों को ले सके" ताक वह उनप्रांतों की आय-व्यय और अथ सम्बन्धी 
व्यवस्था को समझ सके । हमें एडवाइजरों कमेटी के ऐसे लोगों के किसी भी निर्शुय का त्रचल 
विरोध करना होगा जो उड़ीसा की माली, आर्थिक अवस्था को समझते तक नहीं । हम कोई 
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[श्री बी० दास | 
भी संरक्षण, आर्थिक अथवा अन्य स्वीकार नहीं करेंगे ओर न अनुचित बोझ या कठिनाई -ही 
सहन कर सकेगे । 
४8श्री सत्यनारायण सिनहा : मेरा प्रस्ताव हे कि अब बहस बन्द को जाय । 
&श्री आर० के० सिधवा (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल) : क्या मैं कुछ शब्द 
कृह सकता हूं महाशय £ 
4$अध्यक्ष : बहस बन्द करने का प्रस्ताव (2[05प7८) रखा जा चुका है। प्रस्ताव है 
कि बहस बन्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये। 
पसताव स्वीकार किया गया। 
धल्अध्यक्षु : पन्‍त जी, यह प्रस्ताव आपका था। क्या आप संशोधन स्व्रीकोर करते हैं १ 
#&माननीय पंडित गोविन्दबल्लभ पन्‍त : महोदय, में श्री मुशी द्वारा पेश किये 
गये संशोधनों को स्वीकार करता हूँ | कुल मिलाकर मेरे प्रस्ताव का आशातीत स्वागत हुआ । 
यह एक नाजुक सवाल है, खास कर जब व्यक्तियों की नामजदगो का प्रश्न सामने आ जाता है । 
ऐसी समस्याओं के अनेक ऐसे परेशानी भरे रूप हमारे सामने आ जाते हैं जिन पर आसानी से 
काबू नहीं किया जा सकता और जिन्हें बिलकुल अवेयक्तिक रूप में सुलझाया नहीं जा 
सकता | इसलिये यदि श्री जयपालसिंह को अपेक्षा भो अधिक प्रबल विरोध और कद अलो-- 
चना करने वाले वक्ता होते तो मुझे आश्चर्य न होतां। मैंने देखा कि वह अनर्गल भाषण कर 
रहे हैं.और मुके ऐसा जान पड़ा कि उनके भाषण की उम्रता उनके भावहीनता का पूरक 
थो। मैंने आदिवासियों या फिर्केवालों के विरुद कोई सुझाव भी नहीं किया था। मेरा विश्वास 
है कि इन आदिवासियों और फिरकेवालों की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया और न अपने 
हाथों उनकी उतनी क्रियात्मक सेवा ही कर सके जिससे कि वे अधिकारी थे | में समझता हूँ 
कि हमारा उनके प्रति एक करत॑व्य है और हमें उनको आगे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न 
करना चाहिये। मेरे और उनके (श्री जयपालसिंह) के बीच यद मामला नहीं है । जब मैंने 
यह सुझाव रखा था कि अल्ससंख्यकों की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों का मुह ताकनां 
बुद्धिमानो नहीं है, तो मेरा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष या किसो दल अथवा वर्ग की ओर नहीं था । 
मैं इस प्रश्न पर बतौर चेतावनी के चन्द शब्द कहना चाहता हू” जो बड़े महत्व 
के हैं और जो प्राय: बड़े उद्ेंग जनक होते हैं| केवल उसी के कारण मैंने हाल के वध्षों की 
पोलैंड, बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया और पूर्वीय्र यूरोप के अन्य राजों की घटनाओं को 
ओर ध्यान दिलाया था क्योंकि ऐसे समय जब हम विधान बनाने जा रहे हैं इन अनुभवों को ध्यान 
में रखना जरूरी है। यह सुराया गया था कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार होना 
चाहिये था । वस्तुत: इसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुआ था | जैसा कि मैंने अपसे प्रारम्मिकं 
भषर के शुरू में कहा था यह सदस्थ अपने सम्प्रेदायों या दलों और साथियों द्वारा चुने गये हैं, इम इसे 
सारी असेम्बली की स्वीकृति की मुहर इसलिये चाहते थे कि एड़वाइजरी कमेटी बड़ी ही महान समस्यात्रीं 
पर विचार करेगी और हम कमेटी के प्रत्येक सदस्य में ऐसा विश्वास उतनन्‍न कर देना चाहते ये जो” 
इस समा को स्वीकंति द्वारा कंमेंटी के सदस्यों में अवरय हीं पद हो सकता है । इस प्रकार इसे 
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कमेटी के लिए ठोस नेतिक नींव निर्मित करने के लिए यह उपाय किया गया यथा, पर जैसा कि 
पहले कइ चुका हू' कमेटी के सदस्यों के चुनांव सं सम्मत थे | इस सभा के भी सब सदस्य केवल 
कुछ अनुपस्थितों को छोड़ कर इन नामों से सहमत ये और यह नाम पूरो समा (5शाटायं 3009) 
के सामने रखने के पहले, हर दल के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे, मैं नहीं समझता कि 
इससे अधिक सन्तोषजनक दंग काम में लाया जा सकता था। यह तो एडवाइजरी कमेटी की कांये- 
वाही के लिए शुभ चिन्ह हैं कि इसके सदस्य न केवल अपने दलों द्वारा बल्कि इस सभा के प्रत्येक 
सदस्य और सभी सदस्यों द्वारा चुने गए हैं। इससे उन्हें वह स्थिति प्राप्त हो गई है जो उनके लिए 
श्रद्धा और कद्रदानी का कारण बनेगी । महोदय, क॒छ प्रांतों के कई नाम छूट जाने का जिक्र किया 
गया है | में स्वीकार करता हू” कि और भी कई सदस्य इस कमेटी में जोड़े जा सकते थे । यहां इम 
बौद्धिक और जनहित भावना का यथेष्ट प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, और जिन-जिन को कमेटी में 
लिया जा सकता था उनसे कमेटी का हित ही हो सकता था, पर इस प्रकार के मामलों में क्रियात्मक 
सीमाएं हुआ करती हैं और आपको यह देखना होगा कि कहीं बहुत से अच्छे लोगों के आधिक्य से 
ही ढांचा न टूट जाय । गुण और भ्रेष्ठता की भी मर्यादा होती है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिये कि 
मनृष्य की क्रियाशीलता ही नष्ट हो जाय, वह ऐसी होनी चाहिये जिससे दोष सहन किये जा सके । 

नहीं तो यदि आप स्वर्ग-निर्माण करने या प्लेटो का प्रजातन्त्र लाने के इच्छुक हैं तो आप कभी 
क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं कर पायेगे | इसलिये स्थिति को कठोर यथाथता के कारण बाध्य हो 
हमें वह संख्या ७० के लगभग रखनी पड़ी है और गम्भीर कार्यवाही के लिए तो यह संख्या भी 
अधिक है | इसने यहां संख्या कम करदी है । इसका कारण यह नहीं है किजो . 
कुछ कहा गया है हम उसकी कदर नहीं करते या हम इस सभा के साननोय 

सदस्यों की सहायता नहीं चाहते; बल्कि इसका कारण यह है कि कमेटी हससे 

अधिक बोकक सहन न कर सकेगी। इसके कारण किसी भी क्षेत्र मं कोई अविश्वास या सन्देद नहीं 

होना चाहिए । आखिर ऐसी कमेटियों में साधारणतः मत गणना द्वारा फैसले नहीं किये 

जाया करते । प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी का दृष्टिकोण समझता है | दर व्यक्तित से यह उम्मीद को 

जाती है कि वह अपने साथियों के विचारों को सममेंगे, यही आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिये | 

इस प्रकार की कमेटी का निश्चय बहुमत के वोट द्वारा नहीं, सब सम्मत रूप में होना चाहिए | मैं 

स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य इस-ब्रात पर विवाद कर सकते है कि 

जो सदस्य संख्यायं निश्चित की गई हैं वह प्रत्येक प्रावः की जनसंख्या के 

अनुपातानुसार पूर्ण नहीं हैं | ऐसे मामलों में लाखों करोड़ों जनता और उसके स्वार्थ के बारे में हम 
गज की माप काम में नहीं ला सकते और दो परिगणित जाति वालों के बटा देने या एक एंग्लो 
इंडियन के घटा देने से क्या कोई खास फक पड़ता है ? में ऐसा नहीं समझता । डा० अम्बेडकर या 
श्री एन्थोनी जेंसे योग्य एक ही सदस्य उतना कर सकते है जितने आधे दजन या इससे भी अधिक 
मिल कर नहीं कर सकते | संख्या की अपेक्षा चरित्रवल का अधिक महत्व है जिससे सदस्यों को 
प्रेरणा मिलती है । इस तरह के मामलों मैं इन बातों का'ख्याल रखना चाहिये | मुके आशा है कि 
जब यह कमेटी काम शुरू करेगी तो अफूसोस करने का कोई मौका न होगा और सब मिलकर 
इस कमेटी को उस समय बधाई देंगे जब यह अपना काय समाप्त करेगी। 


तह 
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#>अध्यक्त : परिडत पन्‍त जी, आपने सर एन ०गोपाल स्वामी आयंगर के संशोधन पर 
कुछ नहीं कहा | 
धंधमाननीय पं० गोविंद बल्‍्लभ पन्‍्त : में वह संशोधन स्वीकार करता हू'। 
#ऋअध्यक्ष : प्रस्ताव प्रेश किया जा चुका है और उसके बाद संशोधन उपस्थित किये 
जा कर प्रस्ताव कर्ता द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं इसलिए अब संशोधित प्रस्ताव पढ़ा जायगा, जो 
इस प्रकार है-- ह ढ 
“यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रि-मण्डल-मिशन के १६ मई सन्‌ १६४६ 
के पेराआाफ २० के अनुसार एक एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) निम्नलिखित दंग से निर्मित 
की जाय |” 
१, (क) एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में ७२ सदस्यों से अधिक सदस्य 
« नहीं होंगे और इसमें वह सदस्य भो लिए जा सकते हैं जो इस असेम्बली के सदस्य नहीं हैं। 
(ख) आरस्म में इसमें नीचे लिखे सदस्य होंगे--- 
१, श्री जयराम दास दौलतराम । 
२, माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना । 
३. डा० गोपीचन्द भार्गव | 
४, वरुशी सर टेकचन्द | 
५. डा० प्रफल्लचन्द्र धोष । 
६. श्री सुरेन्द मोहन थोष | 
७, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी । » 
८, श्री पृथ्वीसिंह आजाद । 
हि 
६, श्री धम प्रकाश | 
१०, श्री एच० जे० खंडेकर ! 
११, माननीय श्री जगजीवनराम | 
१२, श्री पी० आर० ठाकुर । 
१३, डा० बी० आर० अम्बेडकर । 
१४, श्री वी० आई० मुनिस्वामी पिल्‍्लई । 
१५, सरदार जोगेन्दर्सिह | 
१६, माननीय सरदार बलदेवसिंह। 
१७, सरेदार प्रतापसिंह । 
१८, सरदार हरनामसिंह। 
१६, सरदार उज्ज्वलसिंद | 
२०, ज्ञानी कर्ततारसिंह । , 
२१, डा० एसच० सी० मुकर्जी | हे 
२२. डा० आलबन डी० सौजा । 
२३, भ्री साहवे | 
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२४. श्री रोची विक्टोरिया । 
२५, श्री एस» एच० प्रटर | 
२६. श्री फ्रेक रेजिनान्ड एन्यॉनी । 
२७, श्री एम० बो० एच० कॉलिन्स 
र८्य. सर होमी मोदी । 
२६. श्री एम० आ्रर० मसानी | 
३०, श्री आर० के० सिध्वा | 
३१, श्री रूपनाथ ज्ह्न । 
३२, श्री खान अब्दुल गफ्फार खां । 
३२१, खान अब्दुलसमद खां । 
३४, श्री माननीय रेवरेंड जे० जे० एम० निकोल्सराव । 
३५, श्री मयंग मोकचा | 
३६, श्री फूलमान शाह | 
३७, श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त । 
इ८, श्री जयपालसिंह । 
३६. आचार्य जे० बी० कपलानी | 
४०: माननीय मौलाना अब्युल कलाम आजाद | 
४१, माननीय सरदार जे० बल्लमभ भाई पटेल | 
४२. माननीय श्री सी० राजगोपालाचार्य । 
४३. राजकुमारी अमृतकौर । 
४४. श्रीमती हंसा मेहता । 
४५. माननीय पं ० गोविदबल्लभ पन्‍्त | 
४६. माननीय थ्री गोपोनाथ बादालोई । 
४७, माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन । _ 
४प८्ए, दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अचय्यर । 
४६, श्री के० टी ० शाह । 
५०, श्री के० एम० मुशी | 
(ग) अध्यक्ष किसी भी समय या विभिन्‍न समयों पर कमेटी के २२ सदस्यों तक 
की नामजदगी कर सकते हैं, जिनमें ७ मुसलमान होंगे, जो मद्रास, बस्बई, 
संयुक्तप्रान्त, बिद्दर, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और असाम का प्रतिनिधित्व करेगे | 
२. एडवबाइजरी कमेटी ( परामश समिति ) सक्ञ कमेटियों (उप-समितियों) की 
स्थापना करेगी, जो पश्चिमोत्तर के फ़िरकेवाले क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी आदिवासी 
और फिरिके वाले ज्षेत्रोगऔर प्रथक्‌ एवं आशिक पुथक क्षेत्रों की शासन 
व्यवस्था को योजना बनायेगी । इस तरह की प्रत्येक कमेटी ( उपसमिति) 
सदस्य तक उन ज्षेत्रों से चुन (20-०८) सकती हे जिस प्र उम्र 


कं 


'डे०] भारृतीय विधान-परिषद्‌ [[२४ जनवरी सन्‌ १६४७ ईं० 


[अध्यक्ष] 
समय वह उपसमिति विचार कर रही होगी और वह सदस्य सब-कमेटी 
को अपने क्षेत्रों के बारे में ज्ञातव्य बातों द्वारा सहायता करेंगे। 
३, एडवाइजरी कंमेटी (परामश समिति) समय समय पर आवश्यकता के अनु- 
सार और भी सब्॒कमटियां (उप-समितियां) नियुक्त कर सकती है। 

३, (क) कमेटी या उसकी किसी भी सब कमेटी का कोरम सम्बन्धित कमेटी 

था सब कमेटी की तात्कालिक सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा । 

४. एडवबाइजरी कमेटी ( परामश समिति ) इस प्रस्ताव को तारीख से तीन मास 
के अन्दर अंतिम रिपोर्ट संयुक्त विधान-परिषरद्‌ के पास भेजेगी और समय-समय पर 
अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है | परन्तु बुनियादी अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी 
रिपोर्2 प्रस्ताव पास होने की तारीख से छः सम्ताइ के अन्दर भेजेगी आर अल्प संख्यकों 
के अधिकारों पर वह अथनी अस्थायी रिपोट प्रस्ताव पास होने को तारीख से दस हफ्ते 
के अन्दर भेजेंगी । 

. भू, एडबाइजरी कमेटी ( परामर्श समिति ) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी 
उन्हें जहां तक हो सकेगा खाली होने के बाद शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय नामनदणी द्वारा 


भर देगे। " हु 
६, अध्यक्ष कमेटी की कायवाही के ढंग के बारे में स्थायी आजा दे सकते हैं। 


अब में इस संशोधित प्रस्ताव पर मत लूगा। 
प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया गया । 
अध्यक्ष : दोगहर बाद तीन बजे हम फिर मिलेंगे और उस समय हम कमेटी में 
आव-व्यय के लेखे ( बजट ) पर विचार करेंगे । इसलिए दर्शंकगण दोपहर बाद की बैठक में 
पधारने का कष्ट न करें । 
इसके बाद भोजन के लिए असेम्बली तीन बजे तक स्थगित हुईं । 
विधान परिषद्‌ भोजन के बाद तीन बजे अध्यक्ष माननोय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्य- 
क्षता में कमेटी ( समिति ) के रूप में फिर समवेत हुई | 
अआाय-व्यय के आनुमानिक बजट पर बहस समाप्त हुईं। 
फिर तीन बजकर ५५४ मिनट पर विधान-परिषद का पूर्ण अधिवेशन हुआ । 
विधान-परिषद्‌ का आनुमानिक आय-व्यय ( बजट ) 
कअध्यक्ष : श्री गाडगिल इस प्रस्ताव को बाजाब्ता पेश करेंगे ! 
88भ्री एन० बी० गाडगिल ( बम्बई : जनरल ) : मैं यह प्रस्ताव बाजाब्ता पेश 
करता हूँ। वास्तव में खुले अधिवेशन में यह पेश किया गया था और विधिवत पेश होने क्रे बाद 
समा प्रघ्ताव द्वारा कमेटी में वदल गई। 
कक माननीय सदस्य : मैं इस प्रस्ताव का समथ्ट करता हूँ। 
की अध्यक्ष : प्रस्ताव विधिवत पेश हो चुका-हे और उसका समन भी हो चुका है। 
अब मैं इस पर मत लेता #ूँ। में एक बार प्रस्ताव फिर पढ़ दू गा:-- 


हि 


विधान-परिषद्‌ का आलनुमानिक आय-च्यय (बजट) [३१ 


“निश्चय हुआ कि असेम्बली, असेम्बली के १६४६-४७ और १६४७-४८ का 
आनुमानिक्र खच के विवरण को, जैसा कि विधान परिषद के नियम ४० (१) के अनु- 
सार स्टाफ और अ्रथ्र-समिति (फाशालंश (2छ0शाशाए८८) ने तेयार की गई 
सम्बद्ध यची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है । , 

“निश्चय हुआ कि असेम्बली विधान-परिष्द के नियम ४१ (१) के अनुसार 
अमेम्बली के सदस्यों का उप-वेतन (#|0फ&702) नियत करती है कि स्टाफ और 
अर्थ कमेटी द्वारा स्वीकृत मम्बद्ध सूची में दिखाया गया है । 
मुझे सारा विवरण पढने की जरूरत नहीं है, क्योंके सदस्यों को उसकी जानकारी है । 
में प्रस्ताव पर मत लेता हूँ ।***** * 

बजट पास होता है | 
बजट मंजूर किया गया । 
#अध्यक्त : इससे हमारा आज का काम समान हुआझ्रा | 
श्री देशबन्घु गुप्त (दिल्ली) : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं श्रीमान ? क्‍या 
इस सम्बन्ध में कोई फेसला किया गया है कि विधान-परिपद की नौकरो करने वालों पर सरकारी 
नौकरी के नियम लागू होंगे ? 
##अध्यक्ष : कुछ भी फेसला नहीं हुआ है | हमारे सेवक सरकारी नौकर नहीं हैं । 
#४श्री देशबन्धु गुप्त : इन पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे या नहीं ? 
६5श्री अध्यक्ष : हम अपने नियम रख सकते हैं । हमारा सरकारी नियमों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जो सरकारी नौकरी से उधार के रूप में लिये गये हैं वे अपनी राजभमक्ति और 
बफादारी अपने टंग की रख सकते हैं । 
कल हम खुली बैठक में फिर मिलेंगे । कुछ प्रस्ताव लिये जायंगे | 
कल ग्यारह बजे तक के लिए बेठक स्थगित होती है । 

इसके बाद असेम्बली शनिवार, २५ जनवरी सन्‌ १६४७ ई० के ११ बजे तक के 

लिये स्थगित हुई । 
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गोपनीय 
केवल्न सदस्यों के न्यक्तिगत उपयोग के लिश 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 


बुधवार, २२ जनवरी, सन्‌ १६४७ हे० | 
( खुले अधिवेशन की कार्येवाद्दी ) 


#अध्यक्ष  असेम्बली के बजट के सम्बन्ध में दो अस्ताव हैं। 


#गश्री एच० वी० कामठ ( मध्यप्रान्त तवा बरार $ जनरल) 5 भीसान, 
कल नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस की स्वर्णे-जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान 
प्रकट करने के लिए इस परिषद्‌ के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो 
प्रार्थना की है उसकी ओर क्या में आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ? 


#अध्यक्ष ६ श्री कामठ जी, जैसा कि मुझे हात हुआ है, हमारे पास कन्न के 
लिए, कोई कार्ये तेयार नहीं है, इसलिए प्रत्येक दशा में कल्न की छुट्टी होगी ( इषेध्वनि ) 
मिस्टर ग़ाडगिल । 

विधान-परिषद के बजट के अनमान 
#श्री एन? वी? गाडगिल (बस्रई ; जनरल); में बह प्रस्ताव पेश करवा 
“यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद सन्‌ १६४६-७४७६० तथा सन १६४७-४८ 
डै० की असेम्बली के लिए विधान-परिषद्‌ के नियम ५० (१) के अनुसार फाइमेंस कमेटी 
और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक ज्यय को, जिसे नत्थी-की हुईं सूची 
में दिखाया गया है, स्वीकार करती है । 
श्रीमान , जेसा कि नियमों में रखा गया है. ... .. . . . 

# श्री के० संतानम (मद्रासःजनरल) : में अस्ताव करता हूं कि इस किषय 
पर कमेटी में विचार करना चाहिए | यह उचित नहीं हैं कि हम दशकों की उपस्थिति में 
बजट पर वाद-विवाद करें| इसलिए में प्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण 
कर लेना चाहिए | 

#ग्रों० एन० जी० रह्ञा (मद्रास+जनरल)ः में इसका अनुमोदन करता हूं । 

#श्री विश्वनाथदास (उड़ीसा जनरल) : में भी इसका समर्थन करता हूं । 

#श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगाल;जनरल) : इस भतैस्ताव का सम्बन्ध जनता 
के घन से है । इस विषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से भयभीत होने 


का मुझे कोई कारण नहीं दीखता | ३ 
#अध्यक्ष : इस पअस्ताव को पेश होने दीजिये तब हम इस पर विचार करेंगे 
कि आया इस पंर विचार-विनिंमय कमेटी में होगा । 


की भभजज+शए7]77#7 677 
#हस चिन्ह का अर्थ है कि ग्रह अंग्रेजी वक्तठा का हिन्दी रूपान्तर है 


शक 


२] भारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ जनवरी सन्‌ १६४६ हें ० 


#श्रो के० संतानस्‌ : अस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर बक्‍्तृता देने को हैं। 
इसलिये हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो । कोई बात छिपाने या भयभीत होने की 
नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं। ह 

अध्यक्ष : तब मैं इस सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हूं । जो इस 
प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हो वे कृपया “हां?” कहें । 
#माननीय ०बीजी०खेर (बम्बई जनरल) : सम्पूर्ण सभा को कमेटी का रूप 
धारण करना चाहिये | 
#अ्ध्यक्ष : वे जो कमेटी के पत्त में हें “हां” कहें । 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | ह 

. . #अध्यक्त : तब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चूंकि कमेटी की बेठकें 

शुप्तरूप से होती हैं इसलिये में दर्शकों से चले जाने की प्राथना करता हूँ। * : 
हि (तब गेलरियां खाली करदी गई) 
हि ( इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई | ) 

(गुप्त कायबाही) . 

#श्री एन० वी० गाडगिल : यह अनुमान इस परिषद्‌ की नियुक्त की 
हुंईं' कमेटी ने तैयार किये हैं और नियमों के अनुसार वे इस सभा की स्वीकृति के लिये 
पेश किये जाते हैं । 

स्पष्ट रूप से यह ऐसा विषय है कि इसमें कोई व्यक्ति दृढ़ता से कोई बात 
नहीं कह सकता | में यह करनाचाहता हूँ कि मेरे पास जो भी सूचनायें हैं वे आपको 
दे दू और इस विषय को परिषद्‌ के अन्तिम निर्णय के लिये छोड़ दू' । 

अध्यक्ष महोदय, आपको विदित होगा कि फाइनेंशियल कन्वेंशन -विधान- 
परिषद्‌ की बैठकों से सम्बन्धित आर्थिक व्यवस्था का निश्चय करता है। इस फाइनेंशियल 
कन्वेंशन के नियमों से पता लगता है कि विधान-परिषद्‌ के ब्यय के लिये. वाइससग्र 
किधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार धन-राशि देने का प्रबन्ध करेगा। अध्यक्ष 
से आशा की ज़ाती है कि वे. विस्तृत आलुमानिक विवरण दें और विंधान-परिषद्‌ 
अध्यक्ष को दो शर्तों पर यह धन-राशि दी जायेगी । उनमें से एक शत्तें यह है कि केन्द्रीय 
भोरि-सभा की स्टेंडिंग फाइनेंशियल कमेटी इसे स्वीकार करे ओर धन-राशिके लिये केन्द्रीय 
धोराएसभा के बजद अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। स्टेंडिंग फाइनेंशियल 
कमेटी ने गत जुलाई मास में सन्‌ १६४६-४७ ई० के लिये ४७ लाख रुपयों की स्वीकृति दी 
'थी और हस' ससय निम्रस अक्रप्य थे। इसलिए एक आनुमानिक ज्यौरा परीक्षण के तौर 
पर बनाया गया था और उसी के आधार“पर गत नवम्बर यास ग्रें केन्द्रीय धारा-सभा 
ने सन्‌ १४४६-४७ ई० के आर्थिक बर्षे में होने वाल्ले संभ्रावित ब्यय को दृष्टि में रखते 
हुए १७ लाख रुपये के ब्येय के लिए अस्ताव स्वीकृत किया था।.. 


५ ५» -- - - .. विधान-परिषयद्‌ के बजट के अजुमांन . [६ 


अब कुछ अनुमानों के आधार पर, सन्‌ १६४६-४७ ६० और सन्‌ १६४७-४८ ई० 

जे लिए आनमानिक ज्यौर तेयार किये गए हूँ । एक अनुसान यह हू कि सच (६४७४८ ३० 

में समस्त वधान-परिषद्‌ का बंठक चार मास तक दंगा और इसक सक्शना की बेठक 

तन हा समय क॑ लिए हाग। | इसक आंर्तारक्त परिषद्‌ द्वारा नियुक्त कट्ट कम्राटया 

कृ, बेंठके दंगा । अब सच आह्ा-पत्र पर छप हुय कइ्ट संशाधन देख हू ओर इनस पढ़ा 

लगता है कि आद्बोचना दोन दिशाओं में छो गइ दे । कुछ संशोधन अधिकारियां के ऊचे 

वेतनों के विरोध में हे, कुछ थोड़ा वतन पान वाले कर्मचारियों के वेतन की नीचो दुरों 

के विरोध में हे और कुछ विधान-पारंषदू क॑ सद्स्या क भत्ते कं बार मं । इस खास 

विषय की भी दो विचार धारायें हैे। इस सम्बन्ध मं एक मत यह हूं [क वत्तेसान भ्चे 
अपयॉप्त है और दूसरा मत यह्द ह्‌ के य भत्ते बहुत अधिक ओर कइ हूं । 

»« पहली बात अधिकांरयां का अघक वतन द्ये ज्ञान क॑ सम्बन्ध में हे। 
संशोधनों में कोई सार नदी ह। सेंद्धावतक रूप स इमम स काइ भ। अपात्त कर सकता 
दूं परन्तु वास्तविकता का भा हस भुला नहा सकत । आधकेाश आपक्मारया क। सवाय 
विभिन्‍न सरकारी विभागों स॑ सांग। हुई हू । आपका याद्‌ हू [क ६ दुसम्बर का जब यह 
विधान-परिषद्‌ सम्मिलित हुईं था, ता यहा एक संगठन (वद्यमान्‌ था। यह स्पष्ट हें क 
विधान-परिषद्‌ का मामला अज्ञाव वा न था परन्तु यह निश्चत हूँ के यह क्षंत्र आंच 
त्रिठ और अपरोक्तित था। इसलिए इसके जिम्मवार अधिकांरया को बहुत सावधाना 
के साथ चलना पड़ता था ओर ६ [द्सम्बर अथोत्‌ विधान-पांरपदू क सांम्म॑ल्ित हासे क 
दिन से पूर्व वक उन्हाने जा कुछ भा किया पांरंघद्‌ का उसस सन्ता।ब था क्यांक आपका 
१० द्सिम्बर का कार्यवाह! सम अब तक क॑ कांय का स्वाक्वोते ल्लेन के सम्बन्ध में इस 
परिषद्‌ का एक प्रस्ताव मिलेगा |जस पश करत हुय ५० जवाहरलाल नहरू न उस संग- 
ठन के कारये का प्रशंसा का थ| । अब इस संगठन क दां अंग ह्‌ ।जनस स एक सलाहकार 
अंग है और दूसरा अबन्धात्मक । आपका वादत द्वाग। के सल्लाहकार अंग क॑ अन्तगेत 
विधान के सत्वाहकार, अनुसंधान करन वाल आंधकार। आर इस कार्य कांज्षए अत्यन्त 
आवश्यक अन्य कमंचार। सांम्मालव हू । सं+टर।, [डप्ट। सक्र टर। तथ। अदढर सेंक्र टरी 
प्रबंधात्मक अंग के अंतर्गेत आते हैं ओर सन्‌ १६४७-४८ कं लिये ११ अतिरिक्त डिप्टा 

सेक्रेटरो नियुक्त करने का अस्ताव हैं जा याद इसका अत्यन्त आवश्यकता हुई ता, प्रांतोय 
विधानों का मसविदा तेयार करगे और इस तरह इस काम के लिय ग्रत्येक ग्रांव का कम 
से कम एक अधिकार। आ सकंगा ओर यह आधकार। अपन आंत का दर प्रकार की 
सूचना दे सकेगा और एक डिप्टा सक्रेटरा ऐसा ६ग। जा विधानों का मसबिदा बनाने 
में विशेषज्ञ दोगा । 


अब अधिकारियोंपके अधिक वलन के सम्बन्ध में 
अ#श्री एल० कृष्ण्ास्वार्मी भारतां (मद्रास ; जनरल) : शीमान, मुझे एक 
व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। यह्द स्पष्ट हैँ कि श्री गाडगिल ऐसे संशोधनों का 


[४ भारतीय विधान-परिषद्‌ (२२ जनवरी सन्‌ १३१४७ ई० 


[श्री एल० कृष्णास्वामी भारती] 
उत्तर दे रहे हैं जो प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, भविष्य में जब ये संशोधन पेश किये जायें 
तो प्रस्तावक महोदय इन विचारों का उत्तर देते समय प्रकट करें तो अच्छा होगा। मेरे 
विचार में इस समय ऐसे संशोधनों का उत्तर देना नियमानुसार नहीं है जिनको कि भ्रस्तुत 
भी नहीं किया गया है। 

#श्री एन० वा० गाडगिल : यद्यपि ये संशोधन पेश नहीं किये गये हैं. तथापि 
ये आज्ञा-पत्र पर आ चुके हैं। में केवल कुछ सूचना दे रहा हूँ जिसके प्रकाश में कुंछ 
सदस्य अपने संशोधन पंश करना पसन्द न करेंगे। 

अब अधिकारियों के ऊंचे वेतन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन हे कि ये 
अधिकारी वही वेतन पा रहे हैं जो कि उन्हें उनके विभागों में मिल रहे थे | यदि झाप 
इनकी सेवायें समाप्त करना चाहते हैं तो दूसरी बात है ; परन्तु यदि आप उन्हें रखना 
चाहते हैं तो उन्हें वह वेतन दने होंगे जा कि वे इससे पूषे अपने विभागों में पाते थे। 
क्लकों और छोटे सेवकों को थोड़ा बेतन देने के सम्बन्ध में दूसरी आलोचना 
के बारे में में परिषद्‌ को बताना चाहता हू' कि यद्यपि दफ्तरी और इस श्रेणी के अन्य 
छोटे सेवकों का वेतन १४ रु० है किंतु यह आधारभूत वेतन है । परिषद्‌ को यह जान- 
कर दिलचस्पी होगी कि हम प्रत्येक सेवक को आधारभूत वेतन के अतिरिक्त १८ रु० 
मंहगाई का भत्ता, ३ रु० मकान का किराया, ३ रु० सवारी का भत्ता ३े रु० १२ आ० 
अनाज की ज्ञतिपूतति का भत्ता और ३ रु० अतिरिक्त वेतन देते हैं। उन्हें कुल मिलाकर 
२८ रु० १२ आ० और १४ रु० मिलते है। परिषद्‌ को यह सूचना देकर विश्वासधात न 
होगा कि फाइनेंस कमेटी यह निश्चय किया है कि केन्द्रीय वेतन कमेटी की सिफाररशों 
के स्वीकार होने पर समस्त स्थायी और अस्थायी छोटी श्र णी के सेबकों को सेवा-काल 
के पिछले दिनों से बढ़ोतरी देदी जायेगी । 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को दिये हुए भत्तों के सम्बन्ध में तीसरी आलोचना 
के विषय में मेरे मित्र श्री जयपालसिंह विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे । त्किन में, सन्‌ 
१६४७-८ ई० के बजट के आंकड़ों में अवरोधित धन-राशि के सम्बन्ध में, कुछ प्रकाश 
डालना आवश्यक सममता हूँ और में इससे अधिक नहीं कहूँगा। कुछ सदस्यों के 
ब्यक्तिगत अनुभव के अतिरिक्त हमारे पथ प्रदर्शन के लिए और कोई चारा न था। 
: इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि हमारे सामने दो विचार-धारायें थी। एक के अनुसार भत्ते 
अधिक थे और दूसरी के अनुसार भत्ते की दरें कम थीं | इस सम्बन्ध में केन्द्राय धारा- 
सभा के उदाहरण से हमारा-पथ-अद्शेन हुआ, केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों को ३०- 
रु० देनिक भत्ता ओर १४ रु० मार्गब्यय मिलता है। यहां दोनों का एकीकरण करके 
४५ रुषये रखे गये हैं। देश की गरीबी को टरष्टि में रखते हुए कुछ इसे भी अधिक बताते 
हैं। सें इस दृष्टिकोश की साहसपूवेक सराहना करता हूं। इस भत्ते को कम 
करने का यह अर्थ होगा कि केबल सम्पन्न, अमीर और राजा लोग ही विधान बनाने में 
भाग ले सकते हैं। जिन लोगों ने देझ-सेवा में अपना सस्यूणु जीवन अर्पित कर-दिया है 


विधान-परिषत्‌ के बजट के अशुभाग [५२ 


और जिनके पास पैठक या स्वशर्चित सम्पत्ति नहीं है उन्हें विधान-परिषद्‌ से विदा 
दोना पड़ेगा। उन्हें १२ महीने या इसमे भी अधिक समय तक अपने काम धन्धों को 
छोड़कर निश्चित रूप से यहां रहना होगा । चूकि केन्द्रीय घारा-सभा के सदस्यों को भी 
यही भत्ता मिलता है इसलिए मेरे विचार में ४५ रु० बहुत अधिक नहीं हैं। यदि हम 
४४ रु० का सिलान प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्यों को मिलने वाले भत्ते से करें तो 
इसका ठीक संतुलन होता है। इसलिये मेरे विचार से ४५ रु० बहुत अधिक नहीं हें । 

दूसरी आलोचना के अनुसार यह भत्ता बहुत कम है। यह रकम कुछ सदस्यों 
के लिए कम है। उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है और उनको सचाई के साथ 
इससे अधिक की आवश्यकता हो सकती है। कमेटो ने मध्यवर्ती मार्ग अहण किया है 
और मुझे आशा है कि परिषद्‌ इसे स्वीकार करेगी। इसके साथ मारेब्यय के भरत की 
भी न्यवस्था है। चूंकि सन्‌ १६४७४८ ई० की अवरुद्ध सहायता में यह भी दिखाई गई 
है इक लिए मैंने इसका हवाला दिया है । मार्ग्यय का भत्ता पहले दर्ज के किराये का 
१३ है, इस पर आपत्ति की जा सकती है| यह कहा जा सकता है कि कुछ पहले दर्जे 
में, कुछ दूसरे दर्जे में और कुअ तीसरे दर्ज में यात्रा करते हैं । इस भत्ते का यह 
उद्देश्य नहीं है कि लोग पहले दर्ज में है| यात्रा करें क्योंकि यात्री को अपने सेक्रेटरी 
आऔर नौकर भी अपने साथ लाने होते हैं। यह रकम इस विचार से रक्खी गई है 
कि इससे सबका खर्च पूरा दो जाय। हम में से बहुतों को अपने-अपने आन्तों में सावे- 
जनिक कार्यों के कारण आवश्यक रूप से हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है। और 
हवाई-यात्रा का ब्यय पहले दर्ज के किराये से साधारण रूप से ड्योढ़ा है। मेरे विचार 
में इन सब बातों को सोचते हुये आपके सम्मुख रखे गये आनुमानिक ब्यौरों को आप 
स्वीकार करेंगे। श्रीमान जी, में प्रस्ताव करता हू । 

#एक माननीय सदस्य ; श्रीमान्‌, क्या सूचनाथे यह्द बता सकेंगे कि सेवायें 
उधार लेने के समय सेक्रेटरी का वेतन क्या था ( 

#अध्यक्ष ; हम इन सब प्रश्नों पर अस्ताव पेश होने पर विचार करेंगे। 


प्रस्ताव का एक दूसरा भाग है जिसे श्री जयपालसिंह पेश करेंगे। 


#भ्री जयपालसिद (बिहारःजनरल) श्री प्रधानजी, में अपना प्रस्ताव पेश करने 
से पूर्व श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत अस्ताव का रस्मी तौर से अनुमोदन करता हूँ। में सदस्यों 
से आग्रह करू गा कि वे कर्मचारियों और अर्थ-समिति के लिए-अपने बनाये हुए नियमों 
को पढ़ने का कष्ट करें | मेरे विचार में यदि सदस्यगण उन नियमों को भल्ी-भांति देख लें 
तो परिषद्‌ का अनावश्यक बातों में ब्यय होने वाला बहुत समय बच्र जायगा। 

..._ उदाहरण के लिए यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि नियुक्तियां प्रधान द्वारा 

होती हैं। में नियम की धारा पढे, देता हूं इसफ्ले यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 
कक * “कमेटी का काम यदद होगा कि वह अध्यक्ष को असेम्बली के दफ्तर 
में, होने-चाली जगहों और उनके लिए बेतनों के बारे में सलाह दे, असेम्बली से 


श्‌ 


सारतीय विधान-परिषद्‌ [२२ जनवरी सभ्‌ १६४७ ई० 


[श्री जयपालसिह | 


उसके अफसरों और भेम्बरों को दिये जाने वाले भत्तों के बारे में सिफारिश 
करे और असेम्बली में पेश होने के लिए बजट ओर पूरक बजट तैयार करे।” 
हमें मिं० गाडगिल याद दिला चुके हैं कि यह परिषद्‌ £ दिसम्बर को 
सम्मिलित होने से पूर्व हुए कार्य को स्वीकार कर चुकी है। मेरे विचार में 
हमने रघ्मी तौर से उस दिन से पूर्व हुए कार्य की दूसरे दिन स्वीकृति दी थी। 
इसके बाद विधान-परिषद्‌ ने स्टाफ और फाइनेंस कमेटी की नियुक्ति की है 
ओर हमने अपने सामने आने वाली समस्याओं पर विस्तार पूर्वेक विचार 
किया है । में परिषद्‌ को बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद्‌ के कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ते हुये कार्य को देखते हुये बहुत कम है। सदस्यों को विदित है 
कि कर्मचारियों के अभाव में बारी-बारी से ही उनकी सेवा की जा सकती है। 
विधान-परिषद्‌ के वर्तमान कर्मचारियों में से ४० प्रतिशत ,कर्मचारी केन्द्रीय 
या प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों से लिये गये हैं। १० प्रतिशत 
कर्मचारी अपनी योग्यता और विधान-परिषद्‌ में होने वाले कार्य को देखते 
हुए भर्ती किये गये हैं। इसलिये परिषद्‌ भली-भांति महसूस करेगी कि वेतनादि 
की सुविधायें तय करने में हमारा बहुत कम द्वाथ है। सरकारी कर्मचारी बहुत 
से नियमों से बंधे हैं। ई 


ध_ष्यध्यत्त ६ माननीय सदस्य अपने शस्तुत द्वोने वाले प्रस्ताव की सीमा में ही 


#श्री जयपालसिंह ६ मैं नियमित रूप से प्रस्ताव पेश करता हूँ : 


“यह निश्चय किया जाता है कि यह विधान-परिषद्‌ अपने नियम ४१ 
(१) के अनुसार अधिकारियों और फाइनेंस कमेटी द्वारा स्वीकृत सदस्यों के 
भत्तों को जो कि नत्थी किये हुए परिशिष्ट में दिखाये गये हैं, स्वीकार करती है ।” 


मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल पहले ही हमारी कठिनाइयों को सुमा चुके दें । 


आप देख सकते हैं कि इच्छा रहते हुये भी हम इन दरों को बढ़ाने में असमर्थ थे। 
केन्द्रीय धारा-सभा का उदाहरण हमारे सामने था। जहाँ सदस्यों को ३० रु० दैनिक भत्ता 


१४ रु० सार्गे ब्यय का भत्ता मिलता है। में जानता हूँ कि कुछ सदस्यों को ४५ रु० 


. तय होने पर निराशा हुई होगी। विधान-परिषद्‌ के सदस्यों के निवोचन के समय समाचार 
पत्रों में सदस्यों को ७४ रु० मत्ता दिये जाने की सूचना प्रकाशित हुई थी। में यह कहूँगा . 
कि सदस्यों को यहाँ आने पर जब यह बिद्त हुआ कि उन्हें ७५ रु० के स्थान पर ३० 
रु० कम मिलेंगे तो उन्हें निररेशा हुई होगी। में किसी भेद का उद्धाटन- नहीं कर रहा 
हूँ । इस सम्बन्ध में अन्तकोलीन सरकार के सदस्यों ने भ्री-अपनो सम्मति दी थी। में यह 
नहीं कहता कि उनसे सलाह लो गई थी उन्होंने ठोक रूप से या भूल से ऐसा अनुभव 
किया था कि ७५ रु० सम्भवंत ; बहुत अधिक हैं. ओर यह भत्ता केन्द्रीय घारा सभा के 


डक 


विधान-परिषद्‌ के बजट के अलुमान [७ 


सदस्यों को दिये जाने वाले भत्ते को देखते हुए काफी ठीक है। इसीलिये वह रकम कम 
है । स्टाफ और फाइनेंस कमेटी में, राजकुमारी अमृतकोर को छोड़ कर, हम सब एक मत 
से ४५ रु० दिये जाने के पक्ष में थे । हमने ४५ रु०,का भत्ता क्यों तय किया मैं इस प्रश्न 
को छेड़ना आवश्यक नहीं समभता हूँ | इस भत्ते को बढ़ाने के लिने एक संशोधन है । 
राजकुसारी अमृतकौर द्वारा घुमाया हुआ एक ऐसा पत्र भी है जिसमें कट्दा गया है कि 
४४ रू० का भत्ता बहुत अधिक हे, यह ३० रु० होना चाहिये। 

ऑएक माननीय सदस्य ; वह पत्र कहां है ? | 

#श्री जयपालसिंह ; अध्यक्ष महोदय क्या में उसे पढ़ दू' । 

#अध्यक्ष ; भेरी राय में उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है । 


«.. ऑश्रों जयालसिंह ; ठुसोग्य से, राजकुमारी अमृतकौर को विधान-मवन 
में यू० एन० ६० एस० सी० ओ० की मीटिंग में भाग लेना पढ़ा था। वे कमेटी में विचार 
विनिमय के समय उपस्थित न थीं परन्तु उन्होंने मेरे द्वारा परिषद्‌ को यह कहलवाना 
चाहा कि उनका कमेटी से इस खास बात में सतमेद है और उनकी राय में केवल्ल ३० रु० 
ही होना चाहिये उससे अधिक नहीं । मेरा प्रस्ताव है कि दैनिक भत्ता और मार्ग न्‍्यय 
के भत्ते का भेद हटा दिया जाये और यह परिषद दोनों को मिला कर एक मुश्त ४५ रू० 
स्वीकार करले। इस समय और कुछ नहीं कहना चाहता | में रस्मी तौर से प्रस्ताव प्रस्तुत 
करता हूँ । ह 

अध्यक्ष ; अब परिषद्‌ के सम्मुख बजट और दोनों प्रस्ताव वाद-विवादके लिये 
पेश हो चुके हैं । यदि सदस्यों ने बजट को पढ़ लिया है और यदि वें इस पर आज बहस 
कर सकते हो तो अत्र भी १५ मिनट शेष हैं | 
#कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं | 
क्ष्यध्यक्ष $ तब हम इस पर परसों सुबह ११ बजे विचार करेंगे | 
तब असेम्बली शुक्रवार २४ जनवरी सन्‌ १६४७ ई० के दिन ११ बजे तक के लिए 
स्थमित की गई । 


भारतीय विधांन-परिषद्‌ 
शुक्रवार, २४ जनवरी, सन्‌ १६४७ ई० 
भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कांस्टीटयूशन हाल नई दिल्ली में ग्यारह बजे 
दिन में माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई । 
( गुप्त कायवाही ) 

#अध्यक्ष ; अब हम काय आरंभ करेंगे। परसों उठने से पहले हम बजट पर 
बहस करने के लिये कमेटी के रूप में बेठे हुये थे। कुछ प्रस्ताव परिषद्‌ में पेश करने 
के लिये हैं। मेरा यह सुझाव है कि सब से पहले हम उत प्रस्तावों को लें और उन पर 
कार्यवाही करलें तब फिर यदि हमारे पास समय बचे तो बजट पर बहस करने के लिये 
फिर कमेटी का रूप धारण कर लें। 

मुझे आशा है कि सदस्य इसे स्वीकार करेंगे । 
हे #श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहारःजनरल)ः अध्यक्ष महोदय, हम पिछली 
बार परिषद्‌ की कार्यवाही स्थगित करने से पहले कमेटी का रूप धारण किये हुए थे इस 
लिये अब यह अस्ताव करना आवश्यक है कि इस सभा का अधिवेशन अब “पूरी 
असेम्बली का खुला अधिवेशन है । 


अध्यक्ष ; मुझे आशा है कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है | 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया | 


अअध्यक्ष ; चू कि सभा ने अस्ताव को स्वीकार कर लिया है इसलिये अब हम 
खुला अधिवेशन करेंगे और भ्रस्तावों पर विचार करेंगे। 
, ( अस्ताव पेश किये गये और उन पर विचार समाप्त हुआ ) 
( खुली कार्यवाही ) रा 
; #अध्यक्त ; हम तीसरे पहर ३ बजे फिर सम्मिलित होंगे और हम उसे समय 
कमेटी के रूप में बजठ पर विचार करेंगे । इसलिये दर्शकगण तीसरे पहर के अधिवेशन 
में उपस्थित होने का कष्ट न करें | 
तब असेम्बली दोपहर के भोजन के लिये ३ बज तक के लिये स्थगित हुई । 
विधान-परिषद्‌ की बेठक दोपहर के भोजन के बाद माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद 
की अध्यक्षता में फिर हुई । 
विधान-परिषद्‌ के बजट के अनुमान 
#अध्यक्ञ ; हस अब बजट पर बहस आरंभ "करेंगे । बजट पेश दो चुका है। 


मुझे कुछ संशोधनों की सूचना मिली है। क्‍या अस्तावक़ श्री लाहरी यहां हैं ? हम 
अब कमेटी के रूप में हैं। ह । 


| 


श् 


विभान-परिक्षद्‌ के बजट'के अनुमान [१ 


अऔशी तयपालमिंह (बिहारः जनरल ) £ अध्यक्ष महोंदय, क्‍या आवश्यक 
कोरम पूरा है ९ 

#अध्यक्त ; हां, श्री लाहिरी । 

#श्री सोमनाथ लाहिरी ( बंगाल/जनरल ) महोदय, में आज्ञापत्र पर 
अंकित संशोधनों को पेश करता हूं! सदस्यों का समय बचाने के लिये मैं उन्हें पढ़ने की 
आवश्यकता नहीं सममता । में अपने समस्त संशोधन प्थक-पृथक प्रस्तुत करता हूँ ताकि 
कोई सदस्य जो एक संशोधन के पक्ष में हों और दूसरे के पच्त में न ट्ों. तो वे उसी एक 
पक्त में सम्मिति दे सर और दूसरे के लिये न दें । 

(१ ) श्री गाडगिल के प्रस्ताव के अन्त में पूररंविराम को निकाल दिया जाये और 
निम्दलिखित जोड़ दिया जाय : 

बजट में सन १६४७-४८ ई० के लिये 'एलाउंसेज और आनरेरियाः की साधारख 
मद के अधीन दी हुई रक़म के अतिरिक्त जो नीचे दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार 
विधान-परिषद्‌ के मेस्‍्बरों के भत्ते का हिसाब लगाने के बाद फिर से निश्चित की जाव:- 

(! ) सदेव से असेम्बली के अधिवेशन के स्थान से भिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों पर रहने 

वाले सदस्यों के मार्ग ज्यय के रूप में स्टीमर या रेल्न के तीसरे दर्ज के किराये का दूना । 
( !! ) असेम्बली के अधिवेशन की समाप्ति तक या अन्य कार्या की समाप्ति 


. तक जिससें अधिवेशन या अन्य कार्यों से अधिक से अधिक ३ दिन पूर्व और ३ दिन 
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पश्चात का समय भी शामिल हो, बाहर से आने वाले सदस्यों को देनिक भत्ते के स्थान 
पर निःशुल्क भोजन, निवास और अधिवेशन स्थान से इधर-उधर जाने के किये यात्रा 
की व्यवस्था हो । भोजन, निवास और इधर-उधर जाने की सुविधा विधान-परिषद्‌ का 
सेक्रे टरियेट प्रदान करे | 

(२) सन्‌ १६४७-४८ के लिए अधिकारियों के वेतन! शीर्षक के अन्तर्गत अनुवाद 
ओर प्रकाशन विभाग के आनुमानिक बजट में निम्मांकित परिवत्तेन किये जावें | 

(! ) डाइरेक्टर आफ पब्लिसिटी का वेतन घटा कर १००० रू० मासिक किया 
ज्ञाये | 


( ) रिसचें अफसरों का वेतन घटाकर ३००-२२९-५०० के ग्रेड में रक्‍्खा ज्ञाये 

(३ ) ( प्रकाशन विभाग ) कर्मचारियों के वेतन शीर्षक के अन्तर्गत निम्न प्रकार 
परिवर्तन किये जायें । 

(! ) बी० प्रेड के कलकोँ के वेतन की दर बढ़ा कर 5०,५,१००,१०,२०० को 
जाये । | 

( !! ) चपरासियों के देलन की दर बृढ़ा कर ४०,२,६० की जाये शक 

(9 ) सदस्यों के लिये निश्चित किये गये भत्तों और अधिकारियों के ऊंच वेतन 
पर बाद-विवाद डठाने के लिए अधिकारियों के वेतन तथा छलाउंस आर आनरेरिया 


१०] _ साएताय विधान-परिषद्‌... [२४ जनवरी खन्‌ १६४७ ई० 


[श्री सोमना ] 
शीर्षकों के अन्तगंत आलुमानिक पूजी से नासमात्र की कटौती के रूप में १०० रु० कम 
किये जायें | ह 
(४ ) सन्‌ १६४७-४८ ६० के बजट के विस्तृत अनुमानों में निम्नांकित अधिकारियों 
के वेतन कम करके उनको उनके नाम के आगे दी हुई रकमें वेतन के रूप में दी जायें । 


सेक्र टरी १००० रु० प्रतिमास 
सैक्शन सेक्र टरी ८०० रु० प्रतिमास 
डिपुटी सैक्र टरी ७०० रु० प्रतिमास 
असिस्टेंट सेक टरी ६००, रू० २५ रू० ८०० रू० 
सुपरिटेंडेंट ४०० रू०, ४० रू० ७०० रू० 


( ६ ) सन्‌ १६४७-४८ ई० के बजठ के विस्तृत अनुमानों में अंडर सैक्र टरी/” बेल- 
फेयर आफिसर, और मार्शल की जगहें समाप्त कर दी जायें । 
(७ ) सन्‌ १६४७-४८ ई० के बजट के विस्तृत अनुमानों में कमेचारियों के वेतन! 
शीर्षक के अधीन निम्नांकित कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर उनकी उनके नाम” के आगे 
दी हुई रकमें वेतन के रूप में दी जायें । 
ह ४० रू० से २०० रु० ओर ६० रू० से २३० रु० के ग्रेड में असिस्टेंट या 


ए्‌ ग्रेडक्‍लको को-- १००--४७२३० रू० 
* बी० ओेड क्लके ह ८०,५,१००,१०,२०० रु० 
मोटर ड्राइवर ,._१०० रू० मासिक 
डिस्पेच राइडर ८० रू० मासिक 
कम्पाउंडर ८० रू० सासिक _ 
अरदली ४०,२,६० रू० ' । 


छोटे कर्मचारी ( चपरासी, दफ्तरी, जमादार आदि ४०१९, ३० रु” ) 

(८) सन्‌ १६४७-४८ के “बजट के विस्दृत अनुमानों में 'कर्मेचारियों के बेतन' 
हक अधीन कान्स्टीटुयेंट क्लब के मैनेजर और लाइज रियन की जगहें समाप्त कर 
दी जाये । 
| (६ ) नत्थी किये हुये परिशिष्ट में प्रष्ठ १ पर वाक्य खंड में टेवर्लिंग एन्ड 
इंली एलाउंस को निकाल कर उसकी जगह नीचे दिया हुआ लेख रक्‍्खा जाये । 

सदस्यों को नई दिल्‍ली से उनके निवास-स्थान तक आने जाने का किराया सिफे, 
दीसरे दर्ज के किराये से दूना दिया जाये। . | 

( १० ) नत्थी किये हुये परिशिष्ट में परष्ठ ३ पर ( ३० ) डेली एलाउंसिस आदि 
को निकाल कर उसके स्थान पर नीचे दिया हुआ लेख,रखा जाये । इ 

... विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को निःशुल्क भोजन, निवास और अधिवेशन के स्थान 

- प्र आने और वहां से वापस जाने के लिये सवारी'का. निःशुल्क प्रबन्ध सेक्र टरियेट 
द्वारा किया जाये । ला 


डी 


.. हि पीलशलाक के * विभेकक-परिकद्‌ के कजट के असुमान 8 || 


मेरे सभी संशोधनों का उद्देश्य यह है कि ऊंचे अफसरों का वेतन कम किया 
जाय और अधिक से अधिक वेतन १००० रु० रक्‍्खा जाय; कुछ ऐसी जराहों को सम्राष्त 
किया जाय जो अनावश्यक अ्रतं।त होती हैँ; कम वेतन पाने वाले क्चारियों का वेतन 
बढ़ाया जाय और इस सभा के माननाय सदस्यों के भत्ते में कुछ परिचर्सन किया जाय | 
सबसे अथम में ऊंचे अफसरों के वेतन के अश्न को उठाता हूं। अमानजी, आपको बिदित 
है कि बजट में सबसे अधिक बेतन ४००० रु० रखा गया दें । आप सब दी जानते हें कि 
हिन्दुस्तान जेसे गरीब देश के लिए ४००० रु० बहुत अधिक वेतन है। मेंने इस अस्ताव 
के प्रस्तावक श्री गाडगिल्ल की दल्लील सुनी है कि ये आई० सी० एस० के आदसा है, 
इनके लिये भारत सरकार ने एक निश्चित वेतन तय किया है और इसलिए इस बेतन 
को कितना भी कम करने की हमारी इच्छा हो, हम इसे कम नहीं कर सकते | मैने एक 
प्रमुख नेता से भी सुना है कि हमें पेठुक सम्पत्ति के रूप में यह न्‍्यवस्था मिल्ी है । मेरे 
विच्छर में उनका मतलब आई० सी० एस० से है। यद्द न्यवस्था असेम्बली के कार्य-संचा- 
लन के लिए है और हमें इस व्यवस्था के लिये उनके जोवन-स्वर के अनुसार बेतन देना 
होगा । हसें इस पेठक सम्पत्ति का निभाना हांगा इसके लिये मुझे बहुत खेद है। आई० 
सी० एस० जिटिश साम्राज्यशाह। की व्यवस्था है। यह देश में साम्नाज्यशाही शासन को 
चलाने के लिये थे और इनका ज॑वन-स्तर जनता के शोषण पर अवलम्बित था न कि 
जनता की आवश्यकताओं पर | मुझे इसका कोई कारण अतीत नहीं होता कि हम उस 
व्यवस्था को क्‍यों बनाये रक्‍खें में तो यद्धां तक कहूँगा कि इस असेम्बली में हमारा 
यही कार्य है कि हम पुरानी ब्यवस्थाओं को हटा कर नई व्यवस्था बनायें । इसलिए 
महोदय,मेरे विचार से यदि हम विज्ञापन प्रकाशित करें तो दमें बहुत अच्छे कांग्रेसअन, 
बहुत योग्य कांम्रेसजन तथा अन्य लोग थोड़े वेतन पर काम करने के किये तैयार मिलेंगे 
ओर वे देवी आईं० सी० एस० से किस अ्रकार भी कस सन्तोषजनक न होंगे । इससे यह 
न सममा जाय कि में उन लोगों पर आक्ष प कर रहा हूं जो बत्तेमान पदों को सुशोभित 
करते हैं । में उनकी योग्यता या अयोग्यता से परिचित नहीं हूँ । में कार्यपद्धति के सम्बन्ध 
में बोल रहा हूँ। ऐसा खर्चाली कार्यपद्धति जिसे कुछ नेता उत्तराधिकार में मिली हुई बताते 
हैं अवश्य समाप्ठ होनी चाहिये । यद्द ऐसी बहुमूल्य पेत॒क सम्पत्ति नहीं है. जिसे रक्खा 
ही जाये | यदि हम जनता की आवश्यकता ओर इच्छानुसार भविष्य का निर्माण करना 
चाहते हैं. तो हमें इस पेठुक सम्पत्ति को समाप्त करना हा चाहिये | श्रीमानजी,यह कितली 
दयनीय बात है कि बजट के उल्लेखानुसार हम एक आदर्सी को ४००० रु० मासिक 
बेतन दे रहे हें और एक माननीय सदस्य का सन्ताष के साथ यह कह्दते हुए पाता हूं 
कि थोड़े वेतन के कर्मचारी यद्द भत्ता और वह भत्ता पाते हे और इस अकार एक आदमी 
को ४२ रु० ८ आ० मिलता है। हे भगवान्‌! साननीय सदस्य ने इसका जोड़ लगाया और 
सभा को बड़े साहस से बताया कि उन्हें १४ रु० नहीं ४२ रु० ८ आ० मिलता है । इसके 
लिये खेद भी न था। मुझे यह देखकर कब्जा आती है. कि एक आदसी को ४२ रु० ८ आ० 
* मिलता है और दूसरा ४००५ रु० पाता है; जो पहले आदमी के बेतन से १०० गुने हैँ 


१२ सारतौय विधान-परिषद्‌ (२४ जनवरी सभ्‌ १३४७ ई० 


[श्री सोमनाथ लाहिरी] 

ओर फिर भी हमें शर्म नहीं आती । इसलिये फैंने यह सुझाव रखा है कि थोड़े बेतन 
पाने बाले कर्मचारियों की जिनमें केवल छोटे सेवक और नीचे भ्रेड के क्लक शामिल हैं, 
इस सीमा तक वेतन वृद्धि होनी चाहिये कि वे जीवित रह सकें । इस सम्बन्ध में एक 
पुराना तके दिया गया है कि पे-कमीशन उनकी दशा की जांच कर रहा है, कुछ सिफा- 
रशें की जायेंगो और पे-कमोशन की सिफारशों की प्रतीक्षा तो कीजिये | ठीक युद्ध आरम्भ 
होने से पूर्व कांग्रेस ने भारत में एक बहुत अच्छा नियम बनाया था। कांग्रेस ने सोच। 
था कि ५०० रु० से अधिक कोई वेतन नहीं होना चाहिये और उस समय कांग्रेस-मंत्रियां 
भे उस वेतन को स्वीकार किया और मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने 
अनता की आवश्यकता के अनुसार काम किया | इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं 
कि ठीक उसी समय बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रि-मंडल ने एक लेबर इंक्वारी कमेट। 
बैठाई और उस कमेटी ने सिफारिश की कि एक मजदूर के जीवन-निवाह के लिये बम 
से कम आधार भूत वेतन ५५ रु० होना चाहिये। यह सिफारिश बम्वई लेबर इंक्वारी 
कमेटी ने सन १६३८ ई० में की थी । यह भी ठीक था | जैसे ही कांग्रेस मंज्रिमंडल ने 
एक निश्चित जीवन-स्तर निश्चित किया,लेबर इंक्वारी कमेटी ने भी युद्ध काल से पूववे 
न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये कम से कम ५५ रु० बेतन देने का निश्चय 
किया | आज ज़ब कि मूल्य तिगुने बढ़ गये हैं यदि हम उसी नियम को लागू करें तो 
एक मनुष्य के जीवन निवोह के लिए कम से कम ५४ रु० के तिगुने यानी १३५ रु० 
मासिक बेतन की आवश्यकता होगी । पं० जवाहरलाल नेहरू ने राजनेतिक श्रस्ताव पर 
बोलते हुए एक बहुत अच्छा सिद्धान्त घोषित किया कि-हममें से जो थोड़े-बहुत सम्पन्न 
हैं बे प्रतीक्षा कर सकते हैं. लेकिन गरीब लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यह बहुत सत्य 
है। परन्तु वास्तविक 5५बहार में हम क्या देखते हैं ? इसे व्यावहारिक रूप देने में हम 
देखते हैं कि बिना पेकमीशन के या किसी अन्य निर्णय की प्रतीक्षा किये हुये प्रान्तीय 
सन्त्रियों को अधिकतम निश्चित ४०० रु० बेतन के स्थान पर १४०० रु० और अन्‍्त- 

कौलीन सरकार के मन्त्रियों को ४५०० रु० वेतन मिलता है। 
अध्यक्ष : दम मन्त्रियों के बेतन पर बहस नहीं कर रहे है। 


#श्री सोमनाथ लॉहइिरी : मैं तुलनात्मक रूप में यह कद्द रहा हूँ और म्रेरे 
* बिचार में मेरा ऐस। कहुषआल्यायोचित है । । 
अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बज़ठ की सीमा के भीतर ही २हँतां चाहिये | 


'#श्री सोमनाथ लाहिरी: मैं केवल तुलना कर रहा हूँ। जब कि एक १४ रु० 
पाने वाले चपरासी का प्रश्न उठता है. तो हम पे-कर्मशन की अतीक्षा के लिये कहते हैं. । 
यह एक अनोखी कार्यप्रणाली है। क्या आप यह कहना चाहते हैं. कि पं० जवाहरलाल- 
' चेहरू ने जो कहा गे उसका हमें पालन नहीं करना चाहि्रे क्या आपके कहने का मतलब 
“ जलता को यह बताने का है. कि पं० जवाहरलाल का यह कथन कि सम्पन्न अतीक्षा कर 
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सकते हैं परन्तु गरीब लोग अतीक्षा नहीं कर सकते । केवल दशकों को खुश करने के 
या कया में ऐसा नहीं सोचता। यंदि आप मी रेसा नहीं समसते तो आपको निफोरित 
नियम के अनुसार कार्य करनां चाहिये और अपने २ कस वेतन थोगी कर्मचारियों के 
पे-कमीशन या अन्य फिसी की अतीक्षा किये किनां जीवन मिंचोद के लिये आवश्यक देंवन्‌ 
देने में शीध्रता करनी चाहिये। आप यहाँ चपरासिग्रों को जाने दें:। मैंत्रे उनसे पूछा 
मैं उनंसे मिला हूँ। वें यहाँ आतः ६ बजे आते हैं और राधि को.७ कने छोटे, दें 
कभी-कभी उन्हें ७ बजे के बाद तक भी अठीक्षा करनी होती है और कदि उन्हें ७ ककेके 
बांद ठहरने का आदेश होता है. तो केवल चार आने प्रारिश्रमिक मिक्षता है. ऋकप उन्हें 
१४ रु० वेतन + २४ २० मेदगाईका भत्ता देते हैं और आप यह भी कइते हें कि पे-कमीसन 
उन्हें ४५५ रु० देगा और इससे आओपको बहुत आत्मखन्‍्तांष होता दे। मुके यह बदन 
चरुदियें कि जब हम स्वतन्त्र भारतका विधान चनाने जआरहे हैं और जबकि ऋपने ही ख़ब 
ब्यक्तियों को समान अवसर देने का' प्रस्ताव स्वीकार किया हैं तो जनता आपके यहां 
के क्रियाकलाप को देख रही है। यदि आप सन्तुष्ठ होकर अपने न्‍्यूल परेकन ' भोभी रकेः 
चारियों का बेतन ५५ रु० से आरम्भ करते हैं ओर वदद भी पे-कश्रीशन की रिपोर्ट 
निकलने के बाद, शैश्वर जाने वह निकल्लेमी कि नहीं, तो जक्ता क्रो आपके चढ़ें-कड़े 
राजनैतिक तथा अन्य अस्तावों में कहीं हुई बालों पर विश्वास थ द्ोज़.॥ इसलिखे-में 
बहुत नम्नता के साथ निवेदन करता हूँ कि मुझे उत्च अधिकारियों के केबन से कोई ड्ेष 
नहीं, उन्हें जो मिंल-रदा है मिलने दीजिये केकिन मेरे कददने का तात्पये यद दे कि न्यूज 
वेतन भोगियों को कंम से कम इतना तो दीजिये ही कि उसके सहारे वे जीवित रह: सके 
और कार्य कर सके | एक आदसी जो प्रातः £ क्जे आता है और रात्रि को ७ बजे व्यका 
है ४२ रु० वेतन पाता है | उसके ५, ६ या ७ बच्चे दो सकते हैं. तथा सस्‍्मव हे कि बह 
सम्पूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हो उसके बारे में थोड़ा) सोचिये के सही । कुछ 
सदस्य हंस रहे हैं। वे इन बातों पर हंस सकते हैं परन्तु जिनको इन किक कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ता है वे इन बातों पर नहीं इंस सकते और मेरे विचार में किसी 
आदमी को यदि वह मनुष्य है' तो इन बातों पर दंसना भी नहीं चाहिये। मेंत्रे कुछ जयडों 
को घटाने का भी सुझाव रखा है | उदाहरण के लिये डिपुटी सैक टरी के पद परंछक 
अवकाश त्राप्त ब्यक्ति को पुन: नियुक्त किया गया है। इतने अधिक अधिकारी रखने 
. की फोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | इसलिये मैंने सुम्गरव रखा है.कि कुछ जगहों को 
समाप्त करके कुछ बचत की जाये । कायेकुशलता ओर यहाँ न्येय होने वाले घन के सम्बन्ध 
में मुझे भय है कि यहां विचार पूवेक घन व्यय नहीं किया जाता । पिछले दिन फाइनेंस 
कमेटी के एक सदस्य ने मुझे वताया कि विधान-परिषद्‌ के असिस्टेंट सेक्रेटरी अन्य 
:संरकारी विभाग-फैडरल कोट सें गत वर्ष ४०० रु०, वेतन पा रहे थे। जेसे ही. वे यहां 
आये आपने उन्हें ७५० रु० दिये हैं। में बहीं जानता कि यह कहां तक सत्य है और यदि 
सत्य है तो हमारे कर्मेचारियों के लिये निश्चत किये हुये वेतन के सम्बन्ध में जांच होनी 
चाहिये । हमारे द्वाथ में जनता का धन है। हम इसे अपने निजी घन की तरह ज्यय नहीं 
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कंर सकते । इसे जांच के लिये जनता के सामने रखना पड़ेगा इसमें सन्देह नहीं कि इस 
विधयको आपने इस गोपनीय अधिवेशन में रखकर जनता की जाँच से बचा लिया है। 
इंससे यह ग्रकट होता है कि चित्त दोषी है। में आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर 
विचार करेंगे । सुमे आशा है कि कस से कम अध्यक्ष महोदय जिन्हें नियुक्तियां करने 
का अन्तिम अधिकार है इस सम्बन्ध में जांच करेंगे और यदि कुछ आर्थिक बचत हो 
सकें तो उसे भी देखेंगे । न्‍ 

: अन्त में अब मैं सरूयों के एलाउंस और आनरेरिया सम्बन्धी विषय पर 
आता हूँ। मुमे इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी से बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे 
लोगों को दु:ख होने की सस्भावना है। में. निम्न मध्यम श्रेणी के सदस्यों की कडि- 
मेई की अनुभव करता हूँ जो. कि अपना अधिकांश समय, यदि सम्भव हुआ तो प्रा 
समय, इस कार्य के लिये देना चाहते हैं। इसलिये यदि उनकी यह मांग द्वो कि उन्हें घन 
कमाने के फंकट में न डाला जावे परन्तु जीवन-निर्वाह के लिये इतना बेतन मिले ताकि 
बे यंह काम कर सके तो यह बात समझ में आ सकती है परन्तु आप यह भी अवश्य 
समझ लें कि यह प्रान्तीय या केन्द्रीय धारा-सभा नहीं है जो वर्षों या ४ व तक चली 
रहेगी | यह विधान-परिषद्‌ है। हमें सोच लेना चाहिए कि इस असेम्बली के काय को 
समाप्त करने के लिये १ वर्ष प्योप्त होगा क्योंकि यहां हमें देश के मौलिक सिद्धान्तों 
को निश्चित फरना हैं और तब धारा-सभाओं का चुनाव करना है। जैसा कि पं० जवाहर- 
लॉल नेहरू ने- बताया कि हमारी जनता और हमारे जन-समूह प्रतीक्षा नहीं कर सकते | 
ईललिये'जितनी शीघ्रता. से हम यहां अपना कार्य समाप्त करें हमारी जनता के लिये 
इतना हीं उत्तम होगा.। इसलिये इस असेम्बली का कार्य ऐसा है ज्ते पूर्णतया केन्द्रीय 
छरा-समा या प्रन्तीय धारा-सभाओं के कार्य के समान नहीं है। में यहां सदस्यों से 
अंपीक्त करता हूं कि जब वे अपने देश का विधान बनायें तो देखें कि वह अपने देश- 
कसियों'की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनको अपने आवरद से उनके-सामने 
ऋतश रखना चाहिये। उन्हें अपने रहन-सहन का उदाहरण भी लोगों के सामने ' सखना 
जआ्वॉहिये है जो जहां तंक हो सके उन दशाओं के अनुरूप हो जिनमें इस देश के-अधिकांश 
किय रहतेहं] ....... 9. 
.# £ “इसलिये मैंने यह सुमाव रखा है कि आपके लिये निःशुल्क भोजन, निःशुल्क 
निकास और तीसरे दर्जे के दूने सार्म-ब्यय सहित निःशुत्क आने-जाने की व्यवस्था द्दोनी 
ध्यादिये । यह हममें से प्रत्येकके लिये इतना काफी है कि हम यहां अपना कार्य कर सके | 
हयें' इसंसे अधिक कुछ नहीं -चाहिये। आप इस पर विचार कीजिये। क्‍या आप उक 
'साधारश-किंखान-समूह के सम्मुख जाकर यह कह सकते. हैं पकि में पहले दर्ज में .“यात्रा 
>्केरबडूँ और : तुम्हरे लिये विधान. बन ये के हेतु ४४) रु० भ्रतिदिन पाता हूं ।-तनिक 
छिक्षकियें को सद्दी:/ज़ब आप किसानों के पास जाकर यह, कहेंगे कि आप पहले दर्ज में 
काबाःकरके हैं पतेर/छश)।रुप प्रतिदित उनके लियेपिधान बनाने के. लेते हैँ तो साधास्ण्ण 
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किसान इसे किस तरह पसन्द करेंगे। उन्हें १ मास में या सम्भवत: १? वष में ५४ र० 
मिलते हैं। इसलिये आप जो कुछ अपने लिये सुमावें उसका, हमारी जनता की औसत 
आसदनी से और जन-साधारण के जीवमै-स्तर से कुछ सम्बन्ध होना चाहिये। धदि 
आप वत्तेमान दरों से अपना भत्ता लेंगे तो जन-साघारण इस बात पर विश्वास नहीं 
करेंगे क्रि आप उनकी भलाई के लिये कोई विघान बना रहे हैं । 
जानता हूँ कि अनेकों सदस्यों ने बड़े-बड़े त्याग किये हैं और वे दूसरी तरदद से 
'जो कुछ पैदा करते उसकी अपेक्षा ४७४ रु० का अतिदिन का भत्ता बहुत कम है। परन्तु 
फिर भी वे जनता की सेवा के लिये यहां आये हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही से राज- 
शक्ति लेनेके लिये यहां आये हैं। अपने देश के युद्ध का यह एक अंग है और इसलिये 
उन्हें रुपये पैसे का विचार न करना चाहिये। इसलिये में इस समा से प्रार्थना करता हूँ 
कि. वह इस ओर ध्यान दे कि जो भत्ता हम अपने लिये स्वीकार करें उसका सम्बन्ध जन- 
सच्चिरण की औसत आमदनी से होना चाहिए। हमें निःशुल्क भोजन व निव्रास और 
यात्रा-ब्यय मिलना चाहिये अन्य कोई भत्ता नहीं | 
इन कुछ शब्द के साथ, में अपना संशोधन परिषद्‌ की स्वीकृति के लिये पेश 
करता हूँ। 
#अध्यक्ष $ कया श्री लाहिरी अपने सब संशोधन पेश कर रहे हैं 
#श्री सोमनाथ लाहिरी ; जी हां, में उन्हें अलग-अलग पेश करूगा | 
#अध्यक्त ४ अब संशोधन पेश किये जा सकते हैं । ह 
%ड० सुरेशचन्द्र बनर्जी ; (बंगाल; जनरल) : अध्यक्ष सह.दय, में अपने 
संशोधनों को वापस लेने से पूर्व चन्द शब्द कहना चाहता हूँ। में यह बता देना,चाहता हूँ कि 
संशोधन वापस लेने का यह अर्थ नहीं है. कि में अपने विचारों को वापस लेता हूँ। में 
इस संशोधन को अपनी पार्टी के निश्चयानुसार वापस ले रहा हूँ। मेरो भावना भी वही 
है जो मेरे कम्यूनिस्ट मित्र श्री लहिरी की है। में वास्तव में अनुभव करता हूं कि इसमें 
ऐसे बजट को स्वीकार नहीं करना चाहिये जिसमें सेक्र टरी के लिये ४००० रु० सासिक 
बेतन की और एक दफ्तरी के लिये १४ रु० ८ आ० मासिक वेतन की व्यवस्था हो, सेरा 
वास्तव में यह विचार है कि हमें ऐसा बजट स्वीकार नहीं करना चाहिये। यदि हम ऐसे 
बजट को स्वीकार करेंगे और जनता * इसका पता लगेगा तो वे यह सोचेंगे कि आखिर 
हमसे ऐसी ही आशा की जा सकती है । म 
कक अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि युद्ध से पूषे सन १६३७ ई० में यह तय 
हुआ था कि कांग्रेस-मन्‍्त्री वेतन के रूप में ५०० रु० के अतिरिक्त और कुछ न लें। इस 
निश्चय के पीछे यह भावना थी कि भारतवर्ष एक गरीब देश है जहां जनता की औसत 
आमदनी बहुत केस है, इसलिये राज्य के ऊँचे से ऊँचे अधिकारी को भी ५०० रु० से 
अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। यद्यपि भारतवर्ष समाजवादी राष्ट्र नहीं है फिर भभ॑ 
इंस समय यह से-चा गया था कि प्रस्येक ब्यक्ति को आमदनी बहुत कुछ समात्त 
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होनी चाहिये। यह सन्‌ १६३७ ई० की बात है। इसके बाद युद्ध प्रारम्भ हो गया और 
उसके दुष्परिणाम से मुद्राप्रसार और मूल्यों मेँ अत्यधिक वृद्धि हो गई। मूल्य तीन-या चार 
गुना बढ़ गये हैं। इसलिये अधिकतम वेतन २००० रु० तक और समानरूप से न्यूनतम्र 

बेतन ५० रु० या कुछ अधिक बढ़ाना न्‍्यायोचित होगा। इसलिये मेंने अपने संशोधन 
में यह प्रस्ताव रखा है. कि सेक्र टरी को २००० रु० मासिक दिये ज्ञायें और न्यूनतम 
वेतन ४० रु० से कम न हो। मेरी वास्तविक इच्छा न्यूनतम वेतत १०० रू० रखने की 
है परन्तु इसके स्वीकार हाने की आशा कम है । इसलिये मेंने पहली बार ४० रु०-का. ही 
प्रस्ताव किया है। | हर 

महोदय, यदि मेरे संशोधन स्वीकार करने में कठिनाइयां हों ओर यदि परिस्थिति 
हमें इन ऊँचे वेतनों को जारी रखने के लिये वाध्य करे तो हमें जनता को इसकी सूचया 
दे देनी चाहिये | हमें जनता को वत्तेमान बेतन जारी रखने का कारण बता देना चाहिये-। 
अन्यथा जनसाधारण को हमारे सम्बन्ध में श्रम होगा और इस भ्रम का बुरा परिणाम 
होगा । भविष्य में यदि हम कोई नवीन आन्दोलन करें तो वह जन-साधारण की शक्ति 
पर द्वी निर्भर होगा । इसलिये हम॑ जो कुछ करें उसे सावधानी से करें । मेरी तुच्छ 
सम्मति में इस बजट को स्वीकार करने की अपेक्षा हम पूवेवत धन लेते रहें। 

भत्तों के सम्बन्ध में मेरों राय यह है कि हमें ३० रु० देनिक से अधिक नहीं 
लेना चाहिये। इंन थोड़े से शब्दों के साथ में अपने संशोधनों को वापस लेता हूँ । 

(दुसरे सदस्यों ने अपने संशोधन पेश नहीं किये) 


#अध्यक्ष : ये ही सब संशोधन हैं जिनकी मुझे सूचना मिली है। अब प्रस्ताव 
और संशोधनों पर वादु-विवाद होना है। में सममता हूं कि राजकुमारी अम्ृतकौर एक 
वक्‍्तब्य देना चाहती हैं। वे ऐसा कर सकती हैं । कक 

#एक माननीय सदस्य ४ क्या आप हमें भी वक्तव्य देने की आज्ञा देंगे ( 

अध्यक्ष + दम उस वक्‍्तब्य को वाद-विवाद का अंग मानेंगे | 


#राजकुमारी अमृतकोर ( मध्यप्रान्त ओर बरार; जनरल ) : अध्यत्त 
भहोदय, आपने मुझे हस्ताक्षर कत्ताओं की ओर से जिस वकतब्य को-पढ़ने की आज्ञा-दी 
है उसे पढने से पूर्व में यह बताना चाहती हूं कि हम इस- वक्तव्य को बिना पढ़े ही 
प्रस्तुत करने के लिये इच्छुक थे क्योंकि हम इस विषय पर आगे वाद-विवाद नहीं 
चाहते हैं। जैसा हम इस परिषद्‌ के अधिकांश सदस्यों के विचारों से परिचित हैं वे भ; . 
हमारे विचारों को भल्ी माँदि जानते हैं । परन्तु हमें बताया गया है. कि जो कुछ' बोला 
नहीं जाता वह दर्ज नहीं किया जा*सकता । चू'कि यह ऐसा विषय है जिसे हम गहराई के 
साथ अनुभव करते हैं और हम अपने विचारों को दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिये इसे 
पढ़ने के अतिरिक्त हमारे दिये ओर कोई चारा नहीं है। * | 


छ 


विधान-प रिषद्‌ के वजर "के अनुमान [१७ 


४ “ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस परिषद के सम्मुख स्त्रीकृति के लिये रस्बे 
ये बजट-अस्तावों के विरोब सें एक वक्तत्य अस्तुत करना चाहूंगी जिसमें हममें से कुछ 
सदस्यों की सम्मति प्रकट की गई है। जिस पार्टी के सदस्य होने का हमें सौभाग्य त्राप्स है 
उसके बहुमत के विरोध में हम कोई संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं परन्तु हम अपने इस 
वक्‍तब्य को दर्ज करवाना चाहते हैँ । 

सैक्रेटेरियेट के विषय को हम आपके चतुर ह्वाथों में इस आशा से छोड़ते हैं कि 
यदि आपको अवसर मिले तो जब कसी वह मिल्ले उस समय उसके खर्च में जो कुछ भी 
कमी आप कर्‌ सकें, करें। इस सम्बन्ध में हमारी सम्मति यह है-किं अधिकतम और 
न्यूनतम बेतनों की दरों का अन्तर हाल द्वी में परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत लक्ष्य-सम्बन्धी 
प्रस्ताव की भावना के प्रतिकूल दे । 

« चूंकि इस परिषद्‌ के सदस्यों के एत्राउंस और 'आनरेरिया पर सबसे अधिक 
खचे होगा इसलिये हम अनुभव करते हैं कि वे अपने एलाउंस घटाकर ३० रु० रखने के 
लिये राजी हो जायें । इस प्रकार स्वयं कम खर्ची करके हम उस जनता के प्रति अपने 
कत्त ड्य का पालन कर सकेंगे जिसके कि हम प्रतिनिधि हैं। महोदय, इंमें आशा दे कि 
आप उन व्यक्तियों को ३० रु० एलाउंस लेने की स्वीकृति देंगे जो इतना दो बना चाहें । 

सदस्यों के मार्गेब्यय के सम्बन्ध में हम यह सुझाव रखेंगे कि प्रत्येक सदस्य 
जिन दर्जों में यात्रा करें उसकी घोषणा करें और उन्हें किराये का ११ पाने का अधिकार 
होना चाहिये । 
#श्री आर० के० सिघवा ( मध्यप्रांत तथा बरार ; जनरल ) : अ्रध्यक्ष 
महोदय, मुझे खेद है कि राजकुमारी अम्ृतकौर ने जो विचार प्रकट किये हैं में उनसे 
सहमत नहीं हूँ । कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में मल्ली भांति विद्त है कि ऊंची और 
नीची श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का अन्तर बहुत अधिक है। ४० या ७५ वर्षों से 
कांग्रेसजनों का यह कद्दना है कि वेतन के इस भारी अन्तर को सहन नहीं करना चाहिये। 
इसे ठीक किया जाये और विशेष रूप से उस अवस्था में जब कि इस देश के लिये 
विधान बना रहे हैं और हमें ध्यान रद्दे कि ऐसा भेद-साव और इतना अन्तर नहीं 
रहना चाहिये, यह हमारे लिये कोई नई बात नहीं है। 
महोदय, हम जिन परिस्थितियों में काये कर रहे हैं उन्हें हम भली मांति जानते हैं। 
हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हें । आज 
समाज का सम्पूर्ण ढांचा इस ग्रकार का बना हुआ है कि हमें उसे गिराना द्वी है। इस ढांचे 
को नष्ट करने के लिये ही हमने इस विधान-परिषद्‌ को स्थापति किया है। हम समाज 
का नया ढांचा चाहते हैं और समाज के उस नये ढांचे में हमारी उत्कट इच्छा दे कि 
ऐसे अन्तर नहीं होने-चाहिये। न्यून वेतन भोगी कंसचारी को निश्चित रूप से इतना 
बेतन देना पड़ेगा कि वह उसके भोजन ओर वस्त्र के लिये पयाप्त हो। इस सम्बन्ध में 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता | 


विधान-परिकद्‌- के बार के आदुमान [१४ 


ब्रेशन के २१६००० रु० के आंकड़ों को द्वी लेलें तो १४०८००० रु० के बजट के मुफाबसे 
में केबल ४३२००० रु० ब्यय दोंगे। यह वास्तविकता है, जिसे में परिषद्‌ के सब्सु साख 
रखना चाहता हू ! यदि यहां कोई असत्य धारणा द्वो तो में उसे ठीक करना चाहता हूँ। 
भत्तों के सम्बन्ध में हमें बठाया गया है कि २० रू० परयाप्त हैं। १ रु० भी परयोप्त है । 
३० रु० ही क्‍यों दिये जायें ? जब हम ३० रू० में जीवन निवाह कर सकते हैं तो १ र० 
में भी गुजर कर सकते हैं । कांग्रे सजन सादा जीवन न्यतीत करना जानते हैं | हम सन्‌ 
१६२० ई० से मद्दात्सा गांधी के सादे जीवन के सिद्धान्तों का पालन करने का यत्न कर 
रहे हैं । निस्संदेह हम उनके जीवन-स्तर के समकच्ष नहीं पहुंच सकते। यदि उनके जीवम- 
स्तर के समकक्ष पहुंच जायें तो हम एक भिन्न प्रकार के मनुष्य बन जायंगे । हम गर 
२६ वर्षों से अपनी शक्ति-भर उनके पीछे चलने का यत्न कर रहे हैं। महोदय, क्‍या मैं 
पूछ सकता हू' कि क्या इजारों रूपये पेदा करने वाले कांग्र सजनों ने अपने सर्वेस्क का 
बलिदीन नहीं किया ९ ज्यक्तिगत उदाइरणों से तर्क सिद्ध न दोगा। में अपने सम्बन्ध सें 
आप को बताना चाहता हू' कि सन१६२५८६० के पूर्व में भी हजारों रुपये मासिक पेदा कर 
रहा था | आज दिन हमसें से बहुतों ने अपने घन्धे और व्यापार छोड़ दिये हैं । भीमाद 
क्या यह त्याग नहीं है ? किनके लिये ? यह देश की भल्नाई के लिये है, यह गरीब 
जनता की भलाई के लिये हैं| अन्तिम समय में हमसे गरीबों के द्वित में कम वेतन लेने 
के लिये कहने का कोई अथ नहीं है| श्रीमानू, हमारा इतिहास इसका त्रमाण है कि 
कांग्र स ने सेकड़ों हजारों रुपये बलिदान किये हैं मेरा मतलब यह है कि पिछला इतिहास 
इस बात का प्रमाण है कि ग़रीब जनता के द्विताथे कांग्र सजन त्याग करनेके लिये हमेशा 
इच्छुक रहे हैं । अरथम अधिवेशन में कांग्रेस मंत्रियों और कांग्रेस के सदस्यों ने क्या 
त्याग किया इसका उदाहरण में आपके सम्मुख रक्खूंगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 
मन्त्रियों को ४०० रू० तथा सदस्यों को ७५ रु० और तीसरे दर्जे का दूना किराया दिये. 
जाने का निश्चय किया । ह 


अध्यक्ष ; श्री सिधवा, हम कांग्रेस के सदस्यों के वेतन पर वबाद-विवाद 


तंहीं कर रहे हैं | हम कर्मचारियों के वेतन और विधान-परिषद्‌ के सदस्यों के भत्ते पर 
. बाद-विवाद कर रहे हें। 


। #श्री आर०के० सिधवा ; बहुत अच्छा महोदय, में जानता हूं कि उन दिनों 
मंत्रियों का वेतन हजारों में था। उन्होंने देश के लिए त्याग किया और ५०० रु० लिये, 
सदस्यों ने ७४ रू० स्वीकार किया और अधिक खचे स्वयं पूरा किया। मेरे अपने प्रांत 
में ज़ब कि २५० रु० वेतन मिलता था, ६ कांग्रेसी सदस्यों ने जिन्होंने ७५ रु० से अधिक 
खर्च. करके केवल ७५ रु० मासिक लिये और सरकारी खजाने में लगभग ३६००० रु० 
जमा कराये । हमें अपने निवोच्‌न-त्षेत्र में यात्रा करनी दौती है,लिखने के सामान, छपाई, 
दाइप तथां दूसरी चीजों का खर्च भी उठाना होता है। हमें अपने निरवाचकों के लिये कार्ये 

करना होता है। असेम्बल्ली में पार्टी लीडर दोने के नाते अन्य ब्ययों का विचार न करते 


3३३] भारतीय-विधान-परिषद [ २४ जनवरी सन्‌ १६४७ हू ० 


ली प्रार० के० सिधवा] ु 
हुये मैंने ७५ रु० लेने की स्वीकृति दी और हमने देशभक्त कांग्रेसजनों की हैसियत से 
अपनी प्रतिज्ञा को निभाया | हे 

इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि कांग्रेसजन सतकक नहीं हैं, ओर गरीब 
जनता की दशा को सुधारना नहीं चाहते । ऐसा भी तके रखा जा सकता है कि इस 
हॉल के ऊपर केवल नये परिवर्तनों के लिए ७ लाख रुपये क्‍यों ब्यय किये गये ? श्रीमान, 
मैं ज्ञानना चाहता हूं कि इस लम्बे-चौड़े बिछ्ले हुए फर्श को गरम करने की क्या 
आवश्यकता है ? यह सामान और मूल्यवान ज्रदोजी के कपड़े क्‍यों हैं ? सजावट के 
लिए यह प्रकाश दयों है ? हम किसी भी हँ।ल में आसानी से ४०० कुर्सियां रख सकते 
थे। यदि कोई हॉल न मिलता तो हम एक तम्बू तान लेते | हम उसमें ५०० कुसियां लगा 
सकते थे । हम ऐसे भी अपना कार्य कर सकते थे। यह कांस्टीट्यूशन क्लब क्यों है,जिस 
पर ५०००० रु० ब्यय किया गया है ? ऐसी बात नहीं है कि में इसे पसन्द नहीं करता 
लेकिन आलोचक भारतवर्ष की गरीबी के नाम पर समान रूप से यह भी आलोचना 
कर सकता है कि इस हॉल पर ७ लाख रुपये ओर क्लब पर ५०००० रु० ब्यर्थे नष्ट 
'किये गये हैं| में यह भी कहूँगा कि जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है, में आपको बतादू', 
४५ रु० बहुत बड़ी राषि जान पड़ती है। जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने सन्‌ १६३८ ई० 
में प्रांतीय मंत्रियों और सदस्यों के ब्रेतन निश्चित किये तो उनका ध्यान केन्द्रीय धारा 
सभा के सदस्यों के भत्तों की ओर आकर्षित किया गया था ,..... | 


#अध्यक्ष + में आपको फिर याद दिलाऊगा कि आप मन्त्रियों के बेतनों 
पर वाद-विवाद न करें। 


.. #श्री आर०के० सिधवा : नहीं महोदय, में सन्त्रियों के वेतन के अ्श्न को 
नहीं उठा रहा .हूं । कार्यकारिणी ने घोषित किया था कि हम केन्द्रीय धारा-सभा के 
सदस्यों के भक्तों में हस्तत्ञ प नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी परस्थिति अनोखी है, 
वहां उनके मकान नहीं हैं , वे बहुत दूर से आते हैं, इसलिये उनके भत्तों में हस्तक्षेप 
न किया जाये, और यह विचार सही था । इसी प्रकार में जानता हूँ कि विधान-परिषद्‌: 
के सदस्यों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता है । हमें अनिवाये रूप से अपने भोजन 
के लिये १० रु० प्रतिदिन देना होता है और यह बहुत उचित है | श्रीमान कुछ सदस्यों 
के साथ उनके सेक्र ठरी तथा कर्मचारी भी हैं । कभी-कभी हमें भोजन के लिये अन्‍्यत्र 
मिमन्त्रण मिलता है और शिष्टाचार के नाते हम भी उन्हें भोजन पर बुलाते हैं। ये 
ऐसे ल्यग्न हें जिनका बिस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता। दम उन मित्रों से, उन 
स्मननीय सदस्यों से, जिनका मिन्न मत है, भ्राथेना करते हैं वे कंस्टिट्यूशन हाउस में 
आयें और देख लें कि हम किंस तरह का,आराम का“जीवन व्यतीत कर रहे हैं । ऐसे 
संब्जन मी हैं जो सुत्रिघाजनक स्थिति में हैं और जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं और 
उनको ज़नका किरासा नहीं देना होता, उन्हें मुफ्त में भोजन मिलता है, उनके पास मुफ्त 


क्र 


विघान-परियद के बजट के अजुमान [३१ 


में मोटरकार हैं,और सैकड़ों आदमी और सेवक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये 
उपस्थित रहते हैं। यदि में ऐसी स्विति में होता तो एक पाई भी न लेता । मैं ऐसी सुविधा- 
जनक स्थिति में नहीं हूँ । पहले दर्ज में यात्रा करने के प्रश्न के बारे में हम से कद्ा गंगा 
है कि हम ज़िस दर्ज में यात्रा करें उसका त्रमाख-पत्र प्रस्तुत करें और उसी के अमुसार 
किराया लें । यद्द सदस्यों पर आक्ष प है और यह उचित नहीं है। कभी-कभी में वाबु- 
यान से आता हूँ। कराची से देहली तक का भाढ़ा १४० रु० है और सामान के लिये 
१ मन के लिये नहीं १ पोंड के लिये १२ आने भाड़ा देना दोता है। पिछली बार चूंकि 
मुझे वायुयान से यात्रा करनी पढ़ी मैं अपना सामान अपने मित्र के पास छोड़ गया 
क्योंकि सामान पर इतना भाड़ा सहन नहीं कर सकता था। अब ख्थितिं ऐसी दै। ऐसी 
बात नहीं कि मैं वायुयान से यात्रा करना पसन्द करता हूँ, लेकिन अनेकों कार्यों के 
कारण ऐसा करना पढ़ता है। समय का बढ़ा मदत्त्व है। नेता समय की बचतके लिये 
वायुद्धन से यात्रा करते हैं । उनके पास सारे सारत के कार्य होते हैं। हमारे पास प्रांतीय 
कार्य हैं। यह भली भांति जानते हुये कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में क्या निश्चय 
होगा, में वहां जाना स्थगित कर सकता था, परन्तु कर्त्तव्य पालन के लिये में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। गत २३६ वर्षों से मैं काग्रेस का 
सदस्य हूँ | में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों और कांग्रेस अधिवेशनों में 
सम्मिलित हुआ हूँ लेकिन कांग्रेस से या जनता से मेंने कभी एक पाई भी नहीं ली । 
फिर भी इसमें कहा जाता है कि यह शुक्कष. ... .. 

अम्राचाय जे० बीं० कृपलानी (संयुक्त्रांत ; जनरल) ; क्‍या आपको 
यह रुपया इस सभा से लेना है ९ 


#श्री आर० के० मिधवा : मैं इसलिये कद्द रहा हूं कि आप गरीबों के नाम 
पर कम लेने के लिए तक कर रहे हैं। मेरा उत्तर यद्द है कि इम पहले से द्वी किना 
जनता के धन का दुरुपयोग किए हुए ऐसा कर रहे हैं। में कद्दता हूं कि हम गरीबों की 
सेवा कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं | 

# अध्यक्ष : कृपा करके संक्षेप में कहिये । 


#श्री आर० के सिधवा : श्रीमान जी, कुछ सदस्य अपने सेक्रेटरी और 
नौकर आदि साथ लाते हैं। मेरी पुत्री मेरे सेक्रेटरी का काये करती है। वह एक स्टेनो- 
प्राफर और टाइपिस्ट है और मेरे प्रान्तीय कार्यों को भी देखती है। पिछली बार में उसे 
अपने साथ लाता परन्तु यहां की स्थिति देखना चाहता था। यदि में अगली ब।र उसे 
साथ लाऊ' तो में निश्चित रूप से दूसरे दर्जे में यात्रा करूगा। १४५० रु० देकर वायुयान 
यात्रा करके मुझे हानि उठानी पड़ेगी | श्रोमान्‌ हमारी आत्मः जानती है कि हम अपने 
न्यक्तिगत लाभ के लिए ९ भी नहीं लेते | हम एक महान्‌ उद्द श्यके लिए, देशकी 
अधिक भलाई के लिए व्यय करते हैं। इसलिए जो मित्र हमारा विरोध कंरते हैं. वे यह 
सममे कि हमारी आलोचना करना उचित नहीं है। प॑० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 





च्े 


!श३ | ... भारतीय विधाम-परिषद्‌. [२४ जनवरी सम्‌ १६४७ हूँ० 


[ श्री आर० के० सिधवा ] 

_ स्वराज्य पार्टी के वे दिन मुझे याद आते हैं, जो असेम्बली-पवेश के पक्ष में थे वे बदलने 
वाले बताये गये और दूसरे न बदलने वाले समझे गेये जिसका अर्थ यह था कि हम बुरे 
थे और वे अच्छे थे। आज भी जो कम एलाउंस लेने के पक्षपाती है उनकी गणना 
अच्छों में हैं और हम बुरे लोग' समभे जाते हैं । 


श्री आर० वौ० घुलेकर (संयुक्त प्रान्त ; जनरल ) : सभापति जी, मैं इस 
प्रस्ताव पर ज्यादा नहीं बोलगा। जिस गकार से श्रीमती राजकुमारी जी ने बयान दिया 
है उसी प्रकारसे में भी बयान देना चाहता हूं वाइविलमें यह लिखा हुआ है कि जिस समय 
एक धनी मनुष्य प्रभु ईसा के पास गया और उनसे कहा कि हमको अपना शिष्य बना 
लीजिए और दीक्षा दीजिए, तो उन्होंने यह कटद्दा कि धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग में पहुँचना 
उतना ही आसान नहीं वरन्‌ असम्भव है, जितना ऊँटके लिए असम्भव है कि वह सुईके 
छेद में से बाहर निकल जाय | 
दूसरा बयान जो में देना चाहता हूं वह यह है कि एक समय लोकमान्य तिलक 
जब कांग्र स में बयान दिया तो उन्होंने यह कहा “(506 9९[95 ६05९ छ॥0 ॥९9 
7०752४८५” तो में यह कहना-चाहता हूं कि श्रीमतीजी ऋृपा करके जो बयान हमको 
दे रही हैं यदि वह बयान अपने लिये दे दे' तो बहुत अच्छा हो । 


ऋ#अध्यक्ष ; ब्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए | 


श्री आर० वी० धुलेकर : हमसे यह कहा जाता है कि यह भत्ता अधिक 
है। लेकित मैंउनसे निवेदन करना चाहता हूं और मेम्बर साहिबानसे भी निवेदन करना 
चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न इतनी बड़ी सभा में उपस्थित करने योग्य बात नहीं है 
क्योंकि जो कांग्रेस में कार्य कस्ते हैं वह रात-दिन इस बात की चिन्ता में रहते है कि 
भारतवर्ष किस प्रकार उन्नत हो और अपनी पूर्ण स्वत'त्रता को प्राप्त करले । इसलिए मैं 
केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम' लोग जो यहां पर उपस्थिति हैँ बह किसी प्रकार 
नहीं चाहते कि कोई रुपया भारतवर्ष का हम पर खचे हो या हम उससे कोई लाभ उठा 
ले । इतना कह कर में अपना वक्तब्य समाप्त करता हूँ। 
#ए क माननीय सदस्य ; अब प्रश्न रखा जा सकता है। 


'. #शअध्यक्ष ; वाद-विवाद समाप्त करने का भ्रस्ताव पेश हो चुका है। जो 
वाद-विवाद समाप्त करने के पत्त में हैं वे हां? कहेंगे | 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


#अध्यक्ष ; अब में संशोधनों पर वोट लूगा । मैं श्री लाहिरी का प्रत्येक 
संशोधून अज्नगब्ञज्ञग लूगा अथवा क्या मैं सब को एकसाथ रखू २ , 


४ %:त7 #षेडुत से माननीय स॒ुदय सब एक्र साथ .। 


सि 


विधान-परिक्ट्‌ के बजट के अमशुमान [२६ 


# अध्यक्ष : श्री लाहिरी क्या आप अपने संशोधनों को अलग-अलग रखना 
चाहेंगे या सब को एक साथ १ 

#श्री सोमनाथ लाहिरी : सब को एक साथ ल्लीजिए, क्योंकि में देखता हूं 
कि बोट लेने में इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता । 

#यध्यक्ष ; जो श्री ल्ाहिरी के संशोधनों के पत्ष में हैं वे 'हां' क़ेंगे । 

#दो या तीन माननीय सदस्य : हां | 

#अध्यच्च : जो इसके विरोध में हैं 'नहीं! कहेंगे | 

#बहुत से माननीय सदस्य : नहीं | 


७. अध्यक्ष : विरोधी जीत गये। संशोधन स्वीकार नहीं हुए चू कि संशोधन 
स्वीकार नहों हुए इसलिए में अब प्रस्तावों पर वोट लगा। दो श्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं, 
एक श्री गाडगिल द्वारा और दूसरा श्री जयपालसिह द्वारा | 

जो श्र गाडगिल के प्रस्ताव के पत्त में हैं वे हां? कहेंगे | 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
#अध्यक्ष : जो श्री जयपालसिद के प्रस्ताव के पक्त में हैं वे “डां' कहेंगे | 
प्रस्ताव स्वीकर कर लिया गया | | 
#अध्यक्ष : वह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। इसका यह अर्थ है कि बजट 
के दोनों भाग स्वीकार कर लिये गये । 
हमने बजट पर कमेटी-रूप में वाद-विवाद किया है। मेरे विचार से यह 
आवश्यक है कि अब हम असेम्बली का खुला अधिवेशन करें और रस्मी तौर से बजट 
स्वीकार करें | ' 
तब असेम्बली पूरे अधिवेशन के रूप में सम्मिलित हुई । 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 
शुक्रवार, २० जनवरी सन्‌ १६४७ ईं० | 
भारतीय विधान परिषद्‌ का खुला अधिवेशन फिर माननीय डा० राजेन्द्र 
प्रसाद को अध्यक्षता में कांस्टिस्यू शन ह्वाल नई दिल्ली में ३ बजकर ४शमिनट पर हुआ। 


विधान-परिषद्‌ के बजट के अनुमाम 
#अध्यक्ष + श्री गाडगिल नियमित रूप से अस्ताव पेश करेंगे। 
(खुली कार्यवाही) . . ' हि 

#श्री एन० वी० गाडगिल (बम्बई + जनरल) + में नियमित रूप. से 
प्रस्तोव पेश करता हूँ । वास्तव में यह खुले अधिवेशन में पेश हुआ था और नियमित 
रूप से इसे पेश करने के बाद इस परिषद्‌ ने कमेटी का रूप धारण करले का निश्चय 
किया था | 

#एक माननं/्य सदस्य ; सें इसका अनुमोदन करता हूँ । 


#अध्यक्ष + प्रस्ताव नियसित रूप से पेश हो चुका है और उसका अनुमोदन 
'भी हो चुका है। अब में प्रस्तावों पर वोट लूगा। में उन्हें एक बार फिर पढू'गा। 

“यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद्‌ सन्‌ १६४६-४७ ई० तथा सन्‌ 
१६४७-४८ ई० की असेम्बली के लिए विधान-परिषद्‌ के निम्रमः ४० (१) के अनुसार 
फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जो नत्थी 
की हुई सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है ।” 

यह निश्चय किया जाता है कि यह विधान-परिषद्‌ अपने नियम ४१ (१) के 
अनुसार अधिकारियों और फाइनेंस कमेटी द्वारा स्वीकृत सदस्यों के भत्तों को, जो नत्थी 
किये हुए परिशिष्ट में दिखाए गए हैं, स्वीकार करती है । 

पूरे परिशिष्ट को पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं क्योंकि सदस्यों को परिशिष्ट 
का बिवरण विदित है । 

में प्रस्तावों पर वोट लेता हूँ। 

घजट स्वीकार किया जांती है । 
प्रस्ताव और बजट स्वीकार कर लिये गये । 


#अध्येत्त ; अब आज का काये समाप्त हो चुका है । 
#श्री देशवन्धु गुप्त (दिल्ली): श्रीमानू, क्‍या मैं एक प्रश्न पूछे 


सकता हूँ! क्या इसका कुछ निश्चय हुआ है कि दिधान-परिषद्‌ के कमचारियों पर ' 
सरकारी नौंकरी के नियम लागु होंगे ९ 


विधान-परिषद्‌ के बंजट के अनुमान [१२ 


कल #अध्यक्ष : कुछ निश्चय नहीं हुआ है। हमारे कर्मचारी सरकारी नौकर 
| 

#श्री देशव-धु गुप्त : क्या उन पर सरकारी नौंकरी के नियम लागू होंगे 
या नहीं ९ 

#अध्यक्ष : हम अपने नियम बना सकते हैं। हसें सरकारी नियमों से कोई 
मतलब नहीं है। जिनकी सेवायें सरकार से उधार ली गई हैं. वे अपने तरीके से स्वामि- 
भक्ति और राज्य-भक्त्ति बरत सकते हैं । 

हम कल खुले अधिवेशन में फिर मिलेंगे | कुछ प्रस्तावों पर विचार होगा । 

हम कल सुबह ११ बजे तक के लिए सभा स्थगित करते हैं । 

तब असेम्बली शनिवार, तारीख २५ जनवरी सन्‌ १६४७ ई०सुबह ११ बजे तक 
के दिए स्थगित हुई । 
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भारतीय विधान-पखिदू 


शनिवार, २४ जनवरी, सन्‌ १६४७ ई० 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कांस्टीद्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 
भ्यारह बजे से माननीय डाक्टर राजेन्द्रश्साद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपाध्यक्ष का चुनाव 


अध्यक्ष ३ माननीय उपाध्यक्ष के पद के क्षिए डाक्टर एच० सीं० मुखर्जी द्दी 
अकेले उम्मीदवार हैं जिनको बैध रूप से नामजद किया गया है । इसल्निए मैं उन्हें निय- 
मित *ऋूप से निर्वाचित घोषित करता हूँ। 
अब डा० पट्राभिसीतारमेया उस प्रस्ताव को पेश करेंगे जो उनके नाम में है । 
बिजिनेस कमेटी का चुनाव 


डा० बी० पट्टामि सीतारमेया : (मद्रास : जनरल) ; अध्यक्ष महोदय, जो 
तजब्ीज मेरे सुपुदे की गई है, में आपके सामने पहले अंग्रेज़ी में पंद कर सुनाता हूँ : - 
“यह परिषद्‌ निश्चय करती है कि निम्न-लिखित सदस्यों की एक कमेटी 
नियुक्त की जाय : 
१. माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर, 
२. श्री के० एम० मु शी, 
३, श्री विश्वनाथदास | 
जो सम्पूर्ण भारत का विधान बनाने के लिए इस परिषद्‌ की भावी 
कार्यवाहियों के क्र, सिफारिश और परिषद्‌ की बेठक का अगला अधिवशन 
शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें”। 
हिंदुस्तानी में इसका मतलब में ब्रतलाऊ मा । इस ग्रस्ताव का मतलब्र यह है 
कि इस भ्रस्ताव के द्वारा एक कमेटी, जिसमें तीन बुजुर्ग सदस्य होंगे, मुकरेर की जाय | 
इनका काम यद्द होगा कि आयन्दा (भविष्य) के कार्यक्रम का सिलसिला निर्णय करके 
सिफारिश करें और अपना निवेदन आगामी बैठक शुरू होने से पहले ही पेश करें। 
यह तजबीज देखने में तो छोटी सी मालूम होती दे मगर काफी अहम है। 
हमने यद्दां तक एक मंजिल काट ली है। फर्ज कीजिये एक आदमी सफर पर 
निकलने वाला है और पहला हिस्सा आसानी से काट लेता है। मगर थोड़ी देर के 
बाद उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां पेश आयंगी और कितनी-कितनी रुकावट 
पेश आयेंगी, ज्ञिककी आड़ में और रुऊबिटें डाली ज्ञायंगीं, इसलिए वह क्‍या करता 


# इस संकेत का अर्थ है कि यद/अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर द्दै। 
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डा० बी० पट्ढामि सीतारभंया |] 

है! वह सफर को मुल्तवी करके और अहलकारों को आगे भेजकर जितनी कठिनाइयां 
पेश आ सकती हैं उनका अन्दाज्ञ करना चाहना है। हूबहू हम भी इस वक्त पर वही 
काम करना चाहते हैं और एक कमेटी मुकरेर करके उसके द्वारा यह मालूम करना 
चाहते हैं कि आयन्दा हमें अपना कार्यक्रम किस रीति से चलाना चाहिए। किन 
सिलसिलों में हम को काम करने की जरूरत है; इस कमेटी को मुकरेर करने का यही 
मकसद है| आपको याद होगा कि कले एक मुशावर्ती कमेटी मुकरेर की गई है और 
आज उसके बाद एक और कमेटी मुकरेर की जायगी। इसकी मदद से हमें मालूम 
होगा कि आयन्दा मैकजी हुकूसत का कार्यक्रम केसा होना चाहिए | इन बातों के साथ 
में '.स तजवीज को आपके सामने पेश करता हूं और कुछ कद्दने की जरूरत नहीं है। 


#श्रो बी० गोपाल रेही ; में इसकी ताईद करता हूँ। 
#अध्यक्ष : कया कोई इस पर बोलना चाहता है ९ 
#डा० बी० पद्ामिसीतारमेया । श्रीमान्‌, इस सम्बन्ध में एक छोटा सा 
संशोधन है। | 
#अध्यक्ष $ श्री सत्यनारायण सिनहा ने एक संशोधन की सूचना दी है। 
#श्री सत्यनारायण सिनहा (बिहार + जनरल) ; अध्यक्ष महोदय, में सविनय 
निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्ताव के अन्त में नीचे लिखा पैरा जोड़ दिया जाय : 
“परिषद्‌ आगे निश्चय करती है कि इस कमेटी की बैठक के लिए कम-से- 
कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी” । हि 
अध्यक्ष $ डा० पद्टामि सीतारमेया, क्या आप यह सशोधन मंजूर करते है ९ 


छः 


#डा०ब्री० पद्टामि सीतास्मेया ; में संशोधन मंजूर करता हूँ । 
अअध्यक्ष ; तो में संशोधित प्रस्ताव पर बोट लेता हूं । 
प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ । 
यूनियन केन्द्र के सुपुद॑ विषयों की कमेटी पु 
#माननीय श्री सो० एजगोपालाचार्य ( मद्रासः जनरज् ) : में अपने नाम 
से भेजे प्रस्ताव को पेश करता हूँ । प्रस्ताव इस प्रकार है:-- 
चू'कि सन्त्रि प्रतनिधि मण्डल के 2१६ मसइ वाले वक्तब्य के पेरा १५ 
(१) सें जो विषय यूनियन केन्द्र के सुपुरदें किये गये हैं, बह खुलासा और आम 
तौर पर चार मोटी-मोटी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और चू'कि संघ-विधान और 
अन्य विधानों के निमोण के लिए तथा झ्ललिए कि 'संघ-विधान और अन्य विधानों 
की--जिनका जिक्र वक्तब्य के पेराग्राफ (६ खंड ( £ में आया है --- धाराओं में कोई 
पुनरावृति या परस्पर विरोध न हो और इंन सब्र विधानों में एकरूपता लायी जा सके 


यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी [ ४ 


उन विषयों की सोमा समझ लेना आवश्यक है, और चु'कि वक्तब्य के पेराग्राफ १६ के 
खंड. ४) में उल्लिखित विधानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उन बातों की 
सूची तैयार कर लेना आवश्यक है जो यूनियन के सुपुर्दे विषयों के अन्तर्गत है और 
उनसे परस्पर सम्बंधित है । * 

यह परिषद्‌ निश्चय करती है-- 

(अ) कि, उक्त विषयों की जांच करने तथा १४ अप्रैल, १६४७ तक इस परिषद्‌ 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के .लिए एक कमेटी बनायी जाय जिसके एकाकी 
हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा आनुप।तिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत. के अनुसार चुने 
गये शुरू के बारह सदस्य हों, तथा 

(ब) कि, अध्यक्ष इस कमेटी में दस और व्यक्ति बढ़ा सकते हैं और इन सब 
अतिदिक्त सदस्यों या इनमें से किसी सदस्य का चुनाव उनके किसी भी समय और 
किसी भी तरीके से अध्यक्ष निश्चयानुसार कर सकते हैं। 

श्रीमान्‌, में इस विषय पर पहले ह। विचार करना चाहता हूँ और यद कईना 
चाहता हूं कि मेरे इस अस्ताव पर तीन संशोथन पेश होने बाले है। यह संशाधन सद्दायक 

_विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। श्री सुन्शी ओर श्री सत्यनारायण सिनहा उनको समय आने 
पर पेश करेंगे और में उन्हें स्वीकार करने का इरादा रखता हूँ। इसलिए संशोधनों के 
स्वीकार होने पर मूल-प्रस्ताव जैसा बन जायगा, उसे मैं अभी उसी शक्ल में पढ़ गा, 
ताकि सारे मामले को समभने सें सहूलियत हो। प्रस्ताव का पहला अंश, अर्थात्‌ भूमिका 
पहले की तरह ज्यों-की-त्यों बनी रहती दे, कितु उसका परिवर्तित अश बदलकर इस 
प्रकार हो जाता हैः 

“यह परिषद्‌ निश्चय करती है--- 

(अ) कि एक कमेटी जिसके निम्न सदस्य हों | 

१--माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ... . . 

#श्री सी० ई० गिव्बन ( मध्यप्रान्त तथा बरार ; जनरल ) : श्रीमानजी, 
मुझे यहां पर वैधानिक आपत्ति है | जब तक इस प्रकार के संशोधन सरकारी तौर से 
पेश नहीं हो जाते तथा प्रस्तावक उन्हें मंजूर नहीं कर लेता तब तक उनको मूल -अस्ताव 
में कैसे मिलाया जा सकता है ९ 

अध्यक्ष : उन्होंने संशोधन का कोई अंश नहीं मिल्मया है। वह उसे केवल 
पढ़ रहे हैं । 

#श्री सी० ई० गिव्बन * संशोधन पेश होने से पहले वह उसे मंजूर कर रहे हैं । 

#म्प्रध्यक्ष * उनका कहना है दि वह उसे स्वीकार करने का इरादा करते हैं। 

माननीय श्री सी०राजगोपालाचार्य + मेने प्रस्ताव को उसी रूप में पढ़ दिया 
है जैसा बंद पत्न पर द्ज है तेथा जो संशोधन मसारित किये गये हैं मैंने उनका जिक्र 
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[माननाय श्री सी० राजगोपालाचाथ ] । ' 
किया है। मेरा ख्याल है कि यदि मेंने सदस्यों को पहले से ही बता दिया कि में उस 
संशोधनों को स्वीकार करने का इरादा रखता हूं तो उससे बहुत समय बच जायगा। 
में उसे ( अस्ताव को ) पढ़ रहा हूं ताकि सारा विषय साफ-साफ समझा जा सके | 
यदि आज्ञा हो तो में उसे आगे पढ़ । 
ऑअध्यक्ष--पढ़िये । 


#माननीय श्री सी० राजगोपालाचाय---परिवत्तित अंश इस प्रकार है : 

“यह परिषद्‌ निश्चय करती है-- 

(क) कि एक कमेटी बनायी जाय जिसके शुरू में निम्नांकित 
सदस्य हों : 

१--माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू | 

२--श्री शरतचन्द्र बोस । 

३--डा० पट्टामि सीतारमैया | 

४--माननीय पंडित गोविन्दबल्लभ पंत | 

४--श्री जयरामदास,दौलतराम | 

६--श्री विश्वनाथदास। 

(--माननीय सर एन० गोपाल स्वामी आयंगर। 

८--बरुशी सर टेकचन्द । 

६--दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वासी अय्यर । 

१०--श्री डी० पी० खेतान । 

११--श्री एम० आर० मसानी। 

१२--श्री के० एम० मुशी। 

यह कमेटी उक्त विषयों की जांच करके १६ अ्रप्रेल, १६४७ तक परिषद्‌ 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे । 

(ख) अध्यक्ष इस कमेटी में दस व्यक्ति और बढ़ा सकते हैं. तथा इन 
सब अतिरिक्त सदस्यों या उनमें से किसी का चुनाव ऐसे समय ओर ऐसे 
तरीके से क्रिया जा सकता हे जेसा कि अध्यक्ष तय करें। 

सिकरोकंग्रेटी का कोरम फिलहाल कमेटी के सम्पूण सदस्यों-की संख्या 

का एक तिदाई होगा, तथा कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगह, खाली होने 

के बाद जहां तक हो सके जल्दी, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा 
नामजदगी से पूरी करदी जायंगी” 

श्रीमान, इस प्रस्ताव का उद्द श्य विधान बनाने में इस परिषद्‌ क्री मदद करना 

है कि भविष्य में, जब परिषद्‌ के विभिन्‍न विभाग'आपस में सम्पके रखकर यान 

रख कर अपना-अपना विधान बनाने लगें तो उनकी विभिन्‍न कार्यबाहियों में पुनरादृत्ति 


क्र 





यूनियन केन्द्र के सुुर्द विषज्रों का कमेटी (५ 


या परस्पर विरोध की गुजाइश न रह जाय | इसलिए मुझे उन संभावनाओं को स्पष्ट 
करने की आज्ञा दी जाय जिनसे हम बचंता चाहते हू । 

श्रीमान , इस परिषद्‌ के सुपुदे बढ़ा गंभीर कार्य किया गया है, इतना कठिन 
है कि इससे पहले दुनिया की किसी विधान-परिषद्‌ं को शायद ही करना पढ़ा हो | जिन 
मतसेदों को तय करना है, वे अगशित हैं, जिस जसंनख्या को संतुष्ट करना है बद बहुत 
बड़ी है, ओर जो समस्याएं इस परिषद्‌ के सामने हैं चह इतनी जटिल हैं जितनी इससे 
पहले शायद ही किसी विधान-परिषद्‌ के सामने उपस्थित हुई हों । ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा ने सारी बातें काफी साफ कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम जितनी चाहते हैं, वे 
उतनी साफ नहीं हुई हैं| यदि हम तिटिश सरकार की वोष शा को, जिस पर इस परिषद्‌ 
का कार्यक्रम निर्भर है, परीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें किसी विषय को 
स्पष्टतुया तय नहीं किया गया । 

नं० -थह तय किय। गया है कि हमें संयुक्त मारत के लिए विघान बनाना है । 

नं०२--हमें ऐसा विधान बनाना है कि जहां केन्द्र को रक्षा, यातायात कया 
विदेशों मामलों के श्रधिकार दिये गये हैं तथा उनके साथ द्वी उक्त विभागों के लिए 
आवश्यक धन इकट्ठा करने के भी अधिकार ग्राप्त हैं | 

ओर तीसरी बात यह है कि एक दूसरा सिद्धांत नियत किया गया है कि अच- 
शिष्ट अधिकार(0२८४ं०ंप्रधाए 709275)अर्थात्‌ वे समस्त अधिकार,जों केन्द्रीय सरकार को 
हस्तांतरित नहीं किये गये हैं, प्रांतों के हाथ में रहने चाहिए। इसके बाद चोथी बात बह 
है --- एक सहायक बात और तय को गयी है कि प्रांत जिन गुटों में शामरिज्ञ हो औरं वे 

उनको, जो ऋपने अधिकार देने के लिए राजी हो जाय॑, वह अधिकार उन गुर्टो के मिल 

जाय॑ंगे । यूनियन के विषयों के अलावा दूसरे सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों 
के पास रहने चाहिएं | यूनियन के विषयों तथा अधिकारों के श्रतिरिक्त शेष सभो 
विषय तथा अधिकार रजवाड़ों के पास बने रहेंगे । यह घोषणा के वाक्यांश १५ के (३) 
तथा (४) उपवाक्यांश हैं। आगे यह निर्धापत किया गया है कि विधान पर दस 
बे बाद पुनर्विचार हो सकेगा तथा इस पुनविचार के सिलसिले में प्रारम्सिक कारवाई 
करने का अधिकार श्रांतों को ही दिया गया है-- ये सिद्धांत वाक्यांश १४ में दिये हुए हैं। 

लेकिन हमें इस पर कुछ और गौर से विचार करना चाहिए । उपवाक्यांश 
(१) में दिया है :-- 

“उक्त विषयों के लिए जितने धन की जरूरत हो उसे इंकट्टा करने के लिए 
सभी आवश्यक अधिकार यूनियन को होने चाहिएं।! , 

दर असल, अधिकारों का मतलब उन कानूत्नों को लागू करने का अधिकार 
होगा जो धन मुहैया करने के लिए जरूरी होते हैं. तथा, ऐसा होने पर उनके अन्तर्गत 
धन वसुल करने और संभवतेः: जहां-कहीं इस सिलसिले में आवश्यकता पड़े, उचित 
अदालती कार्रवाई जारी करने का अधिकार अपने आप आ जाता है। अब यदि दमारे 
अधिकारों का मततत इस प्रकार के अधिकारों से नहीं हे तो ऐसे अधिकार किस काम 





६ | भारताय्‌ विधान-पांरषदू [ २६ जचवरी सन १६४७ हू ० 


[माननीय श्रो सी० राजगोपालाचार्य | 

के | किंतु इस आशय की पूर्त्ति के लिए यहां" पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर 
यदि हम धारा १६ पर विचार करते हैं, जो धारा १४ में लिखे गये सिद्धान्तों को असल 
में लाने की कार्य विधि बताती, है'तो उसमें हमें छक विचित्र त्रुटि दिखाई देती है। 
वाक्यांश १६ के उपवाक्यांश (४) में बतायो गया है कि विभाग ( $2८४०7॥४ ) प्रांतीय 
विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे और फिर वें यह्‌ भी तय करेंगे कि गुट-विवान 
बनाया जाय या नहीं; और य।द्‌ गुट-विवान बनाया जाय तो कौन-कौन से प्रांतीय विषय 
गुट के सुपुर्दे किग्रे जांय । फिर विभागों (सेक्शनों) तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि यूनियन 
का विधान बनाने के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस बारे में कोई ब्यवस्था नहीं की गद्यी 
कि गुट-विधान कब और कैसे तय किया जायगा। सेक्शन इसका फैसला करेंगे कि 
गुट-विवान बनेगा या नहीं, और वे यह भी तय करेंगे कि कौन-कौन से प्रांतीय विषय 
गुटों के सुपुर्दे किये जांय । इन दो बातों के अलावा स्वयं शुट-विधान को निश्चित 

करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । 
इसके बाद यदि हम अल्पसंख्यकों की कमेटी की ब्यवस्थाओं की परीक्षा 
करें तो वहां हम यही देखते हैँ । एडवाइजरी कमेटी मौलिक अधिकारों की सूची, 
अल्पसंख्यकों के बचाव के वाक्‍्यांशों तथा कबायली और प्रथक्‌ क्षेत्रों की शासन 
योजना पर यूनियन विधान-परिषदू के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी; और उस इस बारे 
में भी सलाह देगी कि यह अधिकार प्रांत, गुट अथवा थूनियन में से किस के विधान 
में शामिक्ष किये जांय । अब हम तके द्वारा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब एडवाइजरी 
कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनियन-परिषद्‌ के पास भेजती है तो यूनियन-परिषद्‌ को यह 
फ़ैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि उक्त अधिकार ग्रांत, गुट अथवा यूनियन 
किसके विधाने में शामिल्न किये जांच । यदि आंत या गुट का विधान पहले ही निश्चित 
हो जाय और बाद में यूनियन-परिषद्‌ की बैठक में यह फैसला हो कि उक्त अधिकार 
प्रांत या गुट विधान में शामिल्र किये जांय, तो फिर किस कार्यं-विधि का अनुसरण 
किया जायगा ९ इसलिए, यदि हम मंत्री-मिशन की घोषणाओं के मनन्‍्तव्यों अथवा इस 
परिषद्‌ के प्रस्तावों पर अमल करने से पहले हमें आपस में पर्याप्त सम्पर्क रखना होगा। 
जो कार्यक्रम वाक्यांश १६ में निर्धारित किया गया है, यदि हम अक्षरश: उसकी ब्याख्या 
करते हैं और यह मान लेते हैं कि जिस-जिस बैठक में, जो कुछ करने के लिए कहा है 
उसे हम अभी यहां करलें“वथा और छुछ न करें तो हम मन्‍्त्री-मिशन की घोषणा के 
सष्ट इरादों को पूरा कर दिखाने के लिए अन्त में भारी मुश्किलों में पड़ जायंगे। इन 
सब बातों पर विचार करतें हुए यह आवश्यक हो गया है--हमें यह आवश्यक जान 
. चढ़ता है कि यह प्रस्ताव एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए पेश किया जाय जो उक्त विषयों 
पर आवश्यक विचार करेगी और प्रारम्भिक अधिवेशन समाप्त होने से पहले इस सभा के 

सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, ताकि हम अपना भावी कार्यक्रम तेयार कर सकें । 


# #ह *» जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, इस परिषदू को बड़े गम्भीर विषयों ५९ 


यूनियन केन्द्र के सुपुदं विषयों की कप्तेटी [| ७ 


विचार करना है और हमें बहुन कुछ सोच-विचार करना पड़ेगा । हमारा इस ख्याल से 
कास नहीं चल सकता कि हम यहां पर केवल पहले से तय-शुदा फैसलों, विचारों तथा 
कांयेक्रमों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने आए हैं। इस विधान-परिषद्‌ में हमें 
काफी सारगर्भित तथा स्व॒तन्त्र सोच-विचार करना है, इसलिए जो काम दमारे सामने 
हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हमें एक सिलेक्ट कमेटी की सहायता की आवश्यकता है 
जो हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके हमें सलाह दे सके। इस 
उद्द श्य से ही इस कमेटी के बनाने का भ्रस्ताव किया गया है।इस कमेटी का ध्येय 
मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के महत्त्वपूर इरादों तथा इस प्रकार के अन्य किसी इरादे को 
नष्ट करने का नहीं है।यह कमेटी हमें हप्तारी कठिनाइयों तथा> उनका इल दूढ 
निकालने में मदद देगी | ' 

अध्यक्ष महोदय, में तो कहूँगा कि यह न केवल सम्यता या सौजन्य का दी 
तक़ाजी है बल्कि राजनीतिज्ञता का भी तक़ाजा हैं कि जब हम किसी सामले पर सोच- 
विचार करें तो उनका ख्यान्न रखें जो गैरहाजिर हैं, जो अपने से गैर हैं। 

यही कारण है कि पत्येक अस्ताव पेश करते समय माननीय सदस्यों ने उतर 
लोगों के उद्द श्यों तथा इरादों का भी पूरा ध्यान रखा है जो अभी तक परिषद में उप- 
स्थित नहीं हैं| हम देखते हैं कि गलतफहमी पैदा होने की अनेक सम्मावनाए' हैं। हम 
उन कठिनाइयों को पहले से ही जानने तथा उनकी संभावनाओं को यथाशक्ति दूर करने 
की कोशिश करते हैं। अतः इस बारे में में बता देना चाहता हूं कि जो लोग अनुपस्थित 
हें वह मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कमेटी के उद्दे श्यको सममने में भूल न करें। मुत्तिमल्लीग 
की नीति अपने लिए एक प्रथक्‌ सर्वेसत्ता सम्पन्न राज्य ब्राप्त करना है। किन्तु इस 
विधान-परिषद्‌ ने अपना काम मनन्‍्त्री-मिशन के वक्तब्य के आधार पर करना शुरू 
किया है। और यदि सम्राट की सरकार की घोषणा में कोई चीज साफ शब्दों 
में कही गयी है तो वह यह है कि भारत में केवल एक स्ेसत्ता-सस्पन्न राज्य होगा। 
यह बात असंदिग्ध रूप से साफ करदी गयी है. कि भारत को दो सर्वेसत्ता-सम्पन्त 
राज्यों में बाटने की बात सोची नहीं जा सकती । इ ससे जो कुछ हम कर रहे हैं उनमें से 
बहुत सी बातों का अपने आप स्पष्टीकरण हो जाता है और हमारे बीच जिन गल्त- 
फहमियों को सम्भावना हैं उनमें से बहुत सी दूर हो जाती हैं | में इस प्रकार भी कह 
सकता हूँ कि लीग ने अपना उद्द श्य प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अख्वियार किया दे। 
यदि उन्होंने अपनी मांगों को वहां तक ही सीमित रखा होता जहां तक अपनी नीति के 
अनुसार न्यायतः वे मांग सकते थे, तो शायद लीग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती ओर 
वह वर्तमान कठिनाइयों में न पड़ती । लीजिए अब में बिलकुल साफ-साफ कहता हूं । 
मुस्लिम लीग के लिए सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अब उसे परिषद्‌ में शामिल होना 
पड़ेगा और इस तरह उसे निर्शातरूप से खुले तौर पर भारत में केवल एक सर्वेसत्ता 
सम्पन्त राज्य स्वीकार करना पड़ेगा | यही कारण है कि उसे परिषद्‌ में शामिल होना 
भारी पड़ रहा है और इसके लिए बारंबार टालसटोल की जा रही है। यही कारण है 


६4 
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[ मामनीय श्री सी० राजगोपालाचायय ] 
कि बड़े-बडे दल अपने विचार-विनिमय के लिए जो तारीखें नियत करते हैं,लीग हमेशा 
अपनी बैठकों की तारीखें उनके बाद ही मुकरर करती है । यही कारण है कि आज हम 
देखते हैं कि परिषद्‌ की पिछली बैठक के स्थगित होने के बाद भी लीग अभी तक अपना 
फ़ैसला करने तथा हमारे साथ शामिल होने में असमथे है। हमें दूसरे पत्त की भी 
कठिनाइयां समझी चाहिए। यदि लीग अब परिषद्‌ सें आती है तो वह अपनी अलग 
रहने की नीति! छोड़कर तथा यह अच्छी तरह समम-बूक कर आती है कि भारत 
केवल एक सर्वेसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा | यह्‌ काम यकायक करना उसके लिए कठिन है। 
हमें इन कठिनाइयरे को महसूस करना चाहिए और उनकी इस देर का गलत मतलब न 
लगाना चाहिए | हम चाहते हैं कि मुस्लिमलीगी सदस्यों को इस समय इस परिषद्‌ में 
आने तथा हमारे साथ मिलकर काम करने में जो अड़ चनें हैं उन्हें हम मलीभांति समझ- 
कर यथा सम्भव शीघ्रता से अपना काम प्रारम्भ कर दें । उन्हें इस विषय पर “सोचने 
दीजिए। हमें उनको शामिल होने के लिए काफी समय देना चाहिए | लेकिन इसका अथे 
यह नहीं कि जब तक वह अपना कोई फैसला नहीं करते तब तक दम अपना काम दी 
बन्द कर दें, सोच विचार करना छोड़ दें तथा हाथ-पर-हाथ रखे बेठे रहें | इसका परि- 
णाम यह होगा कि हमारा काम अनिश्चित्‌ काल तक टलता रहेगा। इसलिए श्रीसान्‌, 
मुझे इस प्रस्ताव की सिफारिश करने सें कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमें प्रस्तावित 
बारह सदस्यों की उक्त कमेटी बना देनी चाहिए, ताकि बह सब कठिनाइयों को सोच 
सके और हमें सलाह दे सकें जिससे हम भारत के लिए एक ऐसा विधान बना सकें 
जिससे उन लोगों के लिए कोई अड़चन पैदा न हो, जिन्हें उसपर अमल करना पड़ेगा । 
यह विधान केन्द्र के ज्षिण एक स्थायी और हदृह विधान होगा और इसमें प्रांतों के 
लिए भी स्थायी और हृह विधान होंगे जिनपर, केन्द्र के आधीन और एक राज्य के 
अन्तगेत जिसकी परिकल्पना की जा रही हे-अमल किया जायगा। 
इसलिए, श्रीमान्‌ में निवेदन करता हूं कि सभा द्वारा यह शस्ताव स्वीकार किया 
जाय । जैसा कि मैंने पहले कहा है इस पर दो संशोधन आए. हैं। उनमें एक संशोधन 
का रद्द श्य यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाने वाले सदस्यों 
के स्थान सें १२ सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाय जिनके नाम इस भ्रवन को निश्चित 
रूप से बता दिए जाय॑। दूसरे का उद्दे श्य कोरम निश्चित करना और समय-समय पर 
खाली होने वाले स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था करना है। में इन संशोधनों के साथ 
ब्रस्ताव सामने रखता हूँ । 
' अनअध्यक्ष $ श्रीयुत्‌ मुशी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। 

#श्री सत्यनारायण सिनद ४ क्या मुझे वह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दी ज्ञा 
सकती है ९ 

अध्यक्ष ; दा । 


यूनियन केन्द्र के सुपुदं विषयों।की कमेटी [ & 


#ओ सत्यनारायण सिनहा : श्रीमान,में इन संशोधनों को आपकी आड्ाजुसार 
पेश करंता हूँ जो श्री मु शी के नाम से आये हैं :-- 

“कि प्रस्ताव के (अ) अंश में, उन शब्दों के स्थान में किनका प्रारम्भ बारह 
सदस्यों? तथा अंत “एकमात्र परिवत्तेनीय वोट' के साथ होवा है, निम्न अंश रख 
दिया जाय:-- 

ध्षीचे लिखे सदस्य -- * 

९--माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू । 
२--श्री शरतचन्द्रबोस । 
३---डा० पद्टामि सीतारमैया | हो 
४--माननीय पंडित गोविदवल्लभ पंत | 
४--श्री जयरामदास-दौलवराम । 
६--श्री विश्ववाथदास | , 
७--माननीय सर एन० गोपालस्वामी आयंगर । 
८--बखरूशी सर टेकचन्द | । 
६--दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्मास्वामी अख्यर। 
१०--श्री डी० पी० खेतान । 
११-श्री एम० आर० मसानी ! 
' १२--श्री के० एसम० मुशी |”? 
यदि श्रीमान्‌ , आप मुमे इजाजत देंगे तो में दूसरा संशोधन भी पेश कर || ' 
#श्री सी० ६० गिब्वत + श्रोमान, मुफे एकर और कानूनों उज्र है । जब श्री मु शी 
जिन्होंने इन संशोधनों की सूचना दी है, सभा-भबन में मौजूद नहीं तो क्‍या उनकी 
गैर-हाजिरी में उन्हें और कोई पेश कर सकता है ? _. 
#अध्यक्ष : में समम्ता हूं कि यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल्न जाय तो उन्हें कोई 


भी पेश कर सकता है। 
#ओ्री सत्यनारायण सिनहा $ दूसरा संशोधन, जो श्री मुंशी के नाम से आया है 


ओर जिसे मैं पेश कर रहा हूँ, बह इस प्रकार हैं :-- 

“कि (अ) अंश के अंत में लिखा “और! शब्द निकाल दिया जाय ओर तथा (३) 
अंश के अन्त का 'पूर्णंविराम? 'कामा! में बदल दिया जाय और नीचे लिखा अ'श उसमें 
जोड़ दिया जाय:--- 

“तथा (स) कि कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें,खाली होने के बाद जहाँ तक 
हो सके जल्द, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर 
दी जायंगी ।” द है हु 

इस प्रस्ताव का तीसरा संशोधन मेरे नाम से आया है और मैं उसे पेश करता हूं। 

४ अर) अंश के अन्त का और” शब्द निकाल दिया जाय तथा (ब,अंश के 


क् 
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[ श्री सत्यंवारायण सिन्‍द्द' | ु ह 
अन्त का 'पूणेविराम” 'कामा! में बदल दिया जाय और नीचे लिखे अंश को उसमें 
नद पेराप्राफ की तरह जोड़ दिया ज्ञाय : -- क्‍ 

“( स॒ ) कि कमेटी के-सम्पूर्ण सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति 
फिलहाल कमेटी के कोरम के लिए अनिवाये होगी ।” 


#श्री पी० आर० ठाकुर (बंगाल $ जनरल) : यह एक महत्वपूरणो प्रस्ताव 
है, और यह मुकरेर की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी जो केन्द्र के 
लिए सुरक्षित रखे जायंगे। मेरे मित्र माननीय श्री राजगोपालाचार्य ने देश भर में 
अमन-चेन कायम रखने तथा अ्रकालों की रोकथाम करने के बारे में कुछ नहीं कहा । 
यह दोनों चीजें आवश्यक हैं और में ऐसा इसलिए कहता हूँ कि हम बंगाली इनके 
कड़ वे फन्न अच्छी तरह चख चुके हैं--अभी हाल में हमें बंगाल में साम्प्रदायिर्क दंगों 
का सामना करना पड़ा और अकाल भी पड़ चुका है। हमने स्थानीय सरकार से मदद 
मांगी, लेकिन वह मदद देने में असमर्थ थी, और हम केन्द्र से कोई अपील न कर 
सके | दूसरी बात यह है कि जब अन्तरिम सरकार बनी तो वायसराय महोदय ने कहा 
कि यह सरकार प्रांतीय सरकारों के काम में हस्तक्ष प नहीं करेगी । यदि केन्द्र साम्प्रदा- 
यिक दंगा तथा अकाल का शिकार होने वाले प्रांतों के मामलों में हस्तक्ञ प नहीं कर 
सकता तो वहां की जनता पर क्या बीतेगी, उसका ख्याल हमें करना होगा । में आशा 
कस्ता हूँ कि यह कमेटी इस बात पर गंभीरतापूर्वंक विचार करेगी, ताकि देश भर में 
अमन-चेन बनाए रखने और अकाल की रोकथाम करने के बारे में कारंवाई की जा 
सके | दूसरी बात, जो में इस परिषद्‌ के जरिए कांग्रेस हाईकमान्ड के सामने लाना 
चाहता हूँ, यह है कि न मालूम क्यों लोगों के दिल में यह ख्याल हो रहा है कि कांग्रेस 
हाईकमान्ड जनता के प्रति हमदर्दी नहीं रखता । वह बंगाल की कीमत पर आजादी 
हासिल करना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि यह-कमेटी इस पहलू पर गंभीरता- 
पूवेंक विचार करेगी, ताकि भविष्य में बंगाल न तो साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित हों 
सके और न अकाल से ही । | 


&#श्री जयपालसिंह (बिहार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही 
आकषेक सूची है और मुमे इसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। में जानता 
हूँ कि श्री सत्यनारायण सिनह्दा द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम बड़े प्रसिद्ध “व्यक्तियों के 
हैं। लेकिन अब जब कि श्री राजगोपालाचाये का कहना है कि ( ब ) के अन्तर्गत 
अध्यक्ष कमेटी में दस ज्यक्तियों को और बढ़ा संकंते हैं तो में येद्दां कुछे कहने की आव- 
श्यकता महसूस करता हूं। इसका अथे यह कि श्री राजगोपालाचार्य ने हमारे अनुप- 
स्थित मित्रों के लिए जगह छोड़ दी दै। यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि पहलें 
प्रस्तावित बारह नामों के बाद, अध्यक्ष अब जिने सदस्यों कोेः नामजद करेंगे बह अमुक- 
अमुक दलों या गुटों में से होने चाहिएं तो मुझे कु कदँने की जरूरंत न थी। सूची 


.+ * यूनियन केन्द्र के सुपुद ब्लिद्रयों की कमेटी [ ३१ 
देखने से प्रतीत होता है कि यह योजना एकता के ल्विए नहीं, वरन्‌ समानता ( (7४ 
07777 ) के लिष्‌ है । मिसाल के तौर पर, मेंने इस सूची में डा० जयकर, डा० 
अस्वेडकर तंथा डा० देशमुख--जैसे व्यक्तियों के नाम देखना पसन्द किया होता। . 

माननीय श्री सी० रा|जगोरालाचाये $ अच्यत्ष महोदय, क्‍या आप 
वक्ता से माइक्रोफोन के पास आकर बोलने की प्राग्रेचा करेंगे ? में उनकी आवाज सुनने 
में असमर्थ हूं।...| | 

, # श्री जयपालसिंह ; जब में कल चीखकर बोला तो पं० गोविन्दबल्लम पंत 


द ने सममा कि में बहुत उम्र हो रहा था और मेने अपने सन में सोचा कि आज सवेरे 


में धीरे-धीरे बोलूगा । लेकिन, अब में .श्री राजगोपाल्ाचार्य के फायदे के लिए, चाहे 
पं० गोविन्द्बल्लभ पन्‍्त कुछ भी महसूस क्यों न करें, चिल्ला कर बोर या | में श्री सज- 
गोपाल्ीचायें की सुविधा के लिए अपन्री आवाज तेज करू या । 
, # अध्यक्ष ; माइकोफ्न (ध्वनिविस्तारक यन्त्र) के सामने आकर चिल्ल्ञाने 
की इंतनी आवश्यकता नहीं जितनी बोलने की।.._ |. हब #ः 
# श्री जयपालसिंद ४ यदि चारों ओर माइक्रोफोन लगे होते वो मुझे उस 
साईक्रोफोन के पास आने की आवश्यकता न॑ होती, तब तो यहां से ही चारों ओर 
सदस्यों पर निगाह डालने से काम चल जाता । मेरा निवेदन हे कि अंब्-श्ी राजगोपाला- 
चार्य ने यह कहा कि भविष्य में अध्यक्ष द्वारा नामजद होने वाले दस “संदस्यों के स्थान 
हमारे अलुपस्थित मित्रों के लिए सुरक्षित हैं, वो मैंने से कि उन विभागों, सुटों तथा 
दल्नों को, जिनका यहां 'बलाए गए बारह ब्यक्तियोंके “कीच कोई -प्रतिनिकित्व नहीं है, 


- शामिल करने के लिए-कोई गुजाइश सहीं. रखी गयी। में जानता हूं कि जहां तक हंमारे 


वर्ग का सम्बन्ध है, इस सभा का रुख आज भी: वेसा हीं प्रतीत होता 'हे जेसा उनके 


- भ्रति अतीत काल में रहा है कि उन्हें 'जोत्रन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए 
. महरूम कर दिया जाय । पक 


यह बड़ी महत्वपूर्य बात हे । यह मेरी अपनी धारक है, चाहे वह ठीक सल्ले 


। ही.न हो | हो सकता है. कि कम महत्वपूर्.कम्रेटियां हमारे ,साथ इमानदारी.का बलक्ोव 


करें । मुके मालूम नहीं; लेकिन मेरी समर से इसका कोई कारख -नहीं , आता कि .यहां 


, भी कबीलेवालों को कोई . अतिनिष्तित्व. क्यों नहीं:दिया जा सकता था। जब , सें यह 
, कहता हूँ कि इस कमेटी में सैंने डा? जयकर, डा० अस्त्रेडकर तथा ड़ा० देशमुल्ल सरीखे 


घुरन्धर पंडितों को देखना फ्सन्द किया होता तो में कोई संशोधन पेश नहीं कर,. रहा, 
बरन अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ । जिन बारह सदस्यों के नाम ऊपर बताके गये 


,.. हैं, मेरी समझ में उन्हीं की भांवि यह भी उच्च काटि की सेवा कर सकते हैं। में संशो- 


तक 


६।॒ 


का 


धन पेश नहीं करता, किन्तु मैं यह कहने के ईलिए लाचार हूँ कि जब मैंने देखा कि इस 


. . कमेटी की सदस्यता से कबायूल़ी क्षेत्रों को एकदम दूर रखा गया हैँ और इसके साथ ही 


इुमारे पुन प्रतिभाशात्वी व्यक्तियों को-भी जिनके ताम में पहले बता ुक्क: हूँ, वो मेरे 
झारचये का ठिकाना न रहा न | 


१२ | सोरतीय विधान-परिषद्‌. [२९ जनवरी सन्‌ १६४७ ई० 


% परदार हरनामसिंह ( पंजाब : सिख ): मेरी मंशा इस श्रस्ताव पर 
भाषण देने की नहीं है। किन्तु में यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी कमेटी 
नहीं है जिसमें साम्प्रदायिक अथबा कबायली प्रतिनिधित्व आवश्यक--परम आवश्यक- 
हो । जैसाकि प्रस्ताव में बताया गया है, यह कमेटी सिफ़े यूनियन-विषयों की सीमा को . 
जानने के लिए बाई गई है।इस कमेटी का .उद्दे श्व यूनियन-विषयों की व्यापकता 
रिथर करना नहीं है। इसलिए में सभा से निवेदन करता हूँ कि उसका कोई सद्स्य 
साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करे । इस कमेटी में इस 
सभा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को शामित्र होना चाहिये जो यूनियन-विषयों के क्षेत्र और . 
सीमा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। जब यह रिपोटे सभा के सामने 
आयगी तब,हम जो कुछ चाहेंगे वह सुझाव पेश कर सकेंगे | 3 


& ओ० एन० जी० रंगा ( मद्रास जन ) + अध्यक्ष महोदय, मैं. 
यह सुझाव देना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया ' 
जाय और जिन सदस्यों के नाम सुझाये गये हैं उनसे में अपील करता हूँ कि उनमें से 
कोई एक सदरय अपना नाम वापस ले लें। 


माननीय श्री ख्लो० राजगोपाल्ांचार्य : श्रीमाच्‌ , मैं इस सभा से निवेदन 
करूंगा कि बह इस पर्‌,छत्य दृष्टिकोण से विचार न करके केवल उस दृष्टिकोण से 
ही विचार करे जो श्री हरनामसिंद ने सामने रखा है। फिर भी, यदि आप इन नामों 
को एक बार फिर पढूँ तो आप इनमें उन व्यक्तियों को पायेंगे जिनका किसी दल से 
सम्बन्ध नहीं है, जिनका समय कठिन समस्याओं का सामने करने और कठिन गुत्थियों 
को सुलमाने में बींता दै- तथा कानून बनाने की कला में जिन्हें कम या बेशी विशेषज्ञ 
कूह्या जा सकता दै। अंश (ब) के मुताबिक, इस कमेटो में अध्यक्ष दस ब्यक्तियों को 
झौर बढ़ा सकते हें। अध्यक्ष को यह “अधिकार ब्यथथं ही नहीं दिया गया दे । उन्‍हें 
बह अधिकार त्रुटियां दूर करने के लिए दिया गया है। जब मुस्लमलीगी सदस्य, जो 
इस समय अलुपस्थित हँ, शामिल हो जायेंगे ता अध्यक्ष इस स्थिति पर विचार करेंगे। 
तब हम जान सकेंगे कि असली बात कया है ९ द्रअसल, इस अस्ताव का इरादा यह्‌ 
नहीं कि अध्यक्ता नामजदगी के इस अधिकार का मनसाने ढंग से उपयोग करें। जब 
मुस्लिमलीगी संदस्य शांत हागे तो बह उनके विचारों को मालूम करेंगे ओर वह 
उनसे अपने भ्रतिनिर्धि चुँनेकर भेजने को कहेंगे। इस प्रकार लीगा प्रतिनिधि भी 
' आ जायंगे । 


' थूनियन कैन्द्र के सुंुर्द क्िफरकों की कमेटी [ ५६ 


से न चुकेंगे जिनमें कुछ के नाम अभी यहां पर बंताये गये हैं। ठन्न, यह कमेटी एक 
कमेटी बन जायगी। इसी भरोसे पर सें सभा से प्राथेना. करता हूँ,कि कह मौऊंदा 
संशोधनों के साथ इस ग्रस्ताव को स्वीकार कर लें । 

# अध्यक्ष: अब में यह श्रस्ताव बोट के .लिए रखता हूँ। क्‍या प्रस्ताव को 
फिर पढ़ने की आवश्कता है ? ( माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । ) ँ 

% एक माननीय सदस्य : ्रो० रंगा का संशोधन क्या हुआ ९ क्‍ 

# अध्यक्ष : श्री-रंगा ने संशोधन थोड़े ही पेश किया है। उन्होंने तो केवल 
एक सुमाव दिया है| अब में संशोधित प्रस्ताव को बोट के लिए रखता हूँ । 

संशोधित प्रस्ताव मंजूर हो गया | 

# अध्यक्ष: मेरे पास आडेर पेपरः पर श्रीमती जी० दुसोबाई तथा श्री 

एस० अनन्तशयनम्‌ आयंगर का एक प्रस्ताव है। में सममता हूँ, उनका इरादा इसे पेश 
रने का नहीं | 
सभा स्थगित करने का प्रस्ताव हि 

# श्री सत्यनारायण सिनहा (विहार : जनरंल) ; में निम्न प्रस्ताव पेश 
करता हूँ जो मेरे नाम से आया है 

“परिषद्‌ की यह प्रारम्भिक बैठक अ्रग्रैल की उस तारीख तक स्थगित होती 
है जिसे आगे चल कर स्वयं अध्यक्ष मुकरर कर सकेंगे।” 

श्रीमान , में बता सकता हूँ कि आरम्भिक अधिवेशन की अगली बैठक में हम 
आप कार्यक्रम तथा यूनियन कमेटो की रिपोर्टे और अन्य किन्हीं विवयों पर, जो परिषद्‌ 
के सामने आ सकते हा, विचार करेंगे। 

# श्री के० सनन्‍्तानम्‌ ( मद्रास * जनरल )  श्रीमा्‌, हमें यहां एक 
वैधानिक आपत्ति है। में नहीं समझता कि जैसा अभी कहां गया है उस तरह तारीख को 
अनिश्चित कैसे छोड़ा जा सकता है; क्योंकि नियम २१ के पहले खरडढ में लिखा है कि 
अध्यक्ष अधिवेशन स्थगित न करेंगे" *** ** | 

4 अध्यच--मेदरबानी करके माइक्रोफोन पर आ जाइये । 


श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त * जनरल) ; में प्रस्ताव का 
अनुमोदन करता हूं । 

श्री सेठ गोविंददास ; अध्यक्षजी, में यह कहना चाहता हूँ कि इस 
प्रस्ताव की क्या जरूरत है। यह अध्यक्षजी के हाथ+में हें कि वह इस परिषद्‌ का 
अधिवेशन कब बुलांयें | पहले भी जब अविवेशन्‌ मुल्तवी हुआ था तब क्‍या कोई 
दो पास किया गया था! इसलिए न्मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव की कोई जरूरत 
| है। आज यह अप्विवेशन मुल्तवी दो रहा है। अब आपको अधिकार है कि जब 
चाह उसको बुलालें । 


* १४ ] :... आरतीय विधान-परिषद्‌ू_[ २५ जनवरी सन्‌ १६४७ हूं ० 


# अध्यक्ष: २१ वें (नियम के मुताबिक परिषद्‌ की बेठक उन तारीखों:को 


होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकरिर कर दिया करेंगे, कितु इसमें शतें यह 
कि अध्यक्ष कभी एक बार में तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशंन को स्थगित 
न करेंगे और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो डसके लिए परिषद्‌ की अनुमति आवश्यक 
होगी | इसके अलावा अ्रध्यक्ष अधिवेशन को अगले चालू दिन के लिए स्थगित. क़र 
सकते हैं । निष्कर्ष यह है कि इस नियम के अन्तर्गत, यदि अधिवेशन को तीन दिन से 
अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। 

#शी के० रंतानस्‌ : मेरा कहना यह कि अधिवेशन परिषद्‌ की अनुमति से 
एक निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित होना चाहिए, अन्यथा श्रध्यक्ष को ३० दिन 
की ढिलाई मिल जाती है जबकि उन्हें इस बारे में केवल तीन दिन की गुजाइश दी 
. गयी है। में अ्स्ताव के गुणदोष के विचार से उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं ।नियम- 

'लिर्मात-समिति ने नियमों को बड़ा कठिन, बना दिया है और उसे देखते हुए मेरी 

समम में यह ठीक न होगा अगर हम नियमों का सही अर्थ नहीं लगाते। 

अध्यक्ष : २१ वें नियम के मुताबिक परिषद्‌ की -बेठ% उन तारीखों को होगी 
जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकरंर करें किन्तु इसमें शर्ते यह है कि अध्यक्ष कभी 
. एक बार तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे, और 
यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद्‌ की अनुमति आवश्यक होगी। 
इस नियम में यह नहीं बताया गया कि अधिवेशन एक निश्चय तारीख के लिए स्थगित 
होना चाहिए। इसमें जो कुछ बताया गया है बह इतना ही है कि यदि अधिवेशन तीन 
दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। 

#एक माननीय सदस्य + $०वां नियम आपको पर्योप्त अधिकार देता है । 


अध्यक्ष : में समभता हूँ कि २१वां नियम ही काफी है। 


#शो एच० वी० कामठ : मध्यप्रान्त तथा मद्रास + जनरल : यद्यपि में सिद्धां- 
तंतः इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता फिर भी में चाहता हूँ क्रि इसे अधिक स्पष्ट 
और साफ होना चादिए | जब हमारी पिछली बैठक दिसम्बर में हुईं थी तो हमने आशा 
की थी कि प्रारम्भिक अधिवेशन उस महीने में खत्म हो जायगा. ..[माननीय सदस्य] 
(नहीं, नहीं )। तब हमारी बैठक जनवरी के लिए स्थगित हो गयी। अब हम फिर अप्रेल 
तक: के लिए टाल रहे हैं। इसका मतलब यह कि प्रारम्भिक अधिवेशन छः महीने से 
भी .ऊुपर चला जायगा | उन माननीय सदस्यों को, जो आज अनुपस्थित हैं, यह साफ- 
ः साफ़ बता. देता चाहिए कि परिषद्‌ निश्चय करती है कि भविष्य में उसका अधिवेशन 
झ्थगित न किया जायगा। हम॑ प्रारम्भिक अधिवेशन में उन संदस्यों का सहयोग पाने के 


" िए (अलपुक थे । हुम उन लोगों का, जो आज अनुपस्थित हैं, सहयोग पाने की इच्छा 


' रखते हैं और हम चाहते है कि वह विधान बनाने में हमाश द्वाथ बटाए' | लेकित यह 


क्षा 


ल्‍ २, ' ध्भा स्थगित करने का प्रस्ताव | [३ -' 


सब होते हुए भी, क्‍योंकि कुछ लोग अनुपस्थित हैं, हम प्रारम्भिक अधिवेशन को 
बारम्बार स्थगित नहीं कर सकते | में चाहता हू' कि यह विचार इश्ल प्रस्ताव से शामिल. 
कर लिया जाय कि बैठक इतने अधिक दिनों के लिए स्थगित. न की जायगी कि उखकी 
तारीख अप्रैल के बाद जाकर पड़े और इस आरणम्सिक अधिवेशन को फिर भविष्य में 
ओर स्थगित न किया जायगा। 

#अध्यक्ष : क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं ? 


: #श्री. एच० वी० कामठ : यदि आप चाहें तो में संशोधन पेश करूगा। 
#अध्यक्ष : मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं । 
. #श्री एच० वीं० कांमंट : में इसे पेश करूँगा। 


. माननीय सर एन० गोपालसंवामी आयंगर (मद्रास : जनरल): कमान 
मैं आपसे प्राथेना करता ह' कि आप उन विचारों पर फिर दृष्टि डालें जो इस सिलसिले 
में आपने पहले प्रकट किये हैं। मैं समझता हूँ कि श्री संतानम्‌ का कथन बिल्कुल 
दुरुस्त है। २१ वें नियम का परिवर्त्ती अंश यह है:-- “ 

““कि परिषद्‌ की बेठक उन तारीगों को होंगी जिनको अध्यक्ष परिषद के 
कार्य-स्थिति का ध्यान रखते हुए, समय-समय पर मुकरेर करेंगे. ... ... . .. . - [” 

अगला वाक्य तियम के रक्त अंश में केवल शर्ते रख देता है कि केवल 
निधोरित करता है। अथोत्‌-- | 

“शते यह कि सभापति अधिवेशन को तीन दिन से अधिक समय के लिए 
स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो असेम्बल्ली की मंजूरी, लेना 
आवश्यक होगी |” 

श्रीमान्‌ , यदि में भूल नहीं करता तो यह शर्तिया फिकरा अध्यक्ष को तारीख 
न निश्चित करने का अधिकार नहीं देता । इसका अथे केवल यह है कि यदि अध्यक्ष 
कोई तारीख नियत करते हैं और वह अधिवेशन स्थगित होने के तीन दिन के बाद 
जाकर कभी पड़ती है, तो उप्ते लिए परिषद्‌ की मंजूरी लेने की जरूरत है' । ल्रेकिन 
मेरी समझ से तारीखू मकरर करना लाजिमी है। सभी मुमकिन कानूनी और दूसरी" 
उलमनों से बचने के लिए, मेरा सुझाव है कि उक्त शर्तिक फिकरे के अनुसार हम 
अप्रैल में कोई तारीख मुकरेर करदें। 
#अध्यक्ष : इस विषय पर कानूनी आपत्ति श्रकट की जा चुकी है और में उत्त 


पर अपनी रूलिंग दे चुका हु'। में नहीं संभमता हूँ कि ज़ब हमारी बेठक स्थगित होने 
जा रही हो तो उस समय अमेलीं बैंठक केनलिए मुझे तारीख निश्चित ही कर देनी 
चाहिए । में तारीख बाद में मरी निश्चित कर सकता हू' । यह सुझाव अभी हाल में पेश 
भी किया जा चुका है। 


रई ऋ ठ रे 


रे 
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#माननीय श्री सी० राजगोपालाचाये.: बैठक तीन दिन से अधिक समय तक 
स्थगित करने के लिए सभा की मंजूरी मिलने पर, अध्यक्ष को समय-समय पर अधिकार 
होगा कि वह तीन दिन के बाद की कोई भी तारीख मुकरेर करे। 

#श्री एच० वी० कामठ : आपकी अनुमति से, श्रीमान, में प्रस्ताव करता हू' 
कि 'मुकरेर करें? शब्दों के बाद एक कामा लगा दिया जाय आओऔर उसके आगे निम्न 
_शब्द जोड़ दिए जाय॑ :-- 

८ और इस. परिषद्‌ की प्रारम्भिक बैठक को. और आगे स्थगित न किया 
जायगा ।” 

श्री सेठ गोविन्ददास : सभापति जी, मिस्टर कामठ ने जो सुधार पेश किया 
है. उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। बात यह है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। 
आज हम यह सममते हैं कि अप्रैल से आगे हमें इस प्राथमिक अधिवेशन को मुलतबी 
नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि हमें इस बात की जरूरत मालूम हुई कि 
हमें इसको बढ़ाना चाहिये तो हम इस प्रस्ताव से बंध जावेंगे और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे 
यह अनुचित बात है | इसलिये में समझता हूँ कि जो सूत्यनारायणर्सिह जी का त्रस्ताव 
है उसे हमें पास करना चाहिए । न हमें कोई तारीख मुकरेर करना चाहिये कि हम अप्रैल 
में कब मिलेंगे और न यही स्वीकार करना चाहिये कि आगे हम इसे मुल्तवी न करेंगे। 
इसलिये मैं इस संशोधन का जो मि० कामठ ने रक्खा है, विरोध करता हू । 

अध्यक्ष : क्या और कोई बोलना चाहता है ९ 
« #माननीय सदस्य : नहीं। 
अध्यक्ष : श्री सत्यनारायण सिनहा, क्या आप जवाब देना चाहते हें ९ 


. #श्री सत्यनारायण सिनहा : जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया तो हमने इस 
प्रश्न के हरेक पहलू पर विचार किया और हमने इस बारे में कोई जिक्र न करने का 
फैसला किया कि प्रारम्भिक अधिवेशन की भविष्य में और बैठक बुलाने का कोई मौका 
आग्रगा या नहीं | मैं कामठ जी से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस तने 
लें,। मैं नहीं समझता कि उनके अपने इस संशोधन पर आम्रह करने से कोई मतलब 
हल दो सकेगा। ह 

, - #श्री एच०- दी० कामठ : स्थिति, जैसी है। 

:  असानतीय सदस्य : ऑडेर, ऑडेर........ । 

पर: #श्री एच० वी० कामठ : में संशोधन वापस लेने जा रहा हूँ । 

० ऐेंअध्यत्त : अब में प्रस्ताव पर मत लेता हूँ।. « 

अस्ताव स्वीकार कर लिया गया 


उपाध्यक्ष को बंधांइयां [३७ 


उपाध्यक्ष की बधाइयां क्‍ 
अअध्यक्ष--ईसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है। कुछ मित्रों का सुझाव 


है कि सदस्यों को मौका दिया जाय कि वे डा० मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें 
बधाई दें । किसी व्यक्ति द्वारा बधाई दी जाने से पहले ही में उन्हें अपनी ओर से सबसे 
पहले बधाई देना चाहता हूँ । क्या कोई बोलना चाहता है? 

#रेबरंड जेरोम डी सोजा ( मद्रास + जनरल ) : अध्यक्ष महोदय, इस 
परिषद्‌ के उपाध्यक्ष चुनने के लिए, मुझे डाक्टर एच० सी० मुक्र्जी को दिलो मुबारक- 
बाद देने में बहुत खुशी है । मुझे विश्वास है कि में इस मुबारकबाद के जरिए इस 
गौरवशालिनी सभा की भावनाओं को भी में जाहिर कर रहा हूँ। डा० मुकर्जी वह 
ब्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश की ग्रत्येक जाति व वेगे आदर की दृष्टि से देखता है। उन्होंने 
बंगाल में एक शिक्षा-विशारद की हैसियत' से -प्रशंसनीय काम किए हैं। उनका सम्बन्ध 
एक ईसाई संस्था से है जिसने अन्य इसाई संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम किया 
है । उनकी विचारशीलता, उनकी देश भक्ति, उनके विनम्र और आकर्षक स्वभाव से 
सब परिचित हैं और श्रीमान्‌ , मुके विश्वास है कि यदि उन्हें किसी मौके पर इस सभा 
की कार्यवाही का संच्कलन करना पड़ा तो वह्‌ उसे उस ढंग से पूरा करेंगे जिसे में अगर 
शानदार न कहूँ तो यही कहूँगा कि.वह आपके ढंग से मिलता-जुलता होगा जिसकी आपने 
मिसाल पेश की है । में इस विषय पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक 
बार फिर डा० मुकर्जी को हार्दिक बधाई देते हुए, इस काम में उनकी सफलता के लिए 
शुभ कामनाएं त्रकट करता हूं | 

#श्री विश्वनाथदास ( उड़ीसा ; जनरल ) : श्रीमान्‌ , विधान-परिषद्‌ के 
उपाध्यायक्ष चुने जाने के लिए, मैं डा० मुकर्ज़ी को हार्दिक बधाई देता हूँ। डा० मुकर्जी 
इस पद के लिए पूर्णतया योग्य हैं। उनके चुनाव से साबित हो जाता है कि अल्प- 
संख्यक जातियों को बहु-संख्यक जातियों से किसी प्रशार की आशंका न होनी चाहिए । 
उनको चुनकर, अल्प-संख्यक जातियों के अल्लावा बंगाल को भी सम्मान प्रदान किया गया 
है। मुझे मालस है कि अखिल भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष होने के कारण, उन्हें साम्त्र- 
दायिकता के दलदल में खींचने के लिए अनेक बार कोशिशें की जा चुकी हैं। उन्होंने सफ- 
लता-पूर्वेक इन प्रयासों का सदा विरोध किया। सुमे यह कहने में कोई हिचकिचाहट 
नहीं कि वह इस परम्परा को निभाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफ- 
लता श्राप्त करेंगे । हम उन्हें अपना सहयोग देने में कोई कसार न उठा रखेंगे । में उनकी 
मागे त्रशस्ति की कॉसनेा करता हैँ । ॥॒ 
शता हूँ । श्री एच० जैं० खांडे कर : समापति जी, मैं डाक्टर मुकर्जी को बधाई 

ता ' 


मैं बह उसे जाति से आत्ता हूँ जिसे आज हरिजन कहते हैं। इस देश के 
: ' अन्दर यह जाति नौ करोड़ के करीब है और उनकी, ओर से में डाक्टर साहब को बधाई 


ध 
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[ श्रो एच० जे० खांडेकर ] | 
देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि असेम्बली का काम वह बहुत ठीक तरह से करके 
: सारे प्रश्नों को हल करेंगे । इतना कह कर में अपनी बात खत्म करूगा। .- 


#डा० जोजेफ आलबन डी' सोज़ा (बम्पई ; जनरल) : अध्यक्ष महोदय, 
अपने मित्र रेबरेंड जेरोम डी? सोज़ा के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूँ | जो उन्होंने 
डा० मुकर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में कहे हैं। ढा० मुकर्जी उन पांच अध्यक्षों 
के बीच पहले उपाध्यक्ष हैं जो निकट भविष्य में इस महती परिषद्‌ के न्विए नियुक्त होने 
वाले हैं। श्रीमान , यदि में इस समय डा० मुकर्जी का सम्बन्ध खासकर उस सम्प्रदाय 
से व्यक्त करूं जिस सम्प्रदाय--इस महान राष्ट्र के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय, का में 
स्वयं हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाय। श्रोसान्‌ मैं समझता हूं॥आओऔर अनुभक करता 
हूँ कि डाक्टर एच० सी० मुकर्जी की नियुक्ति द्वारा वास्तव में भारत के भारतीय ईसाई 
सम्प्रदाय को सम्मानित किया गया है| 

श्रीमान , क्या इस अवसर पर मैं भारतीय इसाइकें को एडवाइजरी कमेटी में 

- प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख कर सकता हूँ ? हमें इस कमेटी में पयाप्त प्रतिनिधित्व 
मिला हुआ है और में डाक्टर एच० सी० मुकर्जी से आशा करता हूँ कि वह एडवाइजरी 
कमेटी के इस विभाग को अपनी पूर्ण योग्यता छारा हर मुमक्रिन सद॒द देंगे ताकि बह 
भारतीय ईसाई जाति के मामलों को पूर्ण संतोषजनक रीति से निबटा सकें। जैसा कि 
पादरजेरोम आपको पहले ही बता चुके हैं, डा० मुकर्जी ने, दूर असल, बहुत बड़े-बड़े काम 
किये हैं। बंगाल प्रांत में, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिज्ञता के मामलों 
तथा अन्य सभी दिशाओं में, वह भारत के उस भाग के जगमगाते हुए सितारे हैं| 

श्रीमान, यह बिल्कुल संभव है कि वह भी किसी दिन उन्हें इस सभा की 
कार्यवाही की अध्यक्षता करनी पढ़े और यदि कभी ऐसा मौका आता है. तो, जेसा कि 
फादर जेरोम ने कहा है, मुझे विश्वास है कि श्रीसान्‌ , वह अपना 'काम उतनी ही अच्छी 
तरह पूरा कर दिखायेंगे जितनी अच्छी तरद्द करने का श्रेय प्राप्त है। में डाक्टर एच० 
सी० मुकर्जी को बधाई देता हूँ और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उनको बधाई देने 
के बहाने मैं भारतीय ईसाई जाति को उस सम्मान के लिए बधाई दे रहा हूँ जो उसे 
प्रदान किया गया है। आपको अनेक धन्यवाद | 


#डाक्टर एच० सी० मुकजी ( बंगाल : जनरल ) : अध्यक्ष महोदय) 
देवियो और सब्जनो । मैं कक्मीन करता हूँ कि आप मुझे यहां आप-बीती सुनाने के लिए: 
पहले से ही क्षमा करेंगे। में आपके सामने बह्‌ कहानी बयान करने जा. रहा हूँ कि में 
ईसाई -साम्प्रदायिकता के दल्दल से निकलका कैसे राष्ट्धादी ईसाई बना। यह मेरे जीवन 
की केवल एक आकस्मिक घटना थी जिसने मुझे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर 

-... कियापःयह ओर कुछ कहीं; सिरे एक जिद की बात थी। कुछ लोगों ने मुझे; चुनाव में 
आर होने: के रिएए उकलायं,, किन्तु/जन्न वक्त: आया तो वह साथ छोड़कर लम्बी तान 
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गये । पर मैंने यह दिखा देने का पक्का इरादा कर लिया कि यद्यपि में अभी ढक सोलदों 
आने एक अध्यापक ही रहा हूं, फिरं भी एक अध्यापक के लिए यह संभव है कि बढ 
रुपया ऐंठने वाले किप्ती भो मतदाता से बेहतर आदमी. हो सकता है | में जिन सहाय 
के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था वह देवयोग से मुझसे अधिक अनुभवी न्यक्ति 
थे और वह मेरो अपेक्षा अपनो जाति को अधिक काल से सेवा करते 
आ रहे थे। -यह भी कुछ दिनों की हवा थी कि राष्ट्रीय भावनाओं की 
अपेक्षा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना अधिक उपयोगी साबित द्वोता था। में 
अत्यन्त लज्जापूर्बवक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने भी जो कुछ जी में आया वह किया। 
मेरे अतिहन्द्दी ने साम्प्रदायिकता के नाम पर अपील की। मेने इस आधार पर उससे भी 
अधिक जोरदार अपील की । इस ग्रकार मेने राजनीति में पदार्पण किया। किंतु जब 
सदस्यों ने मुझसे भारतीय इंसाइयों की अखिल भारतीय कॉसिल के अध्यक्ष की हैसियत 
से, गरीब इंसाइयों के पास जाकर उनकी हालत देखने की प्रार्थना की तो मुझे उस समय 
मालूम हुआ कि भारतीय गरीब इंसाइयों की हालत भी भारतीय गरीब हिन्दुओं तथा 
मुसलमानों से किसी कदर बेहतर. नहीं । बस, उसी समय में साम्ग्रदायिकता की कीचड़ 
से बाहर निकला और राष्ट्रवादी बन गया | यदि आज आपने मुझे उंद्नाध्यक्ष के पद पर 
प्रतिष्ठित कर सम्मानित किया है तो, विश्वास रखिये कि जब तक मैं उस पर रहूंगा में 
सम्प्रदायवादी की भांति कभी आचरण न करू गा, वरन्‌ में अपने देश की गरीब जनता 
के अ्रति अपने क्तब्य का पूरा-पूरा ध्यान रखूगा। मैं वकील नहीं; में नीतिज्ञ भी नहीं । 
मैंने अपने जीवन के बयालीस वर्ष अध्यापक अथवा विद्यार्थी बनकर बिताये हैं। में नहीं 
जानता-कि, आपने मुमे जो जिम्मेदारी सोंपी है उसे में पूरी करने के काबित्न मी हूं या 
नहीं; लेकिन में एक बात अवश्य जानता हूँ कि में उसे ईमानदारी से पूरा'करने की कोशिश 
करू गा, और इस प्रकार में इस सभा की शान बढ़ाने और अपनी उस जाति के क्विए 
नेकनामी कमाने की आशा करता हूँ जिसके पत्त में कम-से-कम फिलहाल एक बात तो 
कंही ही जा सकती है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की प्रगति में 
कभी भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया | 
(जोरदार दृर्षध्वनि) । 
अध्यक्ष के नाम श्रो सोमनाथ लाहिरों का फत 
#भ्री एच० वी० कामठ : अध्यक्ष महोदय, काम खत्म होने से पहले मुमे 
इस बात की अनुमति दें कि में आपका ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट करू' कि हममें 
से कइयों को उस पत्र की कापियां मिली है जो माननीम मित्र, श्री सोमनाथ ल्ाहिरी 
ने आपके नाम भेजो है। श्रीमान्‌ , में निवेदन करता हूँ कि हमें यहां भारत की कम्युनिस्ट 
पार्टी की उस राजनीति के बारे में कुछ भी क्रहना अभीष्ट नहीं जिस पर हम में से अनेक 
लोगों के विचार मिन्‍न-मिन्न हैं 4 
असरदार हरनामसिंह : श्रीमान्‌ , यहां पर यह कानूनी आर्पात्ति पेदा होती है कि 
श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा पेश किया गया «वह अस्ताव पास हो चुका है जिसके 


२७०] सारतीय-विधाने-परिषंद [ २५ जनवरी सन्‌ १६४७ ० 


(श्री एच० वी० कॉमठ ] 
अनुसार यह बैठक अग्रेल की किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। इस 
सूरत में अब कोई काम नहीं किया जा सकता | 

अध्यक्ष : मैंने श्री कामठ को इस सभा के सामने उस एक तथ्य को पेश 
करने की अनुमति देदी है जिंसे उसके सामने लाने की आवश का है । कुछ दिन हुए, मुझे 
श्री-सोमनाथ लाहिरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस ने 
उनके घर की तल्लाशी ली और विधान'परिषद्‌ की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले 
कागजात तथा भाषणों के लिए तैयार किये गये नोट उठा ले गयी । उन्होंने यहां पर अपने 
अधिकार का प्रश्व उठाते हुए लिखा है कि क्या पुलिस की यह कार्यवाही न्‍्यायपूण है 
और क्या में उनके बचाव के लिए कुछ कर सकता हूँ ? यही वह घटना हैं जिसे 
कामठ जी बताना चाहते हैं| इसलिए मैंने उ-हें सारा दास्तान कह सुनाने की अनुमति 
दे दी है। मामला यह है कि जब मुके यह पत्र मिला तो मैंने उसे कानूनी सलाहकार 
रे पास भेज दिया, क्‍योंकि उस पर विचार करने के साथ कानूनी सवाल पैदा हो जाता 
है । मुझे यह पत्र आज सबेरे ही मिला है। इसलिए मैं अभी यह निश्चय नहीं कर सका 
कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा क्या कार्यवाद्दी आवश्यक है। जब 
इस मामले का अध्ययन कर लगा तो में उस पर विचार करूगा, और यदि किसी 
कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो में वह करू गा; आर यदि वह मेरे वश की न होगी 
तो में सारे मामले को वहीं छोड़ दू गा । 

#श्री सोमनाथ लाहिरी (बंगालःजनरल) ः क्या मैं, श्रीमाच, आपको यहां 
याद दिला सकता हूँ कि आप सिर्फ इस परिषद्‌ के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि अंतरिम 
सरकार के सदस्य भो है ९ 

#अध्यक्ष : इस सभा-भवन में, में और कुछ नहीं हूँ। 

अब यह सभा अग्रैल के महीने की उस तारीख तक स्थगित की जाती है. जिसे 
मैं बाद में मुकरर कर सकता हूँ । 

इसके बाद, परिषद्‌ अप्रेल के महीने की उस तारोख तक के लिये स्थगित की 
गयी जिसे आगे चक्तकर माननीय अध्यक्ष मुकरेर कर सकेंगे । 


